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अध्यक्षा, 
केन्द्रीय-समाज-फ़ल्याण-बो्ड 
faë: 


“प्रस्तुत-ग्रन्थ के प्रणेता श्री सत्यव्रत सिद्धांतालंकार का 
व्यक्तित्व एक कुशल अध्यापक और विद्वान्‌ लेखक के रूप मे 
हिंदी-जगत्‌ के लिए जाना-पहचाना व्यक्तित्व है । इनकी 
पुस्तक 'समाज-कल्याण और सुरक्षा' समाज-कल्याण भावना 
से अनुप्राणित है। पुस्तक की विषय-सूची को देखने से प्रकट 
होता है कि लेखक ने इस ग्रन्थ में मूलतः समाज-कल्याण 
और सुरक्षा-सम्बन्धी विषयों को ही न लेकर उन विषयों 
को भी लिया है, जो हमारे नागरिक सामान्य-ज्ञान से 
सम्बन्धित sl" | 7 

“इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ के प्रणेता ने भरसक 
यह प्रयत्न किया हैँ कि भारतीय-नागरिक के नैत्यिक-जीवन 
में समाज-कल्याण-संबंधी जितने सामान्य-ज्ञान की आवश्य- 


~ 


कता ag उसका दलपत म सा R उसका इस ग्रन्थ में समावेश कर दिया जाय । 
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इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने ८०० रुपया पारितोषिक दिया है। | 


समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


[SOCIAL WELFARE AND SECURITY] 


लेखक 
झखिल-भारतीय मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता 


विद्या-मातंण्ड o सत्यव्रत सिद्धान्तालंकांर 
उप-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ' 
'विद्या-विहार', बलबीर Caer, 
देहरादून 


[ संशोधित तथा परिवर्धित नवीन संस्करण | 
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प्रकाशक 

विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी, 
‘frat बिहार; 

४-बलबीर देहरादून 


ee 
हमारे प्रकाशन 
[इंठरमीजियेट 'समाज-शासत्र' के लिए] 

१. प्रारम्भिक समाजशास्त्र ३॥) 
भारतीय सामाजिक-संगठन ३) 
[इंटरमीजियेट 'सनोविज्ञान के लिए] 
| , ` ३. व्यावहारिक-मनोविज्ञान ४) 
‘| “[इंदरमोजिमेट 'होम-साइंस' कन्याओं के लिए] 
` ५. समाजशारत्र तथा बाल-कल्याण ४) 

[इंटरमीजियेट 'शिक्षा के लिए] | 
५. शिक्षा-मनोविज्ञान ५।।=) 
६. शिक्षाशास्त्र ¥) 


[बी०. Go 'समाज-शास्त्र' के लिए] 


७. समाज-शास्त्र के मूलतत्व १५) 
` ८. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 5} 


8. भारतीय जन-जातियाँ तथा संस्थाए १२॥ 


[एम० go के लिए] 

१०. .सामाजिक मानव-शास्त्र - | 
22. सामाजिक विचारों का इतिहास १२॥) 
[सव-साधारण के लिए] 

१२. धारावाही हिन्दी में सचित्र एकादशो- 


पनिषद्‌ (मूलसहित) १२ 
१३. ब्रह्म चर्थ-सन्देश x) 
१४. ग्राय-संस्क्ृति के मूलतत्व ४) 
१५. स्त्रियों की स्थिति ¥) 
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी 
चिद्या-विहार, ४-बलबीर एवेन्यू, देहरादून । 
(सर्वाधिकार सुरक्षित) 
मुद्रक 
स्पू इण्डिया प्रेस 
कनाट संरकस 
नई दिल्‍ली 
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१. एकादशोपनिषदू--मूल-सहिल _ 7 5५ 


[ ब्रह्म-विद्या ] 

भूमिका-लेखक--भारत के उपराष्ट्रपति श्री Sto राधाकृष्णन. 

लेखक--विद्यामातंण्ड कनल सत्यव्रत सिंद्धान्तालंकार 

र्य-संस्क्ृति के प्राण उपनिषद्‌ हैं। उपनिषदों के श्रनेक अनुवाद हुए हैं 
परन्तु प्रस्तुत श्रनुवाद अन्य अनुवादों से विशेषता रखता Fl इस अनुवाद में 
हिन्दी को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति संस्कृत के बखेड़े में न पड़ कर उपनिषद्‌ 
का तत्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ़ हिन्दी भाग पढ़ जाये, उसे कोई स्थल 
ऐसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की कोई भी 
उलझन हो। ऊपर मोटे-मोटे अक्षरों में हिन्दी भाग दिया गया हैं, यह हिन्दी 
भाग घारावाही तौर पर दिया. गया है, और जो-कोई हिन्दी तथा मूल संस्कृत 
की तुलना करना चाहे, उसके लिए अंक देकर नीचे संस्कृत भाग भी दे दिया 
गया Hi फुटनोट में दिये संसक्ृत-भाग को छोड़ कर जो सिर्फ़ हिन्दी-भाग पढ़ना 
चाहे, वह घारावाही हिन्दी-भाग को पढ़ता चला जाय--विषय एकदम स्पष्ट 
होता चला जायग।, कहीं किसी तरह का भ्रटकाव नहीं झायेगा | पुस्तक की सब से 
बड़ी विशेषता यह है कि अनुवाद में मकली-पर-मकलली मारने की कोशिश नहीं की 
गई, विषय को खोल कर रख दिया गया हैं। साधारण पढ़े-लिखे तथा संस्कृत 
के अगाध पंडितों--दोनों के लिए यह नवीन ढंग का ग्रन्थ है। यही इस अनुवाद की 

मौलिकता al « ` ies 
` श्व तक उपनिषदों के जो अनुवाद हुए हैं, वे पढ़ने वालों को शब्द-जाल में 
भरमा देते हैं, मनुष्य झब्द-जाल से भ्रागे निकलकर ऋषियों के भाव तक नहीं पहुँच 
पाता। इस श्रनुवाद में हम शब्द-जाल को पार कर के उपनिपद्‌ के ऋषियों की 
भावना को जा पकड़ते हैं। Ce l 
मुख्य-मुख्य उपनिषद्‌ ११ मानी गई हैं। इन सभी उपनिषदों का धारावाही 
स्वतंत्र-हिन्दी-अनुवाद इस ग्रन्थ में मूस-सहित दे दिया गया हु । पुस्तक को रोचक 
बनाने के लिये जगह-जगह पर २५-३० चित्र भी दिये गए हैं। टाइटल पर आट 
पेपर्‌ का तीन रंगों का डस्ट कवर हैं। कपड़े की सुन्दर जिल्द हूं। मूल्य केवल 

बारह रुपया ZI ह 
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२. आर्य-संस्कृति के मूल-तत्व 
लेखक---विद्यामातंण्ड कर्नेल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
(कुछ समालोचनाओं का सार] 


,/दैनिक-हिन्दुस्तान” (१० जनवरी १६५४)-- 

“हुम तो यहाँ तक कहने का साहस रखते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले 
सांस्कृतिक-मिशन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अवलोकन अवश्य करना 
चाहिए" san की विचार-शैली, प्रतिपादन-शक्ति, विषय-्रवेश की सूक्ष्मता 
So राधाकृष्णन से टक्कर लेती Sl आज के देश के अंग्रेज़ीमय वातावरण में 

' यदि इस पुस्तक का अंग्रेज़ी में ्ननुवाइ करा दिया जाय, तो पुस्तक विशेष रूप से 
लोकप्रिय होगी ।' 


“नव-भारत टाइम्स' ( १० दिसम्बर १९५३) 


‘Can ने आार्य-संस्कृति के अथाह समुद्र में पेठकर, उसका मन्थन करके, 
उसमें छिपे रत्नों को बाहर लाकर रख दिया Zt भाषा इतनी परिमाजित है कि 
पढ़ते ही बनती Sl इस ग्रन्थ को अगर आर्य-संस्कृति का दशंन-शास्त्र कहा जाय, 
तो भ्रत्युक्ति न होगी। हिन्दी के संस्कृति-संबंघी साहित्य में इस ग्रन्थ का स्थान 
अमर रहने वाला Sl” 


“जनसत्ता” (१० जनवरी १६५४) 


“लेलक ने बड़ी परिमाजित भाषा में भारतीय- संस्कृति के उन मूल-तत्वों 
का वर्णन किया हैं जो इसके आधार हैं। उन्होंने एक दार्शनिक झौर वेज्ञानिक की 
तरह पआरार्य-संस्क्ृति' का विश्लेषण कर दिया हैं, और उसके प्रत्येक तत्व को पाठक 
के सामने निखार कर रख दिया g) 'संस्कृति' के विषय में ग्रनेक पुस्तकं हमने 
देखी हैं, परन्तु Alo सत्यव्रत जी को इस पुस्तक का स्थान अद्वितीय हैं । पुस्तक 
हिन्दी-साहित्य के मस्तक को ऊँचा करने वाली FT ऐसी पुस्तकों से ही देश का 
स्थिर-साहित्य बनता है। प्रत्येक भारतीय को इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिये--यह हमारी हादिक इच्छा है।” 


साप्ताहिक-हिनदुस्तान (३ जनवरी .१९५४) -- 


“हमारी सम्मति में आर्य-सस्कृति के संबंध में श्राज तक जो पुस्तकं लिखी 
गई हें, उनमें प्रो० सत्यव्रत जी को.लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान ZI 
समस्त पुस्तक गहन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त किये गए विचारों से भरी 
पड़ी aah आरयं-संस्क्ृति के संबंध में इस प्रकार की मामिक-विवेचना करने वाली 
यह पहली पुस्तक हमारे देखने में ATL Sl जो लोग ‘Aaa के संबंध में 
जानकारी हासिल करना चाहे, उनका ज्ञान इस पुस्तक को पढ़े बिना ALT रहेगा | 
प्रत्येक पुस्तकालय के लिए इस पुस्तक का संग्रह करना पुस्तकालय की शोभा को 
बढ़ायंगा। पुस्तक Gat कागज पर छपी है, बढ़िया faea, मोनो टाइप हैं, 
यह सव-कुछ देखते हुए मूल्य भी उचित ही है।” रह हु 


सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया | 
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३. बह्मचर्य- 
भूमिका लेखक---स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
लेखक--विद्यामातंण्ड कर्नल सत्यक्रत सिद्धान्तालंकार 


नवथुवकों को agrad जैसे गंभीर विषय पर, सरल-सुन्दर भाषा में जो- 
कुछ कहा जा सकता हैं, इस पुस्तक में कह दिया गया है। स्वर्गवासी श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज भारत-मूमि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ‘merece’ 
को क्रियात्मक रूप देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ऐसे महा- 
पुरुष ने इस पुस्तक की भूमिका इसीलिए लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तक के महत्व 
को देख लिया था। इस पुस्तक ने हिन्दी-साहित्य में भ्रमर स्थान! बना लिया = 
पुस्तक का यह पाँचवाँ संस्करण - है। पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि इसके 
गुजराती भाषा में दो स्वतन्त्र अनुवाद हो चुके हैं। कुछ समालोचनाश्रों का सार 
निम्न हैं :— 

खंडवा का 'कर्मवीर' लिखता है--“इस विषय पर हिन्दी में सबसे अधिक 
प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपूर्ण और सबसे अधिक ज्ञातव्य बातों से भरी हुई 
यही पुस्तक देखने में भ्रायी है ।”' + 

दिल्‍ली का ‘ate अर्जुन' लिखता है--“हम चाहते हैं कि प्रत्येक नव-युवक 
के हाथ में यह पुस्तक हो ।” 

लखनऊ को 'माधुरी' लिखती है--“भाषा परिमाजित तथा वर्णन-शेली 
एकदम अछूती JI मालूम होता है, कोई विज्ञान-वत्ता सांसारिक तत्व-विवेचना 
पर व्याख्यान दे रहा Si श्राजतक जितनी पुस्तकं इस विषय पर निकली हैं उन 
सव में यह बढ़िया हैं।” 

पुस्तक सचित्र तथा सजिल्द है 1 मूल्य : साढ़े चार रुपया । 


(स्त्रियों की स्थिति' पुस्तक पर पांच सो रुपया सेकसरिया-पारितोषिक मिला है 


स्त्रियां 4 
७. स्त्रियों की स्थिति 
भूमिका लेखिका--ीमती लौलावती मुन्शी (धर्मपत्नी श्री के० एम० मुंशी) 
लेखिका-आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम०ए०, बी०टी० 


इस पुस्तक की लेखिका को, इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन, अलाहाबाद ने उस वष की सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर पाँच सौ रुपए 
का सेकसरिया-पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तक में स्त्रियों सम्बन्धी प्रश्नों पर 
. बिल्कुल मौलिक ढंग से विचार किया गया हैं। पुस्तक की विचार-धार। में एक 
प्रव।ह्‌ है, जो साहित्िक-पुस्तकों में कम देखने में आता है। यह पुस्तक पिता 
अपनी पुत्री को, पति अपनी पत्नी को, और भाई भ्रपंनी बहिन को भेंट दे, तो इससे 
बढ़कर दुसरी भेंट नहीं हो सकती। यह पुस्तक का नवीन संस्करण है जिसमें 
स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले भ्रनेक नवीन विषयों का समावेश किया गया है। 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य---चार रुपया। | 
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इस पुस्तक पर ग्रखिल-भारतीय-हिन्दी-साहित्म-सम्मेलन ने १२००) का मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक तथा उत्तर-प्रदेश सरकार ने १०० ०) ₹० पारितोषिक 
दिया है क्योंकि सरकार द्वारा. डिग्री-क्लासों के लिए इस विषय की 
यह सर्वोत्तम पुस्तक मानी गई है। 


. . भू, समाज-शास्त्र के मूल-तत्व 
. . : [नवीन संशोधित तथा परिवधित संस्करण] 
लेखक--विद्यामातंण्ड कनल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


समाज-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ Slo रामनारायण सक्सेना इस पुस्तक के 
विषय में लिखते हैं :--'इस पुस्तक में 'समाज-शास्त्र' के सभी विषयों का सुन्दर 
तथा सरल विवेचन दिया गया है। बसे तो पुस्तक 'समाज-शास्त्र' से परिचय प्राप्त 
करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, परन्तु विश्वः 
विद्यालयों के उन विद्यार्थियों के लिए तो, जो 'समाज-शास्त्र' का भ्रध्ययन कर रहे 
हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि इसमें बी० To TAT एम० To 
की पाठविधि के इस क्षेत्र के किसी विषय को छोड़ा नहीं गया, हर विषय की 
गहन तथा विशद विवेचना की गई है। समाज-झास्त्र' के सभी विश्व-विद्यालयों 
के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बड़ी आसानी से पाठय-पुस्तक' का काम दे: 
सकेगी।” 

सात सौ छप्पन पृष्ठो. की सजिल्द पुस्तक का दाम सिफे पन्द्रह रुपया रखा 
गया हूं। 


` ६. समाजिक मानव-शास्त्र 


ह (SOCIAL ANTHROPOLOGY) 
लेखक--विद्यामातँण्ड कनल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


देनिक हिन्दुस्तान लिखता है-- यह ग्रंथ वी० To तथा एम० Yo की इस 
विषय की निर्धारित पाठविधि के अनुसार लिखा गथा है, aa: इसमें उन सव 
मतों तथा सिद्धान्तों का तो समावेश है ही जो इस विषय पर लिखी अंग्रेजी की 
प्रामाणिक पुस्तकों में हैं, पर इसके साथ-साथ विद्वान्‌ लेखक ने निःसंकोच भाव से 
भारतीय वेद-स्मृति एवं पुराण-शास्त्र सम्मत मत भी यथास्थान विचार के साथ 
लिखे हैं। ग्रंथ में ३१ झघ्याय हैं। यह ग्रंथ इस विषय पर हिन्दी में मौलिक-ग्रंथ 
से किसी प्रकार कम नहीं g ; i 
` भिन्न-भिन्न विइवविद्यालयों की मानव-शास्त्र' (Anthropology) की 
एम० ए० की पाठविधि में जो-जों विषय हैं, उन पर इस ग्रंथ में विशद तथा 


* सरल भाषा में सुन्दर विवेचना हैं। ६४० पृष्ठों की सुन्दर कपड़े की जिल्द तथा 


सुन्दर कागज़ पर छपी इस पुस्तक का दाम १२॥ ) Go FI - 
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इण्टरमो जियेट के लिए समाज-शास्त्र पर तीन पुस्तकें 


७, प्रारम्भिक समाज-शास्त्र 
लेखक--विद्यामार्तण्ड कर्नेल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


१९५८-५९ से उत्तर-प्रदेश के अनेक इण्टर-कालेजों में समाजशास्त्र का 
विषय रखा गया है। इण्टर की पाठविधि को सम्मुख रख कर दोनों Tal के लिए 
समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌प्रो०सत्यव्रत जी ने पुस्तक लिखी हैं। इनमें से प्रारम्भिक 
समाजशास्त्र का दामं तीन रुपया है और उसकी विषय-सूची नीचे दी जा रहो हैँ: 

__ Nature and Scope of Sociology; Relation of Sociology 
with other Social Sciences; Definitions of Society, Commu- 
nity, Association; Caste and. Class; Family organisation— 
Structure and Function; Marriage—Structure and Function; 
Environment and its effects on Social life; Geographical en- 
vironment; Cultural environment; Individual and Society; 
Social disorganisation; Crime; Juvenile delinquency; Poverty— 
Causes and Cures; Unemployment—Causes and Cures. 


८. भारतीय सामाजिक-संगठन 
लेखक--विद्यामातंण्ड कर्नल सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 


विषय-सूची--Caste system—characteristics, function and 
change; Joint-family—characteristics, defects and factors in- 
fluencing change; Forms of marriage, Social legislation and its 
effect on marriage; Village communities; Village Panchayat; 
Indian poverty—causes and remedies; Social welfare and plan- 
ning; Community Development Projects. मूल्य : तीन रुपया | 


९. समाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याणु 


लेखक--विंद्यामातंण्ड कर्नल No सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 


aU की पाठशालाओं में इन्टरमीजियेट में गृह-विज्ञान (Home 
Science) विषय पढ़ाया जाता हैं।'गृंह-विज्ञान के भ्रन्दर 'समाजऱशारत्र तथा 
बाल-कल्याण'--इस नाम से एक विषय रखा हुआ हैं जिस पर अभी ततक कोई 
प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी। प्रो० सत्यव्रत जी की इस पुस्तक ने यह समस्या पूर्ण 
रूप से हल कर दी Sl पुस्तकं की विषय-सूची नीचे दी जा रही है। 

‘Human Needs; Frustration; Family as Satisfying Human 
needs; The Indian family and the roles played by each mem- 
ber of the family; Immediate and Joint family; How childhood 
influences personality of the individual; Childhood and Sex- 
education; Girl-boy relationship; Early marriage; Legal and 
Biological qualifications for marriage; Adjustments in marriage; 
Budgetting family income; Care of expectant Mother; Care of 
New-born child; Care of the infant; Infant mortality; Modern 
movements of child-welfare; Children’s development. मूल्य: दो रुपया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०, शिचा-शास्त्र 
भूमिका छेलक--क्री डा० सम्पूर्णानन्द जी 
पुस्तक लेखक--प्रो ० सत्यव्रत तथा श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल 
(rar के सम्बन्ध में जितने झ्राधुनिक विचार हैं, वे सब इस ग्रन्थ में थोड़े- 
से में, भ्रत्यन्त सरल तथा रोचक भाषा में दे दिये गए हैं । शिक्षा के सिद्धान्त 
(Principles of Education), शिक्षा की विधि (Method of Educa- 
tion), शिक्षा का विधान (Organisation of Education) तथा भारतीय- 
शिक्षा का आदि-काल से आज तक का इतिहास (History of Indian 
5५०६००) ये सब विषय एक स्थान पर दे दिये गए हैं। इस पुस्तक की 
उपयोगिता इसी बात से स्पष्ट है कि शिक्षा-संस्थाश्रों में जहाँ-जहाँ शिक्षा' विषय 
पढ़ाया जाता है, दहाँ-वहाँ इस पुस्तक का सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं। 
सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया है। 


मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त ग्रन्थ 


A 
११, शिक्षा-मनोविज्ञान 

लेखिका-आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० Yo, Fto eto 
'दिक्षा-मनोविज्ञान' पर यह हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पर हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ने १२०० (बारह सौ) रुपए का मंगलाप्रसाद-पारितोषिक 
देकर लेखिका को सम्मानित किया था। a 
काशी-विश्वविद्यालय के ट्रेनिग-कालेज के उस समय के प्रिन्सिपल, जिस 
समय यह पुस्तक लिखी गई थी, रायंवहाडर To लज्जाशंकर झा, Alo Yo एस० 


ने इस पुस्तक पर निम्न सम्मति प्रकट की थी :-- 


“मुझे शिक्षा-मनोविज्ञान विषय से विशेष प्रेम है, भौर मुझे इस विषय की 
अनेक पुस्तक देखने का श्रवसर मिला हैं।. हिन्दी में इस विषय पर श्रभी तीन 
चार ही पुस्तकें छपी हैं, वे भी देखी हैं, परन्तु चन्द्रावती जी की पुस्तक में निम्न 
गुण मुझे बहुत धिक पसन्द झाये :-- 

१. चन्द्रावती जी ने विषय का बहुत ही अ्रच्छा अध्ययन कर लिया हैं, और 
उतकी बुद्धि कुशाग्र और निर्मल होने के कारण उन्होंने विषय की वारीकिबों को 


` भी खूब समझा Z| 


२. विषय बहुत ही रोचक रूप से सामने रखा गथा हैँ, शब्दाडंबर नहीं 
है। भाषा सरल तथा शुद्ध हैं। पारिभाषिक शब्द मन को एकदम ठीक जंचते हैं। 

३. उदाहरण अपने श्रनुभव से दिये हैं। | 

४. मनोविज्ञान जटिल विषय हैं, परन्तु लेखिका ने ट्रेनिंग कालेज की 


` पद्धतियों का अनुसरण करके विषय अत्यन्त रोचक तथा स्पष्ट बना दिया है। 


 चद्द्रावती जी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिख कर हिन्दी-साहित्य की भारी 
सेवा की है, और ट्रेनिंग कालेज को तो वरतंतु के शिष्य के समान १४ करोड़ 
की दक्षिणा चुका दी है।” पुस्तक सचित्र है, मूल्य पाँच रुपया ह। | 
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(Theory of Social Welfare and Welfare State) 
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(Concepts of Social Welfare and India) 
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१३. भारत में स्वास्थ्य EP Sr RR ie eee eS 


(Health in India) 
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१८. नगरों का विकास CR i = =. ३५७ 
(The Growth of Towns) | 
QR. TURRET GE ey 
(Urban Problems) 
२०. उद्योगीकरण तथा उसके सामाजिक-आआरथिक प्रभाव ... we ४१५ 
(Industrialization and its Socio-economic Effects) 
२१. सामाजिक-विगठन a eee $ we ४२६ 
(Social Disorganisation ) 
२२. भारत में युवापराध ... RR i SNH 
(Crime in India) 
२३. भारत में किशोरापराध ... “i 5 es we ४७६ 
(Juvenile Delinquency in India) | 
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। IRIA 
(लेखिका--श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, अध्यक्षा, केन्द्रीय-समाज- 
कल्याण-वोडे, भारत-सरकार) | 


भारतीय-इतिहास = वर्तमान युग वस्तुत: पीड़ित मानवता की मुक्ति 
का युग है, और इस युग में जीने वालों का. यह सौभाग्य है कि इस महान मानवता- 
वादी कान्ति का श्रीगणेश करने का अवसर उन्हे प्राप्त हुआ है। 


जिस समय “समाज-कल्याण” एवं “सुरक्षा” जैसे शब्द मेरे सामने आते 
हैं, तो उनके साथ हमारे महान्‌ प्रयत्नों का इतिहास भी मेरी आँखों के समक्ष 
साकार हो उठता है जो कि समय-समय .पर समाज-सुधारकों श्रौर सामाजिक 
विद्रोहियों की संज्ञा से अभिहित की जाने वाली महान्‌ आत्माओं द्वारा किए गए। 
आज उन वलिदानों के फलीभ,त होने का अवसर उपस्थित हुआ है, और उसी के 
साथ मनृष्यता के भाग्य का नए तौर पर सृजन क्रने का पुनीत कत्तंव्य भी हमारे 
कन्धों पर श्रा गया हैं। 


वस्तुतः जिस प्रकार राजनीतिक स्तर पर लड़ जाने बे ग्रान्दोलनों का 
अपना इतिहास है, उसी के समानान्तर सामाजिक विषमताओं और निर्योग्यताश्रों 
को मिटाने के लिए चलाये गए श्रान्दोलनों का भी अपना इतिहास EL अनेक बार 
ये संघषं-कारी-आन्दोलन समान-मंचों से भी चलाए गए हैं, और इस दृष्टि से. 
भारतवर्ष के इतिहास के पिछली एक शताब्दी के इस प्रगति-अ्रभियान को अगर 
हम एक नवीन सांस्कृतिक-पुनर्जागरण की संज्ञा से पुकारे, तो अनूचित न होगा। 
इस महान्‌ सांस्कृतिकःपुनर्जागरण को वेज्ञानिक ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करना हमारे इतिहासकारों Ale साहित्यकारों का कर्तब्य है। 


्रस्तुत-ग्रन्थ के प्रणेता श्री सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार का व्यक्तित्व एक कुशल 
अध्यापक और विद्वान, लेखक के रूप में हिन्दी-जगत के लिए जाना-पहिचाना 
व्यक्तित्व हैं। इनको पुस्तक "समाज-कल्याण और सुरक्षा” समाज-कल्याण भावना 
से ग्रनुप्राणित है। पुस्तक की विषय-सूची को देखने से ही प्रकट हो जाता है कि लेखक 
ने इस ग्रंथ में मूलतः समाज-कल्याण ALC सुरक्षा सम्बन्धौ विषयों को ही न लेकर 
उन विषयों को भी लिया है, जो हमारे नागरिक सामान्य-ज्ञान से सम्बन्धित हैं। 


. . वस्तुतः हमारा देश इस समय आधिक AI सामाजिक प्रगति के एसे मोड़ 
पर खड़ा हुआ है, जहाँ से हम भावी भारत के झभिनव स्वरूप की स्पष्ट झाँकी ले 
सकते हैं। जहाँ एक तरफ प्रथम और द्वितीय पंच-वर्षीय ्रायोजनाओों के क्रियान्वित 
होने पर औद्योगिक और आथिक्षेत्र में कान्ति सम्पन्न हो रही हे, और जनता के 
हाथों निमित होने बाले विशाल बाँधों और नदी-घाटी योजनाओं के द्वारा जिस 

प्रकार औद्योगिक समृद्धि का पथ प्रशस्त हो रहा है, उसी प्रकार सामाजिकक्षेत्र में 
ऐसी क्रान्ति सम्पन्न हो रही हुं जिसका उदाहरण हमारे इतिहास में खोजना दुलेभ, 
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है। सदियों पुरानी वर्ग-वंषम्य की suet दीवारें ढह रही हैं, और शोषितों और 
पीड़ितों का उद्धार हो रहा है। सदियों तक स्त्री-वर्ग के नाम से सम्बोधित इस 
देश की आधी मानवता शोषण और दमन के चक्र में पिसती रही है। भारतीय 
समाज की इस विश्वृंखलता के कारण ही अनेक वार इस देश की गौरव-महिमा 
विदेशी ग्राक्रान्ताओरों के पाद-प्रहारों से भू-लुण्ठित हुई है। आज इस देश के लोग 
इस सत्य से AAMAS चुके हैं और यह स्वौकार करते @ कि एक सवल और सम्पुष्ट 
राष्ट्र का निर्माण करने का स्वप्त तब तक पुरा नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक 
राष्ट्र-जन को वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो जाती | खत 

इस अलक्षित रूप से सम्पन्न होने वाली क्रान्ति का यह चक्र स्त्रियों और 
बच्चों के साम्पत्तिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं 
रहा है। वरन्‌, समस्त देश में बाधितों, पीड़ितों और सामाजिक विषमताओं 
के शिकार होने वाले लोगों के प्रति एक स्वस्थ, बौद्धिक संगति तथा मानवीय 
भावनाओं से युक्त दृष्टिकोण का आविर्भाव हो रहा है। भ्राज से पहिले शारीरिक 
तथा मानसिक रूप से बाधितों, तिरस्कृत महिलाग्रों और विधवाग्रों के कल्याण 
का कायं केवल कुछ-एक पारमाथिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सेवाझ्रों के सहारे 
ही चलता था। भारतीय इतिहास में यह पहिला अवसर हुँ कि इन अभागे 
इंसानों की सेवा करने और उन्हें प्रतिष्ठापू्ण सामाजिक-जीवन जी सकने योग्य 
बना देने का दायित्व राष्ट्र के द्वारा ATA पुण्य उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया 
है। देश के कोने-कोने में उपेक्षितों के पुनरुद्धार का यह धर्म-चक्र चल रहा हैं 
रौर उसके सुपरिणाम हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। 

इसी से मेरी मान्यता है कि “समाज-कल्याण और सुरक्षा”-शीषक से प्रस्तुत 
किए जाने बाले ग्रन्थ के लिए विशाल और प्रचुर सामग्री हमारे सामने बिखरी 
पड़ी हैं; केवल उसके एक सुनिरिचित गौर सुसम्पादित रूप से प्रस्तुत भर किए 
जाने की श्रावश्यकता है। = 

इसी प्रसंग में केन्द्रीय-समाजःकल्याण-वोडे द्वारा सम्पादित 'सोश्यल- 
वेल्फ़ेयर इन इण्डिया ग्रन्थ का नाम उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। समाज- 
कल्याण विषय को इस ग्रन्थ के सम्पादकों ने एक ऐतिहासिक एवं वंज्ञानिक 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हैं और प्रयत्न सफल हुआ है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता ने समाज-कल्याण सम्बन्धी उन मोटी-मोटी सुखियों 
को ले लिया है, जिनके बारे में साधारण जनता बहुधा जानने की इच्छा रखती 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ के प्रणेता ने भरसक यह प्रयत्न किया है कि 
भारतीय-नागरिक के नेत्यिक जीवन में समाज-कल्याण सम्बन्धी जितने सामान्य- 
ज्ञान की आवश्यकता हैं, उसका इस ग्रन्थ में समावेश कर दिया जाय | 


राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, ग्राथिक, राजनीतिक-व्यवस्थाओं, 
राजनीतिक-सिद्धान्तों, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक एवं सांस्क्ृतिक-संगठनों, राज- 
नींतिक-मतवादों श्रौर कल्याण-संस्थाओं--सभी का व्याख्या सहित परिचय इस 
wea में दिया गया है--इस दृष्टि से यह ग्रन्थ एक सफल संदर्भ-ग्रन्थ के रूप 
में सम्पादित हुआ हैं। 
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भूमिका 

स्व॒राज्य-प्राप्ति से पहले तक समाज-कल्याण का काम सरकार की तरफ़ से 
न होकर निजी संस्थाओं की तरफ़ A होता था। विदेशी-सरकार का उद्देश्य 
किसी देश का, किसी समाज का भला करना नहीं हो सकता। बह तो अपने 
भले, अपने कल्याण के लिए सव-कुछ करती है। स्वतन्त्र-देश ही समाज-कल्याण 
की वात सोच सकता है, और इसीलिए कहने को भले ही विदेशी-हुकूमत समाज- 
कल्याण की बात करती रही हो, करने को तो इस दिशा में देश के स्वतंत्र होने के 
बाद से ही काम शुरू हुआ Fl ऐसी हालत में समाज-कल्याण की दिशा एक 
बिल्कुल नई दिशा है, ऐसी दिशा जिसकी तरफ़ अभी तक हम लोगों ने पग ही नहीं 
बढ़ाया था। ओर, क्योंकि इस दिशा की तरफ़ से हम सदियों से बेसुध रहे, इस- 
लिए आज देश की शक्ति इस दिशा की तरफ़ वेग से लग रही है, और हम वेग से 
ही समाज-कल्याण की तरफ़ पग बढ़ा रहे हैं। 

इस समय हमारे सँकड़ों नहीं, हजारों समाज-सेवक सरकारी प्रबन्ध से शिक्षा 
पा रहें हैं। समाज-सेवा का कार्य निजी रूप से काम करने वालों के स्थान में 
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हूँ। ऐसी अवस्था में हम लोगों के मन में तरह- 
तरह की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या समाज-सेवा के क्षेत्र में सरकार को 
हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं ? ATC हमने समाज-कल्याण अ्रपना लक्ष्य बनाना 
हुँ, तो इस क्षेत्र के न्तर्गत कौन-कौन-सी बातें AT जाती हैं? समाज-कल्याण की 
दृष्टि से हमें क्या-क्या सामाजिक-सुघार करने होंगे ? सामाजिक ही नहीं, 
आथिक-सुधार भी हमें क्या करने होंगे ? कया पूँजीवादी व्यवस्था से समाज का 
कल्याण होगा, या समाजवादी व्यवस्था से? ये सब बातें यों ही टाली नहीं जा 
सकतीं । इन सब पर हमें निर्णय पर पहुंचना होगा और वह निर्णय दार्शनिक 
आधार पर टिक कर ही स्थिर हो सकेगा। जब तक हम अपने समाज-सेवकों 
को समाज-क़्ल्याण की प्रामाणिक विचार-घारा नहीं दे देते, तब तक उनके कदम 
डगमगाते रहेंगे और वे दृढ़-संकल्प से कार्य नहीं कर सकेगें। यही-सब सोचकर 
समाज-कल्याण को श्राधार बना कर यह पुस्तक लिखी गई है। इसका उद्देश्य 
समाज-सेवक को एक ऐसी निश्चित विचार-धारा दे देना है जो सन्देहों और 
परेशानियों में उसकी AAT को बल दे सके। 


यह्‌ तो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य हैं। इसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न faza- 
विद्यालयों में समाज-कल्याण का जो विषय पढ़ाया जाने लगा है, उसके लिए 
भी एक Cal प्रामाणिक पुस्तक की भ्रावश्यकता थी जो विश्व-विद्यालयों के 
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१६ 


अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की समस्या को हल कर सके। जब से मेरी 'समाज- 
शास्त्र के मूल-तत्व' पुस्तक प्रकाशित हुई है, तब से मुझे पत्रों पर पत्र आते रहे 
कि 'समाज-कल्याण' पर भी एक पुस्तक लिख क्योंकि यह विषय भी बी० ए० 
तथा एम० ए० में पढ़ाया जाता है! इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई 
जिसके अनेक संस्करण हुए । इससे यही श्राशा करनी चाहिए कि इस पुस्तक 
ते एक भारी कमी को पूरा किया हैं। 

पुस्तक का प्राक्कथन भारत-सरकार के उस समय के 'सेंद्रल-सोश्यल- 
बेलफ़ेयर aie’ की प्रधाना श्रीमती दुर्गावाई देशमुख ने लिखा --इसके लिये में 
उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। ` 

पुस्तक के पिछले संस्करण की पृष्ठ-संख्या ६०० के लगभग थी, इस 
संस्करण की पृष्ठ-संख्या ६५८ है। प्रत्येक पृष्ठ में पंक्तियों की संख्या भी 
ज्यादा है। इतना सब कुछ होते हुए भी पुस्तक का दाम साढ़े बारह से सिर्फ़ 
६ रुपये कर दिया गया हैं जिससे कि इन महँगाईं के दिनों में विद्याथियों को 
राहत पहुँचे । आशा है, प्रकाशक की इस उदारता का बिद्यार्थी-जगत्‌ में हादिक 
स्वागत होगा | ' | 

उत्तरःप्रदेश की सरकार ने पुस्तक की उपादेयता को स्वीकार करते हुए . - 
इस पर लेखक को ८००) रुपये का पारितोषिक दिया हैँ जिसके लिये लेखक 
आभार स्वीकार करता हैं। 


बिद्या-विहार, | À 
४ बलबीर-एवेन्यू, देहरादून --सत्यन्नत 
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समाज-कल्याण” तथा 'कल्याण-राज्य’ का विचार 


(THEORY OF SOCIAL WELFARE AND WELFARE STATE) 


` श्राज के युग में 'समाज-कल्याण' (Social welfare) तथा 'कल्याण- 
राज्य' (Welfare ऽ2०) --ये दो ब्द राजनीतिक नभो-मंडल में गूज रहे 
ql इस अध्याय में पहलू हम 'समाज-कल्याण' तथा फिर 'कल्याण-राज्य' पर 
प्रकाश डालेंगे | 
१. समाज-कल्याण को भिन्न-भिन्न व्याख्याएं* 
(Social welfare defined) 

[कि] वारर Yo फ्रीडलेंडर की व्याख्या--“समाज-कल्याण समाज-सेवाग्रों 
ओर सामाजिक-संस्थाओं के व्यवस्थित संगठन का नाम है। इसका उद्देश्य 
व्यक्ति तथा समूह को जीवन तथा स्वास्थ्य का संतोषप्रद माप-दंड प्रदान करना 
है। समाज-कल्याण द्वारा हम इस प्रकार की वयक्तिक तथा सामाजिक परिः 
स्थितियों को जन्म देते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास 
कर सके, जिन परिस्थितियों से व्यक्ति का कल्याण हो सके, ऐसा कल्याण जो 
समाज की भ्रावश्यकता्रों के अनुरूप हो ।” 


इस भ्रध्याय से सम्बन्ध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में भ्रा चुके हैं। 
जिस प्रश्‍न के सम्मुख *--यह चिह्न लगा है, उस प्रश्‍न से ऊपर के विवरण का 
संबंध है। नीचे दिये गये सब प्रश्नों के सम्मुख *--यह fag लगा है। इसका 
यह अर्थ है कि इन सभी प्रश्नों का इसी विवरण से संबंध है। 

* 1. What is a welfare state? State what principles should 
be adopted by it to promote social welfare in India. (1953) 


* 2. Examine critically the concept of ‘Welfare State’. Is 
India a welfare State? (1959) 

* 3. Define ‘Social Welfare’ and discuss the concept of 
‘Welfare State’. (1960) 

*.4. Discuss the concepts of ‘Social welfare’ and ‘Welfare 
State’. (1963) 

[कि] “Social welfare is the organised system of social 
services and institutions, designed to. aid individuals and 
-groups to attain satisfying standards of life.and-health. It 


aims at personal. and social relationships which permit 
ae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


[ख] जरद्र,ड विल्सन तथा ग्लेडीज राइलेंड की ब्याख्या-- सब व्यक्तियों 
के सब की भलाई करने के संगठित प्रयास को समाज-कल्याण कहते हुँ L 
[a] हैरी एच० कंसिडी को व्याख्या-- उन संगठित प्रयत्नो का नाम 
समाज-कल्याण है जिनमें मुख्य तौर पर और सीधे तौर पर मानव-शक्ति को नष्ट 
होने से बचाने, उसकी रक्षा करने तथा उसकी वृद्धि करने का प्रयास किया जाता 
है। इसमें सामाजिक-सहायता, सामाजिक-बीमा, बाल-कल्याण, सुधार, मानसिक 
स्वास्थ्य, सार्वजनिकःस्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामोदःप्रमोद, श्रम-समस्याए, गृह्‌-समस्याए, 
झादि सब-कुछ झा जाता है।' 
[घ] रोबर्ट कलसो की व्याख्या-- समाज-कल्याण के उद्देश्य हैं--अत्येक 
व्यक्ति की झाथिक झ्ावश्यकताओों को पूर्ण करना, उसके स्वास्थ्य को ऊँचे स्तर पर 
उठाना, उसके लिए सुचारु जीवन बिता सकने योग्य परिस्थितियों को उत्पन्न 
करना, उसे अपने विकास के दूसरों के समान अवसर देना, उसे आत्म-सम्मानपूवक 
जीवन बिताने देना, उसे विचार तथा ग्राचार की पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऐसी स्वतंत्रता 
जो दूसरों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक न हो।” 
तो फिर समाज-कल्याण क्या है? समाज-कल्याण का अर्थ है व्यक्ति की 
तथा समाज की ऐसी सहायता करना जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूणं हों, 
ग्रौर समाज की आवश्यकताएं एणं हों । व्यक्ति की भ्राथिक-आय बढ़ाना, उसके 
जीवन के स्तर को ऊँचा करना, रोगी होने पर उसके लिए निःशुल्क दवा-दारू 
की व्यवस्था करना, वृद्ध होने पर उसकी देख-रेख करना, अपंग तथा निस्सहाय हो 
जाने पर उसके दु:ख को मिटाने का प्रयत्न करना, उसके सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ 


individuals the development of their full capacities and the 
promotion of their well-being in harmony with the needs of 


the community.” — Water A. Friedlander in ‘Introduction to 
Social Welfare’. | 


[ख] “Social welfare is.an organised concern of all people 
for all people.” —Gertrude Wilson and Gladys Ryland in ‘Social 
Group Work Practice’. 


[a] Social welfare connotes “those organised activities that 
are primarily and directly concerned with the conservation, the 
protection and the improvement of human resources and includ- 
es social assistance, social insurance, child welfare, corrections, 
mental hygiene, public health, education, recreation, labour 


protection and housing.”—Harry H. Cassidy in ‘Social Security 
and Reconstruction in Canada’. 


[a] “The objective of social welfare is to secure for each 
human being the economic necessities, a high standard of health 
and decent living conditions, equal opportunities with his fellow- 
citizens, and the highest possibi e degree of self-respect and free- 
dom of thought and action without interfering with the same 
tight of others.” —Robert Kelso in ‘Science of Public Welfare. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'समाज-कल्याण' तथा 'कल्याण-राज्य' का विचार १६ 


ला रखना जिनमें वह अपना सर्वाङ्गीण विकास कर सके, इस प्रकार सारे समाज 
का उत्थान कर देना--यह समाज-कल्याण है। आज प्रत्येक राज्य यह चर्चा कर 
रहा है कि उसका उद्देश्य भ्रपने राज्य के हर मानव का कल्याण करना हैं। यह 
चर्चा 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ' (U.N.O.) की स्थापना के बाद से तो सब राज्यों के 
कोने-कोने में सुनाई देने लगी है। “संयुक्त-राष्ट्र-संघ' का कहना है कि प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष-वालक के कुछ '्राधारभूत मानवीय-अ्रधिकार' (Fundamental 
Human Rights) हैं जिनकी रक्षा करना राज्य का कतंव्य है। जो राज्य 
इन '्राधारभूत मानवीय-अधिकारों' की रक्षा करता है वही 'कल्याण-राज्य' 
(Welfare state) है। आज प्रत्येक राज्य का ध्येय आधारभूत मानवीय- 
ग्रधिकारों' की रक्षा करके श्रपने को 'कल्याण-राज्य' बनाना हो गया al 
'कल्याण-राज्य' के आधार में 'समाज-कल्याण' का विचार बैठा हुआ है, परन्तु 
प्रइन उत्पन्न होता है कि क्या 'समाज-कल्याण' का विचार बिल्कुल ्राधुनिक है, 
कया यह विचार बीसवीं सदी में ही उत्पन्न हुआ है, क्या मानव ने पहले कभी इधर 
` च्यान नहीं दिया ? 
२. समाज-कल्याण के विचार का विकास 

जव अभी राज्य का एक संगठन के रूप में विकास नहीं हुआ था तब मानव- 
समाज में कोई-न-कोई तो सामाजिक संगठन थे ही। वे संगठन थे--परिवार का 
संगठन, ग्राम का संगठन, नगर का संगठन। आज तो राज्य का काम समाजः 
कल्याण कहा जाता है, परन्तु जब राज्य का विकास नहीं हुआ था तब समाज- 
कल्याण का काये इन छोटे-छोटे संगठनों द्वारा ही होता था । वह कंसे ? 

(क) परिवार द्वारा समाज-कल्याण--मानव-समाज का सर्वप्रथम 
संगठन परिवार रहा है। परिवार के अन्य अनेक कायं हैं, परन्तु इसका सबसे 
बड़ा कार्य परिवार के व्यक्तियों की रक्षा तथा कल्याण करना है। जैसे राज्य 
आमदनी का ध्यान न रख कर समाज के कल्याण की हर बात पर व्यय करना 
ग्रपना कर्तव्य समझता है, कर्जा लेकर पंच-वर्षीय योजनाएँ बनाता है ताकि 
समाज का कल्याण हो, वेसे ही परिवार में पति पनी पत्नी के भले के लिए, 
पिता अपनी सन्तान की समृद्धि के लिए हर प्रकार का कष्ट उठाता है। राज के 
युग में भी व्यक्ति की सुरक्षा का सब से बड़ा साधन परिवार ही है। जिस व्यक्ति 
का परिवार नहीं वह नदी में बहते तिनके के समान अपने को लहरों की लपेट में 
इधर-से-उघर उलझा पाता है। 

(ख) ग्राम के संगठन द्वारा समाज-कल्याण--परिवार के बाद ग्राम के 
संगठन का विकास हुआ। परिवार का आधारभूत्त कार्य व्यक्ति का कल्याण था; 
ग्राम के संगठन का कायं भी स्थानीय शासन द्वारा ग्राम में सुख, शान्ति, व्यवस्था 
रखने के साथ-साथ एक-दूसरे के सुख-दुःख में शरीक होकर पारस्परिक सहायता 
करना था। एक-दूसरे के सुख-दुःख में शरीक होने तथा एक-दूसरे की सहायता 
करने का ही दूसरा नाम समाज-कल्याण है। भ्राज जैसे राज्य का काम देश-हित 
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के कार्यों के लिए कर लगाना, शिक्षा के लिए स्कूल-कालेज खोलना, स्वास्थ्य की 
देख-भाल के लिए अस्पताल चलाना है, वैसे ही जब पहले-पहल ग्रामों का संगठन 
बना तब उस संगठन का काम ग्राम की शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रादि समस्याओं के 
लिए पंचायते बनाना था। ये पंचायतें पाठशालाएँ खोलती थीं, गांव की सफ़ाई 

आदि की देख-भाल करती थीं, गाँव में उपद्रव करने वालों को दण्ड देती थीं 

गौग्नों के लिए गोचर-भमि की व्यवस्था करती थीं। गाँव की शासन-व्यवस्था के 
साथ-साथ गाँव की कल्याण-व्यवस्था करना भी इन संगठनों का काम AT | 

(ग) नगर के संगठन द्वारा समाज-कल्याण--ग्रामों कें बाद नगरों के संगठन 

का विकास हुआ। नगरों में शासन-व्यवस्था की दृष्टि से शासन की इकाई बड़ी 
थी, और एक थी, परन्तु उसके भीतर भ्रवान्तर इकाइयाँ छोटी-छोटी थीं और 
अनेक थीं । उदाहरणार्थ, नागरिक शासन का संबंध सारे नगर से था, इस शासन 
की एक ही इकाई थी, परन्तु नगर में छोटे-छोटे अनेक समूह थे, तव भी थे, आज 
भी हैं। ये छोटे-छोटे समूह परिवारों के थे, जाति-उपजातियों के थे। परिवारों 
के संगठन का रूप संयुक्त-परिवार का था। गाज हमारे नव-युवक शादी हो जाने 
कें वाद पना घर AT वसाना चाहते हैं, माता-पिता या परिवार के AT 
व्यक्तियों के साथ रहना पसन्द नहीं करते। इससे उनके सुख-दुःख का साथ देने 
वारे भी कोई नहीं रहते। प्रारंभिक परिवार संयुक्त-परिवार थे। घर के सब 
सगेसंबंघी एक-साथ रहते थे, मौका पड़ने पर सब एक-दूसरे की सहायता करते 
थे। इसी प्रकार जात-बिरादरी के लोग, भ्रपनी जाति-उपजाति के लोग अपने 
निकट के किसी व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करते 
थे। नगरों का जीवन यद्यपि वेयक्तिकता की तरफ़ बढ़ता था तो भी संयुक्त- 
परिवार तथा जात-विरादरी की भावना समाज-कल्याण की दिशा में कुछ-न- 
कुछ करती ही थी। नगरों के ये छोटे-छोटे संगठन was थे, परन्तु सब मिलकर 
एक होकर समाज-कल्याण के कार्य में सहायक थे । 


३. राज्य के विकास हो जाने पर समाज-कल्याण का विचार 
wel विकसित हुआ 


परिवार, गाँव, नगर के विकास के वाद राज्य का विकास हुआ । मानव- 
समाज की मुख्य समस्या सुशासन की थी, बाहर के छत्रुओं तथा भीतर के उप- 
द्रवियों से रक्षा की थी। इस प्रयोजन के लिए परिवारों, गाँवों तथा नंगरों का 
एक शासन म बच जाना श्रावण्यक था। जो बलशाली था, वाहर तथा भीतर के 
Ral से सब की रक्षा कर सकता था, वह राजा बना और जहाँ-जहाँ उसका 
शासन-चल सकता था वह सारा क्षेत्र उसका राज्य बना | 
राज्य का काम अत्यन्त सीमित था। उसका काम ज्यादातर सैनिक-शक्ति 
तथा पुलिस-शक्ति का संगठन था जिससे सँनिक-शन्ति द्वारा बाहर के तथा पुलिस- 
शक्ति द्वारा अन्दर के शत्रुओं से देश की रक्षा हो सके जव देश में शान्ति हो 
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तभी तो समाज-कल्याण आदि कार्यों की तरफ़ ध्यान दिया जा सकता था, परन्तु 

अवस्था शान्ति की अवस्था नहीं थी, अशान्ति की भ्रवस्था थी। हर राज्य 
दुसरे राज्य पर हमला करने के लिए तैयार रहता था, देश के भीतर भी चोर- 
लुटेरे मौक़े को ताक में रहते थे। राज्य का काम इस सारी स्थिति से जूझना 
था। यही कारण है कि शुरू-शुरू में समाज-कल्याण की तरफ़ राज्य का ध्यान 
नहीं गया। यह कार्य परिवार, गाँव, नगर श्रादि के भीतरी संगठनों द्वारा, 
संयुक्त-परिवार द्वारा, जात-विरादरी द्वारा, प्रथा-परंपरा द्वारा होता रहा। उस 
समय राज्य अपने को समाज-कल्याण के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं समझता 
रहा। जिस राज्य में शान्ति थी, न बाहर के शत्रु ्राक्रमण करते थे, न भीतर के 
उपद्रवी उपद्रव करते थे, दो-चार सड़कें, दो-चार नहरें, थोड़ी-वहुत पाठशालाएँ, 
कुछ अस्पताल थे, वह कल्याण-राज्य समझा जाता था और राज्य के इस तरफ़ 
तनिक-सा ध्यान देने पर भी जनता उस राज्य से संतुष्ट थी । 


४. राज्य तथा समाज-कल्याण का विचार 


राज्य अपने विकास में श्रनेक रूपों में से गुज़रा है जिनमें से इसके मुख्य- 
मुख्य रूप हैँ--राजा का युग, साम्राज्यवाद का युग, श्रधिनायकवाद का युग तया 
जनतंत्र का युग। इन तीनों युगों में समाज-कल्याण की भावना का घीरे-धीरे 
विकास हुआ हैं और आज प्रजातंत्र-युग के युग में तो समाज-कल्याण शासन का 
ग्राधारभूतं तत्व बन गया है । 

(क) राजा का युग (Age of Kingship)—sart हम पहले कह 
आये हूं, जिस युग में राजा राज्य करता था उसमें राजा की इच्छा ही प्रजा 
की इच्छा समझी जाती थी, 'जी-हजूर' उस यूग का एकमात्र नारा था, इसलिए 
उस युग में समाज-कल्याण प्रजा का अधिकार नहीं था, राजा की कृपा थी। 
एसे युग में ही रोम में ant की प्रचंड ज्वालाएँ देखते हुए भी नीरो 
बादशाह बांसुरी बजा सकते थे। 

(ख) साम्राज्यवाद का युग (Age of Imperialism )--जब एक 
राजा अपने राज्य से ही संतुष्ट न होकर दुनिया भर पर अपना आधिपत्य जमाने के 
लिए चल पड़ता है तव साम्राज्यवाद का जन्म होता है। राजा भी एसा कर 
सकते हैं, देश तथा राष्ट्र भी ऐसा कर सकते Fl उस समय इनका उद्देश्य दुसरे 
देशों को पद-दलित करके उनकी घन-सम्पत्ति को अपने देश और देश-वासियों 
के लिए अपहरण कर लेना होता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद यही कुछ करता रहा। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देख कर युरोप के भ्रन्य देश भी साम्राज्यवाद के 
शिकार रहे। साम्राज्यवाद में अपने देश का कल्याण तो होता है, परन्तु दूसरे 
देश का ग्रकल्याण ही नहीं, सत्यानाश होता है। साम्राज्यवादी प्रंग्रेज भारत में 
राज्य करते रहे, परन्तु उन्होने यहाँ जो-कुछ भी समाज-कल्याण का कार्य किया, 
स्कल-कालेज खोले, श्रस्पताल खड़े किये, अंधों-अ्रपंगों की व्यवस्था की, वह्‌ सब: 
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“ग्रामं गच्छन्‌ तुणं स्पृशति-न्याय से की, समाज-कल्याण करना उनका मुख्य 
उद्देश्य नहीं रहा, दूसरे काम करते-करते समाज-कल्याण का कार्य उनसे हो 
राया | 

(य) अधिनायकवाद का युग (Age of Dictatorship) ---राज्य 
का एक रूप भ्रधिनायकवाद है। अधिनायकवाद को तानाशाही भी कहते हैं। 
तानाझाही में प्रजा की इच्छा का, जनतंत्र का कोई स्थान नहीं। प्रजातंत्र में 
बहुमत का जो स्थान है, तानाशाही में डिक्टेटर की वेयक्तिक इच्छा का वही 
स्थान है। राजा के युग तथा तानाशाह के युग में यही भेद है कि राजा के युग में 
राज-परंपरा खानदान से चलती है, तानाशाही युग में तानाशाही वंश-परंपरा से 
नहीं चलती | भ्रधिनायकवाद वयक्तिक स्वतंत्रता, समानता, बहुमत श्रादि प्रजातंत्र 
के सिद्धान्तों को नहीं मानता । समाज-कल्याण के ग्राघार ही ये तत्व हैं इसलिए 
अधिनायकवाद चाहे तो समाज-कल्याण में प्रजातंत्र से बहुत आगे निकल जाय, 
चाहे तो समाज-कल्याण की वातों को ताक में रख दे। इस युग में समाज- 
कल्याण अधिनायक की वेयक्तिक इच्छा पर निर्भर करता हं, सिद्धान्त का रूप 
नहीं घारण करता । 

(घ) जनतंत्र का युग (Age of Democracy)—usq का 
ग्ाघुनिकतम रूप जन-तंत्र है। जन-तंत्र में राजा का स्थान प्रजा ले लेती है। जब 
राज्य किसी राजा का, किसी साम्राज्य का, किसी तानाशाह का न हो, प्रजा का 
अपना राज्य हो, तव प्रजा के कल्याण की भावना का उदय हो जाना स्वाभाविक 
है। इसलिए प्रजातंत्र तथा समाज-कल्याण के पारस्परिक संबंध पर विचार 
करना आवश्यक है। 


५. प्रजा-तंत्र तथा समाज-कल्याण का विचार 


बसे तो परिवार, ग्राम तथा नगर के संगठन में हर स्थल पर समाज-कल्याण 
की भावना मौजूद है, परन्तु राज्य ने समाज-कल्याण को अपना क्षेत्र तभी 
बनाया जब राज्य ने प्रजा-तंत्र का रूप ले लिया। प्रजा-तंत्र का क्या अर्थ है? 
भ्रजा-तंत्र में हर व्यक्ति की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार किया जाता है, उसे झ्न्यों 
के समान समझा जाता है, राज्य से रक्षा तथा भ्राजीविका पाने के उसके nfa- 
कार को जन्म-सिद्ध माना जाता है। इसी को तो समाज-कल्याण कहते हैं। 
कोई समय था जब व्यक्ति का निजी तौर पर कोई अधिकार नहीं था, उसकी कोई 
स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। श्रगर राजा राज्य करता था, तो जैसा राजा चाहे वैसा 
व्यक्ति को करना होता था, भ्रगर कोई तानाशाह शासन करता था, तो व्यक्ति 
को तानाशाह के सामने सिर झुकाना पड़ता था। प्रजा-तंत्र के युग में राज्य 
द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया गया, इसके स्वीकार करते ही 
राज्य का कतंव्य हो गया कि वह व्यक्ति के कल्याण को श्रपना ध्येय बनाये, 
व्यक्ति का भ्रधिकार हो गया कि वह भ्रपने कल्याण की राज्य से war करे, 
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क्योंकि प्रजा-तंत्र के भवन की नींव व्यक्ति के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व पर खड़ी की गई। 
अगर व्यक्ति का राज्य से स्वतंत्र भ्रस्तित्व है, भ्रगर राज्य का अस्तित्व ही 
व्यक्ति पर निर्भर है, उसके वोट पर निर्भर है, तो व्यक्ति की रक्षा करना, उसके 
कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना राज्य का आधारभूत कतंव्य है। भ्राज के 
युग में प्रजा-तंत्र के प्रवाह कें कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जिनमें 
हर व्यक्ति अपने ग्रधिकारों के लिए सचेत होने लगा, उनके लिए लड़ने लगा। 
पहले कभी डरा-घमका कर व्यक्ति को चुप कराया जा सकता था, भ्रजा-तंत्र में 
यह संभव नहीं रहा। एक व्यक्ति की माँग सब व्यक्तियों की माँग बन गईं, और 
सारे समाज का कल्याण प्रजा-तंत्र का नारा बन TAT | 
प्रजा-तंत्र में समाज-कल्याण की भावना के उत्कट रूप से प्रकट होने में 
एक और भी कारण था। प्रजा-तंत्र उन्नीसवीं-बीसवीं सदी की उपज है। इसी 
सदी में उद्योगीकरण FAT! प्रजा-तंत्र तथा उद्योगीकरण साथ-साथ जन्मे। 
उद्योगीकरण से जहाँ समृद्धि हुई, कल-कारखाने बढ़े, वहाँ इनके साथ-साथ ग़रीबी 
बढ़ी, भ्रमीर ज्यादा अमीर हुए तो ग़रीब ज्यादा ग़रीब हुए, मजदूर लोग खुले 
गाँव छोड-छोड़ कर तंग शहरों में aac बसने लगे, नि्घंनता के साथ-साथ 
` बीमारी, भ्रपराघ, श्रम-समस्याएँ बढ़ीं। एक तरफ़ प्रेजा-तंत्र की विचार-घारा, 
यह विचार-घारा कि समाज के सब लोग एक-समान हैं, कोई ऊँचा नहीं, कोई 
नीचा नहीं, सामाजिक धारणाओं से मनुष्य मनुष्य में भेद बना हुआ है, आधारत: 
उनमें भेद नहीं हे, समाज इस भेद-भाव को दूर कर सकता है; दूसरी तरफ़ 
समाज में दीख रहा प्रत्यक्ष भेद, भ्रमीरी-ग्ररीबी का भेद, ऊँच-नीच का भेद, 
सब तरह का भेद। परिणाम यह हुआ कि प्रजा-तंत्र के प्रबल प्रवाह ने उद्योगी- 
करण द्वारा उत्पन्न किये हुए भेदों को मिटा देने की माँग खड़ी कर दी। यह माँग 
उठ खड़ी हुई कि समाज से गरीबी, बीमारी, भ्रपंगता, निराश्रयता, भ्रपराध--- 
इन सबको दूर करने का काम राज्य का है। ये सब समाज में क्यों बने हुए हैं ? 
क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति करने का अवसर नहीं देते, सब के साथ 
समान बर्ताव नहीं करते, निराश्चितों को आश्रय नहीं देते। संमाज-कल्याण' के 
विचार ने उक्त कारणों से सामूहिक रूप धारण कर लिया। 


६. क्या प्रजा-तंत्र से भिन्न राज्यों मं समाज-कल्याण 
का विचार नहों रहता ? 


हमने ऊपर जो-कुछ लिखा उससे यह ध्वनित होता है कि समाज-कल्याण 
तथा कल्याण-राज्य का विचार प्रजातंत्र-राज्य में ही होता है, भ्रन्य प्रकार के 
राज्यों में नहीं होता। इस प्रकरण में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रजा- 
तंत्र तथा समाज-कल्याण के संबंध में लिखते हुए हमने जो विचार प्रकट किये 
उनका यह प्रभिप्राय नहीं है कि प्रजा-तंत्र से भिन्न प्रकार के राज्यों में समाज- 
कल्याण का विचार होता ही नहीं है। भ्राज के युग में तो यह फ़शन-सा हो 
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गया है कि हर प्रकार का राज्य, चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे पार्टी-तंत्र, चाहे 
अधिनायकतंत्र, चाहे प्रजा-तंत्र, चाहे प्रेजीडेंट-प्रधान, चाहे पालियामेंट-प्रबान--' 
सब अपने को कल्याण-राज्य कहने लगे हैं, सव का लक्ष्य प्रजा का कल्याण करना हो 
गया है। कल्याण-राज्य के विचार ने १९३६-४ में जन्म लिया, और तब 
से सब प्रकार की सरकारें अपने को कल्याण-राज्य कहने .लगी हैं, उनकी रचना 
भले. ही कुछ हो, वे अपना लक्ष्य बेकारी दूर करना, राज्य के हर बच्चे को 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की पूर्ण सुविधा देना, सामाजिक-सुरक्षा का प्रवन्ब करना 
आदि कहने लगे हैं। गिलक्राइस्ट का कहना है कि 'कल्याण-राज्य' का किसी 
राज्य-विशेष से संबंध नहीं, हर प्रकार का राज्य 'कल्याण-राज्य' होता जा 
रहा है, * 

हमने प्रजा-तंत्र तया समाज-कल्याण के पारस्परिक संबंध पर जो जोर दिया 
उसका म्रभिप्राय इतना ही हं कि समाज-कल्याण के विचार ने एक मुख्य विचार 
के तौर पर प्रजा-तंत्र में ही जन्म लिया यद्यपि wa इस विचार को हर प्रकार के 
राज्य के लिए अपनाना भ्रनिवाय हो गया है। , 

हमने इश भ्रब्याय के प्रारंभ में लिखा था कि ग्राज के युग में समाज- 
HAT तथा 'कल्याण-राज्य'--ये दो शब्द गूंज Wel इनमें से 'समाज- 
कल्याण पर हम लिख चुके हैं, भ्रव हम कल्याण-राज्य' पर प्रकाश डालेंगे | 


७. कल्याण-राज्य को भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ 
(Welfare-state defined) 


प्रजा-तंत्र के लिए 'कल्याण-राज्य' (Welfare state) का होना aTa- 
इयक है, और 'कल्याण-राज्य' होने के लिए राज्य का दो दिशाओं में कार्य 
करना आवश्यक है-समाज-कल्याण' (Social welfare) तथा 'सामाजिक- 
सुरक्षा (Social security) | 

'समाज-कल्याण' की व्याख्या हम कर ANS | 'कल्याण-राज्य' (Welfare 
State) के भवत के निर्माण के लिए 'समाज-कल्याण' (Social welfare) 


* “The term ‘Welfare State’ has come to vogue since 
the end of 1939-45 World War. This term applies not to any 
particular form of ens but to all governments, whatever 
their structure, which set themselves out to achieve a wide range 
of social purposes, such as, fullemployment, free universal educa- 
tion, free medical services and comprehensive measures of social 
insurance. Such ends may be achieved by various forms of 
governments, including the so-called Communist social demo- 
cracies, the monarchical parliamentary Government of United 
Kingdom, the presidential non-parliamentary government of 
United States or the presidential government of India.” 
—R. N. Gilchrist in ‘Principles of Political Science’. 
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पहला श्राधार-स्तम्भ है, इसके लिए दूसरा आधार-स्तम्भ 'सामाजिक-सुरक्षा' 
(Social security) $1 'सामाजिक-सुरक्षा' का क्या अर्थ है? मोरिस स्टक 
ने अपनी पुस्तक मोनिग wis सोशियल सिक्यूरिटी' में 'सामाजिक-सुरक्षा' की 
निम्न व्याख्या की है: 


“सामाजिक-सुरक्षा से हमारा भ्रभिप्राय उस प्रोग्राम से है जिसके द्वारा 
समाज भ्राज के युग की श्रापदाओं से व्यक्ति की रक्षा करता है। उदाहरणार्थ, 
बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, &घंटनाएँ, भ्रपंगता भ्रादि ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे 
व्यक्ति भ्रपने-ग्राप न भ्रपनी रक्षा कर सकता है, न भ्रपने परिवार की। इस प्रकार 
की सुरक्षा सामूहिक सामाजिक-संगठन से ही हो सकती है।”* 


जव 'समाज-कल्याण' तथा 'सामाजिक-सुरक्षा' का काम परिवार, ग्राम, 
नगर, प्रथा-परंपरा, संयूक्त कुटुम्ब, जात-विरादरी पर आश्वित न होकर राज्य 
का कत्तव्य हो जाता है, तव 'कल्याण-राज्य' का उदय होता है। कल्याण-राज्य 
में राज्य के समस्त नागरिकों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके निम्नतम भ्राथिक 
माप-दंड का निर्धारण करना, उनकी आर्थिक स्थिति सुघारते जाना--ये सब 
जिम्झेदारियाँ राज्य की मानी जाती हैं। 

'कल्याण-राज्य' के विषय में भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ 
की हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं :-- 

[क] माकं अ्रन्नाहम को 'कल्याण-राज्य' की व्याख्या-- भाधारत: 'कल्याण- 
राज्य' उस समुदाय का नाम है जिसमें राज्य की शक्ति का आय के प्रजा में समान 
वितरण में विचारपूर्वक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के निजी 
कार्य तंथा उसकी निजी सम्पत्ति का बाज़ार-भाव कुछ भी हो, कल्याण-राज्य में ` 
यह निश्‍चित कर दिया जाता है कि उसको भ्राघारमूत न्यूनतम आय क्या 
होगी ।” ः 


* “By ‘Social Security’ we understand a programme of 
protection provided by society against those contingencies of 
modern life—sickness, unemployment, old age, dependency, 
industrial accidents and invalidism—against which the individual 
cannot be expected to protect himself and his family by his own 
ability and foresight.” —Maurice Stack in “The Meaning of Social 
Security’. 

[क] “Essentially Welfare State is a community where the 
State power is deliberately used to obtain a more equal distribu- 
- tion of income, in this way ensuring for every citizen a basic 
real income irrespective of the market value of his work and of 
his property.”—Dr. March Abraham. ee 
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[ख] टी० एच० मार्शल की कल्याण-राज्य की व्याख्या-- 'कल्याण- 
राज्य की विशेषता यह है कि इसमें राज्य के माध्यम द्वारा समुदाय उन जिम्मे- 
वारियों को पने ऊपर फे लेता है जिनके साधन से समुदाय के प्रत्येक सदस्य को 
स्वास्थ्य, आ्िक-सुरक्षा, सम्य-सुसंस्क्ृत जीवन का न्यूनतम माप-दंड प्राप्त हो 
सके और समुदाय के ये सदस्य भ्रपनी क्षमता तथा सामर्थ्यं के नुसार सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक विरासत में भाग ले सकें |” 


८. कल्याण-राज्य के आधारभूत सिद्धान्त 
(Fundamentals of a Welfare State) 

'कल्याण-राज्य' की चर्चा हमने की, इसकी व्याख्याएँ भी कीं, परन्तु प्ररन 
उठता है कि कल्याण-राज्य के भ्राघार-मूत सिद्धान्त क्या हूँ? 

(क) कल्याण-राज्य के लिए बेवरिज योजना द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त-- 
इस संबंध में भिन्न-भिन्न लेखकों ने भ्रपने-्रपने विचार प्रकट किये हैं, भिन्न-भिन्न 
योजनाएँ बनाई हैं। इन सब का सार यह है कि जिस राज्य में समाज के कल्याण 
का कार्य राज्य का मुख्य ध्येय हो वह कल्याण-राज्य है । समाज का कल्याण 
केसे होता है? इंग्लैंड के सर विलियम बेवरिज के कथनानुसार जिस राज्य में 
पाँच शत्रुओं से लगातार युद्ध जारी रहता है वह कल्याण-राज्य है। ये पाँच 
शत्रु हैं--भ्रशिक्षा, गरीबी, बेकारी, बीमारी तथा गन्दगी। 

वेवरिज-योजना का विस्तृत वर्णन हम भ्रगले एक भ्रध्याय में करेंगे, परन्तु 
कल्याण-राज्य के इन पाँच AAMT से केसे लड़ा जाय इस संबंध में इस योजना 
की मुख्य बातों का वर्णन कर देना उचित है । ये मुख्य बातें निम्न हैं : 

(1) ग्राशक्षा--राज्य का मुख्य कतंव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक की 
निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करे, यह न हो कि पेसे वाले अयोग्य होते हुए भी शिक्षा 
प्राप्त कर सके, निर्धन योग्य होते हुए भी शिक्षा के खर्चीली होने के कारण उसे 
प्राप्त न कर सके। इंग्लंड में १६४४ से पहले प्राथमिक-शिक्षा तो निःशुल्क 
थी, माध्यमिक-शिक्षा निःशुल्क नहीं थी । बेवरिज-योजना के बाद १६४४ से 
माघ्यमिक-शिक्षा भी १६ वषं की आयु तक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क 
कर दी गई। जो राज्य AIA को कल्याण-राज्य कहलाना चाहता है उसे प्रत्येक 
नागरिक के लिए उच्चतम शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी। 

(ii) ग्ररीबी--कल्याण-राज्य का यह भी कतंव्य है कि देश का कोई 
नागरिक भूखा, नंगा न रहे, सब को भ्रपनी योग्यता के अनुसार काम मिले, 


_ .. [a] “The distinguishing characteristic of the Welfare State 
is the assumption by the community, acting through the State, 
of the responsibility for providing the means whereby all its 
members can reach minimum standards of health, economic 
security, and civilized living, and can share according to their 
capacity in the social and ultural cheritage.”—7. H. Marshall. 
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बीमारी, gien, बुढ़ापे, संकट की अ्रवस्था में सब की सुरक्षा हो। बेवरिज- 
योजना के वाद इंग्लैंड में इस दिशा की तरफ़ विशेष ध्यान दिया गया। 

(iii) बेकारी--मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह है कि इच्छा और 
योग्यता होते हुए भी उसे कोई काम न मिले। कल्याण-राज्य का कोई नागरिक 
ऐसा न होना चाहिए जो भला-चंगा हो और काम ढूंढने के लिए दर-दर मारा- 
मारा फिरे। 

(iv) बीमारी--कल्याण-राज्य में प्रत्येक नागरिक को दवा-दारू मिलनी 
चाहिए, उसके स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस राज्य में कोई भी 
व्यक्ति बीमारी की हालत में ग्रीवी के कारण बढ़िया-से-वढ़िया इलाज नहीं करा 
सकता वह कल्याण-राज्य नहीं कहला सकता | 

(४) गन्दगी--हमारे देश में जहाँ-तहाँ गन्दी वस्तियाँ बसी हुई हैं, जहाँ 
मक्खी-मच्छर-खटमल-पिस्सू, गोबर-कीचड़ ही देखने को मिलता है। इससे जहाँ 
मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता वहाँ उसे जीवन का रस भी प्राप्त नहीं होता | 
कल्याण-राज्य में शहर तथा गाँव में कहीं गन्दगी नहीं होनी चाहिए। 

(ख) कल्याण-राज्य के लिए बेवरिज-योजना में प्रतिपादित उपाय-- 
वेवरिज-योजना में जिन पाँच दानवों से जूझने का जिक्र पाया जाता है, इन 
दानवों से कल्याण-राज्य किन उपायों से जूझे ? वे उपाय हैं: ` 

(i) सामाजिक-सुरक्षा की योजनाओं का निर्माण; 

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक की 

| दवा-दारू का प्रवन्ध हो; 

(४1) प्रत्येक नागरिक के लिए मकान, भोजन की व्यवस्था; 

(iv) उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने न देना; 

(५) निजी विनियोजन (Private investment) को प्रोत्साहित करने 

के लिए राष्ट्रीय-विनियोजन-बोडं (National Investment 
Board) की स्थापना जिससे निजी विनियोजन के लिए रुपया 
कम सूद पर उघार दिया जा सके; 

(vi) निजी-क्षेत्र (Private sector) के साथ-साथ anti 

(Public sector) का विकास जिससे एकाधिकार के दोष न 
उत्पन्न हों; 

(vii) उद्योगों का एक ही स्थान पर केन्द्रीकरण न होने देना। इससे एक 

ही स्थान पर गन्दी-बस्तियाँ उठ खड़ी होती हैं। 

(ग) कल्याण-राज्य के लिए sto जगन्नाथम द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 
डाँ ० जगन्नाथम ने सोशियल इन्हयुरेंस इन इंडिया' में कल्याण-राज्य के ATT 
भूत सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए जिन सिद्धान्तों को कल्याण-राज्य का 
आधार माना है वे हं--(1) पारस्पारिक-सहायता, (7) समाज-कल्याणः 
(iii) सामाजिक-च्याय तथा (vi) सामाजिक-सुधार। 
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(i) पारस्परिक-सहायता (Mutual 21) --कल्याण-राज्य का मुख्य 
कतव्य है कि इस राज्य के व्यक्तियों में एक-दूसरे के प्रति सहायता की भावना 
उत्पन्न हो। ऐसा न हो कि सब को भ्रपनी-भ्रपनी पड़ी रहे, और दूसरे की 
तकलीफ़ को कोई देखने को तैयार न हो। 

(ii) समाज-कल्याण (Social welfare) -कल्याण-राज्य का दूसरा 
कतव्य यह है कि उसमें प्रत्येक योजना समाज-कल्याण की दृष्टि से वने | 
समाज-कल्याण का HT हम पहले ही समझा आये Sl समाज-कल्याण समाज- 
सेवाओं और सामाजिक-संस्थाग्नों के व्यवस्थित संगठन का नाम है। राज्य को 
समाज में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देनी चाहिएँ जिनसे सव को भोजन 
मिले, सब का पोषण हो, समाज में बेकारी न हो, बीमारी न हो, सब को सदा 
सुरक्षा की भावना वनी रहे। 

(iii) सामाजिक-त्याय (Social ]८ऽ६।०९) --कल्याण-राज्य का तीसरा 
कतव्य यह है कि उसमें किसी वर्ग के साथ भ्रत्याय न हो। जिस समाज में एक वर्ग 
दलित है, श्रछत है, जिस समाज में पुरुषों के साथ एक तथा स्त्रियों के साथ 
दूसरा बर्ताव होता है, जिस समाज में एक वर्ग धनी तथा दूसरा निर्वन है, उस 
समाज में सामाजिक-त्याय नहीं हो रहा । कल्याण-राज्य का काम इस अन्याय 
को, इस असमानता को दूर करना है | 

(iv) समाज-सुधार (Social {07m ) --कल्याण-राज्य का चौथा 
कतंव्य यह है कि समाज में प्रचलित कुरीतियों को, ्रन्ब-परंपराझओं को दूर HT I 
जिस समाज में छोटी श्रायु के बच्चों का विवाह हो जाता हो, विधवाओं के विवाहः 
पर रोक हो, यज्ञों में पशु-वध किया जाता हो वह समाज कुरीतियों का.शिकार 
Zl कल्याण-राज्य में एसी कुरीतियों को रोका जाता है। 

(घ) कल्याण-राज्य रे लिए संयुक्त-राष्टू-संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त" 
-संयुक्त-राष्ट्र-संघ (U.N.O.) ने, जो अखिल विशव की सर्वोच्च संस्था है,. 
कल्याण-राज्य के लिए कुछ भ्राधारभूत सिद्धान्त निरिचित किये हैं। इस संस्था 
का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के कुछ आधारभूत मानवीय अधिकार हैं। जो 
राज्य इन ग्राधारभूत मानवीय अधिकारों की रक्षा.करता है वह कल्याण-राज्य" 
है। वे मानवीय ग्रघिकार क्या हैं जिनसे भ्राज का कोई भीं राज्य इन्कार नहीं 
कर सकता ? 


९. संयुक्त-राष्ट्-संघ के आधारभूत मानवीय-अधिकार 
(U.N.O.’s Fundamental Human Rights) 

१० दिसम्बर १९४८ को 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ' (U.N 0.) की जनरलः 
एसेम्बली में अ्रन्तर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों का भ्रधिनियम' (Inter- 
national Bill of Human Rights) स्वीकृत हुआ जिसका नाम मानवीय-- 
अधिकारों की सावंभौम घोषणा' (Universal Declaration of Human: 
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Rights) रखा गया। इस घोषणा के अनसार यः एलान कर दिया गया कि 
प्रत्येक मनुष्य के निम्न भ्राधारभत अधिकार हैं 


(i) 
(ii) 
(iii) 


(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
( viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 


(xii) 


(xiii) 


(xiv) 
(xv) 


(xvi) 


जीने का, स्वतंत्रता का, व्यक्ति की सुरक्षा का प्रत्येक को श्रधिकार 
है; 

बिना कारण बताये कंद न किये जाने का और केद किये जाने 
पर निष्पक्ष जाँच का प्रत्येक को अधिकार है; 

कानून के सामने हर किसी को दूसरे के मुकाबिले में समान वर्ताव 
तथा कानून द्वारा भ्रपनी पूरी-पूरी रक्षा कराने का अधिकार; 
व्यक्ति के आने-जाने पर रोक-टोक न होने का अधिकार; 
किसी राष्ट्र का सदस्य होने का अधिकार; 

सम्पत्ति के स्वामी होने का अधिकार ; 

विचार तथा धर्म में स्वतंत्र विचार रखने का श्रधिकार; 

स्वतंत्र विचार तया सम्मति प्रकट करने का अधिकार; 

स्वतंत्र रूप से मिलने-जुलने, सभा करने का अधिकार; 

अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार; 
सामाजिक-सुरक्षा का अधिकार--ऐसा श्रधिकार जिससे अगर वह 
कभी रोगी हो जाय तो उसे भूखा न मरना पड़े, वूढ़ा हो जाय तो 
दर-दर भीख न माँगनी पड़े, मर जाय तो बाल-वच्चे दाने-दाने 
को न तरसने लगें; 

आजीविका के लिए काम उपलब्ध करने का अ्रधिकार; 

एक-से काम के लिए एक-सा वेतन प्राप्त करने का अधिकार 
एसा न हो कि एक ही काम के लिए एक को दस रुपये मिलते 
हैँ तो उसी काम के लिए दुसरे को वीस या पाँच ही रुपये 
मिलें; 

आराम, अवकाश तथा छुट्टी का भ्रधिकार; 

जीवन-स्तर की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अ्रधिकार; तथा 
शिक्षा प्राप्त करने का तथा भ्रपने देश के सांस्क्ृतिक-जीवन में 
भाग लेने का अश्रधिकार | 


ये सब मानव-मात्र के आधारभूत अधिकार हैं। कल्याण-राज्य वह राज्य 
है जिसमें मनुष्य मात्र के ये ्ाधारभूत अधिकार स्वीकार किये जाते हैं। यह 
माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य जो उस राज्य में पंदा हुआ है उसे आजीविका पाने 
स्वस्थ परिस्थितियों में रहने, शिक्षा के प्न्य सब के साथ समान अवसर प्राप्त 
करने तथा इसी प्रकार की अन्य सब बातों का जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है। कोई 
राज्य यह नहीं कह सकता कि हम जिसे चाहें शिक्षा देंगे, जिसे चाहें शिक्षा नहीं देंगे; 
यह नहीं कह सकता कि जिसे चाहे खाने-रहने की सुविधा देंगे, जिसे चाहें नहीं 
देंगे। जो राज्य ऐसा कहता है वह कल्याण-राज्य नहीं है, और भ्रगर कोई ऐसा 
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- राज्य हो तो झ्राज की विचार-घारा के भ्रनुसार प्रजा को उसे पलट देने का, 
उसके प्रति विद्रोह करने का अधिकार है | 
प्रश्न 
१. कल्याण-राज्य क्या है? भारत में सामाजिक-कल्याण के कार्यो को 
क्रियान्वित करने के लिये राज्य को किन सिद्धांतों का अनुसरण करना 
चाहिये। (१६५३) 
२. कल्याण-राज्य की धारणा को ग्ालोचनात्मक व्याख्या कोजिये। कया 
भारत एक कल्याण-राज्य है? (१९५६) 
३. कल्याण-राज्य की परिभाषा कीजिये झौर कल्पाण-राज्य के विचार को 
विवेचना कीजिये। (१९६० तथा १६६३) 
४. समाज-कल्याण के विचार का विकास केसे हुआ ? 
y क्या प्रजा-तंत्र से भिन्न राज्यों में भी समाज-कल्याण का विचार रहता है? 
६. कल्याण-राज्य. की व्याख्या करते हुए लिखिये कि इसके आधारभूत 
सिद्धान्त क्या हैं? 
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समाज-कल्याण के विचार तथा भारत 


(CONCEPTS OF SOCIAL WELFARE AND INDIA) 


पिछले अध्याय में हम लिख आये हैं कि ग्राज के युग की पुकार 'कल्याण- 
राज्य' की इंकार है। दुनिया भर के देश कल्याण-राज्य के विकास में लगे हुए हैं। 
भारत भी इस दिशा में न्य देशों से पीछे नहीं है। भारत ने कल्याण-राज्य बनने 
के लिए जो पग उठाये हैं वे हैं--भारतीय संविधान का निर्माण, समाज-कल्याण- 
पटलों का निर्माण तथा समाज-कल्याण-योजनाश्रों का संगठन। इन तीनों पर 
हम इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


१. भारतोय-संविधान में आधारभूत कल्याणकारी-अधिकार* 
(Fundamental Welfare Rights of Indian Constitution) 
प्रथम अध्याय में जिन 'श्राधार-भूत' मानवीय-अघिकारों' की चर्चा हमने की 
उन श्रधिकारों की जो राष्ट्र रक्षा करता हे, जो राष्ट्र अपने नागरिकों के जीने के, 
स्वतंत्रता के, वेयक्तिक-सुरक्षा के, सामाजिक-सुरक्षा के, आजीविका उपलब्ध 
करने के, उच्च-जीवन-स्तर प्राप्त करने के, शिक्षा के तथा इसी प्रकार पहले 
वर्णित किये हुए अन्य सब अधिकारों को स्वीकार करता है, वह 'कल्याण-कारी 
राष्ट्र (Welfare state) है। भारत ने भी २६ नवम्बर १९४९ में श्रपने 
संविधान के तीसरे भाग में इन्हीं 'श्राधारभूत-प्रधिकारों' (Fundamental 
Rights) को संविधान का अंग माना है। वहाँ कहा गया है कि कानून के सामने 
हर व्यक्ति वराबर माना जायगा, कोई व्यक्ति कानून की सुरक्षा से वंचित नहीं 
हो सकेगा, धर्मे, नस्ल, जाति, लिंग ग्रादि के भेद के आधार पर किसी के साथ 
असमानता का बर्ताव नहीं हो सकेगा, नौकरी सब के लिए समान रूप से खली 
रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता रहेगी, मिलने- 


इस श्रध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में झा चुके हैं: 


* 1. Whatisa Welfare State ? State what principles sh 
be adopted by it to promote social welfare in India (1953) 


2. Examine critically the concept of ‘Welfare T 
India a Welfare State? (1959). are State’. Is 


_3. Review the efforts being made by the Indian Govern- 
ment for promoting the welfare of the people. (1962) se: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


जुलने तथा सभा आदि करने में किसी के मागं में रुकावट नहीं डाली जायगी, 
भारत के किसी भाग में भी श्राने-जाने की सब को स्वतन्त्रता रहेगी, जो जहाँ चाहे 
रह सकेगा, सम्पत्ति खरीदने, रखने तथा बेचने की भ्राज़ादी होगी, उद्योग-बवा- 
व्यापार जो चाहे कर सकेगा परन्तु कोई किसी से जबर्दस्ती काम न ले सकेगा, 
बच्चों से कल-कारखानों में काम नहीं लिया जा सकेगा, घर्म में प्रत्येक को 
स्वतन्त्रता होगी--इत्यादि, इत्यादि । 


२. भारतीय-संविधान मं कल्याणकारी प्रेरक-सिद्धान्त 
(Directive Welfare-Principles of Indian Constitution) 


भारतीय-संविधान के चौथे भाग में कुछ मूल-भूत सिद्धान्तो का वर्णन 
किया गया है भौर कहा गया है कि इस राष्ट्र के शासन के ये ही प्रेरक-सिद्धान्त' 
(Directive principles) रहेंगे। राष्ट्र जिन भी कानूनों को बनायेगा वे इन 
ब्रेरक-सिद्धान्तों के विपरीत नहीं होने चाहियें। संविधान के चौथे भाग की ३८ 
चारा का झाशय निम्न शब्दों से स्पष्ट होता है: 

“राष्ट्र का कतव्य है कि वह जनता के कल्याण को अ्रधिकाविक बढ़ाने का 
प्रयत्न करे। यह तभी संभव है भ्रगर राष्ट्र एक ऐसा सामाजिक-विधान बनाये 
“जिसके अ्रनसार राष्ट्र की प्रत्येक संस्था तथा राष्ट्र के प्रत्येक संगठन में सामाजिक, 
आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय भ्रनुप्राणित हो। हमारा राष्ट्र इस प्रकार का 
जनता के कल्याण करने वाला सामाजिकःविघान बनायेगा।” 

३८ के बाद ३९वीं धारा है जिसका आशय निम्न हः 

“राष्ट्र के शासन की प्रेरक-भावना निम्न रहेगी-- 

(क) राष्ट्र के नागरिकों —स्त्री-पुरुषों--को आजीविका के साधनों पर 
समान अधिकार रहेगा, किसी को ये साधन ग्रधिक मिलें, किसी 
को कम--ऐसा न होगा। श्राजीविका के साधन भी इतने अपर्याप्त 
नहीं होंगे जिनसे आजीविका ही न चल सकें। वे पर्याप्त होने 
चाहियें--इतने जिनसे भ्राजीविका चल सके | 

(ख) राष्ट्र की भौतिक-सम्पत्ति पर भ्रधिकार या स्वामित्व इस प्रकार 

बंटा हुआ होना चाहिए जिससे किसी एक का कल्याण न होकर 
सब का कल्याण हो, सव का भला हो। ट 

(ग) राष्ट्र का श्राथिक'ढाँचा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे 
उत्पादन के साधन तथा सम्पत्ति एक जगह इस प्रकार केन्द्रित हो 
जाय कि उससे दूसरों का नुकसान होने लगे। 

(च) एक-जैसे काम के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों को एक-जेसा पैसा 
मिलना चाहिए। | 

(ङ) स्त्री, पुरुष तया कोमल-वयस्क बालकों के स्वास्थ्य तथा शारीरिक 
बल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और राष्ट्र के नागरिकों .को 
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आश्िक-कठिनाइयों से प्रेरित होकर ऐसे धंधों को करने के लिए 
बाधित नहीं होना चाहिए जो धंधे उनकी झाय अथवा उनके 
शारीरिक बल के अनुरूप न हों । 

(च) राष्ट्र के बच्चों तथा युवकों की अ्सहाय अवस्था का कोई फ़ायदा 
नहीं उठा सकेगा और राष्ट्र का कतंव्य होगा कि उनकी भौतिक 
तथा ने तिक श्रावश्यकताओं को देखे-भाळे ।” 

इन धाराओं के भ्रतिरिक्त अगली घाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
का अधिकार है कि बह राष्ट्र से काम-घंघे की झ्राशा करे; बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी 
अपंगता आदि की अवस्था में व्यक्ति का अधिकार है कि वह राष्ट्र से सहायता प्राप्त 
करे। व्यक्ति का भ्रधिकार है कि उसके वच्चों को किसी खास आयू तक राष्ट्र 
निःशुल्क शिक्षा दे। व्यक्ति का भ्रधिकार है कि उसे राष्ट्र की तरफ़ से काम 
के ऐसे साधन प्राप्त हों, जिनसे वह पौष्टिक भोजन स्वयं प्राप्त कर सके और 
अपने बाल-बच्चों को भी दे सके। 

हमने देखा कि भ्राज के युग में राष्ट्र का काम समाज का कल्याण करना 
होता जा रहा है। जिस जनता को सदियों तक भुलाया जाता रहा, जिस जनता 
का काम सदियों तक कुछ गिने-चुने लोगों की--राजा, महाराजा, नवाबों, ज़मींदारों 
की--सेवा करना समझा जाता रहा, भ्राज प्रत्येक राष्ट्र उस भुलाई हुई जनता को 
याद कर रहा है, और उस जनता का कल्याण करना अपना लक्ष्य घोषित कर रहा 
Sl जनता तो जनता, भ्राज समाज-कल्याण के विचार की दौड़ बहुत दूर तक 
होने लगी है। समाज का जो भी निर्वल वर्ग है--पिछड़ा वर्ग, ग्रनाथ, waa, 
विघवाएँ, हरिजन, मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से अ्रसमर्थ व्यक्ति, a, 
ATS, बहरे, अंधे, अपंग, कोढ़ी, भिखारी, भ्रपराघी, वेश्याएँ, शराबी, मज़दूर--- 
इन सव का कल्याण समाज का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पुरा करने के लिए भारत 
में क्या हो रहा है ? 

३. भारत में समाज-कल्याण को रूप-रेखा* 

भारत जब से प्रजा-तंत्र देश हुआ है तब से स्वाभाविक तौर पर यहां समाज- 
कल्याण की तरफ़ विशेष ध्यान देना भ्रनिवारयं हो गया है। यह कार्य दो केन्द्रों से 
चल रहा है। केन्द्र में केन्द्रीय समाज-कल्याण पटल' स्थापित हुभा है, प्रान्तों में 
“प्रान्तीय समाज-कल्याण पटल' कायम हुए हैं। 

(क) केन्द्रीय समाज-कल्याण पटल' (Central Social Welfare 
B०0274)—शिक्षा-संत्रालय की साधारण देख-रेख में १२ श्रगस्त १६५३ में 
केन्द्रीय समाज-कल्याण पटल' की स्थापना हुई। इस बोर्ड का काम तीन तरह का 
है। एक काम तो अबतक जो समाज-कल्याणकारी कार्यं जनता की तरफ़ से चल 
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रहे थे, उनकी जाँच-पड़ताल कर योग्य संस्थाओं को परामर्श तथा सहायता देना - 
है; दूसरा भिन्न-भिन्न मंत्रालयों द्वारा जो समाज-कल्याण कार्य चल रहे हैं उनमें 

पारस्परिक सहयोग स्थापित करना है; तीसरा जहाँ समाज-कल्याणकारी कार्य 

नहीं चल रहे वहाँ योजनाएँ बनाना तथा उन योजनाओं को पूरा करने के लिए 

झाथिक सहायता देना है । भ्रबतक देश में स्वतंत्र रूप से काम करने वाली लगभग 

६,००० संस्थाओं को इस बोर्ड के तत्वावधान में सहायता दी जा चुकी है, इनमें 

से २,६०० के लगभग तो केवल स्त्रियों तथा २,४०० के लगभग केवल बच्चों 

के समाज-कल्याण में लगी हुई थीं। द्वितीय-योजना काल .(१६५६-६१) में 

३,७०० स्वतंत्र संस्थाश्रों को २.६ करोड़ के लगभग सहायता रूप में दिया गया | 

तृतीय-योजना काल (१६६१-६६) में इसी प्रकार को सहायता का विस्तार 

किया जा रहा है । 

इस बोड के तत्वावधान में अगस्त १६५४ से 'ग्रामीण समाज-कल्याण 

भ्रसार-योजत्ताएं' (Rural Welfare Extension Projects) तथा ‘नागरिक 
समाज-कल्याण प्रसार-योजनाएँ (Urban Welfare Extension Pro- 
jects) प्रारम्भ की गईं। WATTS में २५ से ३० WAT एवं २० हज़ार 
की ग्रावादी को इकाई माना गया है। इन इकाइयों में बालवाडियाँ, शिशु-गृह, 

बेसिक-पुवं ग़ालाएँ, मातृत्व-गृह, शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्र, तरुण-तरुणी शिक्षा प्रचार, 
कला, यृहोद्योग, मनोरंजन-केन््र आदि खोले जाते हैं । प्रत्येक प्रसार-योजना को 
५ भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक-एक भाग में ५ गाँव होते हैं। पाँच 
गाँवों की इस इकाई में १ दाई, १ गृहोद्योग शिक्षक, १ ग्राम-सेविका रखी गई 
हैं। नागरिक-योजनाओों में शहर की गन्दी बस्तियों का सुधार, शिशु-गृह, वाल- 
वाड़ी, माताओं के लिए गर्भावस्‍था से पूर्वं तथा बाद के स्वास्थ्य की देख-रेख, 

वालकों के स्वास्थ्य के केन्द्र, उद्योगों के लिए सलाह केन्द्र आदि खोले जाते हैं। 

(ख) राज्य समाज-कल्याण सलाहकार पटल (State Social Wel- 

fare Advisory 808105)--केनद्रीय समाज-कल्याण-पटल क्योंकि केन्द्रीय- 
संस्था हैं इसलिए उसका हर प्रांत के कार्य की गति-विधि के विषय में 

जानकारी रख सकना कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मार्च १६५४ 

में केन्रीय समाज-कल्याण-पटल ने एक प्रस्ताव द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में 'राज्य 
समाज-कल्याण सलाहकार पटलों' की स्थापना की । इन राज्य-पटलों का कामं 
केन्द्रीय पटल को इस वात का परामश देना है कि उनके राज्य में कौन-कोन-सी 
संस्थाएं हैं जिन्हे रथिक सहायता देना रुपये का सद्‌-व्यय होगा, अपव्यय नहीं | 
राज्य-पटल में ९ सदस्य होते हैं जिनमें से ग्राधे केन्द्रीय-पटल नामजद करता 
हैं, वाकी ग्राबे राज्य-सरकार नियंत करती है। इन राज्य-वोडों का काम 
ग्राथिक-सहायता देना, 'कल्याण-विस्तार-योजनाम्रों' (Welfare Extension 
Projects) को चलाना, परि१.र कल्याण-योजनाग्रों को जारी करना तथा अन्य 


नवीन-नवीन योजनाओं को चलाना है। | 
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समाज-कल्याण के विचार aay भारत ३५ 


४. भारत में समाज-कल्याण योजनाएं * 
[पिछड़ वर्गों के क्षेत्र सें समाज-कल्याण] 

भारत में समाज-कल्याण का जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है उसमें पिछड़े 
वर्ग के लोगों, अनाथों, असहायों, वीमारों, बच्चों, अवलाम्रों, विधवाओं, अन्धो 
वहरों, भ्रपंगों, अपराधियों आदि के लिए भी योजनापूर्वक कल्याण-कार्य a रहा 
है। इस सब का वर्णन इस पुस्तक में विस्तार;वंक अगले ग्रव्यायों में होगा, 
परन्तु यहाँ संक्षेप से यह दिग्दशंन करा देना भ्रसंगत न होगा कि पने देश में 
समाज-कल्याण-कार्य की रूप-रेखा क्या है ? l 
(क) भारत की जन-जातियाँ तथा समाज-कल्याण (Indian tribes 

and Social welfare) --जन-जातियों के कल्याण का काम केन्द्र तथा प्रान्त 
Sr दोनों स्थानों से चल रहा है। केन्द्र में गृह्‌-मंत्रालय के आधीन एक AART 
(कमिश्नर) नियुक्त है जिसकी नियुक्ति विधान की ३३८ धारा के अनुसार 
राष्ट्रपति करता है। प्रान्तों में जन-जातियों के कल्याण का कार्य करने के लिए 
'कल्याण-विभाग' खोले हुए हैं जिनमें आयुक्त” की देख-रेख में कार्य करने के लिए 
सहायक-अयुक्त' (असिस्टेंट कमिश्नर) काम करते हैं। 'गरायकत' के भति रिक्त 
जन-जातियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्र में सेटल एडवाइज्ररी 
बोर्ड फॉर ट्राइवल वेलफ़ेयर' बना हुआ है, प्रान्तों में 'सहायक आयुक्तों' के अति- 
रिक्ति ट्राइब्स एडवाइज़री वेलफ़ेयर काँसिल्स' बनी हुई हैं जिनके आबीन जिलों 
में 'ट्राइन्स वेलफ़ेयर एडवाइज़री कमेटियाँ' वनी हुई हैं। १९५३ में काका 
काछेलकर को श्रव्यक्षता में एक पिछड़ी जातियों का ्रायोग' बना था जिसने 
सिफ़ारिश की थी कि पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनना 
चाहिए और यह मंत्रालय एक मिनिस्टर के भ्राधीन काम करे जिससे जन-जातियों 
तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य को विशेष रूप से प्रगति मिले। 
| आदिवासियों की समाज-कल्याण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए 
जिन योजनाओं पर धन व्यय किया जाता है वे हैं--शिक्षा, कृषि, गृहोद्योग; 
स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, यातायात, सहकारिता, ५नर्वास, जंगल, पशु-विभाग, TAT- 
विभाग, कम्यूनिटी सेटर, गेर-सरकारी संस्थाभ्रों को सहायता, प्रबन्ध, डिवलेपमेंट 
ब्लॉक तथा अन्य व्यय। इन सब कार्यों में प्रथम पंचवर्षीय-योजना में जन- 
जातियों को भिन्न-भिन्न समाज-कल्याण संवंबी योजनाओं पर 28.53 करोड़ 
द्वितीय योजना में ४३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। तृतीय-योजना में जन-जातियों 

के समाज-कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर ६०.४३ करोड़ व्यय रखा गया है। 

(ख) भारत की अनुसूचित-जातियाँ तथा समाज-कल्याण (Scheduled 
castes and Social Welfare) —समाज Ñ mega, हरिजन आदि नामों 
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से कही जाने वाली जातियों को सरकारी तौर पर 'अनुसूचित-जाति कहा 
जाता है। भनुसूित-जातियों के कल्याण का कार्य भी केन्द्र तथा प्रात्त--इन' 
दोनों स्थानों से चल रहा है। केन्द्र में गृह-मंत्रालय के भ्राचीन जो '्रायुक्त' 
(कमिश्नर) नियुक्त हैं वे ही अनुसूचित-जातियों के भी समाज-कल्याण कें कार्य ` 
के जिम्मेदार हैं। इन्हीं aga’ के आधीन प्रान्तों में सहायक आयुक्त” नियत 
किये जाते हैं। उक्त आयुक्‍त के अतिरिक्त झनुसूित-जातियों की समस्याओं 
यर विचार करने के लिए १९५६ में. एक Gea एडवाइज़री बोर्ड फ़ॉर हरिजन 
वेलफ़ेयर' बनाया गया है जिसमें पालियामेंट तथा जनता के कुछ प्रतिनिधि रखे 
गये हैं। केन्द्र के अतिरिक्त प्रान्तों में एडवाइज़री कौंसिल फ़ॉर हरिजन वेलफ़ेयर' 
_ तथा जिलों में 'एडवाइअरी कमिटी फ़ॉर हरिजन वेलफ़ेयर' बनी हुई हैं जो सारे 
देश में भ्रनुसूित-जातियों के समाज-कल्याण की समस्याझों पर विचार करती 
रहती हैं। काका काछेलकर-झआयोग ने सिफ़ारिश की थी कि पिछड़ी जातियों के 
उद्धार के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनना चाहिए | 

अनुसूचित-जातियों के शिक्षा, कृषि, गृहोद्योग, स्वास्थ्य, गृह्‌-निर्माण, 
यातायात, सहकारिता, पुनर्वास, वन-विभाग, पशु-विभाग, प्रचार-विभाग, कम्यू- 
निटी सेंटर, गैर सरकारी संस्थाएँ, प्रबन्ध, डिवछेपमेंट ब्लॉक आदि पर प्रथम- 
योजना में ७.०८ करोड़, द्वितीय योजना में २७.६६ करोड़ व्यय हुआ । तृतीय- 
योजना में भ्रनुसूचित-जातियों के समाज-कल्याण संबंधी योजनाझों पर ४०.४० 
करोड़ रुपया व्यय रखा गया है। 

(ग) विमुक्त-जातियां तथा समाज-कल्याण (Denotified tribes 
and Social welfare) कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जिन्हें 'अपराधी-जातियाँ' 
(Criminal tribes) कहा जाता था। इनसे समाज को सुरक्षित रखने के 
लिए १९२४ में 'क्रिमिनल द्राइन्स Uae’ बना जिसके अनुसार इन्हें किसी विशेष 
स्थान पर बसा दिया जाता था, और काम-धन्चें में लगा दिया जाता था। किसी 
भी समूह को सदा के लिए झपराघी घोषित कर देना उसे श्रपराधी ही बना देना 
है, इसलिए १६५२ में पुराना कानून रह कर दिया गया और इन लोगों को 
‘cot या 'जरायमपेशा' (Criminal) की जगह 'विमुक्त-जातियां' 
{Denotified tribes) कहा जाने लगा । इनकी संख्या ४० लाख है। 
प्रथम-योजना में इन पर १.१० करोड़, द्वितीय में २.८९ करोड़ व्यय हुआ 
श्रौर तृतीय-योजना में इन पर ४.०० करोड़ Ro व्यय करने की व्यवस्था की 
गई है | 

उक्त तीनों के अलावा समाज में श्रन्य भी अनेक पिछड़े वर्ग हैं। उन पर 
प्रथम योजना' में २.०३ करोड़, द्वितीय में ५.८६ करोड़ और तृतीय योजना में 
६.०४ करोड़ व्यय होगा। इस प्रकार पिछड़े-वर्गों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
ओजताओं में जो व्यय किया गया या किया जा रहा है उसका संक्षिप्त विवरण 
निम्न है: i | 
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प्रथम-योजना द्वितीय-योजना तृतीय-योजना 
(१६५१-५६) (१९५६-६१) (१९६१-६६) 


जन-जातियाँ * १९.८३ करोड़ ४३.०० करोड़ ६०.४३ करोड़ 
अनुसूचित जातियाँ ७-०८ „ २७.६६ , ४०.४० ,, 
विमुक्त जातियाँ ११७: 5151 E VOO 
अन्य पिछड़े वर्ग २:०३ pa Seer &०४) ee 
व्यय का कुल योग ३०.०४ करोड़ ७६.४१ करोड़ ११३.८७ करोड़ 


[ बाधितो के क्षेत्र में समाज-कल्याण | 

बाधित का अर्थ है शारीरिक भ्रथवा मानसिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्ति। 
समाज में जन्म से, रोग से ग्रथवा किसी दुर्घटना से कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि 
से अथवा मानसिक दृष्टि से श्रसम्थं हो जाय तो कल्याण-राज्य में उसकी देख-रेख 
करना भी राज्य का कर्तव्य हो जाता है। भारत में शिक्षा-मंत्रालय के ग्राघीन 
एक 'वाधितों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति' (नेशनल एडवाइज़री 
कौन्सिल फ़ार दी एज्यूकेशन are दी हैण्डीकेप्ड) बनी हुई है जो झन्धों, बहरों, 
गूंगों तथा मानसिक वाधितों भ्रादि की शिक्षा, नौकरी आदि की व्यवस्था करती | 
जो संस्थाएं इन्हें शिक्षा आदि देने की व्यवस्थाएँ करती हैं उन्हें इस बोर्ड की 
सिफ़ारिश पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। 

देहरादून में भ्रन्धों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें हस्त-कला को शिक्षा देने 
के लिए एक केन्द्र खुला हुआ है जिसमें लगभग १५० चक्षु-हीनों को प्रशिक्षित 
करने की व्यवस्था है। अब यहाँ ३५ चक्षुहीन स्त्रियों के प्रशिक्षित करने की भी 
व्यवस्था कर दी गई है। इस केन्र में १९५४ से एक छोटा-सा वकंशॉप भी 
खोल दिया गया है जिसमें १० चक्षु-हीन व्यक्ति कायं करते हैं । मद्रास में १९५४ 
से चक्षु-हीनों को व्यवसाय देने के लिए एक कार्यालय काम कर रहा है जिसने 
भिन्न-भिन्न उद्योगों में १० meal को कार्य दिलवाया है। बम्बई में १६५६ में 
इसी प्रकार का एक दफ्तर खोला गया जिसने अवतक १० अन्धों, २६ बहरों, ५६ 
अंग-हीनों को काम दिलवाया है। 

बाधितों के समाज-कल्याण के संबंध में हमने कुछ विस्तार से अपनी पुस्तक 
'भारतीय-सामाजिक-संगठन' में लिखा है। जो इस विषय में अधिक जानकारी 
चाहें, वे उस पुस्तक के “भारत में सामाजिक-कल्याण'---इस अध्याय को पढ़ें। 

[ स्त्रियों तथा बच्चों के क्षेत्र में समाज-कल्याण | 
(क) स्त्रीशिक्षा के लिए नेशनल कॉसिल की स्थापना. (National 

Council for the Education of Girls and Women) —Fित्रयों के क्षेत्र 


कि > 
—— तक 6“ लमक»>]नकन-क+ 


+ ये सब आँकड़े Third Five Year Plan, 1961 Edition, 
p. 701 तथा 666 से लिए गये हैं। | 
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में सब से महत्वपूर्ण समाज-कल्याण का कायं उनकी शिक्षा का है । १९५ में 
निक्षा-मंत्रालय द्वारा नेशनल कौंसिल फ़ॉर दी एज्यूकेशन आँफ गल्सँ एण्ड विमेन' 
की स्थापना हुई जिसका काम स्त्री-शिक्षा के प्रत को हल करना हो गया | प्रारंभ 
में इसकी प्रधाना श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख हुईं, फिर श्रीमती रक्षासरन हो गई | 
इस संस्था द्वारा स्त्री-शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। 


(ख) सातृत्व तथा शिशु-कल्याण (Maternity and Child 
Welfare) —-द्वितीय योजना कें अरन्त में देश में ४,५०० मातृत्व तथा शिशु- 
कल्याण केन्द्र स्थापित हो चुके थे जिनमें से प्रत्येक केन्द्र से १० TAX से २५ हज़ार 
की आवादी को लाभ पहुँच रहा था। इन केन्द्रों में से एक-तिहाई ग्रामों में खोले गये 
हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले WIT हज़ार में Yo बच्चे ज़िंदा पैदा 
होकर मर जाते थे तो अब यह मृत्यु-दर १२-४ प्रति हज़ार रह गई है। तृतीय- 
योजना में इस प्रकार के मातृत्व-कल्याण तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़ा 
दी जायगी । 


(ग) वेश्यावृत्ति-निरोध तथा स्त्रियों की iaa समस्या--स्त्रियों की 
दुर्दशा का एक बड़ा कारण समाज में वेश्या-वृत्ति का प्रचलन है। २४ दिसम्बर 
१६५४४ में केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड' ने एक 'सामाजिक एवं नेतिक स्वास्थ्य 
सलाहकार समिति' का निर्माण किया था जिसने देश में जगह-जगह फिर कर 
झपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर १६५६ में 'सप्प्रेशन ऑफ़ 
इम्मौरल ट्रेफ़िक इन विमेन एण्ड.गल्सं' नाम का विल पालियामेंट में स्वीकृत 
हुआ जिसके श्रावार पर वेच्यावृत्ति को गैर-कानूनी करार दे दिया गया । इससे 
स्त्रियों के कल्याण की दिज्ञा में समाज ने एक बड़ा भारी कदम उठाया | कई स्त्रियों 
के लिए वेश्यावृत्ति एक तरह का आथिक समस्या का हल बना EAT था, Wa 

वेश्यावृत्ति कें गैर-कानूनी हो जाने से.इन स्त्रियों का गृहोद्योगों की तरफ़ ध्यान 
ऋक्ित हो जाना स्वाभाविक है। सरकार की तरफ़ से प्रयत्न किया जा रहा है 
कि स्त्रियों के लिए ऐसे गृहोद्योग स्थापित किये जायें जिनसे उनको श्राथिक समस्या 
का समाधान हो जाय। 

[ विस्थापितों के क्षेत्र में पुनर्वास | 


१६६० के अन्त तक पाकिस्तान छोड़ कर ८८.५७ लाख व्यक्ति भारत 
आये जिनमें से ४७.४०लाख पश्चिमी पाकिस्तान से और AT पूर्वी पाकिस्तान से 
ग्राये। इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या एक भारी समाज-कल्याण 
की समस्या Atl १९६२ के ग्न्त तक इन व्यक्तियों का लगभग पुनर्वास हो 
चुका था । इन लोगों के पुनर्वास पर मार्च १६६१ के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान 
कें विस्थापिंतों पर १८६.२६ करोड़ तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापिंतों पर 
१७८.१० करोड़ व्यय हुभ्रा। इस प्रकार इस समस्या का समाधान करने के लिए 
भारत ने मार्च १९६१ तक ३३७.३९ करोड़ रुपया व्यय किया | 
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मिज़दूर-कां के क्षेत्र में समाज-कल्याण] 

भारत की श्र्थ-व्यवस्था में सव से अधिक श्रमिक फ़ैक्टरियों में काम करते 
l इनके अतिरिक्त खानों में, वागान में, उद्योगों में भी मज़दूर-वर्ग काम करता 
Tl इन सव की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। वे समस्याएं क्या हैं? इनके काम 
करने के कितने घंटे हों, इन्हें कव-कव और कितनी छुट्टी दी जाय, स्त्रियों और 
वच्चों से काम लिया जाय या न लिया जाय, लिया जाय तो किस ग्वस्था के बच्चों 
से काम लिया जाय, किस अवस्था के वच्चों से न लिया जाय, स्त्रियों तथा बच्चों 
के काम के कितने घंटे हों, इनके स्वास्थ्य के संबंध में क्या व्यवस्था रहे--ये 
सब समस्याएं मज़दूर-वर्ग के कल्याण की समस्याएं हँ, और इन्हें ध्यान में रखते 
हुए सरकार ने श्रनेक कायदे-कानून .वनाये हैँ । इन कानूनों को बनाते हुए मुख्य 
दृष्टिकोण यही रहता है कि ऐसे कानून बनं जिनसे श्रमिकों को भ्राराम मिले। 
इन सब कानूनों के संबंध में हम विस्तृत विवेचन पुस्तक के झन्तिम दो-तीन 
भ्रध्यायों में करेगे | 

जैसा हम भ्रभी कह भ्राये हैं मज़दूर अधिकतर कारखानों में, खानों में 
और बागान में काम करते हैं। इनकी समस्याग्रों को सुलझाने तथा इन्हें सुविधाएँ 
देने के लिए १९४८ में कारख़ानों का कानून, १९५१ में वागान का कानून तथा 
१९५२ में खानों का कानून बनाया गया। इन सब मजदूरों के लिए चाहे वे 
फ़ैक्टरियों में, चाहे खानों में, चाहे बाग़ान में काम करते हों १९४८ में बीमे की 
व्यवस्था की गई जिसके लिए 'बीमा-अ्रधिनियम' वना, और १६५२ में इनके लिए 
प्रोवीडेंट फंड की व्यवस्था की गई जिसके लिए 'प्रोवीडेंट फंड अधिनियम' बना। 
मज़दूर-वर्ग में स्त्रियां भी काम करती हैं, स्त्रियों को गर्भावस्‍था तथा प्रसूति-काल 
के लिए अवकाश की ्रावश्यकता होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए “मातृत्व-लाभ 
आघितियमों' की व्यवस्था की गई। इन सब का वर्णन हम इस पुस्तक में दूसरी 
जगह करेंगे | 
[पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा समाज-कल्याण] 

भारत में जहाँ केन्द्रीय तथा राज्य कल्याण-बोडों द्वारा, एवं जन-जातियों 
अनुसूचित जातियों, विमक्त जातियों, वाबितों, स्त्रियों, विस्थापितों तथा मजदूरों 
के क्षेत्र में समाज-कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वहाँ पंचवर्षीय योजनाझों 
द्वारा भी समाज-कल्याण का कार्य हो रहा है। 

(क) १६५१ से ५६ में प्रथम पंचवर्षोय-योजना--सब से पहले १९५१ में 
प्रथम पंचवर्षीय-योजना चाल की गई जिसका आधार ही कल्याण-राज्य स्थापित 
करना था। भारत क्योंकि कृषि-प्रधान देश है, यहाँ 5२.२ प्रतिशत जन-सख्या 
गाँवों में वसती है इसलिए प्रथम-योजना में गांवों कें सुधारं तथा कृषि पर बल 
दिया गया और प्रथम योजना के संपूर्ण व्यय का १५.१ प्रतिशत व्यय कृषि तथा 
सामदामिक-विकास पर व्यय किया गया | सामुदायिक-विकास योजनाभ्रों का | 
उद्देश्य गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा बेरोजगारी का प्रंबन्ध था। 
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Xo समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


इस योजना में यह घोषित कर दिया गया कि इन सब aaa का मूल उद्देश्य 
'कल्याण-राज्य' (Welfare State) का निर्माण करना है। pa 

(ख) १९५६ से १९६१ में द्वितीय पंचवर्षोय-पोजना--अथम 
योजना का उद्देश्य 'कल्याण-राज्य' स्थापित करना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 'कल्याण-राज्य' का अर्थ 'समाजवादी-राज्य 
(Socialistic state) है । प्रथम-योजना में, कृषि, ग्राम, ग्रामोद्योगों पर बल 
दिया गया था, द्वितीय-योजना में “उ Wi’ (Industry) पर बल दिया गया और 
प्रयत्न किया गया कि बड़े-बड़े उद्योग राज्य के हाथ में AT जायें। बड़े उद्योगों के 
-ाष्ट्रीयक्रण' (Nationalization) से सम्पत्ति राज्य के पास श्रायेंगी, 
व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित नहीं होगी, इससे समाजवादी-समाज वनने में सहायता 
मिलेगी । 

(ग) १६६१ से १६६६ में तृतीय पंचवर्षोथ योजना--तृतीय-योजना में 
अगले पन्द्रह वर्षों का उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा गया हैं कि हमारा दीघ- 
कालीन उद्देश्य यह है कि (i) १९६०-६१ में राष्ट्रीय श्राय जो १४,५०० करोड़ 
है, वह १९७५-७६ में ३४,००० करोड़ हो जाय, भर्थात्‌ दुगुनी से भी ज्यादा 
हो जाय; प्रति व्यक्ति आय जो १९६०-६१ में ३३० प्रतिवर्ष है, वह १६७५- 
७६ में ५३० प्रति व्यक्ति हो जाय, भ्र्थात्‌ ६१ प्रतिशत बढ़ जाय, (ii): कृषि 
पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ७० प्रतिशत से घट कर ६० प्रतिशत 
रह जाय, तथा (11) १४ वषं तक के प्रत्येक वालक-बालिका को शिक्षित कर 
दिया जाय। 

इन दीर्घकालीन उद्देश्यों के भ्रतिरिक्त तृतीय-योजना के तात्कालिक उद्देश्य 
ये हैं: (i) राष्ट्रीय-प्राय ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ जाय और आगे लगातार ५ 
वर्ष तक राष्ट्रीय-आय बढ़ने का यही भ्रनुपात रहे, (ii) अनाज की पेदावार में 
देश को किसी ग्रन्य पर निर्भर रहना न पड़े, (11) लोहे, रासायनिक-पदार्थ, तेल, 
विद्युत्‌ प्रादि का इतना उत्पादन किया जाय कि कारखानों के लिए मशीनें भ्रपने 
देश में ही बनाई जा सकें, उन्हें बाहर से न मेंगवाना पड़े, (iv) प्रत्येक को काम 
मिल जाय तथा (५) भ्राय में विषमता को मिटा दिया जाय । 


उक्त तीनों पंचवर्षीय योजनाएँ समाज-कल्याण को झ्राधार बनाकर बनाई 
गई हैं। 


५, क्या भारत एक कल्याण-राज्य हे ? * 


कल्याण-राज्य की हमने व्याख्या की। प्रश्‍न है कि क्या इस व्याख्या के | 
अनुसार भारत को एक कल्याण-राज्य कहा जा सकता हैं? इसका उत्तर न 
तथा हाँ दोनों में दिया जा सकता है। वह कसे? ' 


+ Examine critically the concept of ‘Welfare State’. Is 
ndia a Welfare State? (1959). 
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(क) भारत कल्याण-राज्य नहीं है--कल्याण-राज्य वह कहाता है 
जिसमें सब को भरपेट खाने को मिले, वदन ढाँपने को कपड़ा, सिर ढाँकने को 
मकान, बीमारी से वचने को दवा-दारू मिले, सब को शिक्षा मिले, जिसमें अपने 
विकास के सब को समान अवसर मिलें । इस कड़े पं माने से देखा जाय तो अभी 
इस देश को कल्याण-राज्य बनने में बहुत समय जगेगा। भभौ देश में भूखों- 
aint की कमी नहीं, मकानों के लिए लोग तरसते रहते हैं, बीमारी के समय 
अस्पतालों का प्रबन्ब हो भी, तो डाक्टरों में वह इन्सात्तियत नहीं कि मरीज़ के 
लिए दिल नरम करें, शिक्षा सब को मिल नहीं पाती, बेकारी दिनोंदिन बढ़ती 
जाती है। कल्याण-राज्य में यह सब-कुछ नहीं होता। 

(ख) भारत कल्याण-राज्य हे--तो क्या भारत कल्याण-राज्य नहीं है! ? 
यह ठीक है कि देश में भूखों-नंगों की कमी नहीं, बेकारी, बीमारी, असुरक्षा से 
लोग परेशान हैं, परन्तु क्या यह ठीक नहीं है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से 
इन कष्टों को दूर करने का लगातार प्रयत्न हो रहा है। दुनिया एक दिन में 
नहीं बदली जा सकती। भारतीय-संविधान में कल्याण-राज्य को लक्ष्य घोषित 
किया जा चुका है, केन्द्र तथा राज्यों में कल्याण सलाहकार समितियाँ बनाई जा 
चुकी हैं, हर क्षेत्र में कल्याण-योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन सब योजनाओं का 
हम अभी वर्णन कर ATA हैं । 

ऐसी हालत में यह कहना अधिक उपयुक्त है कि यद्यपि भारत कल्याण-राज्य 
नहीं बना तो भी इसने कल्याण-राज्य को पना लक्ष्य बना लिया है, और बड़े 
वेग से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय-योजनाओं द्वारा हर क्षेत्र में समाज-कल्याण 
को भ्राधार बना कर कल्याण-राज्यं के ध्येय को पाने के लिए ANAN कदम 
बढ़ाता जा रहा है। 
प्रशत 


१. भारत में सामाजिक-कल्याण के कार्यों को क्रिपान्वित करने के लिये राज्यः 
को किन सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये ? (१९५३) 

२. कल्याण-राज्य को घारणा की झालोचनात्मक व्याख्या कीजिये | क्या भारत 
कल्याण-राज्य है ? (१९५९) 

३. भारतीय सरकार द्वारा किये गये कल्याण-कार्यो का संक्षिप्त विवरण 
दीजिये । (१६६२) 

४. भारतीय संविधान में जिन आधारभूत कल्याणकारी ग्रधिकारों का वर्णन 
किया गया है उनका उल्लेख कौजिये। 
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समाज-कल्याण के विचार तथा युरोप 


(CONCEPTS OF SOCIAL WELFARE AND EUROPE) 


समाजःकल्याण के संबंध में भारत में जो विचार-धारा चल रही है इसका 
संक्षिप्त वर्णन हमने पिछले अध्याय में किया। इस अध्याय में हम इस विचार- 
घारा का युरोप में किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ--इसका वर्णन करेंगे। आज इस 
बीसवीं सदी में युरोप समाज-कल्याण के लक्ष्य तक कैसे पहुँचा--यह एक दिलचस्प 
कहानी है जिसका औद्योगिक क्रान्ति' तथा 'पू जीवाद' के साथ घनिष्ठ संबंघ है। 
हम इस अध्याय में इसी कहानी का उल्लेख करेंगे | 


१. युरोप में ओद्योगिक क्रान्ति 
(Industrial Revolution in Europe) 


युरोप के इतिहास का मध्यकाल “अन्धकार-युग' (Dark Age) कह- 
लाता है । इस समय युरोप में शिक्षा का प्रचार न के वराबर था। बड़े-बड़े 
राजा-महाराजा भी निरक्षर होते थे। शिक्षा कहीं दीखती भी थी तो ईसाइयों 
के frst और मठों में। वहाँ पर भी लैटिन के ग्रन्थों को कण्ठस्थ करना ही 
शिक्षा समझा जाता था। wie, परंपरा--बस, यही-कुछ चलता था, स्वतंत्र- 
विचार का उस समय अ्रभाव था। विज्ञान का उदय इस समय तक नहीं हुआ 
था। हः 
इस 'ग्रन्धकार-युग' के बाद १५वीं तथा १६वीं शताब्दी में 'पुनर्जागरण- 
am (Age of Renaissance) श्राया जिसमें युरोप ने पलटा खाया। 
नए-नए विचार जन्म लेने लगे। कॉर्पनकस (१४७६-१५४३) ने सूर्य को विश्व 
का केन्द्र सिद्धे किया, गैलिलियो (१५६४-१६४२) ने दुर-वीक्षण यन्त्र का 
श्राविष्कार किया, हार्वे (१५७८-१६५७) ने शरीर में रुधिर की गति का 
पता लगाया, न्यूटन (१६४२-१७२७) ने गुरुत्व-शक्ति का प्रतिपादन किया । 
“अ्रन्धकार-युग' में स्वतंत्र-विचार'न कर सकने.की जो परंपरा चली य़ा रही थी, 
वह इन विचारकों ने तोड़ दी और यद्यपि इन विचारकों को बड़ी जद्दोजहद में से 
गुजरना पड़ा, किसी-किसी को अपने विचारों के लिए प्राण तक देने पड़े, तो भी 
इनके प्रयत्न से युरोप के मानव-समाज ने सृष्टि की समस्याओं पर स्वतंत्र विचार 
करना प्रारंभ कर दिया। 
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'पुनर्जागरण-युग” के साथ-साथ माटिन लूथर (१४८३-१५४६) के उद्योग 
से १६वीं शताब्दी में सुधार-युग' (Age of Reformation) का भी जन्म 
हुआ। अबतक धामिक क्षेत्र के बाहर जहाँ पुरानी मान्यताएं चली आ रही थीं, 
उनको (पुनर्जागरण के युग' से धक्का लगा था, और लोग स्वतंत्र रूप से संसार की 
समस्याओं को सोचने लगे थे, अब घामिकःक्षेत्र के भ्रन्दर भी जहाँ पोप की तूती 
बोल रही थी, और पोप को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, पोप की वात 
से स्वतंत्र होकर कोई कुछ कह तक न सकता था, वहाँ भी अव “सुधार के युग' 
के कारण स्वतन्त्र रूप से विचार होने लगा। अवतक तो यह्‌ समझा जाता था कि 
बीमारी श्रादि का कप्ट कर्मो का फल है, भगवान्‌ की तरफ़ से दिया जाता है। पादरी 
लोग कहते थे कि स्त्री को प्रसूति के समय की व्यथा भगवान्‌ ने इसलिए दी 
क्योंकि बायवल के कथानक के भ्रनुसार हव्वा ने झादम को वहकाकर Wad के 
बगीचे at निषिद्ध फल खिला दिया था। इसी कारण जब विज्ञान ने संज्ञाह्र 
ओऔपधियों का आविष्कार किया, क्लोरोफ़ाम रादि देना शुरू किया, तव पादरियों 
ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि यह तो भगवान्‌ के कार्य में हस्तक्षेप करना 
है। परन्तु ज्यों-ज्यों सुधार' के युग का प्रभाव बढ़ने लगा त्यों-त्यों धमे के क्षेत्र में 
भी विचार की प्रणाली में भेद ATT लगा। 

। इसप्रकार १५वीं तया १६वीं शताब्दी में 'पुनर्जागरण' (Renaissance) 
तथा ‘gar’ (Reformation) के युग ने युरोप में सामाजिक तथा घामिक 
दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र विचार करने के बीज को रोप दिया । 

व्यक्ति की विचार करने की स्वतंत्रता का परिणाम यह gar कि धीरे-धीरे 
युरोप की काया पलटने लगी। विचार-स्वातंत्र्य के परिणाम-स्वरूप श्य्वीं 
झतान्दी में भ्रनेक आविष्कार हुए। १७६४ में जेम्स हरग्रोव-नामक एक अंग्रेज 
कारीगर ने एक ऐसे चरखे का निर्माण किया जिससे एक के स्थान में झाठ-दस सूत 
इकट॒ठे काते जा सकते थे। १७६८ में रिचर्ड झाकराइट-नामक एक अन्य अंग्रेज 
कारीगर ने ऐसे बेलनों का निर्माण किया जो हाथ से चलने के स्थान में यन्त्र से 
चलते थे और जिनसे ज्यादा काम लिया जा सकता था । १७८४ में ऐसी खड्डी का 
निर्माण हुआ जो पानी से चलती थी और जिससे एक TAS वर्षे का बालक उतना 
काम कर सकता था जितना पहले दस कारीगर करते थे। . १७५० में पत्थर के 
कोयले का पता चला। अबतक भट्टियों में लकड़ी का कोयला जलता था जिसमें 
गर्मी उतनी न होती थी जितनी पत्थर के कोयले में पायी गई | इससे लोहा भी 
गलाया जा सकता था और लोहे के गलाये जा सकते से लोहे की मशीनों का 
निर्माण प्रारंभ हो गया । १७६४ में स्टीम एंजिन का प्रयोग gaT N पहले मशीनें 
हाथ से, या घोड़े-बेल से चलती थीं, अव भशीनें स्टीम द्वारा चलने लगीं। १८१४ में 
ज्ञाजं स्टीवनसन ने भाप से पहली रेलगाड़ी बनायी। इस प्रकार १५वीं तया 
१६वीं शताब्दी में जो 'पुनर्जागरण' और सुधार का युग प्रारंभ हुआ था, वह 
१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में वज्ञानिक श्राविष्कारों के युग' के रूप में परिणत 
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हो गया और 'बैज्ञानिक श्राविष्कारों' ने नवीन यान्त्रिक-श्राविष्कारों' को जन्म 
दिया | इतत 'यान्त्रिकआविष्कारों' से जो काम पहले दस आदमी करते थे, वह 
काम अब एक व्यक्ति मशीन की सहायता से करने लगा । पहले छोटे-छोटे 'गृहोद्योग' 
(Cottage industries) होते थे, जिनमें थोड़े-से व्यक्ति काम करते थे, अब 
उनका स्थान यान्त्रिक-उद्योगों (Mechanical industries) ने ले लिया जिनमें 
एकःसाथ हजारों व्यक्ति काम करते थे। यान्त्रिक उपकरणों से, इतना अधिक 
काभ हो सकता था कि १८१४ में राबर्ट अवन नाम के एक HIS के कारखाने 
के मालिक ने कहा था कि उसके दो हजार मज़दूर जितना काम करते हैं, उतना 
काम पुराने तरीके के करघों से स्काटलैंड के सव जुलाहे मिलकर भी नहीं कर 
सकते थे । इस क्रांति से थोड़े श्रम द्वारा अधिक काम होने लगा। यह्‌ क्रांति कपड़े 
की मशीनों तक ही सीमित नहीं थी। इस क्रांति की छाप सब दिशाओं में थी । 
कोयला, भाप, बिजली ने जीवन के हर क्षेत्र को व्याप लिया और चारों तरफ़ 
बड़ी-बड़ी मशीनें सिर उठाये श्रासमान में dat फूं कने लगीं। इस क्रान्ति को 
युरोप के इतिहास में 'ग्रौद्योगिक-ऋति (Industrial revolution) का नाम 
दिया जाता है। 


२. ओऔद्योगिक-क्रांति के परिणाम 


वैसे तो 'रौद्योगिक-क्रांति' के भ्रनेक परिणाम हुए परल्तु हमें सिफ उन्हीं कीः 

तरफ़ ध्यान देना है जिनका 'समाज-कल्याण तथा 'सामाजिक-पुननिर्माण' 
(Social welfare and Social reconstruction) के साथ विशेष सम्बन्ध 

है। इस सिलसिले में इस क्रांति के निम्न परिणाम विशेष ध्यान देने योग्य हैं :--- 

(क) पूंजीवाद का जन्म--यरोप के इतिहास में 'गरौद्योगिक-क्रांति' से 

पहले का युग मध्य-युग था। उस समय बड़े-बड़े कारखाने न होकर छोटे-छोटे 
गृहोद्योग होते थे। गृहोद्योगों में चरखा, FCAT तथा इसी प्रकार के छोटे-छोटे: 
उपकरण काम में लाये जाते थे। ऐसी हालत में घर में ही सव-कोई काम-काज कर 
छेते थे क्योंकि किसी भी धंधे के लिए थोड़ी-सी पू जी पर्याप्त होती थी। ज्यों-ज्यों. 
कोयरे-भाप-विजली से काम लिया जाने लगा और छोटे उपकरणों के स्थान में 
बड़े यन्‍्त्रों का निर्माण हुआ, त्यों-त्यों थोड़ी पूंजी से काम कर सकना कठिन हो 
गया! भ्रधिक प्‌ जीवाछे ही इन यन्त्रों को खरीद सकते थे और वे ही, स्वयं कारीगर 
न होते हुए भी, कारख़ानों को खरीद कर हज़ारों मज़दूरों को नौकरी में रख 
सकते थे । मध्य-युग' में तो पू जीवाला ग्रौर श्रमी एक ही थे क्योंकि उस समय बड़े- 
बड़े कारखाने नहीं खुले थे, छोटे-छोटे गृहोद्योग ही चले थे, परन्तु औद्योगिक- 
ऋतत्ति! के युग में क्योंकि कारखाने के लिंए बहुत भ्रधिक पू जी की भ्रावस्यकता हो 
गई इसलिए पूजीवाला तथा श्रमी भ्रलग-अलग हो गए। परिणाम यह हुआ कि 
भध्य-युग' में जहाँ प्राथिक-उत्पत्ति स्वतंत्र शिल्पियों के हाथ में थी, वहाँ झौद्यो- 
'गिकऱ्युग' में वह उनके हाथ से निकल कर पू जीपतियों के हाथ' में चली गई और 
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'शिल्पी' fas शिल्पी रह गया, श्रमी' अर्थात्‌ 'मज़दूर' वन गया, ऐसा मज़दूर 
जिसके पास श्रगर कोई घन था तो fas अपना ‘sa’, अपनी मेहनत', अपनी 
मजदूरी--बस यही था, और 'पू जीपति' नाम का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया 
जो स्वयं कुछ नहीं करता था, बड़े-बड़े कारखाने खड़े करने के लिए fas अपनी 
पूंजी लगाता था। इस प्रकार जहाँ मध्य-युग में श्रम' तथा “पूं जी' एक ही व्यक्ति 
के हाथ में थे, वहाँ औद्योगिक-क्रांति' के युग में वे अलग-अलग हो गए---मज़दूर 
के हाथ में 'श्रम' रह गया, मालिक के हाथ में पूंजी झा गई और इस 
प्रकार पूजीवाद! (Capitalism) का जन्म हुआ | | 

बड़े-बड़े यन्त्रों को बड़ी पू जीवाले ही खरीद सकते थे, छोटी पूजीवाले 
नहीं--इसलिए नवीन-यांत्रिक-श्राविष्कारों ने पू जीवाद को जन्म दिया, परन्तु 
जन्म लेने के बाद कई अन्य कारणों से इसको बढ़ावा मिला। इन कारणों में सब से 
वड़ा कारण यह था कि यन्त्रों द्वारा काम करने में पु जीपति को मज़दूर की मजदूरी 
का बहुत अधिक हिस्सा मुफ्त में मिलने लगा। जिस काम को पहले दस मज़दूर 
करने थे, उसे बड़ी मशीनों के ज़रिये अव केवल एक मजदूर करने लगा। यह 
मजदुर एक आदमी की मजदुरी लेता था, और दस मजदूरों का काम करता AT | 
इस प्रकार पूँजीपति को नौ मजदूरों की मज़दूरी मुफ्त में मिलने लगी। इसे अर्थे- 
शास्त्र में अतिरिवत-मूल्य का सिद्धान्त' (Surplus-value theory) कहा जाता 
है। यह नौ मज़दूरों की मजदूरी उस मजदूरी से 'अतिरिक्त' (Surplus) है, 
जो पूँजीपति ने मज़दूर को काम करने के लिए दी है। दी तो उसे एक मज़दूर की 
मजदूरी है, और किया है उसने दस मजदूरों का काम। यह अतिरिक्त नौ मजदूरों 
का काम ऐसा है जिसका पू जीपति को दाम नहीं देना पड़ा किन्तु उस मजदूरी से 
जो कमाई हुई है वह पूँजीपति की जेब में आयी है। इस प्रकार पू जीवाद दिनोंदिन 
बढ़ता गया--पू जीपति सिफ पूँजीपति ही नहीं रहा, घड़ल्ले से उसकी पू जी बढ़ती 
चली गई | 

(ख) धनी-निर्धन श्रेणियों का जन्म--युरोप के मध्य-युग में समाज तीन 
श्रेणियों में बेंटा हुआ था--पादरी, ज।गीरदार तथा शिल्पी । झौद्योगिक-क्ान्ति 
के बाद जागीरदार तो खत्म हो गए--भारत में भी ऐसा ही हो गया है 1” शिल्पी 
भी उस प्रकार के न रहे जो अपनी पूजी लगाते थे और अपना कारोबार स्वयं करते 
थे। इस युग में एक नया श्रेणी-विभाग उत्पन्न हो गया। मध्य-युग के जागीर- 
. दारों का स्थान पूंजीपतियों ने ले लिया और शिल्पियों का स्थात मज़दूरों ने ले 
लिया | जागीरदार जन्म के जागीरदार होते थे, जो-चाहे जागीरदार नहीं बन 
सकता था। पूजीपति तो जो-कोई बन सकता था । कभी-कभी बिना कौड़ी के 
सट्टेबाज भी तो पूजीपति बन जाते हैं। 'शिल्पी' ब शिल्पी न रहा, “AAT 
बन गया, क्योंकि शिल्प चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त पूँजी न थी, श्रम-भर 
था। 'पूंजीपति' तथा 'श्रमी--मुख्यतया इन दो वर्गों में समाज बॅट गया। 
हाँ, इस औद्योगिकःक्रांति' के युग में एक wer वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिसे मध्य- 
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श्रेणी aq’ (5017६९05-बूरञ्वा) कहा जाता है । 'पूजीपति' के पास 
पूंजी तो थी, परन्तु वह इन जटिल मशीनों के काम-काज को नहीं जानता था, 
न इतने लम्बे-चौड़े हिसाव-किंताव रख सकता था; “मजदूर के पास मजदूरी 
बेचने के सिवा अपना और कुछ न था; इन दोनों की गाड़ी चलाने के काम को इस 
“मघ्य-ञ्रेणी' ने ले लिया । इस श्रेणी में कौन लोग थे ? व्यापारी, महाजन, कलक, 
चकील---ये सारी शिक्षित मध्य-श्रेणी पूं जीवाद की मशीन को चलाने लगी और 
जहाँ-जहाँ भी पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, वहाँ-वहाँ यही मब्य-श्रेणी प्रभावशाली 
दिखाई देने लगी। आज हमारे समाज में .इसी मध्य-श्रेणी को वाबू-लोग कहा 
जाता है। ये ही लोग व्यापारियों के व्यापार और सरकारों का दफ्तर चलाते 
हैं। पूंजीवादी समाज में गाड़ी चलती ही तव हैं जब इन बाबुओं की कृपा-दुष्टि 
होती है, नहीं तो फ़ाइलों की फ़ाइलें दवी पड़ी रह जाती हैं। इस प्रकार पूजीवादी 
युग में सत्ता 'पूजीपति' (Capitalist) तया 'मध्य-श्रेणी' (Bourgeois) 
“अर्थात्‌ वाबू-वर्ग के हाथ में भ्रा गई, “श्रमी” (Proletariat) के हाथ में केवल 
श्रम रह गया। 

(ग) वेयक्तिक-स्वतन्त्रता के सिद्धांत का जन्म--युरोप के मध्य-युग में 
वैयक्तिक-स्वतंत्रता का लगभग अभाव था। १०वीं शताब्दी से पहले राज्य 
व्यक्ति के हर काम में दखल देता था। किस दिन किस प्रकार का वस्त्र पहनना 
चाहिए, किस दिन कया खाना चाहिए आदि हर छोटी-छोटी बात के लिए नियम 
बने हुए थे। व्यापार के ऊपर भी अनेक प्रकार के प्रतिवन्ध थे। १८वीं शताब्दी 
में जब 'ौद्योगिक-क्रांति' हुई और 'वेयक्तिक-स्वतन्त्रता' के विचारों ने जन्म 
लिया तब भ्रव तक के लगे हुए इन प्रतिबन्धों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना स्वाभा- 
बिक था और इसलिए इस समय व्यक्ति ने मब्य-युग से चळे ग्रा रहे वन्धनों को 
तोड़ कर हर बात में अपने को स्वतन्त्र करना प्रारंभ किया। विचार-स्वातन्त्रय 
का परिणाम जहाँ यांत्रिक-आविष्कार थे, और यांत्रिक-आविष्कारों का परिणाम 
जहाँ पू जीवाद हुआ, वहाँ उसी विचार-स्वातंत्र्य का परिणाम व्यक्ति का अपने को 
इर वात में स्वतंत्र समझना भी हुआ । इसी को 'व्यक्तिवाद' (Individualism) 
कहा जाता है। यह “व्यक्तिवाद' (Individualism) "प्‌ जीवाद' का परिणाम 
नहीं था, परिणाम तो यह उस स्वतंत्र विचार करने की लहर का था, जो १५वीं 
तथा १६वीं शताब्दी में 'पुनर्जागरण' (Renaissance) तथा gare 
(Reformation) के रूप में शुरू होकर झौद्योगिक-क्रांति' (Industrial 
revolution) के रूप में परिणत हुई थी, परन्तु पूंजीवाद से व्यक्ति-वाद' को 

सहारा waar मिला, और कुछ दिनों में 'व्यक्तिवाद' का सबसे बड़ा समर्थक 
'वंजीवाद' हो गया। वह कसे ? 

'पजीवाद' पर यह ग्राक्षेप किया जाता था कि पूजीपति लोग मज़दूरों से 
दिन भर काम करवाते हैं, उन्हें किसी समय छुट्टी नहीं देते, बच्चों को सस्ते में 
काम करने के कारण थोड़ी मजदुरी में रखते हैं, स्त्रियों से भी सस्ते में काम लेते हैं, 
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परन्तु इस श्राक्षेप के उत्तर में पूंजीवाद ने कहना शुरू किया कि gafa और 
मज़दूर के श्रापस के सम्बन्ध ATL पर आश्चित नहीं हैं, कोई मजदूर को मज़दूरी 
के लिए बाधित नहीं करता, यह तो एक प्रकार का ठेका है, हम इतनी मज़दूरी 
दंगे, काम करना चाहो करो, न करना चाहो न करो, जो इतनी मज़दूरी पर 
काम करने के लिए तैयार हो जायगा वह करेगा, जो तैयार नहीं होगा वह नहीं 
FUL | मज़दूर को काम छोड़ देने की पूरी स्वतन्त्रता है, वह किसी प्रकार dar 
हुआ नहीं है। उक्त AAT का इस प्रकार का उत्तर देने के अलावा भी “व्यक्ति- 
ar’ (Individualism) का यह सिद्धान्त कि हर-एक व्यक्ति स्वतंत्र 
हैं, पूंजीवाद के बड़े काम का था क्योंकि इस के आधार पर पूंजीवाद कह सकता 
था कि राज्य का काम व्यक्ति के किसी काम में दखल देने का नहीं है, व्यक्ति 
स्वतंत्र है, वह अपने भले-बुरे को स्वयं वनाता है, AVA भाग्य का स्वयं निर्माण 
करता है, अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो वह अपनी योग्यता के अनुसार 
समाज में स्वथं अपना उचित स्थान वना लेगा। जब व्यक्तियों को अपनी योग्यता 
के अनुसार संघे करके अपना स्थान बनाना होगा, तव व्यक्ति के अच्छे-से- 
अच्छे गुण पनपेंगे। पू जीवाद का कहना था कि अगर कुछ व्यक्ति संघपं के 
जीवन में दूसरों से आगे बढ़ गए, तो इससे समाज का ही भला होगा, समाज का 
कल्याण होगा। अमीर-ग़रीब संघर्ष से बनते हैं। ATT यह संघर्ष न रहे, अगर 
सव को एक-समान कर दिया जाय, अगर व्यक्ति को दूसरों को पीछे छोड़ कर आगे 
बढ़ने की स्वतन्त्रता न रहे, तो समाज में उच्च कोटि के व्यक्ति पैदा ही न हो सकें 
गौर सारा-क़ा-सारा समाज एक अत्यन्त साधारण व्यक्तियों का समाज बन जाय । 


३. न्यूनतम-हस्तक्षेप के सिद्धान्त द्वारा समाज-कल्याण 
(Social welfare through the theory of Laissez-faire) 


पूँजीवाद का कहना था कि व्यक्ति को पुरी वयक्तिक स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिए, उस पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से 
अपनी योग्यता और कार्य-क्षमता के आवार पर वह समाज में अपना स्थान ES 
Smi ऊँचा जाना होगा तो HA जायगा, भूखा मरना होगा तो भूखा मरेगा। 
इसमें हस्तक्षेप करने का राज्य का काम नहीं है। 

इसी प्रकार वस्तुप्रों की कोमतों के विषय में भी पूंजीवाद का कहना था कि 
वस्तुओं का दाम “माँग और पूर्ति (Demand and supply) के ऊपर mfa 
है। अगर माँग ज्यादा है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो दाम अपने-आप 
बड़ जायगा; अगर माल ज्यादा पेदा हो गया, माँग उतनी ही है, तो दाम अपने: 
आप घट जायगा। अयंशास्त्र के नियम के अनुसार वस्तुओं के दाम अपने-आप 
ठीक होते रहते हैं। इसमें भी राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। 
इसे ग्रथ॑-शास्त्र की परिभाषा में न्यूनतम-हस्तक्षेप का सिद्धान्त' (Theory of 
Laissez-faire) कहते हैं। 
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तो फिर पूँजीवाद के दृष्टिकोण से राज्य का बया काम: है? राज्य का 
काम बाहर के शत्रुओं से देश की रक्षा करना तथा देश के अन्दर शासन की ae 
रखना Fl बाहर से कोई झाक्रमण न कर, और भीतर कोई कानून aN न 
तोडे--इन दो कार्यों के अतिरिक्त राज्य का तीसरा कोई काम नहीं। सक्ष 
देना, स्वास्थ्य की देख-भाल करना, बच्चों की परवरिश, सबको खाने को 7 
पूरा मिले, जो-कुछ खाने को मिले वह पौष्टिक हो--य सब वाते राज्य की ut 
हैं। हर व्यक्ति का काम है कि वह इन बातों के लिए जद्दोजहद करे। as 
स्वतंत्र है, वह इनके लिए जद्दोजहद करेगा तो सब-कुछ पा जायेगा, अगर न A 
तो अपने-आप भुगतेगा। जब राज्य सब के लिए देख-भाल करने लगते हैं, z 
लोग अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं, सब-कुछ राज्य से आशा करने लगते हैं। 
इसलिए ये सब काम राज्य के नहीं, व्यक्ति के अपने-अपने हैं। .समाज का कल्याण 
इसी प्रकार हो सकता है--यह पूंजीवाद की विचार-धारा हैं। 

पू'जीवाद का कहना है कि राज्य का काम तो सेना द्वारा देश की बाहर 
के तया पुलिस द्वारा देश की भरन्दर के शत्रुओं से रक्षा करना है, उसके बाद राज्य 
का काम व्यक्ति को विल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना है। समाज-कल्याण इसी में है कि 
व्यक्ति अपनी भलाई-बुराई को स्वयं सोचे-समझे | इसके साथ ही पूंजीवाद का 

` कहना है कि जब समाज-कल्याण की ज़िम्मेदारी राज्य पर न रहकर व्यक्ति पर z 

पड़ती है, तब पूँजीपति भी अपने दान से सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। 
आखिर, बड़े-बड़े घनी-मानी सज्जन चर्मंशालाएँ बनवाते हैं, कुएँ खुदवाते हैं, पाठ- 
शालाएँ चलाते हैं, भ्रस्पताल बनवाते हैं--यह सब-कुछ समाज-कल्याण नहीं तो 
कया है? पूंजीवाद का कहना है कि इस प्रकार केवल देश की बाह्य तथा 
ग्रान्तरिक रक्षा करना तथा अन्य हर बात के लिए राज्य का व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ 
देना ही समाज-कल्याण का सही रास्ता है। 


४. राज्य-नियन्त्रण के सिद्धान्त द्वारा समाज-कल्याण 
(Social welfare through the theory of State-control) 


पूजीवादी-राज्य में यह समझा जाता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता 
में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, संसार में AAA को जीने का अधिकार है भ्रसमर्थे 
को नहीं, वस्तुओं का भाव-ताव आर्थिक प्रतिस्पर्धा के ्राबार पर घटता-बढ़ता 
है, असमर्थ व्यक्तियों की सहायता पूं जीपतियों के दान तया दया-धर्म से संभव 
है। ग्ब यह सारी विचार-घारा बदलती जा रही है और पू जीवादी-राज्य की 
जगह कल्याणकारी-राज्य की भावना का उदय हो रहा हैं। विचार-घारा में यह 
परिवर्तन कँसे हो रहा है-इस पर विचार करना आवश्यक है। 
(क) कल्याणकारी-राज्य के विचार का जन्म--पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं 
शताब्दी में “पुनर्जागरण' तथा सुधार' के युगों द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र-विचार की 
लहर ने युरोप की दिशा पलट दी । इस लहर का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति 
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को हर तरह से स्वतंत्र माना जाने लगा। Afaa की इस स्वतंत्रता: के आधार 
पर हमने अभी देखा कि पू जीवाद ने यह कहा कि राज्य को देश के भ्रन्दर Tar 
बाहर के शत्रुओं से रक्षा के श्रतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं करना। न्यूनतम 
हस्त-क्षेप' (Laissez-faire) के इस सिद्धान्त का परिणाम यह gat कि 
व्यक्ति की देख-भाल करने वाला कोई न रहा । पू जीपति पैसा पेदा करने में 
इतना जुट गया कि मजदूर की हालत गुलाम से बदतर हो गई। 'समाज-कल्याण' 
का कार्य Taras की दया पर निर्भर हो गया--वह चाहता तो कुछ करता, 
न चाहता तो कुछ न करता। दीन-दुःखियों, Waray का को$ रखवारा नं रहा. 
इस सिद्धान्त ने ज़ोर पकड़ा कि जीवन के संवर्ष में जो टिक सकेगा, वह जीने का 
अधिकारी है, st dad में टिक ही नहीं सकता उसे जीने का भी कोई अधिकार 
तहीं। जब वैयक्तिक-स्वतंत्रता के विचार ने व्यक्ति की यह sear. कर. दी, 
तब वेयक्तिक-स्वतंत्रता के विचार से ही एक-दुसरे सिद्धान्त का जन्म हुआ | 
यह सिद्धान्त पहले सिद्धान्त से उलटा था । जहाँ पहले यह माना जाता था.कि 
राज्य का काम समाज के कार्यों में हस्त-क्षेप न करने का हैं, वहाँ Aa यह माना 
जाने लगा कि ग्रगर राज्य हस्त-क्षेप नहीं करेगा तो कुछ गिने-चुने लोग समाज 
के अन्य वर्गों का शिकार खेला HLT, और समाज का कल्याण न हो सकेगा। 
वैयक्तिक-स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक हैँ कि राज्य के हस्त-क्षेप 
द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की स्वार्थ-भावना से वचाया HTT | अगर 
ऐसा न होगा, तो मानव-समांज का एक aga बड़ा हिस्सा गुलामी का जीवन 
बिताता रहेगा। इस सिद्धान्त के मानने वालों ने कहा कि राज्य का काम सिर्फ़ 
देश की अन्दर तथा बाहर के शज्रुश्रों से रक्षा करना ही नहीं है, राज्य की आवार- 
भूत भावना 'कल्याणकोरी-राज्य/ (Welfare-state) की है, अर्थात्‌ राज्य _ 
का काम, देश की अन्दर तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा के साथ-साथ अन्य बहुत- 
कुछ भी है। देश के हर व्यक्ति को आजीविका प्राप्त हो, हर व्यक्ति से जितना 
काम लिया जाय, उतना पैसा उसे मिले, हर व्यक्ति को काम के अलावा Pact 
का समय भी दिया जाय, बीमारी तथा मृत्यु हो जाने पर उसका तथा उसके वाल- . 
बच्चों का प्रवन्ध हो, वे भूखों न मरें, सव को पौष्टिक भोजन मिले, कोई अनाथ, 
दीन-दुखिया न हो, मुसीबत में किसी को गली-गली का मोहताज न होना पड़ें-- 
यह सव-क्ुछ करना भी राज्य का काम हैं और इन सब बातों के लिए समाज 
कें हर.काम में दखल देना राज्य का कतंव्य है। राज्य एक 'पोलिस-राज्य' 
(Police state) है, इस पूँजीवादी विचार के स्थान 'में राज्य एक 'कल्याण- 
कारी-राज्य'. (९127९ state) है--यह समाजवादी विचार उत्पन्न AT | 
(ख) असमर्थ कौ रक्षा के बिंचार का जन्म--पू जीवाद के युग में -डाविन 
का 'प्राकृतिक-चुनाव' (Natural selection) का सिद्धान्त जोर पकड़े हुए 
था.) उन लोगों का कहना था. कि जैसे प्रकृति MAA को चुन लेती है, .असमर्थ 
को छाँट कर अलग कंर देती है, बड़े वृक्षों के सामने छोटे पौधे मर जाते हैं, बड़े. 
¥ i 
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जानवर छोटों को हड़प जाते है, वैसे मानव-समाज में भी झसमर्थ को--कमज़ोर 
और गरीव को--जीने का कोई भ्रधिकार नहीं। इस प्रतिक्रिया के युग में इस 
सिद्धान्त का खण्डन किया गया।. समाज-शास्त्रियों ने कहना शुरू किया कि acei 
प्रकृति को मानव-समाज अ्रपना पथ-प्रदर्शक नहीं बना सकता। मानव-समाज 
में पशु-जगत्‌ का प्राकृतिक-चुनाव' (Natural selection) का नियम नहीं, 
मनुष्य-जगत्‌ का 'सामाजिक-चुनाव' (Social selection) का नियम काम 
करता है। मगुष्य-समाज कमज्जोरों को मार नहीं देता, उनकी रक्षा करता है | 
माता-पिता के बूढ़े हो जाने पर उनकी कौन हत्या कर देता है? किसी को भयंकर 
कष्ट में देख कर किस मनुष्य के हृदय में उसे बचाने की भावना नहीं पैदा होती ? 
ऐसी हालत में मानव-समाज पर saa के 'प्राणि-शास्त्रीय प्राकृतिक-चुनाव 
(Biological law of natural selection) को लागू नहीं किया जा सकता | 
मानव-समाज में तो ग्रसमर्थ की रक्षा ही की जायगी, उसे किसी की कृपा पर नहीं 
छोड़ा जा सकता | 
(ग) अर्थशास्त्र के नियमों पर आापत्ति--पू जीवादी-युग का कहना था कि 
अर्थशास्त्र के नियमों के ग्रनुसार हर वस्तु का दाम दो वातों पर तय होता हैं 
पहली बात है--माँग तथा पूति' (Demand and supply) तथा दसरी बात 
है प्रतिस्पर्धा’ (Competition) | जब किसी बस्तु.की माँग ज़्यादा हो, fae 
कम, तो उसका दाम चढ़ जाता हैं; जब माँग कम हो, मिले ज़्यादा, तब दाम 
अपने-झ्राप घट जाता हैं; किसी को बीच में हस्त-दोप करने की ज़रूरत नहीं । 
इसी प्रहार जब बाजार में एक-सी Maw वस्तुएँ मिलती हों, तव उनकी 'प्रतिस्पर्वा' 
से अपने-आप दाम तय हो जाता है। जो चीज़ अच्छी होगी वह टिकेगी , जो अ्रच्छी 
नहीं होगी वह नहीं टिकेगी। समाजवादियों को ्र्थेशास्त्र के इन नियमों पर 
आपत्ति है और उनका कहना है कि इस प्रकार वस्तुओं के दाम चढ़ने-उतरने से 
मज़दूर को नुकसान पहुँचता है। पू जीपति अपने नुकसान को मजदूरी की दर 
घटा कर कम कर लेता है। परिणाम यह होता है कि मजदूर खाली AS जाता है। 
अगर बाज़ार में एक-सी कोई चीज़ें श्रा गई हैं, तो संघे में चीज़ का दाम घटा 
दिया जाता है, परन्तु यह घाटा भी मजदूर के सिर आरा पड़ता है, पूं जीपति कहता 
है कि मैं घाटा कहाँ से वर्दाइत we ? ऐसी हालत में श्रर्थशास्त्र के नियम मानव- 
समाज को समय-समय पर संकट में डालते रहते हैं। इपीलिए 'कल्याणकारी- 
राज्य' में ACTA के दामों पर राज्य की तरफ़ से समय-समय पर नियन्त्रण किया 
जाता है। नियन्त्रण के समय पूँजीपति काला-बाज़ार चलाने लगते हूँ, नियन्त्रण 
से वचने का प्रयत्न कर मुनाफ़ा उठाने की कोशिश करते हैं A इसलिए 'कल्याण- 
कारीनराज्य को काला-बाजार रोकने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। इसीलिए 
कल्पाणकारी-राज्य' में यह भी आवाज़ उठती है कि बड़े-बड़े व्यापार को राज्य 
ही म्रपने हाथ में ले ताकि Haat तथा ग्र्थे-शास्त्र के नियमों से वस्तुओं 
के भाव चढ़ें-उतरें नहीं। एक व्यक्ति श्रगर अपनी पू'जी लगायेगा तो मुनाफे के 
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उद्देश्य से ही लगायेगा, राज्य अगर Toit लगायेगा तो मुनाफ़े के उद्देश्य से नहीं 
लगायेगा। श्रगर राज्य को मुनाफ़ा होगा भी तो वह उसे फिर समाज-कल्याण 
के ही किप्ती कार्य में लगा देगा--शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रोगियों के लिए 
अस्पताल खोलेगा या ऐसा ही जन-हित का कोई कार्य करेगा। 

(घ) दान की भावना पर ्रापत्ति--पू'जीवाद का कहना है कि प्रतिस्पर्बा' 
का सिद्धान्त ही मानव-समाज की उन्नति में एकमात्र साधन al अगर सब को 
समान खाने को मिल जाय, कोई भ्रमीर न हो, कोई गरीब न हो, तो कोई भी 
श्रम काहे को करेगा और अगर करेगा, तो बस नाममात्र को करेगा। उन्नति 
की प्रेरणा इसी वात से मिल सकती है कि जान लड़ाओगे तो दूसरों से ज्यादा मुनाफ़ा 
उठाभोगे, दुसरों से बेहतर जिन्दगी वसर करोगे। हाँ, जो जीवन की इस दौड़ 
में पीछे रह जाँ, उनके लिए रुपये-पैस वाला दान देगा, उनके लिए पाठशाला, 
अस्पताल वनवायेगा, सब-क्ुछ करेगा, परन्तु उनकी रक्षा के लिए maie 
अमीरों पर क्यों हाथ चलाया जाय ? 

इस समय जो विचार ज़ोर पकड़ रहा है वह समाज के किसी व्यक्ति को 
किसी की दया, कृपा या भीख पर नहीं जीने देना चाहता | जैसा हम प्रथम अध्याय 
में लिख श्राये हैं, जीने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार 
है, उसकी समाज में पुरी-पुरी देख-भाल हो, उसे पूरी-पूरी शिक्षा मिले, उसे अपने 
विकास के पूरे-पूरे भ्रवसर मिलें, आजीविका का साधन हर व्यक्ति को प्राप्त हो, 
जिस प्रकार के नतिक काम से वह अपनी ्राजीविका सुविधापूर्वेक प्राप्त कर 
सकता है, वैसा काम उसे मिल सके, बीमारी के समय उसे किसी का मोहताज न 
दोना पड़े, मृत्यु के बाद उसके बाल-बच्चे दर-दर न भटके--ये सब भ्रत्येक 
मनुष्य के भ्राधारभूत मौलिक अधिकार' (Fundamental Human Rights) 
हैं, इनके लिए उसे किसी पू'जीपति का मुख देखने की और उसकी दया पर भ्राथित 
रहने की ्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए। दान के विचार का आधार यह है कि 
हम दीन-दुःखियों पर तरस खा कर, उन पर दया करके, उनपर पसीज कर अपनी 
टेबल पर से एक टुकड़ा फेंक देते हैं। यह विचार समाज-कल्याण' का आधार नहीं 
हैं। हमारी सामाजिक तथा झाथिक रचना ऐसी है जिसमें हर व्यक्ति को ऊँचे 
उठने का मौका नहीं। कुछ अविकार जन्म से चले श्राते हैं, ऐस भ्रधिकार जिनके 
लिए हमने स्वयं कोई श्रम नहीं किया होता । पैसे वाले के लड़के को निकम्मा 
होते हुए भी पेदाइश से ही ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनसे बह आगे बढ़ सके, 
बढ़े या न बढ़े यह दूसरी बात है; गरीव का बच्चा होनहार होता हुआ भी ऐसे 
अवसरों को सहज रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। इस विषम सामाजिक तथा . 
आशिक संगठन का नतीजा हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग भूखे मरते हैं, उनको 
शिक्षा नहीं मिल पाती, वे दुःखी, भ्रनाथ तथा दरिद्र हैं। ऐसी हालत में दान 
का क्या AT है। हमारे संगठन के कारण उनकी यह अवस्था है अतः समाज 
में जो समर्थे हैं वे तो इस संगठन को ग्रामूल-चूल बदलने का प्रयत्न करते हैं ताकि 
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सामाजिक-संगठन ही ऐसा न रहें जिससे इस-प्रकार की भीषण विपमता 
दे, और जो प्रसमर्थ हैं वे हमारी दया रौर भीख पर नहीं रहेंगे a 
लोग इन mara के ग्रधिकारों के लिए agti यही भ्रवस्था AT m Se 
आज हर देश का आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचा बदल रहा gl aD te. 
कल्याण! को आधार बनाकर देश-देदा में आन्दोलन ही रहे हें ग्रौर Sin 2 सद्र 
गनाथ-अपाहिज-वृद्ध-रोगी को पूजीपतियों की दया का पात्र न समझ कर ue 
समझा जा रहा है कि राज्य से हर प्रकार की सहायता पाना इनका अधिकार : | 
कर्तव्य तथा अधिकार के झमेछे में भ्रव तक तो यह समझा जाता ar fer ut त 
का कतेव्य है कि इन ञ्नाश्चितों पर दया करके इन्हें चन्दे से Ait दान से पाले | 
यह उसकी इच्छा पर AAT था कि वह ऐसा करे या न करे, TY कक 
कारी-राज्य' में दृष्टिकोण बदल गया g l यह पूँजीपति का कत्तव्य नहीं कि वह 
इन्हें पाछे-पोसे, यह इन अनाश्षितों का अधिकार है कि समाज ue इ 
सुरक्षा प्राप्त हो। हमने समाज की रचना ऐसी क्यों को i e 
हालत हुई? किसी को चोट लग गई, कोई वीमार पड़ गया, ती वह सन का 
काम करता-करता ही तो इस मुसीबत में श्रा HAT । इसको देख-रेख की ज़िम्मेदार! 
राज्य की नहीं तो किस की है ? इस प्रकार दया तथा कतव्य का भाव पीछ 
हट कर मनुष्य का राज्य से हर प्रकार की रक्षा प्राप्त करने का अधिकार रागे 
ग्रा रहा है, और मनुष्य के इस अधिकार को पूरा करने के लिए राज्य पू जीवालों 
पर ज़्यादा-से-ज्यादा कर लगा रहा है ताकि इस प्रकार प्राप्त किये हुए धन से 
राज्य अपने देश के प्रत्येक नर-तारी, वाल-चृद्ध के लिए कल्याणकारी राज्य बन 
सके । पाज भारत, यूरोप, अमरीका TAT APT देशों में विचार की यही 
दिशा हैं । 
[ प्रशन 

१. युरोप में कल्याणकारी राज्य के विचार का केसे जन्म हुआ ? 

२- युरोप में जो गरौ्योगिक क्रांति हुई, उसके क्या सामाजिक परिणाम हुए ? 

३. न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है? पूंजीवाद का इस सिद्धांत के विषय 

में क्या सत है? इस सिद्धांत के संबंध में भ्रपने विचार प्रकट कोजिए। 

४. समाजवादी विचारधारा में दान के भाव पर क्या झापत्ति की जाती है? 

५. पूँजीवाद की दृष्टि से राज्य का क्या काम हैं? 

६. कल्याणकारी राज्य के विचार में “न्यूनतम हस्तक्षेप (Laissez faire), 

“प्राकृतिक चुनावः (Natural selection), ‘siirast (Compe 


tition) तथा ‘ata’ (Charity) का क्या स्थान है? इसके विपरीत 
- पूंजीवाद में इनका क्या स्थान है! > 
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छै 
राज्य के कार्य-च्षेत्र. संबंधी सिद्धान्त 


(PRINCIPLES OF STATE ACTION) 


हमने पिछले दो श्रब्यायों में देखा कि भारत तथा युरोप में किस प्रकार समाज- 
कल्याण का विचार पनपा तथा TAT रहा हैं। समाज-कल्याण के विचार का 
आधारभूत विचार यह्‌ हैँ कि राज्य का कार्य-क्षेत्र समाज का कल्याण करना है। 
इससे पहले कि हम आगे Fe, यह जान लेना ग्रावशयक है कि राज्य का कार्य- 
क्षेत्र क्या है, और इस संबंध में क्या-क्या सिद्धान्त हैं ? हम इस भ्रध्याय में 
राज्य के कार्य -कषेत्र संबंधी सिद्धान्तों की चर्चा करेंगे | 


१. राज्य के दबीय-अधिकार का सिद्धान्त 
(Theory of Divine Right of the State) . 
युरोप के मध्य-युग में “राज्य' (State) त॒या ‘ad’ (Church) का 
संबर्ष उत्पन्न हो गया । “राज्य' का दावा था कि 'व्यमित' के ऊपर 'राज्य' का शासन 
चलना चाहिये, धर्त' का दावा था कि व्यवित' के ऊपर 'बर्म' का शासन चलना 
चाहिए। 'राज्य' तथा 'धर्म' के इस पारस्परिक संघर्षे में दोनों का कहना था कि 
चे एक-दूसरे से ऊपर हैं। ‘sa’ (State) अपनी सत्ता को सर्वोर्पार बनाने 
के लिए एक तरफ़ 'बर्म' (Church) के साथ लड़ाई लड़ रहा था, दुसरी 
तरफ़ मध्य-युग की 'जागीरदारी-प्रथा' या 'सामन्तशाही' (Feudalism) के 
इस nena से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में झा चुके हैं: 
1. Discuss the grounds on which the state should interfere in 
the economic activitics of the individual. (1954) 
2. Discuss the causes of growth of state activity in recent 
times in India. (1954) : i 
3. Is the state justified in uudertaking social legislation? 
Give reasons for your answer. (1955) 


4. What importance does social legislations have in a country 
liké India. Ts the state justified in undertaking social legislation? 
(1959) ४ ; 529८8 

5, ‘Increasing state control in the name of a Welfare state 
is fraught with great dangers.’’ Discuss this statement in the 
present Indian context. (1962) 
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साथ लड़ाई लड़ रहा था। 'राज्य' का कहना था कि 'धामिक-मठ' (Church) 
तथा 'जागीरदार (Feudal 1005)--ये दोनों उसके आधीन हैं । इस 
संघर्ष में 'राज्य' की विजय हुई और यह स्वीकार किया जाने लगा कि सर्वोपरि 
सत्ता 'राज्य' की है, अन्य किसी की नहीं | 
“ब्म! के ठेकेदार क्योंकि अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और 

इसी कारण कहते थे कि व्यक्ति' के ऊपर आधिकार “राज्य' का नहीं धर्म का दै, 
इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि 'राज्य' के पक्षपाती.कहने लगे कि राज्य की उत्पत्ति 
इश्वर की तरफ से हुई है, राज्य को मानव-समाज ने नहीं, स्वयं ईश्वर ने रचा 
है, और इसी कारण राज्य को देवीय-अधिकार प्राप्त हैं। भ्रगर 'राज्य' को 
देवीय-पधिकार प्राप्त हैं तो राजा कया हु? राजा ईश्‍वर का प्रतिनिधि है ! 

राज्य के दैवीय-प्रधिकार के सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि राजा के देवीय- 
अधिकारों के सिद्धान्त का जन्म हो गया । 


२. राजा कें दैवीय-अधिकारों का सिद्धान्त 
(Theory of Divine Rights of the King) 


राजा eae का प्रतिनिधि हैं, उसकी AAT का पालन इदवर की आज्ञा का 
पालन है, राजा जो चाहे कर सकता हैं, उसका कार्य-प्षेत्र असीमित है--यह 
बिचार-धारा राजा के दैवीय-श्रधिकार का परिणाम Gt | इंग्लैण्ड के जेम्स प्रथम 
ने यह घोषित कर दिया कि राजा ईइवर का प्रतिनिधि है, उसकी सत्ता अखंड 
हैं, वह कानून का निर्माता हैं, त्रयं कानून से ऊपर हैं, वह ईश्वर के सिवाय 
किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं । 
युरोप में १८वीं शताब्दी से पहले तक यह सिद्धान्त अखंड रूप से माना 
जाता रहा। इस सिद्धान्त का पृथ्ठ-पोषक जॉन ma (१७७०-१८५६) 
माना जाता है। उसका कहना था कि राजा ही सब कानूनों का स्रोत है, उसी से 
राज्य के सब नियम बनते-बिगड़ते हैं, उसकी इच्छा को कोई टाल नहीं सकता, वह 
जिस वात को ठीक कहे वह ठीक, जिसे गलत कहें वह गलत। इसी को राजा .के 
देवीय-प्रधिकारों का सिद्धान्त' (Divine Rights of the King) कहा जाता 
है। राज्य तथा राजा की सत्ता अखंड है, सार्वभौम है, प्रमुत्व-संपन्न हैँ। राजा 
हर बात में दखल दे सकता है, उसकी वांत में कोई दखल नहीं दे सकता | इसका 
परिणाम यह हुआ कि राज्य की तरफ़ से हर वात में दखल दिया जाने लगा | 
ऐसा करो, ऐसा न करो; यह कपड़ा या यह जूता पहनो, यह न पहनो; यह भोजन 
खाग्रो, यह न खाग्रो--इस सब का नियन्त्रण राज्य करने लगा | ' 
राजा के विषय में ऐसे विचार भारतीय. ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं। महाभारत 
में लिखा हैं कि राजा का निर्माण इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रग्नि आदि देवताओं के भ्रंश 
लेकर होता है। यहुदियों का विशवास था कि ईश्वर ही राजा को चुनता है, 
मुसलमानों में भी राजा के विषय में ऐसे विचार पाये जाते हैं। यह सब-कुछ होते 
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हुए भी आज के युग में ये विचार उपहासास्पद हो गये हैं। ATT राज्य या राजा 
को कोई ईइवर का प्रतिनिधि नहीं मानता | आज तो यह समझा जाता है कि राज्य 
की संस्था विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, इसका विकास मनुष्य ने किया हैं. 
ईश्वर ने इसका निर्माण नहीं किया। क्योंकि राज्य का विकास मानव की श्राव- 
इयकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है 
असीमित नहीं। आज का युग राज्य या राजा के देवीय-अधिकार के सिद्धान्त 
को मानने के लिए तैयार नहीं। यह सिद्धान्त पुराना हो चुका है। 


३. सामाजिक-संविदा या अनुबन्ध का सिद्धान्त 
(Theory of Social Contract) 


(क) सामाजिक-संविदा के सिद्धान्त का स्व्प--'सामाजिक-संविदा' को 
्रगरेजी में सोशियल reae (Social contract) कहते हैं। इस सिद्धान्त को 
माननेवालों का कहना है कि एक समय था जव :राज्य' नाम की कोई संस्था नहीं 
थी, उस दशा को 'श्रराजक-श्रवस्था' कहा जाता है। उसके बाद समय श्राया जब 
राज्य की उत्पत्ति हुई। अराजक-भ्रवस्था से राज्य की श्रवस्था क्यों उत्पन्न हुई ? 
अराजक-अवस्था में कोई किसी की पर्वाह नहीं करता था, सब श्रपनी-अपनी करते 
X, बलवान्‌ निवल को मसल डालता था, सड़ाई-झगड़े में बीच-वंचाव करनेवाला 
कोई नहीं था, सव को पूर्ण स्वतंत्रता थी, किसी का किसी पर नियन्त्रण नहीं था। 
इसका परिणाम यह था कि किसी का अ्रधिकार सुरक्षित नहीं था, श्रपने वल-बूते 
पर जो अपनी रक्षा कर सकता था वह सुरक्षित था, अन्यथा हर-एक का जीवन 
खतरे में पड़ा रहता था। हर समय बने रहनेवाले खतरे से वचने के लिए समाज 
के व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ संविदा की, were किया, इकरार किया, 
समझौता किया कि वे श्रपने को मर्यादा में, नियन्त्रण में रखेंगे, और दूसरे के 
अधिकार को स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने यह इकरार एक-दुसरे के 
गाथ किया, या हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो सब से ज़्यादा 
ब्रलशाली था, जिसे उन्होने अपना राजा स्व्रीकार किया, परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि राज्य का विकास तब हुआ जब मनुष्य ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार 
को छोड़ने तथा सामूहिक शक्ति के आधीन रहने के सिद्धान्त को स्वेच्छापूर्वेक 
सत्रीकार किया। इसी कों 'सामाजिक-संविदा' (Social contract) का 
सिद्धान्त कहा जाता g | 

'सामाजिक-संविदा' क्योंकि अपस की सहमति, इकरार र समझौते से 
होती है इसलिए यह आवश्यक हैं कि जिस श्राधार पर सहमति हुईं है वह झ्राधार 
बना रहे। राजा तथा प्रजा के इस समझौते का झाघार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति 
के अधिकार सुरक्षित रहें, कोई किसी पर ज़बदंस्ती न करे, AC तथा बाहर के 
शत्रुओं से प्रजा की रक्षा की जाय, सब के साथ च्याय हो--इत्यादि। परन्तु अगर 
राज्य इन सब कर्तव्यों को न निभा सके, तंब ? 'सामाजिक-संविदा' के सिद्धान्त 
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के प्रनुसार तब राज्य को पलट दिया जाय, भौर ऐसे राज्य का निर्माण किया जाय 
या ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाय जोइनकार्योकोकरसके!  _ , 

(ख) 'सामाजिक-संविदा' के समर्थक विचारक--सामाजिक-संविदा 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन टामस हान्स, जॉन लॉक तथा रूसो ते किया है । 
इनके विचारों में श्रापस में कुछ मेद है, फिर भी मूलतः ये तीनों राज्य की उत्पत्ति 
'पामाजिक-संविदा' से ही मानते हैं और उसी के आधार पर राज्य के कार्ये-क्षेत्र 
का निर्णय करते हैं। इनके विचार क्या हुँ? : 

(i) टामस gin (१५८८-१६७६)--हेंमने गभी कहा था कि सामा- 
जिक्र-संविदा' के सिद्धान्त के श्रगु्ार अगर राज्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, 
राजा तथा प्रजा के वीच हुए समझौते को पूरा नहीं कर सकता, तो प्रजा को 
विद्रोह कर देने तथा राज्य को बदल देने का अधिकार है। हॉव्स 'सामाजिक 
संविदा' के सिद्धान्त को तो मानता है, परन्तु प्रजा के विद्रोह के अधिकार -को 
नहीं मानता। इसका कया कारण a? - 

EME राजा जेम्स प्रथम के समय इंग्लैण्ड में राजा के विरुद्ध प्रजा ने जो 
विंद्रोह किया था उसे gia ने देखा था। इसे देख कर वह इस नतीजे पर पहुँचा 
कि राजा के भ्रत्याचार की भ्रपेक्षा प्रजा का अत्याचार कहीं अधिक भयंकर होता 
है। राजा निरंकुश होकर भी इतना अत्याचारी नहीं हो सकता जितनी प्रजा निरं- 
कुश होकर ग्रत्याचारी हो जाती है। राजा निरंकुश होगा तो इकला निरंकुश होगा, 
वह कितना अत्याचार कर सकेगा, प्रजा निरंकुश होगी तो प्रजा का हर-एक व्यक्ति 
FHT हो जायगा, श्रत्याचार की हृद नहीं रहेगी । Fe 

, हॉब्स का कहना हैं कि हमारे सामने दो ही विकल्प हैं--या तो ग्रराजक- 
अवस्था हो, या राजा का राज्य हो। मनुष्य क्योंकि स्वभाव से स्वार्थी, लालची, 
झगड़ालू है इसलिए भ्रराजक-अ्वस्था में कभी सुख, शान्ति हो नहीं सकती, अरुजक- 
अवस्था निरन्तर झगड़े की र श्रशान्ति की अवस्था है। इस भ्रबस्था में जो 
ate जिसे लुटता, मारता, सताता .है। इस अवस्था से निकलने का एक ही 
रास्ता है, श्रौर वह है समझौते से किसी को राजा मान लेता और सब का अपने 
अधिकारों को उसके सुपुर्द कर देना। यही 'सामाजिक-संविदा' gl परन्तु ज्यों 
ही सामाजिक-संविदा' से, समझौते से हम किसी को राजा मान लेते हैं, त्यों ही 
निम्न बातें स्वतः मान लेते हैं: ८ 

(a) जब हम सब मिल कर अपने को किसी के आधीन कर देते हूँ तब 
हमारा AIA अधिकार कुछ नहीं रहता, हम अपने हर प्रकार के अधिकार का 
as कर देते हैं, इसलिए हमारे भ्रधिकारों की रक्षा' का प्रश्‍न नहीं उठता, 
और इसीलिए 'अघिकारों की रक्षा की खातिर प्रजा के विद्रोह' का प्रश्‍न भी नहीं 
उठता। ag 

ee: . . (9). जब हम सव मिल कर भरने को किसी के झराघीन कर देते हैं तब हम 
समझौता कर रहे होते हैं, वह समझौता नहीं कर रहा होता | क्योंकि वह हम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


राज्य फे कार्य-क्षेत्र संबंधी सिद्धान्त पूछ 


सब से बलवान्‌ होता है इसीलिए तो हम समझौते की वात कर रहे होते हैं। 
इस समझौते में वह पार्टी नहीं होता इसलिए वह हर कानून से ऊपर होता है 
निरक्रुश होने का उसे अविकार होता हैँ, वह जैसा चाहे कर सकता हैं, उसकी 
सत्ता निरंकुश, विभाज्य, स्थायी तथा श्रदेय होती है। उसके सम्मुख व्यक्ति 
कुछ भी नहीं है, वह सर्वेसर्वा है। 
gia 'सामाजिक-संविदा' के सिद्धान्त को मानता है, और राज्य के कार्य 
क्षेत्र को निरंकुश मानता है, राज्य चाहे जो करे, जहाँ भी चाहे. हस्त-क्षेप करे, 
---यह मानता है। उसके ऐसा मानने का कारण यह है कि वह मनुष्य को स्वभाव 
से स्वार्थी, लोभी, लालची, झगड़ालू मानता है। अगर राजा का प्रजा पर निरंकुश 
शासन न होगा तो भ्रजा एक-दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जायगी--यह्‌ 
उसका कहना हैं। उसने AIA समाज में इंग्लैण्ड में ऐसा ही देखा था इसलिए 
उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक था, परन्तु यह वात ठीक नहीं है कि मनुष्य सदा 
लोभ, लालच का ही शिकार रहता है। जहाँ मनुष्य में लोभ, लालच, satiga 
हैं, वहाँ उसमें त्याग, निर्मोह, प्रेम, मैत्री के गुण भी मौजूद हैं। मनुष्य जहाँ दूसरे 
की जान छे लेता हैं, वहाँ दूसरे के लिए जान दे भी देता है। इसलिए यह कहना कि 
राजा का नियंत्रण हर हालत में रहना चाहिए चाहे राजा कितना ही श्रत्याचारी क्यों 
न हो क्योंकि प्रजा तो सदा गत्याचारी ही होती है--गलत है। 'मामाजिक-संविदा' 
तभी सार्थक हैं जब राजा प्रजा की भलाई करे, उसके कल्याण के कार्य करे, जहाँ 
राजा प्रजा का कल्याण करना छोड़ देता है वहाँ प्रजा को राज्य पलटने का 
अधिकार © | | । 
इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि “राज्य' तथा 'राज्य-संस्था मं. 
भेद. है। अगर राज्य झत्याचारी है, भौर प्रजा उसके प्रति विद्रोह करती है, तो 
इसका यह ALAA नहीं हैं कि प्रजा 'राज्य-संस्था' को ही नष्ट कर देना चाहती हैं 
अराजकता लाना चाहती हैँ। इसका सिर्फ़ इतना अर्थ है कि प्रजा एक प्रकार की 
“राज्य-संस्था' के स्थान में, एक प्रकार की सरकार के स्थान में दुसरे प्रकार की 
'राज्य-संस्था', दूसरे प्रकारं की सरकार लाना चाहती है, ऐसी सरकार जो उसके 
कल्याण की तरफ़ विशेष ध्यान दे। हॉब्स ने राज्य' तथा. “राज्य-संस्था' में भेद 
नहीं किया इसलिए उसने कह दिया कि प्रजा को विद्रोह करते का भ्रधिकार नहीं है 
अन्यथा 'सामाजिक-संविदा' के सिद्धान्त के साथ उसका यह कहना कि राजा कितना 
भी निरंकुश हो प्रजा का बिद्रोह करने का कभी अधिकार नहीं--असंगत है। 
(1) जॉन लॉक (१६३२-१७०४) --लॉक भी हॉब्स की तरह अंग्रेज 
था, दोनों 'सामाजिकसंविदां' के सिद्धान्त को मानने वाले थे, परन्तु हाब्स जहां 
राज्य की निरंकुश सत्ता मानता था वहाँ लॉक राज्य की सीमित-सत्ता मानता AT | 
राज्य का कार्य-क्षेत्र वहीं तक है जहाँ तक जनता का हित सिद्ध हो, इससे अतिरिक्त 
नहीं । सुरक्षा, सुशासन, न्याय--ये राज्य के क्षेत्र हैं, परन्तु इस से अधिक जनता 
के काये में हस्त-क्षेप करना राज्य का काम नहीं है । उदाहरणार्थ, राज्य का 
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काम जनता को ने तिक बनाना, उसे पनी संस्कृति वे भ्रनुसार ढालना, जनता की 
स्वीकृति के बिना कर लगाना, जनता की पसन्दगी के ख़िलाफ़ कोई काम करना-- 
ये सब राज्य का काम नहीं है। लॉक का दुष्टि-कोण हॉब्स से भिन्न था--इसका 
कारण S । 
हॉब्स ने जनता की क्रांति देखी थी, जनता का स्वार्थी, लालची, विद्रोही 
रूप देखा था, इसलिए उसने कहा कि निरंकुश जनता की अपेक्षा निरंकुश राजा का 
शासन अच्छा है। लॉक के समय इंग्लैण्ड की १६८८ की क्रांति सफल हो चुकी 
थी, स्टुझटं राजा जेम्स द्वितीय के उच्छुखल राज्य का भ्रन्त हो चुका था, वेध 
राजसत्ता की स्थापना हो चुकी थी। लॉक ने जनता के लोभी, लालची रूप को 
नहीं देखा था, विद्रोह सफल हो चुकने के वाद जनता का जो शानदार रूप होता है 
उसे देखा था। - 
हॉब्स का कहना था कि हमारे सामने दो ही विकल्प हैं--या तो अराजक 
अवस्था हो, या राजा का राज्य हो। श्रराजक-अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, लोभी, 
लालची, झगड़ालू होता है, इसलिए राजा को संविदा, इकरार द्वारा चुना जाता 
है जिसे निरंकुश होने का श्रधिकार है। लॉक भी मानता था कि हमारे सामने 
दो ही विकल्प हुं--अराजक-्रवस्था तथा राजा का शासन | परन्तु वह अराजक- 
अवस्था को लोभी, लालची, झगड़ालू मनुष्य की अवस्था नहीं मानता था। उसका 
कहना था कि भ्राजक भ्रवस्था बहुत ऊँची अवस्था थी। उसमें मनुष्य शान्ति से 
रहता था, किसी के काम में दखल नहीं देता था, प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार 
अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रकृति के श्रनुसार जो उच्तित था उसे उचित 
मानता, जो न्याय्य था उसे न्यायसंगत मानता था । 
परन्तु उचित कया हैं, श्रनुचित क्या है, न्याग्य वया है, भ्रन्याग्य वया है-- 
इसमें मत-भेद तो हो सकता है। मत-भेद की हालत में क्या किया जाय ? इस 
समस्या को सदा के लिए हल कर देने के लिए एक ऐसी संस्था की रचना की गई 
जिसका निर्णय सब को स्वीकार करना था । यही निर्णायक-संस्था राज्य की संस्था 
थी इस संस्था की उत्पत्ति 'सामाजिक-संविदा' से हुई, सब की आपसी सहमति 
से हुई। जब से यह राज-संस्था वनी तब से मानव-समाज ने श्रपनी-श्रपनी समझ 
के प्राकृतिक नियमों क श्रनुसार चलने के स्थान में समाज के बनाये हुए नियमों, 
कानूनों के पीछे चलना स्वीकार कर लिया। लॉक का कहना है कि हमारा यह 
समझना गलत हैं कि राज-संस्था को उत्पन्न करते हुए मानव-समाज श्रपने स्वतंत्रता 
के धिकार को छोड़ देता है, राज्य को निरंकुश शक्ति दे देता है। राज्य के साथ 
मानव-समाज का सिर्फ यह समझौता हुआ था कि राज्य मानव-समाज के कल्याण 
के कार्य सामूहिक रूप से करेगा, अगर नहीं करेगा तो जनता को ्रधिकार होगा 
कि वर्ह राज्य को बदल दे। लॉक कें ग्रनुसार प्रजा ने राज्य को इसलिए नहीं चुना 
क्योंकि मनुष्य एक-दूसरे की जान का दुश्मन है, मनुष्य तो स्वभाव से शान्तिप्रिय 
हैं, उसने राज्य को इसलिए चुना क्‍योंकि इससे उसके कार्य सामूहिक शक्ति के 
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सहारे सहुलियत से हो जाते हैं, जिस राज्य से वे न हों उसे बदलने का प्रजा को 
अधिकार है। 

(iii) रूसो (१७१२-१७७५) --रूसो फ्रांस का विचारक था । उसकी 
पुस्तक सोशियल ah सामाजिक-संविदा पर प्रसिद्ध पुस्तक है। उसने कुछ 
Ziea की वात को माना, कुछ लॉक की बात को माना, और इन दोनों के विचारों 
के सम्मिश्रण से 'सामाजिक-संविदा' के एक नवीन विचार को जन्म दिया । 

रूपो का कहना है कि पहले भ्रराजकता की अवस्था थी। उस अवस्था में 
हॉब्स के भ्रगुसार मनुष्य स्वार्थी, लालची, झगड़ालू था; लॉक के भ्रनुसार वह 
शान्तिप्रिय, सदाचारी, न्यायपरायण था, परन्तु रूसो के भ्रनुसार उस अवस्था में 
मनुष्य न स्वार्थी और शेतान ही था, न शान्तिप्रिय और देवता ही था। तव वह 
केसा था? रूसो का कहना है कि उस अवस्था में मनुष्य सीघा-मादा, सरल 
प्रकृति का था। वह जो चाहता था उसे आसानी से मिल जाता था इसलिए उसमें 
संचय की प्रतृत्ति नहीं थी, वैयक्तिक सम्पत्ति का बिचार उस समय नहीं उत्पन्न 
हुआ था, जो-कुछ मिल जाता था उससे बह संतुष्ट हो जाता था। उसे न्याय- 
“ अन्याय, उचित-श्रनुचित का ज्ञान नहीं था। ये सव बातें विकसित सभ्यता में 
होती हैँ। उस समय तो सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ था, इसलिए इन बातों 
का उसे ज्ञान नहीं था। क्रमशः जन-संख्या बढ़ने लगी, वस्तुओं की बहुतायत कम 
दीखने लगी, वयक्तिक सम्पत्ति के विचार ने जन्म लिया, वैयक्तिक सम्पत्ति के 
विचार ने ईर्ष्या-हेष को जन्म दिया, लड़ाई-झगड़े होने लगे । इन लड़ाई-झगड़ों 
को केसे दुर किया जाता ? 

इस समस्या को हल करने के लिए व्यक्तियों ने राज्य की संस्था को जन्म 
दिया। उन्होंने क्या किया? प्रत्येक व्यक्ति ने भ्रपनी स्वतंत्रता को, अपने 
वेयक्तिक भ्रधिकार को समाज के समूह के सुपुर्द कर दिया। अपनी स्वतन्त्रता 
को समाज या समूह के सुपु करने का क्या श्रर्थ था ? व्यक्ति अपने को दो रूपों में 
देखने लगा। एक उसका वह रूप जो वैयक्तिक रूप कहा जा सकता है, दुसरा 
उसका वह रूप जो सामाजिक या सामूहिक रूप कहा जा सकता है, जिस रूप में 
वह व्यक्ति नहीं रहता, समाज या समूह का अंग हो जाता हूँ। व्यक्ति ने अपनी 
स्त्रतंत्रता समूह को सौंप दी--इसका क्या अर्थ हुआ ? क्योंकि समूह भी तो व्यक्तियों 
से मिल कर बनता हैं इसलिए इका यह ग्रथ हुआ कि जिस अपनी वयक्तिक 
स्वतंत्रता को वह समूह को सौंप रहा था वह समूह का अंग होने के कारण उसे 
फिर प्राप्त हो रही थी। रूसो का कहना है कि 'सामाजिक-संविदा' का यही रूप 
था। व्यक्ति अपनी रक्षा अ्रपने-आप नहीं कर सकता, वह समूह के प्रति अपने को 
सौंप देता हैं, समूह क्योंकि व्यक्तियों से बनता है, इसलिए समूह की शक्ति व्यक्ति 
को प्राप्त हो जाती है। अब व्यक्ति की रक्षा करने का काम व्यक्ति का नहीं रहता, 
यह काम समूह का हो जाता हैं। व्यक्ति इधी इकरार पर भ्रपनी स्वतंत्रता को समूह 
के चरणों में भ्रपित कर देता है, श्रपनी स्वतंत्रता का श्रपने-प्राप त्याग कर देता है। 
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रूसो का कहना है कि व्यक्ति के अपनी स्वतंत्रता के इस प्रकार त्याग कर 
देने का यह भ्रभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति का कोई भ्रधिकार नहीं रहता भर राज्य 
को निरंकुश श्रधिकार प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के भ्रधिकार तो जेसे-के-तसे 
बने रहते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने का काम समूह का हो जाता हैं। 
यह समूह ही जनता है, भौर इस जनता का राज्य ही जन-तंत्र कहलाता F | 
रूसो ने जन-तंत्र को एक ठोस विचार-धारा दी। जनता जिस राज्य-संस्था या 
राजकीय-संगठन का निर्माण करती है उसमें एक इकरार, एक संविदा काम कर 
रही होती है। वह इकरार Hie संविदा यह है कि भ्रगर हमारी वनाई राज्य- 
संस्था जनता का कल्याण कर रही है तब तो सब ठीक, WNC वह जनता का कल्याण 
नहीं कर रही, तो जनता को भ्रधिकार है कि उसे पदच्युत कर दे | 
ऊपर जो-क्रुछ कहा गया उससे स्पष्ट है कि राज्य का जन्म.जनता की 
सामान्य-इच्छ। (General will) से होता है, और क्योंकि यह सामान्य-इच्छा 
किसी एक व्यक्ति की नहीं, सव की सामूहिक इच्छा है इसलिए यह इच्छा प्रभुत्व- 
संपन्न है, और यही राज्य का ATA है। सामूहिक-इच्छा का रूप सव का कल्याण 
है इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र प्रजा का सब प्रकार का हित करना है। जिस 
कार्य से भी प्रजा का हित हो, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आशिक हो, 
कुछ भी क्यों न हो, उसे करना, उसमें हस्त-क्षेप राज्य का काम G | 
'सामाजिक-संविंदा' के सिद्धान्त की राजनीति-शास्त्र में समालोचना की 
-जाती हैं गौर इस सिद्धान्त को सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं माना जाता। कहा जाता 
है कि मानव-समाज के विकास में ऐसा समय कोई नहीं पाया जाता जब लोगों 
ने इकट्ठे होकर तय किया हो कि हम लोग श्रराजकता से तंग झा चुके हैं, श्रव हम 
राज्य का निर्माण करते हैं, श्रौर यह इकरार करते हैं कि हम AIA श्रधिकारों को 
राज्य के AIT कर देगे। हमें इस विवाद में नहीं पडना। इस सिद्धान्त की 
आलोचना राज़नीति-शास्त्र का विषय है। हमें तो इतना देखना है कि राज्य के 
कार्यक्षेत्र के विषय में सामाजिक-संविदा' के सिद्धान्त का कहना .है कि राज्य की 


उत्पत्ति व्यक्ति के भ्रधिकारों की रक्षा के लिए, व्यक्ति के कल्या ण-साधन के लिए, - 


समाज के सव व्यक्तियों के हित के लिए हुई है इसलिए 'सामाजिक-संनिदा' के 
सिद्धान्त के अनुसार समाज का कल्याण करना राज्य का कार्य-क्षेत्र है । 


. व्यक्तिनाद का सिद्धान्त 
(Theory of Individualism) 


(क) व्पक्तिवाद के सिद्धान्त का बिकास--हम देख आये हैं कि मध्य- 
युग में 'राजा के ईवीय-अ्रविकारों का सिद्धान्त' काम कर रहा था। उसके बाद 
सामाजिक-संबिंदा' का सिद्धान्त १६वीं, १७वीं तथा १८वीं सदी में चलता रहा। 
१८वीं सदी के उत्तरार्धं में 'व्यक्तिवाद' के सिद्धान्त का जन्म हुआ। 'मध्य-युग 
से १=व्रीं सदी के उत्तरार्ध से पहले तक युरोप में राज्य की सत्ता सर्वोपरि थी 
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व्यक्ति की राज्य के सम्मुख कोई सत्ता ही नहीं थी, राज्य का कार्य-क्षेत्र इतना 
विस्तृत था कि वह व्यक्ति की हर वात में हस्त-क्षेप कर सकता AT । 
मध्य-युग' में राजा के ही अधिकार माने जाते थे, उसें ईदवर का प्रतिनिधि 
समझा जाता ATL १६, १७, १८ दझाताब्दी में 'सामाजिक-संबिदा? के सिद्धान्त 
' ने राजा के साथ प्रजा को भी ला खड़ा किया शौर कहा कि राज्य तो राजा तथा 
प्रजा के वीच एक इकरार है, एक समझौता हैं, इसलिए राजा के ही भ्रधिकार 
नहीं, प्रजा के भी अधिकार हैं। भध्य-युग का विचार राजा के निरंकुश श्रधिकार 
मानता था, १६-१८ सदी का संविदा का विचार इस निरंकुशता पर एक प्रहार 
था, यद्यपि श्रभी तक व्यक्ति के श्रधिकार के सिद्धान्त का जन्म नहीं हुआ था 
तो भी संविदा का सिद्धान्त व्यक्ति' के अधिकार स्वीकार करने की तरफ़ एक 
कदम AT शथवीं शताव्दी के उत्तरार्थ में तो व्यवित के भ्रधिकारों' का नारा 
बुलन्द होने लगा। इस शताव्दी में युरोप में 'द्योगिक-क्रांति' हुई और इस क्रांति 
के साथ 'राजा' तथा "राज्य के अधिकार' के मुकाबिले में व्यक्ति के अधिकार' 
का प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ । अव स्पष्ट रूप से घोषित किया जाने लगा कि राजा या 
राज्य के ही भ्रधिकार नहीं होते, व्यक्ति के भी अ्रधिकार होते हैं। ये भ्रधिकार 
प्राकृतिक' (Natucal) हुँ, ये अधिकार राजा या राज्य से नहीं प्राप्त होते, 
मनुष्य के जन्मते ही प्रक्षति द्वारा प्राप्त हो जाते हैँ। ये उसके प्राकृतिक-अधिकार' 
(Natural rights) €t इन अधिकारों में कोई राजा या कोई राज्य दखल 
नहीं दे सकता। हर मनुष्य को जीने का प्राकृतिक-प्रधिकार' Sl हर मनुष्य को 
अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का प्राकृतिक-अ्धिकार' है। हर मनुष्य को राज्य 
द्वारा काम मिलने का प्राकृतिव-ग्रधिकार' हैँ। ये अधिकार राजा या राज्य की 
इच्छा पर आश्रित नहीं हैं, ये श्रधिकार मनुष्य होने के नाते उसे जन्म से प्राप्त 
हैं। राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्त-क्षेप करने का भ्रधिकार नहीं, व्यक्ति अनेक 
बातों में राज्य के कार्यक्षेत्र से AAA बाहर है, स्वतंत्र ZI 
(ख) व्यक्तिव।द के जन्म के कारण--हम देख आये हैं कि टामसं हॉब्स 
(१५८८-१६७६) तथा जॉन ग्रास्टिन (१७७०-१८५) राज्य की निरंकुशता 
के, राज्यसत्तावाद (Sovereignty of the state) के पक्षपाती थे। इस 
सिद्धान्त की प्रतिक्रिया के रूप में 'व्यक्तिसत्तावाद' (Sovereignty of the 
individual) के सिद्धान्त का जन्म gat व्यक्तिवाद के जन्म का प्रधान 
कारण ग्रोद्योगिक-कांति तथा इस युग के ग्राथिक सिद्धान्त थे ।* 
(i) व्यक्तिवाद का कारण श्रौद्योगिक-क्रांति थौ--१८वीं शताब्दी का 
युग औद्योगिक-क्रांति का युग था। इस समय नये-तये ग्राविष्कारहो रहे थे, नवीन 
यंत्रों का निर्माण हो रहा था, समाज का आर्थिक ढाँचा बिल्कुल बदल रहा था। 


* “Increasing State control in the name of Welfare state is 
fraught with great dangers”. Discuss this statement in the present 
Indian context. - (1962) ores reas 
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बड़ी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर माल तैयार हो रहा था। माल बेचने के नये 
क्षेत्र इँडे जा रहे थे। ऐसे समथ साहसिक व्यक्तियों के लिए यह कहना स्वाभाविक 
था कि उन्हें अपनी ahs तथा प्रतिभा का भ्रवाधित रूप से उपयोग करने दिया जाय, 
उनके माग में-किसी प्रकार की रुकावट न डाली जाय और राज्य उनके काम में 
दखल न दे। उस समय के विचारकों का भी यही कहना था कि समाज को _ 
उन्नति व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने में है। यह कहना श्रनुपथुक्त न होगा कि 
“्रबितवाद' उस समय की '्रौद्योगिक-क्रांति' की स्वाभाविक उपज था। जो 
परिस्थितियाँ थीं, उनमें उस समय के विचारक तथा उद्योगपति दोनों व्यक्ति- 
ala’ का ही पक्ष ले सकते थे, और किमी पक्ष का पोषण नहीं कर सकते थे। उन्ह 
दौखता था कि इस औद्योगिक-युग में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ feat जाय, राज्य 
बीच में हाथ न डाले, तभी वह उन्नति कर सकता था, श्रन्यया नहीं | 


(ii) व्यक्तिवाद का कारण इस युग के आथिक-सिद्धान्त थे--इस युग . 
के अर्थशास्त्री कहने लगे थे कि जैसे gå, चाँद, तारे किम्हीं प्राकृतिक, निश्चित 
नियमों के अनसार चल रहे हैं, TA वृक्षों के फूलने-फलने के नियम हैं, ऋतु 
के नियम हैं, इन नियमों में हम हस्त-क्षेप नहीं कर सकते, करते हैं तो काम विगड़ता 
है, इसी प्रकार श्राथिक-जगत्‌ में भी कुछ प्राकृतिक नियम काम कर रहे हूँ, य॑ 
नियम स्वाभाविक हैं, निरिचित हैं, इनमें राज्य का हस्त-क्षेप अनुचित है। उदा- 
हरणार्थ, मज़दूर को Hagel कितनी दी जाय--यह अर्थ-शास्त्र के प्राकृतिक- 
नियम से तय होगा, राज्य के विधान द्वारा नहीं। मजदूरी का निएचय अर्थ-शास्त्र 
के “माँग तथा gia’ (Demand and supply) के नियम से होगा, माँग कम 
होगी तो मञ्जदुरी कम मिलेगी, माँग ज्यादा होगी तो मजदुरी ज्यादा मिलेगी, 
इसका निश्‍चय राज्य द्वारा मञ्जदुरी निश्चित कर देने से नहीं हो सकता। अर्थ- 
शास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह प्राकृतिक कारणों से निश्चित होते हैं 
इसलिए राज्य को इन बातों में हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का यह काम 
नहीं हे कि मज़दुरों के काम करने के समय पर प्रतिबन्ध लगाये, “प्रतिस्पर्धा 
(Competition) को रोकने का प्रयत्न करे, वस्तुओं के दाम निश्चित करे 

ध्या Segal के उत्पादन पर नियन्त्रण करे, कन्ट्रोल करे। इस ग्रर्थशास्त्रीय सिद्धान्त 
का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया और इस सिद्धान्त की पुष्टि में बेल्थ श्राफ़ 
नेशन्स' पुस्तक लिखी। उसकी वात का समर्थन जेम्स स्टुश्रटं मिल, हर्ट स्पेंसर 
श्रादि विद्वानों ने किया। 


(ग) afaa के समर्थक विचारक--ऊपर जिस व्यनितवादी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया है उसके प्रर्थशास्त्रीय पक्ष का प्रतिपादन एंडम स्मिथ 
ने किया और श्रपने-मत को पुष्टि में वेल्थ ऑफ़ नेशन्स” पुस्तक लिखी । इनका 
कहना EE कि राज्य को हस्त-क्षेप की नीति नहीं अ्पनानी चाहिए। १९वीं 
जताब्दी में इस मत के समर्थक जॉन स्ट्ग्रटं मिल तथा हट स्पेंसर थे 
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(i) जॉन wend मिल: (१८०६-१८७३)--मिल का कहना था कि 
अगर कोई FAT को नुक्सान पहुँचाता है तभी उसकी स्वतंत्रता में हस्त-क्षेप किया 
जा सकता ह, भ्रन्यथा प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता Zl अगर 
हमारे किसी व्यवहार का दूसरों पर बुरा असर पड़ता है, तब तो हमारी स्वतंत्रता. 
में हस्त-क्षेप किया जा सकता है परन्तु WIT हमारे व्यवहार का सिफ़ हमारे 
साथ संजंब है तो किसी को हमारे कार्य में हस्त-क्षेप करने का भ्रधिकार नहीं है। 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने संत्रंथ में पूर्ण, अमर्थादित, अखंड, भ्रनियंत्रित भ्रविकार 
है। ये विचार उसने अपनी पुस्तक 'लिबर्दी' में व्यक्त किये हैं । 

(ii) हबंद स्पेंसर (१८२०-१६०३) --स्पेंसर का कहना था कि जिन 
लोगों के हाथ में राज-शक्ति होती है वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए 
उकका उपयोग करते हैं, सब के हित की दृष्टि से नहीं, इसलिए राज्य का काम 
व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्त-क्षेप करना नहीं है। शासक लोग जिसमें सब का 
हित कहते हों, जरूरी नहीं कि उसमें सव का हित हो । स्पेंसर तो व्यक्तिवाद का 
इतना कट्टर समर्थक था कि उसके अनुसार शिक्षा, रेल, तार, दैलीफ़ोन आदि कार्य 
भी राज्य को नहीं करने चाहियें, इन कामों को व्यक्ति राज्य की अपेक्षा अधिक 
कुशलता से कर सकते हैं। राज्य के काम fag दो होने चाहिएँ--जनता की अन्दर 
के तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा करना, वांकी सब काम व्यक्तियों की स्वतंत्रता 
पर छोड़ देने चाहिएँ । इस दृष्टि से राज्य का कार्य-कषेत्र सिर्फ पुलिस का काम करना 
है, अन्य किसी क्षेत्र में हाथ डालना नहीं । 

(घ) व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का एवरूप---व्यक्तिवाद का कहना था कि 
व्यक्ति स्वतंत्र है। इसका यह मतलब नहीं कि राज्य' की ज़रूरत ही नहीं। 
'राज्य' की ज़रूरत है, परन्तु उसे एक भ्रावश्यक बुराई समझना होगा। राज्य की 
तरफ़ से व्यक्ति को ज़्यादा-से-ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसके काम 
. में कम-से-कम दखल देना चाहिए। राज्य का काम सिफ़ व्यक्ति को संरक्षण देना 

है, उसकी अन्दर के तथा बाहर के झत्रुओं से रक्षा करना हैं। इन दो कामों के 
अतिरिक्त व्यक्ति के अन्य किसी काम में दखल देने का काम राज्य का नहीं है। 
व्यक्ति के कल्याण' का काम व्यक्ति का अपना है, राज्य का नहीं। व्यक्ति 
स्वथं ही यह तथ कर सकता है कि किस वात में उसका भला है, किस वात में 
उसका कल्याण है, राज्य इस बात को नहीं तय कर सकता। खास कर AT- 
क्षेत्र में तो राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप हिज नहीं करना चाहिए। 
इस विचार को ग्रर्थ-शास्त्र की परिभाषा में 'न्थूनतम-हस्तक्षेप' या 'अ-हस्तक्षेप' 
(Laissez-faire) का विचार कहा जाने लगा। “न्यूनतभ-हुस्तक्षेप' का र्थ 
यह था कि 'आशिककझ्षेत्र' में वस्तुओं का दाम और मज़दूरों की मजदुरी प्रति- 
स्पर्धा (Competition) तथा माँग एवं प्ति (Demand and supply) 
के नियमों पर छोड़ दी जाय। इन नियमों के ग्राधार पर जो ठीक-ठीक दाम या 
मजदूरी होगी, वह अपने-आप निकल आयेगी, इसमें किसी को हस्तःक्षेप करने 
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की ज़रूरत नहीं। अगर इन नियमों के कारण वस्तु का दम बहुत गिर जाला ए 
तो गिर जाने दो, बहुत बढ़ जाता है तो वढ़ जाने दो; अगर इन लियमों के 
कारण मजदूर भूल मरता ह॑ तो मरने दो, कोई दुसरा व्यक्ति पुँजीपति वन जाता 
है तो बन जाने दो । राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए-- 
इन बातों का निर्णय व्यक्तिवाद को आधार बनाकर किया गया। '“व्यक्तिवाद' 
के अनुसार राज्य के काम निम्न हैं भौर इन वातों के श्रतिरिकत राज्य का काम न्य 
किसी बात में हस्त-क्षेप करना नहीं हैं: 
(क) बाहर के शत्रुओं से व्यक्ति तथा राज्य की रक्षा करना | र 
(ख) भीतर के gii से व्यक्तियों की रक्षा करना। इस वात का 
व्यवस्था करना कि कोई किसी को मारे नहीं, किसी को बदनाम 
न करे--भ्रादि। 
(ग) व्यक्तिं को सम्पत्ति की लूट-खप्तोट, तथा नुकसान से रक्षा करना | 
(घ) व्यक्ति-व्यक्ति के बीच हुए फ़ैसलों को कोई तोड़े नहीं, या व्यक्ति 
व्यक्ति को ठगे नहीं--इसकी व्यवस्था करना | 
(ङ) जो बिल्कुल भ्रपाहिज हो गए हों, उनकी रक्षा करना | 
(च) जिन रोगों से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उनकी व्यवस्था 
करना। उदाहरणार्थ, हैजा, मलेरिया, चेचक के फैलने से व्यक्ति 
को हम बचा सकते हैं--इन सब का बन्दोबस्त करना राज्य का 
काम & | > 
उक्त बातों में हमें राज्य पर इसलिए निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इनका 
प्रबन्ध व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता, कर सकता होता तो इनमें भी वह राज्य का 
हस्त-क्षेप न चाहत ।_ | 
व्यक्तिवाद'की तरफ़ से अपने पक्ष के समर्थन में जो युक्तियाँ दी जाती रहीं, 
वे चार हैं। हम यहाँ उनका संक्षेप में विवेचन HAT | 
५. व्यक्तिवाद के समर्थन सें युक्तियाँ 
(क) नेतिक-युक्षि->पहली युक्ति यह है कि व्यक्ति के चरित्र के विकास 
के लिए उसका किसी प्रकार के भी बन्धन से मुक्तं होना, स्वतंत्र होना आवश्यक 
है। मनुष्य जो-कुछ हैं, उसका पूर्ण-विकास वह तभी कर सकता है, जब उसे 
अपने विकास करने की पूरी श्राज़ादी हो, उस पर कोई रोक-टोक न हो। राज्य 
का यह ते तिक-कत्तंव्य हैं कि हर व्यक्ति को TAIT को विकसित होने की खुली 
छूट दे। व्यक्ति का ऊँचे-से-+चा जो रूप है, वह तभी प्रकट हो सकता है, अगर 
उस रूप को प्रकट करने का उसे पूर्ण भ्रवसर प्राप्त हो । ऐसा अवसर हर व्यक्ति 
को देना राज्य का कतव्य हैं। इसी को राज्य के हस्त-क्षेप न करने में नेतिक- 
युकिति कहा जाता हैं। राज्य का हस्त-क्षेप कुछ अंश तक ही उचित कहा जा 
सकता है, उससे श्रागें वह व्यक्ति के विकास में बाधक हो जाता है 1 जहाँ 
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सरकारी हस्त-क्षेप ज्यादा होने लगता है, वहाँ व्यक्ति में से ग्रात्म-निर्भरता की 
भावना जाती रहती हे, वह हर वात में सरकार का मुँह ताकने लगता है। व्यक्ति 
आलसी हो जाता हे, स्वथं कुछ नहीं करना चाहता, यही चाहता है कि दूसरे लोग 
उसके लिए सब-क्ुछ करें। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में श्रपने 
भरोसे और अपने वुद्धि-बल पर काम करने वालों की संख्या घटने लगती (है, 
ग्रालसी-डाँचे में एक-से पलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, मनुष्य की fafaa- 
शक्तियों से समाज लाभ नहीं उठा सकता--इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि अपनी 
विलक्षण बुद्धि से कोई चमत्कारी काम करके किसी को कुछ फ़ायदा नहीं दीखता। 
कुछ करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक | इसलिए 'व्यक्तिवाद' का कहना 
है कि राज्य को व्यक्ति के लिए मैदान खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपना 
विकास कर सके और अपने विकास के साथ-साथ समाज का भी विकास कर 
सके । व्यक्ति के विकास के रुक जाने पर समाज का विकास भी तो रुक जाता है। 
भीतर-बाहर शान्ति रखने के अलावा राज्य WI कुछ न करे, यही उचित ZI 

(ख) आशिक-पुक्ति--व्यक्तिवाद' के पक्ष में दसरी युक्ति यह दी जाती 
हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी-प्राणी है और वह जानता है कि उसका स्वार्थ किस वात 
में है। भ्रगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जायगा, तो वह्‌ अवसर का ठीक समय पर, 
और ठीक-ठीक फ़ायदा उठा सकेगा जिससे उसे लाभ होगा, समाज को भी लाभ 
होगा। भ्रगर पूँजीपति को खुला छोड़ दिया जाय, तो वह अपनी पूँजी ऐसे 
काम में लगा सकेगा जिससे उसकी पूंजी बढ़े और समाज को भी लाभ हो; मज़दूर 
को भी खुला छोड़ दिया जाय, तो जहाँ उसे ज्यादा-से-उ्यादा मजदुरी मिलेगी 
वहाँ वह जा पहुँचेगा । 'प्रतिस्पर्धा' और 'माँग तथा qi के नियम भ्रपने-श्राप 
हर वस्तु और हर मनुष्य का मूल्य निर्धारित कर देते हैं--इनमें हस्त-क्षेप करना 
ठीक नहीं । बनावटी तौर से जो दाम कायम किये जाते हूँ, वे टिक नहीं सकते । 
जब कंट्रोल' लगाये जाते हैं तभी 'काला-बाज़ार' चल निकलता है, भ्रगर खुला- 
व्यापार होने दिया जाय, अर्थ-झास्त्र के नियमों से वस्तुओं के भाव-ताव हों, तब 
तो किसी प्रकार के 'काले-वाज़ार' की संभावना ही नहीं रहती । दो शब्दों में 
व्यक्तिवाद' के पक्ष में 'प्राथिक-युक्ति” यह है कि जिस प्रकार आधिक क्षेत्र Ñ 
श्रतिस्पर्धा' तया माँग और पृति' के ग्र्थशास्त्र के नियमों से हर वस्तु और हर 
मनुष्य का ग्रपने-्राप ठीक-ठीक भाव-ताव निकल भ्राता है, हस्त-क्षेप करने से 
नहीं निकलता, ठीक इसी तरह व्यक्ति के आथिक-्षेत्र में ही नहीं, afig उसके 
हर क्षेत्र में बिना दखल देने पर ही सही-सही हालत अपने-भ्राप प्रकट हो जाती है। 
राज्य द्वारा हस्त-क्षेप करने से तो स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम अवस्था उत्पन्न हो 
जाती है, ऐसी भ्रवस्था जो मनुष्य को हर समय अखरती रहती है। 

(ग) वेज्नानिक-युक्ति--व्यक्तिवाद' के पक्ष में तीसरी युक्ति यह दी 
जाती है कि यह वाद प्राणिशास्त्रीय नियम के भरनुकूल है। प्राणि-शास्त्रीय नियम. 
यह है कि प्रकृति में जीवन के लिए aad’ (Struggle for existence) 
X 
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चल रहा है। इस संघर्ष में बलवान्‌ बच: रहते हैं, कमज़ोर नष्ट हो जाते हैं--इसे 
. बलवान्‌ का बच रहना' (Survival ‘of the fittest) कहा जाता at 
संसार में जीवन का विकास इसी नियम के झ्राधार पर हुआ है । जब जीवन 
ग्रत्यन्त निम्न-स्तर पर था उस समय जो जीवघारी प्रकृति के थपेडों को बर्दाश्त 
कर सका वही ATT जी रहा है, बाकी सब नष्ट हो गए। जो नियम प्रकृति में 
जीव-जन्तुओरों में काम कर रहा है बही मनुष्य में चलना चाहिए। अगर प्रकृति 
हस्तक्षेप करके कमज़ोरों की रक्षा करती, तो इतने प्राणी हो जाते कि बलवानों 
के लिए भी जीना दूभर हो जाता। इसी नियम से संसार में श्रेष्ठ-प्राणी उत्पन्न 
हो सकते Fl श्रगर हम कमज़ोरों को और भ्रपाहिजों को समाज-कल्याण के 
नाम से जीने देंगे, तो यह संसार तिकम्मे प्राणियों से ही भर जायगा। इसमें 
सन्देह नहीं कि संधर्ष द्वारा कमज़ोर के नष्ट हो जाने पर कुछ व्यक्तियों के साथ 
Brat होगा, परन्तु इस प्रकार योग्य व्यक्तियों के साथ न्याय हो जायगा। 
इस कठोरता का परिणाम मानव-जाति के लिए सुखद और कल्याणमय होगा। 
यह विचार-घारा विकासवादियों की है झौर वे इसे व्यक्तिवाद के लिए वैज्ञानिक- 
युक्ति कहते हैं। ete HAT इस विचार-वारा के अगुआ थे। उनका कहना था 
कि प्रगर राज्य व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में हस्त-क्षेप नहीं करेगा, तो अपने-आप 
सबल व्यक्ति समाज में रह जायेंगे, निर्वल समाप्त हो जायेंगे, और इस प्रकार 
समाज के विकास की वह प्रक्रिया जारी रहेगी जो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक चली 
झा रही है, भौर जिस प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप आज मनुष्य सृष्टि में इतनी 
उन्नति कर सका है। : 

(च) जरिपात्मक कठिनाइयाँ---व्यक्तिवाद' के पक्ष में चौथी युक्ति यह 
दी जाती है कि जब “व्यनिति की जगह “राज्य' किसी काम को करने लगता . है, 
तब वह उसे उतनी कुशलता से नहों कर सकता जितनी कुशलता से उस काम को 
व्यक्ति करता है. राज्य के कायो में दफ्तरी काम बढ़ जाता है, ATT ऊपर कोई 
जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, इसलिए सब कामों में ढील पड़ जाती है। wed- 
से-जरूरी काम भी पड़े रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कामों में सफलता 
की अपेक्षा असफलता अधिक होती हे, इसलिए होती है क्योंकि कामों को सफलता 
से करने की किसी को वयक्तिक प्रेरणा तो होती नहीं । सरकारी कामों में 
फ्रष्टाचार भी ज्यादा चलता है। 


६. व्यक्तिवादी युक्तियों को समीक्षा 


“्यक्तिवाद' के पक्ष में हमने ऊपर जो चार युक्तियाँ दीं, उनकी समीक्षा 

करना आवश्यक है। ये युक्तियाँ कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक ठीक नहीं हैं ? 
(क) नेतिक-युक्ति--व्यक्तिवाद का यह कहना तो ठीक है कि व्यक्ति 
को आपने विकास के लिए राज्य पर निर्भर न रहकर अपने ऊपर निर्भर रहना 
चाहिए, परन्तु इसका यह ग्रभिप्राय नहीं है कि श्राजकल की विषम परिस्थितियों में 
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व्यक्ति सर्वथा आत्म-निर्भर रह सकता है और राज्य की सहायता के बिना पना 
विकास कर सकता है। श्राजकल की परिस्थितियाँ तो इतनी विषम हैं कि व्यक्ति 
को कदम-कदम पर राज्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय 
जीवन-संग्राम इतना विकट नहीं था जितना झाज हो गया है उस समय व्यक्ति 
स्वतंत्र रूप में TAT विकास कर सकता था। भ्राज तो जीवन का ताना-वाना भ्रन्य 
व्यक्तियों के साथ इतना उलझ गया है कि इकला व्यक्ति समुद्र में तिनके के समान 
है। भ्रगर उसे बाहर से सहायता न पहुँचे तो वह जीवन-समुद्र में गोते खाता-खाता 
ही डूब जाय। जैसे पहले कभी श्रात्म-निर्भरता जीवन का मूल-सूत्र थी, FF भ्राज 
पर-निर्भरता मूल-भूत हो गई है। जब हर-एक व्यक्ति दुसरे पर निर्भर है, तब 
'राज्य' के सिवाय कौन किस की सहायता कर सकता है ? 

(ख) आश्िक-युक्ति---व्यक्तिवाद' का यह कहना कि मनुष्य एक 
स्वार्थी-प्राणी है, गृलत है। मनुष्य में स्वार्थ ही नहीं, परार्थ की भावना भी है। 
प्रत्येक मनुष्य में स्वार्थ तथा परार्थ का पुट रहता है। स्वार्थ की दृष्टि से 'व्यक्ति- 
वाद' वेयक्तिक-कल्याण की वात ही सोचता है, परन्तु क्या सामाजिक-कल्याण 
की कल्पना व्यक्ति नहीं करता ? व्यक्ति जहाँ अपनी भलाई की बात सोचता हैँ. 
वहाँ समाज की भलाई की वात भी सोचता है। इसलिए व्यक्ति के विषय में 
'व्यक्तिवाद' का यह कहना कि यह सिफ़ं ‘card’ की बात सोचता है, 'पराथं' 
की नहीं, गलत धारणा है। अगर 'व्यक्ति' दूसरों के कल्याण की बात भी सोचता 
है, तो व्यक्तिवाद' कहाँ रहा ? 

इसके अतिरिक्त 'व्यक्तिवाद' का कहना है कि व्यक्ति! यह खुद जानता 
है कि उसका स्वार्थ, उसकी भलाई, उसका कल्याण किस बात में है, ग्रतः राज्य 
को उसके कार्यं में हस्त-क्षेप न करके व्यक्ति पर ही अपनी भलाई की बात छोड़ 
देनी चाहिए। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं । व्यक्ति aaah ता।त्कालिक- 
भलाई तो देखता है, भविष्य में उसका किस बात में भला है, इसे नहीं देख पाता । 
अगर व्यक्ति भविष्य के खतरों को देख भी पाता है, तो उनका अपने परिमित 
साधनों के कारण परिहार नहीं कर सकता। कई बातों में तो राज्य ही व्यक्ति 
की भविष्य की कठिनाइयों का हल कर सकता है, व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का 
हल नहीं कर सकता। महामार्‍रियों की मार से व्यक्ति को राज्य ही तो बचा 
सकता है, इकला व्यक्ति ST ALL प्लेग के फैलने को केसे रोक सकता हे ?. 

प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का चिन्तन स्वयं कर सकता है--यह बात हमने 
मानी। परन्तु व्यक्तियों के अपने-भ्रपने हित, ग्रपने-भ्रपने स्वार्थ तो टकरा जाते 
हैं। जिस बात में मेरा हित है, उसमें दूसरे का अहित है। ऐसी अवस्था में 
व्यक्तियों को अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करने की छूट कसे दी जा सकती है? 
तब तो हर-एक अपने-अपने स्वार्थ के लिए लड़ा करेगा । ऐसा क्या ठीक होगा ? 

“्यक्तिवाद' में व्यापारी एसा ही उद्योग करना चाहता है जिसमें उसकी 
पूँजी बढ़े, उसे लाभ हो, भले ही उससे समाज, को हानि हो। व्यक्तिवाद'. भांग, 
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चरस, शराव का व्यापार करना चाहेगा क्योंकि इनमें पूँजी एकदम बढ़ती है, परन्तु 
जंगलों को लगाने, कटती भूमि को रोकने, शादि में पूँजी का उपयोग नहीं करेगा, 
क्योंकि ईन कामों में बहुत भ्रधिक पूँजी लगती हैं, झौर जो लगती हँ उसका 
लाभ बहुत देर में मिलता हैं। इसीलिए समाज-हित के बड़े-बड़े कामों में राज्य 
को ही अपना कदम AMT वढ़ाना पड़ता है । इनके ्रतिरिक्त अनुत्पादक परन्तु 
समाज के लिए उपयोगी कार्यों को व्यक्ति क्यों करने लगा ? उदाहरणाथं, 
संग्रहालय, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक वाचनालय, पुस्तकालय, शिक्षा, 
चिकित्सा, पिछड़े लोगों को सहायता, गन्दी बस्तियों का सुधार आदि कायं 
“यक्तिवाद' क्यों करेगा, इन कार्यों से तो पूंजी का निर्माण नहीं होता। इन कायो 
को राज्य के सिवाय दूसरा कोई करने को तय्यार नहीं होता। 
व्यक्तिवाद' श्र्थशास्त्र के 'प्रतिस्पर्दां तथा माँग और पूर्ति' के नियम 
पर बहुत भरोसा रखता है। परन्तु ये नियम वैसे श्रखंडित-नियम नहीं हैं जसा 
इन्हें समझा जाता है। कहा जाता है कि प्रतिस्पर्था' से जो चीज़ भ्रच्छी होगी, 
वह स्वथं टिकेंगी, जो अच्छी नहीं होगी, वह बाज़ार में नहीं टिक सकेगी । परन्तु 
- आज के भ्राथिक-क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा । पूँजीपति प्रतिस्पर्धा! को चलने ही 
कहाँ देते हैं। बड़े-बड़े कारखानों वाले मिल कर ऐसे संगठन बना छेते हैं, इस 
प्रकार मिल जाते हैं जिससे बाज़ार में 'प्रतिस्पर्दा' रहती ही नहीं, और जैसा wA- 
सद्दी माल चाहते हैं, लोगों के सिर मढ़ देते हैं । व्यापारियों के इस प्रकार के 
‘axe’ और 'कम्वाइन' (संघ) बने इए हैं। ये लोग संघ वनाकर कभी-कभी ' 
अधिक मुनाफ़ा छेने के लिए वस्तु के उत्पादन को ही घटा देते हैं, कभी-कभी 


` माल ज़्यादा पैदा हो जाये तो दाम बढ़ाने के लिए उसे नष्ट भी कर देते हैं। ब्राजील 


के काफ़ी इन्स्टीट्यूट ने १९३१-१९३४ में लाखों रुपयों से alte की काफ़ी 
इसलिए नष्ट कर दी थी ताकि उसके दाम गिरने न पायें। इसमें प्रतिस्पर्धा कहाँ 
रही ? adi हाल माँग और पूर्ति के नियम के साथ हैं। जब उत्पादन करने 
वाळे मिल गए तो उनका एकाधिकार हो गया, एकाधिकार होते ही “माँग और 
पूर्ति का नियम टूट गया। “माँग और पूर्ति' का नियम तो तभी काम करेगा जब 
मंदान में कई लोग होंगे और उनमें प्रतिस्पर्धा' होगी। तभी तो इस वात की 
आवश्यकता है कि व्यक्ति' के भरोसे ही सव-कुछ न छोड़ कर 'राज्य' की तरफ़ 
से हस्त-कषेप हो श्रौर गृह-कानून ऐसे बनें जिनसे मकानों का एक-जगह भीड़-भड़क्का 
न हो, बीमारी न फैले; श्रम-कानून ऐसे बनें जिनसे बच्चों से मजदूरी न ली जाय; 
कारखानों के कानून ऐसे बनें जिनसे श्रमियों का जीवन खतरे में न पड़े यह सब- 
कुछ तभी हो सकता है, जब राज्य की तरफ़ से हस्त-क्षेपहो। | 
(ग) वेज्ञानिक-युक्ति--व्यक्तिवाद' का यह कहना कि व्यक्ति के विकास 
को प्राणि-शास्त्रीय प्राकृतिक fant (Biological natural laws) पर 
छोड़ देने से ही श्रेष्ठतर व्यक्ति समाज में उत्पन्न होंगे, भ्रान्तिपूर्ण है। यह 
टीक है कि प्रकृति में बलवान्‌ जीतता है, निर्बल हार जाता है, परन्तु बलवान्‌' 
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और ‘tee’ दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। डाक-चोर-लुटेरा जीत जाता है, तो 
TAT इसका Ag TT है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जीत गया ? इसके अ्रतिरिक्त अगर निम्न- 
प्राणियों में 'बलवान्‌-के जीतने और निर्वल के हार जाने' का सिद्धान्त काम कर 
रहा है, तो मनुष्य निम्न-प्राणियों के इस सिद्धान्त को अपने ऊपर क्यों लागू करे ? 
मनुष्य तो निम्न-श्रेणी का प्राणी नहीं है। निम्न-श्रेणियों में बुद्धि नहीं होती 
इसलिए वे प्रकृति के aed प्राणि-शास्त्रीय नियम के अनुसार चलते हैं, मनुष्य में 
तो वुद्धि है, इसलिए ag जितनों की रक्षा कर सकता है, करता है रौर जिन्हे 
आज सामाजिक सुविधा न मिलने के कारण निम्न कहा जाता है, उन्हें सब प्रकार 
की सुविधा देकर उन्नत वना लेता है। इस दृष्टि से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना 
उसे अन्धी प्रकृति के हवाले कर देना है। मनुष्य के कार्यों का नियन्त्रण राज्य 
द्वारा इस प्रकार होना चाहिए जिससे वह welt प्रकृति का शिकार न बना रहे। 
यह तभी हो सकता है जव 'व्यक्तिवाद' के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र न छोड़ कर 
राज्य के इस्त-क्षेप द्वारा ऐसे कार्य किये जाँय जिनके द्वारा समाज का. कल्याण 
हो सके। 

(घ). क्रियात्मक कठिनाइयाँ--'व्यक्तिवाद' का यह कहना कि जब राज्य 
किसी काम को करने लगता है तव श्रनेक भूलें करता है, व्यक्ति के कार्य में 
कुशलता होती है, गलत है। हमें यह नहों भूलना चाहिए कि भूलें व्यक्तियों द्वारा 
भी होती हूँ, परन्तु हाँ, उनकी तरफ़ सव-किसी का ध्यान नहीं जाता, राज्य क्योंकि 
एक बड़ी चीज है इसलिए उसकी भूलों की तरफ़ सव का ध्यान एकदम चला जाता 
Sl राज्य अ्रगर भूलें करता है, तो समाज के लिए ऐसे कल्याणकारी कार्य भी 
तो करता है जिन्हें व्यक्ति नहीं कर सकता । क्योंकि लोग राज्य से बहुत ऊँचे स्तर 
की आशा करते हैं, इसलिए राज्य की ज़रा-सी भी भूल को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
देखते हैं, और क्योंकि व्यक्ति से. कुछ आशा नहीं की जाती, इसलिए उसकी बड़ी- 
बड़ी भूलों को भी साघारण-सा समझते हैं। 


७. समाजवाद * 
. (Socialism) 
राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में 'व्यक्तिवाद' का जो-कुछ कहना था वह 
हमने लिखा। 'व्यक्तिवाद' का कयन है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के काम में 
हस्त-क्षेप करने का नहीं है। परन्तु ऐसे विचारक भी हैं जो राज्य के हस्त-क्षेप के 
पक्ष में हैं। इस पक्ष का सबसे Taser समर्थन 'समाजवाद' की तरफ़ से किया 
जाता है। ग्रगर कहा जाय कि 'व्यक्तिवाद' का विरोधी पक्ष 'समाजवाद' है 
तो कोई ्रत्युक्ति न होगी। 'व्यक्तिवाद' का नारा व्यक्ति की 'स्वतंत्रता' 
(Liberty) है, तो 'समाजवाद' का नारा व्यक्ति की 'समानता' (Equality) 


+ Discuss the grounds on which the state should interfere i 
the economic activities of the individual. (1954) 
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है। समाजवाद का कहना है कि समानता के लिए स्वतंत्रता' को छोड़ा जा 
सकता है, स्वतंत्रता के लिए समानता को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि परतंत्रता 
में इतना दुःख नहीं हे जितना प्रसमानता में है । समाज में समानता राज्य के 
हस्त-क्षेप से ही हो सकती हू, व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ देने से नहीं हो सकती । 

'समाजवाद' बहुत व्यापक शब्द है। इसमें “साम्यवाद (Communism), 

qima (Syndicalism), 'समष्टिवाद' (Collectivism), श्रेणी- 
समाजवाद? (Guild socialism), “भ्रराजकतावाद' (Anarchism )-- 
सव भ्रा जाते हैं। इन सब की व्याख्या हमें यहाँ नहीं करनी | इन पर हम अगले 
seat में सामाजिक पुर्नानर्माण' के सिद्धान्तों पर लिखते हुए लिखेंगे। ये सब 
सिद्धान्त समाजवाद कहलाते हुए भी झापस में भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु इन सब 
सिद्धान्तों का एक सारभूत सिद्धान्त है जिसके कारण इन सवः को अलग-अलग होते 
हुए भी 'समाजवाद' कहा जाता है। वह सारभूत सिद्धान्त, जिसमें ये सव सहमत' 
हैं, राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंध रखता है। इन सब का एकमत है कि राज्य को 
व्यक्ति के हित में उसके प्रत्येक क्षेत्र में हस्त-क्षेप करने का अधिकार है। 

(क) समाजवाद क्या है?--जेसे “व्यक्तिवाद' राज्य को एक आवश्यक 
बुराई मानता है, राज्य के हस्त-क्षेप को अनुचित मानता है, और यह मानता है 
कि राज्य की तरफ़ से व्यक्ति को ज़्यादा-से-ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और 
उसके काम में कम-से-कम दखल देना चाहिए, TH समाजवाद' इससे ठीक उल्टा, 
राज्य को एक भ्रच्छाई और भलाई की चीज़ मानता है, राज्य के हस्त-क्षेप को उचित 
मानता है, और यह मानता है कि राज्य की तरफ़ से व्यक्ति को कम-से-कम 
स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सारे समाज के भले और कल्याण के लिए राज्य 
को व्यक्ति के काम में ज्यादा-से-ज्यादा दखल देना चाहिएं । समाजवादियों 
का कहना है कि संपूर्ण मानव-समाज के साथ न्याय तभी हो सकेगा जव व्यक्ति की 
स्वार्थ-भावना पर समाज का अंकुश लगेगा | समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसा 
सहयोगी, समाजवादी समाज बनाना है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर जैसे ae 
व्यक्ति का स्वामित्व है, वेसे व्यक्तियों के स्वामित्व की जगह समाज का या राज्य 
का स्वामित्व हो और हर वस्तु का बॅटवारा व्यक्ति की इच्छानुसार न होकर 
आवश्यकतानुसार हो। प्रत्येक व्यक्ति से उतना काम लिया जाय जितना वह कर 
सकता है भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति को उतना पैसा दिया जाय जितना उसकी TARA- 
कताझों को पुरा करने के लिए ज़रूरी है। 

(ख) समाजवाद के गुण--समाजवाद' का पहला गुण यह है कि इसके 
अनुसार वर्तमान झाथिक-विषमताएँ दूर हो जाती हैं। इस समयः हमारी भ्राथिक- 
रचना इस प्रकार की हैं कि धन-सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गई है ` 
और जो मज़दूर घन को उत्पन्न करता है, वह निर्वन है। वह कपड़ा बनाता और 
कपड़े के लिए तरसता है, मकान बनाता और मकान के लिए मारा-मारा फिरता 
21 wage और पूँजीपति की मुकाबिले में जब सौदेबाजी होने लगती है तब 
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` पूँजीपति के पास ताकत ज्यादा होने के कारण मजदुर को हार खानी पड़ती है, 
श्रौर नतीजा यह होता है कि पूँजीपति अंधिकाधिक घनी होता जाता है, मजदुर 
अधिकाधिक निर्धन होता जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर राज्य के भ्रधिकार 
कर छेने से पूँजीपति की शक्ति जाती रहती है और धनी-निर्धन की विषमता दूर 
हो जाती है। 'समाजवाद' का दूसरा गुण यह है कि इसके अनुसार आथिक- 
व्यवस्था एक नियोजना में बंध जाती है। इस समय तो प्रतिस्पर्धा' तथा माँग 
आर पूर्ति के नियम से उत्पादन होता है, खोटा और बनावटी माल भी बनता है, 
मजदुर को उसकी मेहनत का कम-से-कम पैसा दिया जाता है, जिस चीज़ का पूंजी- 
पति चाहता है, कारखाना खोल देता है, कभी-कभी एक ही तरह के इतने कारखाने 
उठ खड़े होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा माल पैदा होने लगता है, परन्तु 'समाजवाद' 
में मज़दूर को 'प्रतिस्पर्चा' के श्राधार पर नहीं, मजदुर की जरूरियात के आधार पर 
पेसा दिया जाता है, जिस कारखाने की देश को जरूरत हे, वही खड़ा किया जाता 
है। 'समाजवाद' से हर चीज़ के उत्पादन का नियन्त्रण किया जाता हैँ, इसलिए 
न तो जरूरत से ज़्यादा चीज़ पैदा होती हुँ, न हानिकारक चीज़ें Gar होने दी 
जाती हैं। व्यक्तिवाद' में तो जिस तरह पैसा पेदा होगा, उस तरह पैदा किया 
जायगा, चाहे वह भ्रच्छी चीज़ों से पेदा हो, चाहे बुरी चीज़ों से। 'समाजवाद' 
में ऐसा नहीं है। 'समाजवाद' में स्वार्थ की जगह परार्थ पर बल दिया जाता हैं। 

समाजवादी दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर ATT देश में राज्य की तरफ़ 
से अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण होने लगा है। उदाहरणार्थ, इम्पीरियल बैंक 
अब स्टेट बैंक हो गया है, बीमा कम्पनियों का राज्य की तरफ़ से एक इन्द्योरेंस 
कौरपोरेशन' बन गया है भौर राज्य के व्यापार करने वाले एक स्टेट ट्रेड कौरपो- 
रेशन' का भी निर्माण हो गया है। 

(ग) समाजवाद के दोघ*--'समाजवाद' के गुणों कें साथ इसके दोष 
भी हैं। इसका पहला दोष तो यह है कि इसमें 'प्रतिस्पर्घा' न होने के कारण 
समाजवादी-राज्य' में जो-कुछ उत्पादन होता है, उसमें नुकसान बहुत होता है। 
किसी का निजी तो कुछ जाता नहीं, जो-कुछ उत्पादन हो रहा है उसमें किसी के 
साथ मुकाबिला नहीं, इसलिए कोई किसी की नहीं सुनता, और जेसी-कंसी भी 
चीज़ बन गई, उसी से गुजारा करना पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि अगर 
डाकखाने, तारघर आदि राज्य की तरफ़ से न चलाकर व्यक्तियों की तरफ़ से 
चलाये जायें, तो लोगों पर इनका खर्चा कम पड़े रौर इस समय की अपेक्षा वे 
ज्यादा खबी से AT | HUT तो राज्य ने जब चाहा डाक-च्यय पहले से दुगुना कर 
दिया, तिगुना कर दिया, कोई पूछते वाला नहीं, परन्तु भ्रगर ये काम व्यक्ति' 
के हाथ में हों, तो दाम बढ़ने के स्थान में घटते रहा कर। समाजवाद' के प्रालो- 


* Is the state justified in undertaking social legislation? 
Give reasons for your answer. (1955, 1959) 
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चकों का कहना है कि थोड़े-बहुत कार्यों में राष्ट्रीयकरण करके भले ही राज्य कुछ 
व्यवसायों को चला छे, परन्तु व्यापार करना राज्य का काम नहीं हे, और अगर 
राज्य अपने सिर पर इतना भारी बोझ ले लेगा तो इसकी कमर टूट जायगी। 
राज्य का काम शासन करना है, व्यापार करना नहीं | 'समाजवाद' का दूसरा 
दोष यह है कि वैयक्तिक-लाभ की भावना से व्यक्ति को नये-नये कार्य करने की 
जो प्रेरणा होती है, वह नहीं रहेगी। श्राज का मनुष्य वेयक्तिक-लाभ की भावना 
से काम करता है। यह भावना जाती रही, तो कार्य का प्रेरक-सूत्र जाता रहा | 
मनुष्य निकम्मा होकर FS रहेगा। उसे क्या करना है, जो-कुछ करना होगा 
राज्य करेगा | 'समाजवाद' का तीसरा दोष यह है कि यह्‌ व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
में अनुचित हस्त-क्षेप करता है। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी 21 हर-एक व्यक्ति 
. अनुभव करता है कि उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जिस स्वतंत्रता को पाने के 
लिए आज़ादी के दीवाने फाँसी की रस्सियों पर झूल जाते हैं, उसके लिए क्या 
इसलिए खून बहाया जाता है कि देश के भीतर अपने ही लोगों के हाथों हम उस 
स्वतन्त्रता को खो दें? व्यक्ति के कुछ कार्यों पर नियन्त्रण और बात है, परन्तु 
व्यक्ति का सारे-का-सारा जीवन राज्य के बंधनों से बाँघ देना स्वतंत्रता के उन 
ग्राधारमूत भ्रधिकारों पर श्राक्रमण करना है जो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से 
प्राप्त हैं। 
८. व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का AT 
ग्रसल बात यह है कि न तो शुद्ध व्यक्तिवाद से काम चल सकता है, न शुद्ध 
समाजवाद से। समाज की भलाई दोनों के स्वस्थ-सम्मिश्रण में है। दोनों अपने 
गुणों और दूसरे के दोषों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं | शुद्ध सिद्धान्त रूप में 
दोनों काल्पनिक विचार हैं, जब ये क्रिया रूप में परिणत होने लगते हैं, तब 
व्यक्तिवाद' के साथ 'समाजवाद' का और समाजवाद' के साथ 'व्यक्तिवाद' का 
पुट ग्रा जाता है।- हम कहते हैं कि व्यक्तिवाद' में मज़दूरों की बुरी हालत है, 
परन्तु AM क्या मज़दूरों के हाथ में शक्ति नहीं है? भ्राज मजदूरों के संगठन 
बने हुए हैं, हड़तालें होती हैं और मिल-मालिकों के ये लोग छक्के छुड़ा देते हैं। 
इसी प्रकार क्या समाजवादी-देशों में वैयक्तिक सम्पत्ति नाम मात्र को भी नहीं 
है? भारत ने अपना ध्येय समाजवादी ढाँचे का समाजवाद' क्यों रखा है? 
यह इसीलिए रखा है क्योंकि समाजवाद' तो एक विचार-घारा का नाम है, 
उसे ठीक रूस और चीन के नक्शे के अनुसार भारत में क्रिया रूप में उतार लेना 
व्यावहारिक नहीं है। 'समाजवाद' ने व्यक्तिवाद' के जिन दोषों की तरफ़ 
हमारा ध्यान आकर्षित किया है उन्हें हमें दुर करना होगा, और 'व्यक्तिवाद' भी 
'समाजवाद' के जिन दोषों की तरफ़ हमारा ध्यान ्राकषित करता है, उन्हें हमें 
SC करना होगा। इस दृष्टि से न तो राज्य को हर काम' में दखल देना उचित है, 
न बिल्कुल दखल न देना उचित है। कुछ कामों में राज्य को दखल देना होगा, 
कुछ में बिल्कुल श्रलग रहना होगा। . Rosse ; 
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९. आदशवाद 
(Idealism) — 


राज्य के हस्त-क्षेप के विषय में एक और दृष्टि से भी विचार किया जाता 
है। इस विचार को 'भ्रादशंवाद' (Idealism) का नाम दिया गया हैं । 
राज्य के हस्त-क्षेप के विषय में विचार करते हुए 'आदशेवाद' के विषय में भी कुछ 
जान लेना आवश्यक है | 

(क) mia क्या है ?--व्यक्तिवाद' (Individualism) का 
कहना था कि राज्यं व्यक्ति' के लिए है; 'समाजवाद' (Socialism) का 
कहना है कि व्यक्ति “राज्य' के लिए है; 'श्रादशंवाद' (Idealism) का कहना 
है कि व्यक्ति तथा राज्य दोनों में कोई संघर्ष नहीं है। 'श्राद्शंवाद' के अनुसार 
व्यक्ति के सच्चे-स्वार्थ और राज्य के सच्चे-स्वार्थं एक ही हैं। इन दोनों का स्वार्थ, 
इन दोनों का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का लक्ष्य तथा राज्य का लक्ष्य--इन दोनों 
का लक्ष्य यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का पूरा-मूरा विना किसी रोक-टोक के 
विकास हो। ग्रीक विचारकों का कहना था कि “व्यक्ति' समष्टि पर और 'समष्टि' 
व्यक्ति पर आश्रित है-एक सघ के और सब एक के सहारे खड़े हुए हैं। इसी ग्रीक 
विचार को लेकर 'आदशंवाद' का कहना है कि व्यक्ति का स्वार्थं राज्य का स्वार्थ 
है, और राज्य का स्वार्थ व्यक्ति का स्वार्थ है। इसलिए जब व्यक्ति राज्य की 
इच्छा का पालन करता है, तब दूसरे शब्दों में, वह अपनी ही इच्छा का पालन 
करता है। 

राज्य का काम क्या है? राज्य का काम व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर देना है जिससे ae अपने व्यक्तित्व का पूर्ण-विकास कर सके। इस 
काम को राज्य दो तरह से कर सकता Sl एक प्रकार तो यह है कि राज्य अपनी 
शक्ति द्वारा---ताकत ax जबरदस्ती (Force and compulsion) से-- 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके | यह्‌ 
काम तो समाजवादी-समाज में होता ही है। 'ग्रादशंवाद' इस उपाय का प्रयोग 
नहीं करना चाहता। दूसरा प्रकार यह है कि व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं 
हैं, उन बाधाओं को राज्य हटा दे । इसे 'ब्राधा-निराकरण' (Removal of 
hindrances) कहा जा सकता है। '्रादर्शवाद' व्यक्ति के विकास में ताकत 
और जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बाघाझओं को हटा भर देना चाहता है। 
'गादर्शवाद'. के अनुसार राज्य को कितना हस्त-क्षेप करना चाहिए? सिर्फ़ 
इतना जिससे व्यक्ति के पूर्ण-विकास में जो बाघाएँ हूँ, वे हट जाँय। इसे 'नकारा- 
त्मक हस्तक्षेप (Negative State action) कहा जा सकता है, यह घनात्मक 
हस्तक्षेपः (Positive State action) नहीं है । 'धनात्मक हस्तक्षेप तो 
'समाजवाद' में होता है जिसके अनुसार हर क्षेत्र में राज्य अपना दखल देता 
है। प्रश्न यह है कि 'भादशंवादी' जब राज्य तथा व्यक्ति के स्वार्थो को एक 
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कहते हैं, इनमें कोई संघर्ष नहीं समझते, तब राज्य के पूरे-पूरे हस्तक्षेप के पक्ष 
का समर्थन क्यों नहीं करते ? इसका एक कारण है। वह कारण क्या है! 
आद्लवादियों. के मत से राज्य एक 'नैतिक-संगठन' (Ethical institu- 
£००) है। राज्य का काम व्यक्ति को “नेतिक-विकास' (Moral develop- 
ment) में सहायता देना है। परन्तु नेतिकता' (Morality) का क्या अथ 
है ? एक आदमी को नीतिशास्त्र की दृष्टि से हम सच्चा या ईमानदार कव कहते 
हैं? अगर कोई राज्य के डर से सच बोलता है, राज्य के STA ईमानदार है, 
तो क्‍या नितिकता' की दृष्टि से उसे सच्चा या ईमानदार कहा जा सकता है? 
मनुष्य सच्चा तब कहलाता है ज़ब वह झूठ बोल सकता हो, भौर तब झूठ बोलने 
के स्थान में सच बोले। ईमानदार वह है जो बेईमानी कर सकता हो, और तव 
इमानदारी से बरते। जो आदमी डर के मारे झूठ बोल ही नहीं सकता, जो आदमी 
डर के मारे बेईमानी कर ही नहीं सकता, वह 'नेतिक-व्यक्ति,(\02] person) 
नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को नेतिक होने के लिए काम करने में 
स्वतंत्र होना चाहिए--वह इस बात में स्वतंत्र होना चाहिए कि चाहे तो निर्भयता- 
पूर्वक वह झूठ वोल सके, चाहे सच बोल सके | इन्‌ दोनों वातों में स्वतंत्र होने पर 
जब वह झूठ नहीं वोलेगा, सच बोछेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से वरतेगा, 
तव वह नेतिक दृष्टि से विकसित होगा । परन्तु अगर इस बीच राज्य दखल 
देने लगे और व्यक्ति को सच बोलने या ईमानदारी के लिए बाधित करे, तो क्या 
व्यक्ति का विकास हो सकेगा ? तब तो व्यक्ति के सामने चुनाव ही नहीं होगा, 
वह दो मागो में से एक को चुनने में स्वतंत्र ही नहीं होगा, तब तो जैसा राज्य 
चाहेगा वैसा करने में वह बाधित होगा। झादशंवाद' का कहना है कि राज्य 
को हस्तं-क्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य हस्त-क्षेप करेगा, तो व्यक्ति 
अपने नेतिक-विकास में परतंत्र हो जायगा, श्रौर ्रगर व्यक्ति अपने ने तिक-विकास 
में परतंत्र है, अगर वह राज्य के हस्तःक्षेप से बाधित होकर सच बोलता है, बाधित 
होकर ईमानदार है, तब वह सही मानों में सच्चा और ईमानदार नहीं है। इसलिए 
'ग्रादशवादी' लोग यद्यपि राज्य तथा व्यक्ति के स्वार्थो को एक ही मानते हैं, दोनों 
में संघर्षे नहीं मानते, तो भी व्यक्ति के नेतिक-विकास के लिए राज्य का हस्त-क्षेप 
, नहीं चाहते। अगर वे कुछ हस्त-क्षेप चाहते हैं, तो इतना ही कि राज्य व्यक्ति के 
मार्ग में आने वाली उन बाधाओं को हटा दे जिनके कारण उसका न॑तिक-विकास 
नहीं होने पाता। उदाहरणार्थ, अशिक्षा से व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। 
राज्य का काम ग्रशिक्षा को दुर करना है। शराबखोरी से व्यक्ति विकास नहीं कर 
पाता। राज्य का काम इस पर प्रतिबन्ध लगाना है। आदशंवाद' के उक्त 
विचारों के समर्थकों में कांट (१७२४-१८०४), हीगल (१७७०-१८३१), ' 
ग्रीन (१८३६-१८८२) तथा बोसांके (१८४८-१६२३) का नाम मुख्य है। 
क कहना है कि राज्य के हस्त-क्षेप के बिना नेतिक होना ही यथार्थ नैतिकता 
| ; 
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(ख) maie की झालोचना--ग्रादशंवाद' का यह कहना तो ठीक 
है कि राज्य के हस्त-क्षेप से व्यक्ति की “स्वतंत्र-क्रियाशीलता' (Spontaneity) 
मारी जाती हे, उसमें “स्वतंत्र-कतू (Free-will) नहीं रहता, उसमें 
'जड्वत्‌-संचालन' (Automatism) भ्रा जाता है, परन्तु प्रश्‍न यह है कि राज्य 
कब तक व्यक्ति को दूर से देखता रहे, और कब तक देखता रहे कि यह अपने-आप 
नेतिक-विकास करने लगता हैं या नहीं । हो सकता है कि दूर से देखते-देखते 
ऐसी अवस्था झा पहुँचे जब व्यक्ति का इतना नुकसान हो जाय कि फिर उसका 
कुछ बन ही न सके। एक वालक आग के साथ खेल रहा है। माँ-बाप कबतक 
उसे आग से खेलने दें हो सकता है कि आग से खेलने की स्वतंत्रता देने का 
परिणाम यह हो कि बच्चा अपना हाथ जला बैठे, उसे इतना नुकसान पहुँच जाय 
जिसे दूर करना असंभव हो जाय। '्ादशंवाद' की एक दूसरी आलोचना भी 
है। 'आदशंवाद' कहता है कि व्यक्ति के 'ग्न्तरिक-नियन्त्रण' का काम 'नीति' 
(Morality) द्वारा होता है, 'वाह्म-नियन्त्रण' का काम कानून! (Law) 

द्वारा होता है। राज्य का काम 'कानून' बनाकर 'वाह्म-नियन्त्रण' को प्रभावित 
करना है, 'कातून' से 'ान्तरिक-निमन्त्रण' नहीं बदला जा सकता, 'आन्तरिक- 
नियन्त्रण” को बदलने के लिए नीति-शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए 
“्रादशेवाद' कहता है कि क्योंकि राज्य व्यक्ति के अन्दर तक नहीं पहुँच सकता 
इसलिए उसे हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य घोड़े को पानी तक ले जा 
सकता है, परन्तु पानी पीने के लिए मज़वूर नहीं कर सकता; व्यक्ति को डराकर 
सच बुलवा सकता है, परन्तु उसे सच्चा नहीं बना सकता। यह सब-कुछ हमने 
माना, परन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या राज्य ऐसे 'कानून' नहीं बना सकता जो 'नीति' 
(Morality) की दृष्टि से भी ठीक हों? कानून बनाया गया कि जानवरों 
को कष्ट नहीं देना चाहिए, घोड़े को कुछ निश्चित घंटे जोतना चाहिए, तांगे पर 
बहुत ज्यादा सामान नहीं लादना चाहिए। ये कातून नीति-शास्त्र को सामने 
रखकर बनाये गए हैं। नीति-शास्त्र जहाँ मनुष्य को अपने-ग्राप, बिना किसी बाह्य- 
प्रेरणा के सदाचारी बनने का मार्ग दिखाता है, वहाँ राज्य का कानून भी अगर 
नीति-शास्त्र के नियमों को ही कानून का रूप दे देता है, तो व्यक्तिं के स्वतंत्र- 
बिकास में सहायता ही पहुँचाता है। इस दृष्टि से'आदर्शवाद' का यह कहना 
कि राज्य का हस्त-क्षेप व्यक्ति के नेतिक-विकास में नेतिकता की आधारभूत चीज़ 
स्वतंत्रता को छीन लेता है, गलत है, क्योंकि राज्य द्वारा उन कानूनों को बनाने में 
जिन्हें नीति-शास्त्र स्वीकार करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छिनती, अपितु 
जिन बातों को हमारा अन्तरात्मा स्वीकार करता है उन्हीं को राज्य कानून 
का रूप दे देता है। ऐसी हालत में व्यक्ति स्वतंत्र होकर जो रास्ता पकड़ना 
चाहता है, राज्य कानून के हस्त-क्षेप द्वारा उसी रास्ते को व्यक्ति के लिए. 
सरल बना देता है। फिर 'भ्रादशवाद' को राज्य के हस्त-क्षेप में आपत्ति. क्यों 


ह? 
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१०. क्या राज्य का काम धर्म, नीति, प्रथा आदि में 
हस्त-क्षेप करना हे ? 
हमने देखा कि 'व्यक्तिवाद! राज्य के हस्त-क्षेप के पक्ष में नहीं है, समाजवाद' 
हस्त-क्षेप चाहता है, आदशंवाद' नेतिक दृष्टि से हस्त-क्षेप नहीं चाहता। MT- 
कल जब समाजकल्याण की भावना दिनोंदिन बढ़ रही हँ, यह समस्या VT 
रूप घारण करती जा रही है कि राज्य को किन मामलों में दखल देना चाहिए, 
किन में नहीं। यह तो सब मानने लगे हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के 
मामले में राज्य को कानून की सहायता से हस्त-क्षेप करना चाहिए। प्रश्‍न यह 
रह जाता है कि यह तो ठीक है कि जिस राज्य का लक्ष्य जन-कल्याण है वह्‌ 
व्यक्ति के जीवन की झाधारभूत बातों में हस्त-क्षेप करके उसके जीवन को सुरक्षित 
बनाये, परन्तु क्या राज्य अपने कानूनों द्वारा घर्म, नीति, देश की प्रथाओं आदि में - 
` भी हस्तक्षेप करे, या नहीं ? साधारण रूप से विचारकों का यही कहना है कि 
इन बातों में राज्य को हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ तक aa’ का संवंध 
है, इसे अपनी रक्षा के लिए राज्य का मुंह नहीं ताकना चाहिए, न राज्य को धर्म 
में हाथ ही डालना चाहिए । जिन व्यक्तियों को घर्म अपनी रक्षा के लिए प्रेरणा 
नहीं दे सकता, उन्हें राज्य क्या प्रेरणा दे सकेगा । जो घर्म किसी राज्य की रक्षा 
के कारण टिकता है वह बिना राज्य के संरक्षण के समाप्त भी हो जाता है। 
घरमे को तो ग्रपने आघार पर टिक सकना चाहिए | यही बात नीति (Morality) 
के विषय में कही जा सकती है। राज्य के कानून से किसी को सदाचारी नहीं बनाया 
जा सकता। कातून के डर से अगर लोग सच्चे AC ईमानदार हैं, तो कानून 
का डर हटने से वे झूठ बोलने लगते और बेइमानी करने लगते हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि राज्य को 'नीति' में हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। प्रथा' की 
बाबत भी यही बात है। प्रथा' मानव-जाति के सहस्रो वर्षों के अनुभव का परिणाम 
होती है। उसका बल राज्य के कानून के बल से भी बड़ा होता है। जब ज़बईस्ती 
कानून से किसी प्रथा को बदलने का प्रयत्न किया जाता है तब प्रथा कानून को चुनौती 
दे देती है और कानून को वह मार देती है कि कानून घराशायी हो जाता है। 
ऐसी हालत में चर्म, नीति तथा प्रथा में हस्त-क्षेप करते हुए राज्य को बहुत साव- 
घानी से काम लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। 
११. वतमान समय में विशव तथा भारत में राज्य के 
कार्यों का विस्तार* 
पहले के युग और ्राज के युग में भेद है। पहले का यृग सरल था, ग्राज का 
युग विषम है; पहले का युग क्षषि-प्रधान था, आज का यग उद्योगःप्रवान 
पहले के युग में छोटे-छोटे समूह थे, गज के युग में बड़े-बड़े समूह हैं; पहले का युग 


* Discuss the causes of the growth of State actiyit 
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घर्म-प्रधान था, आज का युग राजनीति-प्रधान है; पहले का युग शासन-प्रधान था, 
आज का युग कल्याण-प्रधान है। इन सव कारणों से विशव के प्रत्येक देश में राज्य 
का हस्त-क्षेप दिनोंदिन वढ़ता जा रहा है, भारत में भी इन्हीं कारणों से राज्य का 
हस्त-क्षेप बढ़ता जा रहा है। विशव में सवंत्र तथा भारत में जिन कारणों से 
राज्य के कार्यो का, राज्य के हस्त-क्षेप का विस्तार हो रहा है उनमें से मुख्य कारण 
निम्न हैं : 

[बिश्व में राज्य के कार्यों के विस्तार के कारण] 

(क) सामाजिक-जीवन की विषमता--पहले का युग कृषि-प्रधान था। 
छोटे-छोटे गाँव थे। अपनी सब आवश्यकताएं वहीं पुरी कर लेते थे। हर गाँव में 
पंचायत थी। सव एक-दूसरे को जानते थे। जो झगड़ा खड़ा होता वह वहीं और 
उसी समय गाँव वाले तय कर लेते थे। आज का युग उद्योग-प्रधान हो गया है। 
ग्रामीण-जीवन की जगह नागरिक-जीवन वनता जा रहा Sl लोग गाँवों से उठ 
कर बड़े-बड़े उद्योगों में काम करने शहरों में MHC वसते जा रहे हैं। ऐसी हालत 
में पंचायतों का पहले जैसा नियन्त्रण रह नहीं सकता । शहरों में जो लोग झा बसते 
हैं बे एक-दूसरे को जानते-पहचानते नहीं । इन सब श्रसंवद्ध व्यक्तियों को एक-सूत्र 
में, एक अनुशासन में कौन ata ? जब तक लोग गाँवों में या छोटे-झोटे समूहों 
में रहते थे तब तक धर्म, प्रथा, पंचायत उनको वाँबे रखती थी। इन सब के 
शहरों में बिखर जाने से इन .पर से घर्मे, प्रथा, परंपरा, पंचायत का बंधन उठ 
जाता है। इन सब को शासन के सूत्र में बाँबने का काम राज्य के सिवाय कौन कर 
सकता है? यही कारण है कि नगरीक रण, उद्योगीकरण के साथ-साथ धर्म, प्रथा, 
परंपरा, पंचायत का बंधन शिथिल होता जा रहा है, राज्य का बंधन विस्तृत 
होता जा रहा है। 

(ख) कल्याण-राज्य का विचार--वर्तभान समय में राज्य के संबंध में 

भी घारणा बदलती जा रही है। पहले राज्य का कार्य पुलिस का काम समझा 
जाता था। देश की अन्दर तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा करना राज्य का कार्य 
था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगों का निवारण आदि कार्य राज्य का नहीं समझा 
जाता था। आज ऐसी वात नहीं रही । आज तो यह समझा जाता है कि शिक्षा, 
स्वास्थ्य, रोगों का निवारण, लोगों को काम देना, बेकारी दूर करना ale 
सब कार्य राज्य के हैं। आज का युग जन-तंत्र का युग है। जन-तंत्र के युग कां 
झर्थ है जनता की भलाई करना, जनता की समस्याञ्रों का समाधान करना | 
यही कारण है कि वर्तमान समाज में राज्य के कार्थ का क्षेत्र विस्तृत होता जा 
रहा gl | 

(ग) देश की झान्तरिक समस्याएँ--पहले के युग में देश में आन्तरिक 
समस्याएँ इतनी विकट नहीं होती थीं जितनी भ्राज के युग में हो गई हैं। किसी 
देश में गोरे-कालों का झगड़ा है, किसी देश में भाषा का झगड़ा हैं, किसी देश में 
वहाँ के नागरिकों की समस्याएं है, किसी देश में झन्न का संकट है। पहले के युग 
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में देश के व्यापक रूप का उदय ही नहीं हुआ था, छोटे-छोटे खंडों में देश बेटा हुआ 
था, आज के युग में देश का व्यापक रूप उठ खड़ा हुआ है इसलिए समस्याएं भी 
संपूर्ण देश को छूती हैं। इनका समाधान राज्य के सिवाय कौन करे ? इसलिए 
भी राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। अं दे 

(घ) देश की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं--पहरे के युग में समस्याएं छोट- 
छोटे क्षेत्रों में सीमित थीं, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ तो थी ही नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएं तो आज के युग में पैदा हुई हैं जब पानी के जहाज, हवाई जहाज, 
रेल, तार आदि का निर्माण हुआ है। .एक देश का दुसरे देश से संबंध कंसा हो, 
एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध रखनेःवाली बातों को कसे सुलझाया जाय-- 
यह सब राज्य के सिवाय कौन करे ? इस कारण भी संसार के सब देशों में राज्य 
के कार्य का, राज्य के हस्त-क्षेप का विस्तार हो रहा है.। 

(ङ) समाजवादी विचार-धारा--हम इस म्रध्याय में देख आये हैं कि 
किस तरह झाज के युग में हर देश व्यक्तिवाद से समाजवाद की तरफ़ बढ़ता जा 
रहा है। समाजवाद का अर्थ ही यह है कि सारी शक्ति व्यक्ति के हाथ से निकल 
कर समाज के हाथ में चली जाय। 'राज्य' समाज का ही प्रतीक हैं। समाज के 
शासन को दूसरे शब्दों में राज्य का शासन कहा जा सकता है। समाजवादी 
विचार-धारा राज्य के कार्य-क्षेत्र के विस्तार में सव से बड़ा कारण है। 

[भारत में राज्य के कार्यों के विस्तार के कारण] 7 
जिन कारणों से सारे विश्व में राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है 
उन्हीं कारणों से भारत में भी राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। 
भारत में राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तृत होने के निम्न कारण कहे जा सकते हैं : 

(क) कल्याण-राज्य का विचार--जव से देश स्वतंत्र हुआ है तब से 
अपने देश में यह भावना प्रबल रही है कि हमने हर दिशा में उन्नति करनी है, 
खासकर सामाजिक तथा श्राथिक क्षेत्र में किसी देश से पिछड़ा नहीं रहना। 

सामाजिक-दृष्टि से हम ग्रन्य देशों से बहुत पिछड़े रहे हैं। स्त्रियों को हमने सदियों 
से पददलित रखा, हरिजनों को मानवता के अधिकारों से वंचित रखा। स्वतंत्र 
होने के वाद से स्त्रियों तथा दलित वर्ग की तरफ़ राज्य का ध्यान विशेष रूप से 
गया है। ऐसे कानून बनाये गये हूँ जिनसे स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार मिले, 
उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, वाल-विवाह न हो, दहेज-प्रथा को वन्द किया जाय, 
स्त्रियों को कुरीतियों का शिकार न होना पड़े। इसी प्रकार हरिजनों के संबध में 
कातून बनाये गये हैं जिनके अनुसार उनके साथ ATH चले श्रा रहे भेद-भाव को 
मिटा दिया गया है। देश में जो समाज-कल्याण संबंबी WT कायं हो रहे हैं 
उनका हम जगह-जगह वर्णन कर आये हैं और HAT | इन सब के कारण भारत 
में राज्य के कार्यों का विस्तार होना भ्रवश्यंभावी हो गया है। ल्‍ 
(ख) समाजवादी ग्राथिक-व्यवस्या के निर्माण का विचार--अपना देश 
भ्रत्यन्त गरीब देश है। धनी-निर्वन की श्राय में जमीन-श्रासमान का भेद है। 
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राज्य के कार्य-क्षेत्र संबंधी सिद्धान्त me OR 


इस देश में ऐसे भी हैं जिन्हें भर पेट खाने को नहीं मिलता, सिर ढाँपने को मकान 
नहीं मिलता, ऐसे भी हैं जिन्हें समझ नहीं भ्राता कि भ्रपनी सम्पत्ति का क्या करें। 
इस alien विषमता को दूर करने के लिए सारी स्थिति को व्यक्तियों के हाथ में 
नहीं छोड़ा जा सकता, राज्य इस प्रश्‍न को हाथ में ले तभी यह विषमता दूर हो 
सकती है। इसी कारण भारत ने यह घोषित कर दिया है कि हम alae ढाँचे 
को समाजवादी-च्यवस्था के अनुसार ढालेंगे | जब समाजवादी-व्यवस्था के 
अनुसार सब-कुछ ढालना होगा तव तो श्राथिक योजनाएँ बनानी होंगी। वे 
योजनाएँ अपने देश में बन रही हैं--प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के 
लिए राज्य का हस्त-क्षेप ज़रूरी हो गया है। 


AO 


रसन 


. उन कारणों का वर्णन कीजिए, जिनके आधार पर राज्य को व्यक्ति फे ग्राथिक 


कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए । (१६५४) 


. वर्तमान समय में भारत सें राज्य के कार्यों के विस्तार के कारणों का वर्णन 


कोजिए। (१६५४) 


. "समाज-कृल्याण के नाम पर दिनोंदिन बढ़ता हुआ राज्य का हस्तक्षेप 


खतरनाक है”--इस कथन की भारतीय पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए 
समीक्षा कोजिए। (१६६२) 


, राज्य के कार्य-क्षेत्र के विषय में “व्यक्तिवाद' का क्या कहना है ? उस कथन 


को आलोचना कोजिए। 


„ 'समाजवाद' का राज्य के हस्तक्षेप के विषय में क्या कहना है ? 
. 'आदर्शवाद' का राज्य के हस्तक्षेप के विषय में क्या कहना है ? इसकी 


यक्तियों को समीक्षा कोजिए । 
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सामाजिक-पुनर्निर्माण के धिद्धान्त 


(THEORIES OF SOCIAL RECONSTRUCTION) 
१. सामाजिक-पुर्नानर्माण का स्वरूप* 


(क) सामाजिक पुननिर्माण का अर्थ--समाज एक परिवर्तनशील संगठन 
है। इस परिवर्तन के भिन्न-भिन्न कारण होते हैं। उदाहरणार्थं, युद्ध एक बड़ा 
कारण है, जिससे सामाजिक-संगठन में परिवर्तेन AT जाता है। युद्ध से पहले शान्ति 
की अवस्था में समाज का निर्माण एक तरह का होता है, युद्ध में दूसरी तरह का, 
युद्ध के बाद युद्ध के अनुभवों में से गुजर जाने के बाद तीसरी तरह का। जिस किसी 
कारण से भी सामाजिक-संगठन में परिवर्तन आ जाये, यह हो सकता. है कि यह परि- 
ada ऐसा हो जिससे सव परेशान हो जायें, इस परिवर्तन से सामाजिक-संगठन 
छिन्न-भिन्न हो जाय । श्रौद्योगिक-यूग में कल-कारखानों का निर्माण हुआ । पहले 
से चली भ्रा रही आथिक-व्यवस्था में जिसमें गृहोद्योग चल रहे थे, यह एक भारी 
परिवतंन हुआ । इस परिवर्तेन'का सामाजिक-संगठन पर परिणाम यह हुआ कि 
कल-कारखाने वाले बहुत ज़्यादा घनी हो गये, दुसरे लोग मज़दूर हो गये, घनी- 
निर्वन का वर्ग उत्पन्न हो गया । घनी-निर्धन के उत्पन्न होने से वर्ग-संघषं पेदा हो 
गया, पहले हर कोई अपने कतंव्य और दुसरे के अधिकार पर ध्यान देता था, श्रब 
हर कोई भ्रपने अधिकार के लिए लड़ने लगा, दुसरे को अपने कर्तव्य की सीख देने 
लगा | इससे सामाजिक-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया । समाज में परेशानी Tar 
हो गई, समाज संगठित रहने के स्थान में विगठित हो गया। जब समाज में ऐसी 
अवस्था ग्रा जाती है तव समाज के विचारशील लोग समाज का फिर से नवीन 
झाघारों पर निर्माण करने की सोचने लगते Sl इसी को सामाजिक-पुननिर्माण 
कहा जाता .है। . 

(ख) सामाजिक-पुननिर्माण की प्रक्रिया निरन्तर चलती है--समाज 
क्योंकि एक परिवर्तनशील संगठन हैं, इसलिए समाज का विगठन तथा संगठन 
सदा चलता रहता है। जैसे शरीर का रोग से, वृद्धावस्था से, मानसिक कारणों से, 
बेकारी आदि सामाजिक कारणों से ह्वास होता रहता है, जैसे इस ह्लास को रोकने 
के लिए हम भिन्न-भिन्न उपाय करते रहते हैं, वं से ही समाज का संगठन भी भिन्न- 


oe 


= * Examine Critically the modern theory of social reconstruc- 
tion. (1957) 
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Fate SRA 
भिन्न कारणों से छिन्न-भिन्न होता रहता है, इस ह्लास कों रोकने के लिए सामा- 
जिक विचारक श्रपने-अपने विचार समाज को देते . रहते. हैं। इसी प्रक्रिया: में 
सामाजिक-विचारकों तथा समाज-सुधारकों का जन्म होंता. हैं। -प्राज -संमाज 
का जो रूप है, उससे कुछ लोग सन्तुष्ट रहते हैं तो दूसरे भ्रसन्तुष्ट रहते 
हैं। जो सन्तुष्ट रहते हैं, वे 'कट्टरपन्थी' (Conservatives) कहलाते 
हैं, जो असन्तुष्ट रहते हैँ, वे 'सुधारवादी' (Reformers) कहलाते हैं, और यह 
प्रक्रिया हर समाज में सदा चला करती है। 'कट्टरपन्थी' समाज में राज्य का 
हस्तक्षेप नहीं चाहते, सुधारवादी राज्य का सहारा लेकर सामाजिक-पुननिर्माण 
करने के पक्षपाती होते हैं। 

(ग) सामाजिक-पुननिर्माण का उदाहरण--२० अक्तूबर १६६२ को 
चीन ने भारत पर श्रचानक हमला कर दिया । क्यों किया? जुलाई १६६३ में 
रूस और चीन के विचारों के आपसी मत-भेद पर बातचीत हुई। क्यों हुई? 
चीन के कर्णेधारों के दिमाग में यह समा गया है कि थर्मो-न्यूक्लियर युद्ध से इस 
वनी-वनाई दुनिया को नष्ट कर उसके विनाश पर ही नई दुनिया को बनाया 
जा सकता है। रूस और चीन दोनों साम्यवादी हैं, परन्तु रूस का कथन है कि 
थर्मो-न्यूक्लियर युद्ध से अमरीका ही नष्ट नहीं होगा, चीन भी नष्ट हो जायगा, 
दुनिया ही नष्ट हो जायगी, फिर पुननिर्माण का प्रश्‍न ही नहीं रहेगा; चीन क्योंकि 
साम्यवाद का नया मुल्ला बना है, इसलिए वह अपने सपनों का नया संसार बनाने 
के लिए पागलों की तरह दोस्तों-दुइ्मनों सव पर अन्धाधुंध वार कर रहा है। 
सामाजिक-पुननिर्माण का बुखार पागलपन की हृद तक पहुँच सकता है--इसका 
चीन एक खासा उदाहरण है। 


- २. सामाजिक-पुर्नानर्माण के सिद्धान्त 


हम पिछले अध्याय में व्यक्तिवाद, समाजवाद तथा झ्रादशंवाद का विवरण 
दे आये हैं। इन वादों का विवरण देते हुए हमने स्पष्ट किया हैं कि इनकी दुष्टि 
से राज्य का कार्य-क्षेत्र FAT है, राज्य को व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करना चाहिए 
या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस हृद तक ? हमने यह भी देखा ` 
कि इन सव वादों का लक्ष्य अपने सिद्धांतों के अनुसार समाज का पुननिर्माण 
करना हैं। वर्तमान-युग में पुननिर्माण का कार्य विशेष रूप से 'समाजवाद' 
द्वारा हो रहा है। हम यह भी लिख आये हैं कि 'समाजवाद' के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं जिन सवकी विचारधारा एक-सी है । यद्यपि इन सबकी विचारधारा 
का आधारभूत विचार 'समानता' (Equality) है, तो भी इनकी समाजवादी 
विचारधारा अलग-अलग है, इतके सिद्धांत अलग-अलग हैं, उन्हीं सिद्धांतों के 
आधार पर ये समाज का पुननिर्माण करने की वात कहते हैं। इस अध्याय में 
“हम सामाजिक-पुतनिर्माण के इन समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा करंगे। समाज 
का पुननिर्माण करने वाले ये समाजवादी सिद्धांत निम्न हैँ ' 


g 
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(क) साभ्यवाद (Communism) 
(ख) समण्टिवाद (Collectivism ) 
(ग) संघवाद (Syndicalism) 
(घ) श्रेणी-समाजवाद (Guild Socialism) 
(ङ) अराजकवाद' (Anarchism) 
(च) mida: (Gandhism) 
(छ) विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ 
(क) साम्यवाद 
(COMMUNISM) 
समाजवादी सिद्धांतों में सबसे मुख्य सिद्धांत 'साम्यबाद' (Commun- 
ism) का है। तृतीय अध्याय में हम देख चुके हैं कि युरोप में औद्योगिक-क्रांति के 
परिणामस्वरूप वैयक्तिक स्वतन्त्रता के, 'व्यक्तिवाद' (Individualism ) के 
सिद्धांत का जन्म हुआ, और 'व्यक्तिवाद' से पूंजीवाद (Capitalism ) को 
सहारा मिला। साम्यवाद' का मुख्य उद्देश्य आथिक-असमानता को दूर करना 
था, इसलिए 'साम्यवाद' ने जहाँ व्यक्तिवाद पर प्रहार किया वहाँ “व्यक्तिवाद' 
की उपज 'पूँजीवाद' पर सीधी चोट की। 

(१) साम्यवाद का स्वहूप--ग्राथिक-विषमता का कारण व्यक्ति का 
पूँजी पर एकाघिकार है, इसलिए 'साभ्यवाद' का कहना है कि पूंजी तथा 
सम्पत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार 
होना चाहिए। पूंजी तथा सम्पत्ति Tar कसे होती हैं ? ये पैदा होती हैं, उत्पादन 
के साधनों! (Means of production) से । कल-कारखाने उत्पादन 
के साधन' हैं, इन्हीं से पूँजी बनती है, क्योंकि इन पर व्यक्तियों का अधिकार है, 
इसलिए व्यक्तियों के पास पूंजी इकद्ठी हो जाती है, उसी से कोई पूँजीपति तथा 
कोई निर्धन हो जाता है। “साम्यवाद' का कहना है कि घनी-निर्वन की भ्रसमानता 
को दूर करने का तरीका यह है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व 
हो जाय । ऐसी हालत में इन साधनों से जो पूंजी पैदा होगी वह व्यक्ति की न हो 
कर समाज की होगी, राज्य की होगी। इस प्रकार घनी-निर्घन का भेद अपने- 
आप समाप्त हो जायगा | 

(२) साम्यवाद का प्रोप्राम--'साम्यवाद' का कहना है कि पूँजीवाद को 
समाप्त किये बगैर सामाजिक पुननिर्माण नहीं हो सकता । सामाजिक पुननिर्माण 
करना हो तो निभ्न कार्य करने होंगे : 

(i) पिता से पुत्र को मिलने वाली सम्पत्ति की परम्परा को समाप्त 

; करना, 

(ii) उत्पादन के साधनों पर कल-कारखाने, बैंक, यातायात के साधन, 
देश की सारी. भूमि--इन सव पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त 
© कर उन पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना ! 'व्यक्तिगत- 
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स्वामित्व” और “व्यक्तिगत-सम्पत्ति' में भेद है। व्यक्तिगत- 
स्वामित्व” से पूँजीवाद बढ़ता है, परन्तु साम्यवाद का उद्देश्य 
` “व्यक्तिगत-सम्पत्ति’ को बढ़ाना है। साम्यवादी देश में हर 
व्यक्ति को मकान, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार-पालन, 
मोटर, रेडियो-सव की प्रभूत मात्रा दी जायगी। 
(४४) प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शंक्ति के ग्रनुसार काम लेना और प्रत्येक 
[ व्यक्ति को उसकी श्रावश्यकता के अनुसार उपभोग्य पदार्थ 
देना: (From each according to his ability and 
to each according to his need) | 

(३) वर्ग-संघर्ष के संबंध में साम्यवाद का १८४८ का घोषणा-पत्र-- 
'साम्यवाद' की यह विचारधारा १८-१९ वीं शताब्दी में युरोप में प्रकट हुई, 
इस संबंध में विचारकों ने अनेक योजनाएँ वनायीं, इन योजनाग्रों का उद्देश्य 
समाज की रचना को बदलना था, उसका पुननिर्माण करना था, युरोप के भिन्न- 
भिन्न देशों में इस प्रकार के वेयक्तिक परीक्षण भी होते रहे, परन्तु उक्त विचारों 
का ग्रसली प्रवर्तक कालं माक्सं (१८१८-१८७८) था। उसने अपने मित्र 
एन्जल्स (१८२०-१८९५) के साथ मिल कर १८४५ में एक घोषगा-पत्र तयार 
किया जो साम्यवादी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ा जानेवाला घोषणा-पत्र है। 
इस घोषणा-पत्र में साम्यवाद का निचोड़ भ्रा जाता है। इस घोषणा-पत्र का ही 
परिणाम था कि 'समाजवाद' (Socialism) 'साम्यवाद' (Communism) 
का रूप धारण कर गया। इस घोपणा-पत्र में कहा गया है: 

“मनुष्य-समाज भिन्न-भिन्न atl में बंटा हुआ है। इन वर्गो में लगातार 
संघर्षं बना रहता है। पहले एक वर्ग सम्पत्ति कमाकर सम्पन्न हो जाता है। 
मध्य-युग में सम्पत्ति' तथा 'सत्त।' जागीरदारों के हाथ में थी । मध्य-युग के बाद 
्रौद्योगिक-क्रांति' का युग आया, जिसके परिणाम-स्वरूप जागीरदारों का स्थान 
पूजीपतियों ने ले लिया और धीरे-धीरे राजनीतिक-सत्ता भी पू जीपतियों के हाथ 
में आ गईं। '्रौद्योगिक-क्रांति' द्वारा नगरों का निर्माण श्रौर विकास gar । 
“गरौद्योगिकःयुग' में सत्ता पू जीपतियों के हाथ से निकल कर “शिक्षित-मध्य-श्रणी' 
---बाबू ai’ — (Bourgeois) के हाथ में आ गई और पूंजीपतियों का धन 
पर और मध्य-श्रेणी का सत्ता पर अधिकार हो गया । यह प्रक्रिया अभी तक चल 
रही है ्रौर तव तक चलती रहेगी, जब तक मज़दूर-वर्ग “मध्य-श्रेणी' से सत्ता को 
छीन नहीं लेगा । जैसे १७८९ में 'पूजीपतियों' और 'मध्य-श्रेणी' ने जागीरदारों 
की सम्पत्ति तथा उनकी सत्ता छीन ली थी, ठीक इसी प्रकार अव 'मज़रदुर-वरो' 
पूरजीपतियों से आथिक-सम्पत्ति के 'उत्पादकःसाघनों को और मध्य-श्रेणी से 
'राजनीतिक-सत्ता' को छीन लेगा ।' Si 

“माज का ऐसा पुननिर्माण कब होगा ? ऐसा निर्माण तब होगा जब पिता 
से पुत्र को बिना श्रम किये पैतृक-सम्पत्ति मिलने की परम्परा नष्ट हो जायगी, 
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सम्पत्ति को उत्तराधिकार के रूप में कोई न प्राप्त कर सकेगा, ऐसा निर्माण तब 
होगा जब देश की सारी भूमि, कारखाने, यातायात के साधन तथा श्रार्थिक उत्पत्ति 
के सब साधनों पर राज्य का अधिकार हो जायगा, ईन पर व्यक्ति का अधिकार 
नहीं रहेगा और जब हर व्यक्ति को बाधित रूप में कोई-न-कोई श्रम करना पड़ेगा 
आर बिना श्रम किये कोई व्यक्ति आमदनी नहीं प्राप्त कर सकेगा । ऐसी 
अवस्था में हर व्यक्ति को बाधित रूप में शिक्षा दी जायगी जिसके परिणामस्वरूप 
हर व्यक्ति को योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिल सकेगा । हर व्यक्ति 
को शिक्षा प्राप्त करके योग्य होने के वाद अपनी-अपनी योग्यता तथा सामथ्ये 
के नुसार श्रम करना होगा । कारखाने तथा भूमि--ये सब इस नव-निर्माण में 
राज्य की सम्पत्ति बन जायेंगे, व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं wa” 

“इस नवीन साम्यवादी समाज में हर श्रम करने वाले को--चाहे वह 
शारीरिक श्रम करे, चाहे मानसिक--अपने श्रम का FATT 'मूल्य' दिया: 
जायगा । क्योंकि सब को योग्यता तथा शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर 
दिया जायगा इसलिए सव को श्रम भी पनी योग्यता तथा शिक्षा के भ्रनुसार 
करना होगा । अपनी योग्यता तया शिक्षा के अनुरूप श्रम किये बिना कोई न रह 
सकेगा । ऐसे समाज में 'वरग-संघर्ष' (Class conftict) का अन्त हो जायगा 
क्योंकि समाज में दों वर्ग हो नहीं रहेंगे, केवल एक वर्ग रह जायगा, और वह 
श्रमी-वर्ग, मेहनंत करने वाला वर्ग होगा, निठल्ला रह कर वाप-दादा की कमाई या 
दूसरों के परिश्रम से वैठे-बैठे खाने वाला वर्ग ही नहीं रहेगा । इस प्रक्रिया का 
होना भी परमावश्यक है, मानव-समाज की उन्नति इसी प्रक्रिया से हो सकती है 
और इसी प्रक्रिया से हो रही है। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता | यह 
नवं-निर्माण श्ान्ति-पूवंक हो गया तो अच्छा है, अगर यह परिवतंन शान्ति-पूर्वेक 
न हुआ तों वलभूर्वेक यह परिवर्तन लाना होगा । ऐसा परिवर्तन, समाज का 
ऐसा पुननिर्माण हुए बिना रह नहीं सकता। संसार की सब घटनाएँ इसी दिशा 
की तरफ़ निर्देश कर रही हैं, और कह रही हैं कि यह परिवर्तन होने जां रहा zi” 

“बह परिवर्तन एक क्रांति है। इस क्रांति के लिए संसार के संब मज़दूर वर्ग. 
को एक हो जाने की जरूरत है। मज़दूर-वर्ग के हितों को हर वात से ऊपर रखना 
होगा। यह समझ लेना होगा कि राष्ट्र तथा मातृभूमि के हितों की अपेक्षा भी 
इस साम्यवादी क्रांति के लिए मज़दूर-वर्ग के हितों को अधिक महत्व देना पड़ेगा। 

यह साम्यवादी क्रांति आ रही है, शासक-श्रेणियो ! कांपो, देखो केसा महा- 
बवंडर उमड़ रहा है। साधारण जनता का इस क्रांति में पड़ कर क्या जायगा ? 
उनके पास खोने के लिए है ही क्या--सिवाय अपनी दासता की साँकलों के ! 
दुनिया भर के किसानो और मजदूरो ! झ्रापस में मिल जाओ भ्रौर एक हो जाओ। 

कार्ल-मार्क्स तया ऐंजल्स का यह घोषणा-पत्र इस समय के साम्यवाद 
का ग्राधार है और इस घोषणा-पत्र को लेनिन ने रूस में क्रिया-रूप में परिणत 
करके एक साम्यवादी समाज का निर्माण करके दिखा दिया। फ्रांस के लूई ब्ला 
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wife एवं इंग्लेंड के राबर्ट श्रोवन श्रादि के समाजवादी नव-निर्माण तथा कालें- 
माक्सँ एवं लेनित आदि के साम्यवादी नव-निर्माण में एक भेद है। भ्रोद्योगिक- 
क्रांति' के परिणाम-स्वरूप तीन श्रेणियाँ उत्पन्न हो गयीं--यह तो दोनों के विचार में 
एक-सा है। ये तीन श्रेणियां थीं--पू जीपति, मध्य-श्रेणी तथा मज़दूर-वर्ग। फ्रांस 
तथा इंग्लैंड के विचारक fas पूजीपतियों द्वारा किये गए शोषण पर विचार 
कर सके थे और इस वात का प्रचार कर रहे थे कि राज्य को कल-कारखाने अपने 
श्रधिकार में कर लेने चाहिएँ। कार्ल-मार्क्स का कहना था कि फ्रांस और इंग्लैंड 
में जो कुछ हो रहा है, यह क्रांति तो है, परन्तु इस क्रांति का परिणाम यह होगा 
कि पूंजीपतियों के स्थान में मध्य-श्रेणी के हाथ में सत्ता AT जायगी, परन्तु मजदूरों 
का हाल फिर वैसे-का-वेसा रहेगा । असली साम्यवादी-क्रांति श्र असली 
सामाजिक नव-निर्माण तब होगा जब सत्ता न 'पूँजीपतियों' के हाथ में रहेगी, न 
“मघ्य-श्रेणी' के हाथ में श्रपितु सत्ता 'मज़दूर-वर्ग' के हाथ में आ जायगी, उस दरगे 
के हाथ में जो वास्तव में उत्पादन करता है अपनी मेहनत-मज़दूरी से, अपने श्रम 
से उत्पादन करता है। इस क्रांति को लाने का माक्स का प्रयत्न रूस में और 
भ्रव हाल में चीने में सफल FAT | 

इस घोषणा-पत्र से यह्‌ स्पष्ट है कि साम्यवाद ‘antag’ (Class 
conflict) में विश्वास करता हैं। घनी-निर्घन वर्ग में पूँजीपतिथों के कारण 
ज्यों-ज्यों विषमता वढ़ती जायगी, त्यों-त्यों उनका संघर्ष ASAT जायगा श्रौर एक 
समय एसा श्रायगा जब श्रमी-वर्ग जो अपना खून तथा पसीना बहाकर पूँजी का 
निर्माण करता है, इस आर्थिक-विषमता को सह नहीं सकेगा। ऐसी हालत में श्रमी- 
वर्ग यह देखकर कि आथिक-विषमता तभी दुर हो सकती है जब राजनीतिक सत्ता 
को अपने हाथ में लिया जाय, क्रांति कर देगा और राजनीतिक-सत्ता श्रमी-वर्ग 
के हाथ में आ जायगी । यह भ्रवस्था 'अ्रमिक-वर्ग' के ग्रधिनायकततन्त्र (Dict2- 
torship of the proletariat) की sasar होगी, यही साम्यवाद होगा | 

(४) साम्यवाद तथा हिंसात्मक-क्रांति--समाजवादी भ्रन्य सिद्धांतों 
तया साम्यवाद में यह भेद. है कि अन्य समाजवादी हिसक-क्रांति के पक्ष में नहीं 
हैं, साम्यवादी हिसक-क्रांति के पक्ष में हैं। रूस ने साम्यवादी होते हुए न्य देशों 
के साथ मंनाक्रामक फैसले जो किये हैं, उतत पर साम्यवादी चीन बिगड़ता जा रहा 
है। चीन का कहना है कि रूस माक्सँ-लेनिन के सिद्धांतों को छोड़ रहा है, इसलिए 
बह साम्यवादी नहीं रहा। साम्यवाद का यह हिसात्मक पथ संसार के लिए खतरा 
बन कर खड़ा हो गया है। आज चीन साम्यवाद के इसी हिसात्मक पथ को लेकर 
गरन्य देंशों पर AAT हमले करने लगा है। साम्यवाद राज्य को हिंसा का प्रतीक 
मानता है। ae 
(५) साभ्यदाद तथा राज्य की संस्था--साम्यवाद का यह भी कहता है कि 
संसार एकदम तो अपने को नहीं बदल सकता। जिस प्रकार का पुननिर्माण साम्य- 
वादी चाहते हैं, उसके लिएं क्रांति लाती होगी । जब तक यह्‌ क्रांति सफल नहीं 
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होती, तब तक का काल simma (Transitional period) है। राज्य 
की आवश्यकता उस संक्रमण-काल के लिए ही है। इस संक्रमण-काल में राज्य 
देश के भीतर साम्यवाद की रक्षा करेगा, भौर अपने देश से बाहर साम्यवाद का 
प्रचार तथा झंक्रमण से साम्यवाद की स्थापना करेगा । जब संपूर्ण भू-मंडल 
पर साम्यवाद की स्थापना हो जायगी तब राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, 
आर तब राज्य की संस्था आवश्यकता न रहने के कारण अपने-आप समाप्त हो 
'जायगी। ; 
` (६) साम्यवाद का सूल्योकन--साम्यवाद राज्य को हिंसा का प्रतीक 
'मानता है। क्रांति का रूप हिंसात्मक क्रांति है। चीन इसी आधार पर बिना 
मतलब भारत पर हिसात्मक आक्रमण के लिए तुला GAT है। साम्यवादी देशों में 
देश के भीतर भी भ्रपने से विरोधी तत्वों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 
राज्य का यह हिंसात्मक रूप जिसमें जनता की इच्छा पर नहीं श्रपितु शक्ति और 
बल प्रयोग से शासन किया जाता है, शासन का जंगली रूप है। शासन का भ्राधार 
व्यक्ति की इच्छापू्वक स्वीकृति होना चाहिए, बल-प्रयोग नहीं । 
राज्य के हिंसात्मक रूप के अतिरिक्त साम्यवाद देश-वासियों में वर्ग-विद्वेष 
की ग्रिन को प्रचंड करता है, घनी-निर्बन को श्रापस में लड़ाता हैं । यह ठीक है 
कि घनी-निर्घन का भेद दुर होना चाहिए, परन्तु साम्यवाद जिस प्रकार इस विद्वे- 
षारिन को भइकाता है, उससे उसी समाज का नव-निर्माण होगा जिसका साम्यवादी 
सपना लेते हैं--यह सन्देहास्पद है। क्रांति के जन्मदाता जिन भावनाओं को लेकर 
चला करते हैं, वे क्रांति के सफल होने के बाद वैसी-क़ी-वेसी नहीं बनी रहतीं | 
क्रांति तो समाज को ग्रस्त-व्यस्त कर देती है, क्रांति में हर बात की जड़ हिल जाती 
है, जैसे तूफान ग्राने पर मकानों की Bd उड़ जाती हैं, कहा.नहीं जा सकता कि 
नवीन भवन कंसे बनेंगे, बन भी सकेंगे या नहीं, वैसे ही क्रांति के तूफान आने पर 
समाज का भवन डाँवाडोल हो जाता है, कहा नहीं जा सकता कि समाज के नवीन 
भवन का निर्माण हो भी सकेगा या नहीं । 
इसके अतिरिक्त क्रांति का नारा लगा देता आसान है, क्रांति को सफल बना 
संक्रना कठिन हैं। राज्य के पास सेना का बल होता है, उस बल के झ्राधार पर 
राज्य अपने वर्तमान संगठन को जैसा है, वैसा बनाये रखने के लिए पूरी शक्ति 
लगा देता है। वर्तमान संगठन को लोगों को शिक्षित करके, प्रचार और ग्रान्दोलन 
के सहारे तो बदला जा सकता है, एकदम हिंसात्मक क्रांति और वर्ग-विद्वेष फैलाने 
से सारे समाज को खतरा पदा हो जाता है। : 
साम्यवादियों का कहना है कि राज्य से ज़बदंस्ती शक्ति छीन लेने के बाद 
वे वर्ग-हीन तथा राज्य-विहीन समाज की रचना करेंगे, ऐसा समय भा जायगा 
जब न धनी-निर्धन का वर्ग होगा, न राज्य के ही रहेगा। यह घारणा भ्रांतिमूलक 
है। शक्ति हाथ में श्राने पर उसे कोई छोड़ता नहीं। बल-प्रयोग तथा दमन के 
. आधार पर वैयक्तिक-स्वतन्त्रता का श्रपहरण करके जिस साम्यवादी राज्य का 
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निर्माण होगा वह भपने-श्राप अपने को समाप्त कर लेगा--यह कल्पना नहीं की 
जा सकती। 


(ख) राजकीय-समाजवाद या समष्टिवाद 
(STATE SOCIALISM OR COLLECTIVISM) 


'समाजवाद' (Socialism) की aas शाखाओं में से एक शाखा 
'साम्यवाद' (Communism) है, तो दुसरी एक शाखा 'राजकीय-समाज- 
are’ (State Socialism) है । “राजकीय-समाजवाद' को 'समष्टिवाद' 
(Collectivism) भी कहते हैं। 

(१) समष्टिवाद का श्रथ॑--प्रो० एले का कथन है कि समष्टिवादी वह 
व्यक्ति है, जो समाज में ्राथिक वस्तुओं का समुचित विभाजन तथा मानव-समाज 
के उच्च-स्तर पर उठने के लिए राज्य की सहायता चाहता है।* एनसाइक्लो- 
पीडिया ब्रिटैनिका के भ्रनुसार 'समष्टिवाद' वह सिद्धांत है जो केंद्रीय शासन की 
सहायता से वर्तमान झवस्था की अपेक्षा सम्पत्ति का अधिक अच्छा वितरण और 
उत्पादन करना चाहता है। समष्टिवाद का कहना है कि पूँजीपति द्वारा श्रमिक 
का जो निरन्तर शोषण हो रहा है, उसे समाप्त करनें के लिए राज्य का हस्तक्षेप 
झनिवाये है। राज्य के हस्तक्षेप से ही व्यक्ति को पूँजीपति की दासता से मुक्त 
किया जा सकता है, aa किसी उपाय द्वारा नहीं। 

(२) समष्टिवाद का लक्ष्य--समष्टिवाद का उद्देश्य व्यक्ति को पूँजीवाद 
के चंगुल से छुड़ाना तया पू जीवाद की बुराइयों से वचाना है। श्रमिक को मनो- 
रंजन का समय मिले, वह कभी बेकार न रहे, उसकी शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक उन्नति हो, उसका न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया जाय, सप्ताह में 
४८ घंटों से ज्यादा उससे काम न लिया जाय, राज्य का लक्ष्य कल्याण-राज्य के 
ध्येय को प्राप्त करना हो--यह समष्टिवाद का लक्ष्य कहा. जा सकता zi 

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य gA का उत्पादन इस उद्देश्य से नहीं 
करेगा कि उनकी बिक्री से श्राय बढ़े, आथिक लाभ हो, वह वस्तुओं का उत्पादन 
इस उद्देश्य से करेगा कि जिससे झावश्यकताओं को पूत्ति हो । व्यक्तिवाद का 
प्रेरक-सूत्र 'आथिक लाभ' (Profit motive) है, समष्टिवाद का प्रेरक-सृत्र 
“उपयोगिता' (Utility motive) है। ; 
है? Wit a EE 


* «A collectivist is a person who looks to society organised 
inthe State for aid in bringing about a more perfect distri- 
bution of economic goods and an elevation of humanity.” 

. —Prof. Ely. 

+“Collectivism is that policy or theory which aims at 

securing by the action of the central democratic authority a 

better distribution and, in due subordination thereto, a better 

production of wealth than now prevails.” —Encyclopaedia Bri- 
tannica (Eleventh edition). d. - 


B 
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(३) संमष्टिवाद सें राज्य की प्रामदनी--इसमें सन्देह नहीं कि समष्टिः 
वादी राज्य में समाज-कल्याण के कार्यों पर अधिक व्यय होगा। तो फिर यह 
रुपया कहाँ से आयगा ? इसमें से बहुत कुछ रुपया तो उन उद्योगों से आयगा fare 
राज्य व्यक्ति के हाथ से लेकर स्वयं करने लगेगा, कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के करों से 
झ्रायगा। उदाहरणार्थ, समष्टिवाद में मृत्यु-कर लगाया जायगा, एक निङ्चित 
झामदनी से ऊपर अधिकाधिक आय-कर लगाया जायगा, बहुत उयादा HALT 
से रुपये में १४-१४ झाने करं के रूप में ले लिये जायेंगे। यह सब श्राय राष्ट्रीय- 
कल्याण के कार्यों में लगाई जायगी । 

(४) समष्टिवाद तथा साम्यवाद में भेद--समण्टिवादी तथा साम्यवादी 
दोनों के मत में पूंजीवाद का विनाश किये बगेर सामाजिक पुर्ननिर्माण नहीं हो 
सकता। इन दोनों सिद्धांतों मे भेद यह है कि साम्यवाद तो हिसात्मक-क्रांति से 
पूँजीवाद का विनाश करना चाहता है, समष्टिवाद हिंसात्मक-कऋंति के पक्ष में नहीं 
है । समष्टिवाद का कहना है कि पूँजीवादी व्यवस्था को घीरे-धीरे, क्रमदाः, समाज 
के ढांचे को एकदम झटका देकर नहीं भ्रपितु जनता में प्रचार के द्वारा, विचार- 
परिवर्तन के द्वारा बदलना उचित है । दोनों का उद्देश्य “उत्पादन के साधनों 

(Means of production) पर, कल-कारखानों पर वैयक्तिक प्रभुत्व हटा 
कर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करना है, परन्तु साम्यवाद हिसात्मक उपायों से और 
समष्टिवाद बैबानिक उपायों से यह कार्य करना चाहता है। इस दुष्टि से भारत 
भी समष्टिवादी या राजकीय-समाजवादी देश है । समष्टिवादी लोग जनतन्त्र के 
उपासक हैं । वे जनता के पास अपने विचारों को रखते हैं। चुनाव लड़ते हैं । 
एसेम्बली तया पालियामेंट में चुने जाते Sl वहां जाकर समाजवादी कायदे-कानून 
पास कराते हैं और इस प्रकार लोकमत को तैयार करके वेध उपायों द्वारा समाज 
का पुननिर्माण करते हैं ? ब्रिटेन में १९४६ में बैंक श्रॉफ इंग्लेंड को राज्य की 
सम्पत्ति बना. दिया गया, १९४७ में कोयले की खानों को राज्य के ATT कर 
दिया गया। भारत में इन्द्योरेंस के काम को राज्य ने ले लिया । ये सब कार्य 
सामाजिक-साम्यवाद के दुष्टांत हैं । Le 33 
(५) समष्टिवाद द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण--समष्टिवाद तथा 
साम्यवाद दोनों सामाजिक-पुननिर्माण में निम्न लक्ष्यों को लेकर चलते हैं :-- 

(i) उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व हटा कर राज्य का 
| स्वामित्व, 
(ii) आधिक-व्यवस्था का वर्ग-विशेष के हित में न हो कर सबके हित 
में होना, | 
(üi) सम्पत्ति का उचित तथा न्यायसंगत विभाजन । 
` इन तीनों उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समख्टिवाद उद्योगों का वेधानिक 
राष्ट्रीयकरण करने की योजना प्रस्तुत करता है, साम्यवाद की तरह हिंसात्मक 


उपायों से इन संमस्याम्रों का हल नहीं करता | 
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उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए समष्टिवाद उद्योगों को तीन श्रेणियों 
में बांटता है - -प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी । 

(i) प्रथम श्रेणी के उद्योग--इस श्रेणी में बैंक, लोहे के कारखाने, कोयले 
की खानें, बिजली, रेल, तार, टेलीफोन आदि आ जाते हैं, जिन्हें तुरन्त राज्य को 
अपने हाथ में ले लेना चाहिए | ये आधारभूत उद्योग' (Key industries) हैं । 

(ii) द्वितीय श्रेणी के उद्योग--इस श्रेणी में कागज, तेल, साबुन, fant- 
सलाई, कपड़ा, शीशे का सामान, आदि उद्योग हैं जो आधारभूत उद्योग तो नहीं हैं, 
परन्तु जिन्हे धीरे-धीरे राष्ट्र को ग्रपने हाथ में ले लेना चाहिए। 
~ (üi) qia श्रेणी के उद्योग--इस श्रेणी में छोटे-छोटे गृहोद्योग आ 
जाते हैं जिनके राष्ट्रीयकरण पर समष्टिवाद बल नहीं देता। 

(६) राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था--क्रुछ उद्योग केन्द्रीय होंगे, कुछ स्थानीय । 
केन्द्रीय उद्योगों की व्यवंस्था केन्द्रीय सरकार करेगी, स्थानीय-उद्योगों की व्यवस्था 
स्थानीय निकाय, अर्थात्‌ म्युनिसिपेलिटी, सिटी ats आदि करेंगे। राष्ट्रीयकरण का 
यह अर्य नहीं है कि सब उद्योगों का प्रबन्ध केन्द्रीय-सरकार ही करे | इन उद्योगों 
में काम करने वाले सब कर्मचारी सरकारी नौकर होंगे और सब को इतना वेतन 
मिलेगा जिनमें उनकी आवश्यकताशों की पत्ति हो सके । 

(७) समष्टिवाद का मूल्यांकन तथा उसको झालोचना-समष्टिवाद 
के विषय में कम्युनिस्ट तो यह कहते हैं कि यह अध-कचरा सिद्धांत हैं, न यह 
व्पक्तिवाद है, न साम्यवाद है, दोनों में से किसी का मतलब यह हल नहीं 
करता; व्यक्तिवादी यह कहते हैं कि यह तो कम्युनिडम ही है, इससे व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का अपहरण होता है। व्यक्तिवादियों का यह कहना कि समष्टिवाद 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण करता है और यह. लगभग कम्युनिज्म है, 
कुछ-कुछ ठीक Sad है। जेसा हम पहले कह आये हैं, समष्टिवाद तथा कम्मु- 
निज्ष्म के आधारभूत सिद्धांत एक-से हैं, भेद इतना ही है कि समष्टिवाद क्रांति 
का रास्ता धीरे-धीरे तय करना चाहता है, बिना खून बहाये, बिना हिसा का 
सहारा लिये चलना चाहता है, कम्युनिउ्म धीरे-घीरे चलने के पक्ष में नहीं है. 
क्रांति के लिए उतावला है, खन बहा कर, हिसा के द्वारा पूंजीवाद का Beck. करना 
चाहता है। 

कम्युनिज़्म के विरोध में जो बातें कही जाती हैं, वे ही समष्टिवाद के विरोध 
में भी कही जाती हैं। वे क्या हैं? 

(i) समष्टिवाद में वेयक्तिक लाभ नहीं होता इसलिए: कार्य. करने की 
प्रेरणा का भ्रभाव रहता है। 

(ii) समष्टिवादः में व्यवसायों का संचालन' राजनीतिक नेताओं के 
संरक्षण में होता है। व्यवसायों में राजनीतिक-दलों की छाया आ पड़ंती' है, इसलिए 
समष्टिवाद में व्यवसाय पनतपते नहीं। « 
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३० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


(ग) संघवाद 
(SYNDIOALISM) 

(१) संघवाद की व्याख्या--समाज का पुननिर्माण करने वाले समाजवादी 
सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत 'संघवाद' है। “स॒मष्टिवाद' का कथन था कि राज्य ही 
सब-कुछ है, वेब उपायों से पूँजीवाद को नष्ट किया जा सकता है, राज्य को उचित 
है कि व्यवसाय तथा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें अपने हाथ में ले । इन 
सबके विपरीत फ्रांस में एक लहर चली जिसके चलाने वालों का कहना था कि 
समष्टिवाद में राज्य की बागडोर राजनीतिक Sarat के हाथ में होती है, ये लोग 
राज्य की सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए सब प्रकार के दाँवपेंच चला करते 
हैं, राज्य के हाथ में व्यवसाय तथा व्यापार दे देने का अर्थ होगा आर्थिक-क्षेत्र 
में राजनीतिज्ञ का प्रभुत्व हो जाना । आधिकसेत् में राजनी तिज्ञों के प्रभुत्व हो 
जाने से वे आर्थिक-क्षेत्र में भी ऐसी श्रापाधापी करने लगेंगे जैसी राजनीतिक-क्षत्र 
में करते हैं। मनुष्य की असली समस्या आथिक है। इसलिए इस समस्या का 
हल करने के लिए झ्ावश्यक है कि ग्राथिक-कषेत्र में राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व होने 
के स्थान में उन लोगों का प्रभुत्व हो जो ग्राथिक उत्पादन करते हैं। आरथिक- 
उत्पादन का काम श्रमिकों का है। व्यवसाय तथा व्यापार का संचालन न पूँजी- 
पतियों के हाथ में होना चाहिए, न राजनीतिक नेताओं के हाथ में होना चाहिए, 
इनका संचालन श्रमिकों तया मजदूरों के हाथ में होना चाहिए। मञ्चदूरों द्वारा 
इस प्रकार व्यवसाय तथा व्यापार पर झाधिपत्य जमा लेने को संधवाद (Sy- 
ndicalism) कहते 1 श्रमिकों के इस प्रकार के संगठन को फ्रेंच में “सिन्दिका' 
कहते हैं, उसी से अंग्रेजी के “सिन्डीकेट' तया 'सिण्डिकेलिज्म' शब्द बने हैं जिसके 
लिए हमने 'संबवाद' शब्द का प्रयोग किया है। रे 

(२) संघवादी संगठन तथा राज्य--संघवादी लोगों का कहना है कि जैसे 
आजकल राज्य का संगठन है, वेसे संबवाद में राज्य के स्थान में श्रमिक-संघों का 
संगठन होगा | प्रत्येक गाँव में भ्रपने-अपने व्यवसाय के श्रमिक-संगठन होंगे, उनके 
प्रतिनिधि नागरिक संघों में सदस्य होकर चुने जायेंगे, नागरिक संघों के प्रतिनिधि 
क्षेत्रीय-संघों में, क्षेत्रीय संघों के प्रतिनिधि केन्द्रीय संघों में चुने जायेंगे। उदाहरणार्थे, 
शिक्षकों, डाक्टरों, वकीलों, कपड़ा बुननेवालों आदि सब व्यवसायों के गाँव, नगर, 
क्षेत्र, केन्द्र में श्रमिक-संध होंगे रौर इन का संगठन ठीक वैसे प्रजातन्त्र के नियमों के 
आवार पर होगा जैसे राज्य का शासन करने वाछे म्युनिसिपलिटी, सिंटी ate, 
एसेवली, पालियामेंट श्रादि का होता है प्रत्येक संब अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होंगा, संघ 
का प्रबन्ध संव के सदस्य ही करेंगे। उदाहरणार्थ, शिक्षकों का, डाक्टरों का, वकीलों 
का, कपड़ा बुननेवालों का भ्रपना-अ्पना एक राष्ट्रीय-संव होगा, और अपने क्षेत्र 
में वह स्वतन्त्र होगा, उसका संचालन उस व्यवसाय के लोग ही करेंगे, दुसरे व्यवसाय 
के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस संघवादी संगठन में राज्य को कोई स्थान 

नहीं होगा | संघवाद को राज्यविहीन समाज कहा जा सकता है। इने सब संघों 
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में एकसूत्रता उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का संगठन 
होगा जो राष्ट्रीय सेवाओं--डाक, तार, रेल, मुद्रा आदि--की व्यवस्था करेगा, 
वही राष्ट्रीय कल्याण, सुरक्षा आदि की योजनाओं को क्रियान्वित करेगा । इस 
व्यवस्था में राज्य का स्थान संघवाद लेगा, यह संघ राजनीति के दाँव-पेंच खेलने 
वालों का नहीं, परन्तु उत्पादकों का, श्रमिकों का, मजदूरों का होगा। इस संगठन 
में मनुष्यों को राजनीतिक नेताओं के चंगुल से छुड़ाकर स्वतन्त्र कर दिया जायगा, 
यह एक प्रकार की श्रमिकों की कांति होगी । संसार में मुख्य कार्य श्रम द्वारा 
उत्पादन करना है, इसलिए यह संघ सारी शक्ति इन उत्पादनकर्ताओं, श्रमिकों, 
मजदूरों के हाथ में दे देगा। इस संगठन में आथिक दृष्टि से सब समान होंगे 
इसलिए इसमें चोरी, लूटमार, भ्रन्याय, अपराध न होगा, यह सब न होगा तो 
पुलिस, जेलखाने, न्यायालय भी न होंगे, राज्य भी नहीं होगा । 

(३) संघवाद तथा उसके साधन--संघवाद झान्तिमय उपायों में विश्वास 
नहीं करता । संघवादियों का कहना है कि पूँजीपतियों के हाथ से शक्ति छीनने 
के लिए aided करना होगा । इस दृष्टि से संघवादी तथा कम्युनिस्ट 'एक ही 
-विचार-धारा के हैं। संघवाद के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के निम्न साधन हैं :--- 

(i) gea । 

(ii) संघ की छाप--इसका अर्थ यह है कि जिस सिन्डीकेट के लोग संघ 
की शर्तों को स्वीकार करेंगे उन्हीं के माल पर संघ की छाप, संघ का लेबल लगेगा 
आर जनता से कहा जायगा कि संघ की छाप वाले माल को ही खरीदे, दूसरे को 
'नहीं | 

(ii) बहिष्कार--जों संव के कायदे-कानून को न माने, उसका बहिष्कार 
feat जाय। 

(iv) क्षति पहुँचाना (सँबोदेज)--जो कारखाने संघ के कायदे-कानून 
को न मानें, उन्हें कारखाने के मजदूर क्षति पहुँचाएँ। क्षति पहुँचाने का तरीका है, 
'जान-बूझ कर काम कम करना, मशीनों को तोड़-फोड़ देना, माल को बिग्राड़ देना, 
कारखाने के विरुद्ध झूठी खबरें HAT देना । ' 

संघवादियों का कथन है कि इन उपायों से वे समाज की आर्थिक चालू 
व्यवस्था को नष्ट-प्रष्ट कर AAT का तव-निर्माण कर सकते हैं। 

(४) संघवाद का मूल्यांकन तथा झालोचना-संघवाद की आलोचना 
के संबंध में मुख्य तौर पर तीन बातें कही जाती हैं:' 

(i) उपभोक्ता का हित नहीं देखा जाता--संघवाद्र में 'उत्पादक' 
(Producer) का हित तो देखा जाता हैं, उपभोक्ता (Consumer) का 
“हित नहीं देखा जाता। इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि उत्पादक या श्रमी 
वर्ग पनी शक्ति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताझों को नुकसान नहीं पहुँचायेंगे | 
-जहाँ उत्पादक! का स्वार्थ सुरक्षित रहना चाहिए, वहाँ “उपभोक्ता' का स्वार्थ भी 
सुरक्षित रहना चाहिए। संघवाद में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। Saye 
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(४) उग्र उपाय--अपने भ्रविकारों को प्राप्त करने के दो उपाय होते हैं, 
एक तो वैधानिक उपाय, दूसरे अवैधानिक उपाय । वेधानिक उपाय का 
रथे है राजनीतिक उपाय, अपना वहुमत तैयार करके भपनी वात को बहुमत के 
ज़ोर पर मनवाने का उपाय; अवैधानिक उपायों का अर्थ है उग्र उपायों का 
अवलम्वन करना, तोड़-फोड़ करना, लड़ना-झगड़ना | संघवाद वेधानिक उपायों 
की अपेक्षा अवैधानिक उपायों का भ्रवलम्बन करता है, राजनीतिक उपायों की 
अपेक्षा हिंसात्मक उपायों का अवलम्वन करता है जो अनुचित है। i 


(घ) गिल्ड-समाजवादं 
(GUILD SOCIALISM) 


(१) frs समाजवाद की व्याख्या--संघवाद' (Syndicalism) 
का जन्म फ्रांस में हुआ । संबवाद की ही विचारधारा इंग्लैंड में पहुँची। वहाँ 
इसका नाम 'गिल्ड-समाजवाद' (Guild socialism) पड़ा । फ्रांस के 
'संघवाद' का जो रूप था उसमें कुछ बुराइयाँ थीं। उदाहरणार्थ, संघवाद केवल 
उत्पादकों के हित की तरफ़ ध्यान देता था, उपभोक्ताओं के हित की तरफ़ नहीं 
ध्यान देता था । संघवादी संगठन सिफं उत्पादकों का, मज़दुरों का संगठन था, 
उपभोक्‍ताझों को इसमें भ्रपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं था । इसी तरह 
संववाद उग्र उपाग्रों का उपयोग करता था, उसमें वेथानिक उपायों का उपयोग 
करने की गुँजायश नहीं थी। ब्रिटिश स्वभाव उप्रता का पक्षपाती नहीं है, उसमें 
Asa का, कोमलता का अंश अधिक है। इसीलिए जब संबवाद ने ब्रिटेन में 
प्रवेश किया तब संघवाद के ये दोनों दोष दूर करने का प्रयत्न किया गया । वह कसे ? 

(i) उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताभ्रों के हितों को ध्यान में 
रखना--संघवाद तया गिल्ड-समाजवाद दोनों में भ्राधारभृत सिद्धांत यह है कि 
पुंजीपतियों की सत्ता को समाप्त किया जाय. और MH उत्पादन करने वाले, 
कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के हाथ में सत्ता दी जाय'। इसके लिए 
फ्रांस में सिन्डीकेटों तथा ब्रिटेन में गिल्डों कें संगठन पर बल दिया गया । इनमें 
कारखाने के मज़दूर, कलक, इन्जीनियर गदि को सिन्डीकेट या fires का सदस्य 
समझा गया | स्थानीय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय सिन्डीकेटों या fies बनाने की 
व्यवस्था की गई। यहाँ तकः तो उत्पादकों का संगठन' है, और यहाँ तक संघवाद 
तथा fies समाजवाद दोनों एक-समान हैं। इसके ग्रागे दोनों में भेद शुरू 
होता है। £ बो 

वह भेद क्या है ? जैसा हमने कहा, संघवादी श्रपने संब में सिर्फ़ उत्पादकों 
को, श्रमिकों को स्थान देते हैं। fies समाजवादी ग्रपने संगठन में उपभोक्ताग्रों 
को भी स्थान देते हैं। उनका कहना है.कि अगर सारा संगठन श्रमिकों के हाथ 
में होगा तो वे अपने स्वार्थ के लिए, भ्रपना लाभ बढ़ाने के सिए वस्तुओं का मनमाना 
दाम निरिचित करेंगे, श्रमिक ही एक प्रकार के पू'जीपति हो जायेंगे, और पूजीपति 
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की जिन बुराइयों को समाजवाद दुर करना चाहता है, वे सामने आ खड़ी होंगी | 
इसका इलाज यह है कि श्रमिकों के संघ की तरह उपभोक्ताओं का एक जुदा संगठन 
होना चाहिए। जेसे स्थानीय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय संगठन श्रमिकों के हों, वैसे ही 
स्थानीय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय संगठन उपभोक्ताओं के हों । इनके अतिरिक्त 
इन दोनों के सम्मिलित संगठन हों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के । ये सम्मि- 
लित संगठन परस्पर विचार-विनिमय करके तय करें कि किस वस्तु का क्या दाम 
हो। इस प्रकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताग्रों---दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे और 
बनिकों के पूंजीवाद की जगह श्रमिकों के पूंजीवाद का खतरा जाता रहेगा । 
fies समाजवाद का संघवाद से यही भेद है कि संघवादी तो सिर्फ उत्पादकों के 
संघ का निर्माण करके चुप as जाते हैं, गिल्ड-समाजवादी उत्पादकों के साथ 
उपभोक्ताओं के संघ का निर्माण करते हैं और केन्द्र में एक “सर्वोपरि सम्मिलित 
aa’ (Supreme joint committee) का निर्माण करते हुँ जिसमें उत्पादकों 
तथा उपभोक्ताश्रों के प्रतिनिधियों की समान संख्या हो और जो वस्तुओं के दाम 
निश्चित करे। 

(ii) उम्र उपायों के स्थान में मध्यम गति के उपायों का प्रयोग करना-- 
संघवादी कहते हैं कि पू जीपति अपने-प्राप अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेंगे, fres- 
समाजवादी भी इस बात में सहमत हैं । दोनों में भेद यह है कि संघवादी तो उग्र 
उपायों का प्रयोग करते हैं, गिल्डवादी कहते हैं कि श्रमिकों को धीरे-धीरे अपनी 
शक्ति बढ़ानी होगी । उदाहरणार्थ, मज़दूरों को चाहिए कि पहले वे कारखाने 
के मालिक को कहें कि भ्रपने फोरमेन को वे स्वयं चुनेंगे, जिसे वे स्वयं चुनेंगे 
उसकी बात तो वे सहज रूप से मानेंगे ही । इस वात को कारखाने का मालिक 
'आसानी से मान जायगा। इसके वाद वे ये माँग रखें कि किसी नये मजदुर 
को रखते हुए या पुराने को हटाते हुए उनकी सलाह ली जाया करे क्योंकि 
आपस में काम करना या न करना तो उन्हें ही है। इसके वाद वे ये माँग रखें 
कि उनके नियन्त्रण के नियम बनाते हुए उनकी सलाह ली जाया करे | इस प्रकार 
धीरे-धीरे ऐसे कदम उठाते जायें, जिन्हें कारखाने का मालिक अपने तथा मज़दूरों 
दोनों के हित में समझे और अन्त में ऐसी अवस्था आ जाय जिसमें कारखाने के | 
मालिक नाममात्र के मालिक रह जायें। पू जीपतियों को अपने स्थान से हटा देना 
तो उक्त दोनों का उद्देश्य है, परन्तु गिल्डवादियों का कहना है कि बेतहाशा भागने 
की झपेक्षा धीरे-धीरे चलना अधिक उपयुक्त है । 

(२) गिल्ड-समाजवाद तथा राज्य--गिल्ड-समाजवादियों के राज्य के 
विषय में क्या विचार हैं? इस संबंध में इनकी दो विचारघाराएं पाई जाती हैं। 
एक हाब्सन की, दुसरी कोल'की। ये दोनों विचारघाराएं क्या हूँ ? डः ३ 

(i) हाब्सन की विचारधारा राज्य को सर्वोपरि भानती है--हाब्सन 
का कहना हैं कि समाज में भिन्न-भिन्न संगठन समाज के भिन्न-भिन्न वर्गो के हितों 
की रक्षा के लिए बनते हैं। समाज का सबसे वड़ा हित अधिक है। fies ऐसा 
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संगठन हैं जो समाज के आथिक ढाँचे का पुननिर्माण करेगा; नई अ्र्थ-व्यवस्था 
का संचालन करेगा | गिरड का काम होगा कि राज्य को समाज की ग्र्थे-व्यवस्था 
के संचालन के काम से मुक्त कर दे। गिल्ड का काम अर्थु-व्यवस्था का संचालन 
हो झौर राज्य का काम देश की राजनीतिक व्यवस्था का, नागरिक व्यवस्था का 
संचालन हो । राज्य देश की अर्थ-व्यवस्था को स्वतन्त्र रूप से चलने दे, उसमें हस्तक्षेप 
न करे । परन्तु इसका यह Ae नहीं है कि राज्य की सत्ता गिल्ड की सत्ता के 
बराबर होगी। राज्य तो हर हालत में सर्वोपरि रहेंगा। देश में शान्ति, सुरक्षा 
पुलिस का काम fires नहीं कर सकते। जब आथिक व्यवस्था में कोई ऐसा प्रन 
उपस्थित हो जाय जिसका प्रभाव देश के हर नागरिक पर पड़े तव हाव्सन के अनुसार 
राज्य को अर्थ-व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना होगा । उदाहरणार्थ, श्रगर विदेश 
से सस्ते श्रमिक आने लगें और उनके कारण देश की अर्थे-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने 
लगे, तब राज्य के सिवाय कौन इस समस्या का हल कर सकता है। इस दृष्टि से 
देश के भिन्न-भिन्न आथिक संगठनों के स्वतन्त्र होते हुए भी राज्य सर्वोपरि सत्ता 
ही हैं। | 
(४) कोल को विचारधारा राज्य को सर्वोपरि नहीं मानती--कोल की 
विचारधारा हाब्सन से भिन्न है। उसका कहना है कि राज्य सर्वोपरि सत्ता नहीं है। 
मांनव-समाज में अनेक समुदाय हैं, और उन अनेकों में राज्य भी एक समुदाय है। 
उदाहरणार्थ, समाज में एक घामिक समुदाय है, एक श्राथिक समुदाय है, एक राज- 
नीतिक समुदाय है। इन सबकी सत्ता राज्य से कम नहीं है। यह हो सकता है 
कि राज्य की बात को कोई घामिकसमुदाय मानने को तैयार न हो, रौर राज्य को 
उस घामिक समुदाय के सामने झुकना पड़े। युरोप के मध्यकालीन इतिहास में 
ऐसे दृष्टांत पाये जाते हैं जहाँ चर्च ने राजाओं को दण्ड fear) ऐसा भी समय श्राया, 
जब राज्य तथा चर्च की सत्ता एक-समान थी। इसी प्रकार श्रमी-संघ भी एक ऐसा 
समुदाय है, जो कभी-कभी राज्य का प्रतिद्वंद्वी वन जाता है, लोग राज्य का साथ 
देने के स्थान में पने संघ का साथ देते हैं। Mo लास्की ने लिखा है कि अमरीका 
में रेलवे यूनियन ने सरकार को विवश करके मजदूरों के कार्य करने के घंटे ८ से 
“ज्यादा न हों--यह निश्‍चय कराया | इंग्लैंड में Aca के श्रमी-संघ ने खानों के 
श्रमिकों की माँगों को सरकार से ज़बर्देस्ती स्वीकृत कराया। इस सब का प्रभिप्राय 
यह है कि श्रमिकों का आशिक संगठन ठीक ऐसा संगठन है, जैसा राज्य का 
` संगठन। दोनों संगठन स्वतन्त्र हैं। इसी प्रकार अन्य संगठन भी हो सकते हैं 
जो अपनी सत्ता रखता at, जिस पर राज्य का नियन्त्रण न हो, जो राज्य से 
सर्वथा स्वतन्त्र हो। इस प्रकार स्वतन्त्र समुदायों की सत्ता को मानने का सिद्धांत 
“बहुसमुदायवाद' (Pluralism) कहलाता है। कोल का कहना है कि राज्य 
सर्वोपरि सत्तां नहीं है, राज्य तथा fies सम-कक्ष सत्ताएँ हैं, बराबर की 
सत्ताएँ हैं, और राज्य को ग्राथिक-संगठतों में हस्तक्षेप करने का ग्रधिकार नहीं 
a1 zon ; 
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कोल के अनुसार देश की व्यवस्था के लिए तीन समुदाय होने आवश्यक 
#1 वे तीन समुदाय निम्न हैं :-- 
(अ) केन्द्रीय पालियामेंट (इसका काम देश की रक्षा करना आदि होगा) । 
(at) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ (म्युनिसिपैलिटी, जिला बोडे, ग्रादि 
जिनका काम स्थानीय कार्य करना, स्वास्थ्य आदि- को देख-भाल 
होगा) । 
(इ) free (ये राज्य की संपूर्ण श्राथिक-व्यवस्था का संचालन करेंगे) । 
इस प्रकार राज्य तथा fires एक-दूसरे से स्वतन्त्र होंगे, सम-कक्ष होंगे, एक- 
दुसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार HTT को सर्वथा स्वतन्त्र 
कर देने से ही समाज का पुननिर्माण हो सकता है--यह कोल सदुश गिल्डवादियों 
का कथन S| 
(३) गिल्ड-समाजवाद का मूल्यांकन तथा झालोचना--समष्टिवादी' 
(Collectivists) बैवानिक उपायों द्वारा, प्रचार, आन्दोलन, पालियामेंट 
द्वारा पूजीवाद का विनाश करना चाहते हैं; “संघवादी' (Syndicalists) उम्र 
उपायों द्वारा, अरवैबानिक उपायों द्वारा, तोड़-फोड़ द्वारा पूंजीवाद को नष्ट करना 
चाहते हैं; गिल्ड-समाजवादी (Guild socialists) इन दोनों के वीच के 
रास्ते पर चलते हैं। ये न तो पालियामेंट आदि में विश्वास करते हैं, न तोड़-फोड़ 
में। इनका मध्य-मार्ग है--धीरे-बीरे चलना, राज्य की सहायता द्वारा नहीं, 
तोइ-फोड़ द्वारा भी नहीं, अपितु अपने संगठन को मंज़बूत करके, गिल्डों के सान से 
आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना । ये पू'जीपतियों से सीधी लड़ाई नहीं मोल लेते; 
न राज्य की सहायता से कानूनों के जरिये लड़ते हैं, ये तो थोड़ा-थोड़ा करके, घीरे- 
चीरे अपने भ्रधिकारों को बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बढ़ाते-बढ़ाते कारखानों 
पर ये ही छा जायें--ऐसी वस्था ला देना चाहते हैं। 


(ङ) अराजकवाद 
(ANARCHISM) 


“ग्रराजकवाद' तथा 'ग्रराजकतावाद' में भेद हैं। अराजकवाद' का अर्थ 
है, ऐसा संगठन जिसमें राज्य की कल्पना न हो, अराजकतावाद' का अर्थ है ऐसा 
संगठन जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था ही न हो, आपा-धापी हो। एसा कोई 
‘ara’ नहीं है, जो व्यवस्था को ही न मानता हो, इसलिए 'अराजकतावाद' कोई 
वाद नहीं है। हाँ, भ्रराजकवाद' एक वाद' है जिसका अर्थ है-सुव्यवस्था तो हो 
परन्तु वह सुव्यवस्था राज्य के जरिये न हो। 

. (१) अराजकवाद की व्याख्या--अ्राजकवाद का कहना है कि आदश 
समाज वहं है जिसमें राज्यकी सत्ता न हो, जो “राज्य-विहीन' (Stateless) 
हो। राज्य की उत्पत्ति कसे होती है ? कुछ जबर्दस्त लोग दूसरों को अपने 
काबू कर लेते हैं, और अपनी मनमानी चलाते हैं । राज्य से उनका उल्लू सीधा 
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होता है, उनका स्वार्थ पूरा होता है, सवसाधारण का इससे हित नहीं 
होता। प्रजातन्त्र में भी क्या होता है? प्रजातन्त्र में भी गुट बन जाते ह 
आर सब भ्पने गुटों का हित साधने में जुट जाते हैं । प्रजातन्त्र में यह 
हो सकता है कि देश में बीस पाटियां हों, इनमें से एक पार्टी को जितने 
बोट मिलें, उनसे कहीं अधिक वोट दूसरी पार्टियों के मिलाकर हो जाते हों, 
परन्तु अलग-अलग उनके वोट कम रहते हों । ऐसी हालत में कम वोट होने पर 
भी सबसे भ्रधिक संगठित पार्टी शासन करती है और अपने से भिन्न मत वालों 
पर ज़बर्दस्ती करती है। प्रजातन्त्र में भी जो लोग एक बार चुने जाते हैं, फिर 
उनका निर्वाचकों की तरफ़ ध्यान नहीं रहता, वे श्रपनी ही चलाते हैं। श्रगर 
प्रजातन्त्र में भी जबरदस्ती का अंश रहता है तब मानना पड़ेगा कि राज्य का आधार 
जबरदस्ती है। भ्रराजकवादी झी जोड (Joad) का कहना है कि श्रराजकवाद 
का उद्देश्य मनुष्य को किसी भी प्रकार के राज्य की इस ज़बदंस्ती से छुड़ाना है, 
उसे स्वतन्त्र करना है। केसे छुड़ाना है? नागरिक की हैसियत से 'राज्य' की 
जबरदस्ती से, उत्पादक की हैसियत से 'पू'जीवाद' की जबदंस्ती से, विचारक की 
हैसियत से ad से। इस समय राज्य, पु जीवाद तथा धर्म के बंघनों से हम 
जकड़े हुए हैं, इनके राज्य से मानव-समाज को मुक्त कर देना 'अराजकवाद' है। 
` (२) श्रराजकवाद में व्यवस्था कंसे रह सकेगी ? भराजकवाद का सबसे 
प्रबल समर्थक क्रोपोटकिन (Kropotkin) को कहा जाता है। वे रूस के ` 
निवासी थे। उनका कहना है कि यह समझना कि राज्य नहीं होगा तो लोग एक 
दूसरे को खा जायेंगे, एक-दूसरे को लूटेंगे, गलत धारणा है। डाबिन का सिद्धांत 
कि बलवान्‌ कमज़ोर को पछाड़ देता है, गलत है। निम्न श्रेणी के प्राणियों में भी 
वही प्राणी जीवित रहते हैं जो परिस्थिति के साथ संघर्ष करते हुए एक-दूसरे की 
सहायता करते हैं, एक-दूसरे के साथ संघर्ष तथा स्पर्धा नहीं, सहयोग से चलते हैँ | 
मानव-जगत्‌ में तो सहयोग का सिद्धांत झाधारमूत सिद्धांत है। भ्रगर किसी समुदाय 
में सहयोग' की म्रपेक्षा संघर्ष तथा स्पर्धा की मात्रा भ्रधिक हैँ तो उस समुदाय का 
बिनाश ग्रवस्यंभावी है। मनुष्य स्वभाव से लड़ने-झगड़ने वाला, लूट-मार करने 
बाला नहीं हैं। स्वभाव से वह सहयोगी, शान्तिप्रिय तथा व्यवस्थाप्रिय है। 
इसलिए अगर हम अपनी सामाजिक-व्यवस्था में से ज़बदंस्ती करने वाली दो 
चीज़ों को निकाल दें तो समाज में व्यवस्था अपने-आप हो जायेगी, उसके लिए 
राज्य की आवश्यकता नहीं होगी । ज़बदेस्ती करनेवाली दो चीज़ क्या हैं? 
क्रोपोटकित का कहना है कि वे दो चीज हैँ-हमारी स्पर्धात्मक श्राथिक 
व्यवस्था' (Competitive economic system) तथा बघभ्रयोगात्मक 
राजनीतिक व्यवस्था’ (Coercive political system) 1 “स्पर्धात्मक 
आथिक व्यवस्था! न हो, बलप्रयोगात्मक राजनीतिक व्यवस्था न हो तो इनके 
स्थान में कौन-सी व्यवस्था हो? इसका उत्तर क्रोपोटकिन ने यह दिया हैं 
कि इनके स्थान में "ऐच्छिक समितियां (Voluntary associations) 
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हों, जिनमें जवर्दस्ती का कोई अंश न हो। हम यहाँ इन तीनों को व्याख्या 
करेंगे । 

(i) स्पर्धात्मक आर्थिक-व्यवस्था का art (Abolition of com- 
petitive economic 5५४/७॥ )---भ्रराजकवादियों का कहना है कि आज 
की श्राथिक-व्यवस्था 'स्पर्धात्मक' है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग 
at के द्वारा श्रधिक सम्पत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ पीछ रह जाते हैं। 
अधिक सम्पत्ति वाले 'पँ जीवादी' और बिना सम्पत्ति वाले निर्वन रह जाते हैं। 
'पूंजीवादी' व्यवस्था को नष्ट करने के लिए समाज की आर्थिक रचना स्पर्घा' 
(Competition) पर आश्नित नहीं होनी चाहिए। समाज का भ्राथिक-निर्माण 
“स्पर्घा' के स्थान में 'सहयोग' (Co-operation) पर आश्रित होना चाहिए। 
जहाँ सहयोगी भावना आयी वहां ग्राथिक विषमता श्रपने-प्राप दूर होने लगेगी। 

'सहयोग' की श्राथिक-व्यवस्था का क्या रूप होगा ? आ्ा्थिक-व्यवस्था के 
दो छोर हैं--एक है सम्पत्ति के “उत्पादन' का, दूसरा है सम्पत्ति के “वितरण' 
का। सम्पत्ति के 'उत्पादन' (Production) के संबंध में ्रराजकवादियों का 
कथन है कि कारखानों तथा भूमि पर, उत्पादन के साधनों पर, व्यक्ति का नहीं, 
समाज का अधिकार होना चाहिए। श्रमिकों के संघ इन कारखाचों का संचालन 
करें, और वैयक्तिक सम्पत्ति की भावना को समाप्त कर दिया जाय । सम्पत्ति 
के 'वितरण' (Distribution) के संबंध में भ्रराजकंवादियों का कथन हूँ 
कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री बिना मूल्य दी जानी 
चाहिए। वंयक्तिक सम्पत्ति या पूंजीवाद तभी बनता हैँ जब आवश्यक जीवनो- 
'पयोगी सामग्री किसी को कम, किसी को अधिक मिलती है। जव सब को जीवनो- 
पयोगी सामग्री समान रूप से मिलेगी, तब पूँजी जमा करने का, बैंक बेलेंस बढ़ाने 
का किसी को प्रलोभन न होगा और पूंजीवाद भ्रपने-आप समाप्त हो जायगा। 
काम सब यथा-शक्ति करेंगे, अपनी सामथ्यं के AAT परन्तु सब की 
आवश्यकताओं की पत्ति बराबर की जायगी। 

ऋ्ोपोटकिन का कहना है कि आवस्यक सामग्री सबको बिना मूल्य के मिलची 
चाहिए, वितरण का यही सिद्धांत ठीक है। जो लोग कहते हैं कि अगर सब-कुछ 
मुफ्त मिलने लगा तो काम कौन करेगा इस का उत्तर कोपोटकिन यह देता है कि 
-काम करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। पेंशनर लोग भी बेकार बेठना नहीं चाहते। 
'मनुष्य कुछ देर बिना कुछ किये वेठ सकता हैं, परन्तु काम करे ही नहीं--ऐसा नहीं 
महोता। ‘arta waa कमं स्वभाव: प्रङ्ृतिजेर्गृणः। मनुष्य न भी चाहे तो 
भी उसका स्वभाव ही ऐसा है कि कमं कें बिना वह रह नहीं सकता। इसलिए यह 
wert व्यथे है कि सबको सबःकुछ विना दाम के मिलने लगेगा तब काम कौन 
करेगा ? 

(ii) बलप्रयोगात्मक राजनोतिक-व्यवस्था का अन्त (Abolition 
of coercive political system) --सपर्धात्मक प्राधिक-व्यवस्था को हटा देने 
७ 
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से समाज का पुननिर्माण होगा, इसके साथ दूसरी वस्तु जिससे समाज का 
झराजकवादी पुननिर्माण करना चाहते हैं, वह हैं राज्य को ही समाप्त कर 
देना। कुछ लोग राज्य के विरुद्ध होते हुए भी इसे एक आवश्यक बुराई मानते 
हैं, अराजकवादी राज्य को बुराई ही नहीं मानते, अनावश्यक बुराई (Un- 
necessary evil) मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य बल-अयोग का नाम 
है, बल-प्रयोग के लिए ही उुलिस, सेना, न्यायालय, जेल, कानून आदि बनते हैं । 
इन सबमें व्यवस्था नहीं भ्रव्यवस्था होती हैं। जब शासन किया जाता है तव शासन 
तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, कातून बनते हैं, तव कानूनों को तोड़ा जाता है। 


(४1) ऐच्छिक समितियों का निर्माण (Formation of Voluntary 
associations) प्रश्‍न यह रह जाता है कि अगर बल-प्रयोग न होतो 
देश में व्यवस्था कैसे होगी ? भ्रराजकवादियों का कहना है कि भ्रराजक-समाज 
का संगठन बल-प्रयोग के ग्राधार पर नहीं होगा, भिन्न-भिन्न सामाजिक-संगठनों 
की स्वतन्त्र इच्छा के आधार पर होगा। भ्रगर लोगों को घरों की आवश्यकता है 
तो ऐसे लोग अपने ATT इकटूठे हो जायेंगे, जिन्हें घरों की ज़रूरत है और उनका 
एक संगठन ग्रपने आप बन जायगा । भगर माता-पिता को बच्चों को पढ़ाने की 
झ्रावश्यकता है तो ऐसे माता-पिता इकद्ठे हो जायेंगे, भ्रपने-भ्राप एक संगठन बना 
लेंगे। इस प्रकार भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए श्रावश्यकता पड़ने पर श्रपने श्राप 
ऐच्छिक समितियाँ बन जायेंगी । शिक्षा का कार्य करनेवाली ऐच्छिक समितियाँ, 
उत्पादन का कार्य करनेवाली ऐच्छिक समितियाँ, उद्योग तथा व्यवसाय का कार्ये 
करने वाली ऐच्छिक समितियाँ--ये भ्रपने-आप बनती चली जायेंगी और अपने 
नियम भ्रपने-आप बना लेंगी | ये सब ऐ च्छिक-समितियाँ पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होंगी, 
झपने पदाधिकारियों को भ्रपने-भ्राप चुनेंगी, अपने-आप अपनी व्यवस्था करेगी। 
क्रोपोटकिन ने इन 'ऐच्छिक-समितियों' को 'कम्यून' (Commune) का नाम 
दिया है। 


. इन 'कम्यूनों' का संगठन स्थानीय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीध होगा। उदाहरणार्थं, 
fae भर के सब कम्यूनों के प्रतिनिधि मिलकर जिला-कम्यून को बनायेंगे, जिला- 
कम्यूनों से प्रतिनिधि भेजे जायेंगे जिनसे क्षेत्रीय-कम्यून बनेंगे, क्षेत्रीय-कम्यूनों के 
प्रतिनिधि मिलकर प्रांतीय या केंद्रीय कम्यून वनायेंगे। यही सिलसिला जव 
संसार भर में चल जायगा तो भिन्न-भिन्न देशों के प्रतिनिधि मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय 
कम्यून बनायेंगे, भौर जो कार्य इस समय राज्य करता है वही कायं ये स्वेच्छा से 
बने fae के, क्षेत्र के, प्रांत के, केन्द्र के, श्रनतर्राष्ट्र के कम्यून करेंगे। इस प्रकारः 
संपूर्ण समाज राज्य के बलभ्रयोग पर संगठित न होकर सबकी सहयोग की स्वतन्त्र 
इच्छा पर संगठित होगा । ऐसी हालत में ग्रव्यवस्था कहाँ रहेगी । 


(३) ग्रराजकवादं का मूल्यांकन तथा झआालोचना--अराजकवाद का 
मूल्यांकन तथा इसकी ्ालोचना करते हुए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा :-- 
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(i) इसमें सन्देह नहीं कि राज्य के द्वारा संसार में युद्धों का सूत्रपात होता 
है, एक देश दूसरे देश का शत्रु हो जाता Fl संसार के दो विश्व-युद्ध राज्यों द्वारा 
ही लड़े गये Al इससे कहा जा सकता है कि राज्य का विचार विश्व के लिए 
हितकर नहीं हैं, परन्तु यह बात भी ठीक है कि राज्य ही संसार मे सम्यता ,संस्क्ृति, 
विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन का रक्षक है। राज्य की संस्था में इनका जितना विकास 
हो सकता है, उतना दूसरी तरह नहीं | 

(ii) क्रोपोटकिन का यह कथन कि डाविन का वलशाली का निर्वल 
को खा जाने का सिद्धांत प्रकृति में नहीं चल रहा, ठीक नहीं है। प्रकृति में बलवान्‌ 
निर्वेल को निगल रहा है। मनुष्यों में स्वार्थ, संघर्ष चारों तरफ़ दिखाई देता है। 
यह कहना कि मनुष्य सहयोग से ही चलता है, श्रादशेवादी कल्पना है। 

(üi) यह कहना कि सबको सब-कुछ एक-समान बाँट दिया जाय--यह भी 
्रादशेवादी कल्पना है। WIL सब-कुछ. विना हाथ-पेर चलाये मिलने लगे तो 
निकम्मों की भरमार हो जायगी । यह ठीक है कि मनुष्य के काम वगेर नहीं 
रहता, परन्तु इसकी क्या गारन्टी है कि.जिन लोगों को घर बैठे सब-कुछ मिलेगा 
वे वही काम करेंगे जो समाज की दृष्टि से उत्पादक तथा लाभप्रद होगा । . 

(च) गांधीवाद" 
(GANDHISM) 

महात्मा गांधी के सामाजिक पुननिर्माण के विचार भारतीय परिस्थितियों 
को देख कर बने थे | गांधीवाद को समझने कें लिए गांधी जी के ्राथिक, राजनीतिक, 
सामाजिक तथा ग्राघ्यात्मिक विचारों को समझना जरूरी है। इन चारों पर हम 
यहां प्रकादा डालेंगे | 
[गाँधी जी के श्रार्थिक पुननिर्माण के विचार] 

(१) ग्रामोण पुननिर्माण--भारतं ग्राम-प्रधान देश हैं इसलिए महात्मा 
गांधी का कहना था कि भारत का नक्शा बदलना हो तो ग्रोमों का नक्शा बदलना 
होगा । भारत की सामाजिक रचना इस समय इतनी eT TET हो चुकी है कि 
जब तक भारतीय-समाज की इकाई--ग्राम का सुधार नहीं किया जाता तब तक 
भारतीय समाज का सुधार नहीं हो सकता। उनका कहना था कि ग्रामों को HRT- 
निर्भर होना चाहिए। मनुष्य की श्राघारभूत MAAR दो हैं--अज्न तथा 
वस्त्र । ग्रामों में इतना AA उत्पन्न होना चाहिए कि उन्हें दूसरे का मुँह न ताकता 
पड़े । ग्रामां में रुई भी इतनी पैदा होनी चाहिए कि बाहर से कपड़ा न मेंगाना पड़े। 
प्रत्येक ग्राम में खड्डियाँ होनी चाहिएँ, जुलाहे इतना कपड़ा तैयार कर दें कि गाँव 
की ज़रूरियात वहीं से पूरी हो जायें । भ्राजकल के उद्योगीकरण से गाँव खाली | 


* Give briefly history of social reform movement in India 
with special reference to the role of Mahatma Gandhi. (1962) 


(इस प्रश्न के उत्तर के लिये भ्रध्याय & भी देखिये) 


i 
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होते जाते हैं, भारत का नक्शा बदलता जा रहा है। यह देश के हित में नहीं है। 
जिन लोगों को खुली हवा में रहने का अभ्यास है, जिनका स्वास्थ्य स्पृहणीय है, वे 
शहरों में जा बसते हैं, अपना स्वास्थ्य, अपनी भ्राज़ादी सब-कुछ खो देते हैं । बड़े- 
बड़े उद्योगों के स्थान में लघु-उद्योग होने चाहिएँ ताकि ग्राम के लोग अपने घरों 
में रहकर आजीविका का उपार्जन कर सकें। गाँव को रहने का श्रादशं स्थान बनाना 
चाहिए। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल रादि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए | गाँव ` 
में ही सब प्रकार की सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। गाँवों के इस प्रकार के जीवन को 
वे राम-राज्य का नाम देते थे । 

(२) गाँधी जी की आर्थिक-योजना का पहला तत्व समाज-कल्याण था-- 
यांघी जी ने अपनी झाथिक विचारधारा का नाम “सर्वोदय विचारयारा' रखा AT | 
अथंशास्त्र' की प्रचलित विचारधारा तथा 'सर्वोदय' की विचारधारां में मौलिक 
भेद है । ये दोनों यह तो स्वीकार करते हैं कि उद्योग के क्षेत्र को छोड़कर अन्य 
क्षेत्रों में मनुष्यों का आपसी व्यवहार प्रेम, सद्भावना, सेवा ग्रादि पर भ्राश्चित रहता 
है। सैनिक, डाक्टर, वैद्य, वकील, ग्रध्यापक आदि के पेशे में घनोपार्जन का उद्देश्य 
तो रहता है, परन्तु इन व्यवसायों का प्रवान-उद्देश्य समाज के लिए उपयोगिता 
होना, ate गौण उद्देश्य ्रर्थोपार्जेन होता है। प्रचलित 'श्र्थेशास्त्र' तथा 'सर्वो- 
aa’ में पहला भेद यह है कि प्रचलित अर्थशास्त्र यह मानकर चलता है कि उद्योग 
के क्षेत्र में भ्रर्थोपार्जन मुख्य है, समाज के कल्याण की भावना गौण है। भ्रन्य 
व्यवसायों काः मूल त्याग-मावना है, उद्योग का मूल स्वार्थ-भावना है। 
अन्य व्यवसायों को करते हुए पैसा कमाया जाता है, व्यापार-उद्योग 
मुख्य तौर पर पैसा कमाने के लिए ही किये जाते हैं। इसीलिए मालिक- 
मजदूर में सदा संघर्ष और तनातनी चला करती है। महात्मा गांवी की 'सर्वोदय' 
की विचारःधारा ग्रर्थयास्त्र के प्रचलित इस विचार से उल्टी है। सर्वोदय का 
कहना यह है कि जैसे सैनिक, डाक्टर, वकील, अव्यापक wile अन्य व्यवसायों 
में सामाजिक-कल्याण मुख्य उद्देश्य होता है, भ्र्थेप्राप्ति उसके साथ-साथ गौण 
रूप में हो जाती है, वैसे उद्योग तथा व्यापार में भी सामाजिक-कल्याण का विचार 
ही मुख्य होना चाहिए , भर्थेप्राप्ति का विचार मुख्य नहीं होना चाहिए | भ्रगर 
व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में समाज-कल्याण की यह भावना झा जायेगी, तो सैनिक 
तथा डाक्टर की तरह HAMAS जागृत हो जाने के कारण झावश्यकता पड़ने 
पर व्यापारी भी समाज के कल्याण के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहेगा | 
ऐसी हालत में माल में मिलावट करना तो एक अ्रसंभव बात हो जायगी | साथ ही 
आजकल जैसे मज़दूर को हर समय नौकरी खोने का भय बना रहता है, वह नहीं 
रहेगा । व्यापारी ATA श्रमी को सदा इतना अवश्य देता रहेगा जिससे श्रमी को 
ग्राथिक तंगी का कभी भय न हो। वर्तमान श्रय॑ज्ञास्त्र' तो व्यापार को केवल पेसा 

कमाने का साधन मानता है, परन्तु “सर्वोदिथ' के श्रतुसार व्यापार केवल पेसा 
कमाने का साधन न होकर समाज-सेवा ALL समाज-कल्याण का साधन होगा । 
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इसी दृष्टि को सम्मुख रखकर भारत की वर्ण-व्यवस्था में वैश्य का कतंव्य धन कमा 
कर उसे सामाजिक हित के कार्यों में लगा देना कहा गया था, उसका भ्रपने पास 
संग्रह करना नहीं । जब व्यापार में यह भावना श्रा जायगी, तब ओद्योगिक-युग के 
परिणाम--स्ट्राइक, कारखानों में ताले ठोक देना--श्रादि ग्रपने-श्राप मिट 
जायेंगे । महात्मा गांधी का यह दृष्टिकोण था। 

(३) याँधीजी की आथिक-योजना का दूसरा तत्व ग्र्य-शास्त्र के माँग तथा 
पूति एवं प्रतिस्पर्धा के नियम को न मानना था--'सर्वोदय' की विचार-धारा और 
प्रचलित 'अर्थशास्त्र' में दूसरा भेद यह है कि 'श्र्थशास्त्र' तो यह मानकर चलता 
है कि ग्रर्थोत्पादन के क्षेत्र में “माँग और gf (Demand and supply) 
तथा 'प्रतिस्पर्या' (Competition) के नियमों के ग्रनुसार वस्तु का मूल्य 
निर्धारित होता है। अगर माँग ज़्यादा है और gta नहीं हो रही, तो दाम बढ़ 
जायगा, ATT माँग कम है ्रौर Ofer ज्यादा हो रही है, तो दाम घट जायगा | 
वस्तु तथा मनुष्य दोनों पर यह नियम घटता Fl गेहूँ बहुत पैदा हो गया, 
खरीदार कम हैं, दाम गिर जायगा । किसी काम पर मजदूर ज्यादा ग्रा गए, 
मजदूरी कम हो जायगी; मजदूर मिल ही नहीं रहे, तो मजदूरी बढ़ जायगी । 
महात्मा गांधी की सर्वोदय' की विचार-धारा गर्थ-शास्त्र की इन बातों को नहीं 
मानती । इस विचारधारा का कहना है कि वस्तु का मूल्य “माँग श्रौर gfe 
एवं प्रतिस्पर्धा पर आश्रित नहीं होना चाहिए । वस्तु का मूल्य उस वस्तु की 
समाज के लिए उपयोगिता या समाज के लिए कल्याण करने की सामथ्यं पर 
श्राश्रित होना चाहिए | खाने-कपड़े की वस्तुओं की समाज के सिए अत्यधिक 
उपयोगिता है । इनका मूल्य माँग तथा पृरत्ति' एवं 'प्रतिस्पर्धा' के नियमों से 
बढ़ना नहीं चाहिए।. 'सर्वोदय' का कहना है कि अगर अर्थशास्त्र के नियमों से 
इनका मूल्य बढ़ता है, तो उन नियमों को ताक में रख देना चाहिए। व्यापारी का 
aia है कि स्वयं नुकसान उठा कर भी समाज के हित के लिए ऐसी वस्तुओं का 
मूल्य न बढ़ने दे अगर राज्य को इसमें मदद देने की ज़रूरत पड़े तो मदद दे । 
इसी प्रकार “सर्वोदय' का कथन है कि श्राज तो 'माँग झौर पृत्ति' तथा प्रतिस्पर्घा' 
के आधार पर पारिश्रमिक या मजदुरी की दर निश्चित की जाती है, परन्तु MA- 
शास्त्र का यह नियम भी ठीक नहीं है। पारिश्रमिक की दर काम करने वालों 

की संख्या पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। मुझे अपने घोड़े के पेर में नाल लगवानी 
है, तो नालबन्दी का काम करने वालों की संख्या बीस रहे या बीस हजार रहे, 
उनके बीच, अ्रधिक संख्या के कारण 'प्रतिस्पर्धा' रहने पर भी, नाल जोड़ने वाले 
की उचित मज़दूरी में रत्ती भर भी फ़रक नहीं पड़ना चाहिए । माँग और पूर्ति के 
नियमान्‌सार कम-से-कम मूल्य देने के बजाय श्रमी को हमें न्याय्य तथा उचित मूल्य 
देना चाहिए --यह महात्मा गांधी की, “सर्वोदय” की विचार-धारा है। “सर्वोदय 
का कहना है कि मान लीजिए मेरे पास दो श्रमी काम माँगने के लिए आये, जिनमें 
से कम पारिश्रमिक माँगने वाले को मैंने रख लिया । इसका नतीजा यह होगा कि उन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


दो में से बेकार आदमी तो AMT मरेगा ही, .साथ ही काम करनेवाले श्रमी को भी 
आघा पेट ही रहना TSM | इसके बजाय, काम करने वाले को अगर पूरा पारिश्रमिक 
दिया गथा, तो बह भरपेट खा सकेगा । श्रमी को प्रतिस्पर्वा के नियम से कम-से- 
कम पारिश्रमिक देने के स्थान में उसे न्याय्य तथा उचित एवं पूरे पारिश्रमिक देने 
का परिणाम यह होगा कि वह दूसरों को भी दूरा पारिश्रमिक देगा जिससे न्याय 
का वृक्ष सूखने की अपेक्षा फूले-फलेगा | इस प्रकार अगर समाज में थन का 
सम-विभाजन होगा, तो श्रेणियों के कारण जो विषमता पायी जाती है, वह कम 
हो जायगी। 
[गांधी जी के राजनीतिक पुर्नानर्माण के विचार | 
(१) अहिसात्मक-क्रांति--क्रांति एक राजनीतिक विचार है। क्रांति का 
हिंसा के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । जिस क्रांति में हिसा न हो, मार-काट न हो, 
उसे हम क्रांति ही नहीं समझते । महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक- 
जगत को एक मौलिक विचार दिया । वह विचार था 'हिसात्मक' के स्थान में 
अहिसात्मक' क्रान्ति का। वे मूलतः ग्राघ्यात्मिक व्यक्ति थे। ग्रध्यात्मवाद में 
द्वेष का स्थान प्रेम को, हिसा का स्थान Alaa को है। ATT आध्यात्मिक व्यक्ति 
राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह अपने प्रेम तथा Alea के तत्त्वों 
को कँसे छोड़ सकता है? महात्मा गांधी ने जब राजनीतिक-जगत्‌ में प्रवेश 
किया तव उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण उन्हें क्रांति का एक नया, सवथा 
मौलिक रूप सुझा। उन्होंने कहा कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना, द्वेष के स्थान 
में प्रेम करना है। तो फिर कया हम शत्र से प्रेम करें? शत्रु से प्रेम करे तो वह 
शत्र नहीं रहता | इस प्रन का उत्तर देने के लिए वे ज़रा गहराई में उतरे। उनका 
कहना था कि शत्रु तथा वे दुर्ग जिनके कारण वह्‌ हमें शत्रु दिखाई पड़ता है--- 
दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। हमें असल में शत्रु के प्रति शत्रुता नहीं है, शत्रु के दुर्गुणों 
के कारण TAT है। इसका प्रमाण यह है कि अगर शत्रु का व्यक्तित्व वही बना 
रहे, और वह उन दुर्गुणों को त्याग दे जिनके कारण वह हमारा शत्रु है, तव हमारी 
उससे शत्रुता नहीं रहती। हम WA से प्रेम कर सकते हैं, उससे प्रेम करते हुए 
उसके दुर्गुणों से शत्रुता कर सकते Jl इस प्रकार की प्रक्रिया ही अहिसात्मक- 
क्रांति है। महात्मा गांधी ने श्रपनी इस विचारधारा को क्रिया में परिणत किया। 
वे अंग्रेज़ों के मित्र रहे, परन्तु अंग्रेज़ी राज के प्रवल विरोधी रहे, उसके प्रति 
उन्होंने क्रांति का झंडा खड़ा किया। यही उनकी अ्रहिसात्मक क्रांति थी। इस 
क्रांति में दत्र के प्रति शस्त्रों का प्रयोग करने के स्थान में उन्होंने ATT को कष्ट में 
डालने का साधन प्रयुक्त किया। स्वयं जेल गये, लाठियाँ खाई, उपवास किये। 
इससे UAL का हृदय पसीजा, उसे भ्रपने शासन को बदलने के लिए विवश होना 
पड़ा । इस ग्रहिसात्मक क्रांति को उन्होंने सत्याग्रह का नाम fear l 
(२) राजकीय शक्ति का विकेख्रीकरण या पंचायत-राज--राजनीतिक 
दृष्टि से गांबी जी राजकीय सत्ता के विकेन्द्रीकरण' (Decentralization) के 
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पक्षपाती थे। उनका कहना था कि इस देश में सत्ता ग्रामों में ग्राम-वासियों के हाथ 
में ArT चाहिए। भारत क्योंकि ग्रामःप्रघान देश है इसलिए भारत में जन-तंत्र का 
अथ हैँ ग्राम के हर व्यक्ति का यह अनुभव करना कि कहीं दूर से शासन नहीं हो 
रहा, उसके गाँव से शासन चल रहा है। यह तभी हो सकता है जब हर गाँव में 
पंचायत की स्थापना हो, पंचायतों का राज्य ST | भारत के स्वतन्त्र होने के वाद हर 
प्रान्त में पंचायत-राज की स्थापना हो गई। २ अक्तुवर १६५६ में राजस्थान में, 
३ दिसम्बर १९६१ में उत्तर-प्रदेश में तथा इसी प्रकार भ्रन्य सभी प्रान्तों में अब 
पंचायत-राज स्थापित हो चुके हैं। पंचायत-राज की कल्पना को ही महात्मा 
गांधी राम-राज्य का नाम देते थे। 
[ गाँधी जी के सामाजिक पुननिर्माण के विचार ] 


(१) महिला-श्रान्दोलन--महात्मा गांधी की विचारधारा का आधार 
अहिसा था। उनके अहिसा के आन्दोलन का अर्थ था किसी पर अत्याचार न हो, 
किसी के मानवता के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। भारतीय समाज में 
स्त्रियों की जो दीन-हीन अवस्था थी वह महात्मा गांधी की परिभाषा में हिसा का 
एक रूप था। महात्मा गांधी ने अपने आन्दोलन में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान 
feat, इस आन्दोलन से स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की 
भावना जागी और महात्मा गांधी के आन्दोलन का कल्याणकारी प्रभाव यह 
. हुआ कि स्त्री स्वतंत्र हो गई। 


(२) हरिजन-भ्आन्दोलन--भ्रहिसा के ग्रान्दोलन की दूसरी उपज हरिजनों 
का आन्दोलन था । श्रगर हिसा एक व्यापक भावना है, तो किसी के मानवीय 
अधिकार का अपहरण हिसा Sl बाहर वालों के साथ हिसा के शस्त्र का प्रयोग 
करते हुए सत्याग्रह का आन्दोलन चला, Wat वालों के साथ अहिसा के Wer 

. का प्रयोग करते हुए हरिजन-आन्दोलन चला। हमें सब को भाई-भाई समझना 
चाहिए, किसी को नीच नहीं समझना चाहिए, किसी के साथ हीनता का, AAT- 
चार का बर्ताव नहीं करना चाहिए । हरिजन-्रान्दोलन इसी विचार-घारा का 
परिणाम था । 

(३) जाति-व्यवस्था-प्रचलित जात-पात का भ्राधार भी मानवता का 
तिरस्कार था, मनुष्य के मूलभूत श्रधिकारों को न मानना था। संसार में जन्म से 
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान हैं। अहिसा का विचार जब पूर्ण 
विकसित होता है तब छोटे-बड़े की भावना स्वयं मिट जाती है, सब एक-दूसरे 
का आदर करते हैं, मनुष्य मनुष्य का जन्म-जात भेद नहीं रहता । यही कारण 
है कि महात्मा गांधी जन्म के आधार पर चलने वाली जाति-व्यवस्था को नहीं 
मानते थे। जाति-व्यवस्था के कारण छग्राछत का भेद Tal होता है, रोटी-बेटी 
का भेद पैदा होता है, महात्मा गांधी की अहिसा की विचारधारा A इन सब 
बातों को कोई स्थान नहीं था | 
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[ महात्मा गांधी के झ्राध्यात्मिक पुननिर्माण के विचार ] 

(१) वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में अ्रभेद--महात्मा गांवी से पहले 
आध्यात्मिकता का We था व्यक्ति का संसार से अलग होकर अपने चरित्र का 
निर्माण, अपनी भ्राध्यात्मिक उन्नति। व्यक्ति श्रगर अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चर्थे, अपरिग्रह का पालन करता है तो उससे वे सन्तुष्ट थे। महात्मा बुद्ध तथा 
इसा मसीह अध्यात्मवादी थे, परन्तु उन्होंने व्यक्ति के चरित्र-निर्माण पर ही बल 
दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि वेथक्तिक तया सामाजिक क्षेत्र श्रलग- 
झलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही क्षेत्र के दो हिस्से हैं। महात्मा गांधी उन्हीं कल्याण- 
कारी सिंद्धान्तों का प्रयोग विशाल विश्व पर करना चाहते थे जिनका दूसरे 
भ्रध्यात्मवादियों ने प्रयोग व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए किया। वे व्यक्ति 
तया समाज को भिन्न-भिन्न न मान कर एक ही सत्ता के दो पक्ष समझते थे और 
इसलिए उनका कहना था कि अगर व्यक्ति-व्यक्ति में ईमानदारी से बरतना चाहिये 
तो समाज-समाज में भी ईमानदारी से बरतना चाहिए, अगर व्यक्ति-व्यक्ति में 
सुलह-सफ़ाई से झगड़ों का निपटारा होना चाहिए तो समाज-समाज में भी सुलह- 
सफ़ाई से, बिना लड़ाई के झगड़ों का निपटारा होना चाहिए। समझा यह जाता 
है कि वेयक्तिक-जीवन में तो प्रेम-भाव के द्वारा मामले तथ हों, परन्तु सामूहिक- 
जीवन में तोप-बन्दूक द्वारा मामलों को तय किया जाय ग्राज तक का संसार का 
इतिहास इसी दिशां की तरफ़ चलता रहा है। महात्मा गांवी पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने व्यक्ति तथा समाज के इस भेद को मिटा कर व्यक्ति के ही नहीं समाज के 
सी आध्यात्मिक पुननिर्माण का मार्ग दिंखलाया। 

(२) व्यक्ति तया समाज के ग्रभेद का परिणाम 'सर्वोदय' का विचार--- 
महात्मा गांवी से पहले भारत की आध्यात्मिक विचार-घारा यह थी कि मनुष्य 
को मोक्ष पाने के लिए श्रात्म-साधना करनी चाहिए। इसी विचार-घारा का 
परिणाम था कि मुमुक्षु लोग संसार से परे, वीत-राग होकर, जंगल में निकल 
जाना ही जीवन का ध्येय समझते थे। महात्मा गांवी ने व्यक्ति तथा समाज के 
इस भेद को मिटा कर दोनों को एक कर दिया। उनका कहना था कि समाज 
से भिन्न होकर व्यक्ति भ्रपनी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य पनी उन्नति वहीं 
तक कर सकता है जितना वह दुसरों को उठा सकता Sl मकान की ईट उतनी 
ही ऊँची होती हे जितना मकान ऊँचा होता है। श्रपना भला उतना ही हो सकता 
है जितना हम दूसरों का भला कर सकते हैं। इस विचार-धारा का षरिणाम था 
कि महात्मा गांधी के दुष्टि-कोण से 'आत्मोदय' वहीं तक हो सकता था जहाँ तक 
qafa हो सकता था। उनके कयनानुसार आत्मोन्नति' के लिए 'सर्वोन्नति' 
आवस्यक थी । समाज के पुननिर्माण का उनका यही दृष्टिकोण था। यही कारण 
है कि जनसेवा उनकी विचार-धारा का झाधार था । इस विचार-धारा को 
मूतं रूप देने के लिए उन्होंने सर्वोदय-शब्द की रचना को । इसी 'र्वोदय' को 
झाधार बना कर ग्राचायं विनोवा ने 'भूदान-श्रान्दोलन' को जन्म दिया। 
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सामाजिक-पुर्ननिर्माण के सिद्धान्त - १०४ 


(छ) विनोत्रा भावे का भूदान-यज्ञ का आन्दोलन 


महात्मा गांधी के “सर्वोदय' की विचार-धारा ने आचाय विनोवा भावे के” 
भू-दान यज्ञ के विचार को जन्म दिया। दक्षिण-भारत के तँलंगाना प्रान्त में जब. 
कम्यूनिस्ट लोग किसानों को भड़का-भड़का कर इस बात के लिए प्रेरित कर रहे 
थे कि वे ज़मीन पर जबरदस्ती Hea कर लें, तब श्राचार्य विनोबा उधर पहुंचे। 
हैदरावाद से ३० मील की दूरी पर पोचम्पल्ली नाम का एक गाँव है। वहाँ कुछ 
हरिजनों ने उन्हे घेर लिया और कहा कि हमें खेती-वाड़ी करके श्राजीविका चलाने 
के लिए कुछ भूमि दिलवा दीजिए। श्राचारयं विनोबा ने उनसे कहा कि उनके ATT 
पास तो कोई भूमि नहीं है, परन्तु सरकार से वे इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। सायं 
को जो प्रारथेना-सभा हुई उसमें विनोबा ने इन हरिजनों की समस्या आम जनता के 
सामने रख दी, और पूछा कि कया कोई इन हरिजनों को भूमि देने के लिए तैयार 
हैं ? एक सज्जन रामचन्द्र रेड्डी थे। उन्होंने उठकर कहा कि उनके पास २०० एकड़ 
भूमि पंतुक-सम्पत्ति के रूप में मौजूद है। उसमें से वे १०० एकड़ देने को तैयार 
हैं। यह १८ अप्रैल १९५० की वात Zl जो हरिजन भूमि चाहते थे वे ४० 
परिवार थे। उनसे पूछा गया कि उन्हें कितनी भूमि चाहिए। चाहते तो वे कह 
सकते थे कि उन्हे यह पूरी १०० एकड़ चाहिए, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा।' 
उन्होंने कहा कि हममें से हर-एक को दो-दो एकड़ मिल जाय, तो वस है। ४० 
परिवार हैं, इनके लिए ८० एकड़ से सब का गुज़ारा चल जायगा। इन दोनों 
घटनाओं से श्राचार्य विनोवा पर भारी प्रभाव पड़ा। उन्हें अनुभव हुआ कि वेय- 
क्तिक-स्वार्थ ही मानव-समाज की प्रेरणा में आधार-भूत तत्व नहीं हैं, त्याग भी 
उतना ही आधार-भूत तत्त्व है। रेड्डी का १०० एकड़ देना रौर हरिजनों का 
८० एकड़ ही अपने लिए पर्याप्त समझना--दोनों ही प्रचलित ‘Tea के 
विपरीत घटनाएँ थीं । दोनों का भ्रांघार “सर्वोदय' की भावना थी। इस दिन 
विनोबा को एक नवीन विचार सूझा और उन्होंने भारत के पुननिर्माण में एक 
नवीन कार्य शुरू कर दिया--वह कार्य था जगह-जगह घूम कर भूमि का दान 
लेना और उसे भूमिहीनों को वितरण कर देना। ३१ मार्च १६६४ तक चाये 
विनोबा को ५१ लाख एकड़ के करीब ज़मीन मिल चुकी थी। भूदान के साथ- 
साथ विनोवा ने सम्पत्ति-दान, जीवन-दान, श्रम-दान,. मनुष्य-दान आदि अनेक 
विचारों को जन्म दिया, जो विचार गाज भारत के पुननिर्माण में काम कर रहे हैं । 


प्रसत 


१. सामाजिक-पुर्नानर्माण के आधुनिक सिद्धांत को झालोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए। (१६५७) 

२. भारत में सामाजिक-सुधार के इतिहास का संक्षिप्त विवेचन करते हुए महात्मा 

गांधी का उसमें क्या सहयोग रहा--इस पर संक्षेप में लिखिए । (१६६२) 

साम्यवाद, गांधीवाद, भूदान-यज्ञ में से किसी एक पर निबन्ध लिखिये । 


-wW 
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भिन्नभिन्न देशों में सामाजिक-पुननिर्माण 


{SOCIAL RECONSTRUCTION IN DIFFERENT COUNTRIES) 


हमने पिछले एक श्रध्याय में देखा कि 'समाज-कल्याण' के सम्बन्ध में दो 
विचार-घाराएं हैँ। एक विचार-घारा वाले समाज में राज्य का हस्त-क्षेप होना 
अनुचित समझते हैं, दूसरी विचार-घारा वाले समाज के पुननिर्माण में राज्य का 
हस्त-क्षेप उचित समझते हैं। पहली विचार-घारा पू जीवादियों की है, दूसरी 
विचार-घारा समाजवादियों की है। पुजीवादियों की विचार-धारा के अनुसार 
समाज में राज्य का हस्त-श्वेप व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्त-क्षेप करना है, समाज- 
चादियों के भ्रनुसार समाज में राज्य का हस्त-क्षेप व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
रखने के लिए है। पहले हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जो समाज में राज्य का. 
हस्त-क्षेप नहीं चाहते। उन लोगों का कथन है कि जब व्यक्ति की स्वतन्त्रता में 
राज्य का हस्त-क्षेप नहीं होगा तभी राज्य सही म्रथों में अपने विकास के मार्ग पर 
चलेगा । इन लोगों को हम 'पुननिर्माण-विरोधघी' कह सकते है :-- 

(क) “प्राकृतिक अधिकार-वाद' (Theory of natural rights )— 
जॉन लॉक (१६३२-१७०४) तथा इस विचार के ग्न्य मानने वाले कहते थे 
कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक-प्धिकार हैं, ऐसे ्रधिकार जो मनुष्य के वैसे ही अंग 
हैं, जसे उसके अाँख-नाक-कान। इन अंगों को मनुष्य से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता, भ्रगर पृथक किया जाय तो मनुष्य का स्वरूप ही बिगड़ जाता है, इसी 
अकार मनुष्य के कुछ अधिकार हूँ, जो राज्य ने नहीं, परन्तु परमात्मा ते या 


इस अध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रशन अबतक परीक्षाओं में भ्रा 
चुके हैं: - 

1. “Organisation of social insurance should be treated as 
‘one part only of a comprehensive policy of social progress. Social 
insurance fully deyeloped may provide income security; it is an 
attack upon Want. But Want is only one of the five giants on 
the road of reconstruction and in some ways the easiest to attack. 
‘The others are: Disease, Ignorance, Squalor and Idleness.” Discuss. 
Show the importance of social security in India. (Raj. 1953,1955) 

2. Write a short essay on ‘Five Giants’ which hinder the 
progress of a country. (Rajasthan, 7961) 
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भिन्न-भिन्न देशों में सामाजिक-पुर्नानर्माण १०७ 


अक्कृति ने उसे दिये हैं। इन अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप करना अनुचित है। 
उदाहरणार्थ, राज्य द्वारा किसी वावा के बिना डाले alsa उन्नति कर सकना 
मनुष्य का प्राकृतिक-अधिकार' है, मनुष्य अपने निजी दायरे में दूसरे को हानि 
बिना पहुँचाये जो-कुछ करना चाहे वह सब-कुछ कर सके--इसकी आज़ादी 
होना मनुष्य का प्राकृतिक-अधिकार' है। इस अधिकार के प्रयोग से श्रगर कोई 
धनी हो जाता है, कोई निर्धन, कोई सुखी हो जाता है, कोई दुःखी, तो राज्य को 
उसमें हस्त-क्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इन अधिकारों के क्षेत्र में व्यक्ति 
राज्य की सीमा से वाहर है। जबरदस्ती सब को एक-सा बनाने का प्रयत्न करना 
'उस वर्गं पर अत्याचार है जो अपनी स्वतन्त्र कार्य-क्षमता के बल पर समाज की 
सीढ़ी के ऊपर के पाये पर पाँव रख सकता Sl समाज का नये सिद्धान्तों पर 
पुननिर्माण मानव-समाज के एक हिस्से के 'प्रकृतिक-अधिकारों' को कुचल कर ही 
हो सकता है। यह तभी हो सकता है अगर हम श्रमीरों को अमीर न बनने दें, 
अर्थात्‌ उनकी कार्य-क्षमता के प्राकृतिक-ग्रबिकार' को कुचल दें। 
ग्रालोचना--परन्तु '्राक्ृतिक-अ्धिकार' के इस विचार को रखने वाले 
यह भूल जाते हैं कि वे 'प्राकृतिक-प्रधिकार' की कोई ठीक-ठीक व्याख्या नहीं कर 
सकते | जिस चीज़ को वे चाहते हैं, उसी को “ प्राकृतिक-अधिकार' कहने लगते 
हैं। वे स्वयं घनी हैं भरतः आथिकःक्ेतर में पूर्ण-स्वतन्त्रता को वें प्राकृतिक-पअधिकार' 
कहते हैं, और धन के एक व्यक्ति के पास संग्रह पर लगाये गए प्रतिबन्धो को 
“प्राकृतिक-अधिकारों' पर कुठाराघात कहने लगते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं | 
समाज के अन्य व्यक्तियों को भूखा रखकर सम्पत्ति संग्रह करने का किसी को 
“प्राकृतिक-अ्धिकार' नहीं हो सकता । जीने का सब को 'प्राकृतिक-अधिकार है, 
परन्तु दूसरे को मार कर जीने का कोई प्राकृतिक-अधिकार' नहीं | अतः अगर 
-राज्य तथाकथित 'प्राकृतिक-अधिकारों' में, जो वास्तव में प्राकृतिकअधिकार , 
-नहीं हैं, हस्त-क्षेप कर समाज का पुननिर्माण करता है, तो क्या बुरा करता है?! ` 
` ' (ख) “उपथोगितावाद' (Utilitarian 1॥९०7५) त्यम (१७४८- 
१८३२) तथा उपयोगितावाद के अन्य ्रनुयायियों का कहना था कि मनुष्य 
MHS करता है, अपने प्राकृतिक-अधिकारों, के लिए नहीं करता, अपितु इसलिए 
करता है क्योंकि वह काम उसे 'उपयोगी' अनुभव होता है । उपयोगिता- 
ara’ की दृष्टि से 'प्राकृतिक-अधिकारों' का वाद निस्सार है, सही बात यही है 
:कि मनुष्य जो-कुछ करता है बह्‌ 'उपयोगिता' की दृष्टि से करता है, इसलिए 
करता है क्योंकि वैसा करने से उसे सुख मिलता है। जिस चीज़ से दुःख मिळे उसे 
ag छोड़ देता है, जिससे सुख मिले उसे करने लगता है। ATT यह बात ठीक है, 
at यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य को खुला, स्वतंत्र छोड़ दिया जाय, तो अपने-आप 
बह उस मार्ग को छोड़ देगा जो दुःखदायी होगा और उसे अपना लेगा जो सुखदायी 
होगा। दुःखदायी मार्ग तो किसी भी हालत में उपयोगी नहीं हो सकता । क्या 
सुखदायी है और क्या दुःखदायी है--इसका निर्णय तो व्यक्ति स्वयं कर सकतां 
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१०८ ससाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


है। इसलिए राज्य का काम व्यक्ति तथा समाज के काम में हस्त-क्षेप करना नहीं 
है। राज्य का काम तो व्यक्ति को खुला छोड़ देना है, उसके बाद व्यक्ति खुद- 
घ-रुद ऐसा मार्ग निकाल लेगा जो उसके लिए उपयोगी होगा, उसे सुख देने वाला 
होगा। अगर राज्य समाज के पुननिर्माण का काम अपने हाथ में लेगा, तो वह 
काम व्यक्ति तथा समाज के मागं में दखल दिये बार हो नहीं सकता, और “उप- 
योगितावाद' की दृष्टि से व्यक्ति ही इस बात को तय कर सकता है कि उसके लिए 
क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं Sl इस दृष्टि से उपयोगितावादी भी सामा- 
जिक-पुननिर्माण का विरोब करते रहे हैं क्योंकि इसमें राज्य व्यक्ति तथा समाजः 
के मार्ग में दखल देता है। 

झालोचना--परन्तु उपयोगितावादी यह भूल जाते हैं कि व्यक्ति जव किसी: 
बात की उपयोगिता का निर्णय करता है, तो वह निरे स्वार्थ के दृष्टिकोण से करता. 
है। इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज की नींव में स्वार्थ को भर देता है जिसके कारणः 
समाज में भिन्न-भिन्न स्वार्थ उठ खड़े होते हैं। इन स्वार्थो से स्वस्थ समाज नहीं बन 
सकता, अस्वस्थ समाज बनता FI 

(ग) अर्थशास्त्र का न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धान्त (Economic: 
theory of laissez-faire )—प्र्थेशास्त्रिथों का कहना था कि हमें 
भर्थेशास्त्र पर विचार करते हुए दो तत्त्वों को मान कर चलना पड़ता है। एकः 
तत्त्व है--- प्राकृतिक भ्राथिक-मनुष्यः (Natural economic man) 1 यहः 
तत्त्व क्या है? मनुष्य सदा हर वस्तु को सस्ते-से-सस्ता खरीदना और महुंगे- 
से-महंगा बेचना चाहता है। यह भावना जिस व्यक्ति में है वह प्राकृतिक आाथिक-- 
मनुष्यः (Natural economic man) है। 'प्राकृतिक' इसलिए क्योंकि 
सस्ते-से-सस्ता खरीदना और महंगे-से-महंगा बेचना--यह एक प्राकृतिक भावना 
है, हर मनुष्य में स्वभाव से मौजूद है । आर्थिक' इसलिए क्योंकि मनुष्य 
' की गति-विघि रुपये-पंसे के गिदं घूमती है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि ग्रर्थ-- 
शास्त्र को प्राकृतिक ्राथिक-मनुष्य' (Natural economic man) à aret 
पड़ता है। अर्थशास्त्र का दूसरा तत्त्व जिसे मान कर ग्रर्थ-शास्त्र चलता है--- 
प्राकृतिक अ्राथिक-च्मवस्था' (Natural economic order) है | इस mias- 
व्यवस्था में श्राथिक-नियम इसी प्रकार चल रहे हैं, जैसे प्रकृति में भौतिक-नियमः 
चल el प्राकृतिक आथिक-व्यवस्था' क्या है? माल ज्यादा पेदा होगा Ale 
_ माँग कम होगी तो दाम गिर जायगा--यह प्राकृतिक श्राथिक-व्यवस्था' है,, 

भौतिक-नियमों जेसी व्यवस्था है, क्योंकि जैसे भौतिक-नियमों को टाला नहीं 

जा सकता, इसी प्रकार इन श्राथिक-नियमों को भी टाला नहीं जा सकता। यह 
नहीं हो सकता कि माल कम पैदा हो, माँग अधिक हो, और फिर भी दाम aga 
के बजाय गिरता चला जाय । 

भ्रथंशास्त्रियों का कहना था कि प्राकृतिक श्राथिक-मनुष्य' (Natural 
economic man) ‘प्राकृतिक ग्राथिकःव्यवस्था' (Natural economic 
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order) से बंचा हुआ है, इस व्यवस्था को वह तोड़ नहीं सकता | संसार 
की श्राथिक-व्यवस्था किन्हीं खास-खास '्राथिक-नियमों' (Economic laws) 
से बंधी हुई है। क्योंकि मनुष्य एक '्राथिक-प्राणी' है, और क्योंकि समाज 
'की व्यवस्था श्राथिक-नियमों' से बंवी हुई है, इसलिए राज्य का इन नियमों 
से टक्कर लेना बेकार है। माँग तथा पूर्ति' एवं ‘Aaa’ आदि के झआथिक-नियम' 
मनुष्य को वाँघे हुए हैं, भौर क्योंकि मनुष्य एक '्राथिकःप्राणी' (Economic 
man) है, और वह 'आथिक-्यवस्था' (Economic order) से घिरा 
हुआ है, इसलिए न व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन कर सकता है, न राज्य इन 
'आशथिक-नियमों का उल्लंघन कर सकता हैं। अगर इन अ्राथिक-नियमों का उल्लं- 
qa नहीं किया जा सकता तब तो यह स्पष्ट है कि राज्य के लिए किसी आर्थिक 
पुननिर्माण में हाथ डालना ही बेकार है। इसी को अर्थशास्त्र की परिभाषा में 
“न्यूनतम हस्त-क्षेप' (Laissez-faire) का नियम कहा जाता है। एडम स्मिथ 
जैसे अर्थशास्त्री इस विचार-धारा के आधार पर किसी प्रकार के हस्त-क्षेप के विरुद्ध 
हैं। उनका कहना है कि व्यापार को वे रोक-टोक चलने देना चाहिए जिससे आर्थिक- 
नियम अपने-आप ठीक-ठीक आश्िक-व्यवस्था को उत्पन्न कर दें। 
ालोचना--परन्तु इस विचार के पृष्ठ-पोषक यह भूल जाते हैं कि जब 
समाज को आर्थिक-नियमों के सामने खुला छोड़ दिया जाता है, तब समाज में दो 
श्रेणियाँ उत्पन्न हो जाती हैं--धनी तया निर्षेन, मालिक तथा मजदुर, ग्रौर 
HRCA जब ये श्रेणियाँ उग्र रूप घारण कर लेती हैं, तब इन श्रेणियों का परस्पर 
युद्ध fas जाता है और समाज में हा-हा-कार मच जाता है। अगर राज्य समाज 
के पुननिर्माण का कार्य अपने हाथ में न ले, तो धनी-वर्ग निर्धन-वर्ग की वह दुर्देशा 
कर दे जो युरोप के मध्य-युग में गुलामों कौ भी न थी । 
(घ) 'सामाजिक भ्रवयवी-बाद' (Organismic theory of society) 
---कई लोगों का कहना है कि TA मनुष्य-शरीर के आँख-नाक-कान अंग हैं 
और इन अंगों से मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है--अंग भ्रवयव' हैं, शरीर 
“अवयवी' है--वैसे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है-- 
व्यक्ति अवयव” है, समाज 'अवयवी' है। शरीर अपने-आप अपने नियमों से 
बढ़ता है; समाज भी अपने-आप अपने नियमों से बढ़ता है। शरीर को पकड़ कर 
'कुछ-का-कुछ नहीं बनाया जा सकता; समाज का भी राज्य के हस्त-क्षेप द्वारा पुन- 
पनर्माण नहीं हो सकता। शरीर को व्यायाम आदि द्वारा थोड़ा-बहुत ही बदला जा 
सकता है, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता; समाज को भी थोड़ा-बहुत ही बदला जा 
सकता है, आमूल-चूल नहीं बदला जा सकता। s 
इस सिद्धान्त को मानने वाले अपरिवर्तेनवादी (Conservatives) 
कहाते हैं। वे इतिहास की तरफ़ अंगुली उठा कर कहते हैं कि भ्राज समाज जो-कुछ 
बना है, वह सैकड़ों-हज़ारों सालों के क्रमिक विकास का परिणाम है। हमारे 
'अुरुखाओं ने बड़ी-बड़ी मुसीबतों में पड़कर जो अनुभव प्राप्त किये, हमारा समाज 
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उनका एक प्रतिबिम्ब है। उनको एक-ही झटके में. कसे बदल दिया जाय? 
इंगलेण्ड के बके महोदय (१७२६-१७६७) का कथन था कि विरासत से चला 
आ रहा बादशाह का विचार, मतदान का विचार, हाउस श्रॉफ़ लार्डे का विचार 
--ये सब हमारे Fara की सैकड़ों सालों की जद्दोजहद का नतीजा हैं, हमारे. 
सम्पूणं इतिहास का निचोड़ हैं। इन्हें हम यों ही कंसे बदल डालें ? 

इसी सिद्धान्त को 'विकासवाद' (Evolutien) तथा 'प्राणि-शास्त्रीय" 
(Biological) दृष्टि से हर्ट elaz (१८२०-१६०३) ने अपने शब्दों में 
यों कहा कि प्राणी धीरे-धीरे परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। 
प्रकृति में झटकों सै परिवर्तन नहीं होते, क्रमिक परिवर्तेन होते हैं, धीरे-धीरे 
परिवतेन होते हैं। बन्दर से मनुष्य बना परन्तु क्या एक दिन में -या सौ-पचास 
साल में यह परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन में लाखों-करोड़ों साल लगे । 
समाज का विकास भी वीरे-धीरे होता है और उसमें राज्य द्वारा हस्त-क्षेप करके 
एकदम सब-कुछ बदल देने का प्रयास अनुचित है। 

श्रालोचना--परन्तु इस विचार के मानने वाले यह भूल जाते हैं कि प्रकृति 
में भी झ्राकस्मिक परिवतंन होते हैं। जहाँ 'विकास' (Evolution) प्रकृति का 
नियम है, वहाँ miN (Revolution) भी प्रकृति का ही नियम है । परि- 
स्थितियाँ बदल जाने पर जब व्यक्तियों के स्वार्थ समाज को बदलने नहीं देते, 
जब समाज की गाड़ी में जंग लग जाता है और वह आगे नहीं बढ़ पाती, जब 
समाज की प्रगति में विकास की प्रकिया कुंठित हो जाती है तब 'विकास' का काम 
ile छे लेती हूं और एक झटके में समाज में पुननिर्माण हो जाता है। 


२. सामाजिक-पुनर्निर्माण कें समर्थक विचार तथा क्रियात्मक परीक्षण 


. ऊपर हमने जिन वादों का ज़िक्र किया वे १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के 
युरोप के विचार थे। इन सव का आधार-भूत विचार “व्यक्तिवाद' (Indi- - 
vidulism) का, विचार था जिसका वर्णन हम vå भ्रध्याय में कर ्राये at 
. व्यक्तिवाद' तथा 'पू जीवाद' की विचार-घारा से लोग इतने तंग श्रा गए थे कि 
इन दोनों विचारों के साथ-साथ इनकी प्रतिक्रिया के रूप में 'समाजवाद' (So- 
cialism) की एक समानान्तर विचार-धारा भी बह निकली थी | समाजवादी 
विचारों ने भिन्न-भिन्न रूप लिया जिनका विवेचन हमने ve भ्रध्याय में किया । 

इन सब ने समाज का ढाँचा बदलने, सामाजिक-पुननिर्माण करने के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया। इनमें से कुछ क्रियाशील व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने अपने को 
farm सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने सामाजिकःपु्रिर्माण के कुछ 
क्रियात्मक परीक्षण भी किये । ये परीक्षण भिन्न-भिन्न देशों में हुए। फ्रांस, इंगलेण्ड, 
- श्रमरीका, भारत में ये जो कियात्मक परीक्षण हुए या हो रहे हैं, जिन परीक्षगों 
से समाज का पुननिर्माण करने का प्रयत्न किया गया या किया जा रहा हैं, उनका 
जानना हमारे लिये श्रावदयक है। उन्हीं सव का हम इस ग्रध्याय में वर्णन करेंगे । 
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३. फ्रांसीसी चिचारकों के पुर्नानर्माण के विचार तथा परीक्षण 


(क) नोयल बावेफ़ के विचार--१ ८वीं शताब्दी में फ्रांस में नोयल बावेफ़ 
नाम का एक लेखक हुआ जिसे फ्रांस के समाजवाद का पिता कहा जा सकता है। 
उसने १७९४ में लिखा था कि जव में यह देखता हूं कि जो जुलाहे कपड़े बुनते हैं. 
उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जो मोची जूता बनाते हैं, उनके भ्रपने पैर नंगे हैं, 
आर इसके साथ-साथ जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो हाथ-पर तक नहीं हिलाते, 
परन्तु उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और इस सारी व्यवस्था को राज्य 
का आश्रय है, तब मेरा ग्रह विश्वास दृढ़ हो जाता हैं कि राज्य fam साधारण 
जनता के विरुद्ध एक षड्यन्त्र का दूसरा नाम है । उसका ag विचार था कि 
देश की सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए और इसका एकमात्र 
यही उपाय है कि व्यक्ति की मृत्यु के वाद उसकी सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व 
हो जाय। ये विचार ऐसे समय नहीं प्रकट किये गए थे जब फ्रांस में निरंकुश 
राजाओं का शासन था। ये विचार तब प्रकट किये गए थे जब फ्रांस में लोकतन्त्र- 
झासन स्थापित हो चुका था। निरंकुश राजा इन विचारों को न सहन कर सकते 
तो दूसरी वात थी, परन्तु फ्रांस की लोकतन्त्र-सरकार भी इन विचारों को न सहन 
कर सकी, और १७९६ में बावेफ़ को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया | 

(ख) m फ़ूरियर के विचार--चाल्से फूरियर (१७७२-१८३७) 
नामक एक दूसरे फ्रांसीसी विद्वान्‌ ने इन्हीं समाजवादी विचारों को क्रिया में परिणत 
करना चाहा | उसने 'सामाजिक-पुनर्निर्माण' (Social reconstruction) 
की एक योजना AAS | उसका कहना था कि हमें छोटे-छोटे समाजों का निर्माण 
करना चाहिए जिनमें १८०० के लगभग सदस्य हों। ये सब सदस्य मिलकर खेती- 
वाड़ी करें, आथिक-उत्पादन में सब का साझा श्रम हो और जो-कुछ Tal हो उसके 
उपयोग में भी सब की हिस्सेदारी हो। सब को अपनी-अपनी श्रावर्यकता के 
अनुसार पै सा प्रतिमास दे दिया जाय। इस प्रकार देने के वाद जो-कुछ बचे उसका 
एक-तिहाई तो उनको दिया जाय जिन्होंने पूजी लगाई है, और बाकी दो-तिहाई 
मजदूरों तथा विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वालों में बाँट दिया जाय। वर्साय 
के निकट इस स्कीम को क्रियात्मक रूप देने के लिए १५३२ में एक समाज भी 
स्थापित किया गया परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली । फ़ूरियर की मुत्यु के बाद 
फ्रांस, अमरीका गदि में इस प्रकार की योजना को क्रियात्मक रूप देने के प्रयत्न 
किये गए, परन्तु वे चल न सके । फूरियर को लोग कल्पना समाजवादी” 

(Utopian socialist) कहते हैं। 

(ग) लूई ब्ला के विचार--लूई wat (१८११-१८८२) भी एक फ्रांसीसी 
समाजवादी था। हम पहले देख श्राये हैं कि ्रौद्योगिक-क्रांति' के समय पूँजीपति 
तथा मज़दूर के अलावा “मध्य-्रेणी' (Bourgeois) नाम की एक तीसरी श्रेणी 
उत्पन्न हो गई थी जो हमारे यहाँ की बाबू श्रेणी कही जा सकती है। पूजीप्रति के 
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-कारोवार को देखना, उसका इन्तज्ञाम करना, हिसाब-किताब रखना, मुकदमे- 
.बाज़ी में मदद करना झादि काम इस 'मध्य-श्रेणी' के पास ही थे, और इसलिए 
वास्तविक राजनीतिक सत्ता पूंजीपतिथों के हाथ में न रहकर इस “मध्य-श्रेणी' 
के हाथ में चली गई थी। इस समय जो समाजवादी विचार-धारा युरोप में चल 
रही थी, उसका कहना यह था कि राजनीतिक-सत्ता जैसे पू जीपतियों के हाथ 
में न रहकर इस मध्य-श्रेणी के हाथ में आयी, वैसे a इस 'मध्य-श्रेणी' के 
“हाथ से छीन कर यह सत्ता मज़दूर-वर्ग के हाथ में आ जानी चाहिए। इसी को वे 
जनता का राज्य कहते थे। फ्रांस में इन्हीं विचारों को लूई ब्लां ने प्रेरणा दी। 
“उसका कथन था कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि 
sat अधिकार से कुछ क्रियात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। लूई ब्लाँ का 
कहना था कि राजनीतिक-सत्ता को अपने हाथ में लेकर ही सामाजिक-संगठन को 
-बदला जा सकता हैं, नये समाज का निर्माण किया जा सकता हे। इसलिए 
Wage को चाहिए कि न्यायालय, सरकार, सेना दि सव विभागों को अपने 
हाथ में कर लें और सम्पूर्ण सामाजिक-संगठन को बदल डालें। कारखानों पर से 
व्यक्तियों का अधिकार समाप्त कर दें और उन पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित 
कर दें। TEMS में व्यक्ति भले ही अपनी पू जी लगाकर व्यवसाय करें, परन्तु धीरे- 
घीरे जब राज्य के पास काफ़ी पूँजी हो जाय, तव हर व्यवसाय पर राज्य का प्रभुत्व 
हो क्योंकि व्यक्ति मुनाफ़े के लिए काम करता है, राज्य मुनाफ़ के लिए काम नहीं 
करता। हमारी असली जद्दोजहद केवल 'लोक-तंत्र' स्थापित करने के लिए नहीं 
है, असली जद्दोजहद 'आथिक-लोकतंत्र-शासन' स्थापित करने के लिए है, एसा 
शासन जिसमें आर्थिक दुष्टि से किसी को किसी का मोहताज न होना पड़े। यह 
तभी हो सकता है जब हर व्यवसाय पर व्यक्ति का नहीं, राज्य का अधिकार हो। 
“इस समय यह भी श्रावाज़ उठ खड़ी हुई कि वैयक्तिक-सम्पत्ति महापाप है, सब 
सम्पत्ति राज्य की होनी चाहिए क्योंकि राज्य ही उसे भले कामों में लगा सकता 
है, व्यक्ति नहीं । ४ 

लूई ब्लाँ की बातें मध्य-श्रेणी' की समझ में नहीं भ्रायीं। परिणाम यह 
हुआ कि उसकी कोई योजना क्रिया में परिणत न हो सकी। लुई ब्लाँ के नेतृत्व में 
'मज़दूरों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया और लुई ब्लाँ को 
{विलायत भाग जाना पड़ा। 


४. अंग्रेज्ञ विचारकों के पुर्नानर्माण के विचार 


(क) राबर्ट maa के विचार--इंगलेण्ड में tae ओवन (१७७१- 
१८५९) ने समाजवादी विचार-घारा को जन्म दिया। वह रुपए-पैसे वाला 
था, उसकी अपनी मिलें थीं। मज़दूरों की बुरी हालत देख कर उसमें प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई। उसने यह तय किया कि भ्रपनी मिलों के मुनाफ़े में से पाँच फ़ी 
सदी से ज्यादा मुनाफ़ा नहीं लिया जायगा ग्रौर इतने मुनाफ़े के बाद जो कुछ 
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am वह मज़दुरों के लिए पाठशालाएँ खोलने, तथा उन्हें aag विधाएँ देने 
पर व्यय कर दिया जायगा। न्यू लनके में राबर्ट MA की कुछ मिलें थीं, उनमें 
ये सुधार किये गए और वह स्थान एक आदर्श स्थान वन गया। राबर्ट ओवन को 
इच्छा थी कि जैसा समाज-निर्माण का कार्य उसने न्यू लनकं में किया है वेसा हर 
जगह हो जाय, और इस इच्छा से उसने अमरीका आदि देशों का म्रमण किया 
परन्तु उसे अन्य देशों में सफलता नहीं मिली। 

(ख) मूल-परिवर्तनवादियों के विचार--इंगलेण्ड में 'मूल-परिवतंन- 
चादिथों' (Radicals) ने भी 'सामाजिक-पुननिर्माण' के विचारों को आगे बढ़ाने 
में अपना हाय बेंटाया। इन “मूल-परिवर्तनवादियों' ने प्राचीन-परंपरा से चले 
आ रहे रूढ़िवाद पर प्रहार किया और जनता को इस बात के लिए जागृत किया कि 
वंह पुरानी लकीर ही न पीटती रहे, सामाजिक-निर्माण का नया रास्ता खोज 
Frere | समाज में अबतक जो विषमताएँ थीं, उन्हे दूर करने के लिए इन्होंने 
अनेक नए कानूनों का निर्माण कराया, मतदान जो अभी तक सीमित-द्षेत्र में था, 
सम्पत्ति वालों को ही मत देने का अधिकार था, दूसरों को नहीं--यह सब-कुछ 
दूर किया। यद्यपि 'मूल-परिवर्तनवादिथों' (Radicals) ने अनेक सामाजिक- 
सुधारों को जन्म दिया, तो भी इनका आधारभूत सिद्धान्त व्यक्तिवाद' (Indiv: 
dualism) ही रहा। इनका कहना था कि ऐसे कई पुराने विधि-विधान, नियम 
ग्रीर कानून हुँ जिनमें परिवर्तेन की आवश्यकता है, ate राज्य के हस्त-क्षेप का 
उद्देश्य उन पुराने विधि-विधानों पर आक्रमण करके व्यक्ति को पुरानी रूढ़ियों से, 
पुरानी परंपराओं से, पुराने कायदे-कानूनों से मुकत कराना है । इस दृष्टि से 
“व्यक्तिवाद' (Individualism) को अखंड रखते हुए 'मूल-परिवतनवादियो' 
(Radicals) ने नए कानूनों रौर नए gard द्वारा पुरानी सामाजिक-व्यवस्था 

* को बदलने और समाज के नवनिर्माण पर ज़ोर दिया। बैसे तो 'व्यक्तिवाद' 
कभी 'पुननिर्माण' के पक्ष में नहीं रहा, परन्तु 'मूल-परिवर्तेनवादियों' (Radicals) 
-का व्यक्तिवाद' समाज के पुनर्निर्माण के पक्ष में था। उनका कहना था कि 'व्यक्ति- 
वांद' का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र करना है 1 आज की रूढ़ियाँ और sarg 
व्यक्ति को जकड़े हुए हैं। राज्य का काम इन बन्धनों को काट कर व्यक्ति को 
'स्वतंत्र कर देना है। राज्य का इस प्रकार का हस्त-क्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता के 
'पुननिर्माण के लिए ज़रूरी है । कहाँ तो व्यक्तिवाद' का कहना था कि व्यक्ति 
की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए, कहाँ मूल- 
'परिवर्तेनवादियों का कहना था कि “व्यक्तिवाद' की रक्षा के लिए ही राज्य को 
हस्त-क्षेप करना चाहिए। मूल-परिवर्तनवादियों का कहना था कि बिरादरी के डर 
TAL रूढ़िवादी स्वभाव के कारण व्यक्ति पुरानी रूढ़ियों की कैद से तबतक मुक्त नहीं 
हो सकता जबतक राज्य बीच में दखल देकर उसे रूढ़ियों से मुक्त नहीं कराता । 

(ग) संडलर, ओसलर, कारलाइल झादि के विचार--इन सुधारकों 
के भ्रतिरिक्त अन्य जो समाज-सुधारक हुए, उन्होंने तो व्यक्तिवाद' (Indivi- 
T 
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dualism) पर सीधी चोट की। उनका कहना भा कि जितनी भी सामाजिक 
बुराइयाँ हैं वे मनुष्य द्वारा पैदा की जाती हैं और भगर दुइता से काम लिया जाय, 
तो उन सब को उखाड़ फेंका जा सकता है। यद्यपि इन लोगों ने किप्ती निश्चित 
वैज्ञानिक विचारःधारा को जन्म नहीं दिया तयापि इन्होंने यह कहना प्रारंभ 
कर दिया कि वर्तमान .सामाजिक-संगठन टीक नहीं है, इसे बदलना होगा, 
'व्यक्तिवाद' को समाप्त करना होगा। इन लोगों को 'न्थूनतम-हस्त-क्षेप' 
(Laissez-faire) के सिद्धान्त से fag होने लगी । 'ग्रौद्योगिक-क्रांति' 
ने मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की ऐसी बुरी हालत करं दी थी, मिलों के gå- 
शिदं ऐसी गन्दी-गन्दी मज़दूरों की बस्तियां बस गई थीं कि समाज-सुधारकों ने 
राज्य द्वारा हस्त-क्षेप किये जाने की आवाज़ उठाई झौर यह माँग शुरू की कि इस 
प्रकार की भ्रवस्था को देर तक बर्दाइत नहीं किया जा सकता। इस समय के मुख्य 
ग्रान्दोलनकारी थे माइकल सँडलर, रिचडं ग्रोसलर, विलियम कोबेट तथा जॉन 
फ़ौल्डर। लेखकों में से टामस झारनॉल्ड तथा कारलाइल ने इस विचार- 
घारा को वेग दिया। कारलाइल का कहना था कि ग्राथिक-भेत्र में जो-कुछ 
हो रहा है उसे वैसे ही होते देना मनुष्य की सहन-शकिति से बाहर की बात है, 
कोई सुघारक ऐसी हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारलाइल ने कहा कि 
इस अवस्था को वह हर मंच से झूठा HAM, अनुचित कहेंगा | 
(च) कल्पना समाजवादियों के विचार--सुधार की यह विचार-धारा 
ईसाइयों में बड़े वेग से उठी । वे एक ऐसे समाज की कल्पना करने लगे जिसमें सब 
बरावर के होंगे, जिसमें कोई भूला-तंगा न होगा | इन्हें कल्पना समाजवादी' 
(Utopian Socialists) कहा जाता है । फ्रांस के चाल्स फ़ूरियर का वर्णन 
हम कर आये हैं। Stave में राब झोबन, जिसका हमने aaa विचारकों 
में उल्लेख किया, उसे भी 'कल्पना समाजवादी” (Utopian socialist) कहा ` 
जाता है। इन लोगों का कहना था कि गरीबी समाज की सब बुराइयों की 
जड़ है, भौर वैयक्तिक-सम्पत्ति गरीबी का मुख्य कारण है। ये लोग राज्य के 
हस्त-क्षेप द्वारा सामाजिक तया आर्थिक सुधारों को नहीं करना चाहते थे, मानव- 
समाज की न्याय के प्रति भावना तथा उदारता के ग्राघार पर समाज का नव- 
निर्माण करना चाहते थे। वे छोटी-छोटी सोसाइटियाँ बनाकर उनमें अपने 
विचारों को क्रियात्मक रूप देने के पक्ष में थे, और जैसा हम पहले देख चुके हैं 
राबर्ट ग्रोवन की तरह के उन्होंने कुछ सामाजिक-संगठनों का निर्माण भी किया 
था। महात्मा गांधी ने लगभग इसी प्रकार का एक ATAA दक्षिण भ्रफ्रीका में 
epr नाम से चलाया था। सावरमती का आश्रम भी इन्हीं विचारों ar 
छेकर बनाया गया था। दुःख यही है कि ये सब उद्योग पूर्ण रूप से कामयाव न. 
हो at | 
(ङ) क्रिश्चियन सम्राजवादी--कल्पना समाजवादियों (Utopian 
socialists) की तरह ईसाइयत को ATA बनाकर समाज-सुधारकों का .एक 
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सम्प्रदाय इंगलेण्ड में उत्पन्न हुआ जिसे 'क्रिश्चियन समाजवादी' (Christian 
socialists) कहा जाता है। इन लोगों का कहना था कि श्रौद्योगिक-युग के 
निर्वाध-संघर्षे का परिणाम यह हो रहा है कि जो व्यक्ति सच-झूठ, ईमानदारी- 
वेईमानी से झार्थिक-श्षेत्र में आगे निकल जाता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा होने 
लगती है, परन्तु यह बात ईसाई-धर्म के विरुद्ध है। ईसाइयत का उद्देश्य तो 
मनुष्य को मनुष्य के साथ भ्ातृ-भाव में बाँधना है और वर्तमान आर्थिक-व्यवस्था 
मनुष्य को मनुष्य का प्रतिस्पर्वी बनाती है। इन ईसाई सुधारकों का कहना था 
कि राज्य के कानूनों में स्ातृ-भाव तथा समाज-कल्याण के भाव प्रतिबिम्बित 
होने चाहिये, श्रौद्योगिक-युग के एक-दूसरे का गला घोटने के भाव प्रतिविम्बित 
नहीं होने चाहिये । 
[ms वेवरिज की योजना ] * 

इंगलेण्ड में सामाजिक पुननिर्माण का जो कार्य हुआ उसमें सबसे अधिक 
महत्त्व लाड बेचरिज की योजना का है। द्वितीय विश्व-युद्ध (१६३६-४५) 
जब हो रहा था तब अमीरों-गरीबों को एक-साथ खून बहाना पड़ा, वंबवारी से 
बचने के लिए भूमिगत शरणगृहों में एक-साथ रहना पड़ा। उस समय सामाजिकः 
विषमताओं की समस्या एकदम आँखों के सामने नाचने लगी और इसे दूर करने 
की माँग भी प्रवल हो उठी। इंगलेण्ड के प्रसिद्ध ग्रर्थशास्त्री लाडं वेवरिज की 
भ्रध्यक्षता में १६४२ में एक कमेटी बनी जिसने १६४४ में पनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर दी । इम रिपोर्ट से समाज-कल्याण तथा सामाजिक-पुननिर्माण की दिनों- 
दिन बढ़ती विचार-धारा को वेग मिला। अवतक समाज-कल्याण तया सामा- 
जिक-पुननिर्माण at at यह समझा जाता था कि जो अशक्त हैं, निर्बल हैं, 
रोगी हैं, अपंग हैं, उनकी रक्षा के साधन जुटाना ही समाज-कल्याण है, इन्हीं को 
सम्मुख रखकर सामाजिक-पुननिर्माण का कार्य होना चाहिए, परन्तु इस रिपोर्ट 
में एक नवीन विचांर-धारा को जन्म दिया गया। इसमें कहा गया कि अशक्त 
व्यक्तियों तथा संकटकाल में फंस गये व्यक्तियों की रक्षा करना तो राज्य का 
कार्य है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त राज्य का कार्य है कि वह समाज का इस 
प्रकार का पुननिर्माण करे जिससे समाज के हर व्यक्ति को हर समय समाज की हर 
प्रकार की सेवा तथा सहायता का लाभ प्राप्त हो सके। इस कमेटी का कहना था 
कि राज्य के हर व्यक्ति की जीवन-निर्वाह की श्राधार-भूत न्यूनतम श्रावश्यकताशरों 
की पूति तो होनी ही चाहिए, इसका उत्तरदायित्व राज्य को लेना चाहिए । 
यह कहना कि ऐसा करने से व्यक्ति श्रालसी तया पुरुषार्थहीन हो जायगा, स्वयं 
कुछ न करके राज्य पर निर्भर रहने लगेगा, गलत धारणा है, क्योंकि जब व्यक्ति 
को खाने-पीने-रहने की चिन्ता न रहेगी तव वह स्वस्थ रहेगा, निश्चिन्त रहेगा, 
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झौर हर काम को उत्साह तथा स्फूति से करेगा। इसके साथ ही कमेटी का कहना 
था कि जो लोग यह कहते हैं कि सम्पूर्ण राज्य के उत्तरदायित्व को लेने से राज्य पर 
इतना आथिक बोझ आ पड़ेगा कि उसकी पीठ ही दूट जायगी--यह भी गलत 
चरणा है क्योंकि जब राजकीय सहायता से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का मान- 
दंड बढ़ जायगा तब प्रत्येक व्यक्ति की क्रय-शक्ति अपने-झाप बढ़ जायगी, और 
क्रय-शक्ति के बढ़ने से वस्तुओं की ख़पत बढ़ने लगेगी, बेकारी घटने लगेगी, और 
राज्य पर श्राथिक बोझ बढ़ने के स्थान में कम होने लगेगा i 

लाई बेवरिज की रिपोर्ट में कहा गया कि देश को पाँच शत्रुओं से अपनी रक्षा 
करनी हैं। ये पाँच शत्रु हैं--अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, बीमारी तथा गन्दगी। 
इनको दूर करने के लिए इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये थे, उन्हें १९४४ से 
` १६४६ में भिन्न-भिन्न कानून बनाकर उस समय के मंत्रिमंडल ने क्रिया रूप मे 
परिणत कर दिया | वे कानून क्या थे ? 

(i) १९४४ का शिक्षा-क्ानून (अशिक्षा का दानव) --१६४४ से पहले 
इंगलैण्ड में प्राथमिक-शिक्षा तो निःशुल्क थी, परन्तु माध्यमिक-शिक्षा निःशुल्क नहीं 
थी । विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा झन्यं प्राविधिक-सिक्षा के लिए माध्यमिक-शिक्षा 
का होना अनिवार्य है, इसलिए इन कषेत्रं में वे ही युवक श्रा सकते थे जो माध्यमिक- 
शिक्षा प्राप्त कर चुके होते थे। माध्यमिक-शिक्षा के लिये क्योंकि बड़ी-बड़ी 
ota देनी पड़ती थीं, इसलिए हर किसी के लिए विशव-विद्यालय को शिक्षा तथा 
ऊँची नौकरियों के द्वार खुले हुए नहीं थे। इस सब का परिणाम यह था कि घनी 
परिवारों का और उनमें से भी कुछ ही इने-गिने परिवारों का देश के हर क्षेत्र में 
प्रभुत्व था। जनःतांत्रिक देश में सत्ता तथा नेतृत्व का इस प्रकार कुछ लोगों तक 
सीमित रह जाना अखरने वाली बात थी, इसलिए बेवरिज-रिपोर्ट की सिफ़ारिशों 
का पहला परिणाम यह हुआ कि १६४४ में इंगलेण्ड में १६ वर्ष की श्रायु तक के 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए माध्यमिकःशिक्षा को भी निःशुल्क बना दिया गया । इतना 
ही नहीं, विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ा दी गई जिससे श्राघे के 
लगभग विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक पाठशालाओं 
से आने वाले निर्धन विद्यार्थियों के लिए चौथाई स्थान सुरक्षित रखे जाने लगे। 
अबतक पब्लिक स्कूलों में घनी बालक ही प्रविष्ट हो सकते थे, wa निर्धन बालकों 
को भी इस शिक्षा का लाभ दिया जाने लगा। भारत में भी प्रब इसी प्रकार को 
व्यवस्था का श्रीगणेश हो गया है। शिक्षा के संबंध में १६४४ के कानून के अनु- 
सार HAS का खरचं पहले से ४० प्रतिशत बढ़ गया और यहाँ तक बढ़ा कि सारे 
देश की सम्पूर्ण श्राय का ६ प्रतिशत हो गया। 

(ii) १९४५ का पारिवारिक-भत्ता कानून (ग़रीबी का दानव)-- 
वेवरिज-योजना की सिफ़ारिश के अनुसार १९४५ में इंगलेण्ड में पारिवारिक-भत्ता 
कानून पास हुआ । इस कानून के भ्रनुसार १० भ्रगस्त १६४६ से १६ वर्ष की आयु 
पुरी होते तक़ प्रति बच्चे के लिए माता को ५ शिलिग प्रति सप्ताहं दिया जाने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भिन्न-भिन्न देशों में सामाजिक-पुनर्निर्भाण ११७ 


लगा। इस गणना में पहले बच्चे को नहीं गिना जाता। यह तो हम पहले ही 
लिख आये हैं कि बेवरिज-योजना के अनुसार बच्चों की माध्यमिक-शिक्षा भी 
निःशुल्क है, प्राथमिक-शिक्षा तो पहले से ही निःशुल्क थी। इन बच्चों को 
पाठशाला में दूध भी दिया जाता है । 

पारिवारिक-भत्ता देने की आवश्यकता क्‍यों अनुभव की जाने लगी? पहले 

तो जो चाहता जितनी सन्तान उत्पन्न करता था। अ्रधिक सन्तान होने से लोग 
भूखों भी मरते थे, परन्तु इन्हें राज्य की तरफ़ से किसी प्रकार की सहायता देना 
'चचं' की दृष्टि से अनुचित समझा जाता था। पादरी लोग कहते थे कि लोग 
संयमहीन जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनके सन्ताने भी श्रधिक होती हैं, 
इन सन्तानो का भूखों मरना उचित ही है, भूखों मरना संयमहीनता का परमात्मा 
की तरफ़ से दण्ड है । इसके बाद जब उद्योगीकरण का युग आया, धीरे-धीरे 
ऐसे कानून वने जिनके अनुसार बच्चों से कारखानों में काम कराना दण्डनीय 
समझा जाने लगा, तव बच्चे माता-पिता को बोझ प्रतीत होने लगे, सन्तानोत्पादन 
में कमी आने लगी, जन-संख्या घटने लगी। इस भ्रवस्था को देख कर बेवरिज- 
कमेटी ने सिफ़ारिश की कि माता को प्रत्येक सन्तान पर उसके पालन का कुछ 
व्यय मिलना चाहिए ताकि इंगलंण्ड की जन-संख्या का इतना ह्वास न हो जाय कि 
यही बात एक समस्या वन जाय | 

(iii) १९४५-४६ का राष्ट्रीय बीमा कानून (बेकारी का दानव)-- 
जिस प्रकार व्यक्ति जीवन का बीमा कराता है, उसी प्रकार जीवन के सभी संकटों 
के लिए वीमे की व्यवस्था इस कानून द्वारा की गई। बीमा कराने के लिए जैसे 
व्यक्ति को कुछ नियत काल तक एक निरिचित घन-राशि देनी पड़ती है, इसी 
प्रकार प्रत्येक प्रकार के संकट के लिए राष्ट्र की तरफ़ से हर व्यक्ति से बीमे का 
कुछ रुपया लिया जाता है। इससे बीमारी, बेकारी, स्त्रियों के लिए ६० और 
पुरुषों के लिए ६५ वर्ष के वाद वृद्धावस्था के समय की देख-भाल, विधवाग्रों तथा 
अनाथों के लिए सुरक्षा आदि का प्रबन्ध किया जाता है। 

(iv) १९४६ का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून (बीमारी का दानव)--गत 
विश्व-युद्ध में भ्रनुभव किया गया कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक न होने से राष्ट्र को 
दो प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। अगर रुग्ण व्यक्ति बाकायदा सनिक है तो 
एक योद्धा को कमी हो जाती है, WIL वह किसी उत्पादक कार्य में लगा हुआ है, ' 
तो उस उत्पादक कार्यं में बाधा भ्रा पड़ती है। इस सब को अनुमव कर के उक्त 
कानून बनाया गया जिसका भ्रभिभ्राय यह था कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वास्थ्य की मुफ्त जाँच तथा चिकित्सा करा सकता है। इस प्रकार के कानून 
के दो दुष्परिणाम भी हो सकते थे। एक तो मुफ्त दवा मिलने से जनता दवा की 
पर्वाह नहीं करती, दूसरे डाक्टरों की भी मुफ्त इलाज करने में दिलचस्पी नहीं 
रह्ती। परन्तु यह बात कुछ हद्द तक ठीक होने पर भी दूसरा कोई चारा नहीं 
दीखता क्योंकि अगर मुफ्त दवा न दी जाय तो लोग डाक्टर के पास या अस्पताल में 
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तव पहुँचते हैं जब रोग बहुत बढ़ चुका होता है और दवा-दारू करने का कुछ लाभ 
ही नहीं रहता। इस कानून का यह परिणाम हुआ कि १६५० तक ९० प्रतिशत 
डाक्टर इस कानून के अन्तर्गत ६५ प्रतिशत जनता की निःशुल्क चिकित्सा कर 
रहे थे। 
(४) १६४६ का गन्दी बस्तियों का कानून (गन्दगी का दानव)-- 
बेवरिज-योजना की सिफ़ारिशों के भ्रनुसार १९४६ में गन्दी बस्तियाँ हटा कर वहाँ 
बसने वालों के लिए खुले हवादार मकान बनाने का कानून बनाया गया जिसे 
fe टाउन एण्ड कौन्टी एक्ट' कहते हैं। इस से गन्दी बस्तियों की समस्या को 
हल करने का प्रयत्न किया गया। 
बेवरिज-योजना के अन्तर्गत पुननिर्माण के उक्त सारे कार्ये का खच दो तरह 
-से वहन किया जाता है। इस खर्चे का लगभग आधा भाग तो बीमे की किझ्तों 
में वसूल हो जाता है, बाकी ATT सम्पत्तिशाली लोगों पर कर लगा कर वसूल 
किया जाता है । इस समय स्थिति यह. है कि इंगलेण्ड में एक खास सीमा के 
भागे ६७.४० प्रतिशत कर लग जाता है और कर देने के बाद सालः में किसी 
के पास ६००० पांड से ज़्यादा आय नहीं बच रहती। १९३६ से पहले ६००० 
dive की सालाना आमदनी के वहाँ ६५०० व्यक्ति थे, १६४६ में पुननिर्माण 
के लिए कर लगाने के बाद इस प्रकार की श्राय के वहाँ सिर्फ ८६ व्यक्ति रह गये । 
इस प्रकार आय तथा सम्पत्ति पर भारी कर लगाकर इंगलैण्ड में समाज की विषम 
झाधिक स्थिति को. हल करके समाज का पुननिर्माण किया-जा रहा हैं। वहाँ 
वालों का कहना है कि साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) देशों में व्यक्ति की स्वतंत्रता 
अपहरण करके ्राथिक-विधमता को दूर किया जा रहा है, इंगलेण्ड में व्यक्ति 
की स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए बीमे तथा कर की योजना द्वारा आश्िक-विषमता 
को दूर किया जा रहा है। 


५. अमरीका में पुर्नानर्माण के विचार 


ग्रमरीका में सामाजिक सुरक्षा तथा पुननिर्माण के विचार का श्रीगणेश 
१६३५ मे हुआ। इससे पूर्व इस विचार का इस देश में कोई स्थान नहीं था। 
कारण यह था किं यह देश एक तरोताज़ा, युवा देश था। भूमि का कोई अन्त नहीं 
था। १९वीं शताब्दी के ग्रन्त तक जितनी चाहो भूमि अत्यन्त सस्ते दामों में 
मिल जाती थी। भूमि की प्रचुरता के कारण इस देश की भ्र्थ-व्यवस्था का 
प्रारंभ कृषि-व्यवसाय से हुआ। सब को भूमि से सब-कुछ मिल जाता था, फिर 
सुरक्षा श्रौर पुननिर्माण की क्या आवश्यकता रहती ? ये विचार ्रादिकालीन 
अर्थ-व्यवस्था में नहीं पैदा होते, इसलिए नहीं Tal होते क्योंकि उस समय जीवन 
का संघर्ष प्रचंड रूप नहीं धारण करता । ज्योंज्यों उद्योगीकरण तथा शहरी- 
करण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वेकारी, भुखमरी को समस्या भी प्रचंड 
होती जाती है, भौर तभी समाज के पुननिर्माण का प्रन भी उठ खड़ा होता है। 
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अमरीका में ऐसा ही हुश्रा। सुरक्षा तथा पुननिर्माण श्रादि के विचार अन्य देशों 
में जहाँ कल-कारखाने आदि खुल गये थे, बहुत पहले शुरू हो गये। जमती में 
१८८६ में ही वृद्धावस्था की पेंशन की प्रथा शुरू हो गयी थी, ब्रिटेन में १९११ में 
चेकारी के समय के लिए बीमे की प्रथा चल पड़ी थी, परन्तु अमरीका में सामाजिक 
सुरक्षा तथा पुननिर्माण की तरफ़ १६३५ के वाद ध्यान गया | RAT पहले गरीबों 
तथा वृद्ों के लिए ‘arate’ (Alms-houses) तथा दरिद्र-गृह' (Poor- 
houses) .खुले हुए थे जिनमें उन्हें दान तथा करुणा का पात्र समझ कर आश्रय 
दिया जाता था, परन्तु तबतक यह नहीं समझा जाता था कि इनको सुरक्षा की 
जिम्मेदारी राष्ट्र को है। 

६२६ में ग्रमरीका में महामन्दी का काल आया जिसके परिणामस्वरूप 
जगह-जगह बेकारी दीखने लगी। उस समय इस बात को अनुभव किया जाने 
लगा कि इस समस्या का हल राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार (फेडरल गवर्नेमेंट) 
को करना होगा। उस समय बेकारी को दुर करने के लिए निर्माण के कुछ सावं- 
जनिक कार्य जारी किये गये, बेकारी का भत्ता भी दिया गया, परन्तु ये योजनाएं 
स्वल्पकालीन योजनाएँ थीं, इनसे भ्रसुरक्षा का प्रश्‍न पूर्णतया हल नहीं हो सकता 
था। असुरक्षा के प्रश्‍न को राष्ट्रीय-स्तर पर हल करने के लिए १९३४ में राष्ट्रः 
पत्ति रूजवेल्ट ने अम रीकन कांग्रेस को आदेश जारी किया और १६३५ में 'सामा- 
जिक-सुरक्षा-कानून' (Social Security Law) बन कर तैयार हो गया। 
१६३ के कानून में वृद्धावस्था, मृत व्यक्ति के आश्नितों तया श्रंगहीनों के लिए 
AA की व्यवस्था की गई, बेकारी के समय के बीमे की, काम करते हुएँ चोट 
आदि द्वारा आहत होने पर मुआविज्े की, रुग्णावस्था के समय सहायता, बच्चों 
की परवरिश, स्वास्थ्य आदि सब बातों का इस कानून में ध्यान रखा गया, और 
समय-समय पर जिस वात की आवश्यकता प्रतीत हुई, उसके ALAC इस कानून 
में सुबार भी किया जाता रहा। सरकार की.तरफ़ से इस प्रकार के कार्यो के 
अलावा जनता की चेतना भी जागी और निजी तौर पर भी जन-हित कें कायं 
किये जाने लगे। इस कानून की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हें :-- 

[सरकार को तरफ़ से जन-हित के कायं] 

(i) वुद्धावस्था--१९३५ में भ्रमरीका की फ़ेडरल गवर्नेमेंट ने उद्योग तथा 
व्यापार के क्षेत्र में वृद्धावस्था की पेंशन का कानून जारी किया जिसके श्रनुसार काम 
करने तथा काम कराने वाले दोनों को कुछ हिस्सा जमा कराना पड़ता था । 
१९३६ में इस कानून में ऐसा संशोधन कर दिया गया जिससे अगर किसी व्यक्ति 
की कार्य-निवृत्ति की आयु से पहले या पेंशन मिलना शुरू होने पर ही मृत्यु हो जाय, 
तो उसकी स्त्री, बच्चों तथा अन्य आश्चितों को उसकी पेंशन का घन मिलता रहे । 
१९५० में इस कानून को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र के बाहर भी लंगा दिया 
गया। उदाहरणार्थ, खेतों में नियमपूर्वक काम करने वाले मजदूरों, घरेलू 
काम करने वाले नौकरों को इस कानून के भ्रन्तर्गंत ले लिया गया। १६५४ और 
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१६५६ में इस कानून का इतना विस्तार कर दिया गया कि wa संयुक्त राज्य 
झमरीका की संपूर्ण जनता इस कानून के अन्तगंत आ जाती है। इस कानून के 
अनुसार काम करने TAT कराने वाले अपनी श्राय का २ प्रतिशत, AT जो अपना 
स्वतंत्र घंघा करते हैं वे ३ प्रतिशत वृद्धावस्था के बीमे में लाज़मी तौर से जमा कराते 
हैं। यह राशि घीरे-धीरे बढ़ाई जाती रहेगी, यहाँ तक कि १६७५ तक २ प्रतिशत 
देने वाले ४ प्रतिशत और ३ प्रतिशत देने वाले ६ प्रतिशत अपने वृद्धावस्था के वीमे 
के लिए देने लगेंगे। १६५६ के भ्रन्त में इस बीमे के घन से ९ लाख व्यक्तियों 
को वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही थी जिसमें प्रतिमास ४८ करोड़ ५० लाख 
डालर व्यय हो रहा था। कानून में १ नवम्बर १६५६ के संशोधन के अनुसार 
पुरुष ६५ तथा स्त्री ६२ वषं की ग्रायु में पेंशन छे सकती है। पेंशन इस भ्रायु में 
पहुँचने मात्र से नहीं मिलने लगती, यह तभी मिलती है जब व्यक्ति इस भ्रायु में 


पहुँच कर कमाई करने से उपराम हो जाता Fi अमरीका में काम-धंधे के . 


योग्य रहते हुए स्वस्थ व्यक्तियों में से कुल ५ प्रतिशत कार्थ-निवृत्त होते हैं। 
बहुघा वे लोग ६८-६९ वर्ष तक काम किये जाते हैं। कम-से-कम पेंशन एक 
व्यक्तिं को १०८.५० डालर मासिक मिलती है, विवाहित दम्पति को १६२.८० 
डालर। बीमा-शुदा मृत व्यक्ति की विधवा तथा एक बच्चे को १६२.८० डालर 
प्रतिमास, विधवा तथा दो बच्चों को २०० डालर प्रतिमास पेंशन दिये जाने की 
व्यवस्था है। बच्चों के लिए १८ वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाती है, बाद को 
नहीं, अगर बच्चा बिल्कुल श्रपंग हो, तो इस आयु के बाद भी उसके लिए पेंशन 
जारी रहती है । 

(ii) कायं करते हुए कार्य के लिए भ्रयोग्य हो जाना--किसी भयंकर 
शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के भ्रा पड़ने पर कई व्यक्ति श्रच्छा-भला कार्य 
करते हुए कार्य के भ्रयोग्य हो जाते हैं। जुलाई १६५७ में १६३५ के 'सामाजिक- 
सुरक्षा-कानून' में ऐसा परिवतेन कर दिया गया जिससे ५० तथा ६५ वर्ष की आयु 
के बीच में ऐसी कोई आपत्ति भ्रा पड़े तो वृद्धावस्था की पेंशन के नियमों के 
अनुसार ही ऐसे व्यक्ति को पेंशन देने की व्यवस्था कर दी गई। भेद इतना रखा 
गया कि इसमें ग्रापद्ग्रस्त व्यक्ति के भ्राश्चितों को किसी प्रकार का धन देने की 
व्यवस्था नहीं की गई । कानून में इस बात की व्यवस्था भी रखी गई जिससे 
er के भ्रयोग्य व्यक्ति को ठीक होकर काम में संग जाने का प्रोत्साहन 

| 

(iii) १९३५ के पहले के व्यक्तियों को सहायता--१६३५ में जव 
'सामाजिक-सुरक्षा-कानून' पास हुआ तब सहायता के योग्य जो व्यक्ति इस 


कानून के श्रन्तर्गेत नहीं श्राते थे उन्हें भी इसमें शामिल करने की व्यवस्था कर _ 
ली TE | उदाहरणाथ, जो व्यक्ति १९३५ से पहले भ्रवकाश ग्रहण कर चुके थे | 


परन्तु सहायता के योग्य थे, जो बच्चे माता-पिता की मृत्यु के कारण निस्सहाय हो 
चुके थे, या ग्रंगहीन थे, या aed थे--इन सब को इस कानून में शामिल कर 
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लिया गया। १६५६ के अन्त में इस प्रकार के १९३५-से पहले के ५० लाख 
व्यवितथों को सहायता मिल रही थी । 

(iv) बेकारी के समय का बीमा--१९२९ में अमरीका में जो महामन्दीः 
का काल आया, उस समय लाखों युवक बेकार हो गये । उस समय देश के नेताग्रों- 
का ध्यान इस समस्या की तरफ़ विशेष रूप से श्राकषित हुआ। बेकारी दोः 
तरह की हो सकती है--ग्रल्पकालीन तथा दीघंकालीन। दीर्घकालीन बेकारी 
का हल करना तो कठिन है, भ्रल्पकालीन बेकारी का ही राष्ट्र कोई हल निकाल" 
सकता है। १६४५ के कानून के अनुसार प्रत्येक उद्योगपति तथा वाणिज्य- 
व्यवसायपति को जिसके पास चार या इससे भ्रधिक व्यक्ति काम कर रहे हों, 
बेकारी के बीमे के लिए कुछ राशि देनी पड़ती है। इस समय भ्रमरीका में दो- 
तिहाई कर्मचारियों का बेकारी का बीमा हो चुका दै। बेकारी के समय काम करते 
समय की मजदूरी का आधा घन मिलता है और इसकी अवधि ६ से ३० सप्ताह 
तक हो सकती है। बेकारी के समय सुरक्षा देने का यह भ्रभिप्राय है कि व्यक्ति" 
देख-भाल कर AIA श्रनुकूल कार्य को ढूँढ सके, यूँ ही जो काम हाथ आ जाय” 
उसमें पड़ कर अपनी योग्यता को कुंठित न करे। 

(४) श्रमो को मुभ्राविज्ञा-समाज-कल्याण तथा सुरक्षा के लिए जैसे” 
१९३५ का कानून पास हुआ, वेसे श्रमियों को काम करते हुए चोट आदि लग 
जाने के कारण जो क्षति पहुँचती है, उसकी पूर्ति के लिए मुश्राविजे के श्रनेक कानून 
बनाये गये जिनके अनुसार घातक चोट लगने से मृत्यु हो जाने पर निकटतम 
सम्वन्धियों को तत्काल सहायता मिल जाती है। इस प्रकार के कानून १० राज्यों 
में १६११ में लागू हो गये थे, १६२० तक दो-तिहाई राज्यों में और १६४८ तकः 
अमरीका के सब राज्यों में इस प्रकार के मुभ्राविज्े के कानून पास कर दिये गये । 
इन कानूनों के वनने से पहले जिस श्रमी को चोट लगती थी, उसे मुआविज्ञा लेने 
के लिए मालिक के ऊपर दावा दायर करना पड़ता था और मालिक यह साबित 
करने का प्रयत्न करता था कि जिस प्रकार की श्रमी को चोट पहुँची है, यह इसः 
प्रकार के व्यवसाय में भ्राम घटना है या जिसे चोट लगी है उसकी भ्रपनी या उसके 
साथियों की HATTA से चोट लगी हैं। मुझाविज्ञे के कानूनों के पास हो जाने 
पर ऐसा कुछ नहीं करना ISAT | यह समझा जाता है कि व्यवसाय को चलाने 
के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए जेसे भ्रन्य खर्च जरूरी हैं, वेसे आहत व्यक्तियों 
को मुझाविज़ा देना भी उन्हीं ज़रूरी Gat के अन्तर्गत St मुआविज्ञे का खर्च 
देने के लिए या तो मालिक को श्रमी का बीमा कराना पड़ता है, या यह साबित 
करना पड़ता है कि विना इस प्रकार का बीमा कराये वह मौका पड़ने पर मुआ- 
विज्ञा दे सकता है। पहले हम शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण कार्यं 
के श्रयोग्य हो जाने का वर्णन कर आये हुँ। उसमें तथा घातक. चोट लगने से' 
श्रमी की मृत्यु हो जाने में भेद है इसलिए उक्त दोनों प्रकार के कातून बनायेः 
गये हूँ । 
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(vi) रुग्णावस्था का बीमा--स्वल्पकालीन बीमारी के पूर्ण काल तथा 
दीर्घकालीन बीमारी के प्रारंभ काल में कई राज्यों में २६ सप्ताह तक गाथा वेतन 
“दिये जाने के कानून बने हुए हैं | | 

(vii) माताओं तथा बच्चों के लिए सहायता--१९३५ के 'सामाजिक- 
सुरक्षा-कानून' में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को माताझों तथा बच्चों 
के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए घन देने की व्यवस्था है। अंगहीन' बालकों को 

पहायंता देने तया बालकों के अन्य कल्याणकारी साधनों को जुटाने के लिए भी 
इस कानून में कहा गया है। इसं प्रकार की सहायता का अर्थ है माता के स्वास्थ्य 
की देखःरेख, पाठशालां में बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण तया रोगों के 
अतिकार के उपाय Wie का प्रबन्ध । इस सब व्यवस्था से बच्चों तथा माताओं 
की मृत्यु-दर में बहुत कमी आ गई हैं। १६३५ से १६५५ के बीच बच्चों की मृत्यु- 
दर पहले से आधी रह गई है और माताओं की मृत्यु-दर पहले से दस में एक रह गईं 
है। बच्चों की देख-रेख में समस्या-शिशुओं' को, जिन बच्चों की घर में देख- 
साल नहीं होती, उन्हें तया बालापराबियों को भी दृष्टि में रखा गया है। 
सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे बच्चों का अध्ययन करते हैं, उन्हें समाज के योग्य बनाने 
का प्रयत्न करते हैं और कई बच्चों को भिन्न-भिन्न घरों में दत्तक-पुत्र की तरह 
उख कर उनकी देख-भाल कराने का प्रयत्न करते हैं। आजकल की विचारधारा 
यह है कि अनाथालयों में रखने के बजाय ऐसे बच्चों को पोषण-गृहों (Foster 
houses) में किन्हीं माता-पिता के सुपुर्दे कर देना बच्चों के विकास के लिए 
अधिक उपयोगी रहता है, परन्तु ऐसे माता-पिता चुनना जो बच्चे के विकास को 
सामने रखते हुए उसकी देख-रेख करें, कठिन कार्य है। 
* (vii) सावंजनिक स्वास्थ्य--सावंजनिक स्वास्थ्य के लिए केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकारों को घन की सहायता देती है, परन्तु अपने-अपने राज्य में सावे- 
जनिक स्वास्थ्य की देख-भाल भिन्न-भिन्न राज्यों तथा स्थानिक निकायों (म्यूनिसि- 
चेलिटी दि) का कार्य है। 
इनके अतिरिक्त सरकार की तरफ़ से युद्ध से लौटे हुए सैनिकों, सरकारी 
कर्मचारियों झादि के लिए विशेष तौर पर सुरक्षा के नियम बने हुए हैं। 
[ जनता को तरफ़ से जन-हित के कायं | 

अभी तक हमने सरकार की तरफ़ से किये जाने वाले सामाजिक-कल्याण 
के कार्यों का जिक्र किया। इस प्रकार के सरकार की तरफ़ से किये जाने वाले 
erat के प्रलावा जनता की जो चेतना जागी, उसके द्वारा भी समाज-कल्याण के 
“अनेक कार्य किये गये। वे कार्य क्या थे? . 

(i) वेयक्तिक योग्यता--कयोंकि श्रमरीका की श्रर्थ-व्यवस्था समाजवादी 
न होकर व्यक्तिवादी हैं, इसलिए वहाँ समाज-कल्याण की दिशा भी व्यक्ति को 
अधिक से-अघिक समर्थ बनाने की तरफ़ है ताकि व्यक्ति को ग्रपने कष्ट के दिनों में 
किसी दुसरे का मुँह न ताकना पड़े । श्रमरीका में व्यक्ति को इस योग्य बनाने 
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का प्रयत्न किया जाता है जिससे अधिक-से-अधिक व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामी बन 
सकें, उनके पास अपना मकान हो, आमदनी से वचाकर वे मौके-वे-मौके के लिए 
रुपया. जमा कर रख सकें, अपना जिन्दगी का वीभा करायें। व्यापारी फ़में 
अपने निजी व्यापार में पेंशन की सुविधा देने लगी हैं। १९५६ में २३,००० 
फ़र्मों ने पेंशन की व्यवस्था की हुई थी जिसके अन्तर्गत १ करोड़ ४० लाख व्यक्ति 
आते थे।. wat को पेंशन की व्यवस्था करने के सिए सरकार की तरफ़ से भी 
प्रोत्साहन दिया जाता है, उनके टैक्स आदि में कुछ कमी कर दी जाती है। 

(४) साल भर के निश्चित पारिश्रमिक की गारन्टी--कई व्यवसायों में 
-उथल-पुथल इतनी अधिक होती है कि श्रमी को अपने लगातार कार्य पर लगे रहने 
का भरोसा नहीं होता। इस समस्या को हल करने के लिए .१६५५ में मालिकों 
तथा मोटर, लोहा, रबर एवं एलमूनियम में काम करने वाले श्रमियों के संघों में 
एग्रीमेंट हुआ कि व्यवसाय की कसी ही हालत क्यों न हो, श्रमियों को साल भर का 
पारिश्रमिक भ्रवश्य दिया जायगा । बेकारी के समय राज्य-सरकारों से जो 
वेकारी का भत्ता दिया जाता है, उसके साथ-साथ कम्पनियाँ भी अपने बेकार लोगों 
को अपने फंड से अपना हिस्सा देती हैं। उदाहरणार्थ, HIS मोटर कपनी अपने 
Sardi को राज्य सरकार के बेकारी के भत्ते के अलावा ६ मास तक वेकारी का 
भत्ता अपने फंड में से देती है। इस प्रकार HIS कम्पनी के वेत्रारों को राज्य- 
सरकार तथा फोड कम्पनी का बेकारी का भत्ता मिला कर अपने पारिश्रमिक का 
६० प्रतिशत मिल जाता है। 

(iii) जिन्दगी का बीमा--अमरीका में जिन्दगी का बीमा ६० प्रतिशत 
व्यक्ति कराते हैं। १६५५ में १० करोड़ ३० लाख व्यक्तियों ने वीमा कराया 
हुआ था। एक-एक व्यक्ति का बीमा तो होता ही है, कई व्यक्तियों का इकट्ठा 
बीमा भी होता है, जो एक-एक व्यक्ति के बीमे से सस्ता पड़ता हैं। सरकार तथा 
प्राइवेट कम्पनियाँ अपने यहाँ काम करने वाले अनेक व्यक्तियों का सामूहिक बीमा 
करा लेती हैं, जिससे हर व्यक्ति को संकट के समय लाभ पहुँच जाता है। आक- 
स्मिक मृत्यु हो जाने पर कई कभ्पनियाँ बीमे का दुगुना धन देती हैं, कई चोट आदि 
का वीमा करती हैं। हाल में कई ऐसी कम्पूनियाँ बनी हैं जो ऐसे व्यबितयों का 
बीमा करती हैं, जिन्होंने कजं लेकर मकान बनाये हैं। अगर वे कर्ज को अदा नहीं 

कर सकते या अदा करने से पहले मर जाते हैं, तो कम्पनी सारा कज भ्रदा करती है। 

(iv) स्वास्थ्य का बीमा--जो लोग बीमे की Frat स्वयं दे सकते हैं, या 
'जिनके मालिक ये Pred दे सकते हैं, वे अपना अथवा अपने कर्मचारियों का 
स्वास्थ्य का बीमा करा लेते हैं। ये बीमे तीन प्रकार के लाभ के लिये होते हैं। 
एक लाभ तो यह है कि जबतक रोगी भ्रस्पताल में रहता है, तव्रतक का कुछ 
निश्चित दिनों का भ्रस्पताल का सारा खर्च बीमा कम्पनी देती है। दूसरा लाम 
ऑपरेशन के समथ का है। अगर बीमाशुदा व्यक्ति को ऑपरेशन कराना पड़ 
जाय, तो उसका सारा aa बीमा कम्पनी देती हैं। तीसरा लाभ चिकित्सा- 
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व्यय का है। ATX कोई सख्त बीमार पड़ जाय या दुर्घटनाग्रस्त हो जाय तो 
उसका Ga भी बीमा कम्पनी देती है। इन तीनों प्रकार का बीमा श्रलग-अलग 
कराना पड़ता है। १६५५ में भ्रमरीका में १०७.७ मिलियन व्यक्तियों ने 
अस्पताल-बीमा, ६१.१ मिलियन ने ऑपरेशन बीमा तथा ५५.५ मिलियन ने 
चिकित्सा-व्यय बीमा कराया हुआ था | 
(५) दान तथा समाज-कल्याण--अमरीका में सरकारी faq द्वारा 
समाज-कल्याण के कार्यों को सहायता मिलने के अतिरिक्त करोड़ों रुपया दान द्वारा _ 
भी मिलता है। १६५५ में घामिक संस्थाओं, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी कार्यों, 
स्कूलों, अस्पतालों तथा विदेशों में संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता के रूप में 
६ अरब डालर दिया गया था जो संपूर्ण राष्ट्र की आय का २ प्रतिशत है। 
झमरीकन-कोरियन फौंडेशन तथा को-ऑपरेटिव फ़ौर अमेरिकन रिमिटैन्सेस टु 
ए्रीवेयर (CARE) द्वारा कृषि-संबंधी अनेक वस्तुएँ एवं वस्त्र, औषध तथा 
ग्राथिक-सहायता भिन्न-भिन्न देशों को वितरण की जाती है। १६५६ में ७० 
करोड़ पौंड खाद्य पदार्थं अन्य देशों में सहायता के रूप में भेजा गया जिसका मूल्य 
१८ करोड़ डालर था। इन्हीं साधनों द्वारा ३ करोड़ डालर की ATA, वस्त्र 
झादि तथा इतने ही करोड़ की ग्ाथिक-सहायता वितरित की गई। जन-सेवा 
करने वाली इसी प्रकार की एक AAT रेड-क्रॉस है जिसे दान के रूप में १६५५ में. 
& करोड़ ४५ लाख डालर प्राप्त हुए। इस घन को सार्वजनिक हित में लगाया 
गया। १६५६ में रेड-क्रॉस ने हंगरी के विस्थापितों की सहायता के लिए अपील 
जारी की जिसमें ५० लाख डालर दान प्राप्त हुआ | 
इनके अतिरिक्त अमरीका में तपेदिक, वच्चों का लकवा, हृदय के रोग,. 
केसर Alle की गवेषणा तथा इन रोगों के पीड़ितों के लिए अनेक सभा-सोसाइटियाँ' 
बनी हुई हैं, जिन्हें करोड़ों डालरों का दान मिलता है और इससे वे अपना कार्य 
लगातार कर रही हैं । 
अमरीका में ५००० फोंडेशन हैं जिनका काम दूसरों की सहायता करना 
है। इनके पास ७ रव डालर की सम्पत्ति जमा है जिसके सूद से ये पात्रों कीः 
सहायता करते हूँ। मोटर-व्यवसाय के हैनरी GS ने फ़ो्ड फौडेशन की स्थापना 
को हुई El इन्होंने २ अरब डालर की सम्पत्ति सिफ जन-कल्याण के लिए अलग 
कर रखी है। १६५५ में इस फॉडेशन की तरफ़ से ७ करोड़ डालर जन-कल्याण 
के लिए व्यय किया गया जिससे शिक्षा, विज्ञान के कार्यों को तथा युरोप, एशिया, 
अफ्रीका आदि देशों में श्राथिक-विकास को सहायता दी गई | इसी प्रकार 
रोकफ़लर' फाँडेशन के पास ३० करोड़ डालर की पूंजी सिर्फ़ जन-कल्याण के 
` कार्यों में सहायता देने के लिए जमा है। न्यूयाक के कारनेगी कॉरपोरेशन ने २० 
करोड़ डालर की पूंजी जन-कल्याण के कार्यों के लिए भ्रलग कर छोड़ी है। इस 
प्रकार अमरीका में अपने ढंग से समाज-कल्याण तथा पुननिर्माण का कार्य हो 
रहा है। 
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प्रर 


राज्य द्वारा पुननिर्माण का विरोध करने वाले ‘cafe अधिकारवादी', 
'उपयोगितावादी', अर्थशास्त्री! तथा “सामाजिक अवथवी-वादी' क्या कहते 

हँ! i 

« सामाजिक-पुर्नानर्माण के संबंध में फ्रांस के नोयल बावेफ़, चाल्सं फ़रियर, 

लूई sat तथा इंगलेंड के Uae ओवन के विचार लिखिए। 

. सामाजिक-पुर्नानर्माण के संबंध में इंगलेंड के 'मूलपरिवर्तनवादियों' (Radi- 

cals)® क्या विचार थे? मूलपरिवर्तनवादी व्यक्तिवाद के पोषक होते 

हुए भी राज्य द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पक्ष में क्यों थे ? 

. बेबरिज योजना के संबंध में श्राप क्या जानते हैं? (श्रागरा १६५३; 

राजस्थान १६५५, १६६१) ; 

. श्रमरीका में सामाजिक-पुर्नानर्माण के संबंध में सरकारी तथा ग़र-सरकारो 

तौर पर कया किया जा रहा है ? 
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J 
भारत में सामाजिक-पुननिमाण--पंचवर्षीय योजनाएँ 


(SOCIAL RECONSTRUCTION IN INDIA— 
FIVE YEAR PLANS) 
१. आयोजन का अथ 


किसी निश्चित सामाजिक अथवा आर्थिक उद्देश्य को सम्मुख रखकर उपलब्ध 
साधनों को, किसी निड्चित काल में इस प्रकार संगठित करना जिससे श्रविकतम 
साभ प्राप्त हो सके '्रायोजन' (Planning) कहलाता है। 
आयोजन' की प्रक्रिया में चार बातें आ जाती हैं :-- 
(क) उद्देश्य निश्चित करता, 
(ख). साधनों को जुटाना, 
(ग) उद्देश्य पूति का समय निश्चित करना, 
(घ) उपलब्ध साधनों से अ्रधिक-से-अधिक लाभ उठाना। 


इस अध्याय से AAT रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में ग्रा चुके हैं: 


1. Indicate the social implications of economic planning in 
India. (1957) 
2. Describe briefly the progress made by our country as a. 
result of the Five Year Plans. (1960) 
3. Point out the main provisions incorporated in the Second 
Five Year Plan to deal with the health problem of the country. 
(1961) 
4. Review the efforts being made by the Indian Government 
for promoting the welfare of the people. (1962) 
5. “The Five Year Plans of India are primarily economic 
plans.” Discuss the statement with particular reference to social 
aspects of planning. (1962) 
6. Review the measures incorporated in the Third Five Year 
Plan for ‘Social Welfare’. (1963) 
; 7. Discuss the nature and feasibility of planning in a demo- 
cratic society. How does economic planning differ from social 
planning? In what sense do they overlap? (Rajasthan, 1954) 
. 8. What social changes are envisaged in the Second Fiye Year 
Plan? To what extent can it bring about a.socialistic pattern of 


society? (Rajasthan, 1957) Si 
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(क) उदह्देश्य--उदाहरणार्थ, हमने अपने देश का दो तरह का आयोजन 
करना हुँ--सामाजिक-श्रायोजन तथा श्राथिक-अ्ायोजन | ये हमारे उद्देश्य हूँ । 
दहेज-प्रथा को रोकना, बाल-विवाह पर प्रतिवन्ध लगाना, हरिजनों का कल्याण 
करना--ये सब सामाजिक-अआायोजन हुँ, और हमारे सामाजिक-आयोजन के 
उद्देश्य हैं। इसी प्रकार राष्ट्र की आय वढ़ाना, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की ग्राय 
बढ़ाना, बेकारी दूर करना--ये सब अआथिक-श्रायोजन हैं, और हमारे आर्थिक- 
आयोजन के उद्देश्य हैं। 


(ख) साधन--उद्देश्य निश्चित कर लेने के बाद उस उद्देश्य को पूरा 
करने वाले 'साघनों' को जुटाना '्रायोजन' की प्रक्रिया का दूसरा अंग है | उदा- 
हरणार्थ, दहेज-प्रथा, वाल-विवाह को रोकने के लिए, हरिजनों को उनके मान- 
वता के अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन करना, विधान-सभाओं में इन सब के 
लिए कानून बनवाना--ये सव सामाजिक-साथन हैं; राष्ट्र तथा व्यक्ति की 
झाय बढ़ाने के लिए कृषि तथा उद्योगों को बढ़ावा देना--ये सव आार्थिक- 
साधन हैं | | 


(ग) समय--उद्देश्य भी निदिचत हो गया, साधन भी जुटा लिये, किन्तु 
श्रगर उद्देश्य-पूर्ति की अवधि निश्चित न की गई तब तो आयोजन पूरा नहीं कहला 
सकता। दहेज़-प्रथा को रोकना हैं, USAT बढ़ानी हैं, परन्तु कब तक यह 
लक्ष्य पूरा होगा ? एक महीने में, एक साल में, पाँच साल में, या जब भी पूरा 
हो जाय? रूस ने पहले-पहल १६२८ में पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना शुरू 
किया, और क्योंकि योजनाओं के लिए समय निश्चित कर दिया गथा था इसलिए 
१० वर्षो में ही उस देश ने ग्राश्‍चरयंजनक उन्नति कर ली। हम भी पंचवर्षीय 
योजनाएँ बना रहे हैं। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए ताकि हमारी योजनाएँ सिफ 
काजी योजनाएँ न रहे, यथार्थ में ग्रा जायें । आयोजन' की प्रक्रिया में समय का 
निश्चित कर देना आवद्यक तत्व है। 


(घ) साधनों से अधिक-से-प्रधिक लाभ उठाना--ग्रायोजन' में चौथी 
बात है साधनों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना। साधन मौजूद हों परन्तु 
योजनानुसार हम न चल रहे हों, वे होते हुए भी वेकार होते चले जायें, तो हमारा 
काम खर्चीला हो जायगा, योजना-हीन हो जायगा । हमें प्रयत्न करना होगा कि 
कम-से-कम ख़र्चे में अधिक-से-अधिक काम हो जाय। 


इस प्रकार जब किसी कार्य में उद्देश्य, साधन, समय, लाभ--इन चार बातों 
पर ध्यान देकर उसे पुरा करने का प्रयत्न होता है, तब हम इस कार्य करने की 
पद्धति को आयोजन! (Planning) कहते हैं । 'आयोजन' से ही सामाजिक 
तथा रथिक 'पुननिर्माण' (Reconstruction) हो सकता है। इसी दिशा में 
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रयत्न हो रहा है । 
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२. राज्य द्वारा आयोजन की आवश्यकता--इसका महत्व 

किसी काम को करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे-तेसे ग्रंट-संट उसे 
करते जाना। जो चीज़ सामने ग्राई उसे करने लगना, करते-करते दूसरी सामने 
आ गई, तो पहली को छोड़कर दूसरी पर जुट जाना। यहं रास्ता काम को वेतर- 
तीबी से करने का है। इसमें सब काम भ्रधूरे रह जाते हैं, जो पूरे भी होते हैं, वे 
साल की जगह पाँच साल ले जाते हैं। दूसरा तरीका हर काम को तरतीव से करने 
का है। जो काम करने हैं उनमें से सब से ज्यादा जरूरी कौन-सा है, उसे कितने 


समय में पूरा करना है, क्या-क्या साधन जुटाने हूँ--जब इन सव पर विचार करके - 


किसी तरतीब से, किसी योजना से काम किया जाता है, तव काम ढंग से पुरे 
हो जाते हैं, थोड़े समय में पूरे हो जाते हैं। 
जिस युग में से हम झभी निकले हैं उसमें लोगों का आयोजन की तरफ़ घ्यान 
तो था, परन्तु आयोजन होना-न-होना बराबर था। इसका कारण यह था कि 
योजना बनाना तथा उसे चलाना समाज के हाथ में न होकर व्यक्ति के हाथ में 
था । यह पूंजीवाद का युग था, इसमें पुं जीपति ही निश्चय करता था कि क्या 
काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पू जीपति के हाथ में ही सारी शक्ति 
केन्द्रित थी । क्योंकि जो काम होना था, पूंजी के बिना तो वह हो नहीं सकता 
था, इसलिए जिस काम में पूं जीपति को अपनी पू जी बढ़ती दीखती थी वह उसी 
में हाथ लगाता था, जिसमें पुजी बढ़ती नहीं दीखती थी, उसमें समाज का कितना 
At भला क्यों न हो, पू जीपति उधर देखता भी न था । पू जीवाद तथा व्यक्तिवाद 
साथ-साथ रहनेवाले भाई-बहन हैं, इसलिए पूंजी का विनियोग समाज के भले के 
“लिए न होकर व्यक्ति के भले के लिए होता था। व्यक्ति--श्र्थात्‌ प्‌ जीपति एसे 
कामों में भी पुंजी लगाता था जिसमें समाज का कल्याण तो क्या, समाज का सरासर 
ARAM होता था। म्रफ़ीम का व्यापार करने के लिए, शराब के कारखाने खोलने 
के लिए, व्यभिचार के भ्रड्डे बनाने के लिए लाखों, करोड़ों रुपये का व्यय पू जीवाद 
तथा व्यक्तिवाद के युग में ही संभव था | 
आज यूग ने पलटा खाया है। आज यह समझा जाने लगा है कि योजना 
तथा सामाजिक-पुननिर्माण का कार्य व्यक्ति के हाथ में न होकर समाज के हाथ में 
होना चाहिए, पू जीपति के हाथ में न होकर राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए । 
 च्यक्ति व्यक्ति के कल्याण की योजना तो बना सकता है, अपने भले की बात 
सोच सकता हैं, समाज के भले की बात नहीं सोच सकता। समाज तथा राष्ट्र 
ही ऐसी योजनाएँ बना सकते हैं, जिनमें बेशक प से का नुक्सान हो, परन्तु समाज 
का कल्याण हो। समाज की शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा, उत्तम-भोजन, गुह-च्यवस्था 
आदि पर पूजीपति तो तभी तक पेसा खर्च करेगा जहाँ तक उसे इनमें ATT निजी 
लाभ दिखलाई देगा, उससे AM एक कौड़ी भी खर्चे नहीं करेगा, परन्तु समाज तथा 
राष्ट्र तो इन मदों पर ख़चं-ही-खर्च क्यों न होता हो, क्योंकि इन पर ख़च करने से 
समाज का भला होता है, इसलिए वे इन दिशाओं में जी खोलकर खर्च करते हैं। 
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द यही कारण है कि AIT जो युग भ्रा रहा है, उसमें योजना का का व्यक्ति अर्थात्‌ 
पूंजीपति के हाथ से समाज भ्रर्थात्‌ राष्ट्र के हाथ में भ्राता जा रहा हैं। ` 


३. सामाजिक तथा आथिक नियोजन का एक-दूसरे से संबंध * 


(क) सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन का भेद--नियोजन के दो पहलू 
हैं, सामाजिक तथा आर्थिक । इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देने से ही देश का 
पुननिर्माण हो सकता है। सामाजिक तथा श्रारथिक पहलुझों में क्या-क्या वासे झा 
जाती हैं ? ` + a 

(1) सामाजिक-नियोजन--सामाजिक-नियोजन में अपने देश में समाज के 
पुननिर्माण की वे सब बातें श्रा जाती हैं जिनसे समाज को ग्रामूलचूल बदला जा 
सकता Sl उदाहरणार्थ, सांमाजिक-नियोजन में भारत में निम्न बातें ग्रा जाती 
हैंड 

(a) समाज-सुधार--वाल-विवाह निषेध, दहेज़ प्रथा पर प्रतिबन्व, 
विधवा-विवाह को प्रोत्साहन, हरिजनोद्धार आदि समाज-सुधार में आ जाते हैं । 

(9) स्त्री-शिक्षा--१६५६-५७ में शिक्षा पा रहे लड़कों की संख्या 
२.४४ करोड़ थी, परन्तु शिक्षा पा रही लड़कियों की संख्या कुल ८८ लाख थी। 
जिसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री-शिक्षा तथा पुरुषों की शिक्षा में अपने देश में भारी 
अन्तर है। 

(०) परिवार-नियोजन--भारत में प्रतिवर्ष ७० लाख नये प्राणी जन्म 
लेते हैं। इससे वेकारी बढ़ती Fl इतनी बढ़ती जन-संख्या का पेट भरना कठिन 
हो रहा है। परिवार-नियोजन द्वारा जन-संख्प्रा पर नियन्त्रण रखना सामाजिक- 
नियोजन है । 

(d) पिछड़े वर्गों की उन्नति--पिछड़े वर्गों में 'ग्रनुसूचित जातियाँ' 
(Scheduled tribes) तथा “विमुक्त जातियाँ' (Denotified tribes) 
OT जाती हैं। इनके कल्याण के कार्यं करना सामाजिक-नियोजन है। 

उक्त कार्यों के अतिरिक्त श्रमिकों का कल्याण, आवास, वाल-कल्याण, 
जल-प्रबन्ध आदि समस्याएँ सामाजिक समस्याएं हैं, और इनको सामाजिक-नियोजन 
द्वारा ही हल किया जा सकता है। 

(ii) आआथिक-नियोजन--ग्राथिक-नियोजन में अपने देश में श्राथिक-दक्षेत्र 
के पुननिर्माण की वे सब बातें श्रा जाती हैं जिन से समाज के भ्राथिक ढांचे को 
आमूल-चूल बदला जा सकता है। उदाहरणार्थ, ्राथिक-नियोजन में निभ्न बातें 
श्राती हैं : s : 


* 1. How does economic planning differ from social plann- 
ing? In what sense do they overlap? (Rajasthan, 1954) _ 


2. Indicate the social implications of economic planning 


in India. (Agra, 1957) 
e . 
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(2) कृषि-सुघार--भारत की ७० प्रतिशत जनत्ता कृषि पर अवलंबित 
है । देश की राष्ट्रीय-श्राय का आधा हिस्सा इषि की पैदावार से श्राता है । कपड़े, 
पटसन, खांड की मिलों को कच्चा माल कृषक लोग ही देते हैं। इसलिए देश 
. के ग्राथिक-पुननिर्माण के लिए कृषि के ग्राघुनिक उपकरणों का प्रयोग, उत्तम 
बीज तथा खाद का उत्पादन तथा इन दिशाश्रों में सुधार अत्यन्त श्रावरयक है। 

(७) छोटे तथा बड़े उद्योग--देश के आथिक विकास के लिए छोटे तथा 
बड़े--दोनों प्रकार के उद्योग-घंघों को बढ़ाना होगा । ग्राम-प्रधान देश में एसे 
कुटीरोद्योगों को बढ़ावा देना जो आसानी से, बिना अधिक व्यय के घर बंठे 
चलाये जा सकें, आवश्यक है। किसान साल भर खेती में व्यस्त नहीं रहता। जो 
फसल के दिन होते हैं उन्हें छोड़ कर अन्य दिनों के लिए उसे कुटीरोद्योगों द्वारा 
ही काम दिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त बड़े उद्योग तो आवश्यक हैं ही। 

(०) बेकारी दूर करना--श्रम और नियोजन मंत्रालय की १६६३-६४ 
की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर १९६३ तक रोजगार-कार्यालयों में नाम दर्ज 
कराने वालों की संख्या ३२,०२,३९९ थी । इनमें शिक्षित बेकारों की संख्या 
दिसम्बर १९६२ में ७,०८,३५६ थी, जो दिसम्बर १६६३ में ७,३२९,०६६ हो 
गई। कृषि-सुघार द्वारा, छोटे-बड़े कारखानों तथा ्राथिक-नियोजन के अन्य 
साधनों द्वारा इस बेकारी को दूर करना आवश्यक है। 

(ख) सामाजिक तथा ्राथिक नियोजन एक-दूसरे पर आश्रित हें-हम 
झभी लिख ग्राये हैं कि नियोजन के दो पहलू हैं, सामाजिक तथा ग्राथिक। सामा- 
जिक पहलू में समाज-सुघार, स्त्री-शिक्षा, पारिवार-नियोजन, पिछड़े वर्गो की उन्नतिं 
ग्रा जाता है; म्राथिक पहलू में कृषि, छोटे तथा बड़े उद्योग, बेकारी दूर करना 
mite आ जाता है। इन दोनों का कार्य-्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए भी यह समझना 
कि ये सवथा भिन्न हैं गलत घारणा है। सामाजिक का आर्थिक पर और आर्थिक 
का सामाजिक पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री-शिक्षा के ग्रभाव में ग्ररीबी हो सकती ' 
है, ग़रीबी का परिणाम स्त्री-शिक्षा का अभाव हो सकता है; हरिजनों को समाज 
में निम्न स्तर का मानने से उनमें दरिद्रता बढ़ सकती है, हरिजनों के दरिद्र होने 
के कारण उन्हें समाज में ऊंचा स्तर दिये जाने का विरोध हो सकता है। किसी भी 
राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक पहलू एक-दूसरे से इतने सटे रहते हैं कि ATT वह 
राष्ट्र चौमुखी उन्नति करना चाहता है, तो उसे इन दोनों पक्षों की तरफ़ ध्यान 
देना होगा। यह नहीं हो सकता कि कोई राष्ट्र आथिक-दृष्टि से उन्नति करता 
जाय, और सामाजिक-दृष्टि से पछड़ा रहे, न यही हो सकता है कि सामाजिक- 
दृष्टि से वह AM बढ़ता जाय और आधिक-दृष्टि से पछड़ा रहे। एक के क्षेत्र में 
दूसरे का क्षेत्र स्वयं ग्रा जाता है। यही कारण है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाश्रों 
में आथिक-नियोजन के साथ-साथ सामाजिक-नियोजन को जोड़ दिया गया हैं 
आर जहाँ कृषि, उद्योग-घंधों पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है वहाँ सामाजिक 
समस्याओं को हल करने के लिए भी करोड़ों ही रुपया व्यय के लिए रखा Tare | 
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४. भारत में आयोजन द्वारा gafra: 


१५ ग्रगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्र होते ही राष्ट्रीय सरकार 
ने देश कें सामाजिक तथा ग्राथिक पुननिर्माण का विचार शुरू किया । इस उद्देश्य 
से १६५० में 'योजना-आयोग' (Planning Commission) की स्थापना 
की गई। इसके भ्रध्यक्ष Fo जवाहरलाल नेहरू हुए । इस आयोग की सिफ़ारिशों 
पर केन्द्र तथा प्रान्त की सरकारें विचार कर सकें--इस उद्देश्य से ग्रगस्त १९५२ 
में *राष्ट्रीय-विकास-परिषद्‌' (National Development Council) की 
स्थापना हुई। योजना-आयोग' के कार्य-क्रम पर यही 'राष्ट्रीय-विकास-परिषद्‌' 
विचार करती है । इस परिषद्‌ में भारत के प्रधान-मंत्री तथा राज्य-सरकारों के 
सभी मुख्य मंत्री सदस्य हैं। 

'योजना-झआयोग' ने पहले प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय पंचवर्षीय योज- 
नाओं का निर्माण किया। इन योजनाओं द्वारा देश का सामाजिक तथा आर्थिक 
पुननिर्माण हो रहा है इसलिए इन तीनों योजनाग्रों का यहाँ संक्षिप्त परिचय 
देना आवश्यक है। 

हम इन योजनाश्रों का वर्णन करते हुए योजना के उद्देश्य, उसे पूर्ण करने 
के साधन तथा उसके मूल्यांकन का उल्लेख करेंगे। तृतीय-योजना अभी शुरू हुई 
है इसलिए उसका मूल्यांकन तो हो नहीं सकता। उसके संबंघ में सिर्फ़ उद्देश्य 
तथा साधन का ही उल्लेख होगा | 

५. प्रथम पंचवर्षोय योजना 
(२९५१-१९५६) 
[उद्वेश्य--कल्याण-राज्य की स्थापना] . 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का, जो १६५१ से १९५६ तक चली, उद्देश्य 
'कल्याण-राज्य' (Welfare state) की स्थापना करना था। अबतक देश 
में विदेशी शासन चला झा रहा था इसलिए उनकी इस दिशा में कोई विशेष 
नीति नहीं थी। स्वराज्य प्राप्ति काः पहला परिणाम यह स्वाभाविक था कि 
राज्य को कल्याण-राज्य का रूप दिया जाय। कल्याण-राज्य के लिए यह्‌ ग्राव- 
इयक था कि देश की झ्राथिक तथा सामाजिक समस्याओं की तरफ़ एकदम व्यान 
दिया जाय। इस उद्देश्य से जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसमें ्राथिक 
तथा सामाजिक मदों में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा २,३५६ करोड़ 


* Review the efforts being made by the Indian Government 
for promoting the welfare of the people: (1962) 


1 सरकारी हिसाब के ग्रनुसार अप्रैल से वित्तीय-वर्ष प्रारंभ होता है, 
इसलिए १६५१ का ग्रथ है १९५१ का अप्रेल WIT १९५६ BT MT है १९५६ 
WATS इस प्रकार पाँच वर्ष बनते हैं । 
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रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया किन्तु प्रथम-योजना के ग्रन्त में १,९६० 

करोड़ रुपया व्यय FAT प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय का व्यौरा निम्न है: 
प्रथम योजना का प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय* 


ः प्रस्तावित कुल व्यय वास्तविक कुल व्यय 
योजना की मर्दे व्यय का व्यय का 


(करोड़ों में) प्रतिशत प्रतिशत 

(१) कृषि और सामुदायिक 
विकास ३५७ २१५.१ २९१ १५-०० 

(२) सिंचाई, बिजली और 
वाढ़ों का नियन्त्रण ६६१ २८.१ ५७० २९.०० 
(३) उद्योग और खनिज ROR AVR 2 (0७ 0 ROS 
(४) परिवहन और संचार ५५७ २२३.६ ५२३ २७.०० 

(५) समाजसेवा, मकान, 
पुनर्वास ५३३ २२.६ ४५६ २३.०० 
(६) विविध . ६६ ३.०० == == 


२,३५६ १००.०० १,६६० 200.00 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के श्राथिक तथा सामाजिक पुननिर्माण पर 
जो व्यय हुआ वह निम्न था :{ 
(क) केन्द्रीय तया राज्य सरकारों द्वारा राजकीय-क्षेत्र 
में व्यय (aises) १,६६० करोड़ 
(ख) राजकीय-दक्षेत्र में पृ जी का निवेश” या 'विनियोग' 
(इनवेस्टमेंट) १,५६० करोड़ 
(ग) निंजी-क्षेत्र में पुजी का निवेश! या “विनियोग” 
(इनवेस्टमेंट) १,८०० करोड़ 
[ साघन--श्रार्थिक तथा सामाजिक साधन | 
कल्याण-राज्य को स्थापित करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया 
गया उन्हें दो भागों में ater जा सकता है--आ्आरथिक तथा सामाजिक! ये दोनों 
साघन क्या हूं? 
(क) श्रार्थिक साधन (कृषि) --१६६१ की जन-गणना के भ्रनसार अपने 
देश की ४३ करोड़ ६० लाख जनता में से, जिसमें TAT, दमन, दीव, दादरा, नागर 
हवेली तथा नेफ़ा को ३० लाख जन-संख्या शामिल नहीं है, ३५.८५ करोड़ 


* देखो Third Five Year Plan—qo ३३। 
t INDIA—1962—qo १७६ 1 
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जनता गाँवों में बसती है। ये ३५.८५ करोड़ देश की सारी जन-संख्या का ८२.२ 
प्रतिशत हैं, वाकी ८.०५ करोड़ जो सारी जन-संख्या का १७.८ प्रतिशत शहरों 
में बसती है। ये ८२.२ प्रतिशत ५ लाख गाँवों में रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय 
कृषि है। इसलिए भारत.के आशिक पुननिर्माण का अर्थ है कृषि का JTT | 
यही कारण है कि प्रथम योजना में कृषि पर सारी योजना का १४ प्रतिशत व्यय 
किया गया | 
कृषि के विकास को योजना में बाँधने के लिए १६५२ में 'सामुदायिक विकास 
प्रायोजना' (Community Development Project) को शुरू किया 
TAT | इस योजना के अनुसार ६०-७० हज़ार की आवादी के क्षेत्र में जिसमें 
लगभग १०० गाँव हों, १५० से-१७० वर्गमील भूमि हो, एक “विकास-द्षेत्र' 
(Development block) माना गया, और यह योजना बनाई गई कि 
सारे देश को इस प्रकार के 'विकासः्षेत्रों' में ate दिया जाय और प्रत्येक क्षेत्र में 
कृषि, परिवहन, सड़कें बनाई जायें ताकि प्रत्येक 'विकासःक्षेत्र' की आथिक 
स्थिति सुधरने के साथ सारे देश का आशिक पुनर्निर्माण हो सके | 
(ख) सामाजिक साधन (केन्द्रीय तया प्रःन्तीय समाज-फल्याण बोडं)-- 
देश के ala पुनर्निर्माण के लिए जैसे कृषि पर २९१ करोड़ रुपया व्यय किया 
गथा वेसे सामाजिक पुननिर्माण पर, समाज-सेवा, मकानों की व्यवस्था तया 
विस्थापितों के पुनर्वास पर ४५६ करोड़ रुपया व्यय किया गथा। इनमें समाज- 
सेवा के लिए एक ग्रलग विभाग खोला गया। १२ AMET १६५३. को सरकार. 
ने एक केन्द्रीय-समाज-कल्याण-वोडं' (Central Social Welfare Board) 
स्थापित किया जिसका काम ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण ग्रादि के 
कार्य करना था। इसका कार्य-क्षेत्र अधिकतर स्त्रियों, बच्चों, अपंगों, अनाथो, 
विधवाओं आदि की समस्या को हल करना है। 
[ प्रयम-योजना का मूल्यांकन | * 
(क) श्रार्थिक-क्षेत्र में मूल्यांकन--प्रथम योजना को alana में 
. असाधारण सफलता प्राप्त हुई। उदाहरणार्थं, ; 
(1) राष्ट्रीय राय १८ प्रतिशत बढ़ी--योजना प्रारंभ करते समय १६५०- 
५१ में राष्ट्रीय-आय ९,११० करोड़ थी, योजना समाप्ति के समय १६५५-५६ 
में यह १०,८०० करोड़ हो गई।'योजना प्रारंभ करते हुए भ्रांशा की गई थी कि 
राष्ट्रीय-पाय में योजना-समाप्ति'पर १२ प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी, परन्तु 
कृषि के क्षेत्र में असाधारण उन्नति के कारण राष्ट्रीय-आय १२ के स्थान में १८ 
प्रतिशत बढ़ गई | 
(i) प्रति व्यक्ति ्राय ११ प्रतिशत बढ़ी--यह हो सकता था कि कुछ इने- 
गिने व्यक्तियों की आय असाधारण बढ़ जाने से राष्ट्रीय-प्राय तो बढ़ जाय, परन्तु 


* Describe briefly the progress made by our country as a 
result of the Five Year Plans. (1960) 
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प्रति व्यक्ति आय फिर भी न बढ़े । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । जहाँ राष्ट्रीय-आय 
बढ़ी वहाँ प्रति व्यक्ति ara भी ११ प्रतिशत बढ़ी | 

(iii) कृषि, बिजली, सिचाई आदि में वद्धि-इस योजना-काल में कृषि 
के क्षेत्र में उत्पादन ५४० लाख टन से ६४९ लाख टन हो गया; बिजली का 
उत्पादन २३ लाख किलोवाट से ३४ लाख किलोवाट हो गया; सिचाई ५१० 
लाख एकड़ से ६५० लाख एकड़ हो गई। इसी प्रकार इस काल में औद्योगिक 
उत्पादन बढ़ा, हर दिशा में विकास-ही-विकास gar | 

(ख) सामाजिक-क्षेत्र में मूल्यांकन--प्रथम-योजना काल में सामाजिक 
क्षेत्र में जो कार्य हुआ उसका कुछ परिचय नीचे दिया जा रहा है: 

(i) नशा-निरोघ (Prohibition)—fearax १६५४ में 'नशा- 
निरोध जाँच समिति' (Prohibition Enquiry Committee) नियुक्त 
की गई जिसकी सिफारिशों को ३१ मार्च १६५६ में पालियामेंट ने स्वीकार 
किया और देश भर में नशा-निरोघ के कार्य-क्रम जारी करने का उपक्रम हुआ | 

(ii) स्त्रियों का ग्रनेतिक व्यापार (Immoral Traffic in Women 
and Girls) — eye में व्यभिचार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक विधेयक 
स्वीकार किया गया जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम आयु की लड़कियों को 
व्यभिचार के लिए खरीदता-बेचना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। 
व्यभिचार के अड्डों से बचा कर ऐसी Hears को स्वस्थ जीवन बिताने की शिक्षा 
देने के लिए स्त्री-सदन खोले गये। 

(iii) केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare 
Board )--स्त्रियों, बच्चों, AAA, AT की समस्याओं को हल करने के लिए 
अगस्त में शिक्षा-मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड स्थापित किया 
गया जिसने भिन्न-भिन्न राज्यों में समाज-कल्याण का कार्य करने के लिए “राज्य- 
समाज-कल्याण सलाहकार ays’ (State Social Welfare Advisory 
Boards) स्थापित किये। केन्द्रीय तथा राज्य के इन बोडों ने समाज-कल्याण 
के कायं का देश भर में ताना-बाना बिछा fear 

(ग) सफलता में कमी--प्रथम-योजना के संबंध में हमने ऊपर जो 
मूल्यांकन दिया है उसका यह भ्र्थ नहीं कि देश की सब समस्याएं हल हो गईं। 


योजना-भ्रायोग के कथनानुसार अब भी हमारे देश का जीवन-स्तर संसार के अन्य . 


सब देशों से नीचा है। अपने देश में प्रथम-योजना प्रारंभ होने के समय १६५० 
५१ में ३७-१५० लाख TH कपड़ा पैदा होता था, प्रथम-योजना समाप्ति परं 
१९५५-५६ में यह ५१,०२० लाख TH हो गथा जो प्रति व्यक्ति प्रति वषं सिर्फ़ 
१६ गज पड़ता था | इतने से कौन तन-बदन ढक सकता है ? इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि सब को इतना ही कपड़ा मिलता है । करोड़ों ग्रमीर ज़रूरत से ज्यादा 
कपड़ा खरीदते हैं तो करोड़ों को यह १६ गज़ भी जसीब नहीं होता | इसी प्रकार 
भोजन में जितनी कंलोरी चाहिएँ वे ग्रपने यहाँ विरलों को, मिल्ती हैं। शिक्षा के 
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क्षेत्र में ६से ११ वर्ष की आयु के ५० प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा पा रहे हैं, बाकी घर 
बैठे रहते हैं, ११ से १४ वं की श्रायु के २० प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा पा रहे हैं, 
वाकी ५० प्रतिशत घर बेठते हैं। इस सब से स्पष्ट है कि यद्यपि हमने प्रथम 
पंचवर्षीय-योजना-काल में पर्याप्त उन्नति की, तो भी बहुत-कुछ करने को वाकी 
रह गया । 
६. द्वितीय पंचवर्षोध योजना 
(१६५६--१६६१) 

हमने देखा कि प्रथम-योजना कुछ उद्देश्यों को लेकर चली थी, उन उद्देश्यों 
को पूरा करने के लिए कुछ साधन इस्तेमाल किये गये । इसमें कुछ सफलता मिली, 
कुछ नहीं मिली । चालू की हुई योजना को जारी रखने के लिए तथा जो कमी रह 
गई उसे पूरा करने के लिए १६५६-६१ की द्वितीय पंचवर्षीय-योजना का उपक्रम 
हुआ। इस योजना के संबंध में भी हम उद्देश्य, साघन तया मूल्यांकन--इन तीन 

शीर्षकों के नीचे विचार करेंगे । 

[उद्देश्म--समाजवादी-समाज की स्थापना *] 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कल्याण-राज्य” (Welfare State) 
स्थापित करना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 'कल्याण-राज्य' को दृढ़ 
करने के लिए 'समाजवादी-समाज' (Socialistic Society) को स्थापित 
करना था। 'समाजवादी-समाज' की नींव कया हो सकती है? इसकी नींव 
है घन का अधिक-से-अधिक उत्पादन तथा उसका प्रजा में समान-वितरण | 
घन के अधिक-से-अधिक उत्पादन के लिए गाँवों में कृषि तथा शहरों में भारी एवं 
लघु उद्योगों को स्थापित करना तथा उत्पन्न पदार्थो को यातायात के साधनों द्वारा 
सब जगह पहुँचाना--यही साघन हो सकते Sl इस उद्देश्य से प्रथम-योजना में 
जहाँ कृषि पर बल दिया गया था वहाँ द्वितीय-योजना में उद्योगों पर बल दिया 
गया। यही कारण है कि प्रथम-योजना में जहाँ कृषि तथा सिचाई पर कुल योजना 
का ३१ प्रतिशत (१६-१५) व्यय किया गया, वहाँ द्वितीय-योजना में कृषि 
तथा सिंचाई पर कुल.योजना का २० प्रतिशत (११---६) ही व्यय किया गया। 
इसके विपरीत प्रयम-योजना में जहाँ उद्योगों पर कुल योजना का ४ प्रतिशत ही 
व्यय किया गया था वहाँ द्वितीय-योजमा में कुल योजना का २० प्रतिशत व्यय 
किया गया ।| इस प्रकार उद्योगों पर बल देकर राष्ट्रीय-आय को झर उसके 
साथ-साथ प्रतिव्यक्ति राय को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। परन्तु जैसा हम 
पहले कह आये हैं, सिर्फ़ राष्ट्रीय-आय बढ़ जाने से ही 'समाजवादी-समाज' 
(Socialistic Society) नहीं बन जाता । 'समाजवादी-समाज' बनाने के 


. * What social changes are envisaged in the Second Five Year 
Plan? To what extent cau it bring about a socialistic pattern of 
society. (Rajasthan, 1957) 5 a 

t देखो, Third Five Year Plan—qo ३३। 
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लिए घन के असमान-वितरण को रोकना आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों के करोड़- 
पति हो जाने पर भी देश में भूखे-नंगों की संख्या बढ़ सकती है। इसे भ्रवस्था को 
रोकने के लिए इस काल में ्राय-कर, सम्पत्ति-कर, मृत्यु-कर--इस प्रकार के भिन्न- 
भिन्न कर लगाये गये ताकि धनी-निर्धन. में भेद कम हो जाये | द्रिंतीय-योजना का 
लक्ष्य रखा गया था कि राष्ट्रीय-ञआय में जहाँ प्रथम-योजना में १८ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी, वहाँ द्वितीय-योजना में २४ प्रतिशतः को वृद्धि हो ।* 


प्रथम तथा द्वितीय योजना का तुलनात्मक वास्तविक व्यय 


कान ग | न प्रथम द्वितीय 
योजना की मदे : . योजना प्रतिशत योजना प्रतिशत 
(करोड़ Xo में) . (करोड़ ₹० में). 


(१) कृषि तथा साम्‌- 


दायिक विकास २९१ १५ ५३० carne 
(२) प्रधान तथा गौण PAAIE ; 

सिचाई-योजनाएँ . ३१० १६ ४२० € 
(३) बिजली २६० १३ ४४५ १० 
(४) ग्रामोद्योग तथा 

लधु उद्योग ` ` ४३ २ १७५ ¥ 

` (५) उंद्योग तथा खनिज ७४ ¥ ६०० २० 

(६) परिवहन तथा | 

संचार ५२३ २७ १३०० २८ 
(७) सामाजिक सेवाएं 

तथा विविध . ४५६ २३. ८३० १ 

योगः ` १,६६० {oo | ४,६०० १०० 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के आथिक तथा सामाजिक पुननिर्माण 
पर जो व्यय हुआ, वह निम्न था :$ 


* Describe briefly the progress made by our country as a. 
result of the Five Year Plans. (1960) 


+ देखो, Third Five Year Plan—qo 331 (इन आँकड़ों के संबंध 
सें यह बात ध्यान देने को है कि किन्‍्हों पुस्तकों में योजना के प्रारंभ के प्रस्तावित 
mine दिये जाते हैं, कुछ में योजना के मध्यकाल के, कुछ में योजना समाप्त 
होने पर उसके भ्रन्तकाल के दिये जाते हैं। इसलिए इन ningi में sa: भेद 
दिखलाई देता है। हमने यहाँ जो aime दिये हैं वे प्लेनिग कमीशन द्वारा प्रकाशित 
‘Third Five Year Plan’ से atag दिये हैं, जो प्रथम तथा द्वितीय योजना 
के संबंध में वास्तविक झाँकड़ें कहे जा सकते g |) 

$ देखो, INDIA—1962—go १७६। 
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(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा राजकीय-क्षेत्र 


में व्यय (आाउटले) ४,६०० करोड़ 
(ख) राजकीयनकषेत्र में पूँजी का निवेश” या 'विनियोग' 
(इनवेस्टमेंट) . ३,६५० करोड़ 


(ग) निजीक्षेत्र में {जी का “निवेश” (इनवेस्टमेंट) ३,१०० करोड़ 
[साधन--उद्योग तथा सामुदायिक-विकास-योजनाएं] 

(क) उद्योग--हम ऊपर कह आये हैं कि समाजवादी समाज' की स्थापना 
के लिए उद्योगों का होना आवश्यक है। ये उद्योग ग्रगर व्यक्तियों के हाथ में 
हैं तो घनी-निर्षन का भेद बढ़ जाता है। इसलिए द्वितीय योजना-काल में समाज- 
वादी-समाज के निर्माण के लिए निश्चित किया गथा कि धीरे-धीरे उद्योगों का 
विकास व्यक्तियों द्वारा होने के स्थान में राष्ट्र द्वारा हो क्योंकि राष्ट्र तो अपनी 
सम्पत्ति को अपने पास रखने के स्थान में प्रजा पर व्यय कर देता है, व्यक्ति 
अपनी सम्पत्ति को अपने पास रखता है जिससे समाजवादी-समाज के स्थापित होने 
में वाधा आती है। यहसोच कर उद्योगों को दो क्षेत्रों में बाँट दिया गया। ये क्षेत्र 
थे--'सावंजनिक या राजकीय क्षेत्र' (Public Sector) तथा निजी क्षेत्र’ 
(Private Sector) 1 “सार्वजनिक-्षेत्र' का अर्थं है--राजकीय-क्षेत्र, “निजी- 
क्षेत्र का अर्थ है--ग़र-राजकीय क्षेत्र | उद्योगों की तीन श्रेणियाँ बनाई गई । पहली 
श्रेणी में अस्त्र-शस्त्र, गोला-वारूद तथा प्रतिरक्षा की अन्य सामग्री, अणु-शक्ति, 
लोहा, बिजली के भारी यंत्र, पेट्रोल आदि खनिज तेल, हवाई जहाज, रेल, जहाज, 
टैलीफ़ोन, टैलीग्राफ़ आदि १७ उद्योग हैं। इन पर राज्य का ही अधिकार होगा; 
ये “सार्वजनिकःक्षेत्र' में भ्रा जाते हैं; दूसरी श्रेणी में कोयला arte सव खनिज 
पदार्थ, मशीनों के ्रौज्ार, रासायनिक खाद, रवर आदि १२ उद्योग हैं जिन पर 
धीरे-धीरे राज्य का अधिकार होता जायगा और धीरे-धीरे ये भी 'सार्वजनिक- 
aa में आ जायेंगे; तीसरी श्रेणी में ऊपर कहे गये उद्योगों के अतिरिक्त अन्य 
संब उद्योग श्रा जाते हैं जो 'निजी-केत्र' में रहेंगे, परन्तु समाजवादी सामाजिक- 
व्यवस्था मे समय आने पर इन उद्योगों पर भी राज्य का अधिकार हो जायगा | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वितीय-योजना में सब उद्योगों के राज्य के अधिकार 
में आ जाने, उनके राष्ट्रीयकरण से हम समाजवादी-समाज की स्थापना की तरफ़ 
बढ़ने लगे । 

(ख) सामुदायिक विकास-पोजनाएँ-समाजवादी समाज की स्थापना में 
जहाँ पहला कदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण था, वहाँ दूसरा कदम सारे देश में 
'सामुदामिक विकास-योजनाओं' का ताँता बिछा देना था । देस में उद्योगों के 
बिकास का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ाना है, तो सामुदायिकः विकास- 
योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रतिव्यक्ति AT को बढ़ाना है। इन योजनाओं द्वारा 
किसान को अच्छे बीज दिये जाते हैं, कृषि के नवीनतम साधन, सहकारी खेती का 
ज्ञान कराया जाता है जिससे प्रत्येक किसान की AMT बढ़ जाती है। जब इर-एक को. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ समाज-कल्याण तया सुरक्षा 


आय बढ़ेगी तब घनी-निर्घन का भेद अपने श्राप दूर होगा और समाजवादी-समाज 
का निर्माण होगा । 
[द्वितीय-पोजना का मूल्यांकन] | 

द्वितीय-योजना की सफलता का मूल्यांकन करते हुए दो बातों पर विचार 
करना होगा--राष्ट्रीय AT कहाँ तक बढ़ी, समाजवादी-समाज के हम कहाँ तक 
निकट पहुँचे | 

(क) राष्ट्रीय ma २० प्रतिशत बढ़ी--द्वितीय-योजना में सोचा गया था 
कि १९५६-६१ में राष्ट्रीय-श्राय में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी । यह नहीं 
हो सका। राष्ट्रीय-आय २५ प्रतिशत की जगह २० प्रतिशत ही बढ़ी | परन्तु 
२० प्रतिशत ही बढ़ने का यह we नहीं हे कि योजना को सफलता नहीं 
मिली | २० प्रतिशत वृद्धि भी पर्याप्त वृद्धि है और इसे सफलता ही कहा जा 
सकता है | 

(ख) समाजवादी-समाज की स्थापना-_दुसरा प्रन यह है कि कया 
समाजवादी-समाज की हम स्थापना कर सक, क्या धनी-निर्घन की खाई को हम 
पाट सके ? इस संबंध में निम्न विचार हैं : 

(i) घनो-निर्षन का भेद नहीं दूर हुआ--धनी-निर्घन के भेद को दूर करने 
में हमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी श्राशा थी । att तक घनी-नि्षेन में 
खाई उतनी ही बनी हुई है जितनी द्वितीय-योजना के शुरू में थी। इसका यह 
कारण नहीं है कि धनियों पर कर नहीं बढ़े या मृत्यु-कर में कोई ढील हुई या 
श्रमिकों के वेतन में वृद्धि नहीं gel इसका कारण यह है कि जहाँ सब-कुछ Ea, 
श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि हुई, वहाँ वस्तुओं के भावों में असाधारण वृद्धि 
हुई। वेतन-वृद्धि तथा वस्तुओं के भावों की वृद्धि साथ-साथ नहीं चल सके | 

(ii) पूंजीवाद पर प्रहार नहीं हुआ--उमग्र समाजवादियों का कहना है कि 
हम समाजवादी-समाज के निर्माण में भी सफल नहीं हो रहे क्योंकि अभीतक हमारा 
सारा ढाँचा पूँजीवादी हे, समाजवादी नहीं है | समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवाद 
को कोई स्थान नहीं है। अगर हम राष्ट्रीयकरण के रास्ते पर चले हैं तो इस तरह 
काम नहीं चलेगा कि कुछ व्यवस्था पू'जीवादी रहे, कुछ समाजवादी रहे। सारी 
व्यवस्था में क्योंकि समाजवादी दृष्टिकोण से परिवर्तेन नहीं हुआ इसलिए हम 
समाजवादी-समाज का नाम भर ले रहे हैं, समाजवादी-समाज का निर्माण करने 
में सफल नहीं हुए । 

be ७: तृतीय पंचवर्षोय योजना * 

| (१६६१-१६६६) 
तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल १ म्रप्रेल १९६१ से लेकर ३१ मार्च 
१६६६ का है। इस योजना-काल में “सार्वजनिक या राजकीय क्षेत्र' (Public 


* Review the measures incorporated in the Third Five Year 
Plan for social welfare. (1963) 
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sector) में ७,५०० करोड़ (६,३००-- १ Roo) एवं 'निजी-क्षेत्र (Pri- 
vate sector) में ४,१०० करोड़ व्ययः करने की योजना है। यह कुल 
व्यय ११,६०० करोड़ बनता है जो तृतीय-योजना-काल में व्यय होना था। 
इस बीच २० अक्तूवर १६६२ को चीन ने भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा (नेफ़ा) 
तथा लद्दाख पर जो AHA करके भारत की सीमा में प्रवेश किया उससे देश में 
संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और यद्यपि ४ नवम्बर १६६२ को हुई 'राष्ट्रीय 
बिकास-परिषद्‌' (National Development Council) में योजना में 
परिवर्तन न करने के विचार प्रकट किये गये, तो भी संकट-काल में योजना पर 
उतना व्यय किया जाना संभव नहीं रहा जितने के लिए योजना तैयार की गई 
थी। फिर भी तृतीय-योजना की जो रूप-रेखा है उसका दिग्दर्शन यहाँ करा देना 
अप्रासंगिक न होगा | : 
[ उद्देश्य--प्रथम तथा दवितीय योजनाओं के उद्देश्यों A भागे बढ़ाना ] 

भारत की प्रथम-योजना का उद्देश्य 'कल्याणकारी-राज्य' (Welfare 
state) की स्थापना करना था, द्वितीय का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की नींव 
पक्की करने के लिए 'समाजवादी-समाज' (Socialistic society ) की स्थापना 
करना था। तृतीय-योजना का क्या उद्देश्य है ? तृतीय-योजना का उद्देश्य प्रथम 
तथा द्वितीय योजनाग्रों के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाना है, इन उद्देश्यों को पूर्ण 
करने में जो कमी रह गई है उसे दूर करना ZI 

तृतीय-योजना के संबंध में 'योजना-्ायोग' ने लिखा है: “आयोजन एक 
घारावाही प्रक्रिया है और इसे थोड़-थोड़ं समयों में बाँध कर नहीं रखा जा सकता | 
तुतीय-योजना प्रथम तथा द्वितीय योजना का ही विस्तार है, और जहाँ यह हमें 
ले जाकर खड़ा करेगी, उस बिन्दु से चतुर्थ योजना का प्रारंभ होगा ।” इस दृष्टि से 
“कल्याण-राज्य' तथा 'समाजवादी-समाज' के जिन उद्देश्यों को लेकर प्रथम तथा 
द्वितीय योजनाएँ चली थीं, उन्हीं उद्देश्यों को विस्तार से और गहराई से पुरा 
करना तृतीय-योजना का उद्देश्य है। 

हम पहले देख झाये हैं कि प्रथम तथा द्वितीय योजना में देश की आथिक 
तथा सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। तुतीय-योजना में 
इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ये आर्थिक तथा 
सामाजिक लक्ष्य, उद्देश्य क्या हैं ? 

(क) आर्थिक उद्देश्य--तृतीय-योजना में जो झ्लाथिक-लक्ष्य रखे गये हैं 
चे निम्न है 

(i) राष्ट्रीय अय २५ से ३० प्रतिशत बढ़ाना--इस योजना का लक्ष्य-यह्‌ 
है कि राष्ट्रीय-आय योजना-काल में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से अधिक बढ़ती जाय जिससे 
इस योजना के पुरे होने तक राष्ट्रीय-प्राय में वृद्धि ३० प्रतिशत के आस-पास पहुँच 
जाय। द्वितीय योजता के झन्त में राष्ट्रीय-अआाय १४,५०० करोड़ थी, तृतीय- - 
योजना के ग्मन्त में यह १६,००० करोड़ हो जानी चाहिए। cs ऽ 
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(ii) प्रति व्यक्ति ma १७ प्रतिशत बढ़ाना--राष्ट्रीय-आय की बढ़ती 
के साथ-साथ इस योजना-काल में प्रति व्यक्ति आय १७ प्रतिशत बढ़ जानी 
चाहिए । द्वितीय-योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय ३३० रुपया थी. 
यह तृतीय-योजना के ART में ३८५ रुपया हो जानी चाहिए। 

(iii) कृषि में स्वात्म-निर्भरता--इस योजना-काल में देश को इतना 
अनाज उत्पन्न करना चाहिए कि हम आत्म-निर्भर हो जायें, हमें दूसरे देशों पर 
निर्भर न होना पड़े, गर आवश्यकाता पड़े तो अपने उद्योगों के विकास के लिए 
हम अनाज का निर्यात भी कर सकें ताकि उस पेसे से उद्योगों का विकास हो 
सके । 

(iv) ग्राधारभूत उद्योगों का विस्तार--इस्पात, रासायनिक पदार्थ 
बिजली ग्रादि का विस्तार किया जाय, देश में मशीनें तैयार की जायें, ग्रौर एसा 
उपक्रम किया जाय जिससे १० साल के भीतर हमें देश के उद्योगीकरण का सामान 
अपने देश के भीतर से ही मिल जाय, बाहर से न मंगवाना पड़े। | l 

(५) रोजगार बढ़ाना--देश की जन-शक्ति का अधिक-से-अधिक उपयोग 
करना .जिससे प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी धंथे में खपने का भ्रवसर मिल 
सके। 
(vi) atx तया सम्पत्ति के भेद को कम करना--तृतीय-योजना का 
अन्तिम लक्ष्य यह है कि देश के हर व्यक्ति को उन्नति करने के समान अवसर देना 
तथा व्यक्तियों की. आय ग्रौर सम्पत्ति में जो भेद दिखाई देता है, किसी की 
आय बहुत अधिक, किसी की बहुत कम; किसी की सम्पत्ति बहुत अधिक, किसी के 
पास कौड़ी नहीं--इस भेद को कम करना 1. 

(ख) सामाजिक उद्देश्य--सामाजिक-उद्देश्य से यहाँ हमारा wt शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन, पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति, समाज-कल्याण आदि 
से है। सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए तृतीय-योजना में निम्न लक्ष्य रखें 
गय हैं 

(i) शिक्षा*--प्रथम दो योजनाओं के १० वषं के भीतर (१६५१ से 
१६६१ तक) विद्यार्थियों की संख्या २३५ लाख से ४३५ लाख हो गई। तुतीय- 
योजना (१६६१-६६) का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थियों की संख्या ४३५ लाख 
से ६३६.५ लाख हो जाय। 

“प्रथम दो योजनाओं के भरन्त में ६ से ११ वर्ष की 'भ्रायु-समूह' के बालक जो 
प्राइमरी-स्कलों में पढ़ रहे थे, तृतीय-योजना में उनकी संख्या में १५३ लाख की. 
और वृद्धि का लक्ष्य है। 


* ये आँकड़े Third Five Year Plan के EDUCATION 
अध्याय से लिये गये हें। 
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भारत में सामाजिक-पुननिर्माण--पंचवर्षीय योजनाएं १४१ 


प्रथम दो योजनाओं के अन्त में ११ से १४ वषं की आयु-समूह” के बालक जो 
मिडल स्कूलों में पढ़ रहे थे, तुतीय-योजना में उनकी संख्या में ३५ लाख की और 
वृद्धि का लक्ष्य है। 

प्रथम दो योजनाओं के ग्न्त में १४ से १७ वषं की 'ग्रायु-समूह' के बालक 
जो सेकण्डरी स्कूलों में पढ़ रहे थे, तृतीय-योजना में उनकी संख्या में १६ लाख की 
ओर वृद्धि का लक्ष्य है। 

इसमें सन्देह नहीं कि जब विद्यार्थी बढ़ेंगे, तव स्कूल भी बढ़ेगे, ग्रघ्यापक भी 
AST | तृतीय-योजना काल में स्कूलों की संख्या २४ प्रतिशत बढ़ जायगी, ट्रेंड 
अध्यापकों की संख्या ७५ प्रतिशत ag जायगी । 

(ii) स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन--प्रथम दो योजनाओं के १० वर्ष 
के काल (१९५१ से १६६१ तक) के भीतर स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन पर 

३६५ करोड़ व्यय हुआ था । तुतीय-योजना (१६६१-१६६६) में fan 
५ साल में ३४२ करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य में गाँवों तथा 
शहरों में जल का प्रबन्ध, सफ़ाई, अस्पताल, दवाखाने, देसी तथा होम्योपेथिक 
दवा, संक्रामक रोगों का निवारण, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा आदि सब-कुछ अआ 
जाता है । परिवार-नियोजन यद्यपि स्वास्थ्य का ही एक अंग है, तो भी 
क्योंकि यह एक नवीन प्रगति है इसलिए इसका अलग-से उल्लेख कर दिया 
गया है। 

(ii) पिछड़े ant को उन्नति--पिछड़े वर्गों में चार वर्ग के लोग आ जाते 
हैं। वे चार हैं--अनुसूचित जन-जातियाँ (Scheduled tribes), sq- 
सूचित जातियाँ' (Scheduled castes), विमुक्त जातियाँ' (Denoti- 
fied tribes) तथा “पिछड़े at’ (Backward classes) 1 प्रथम दो 
योजनाओं के १० वर्ष के काल (१६५१-६१ तक) के भीतर इनकी उन्नति पर 
१०९.४१ करोड़ व्यय हुआ था। तृतीय-योजना (१९६१-६६) में इस मद में 
११४ करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य है। 

(iv) श्रम-कल्याण--ज्यों-ज्यों देश का उद्योगीकरण हो रहा है त्यों-त्यों 
श्रमिकों की समस्याएं उग्र रूप वारण करती जा रही हैं। आये दिन श्रमिकों तथा 
मालिकों के झगड़े बढ़ते जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बाहर के नेता आकर 
श्रमिकों को भड़काते हैं भौर उन्हें ATT स्वार्थ-साघन का उल्लू बनाते | | प्रबतक 
यही समझा जाता था कि श्रमिकों तथा मालिकों का संबंध एक कानूनी संबंध है, 


` और उनके झगड़े प्रायः अदालतों में जाते रहते थे। इन सब बातों को देख कर 


द्वितीय-योजना-काल में एक नई 'श्रम-नीति' (Labour policy) अपनायी 
गई जिसके अनुसार श्रमिकों तथा मालिकों का पारस्परिक संबंध कानूनी 
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१४२ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा _ 


(Legal) के स्थान में 'नेतिक' (Moral) बनाने का प्रयत्न किया गया। 
१९५८ के मध्य में श्रमियों, मालिकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने मिल कर 
एक भाचार-संहिता' (Code of Discipline) का निर्माण किया जिसके 
अनुसार श्रमियों को उद्योग के प्रबन्ध में विशेष ्रधिकार दिये गये और उनसे 
आशा की गई कि वे झगड़ों को ग्रदालतों में न ले जाकर पारस्परिक विचार- 
विनिमय से निपटायेंगे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि ग्रदालती कार्यवाहियाँ, 
तारेबन्दी आदि कम हो TS | 'झाचार-संहिता' के अनुसार परीक्षण के तौर पर 
संयुक्त प्रबन्धक परिषदों (Joint Management Councils) का 
निर्माण हुआ। इन परिषदो में श्रमियों तथा मालिकों के प्रतिनिधि रहते हैं। 
इन्हें प्रबन्ध की देख-रेख का अधिकार दिया जाता है। द्वितीय-योजना-काल में 
इस प्रकार की २३ परिषदें बन चुकी थीं। तृतीय-योजना का श्रम-कल्याण 
सस्बंधी लक्ष्य यह है कि 'श्रम-नीति' (Labour policy) के इस परीक्षण 
को आगे बढ़ाया जाये और उन सव क्षेत्रों में जहाँ श्रमी काम करते हैं 'आचार- 
संहिता को संयुक्त-प्रबन्धक परिषदों' की इस 'श्रम-तीति' को सफल बनाने का 
प्रयत्न किया जाय, क्योंकि समाजवादी-समाज के निर्माण में यही नीति सहायक 
हो सकती है। 

(५) समाज-कल्याण--समाज-कल्याण में स्त्रियों की शिक्षा, समाज- 
कल्याण संस्थाग्रों को सहायता, विबवाग्रों, अनाथों, AGT की सहायता, बच्चों- 
बूढ़ों की समस्या आदि आ जाते हैं। इसी कार्य के लिए "केन्द्रीय समाज-कल्याण 
बोर्ड' तथा “राज्यों के समाज-कल्याण सलाहकार AS बने हुए हैं। तृतीय-योजना 
में बच्चों की समस्याम्रों को मुख्यता दी गई है। 

[साधन--भ्राथिक तथा सामाजिक योजनाञ्रों पर घन-निवेश] 
हमने तृतीय योजना के झआथिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की तरफ़ संकेत 
frat | प्रव यह देखना है कि इस योजना में ्राथिक-विकास के लिए कितना रुपया 
खर्च होगा, सामाजिक-विकास के सिए कितना रुपया खर्च होगा। हम नीचे भिन्न- 


भिन्न तालिकाएं दे रहे हैं जिनसे तृतीय-योजना काल में भिन्न-भिन्न दिशाओं में जो 
रुपया व्यय होगा उस पर प्रकाश पड़े । 


८. आथिक-पोजनाओं पर'घन-निवेश या विनियोग 


प्रथम तथा द्वितीय-योजना में भिन्न-भिन्न मदों पर पब्लिक या राजकीय- 
aa (Public Sector) में जो व्यय किया गया उसकी तुलना में तृतीय- 
योजना में निम्न प्रकार से राजकीय-क्षेत्र में व्यय किया जायगा । 'निजी-क्षेत्र! 
(Private Sector) का व्यय इससे ग्रलग X | 
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भारत में सामाजिक-पुनर्निर्माण--पंचवर्षोय योजनाएँ १४३ 


प्रथम-योजना | द्वितीय-योजना | तृतीय-योजना 
करोड़ों कुल | करोड़ों कुल | करोड़ों कुल 

विकास कार्य की मदें में व्यय में व्यय | में व्यय 
व्यय का व्यय का | व्यय का 

प्रतिशत प्रतिशत| ` प्रतिशत 
Q) mea जज. ७ .ःझ 

दायिक विकास २६१ १५ | ५३० ११ (१,०६८ १४ 
(२) सिचाई की 


योजनाएँ ३१० १६ | ४२० & ६५० ६ 
(३) बिजली २६० १३ | ४४५ १० | १,०१२ १३ 
(४) ग्रामोद्योग तथा 

लघ्‌ उद्योग ४३ २ १७५ ४ २६४ ४ 
(x) उद्योग तथा खनिज ७४ ४ | ६०० २० | १,५२० २० 
(६) परिवहन तथा 

संचार ५२३ २७ | १,३०० २८ | १,४८६ २० 
(७) सामाजिक सेवाएँ 

तथा विविध ४५६ २३ ८३० १४ | १,३०० १७ 
(८) इनवेन्टरीज्ञ* — — = | २९० ३ 

_ योगः १,६६० १०० 1४,६०० 1 ७,५०० goo 


तृतीय-योजना में देश के आथिक तथा सामाजिक पुननिर्माण पर जो व्यय 
किया जाना प्रस्तावित है वह निम्न है: 
(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा राजकीय-क्षेत्र 


(पब्लिक सेक्टर) में व्यय (आउटले) १,२०० करोड़ 
(ख) राजकोय-्षत्र में पुजी का निवेश| या विनियोग 
(इनवेस्टमेट) ६,३०० करोइ 


(ख) निजीक्षेत्र में पूजी का निवेश (इनवेस्टमेंट) ४,१०० करोड़ 
यहाँ एक बात घ्यान देने की है। ७,५०० करोड़ में से ६,३०० करोड़ 
राजकोय-्षेत्र में पूजी का निवेश (इनवेस्टमेंट) है, और १,२०० करोड़ चाल 
खर्च (श्राउटझे) है । अगर इस चालू १,२०० करोड़ के खर्च को निकाल 
कर देखा जाय तो तृतीय योजना में राजकीय तथा निजी क्षेत्र द्वारा कुल 


६,३००--४,१००= १०.४०० करोड़ रुपये का 'निवेश' (इनवेस्टमेंट) होगा । 


* “इनवेन्टरीज्ञ' (वस्तु-सूचो) का भ्रथं है ऐसे आवश्यक सामानों का संग्रह 
जिनका अभी तो ठीक-ठीक पता नहीं परन्तु जिनका काम करना शुरू करने के 
लिए बाद को आवश्यकता होतो है। 

T इनवेस्टमेंट के लिए केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'पारिभाषिक शब्द 
संग्रह सें 'निवेश-शब्द प्रयोग किया गया है, परन्तु 'विनियोग' बहुत भ्रधिक 
प्रचलित है। 
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इसीलिए “निवेश” (इनवेस्टमेंट) की दृष्टि से इस योजना को ११,६०० करोड़ की 
योजना के स्थान में १०,४०० करोड़ की योजना कहा जाता है क्योंकि खर्च तो 
११,६०० करोड़ ही होगा परन्तु सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में पू जी का विनियोग 
६,३००ै-४,१००= १०,४०० करोड़ ही होगा। 

तृतीय-योजना में जो व्यय किया जायगा उसके ्राघार पर 'योजना-आयोग' 
का कथन है कि द्वितीय-योजना की अपेक्षा तृतीय-योजना में श्रनाज ३२ प्रतिशत, 
खाद का उत्पादन ३३५ प्रतिशत, सिंचाई २९ प्रतिशत, सहकारी समितियों द्वारा 
किसानों को सहायता १६५ प्रतिशत, उद्योग ७० प्रतिशत, इस्पात का उत्पादन 
१६३ प्रतिशत, एल्यूमिनियम का उत्पादन ३३२ प्रतिशत, मेशीन के Gil का 
निर्माण ४४५ प्रतिशत, कपड़ा १३ प्रतिशत, खादी ४६ प्रतिशत, रोगी-शय्या २६ 
- प्रतिशत बढ़ जायगा ।* nee 

९. सामाजिक योजनाओं पर धन-निवेश या विनियोग 

तुतीय-योजना की सामाजिक-योजनाग्रों के संबंध में हम इसी अध्याय में 
पीछे लिख गाये है। सामाजिक-योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार- 
नियोजन, पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति, समाज-कल्याण आदि आते हैं । इन सव 
` पर तृतीय-योजना में जो व्यय होगा वह इस प्रकार है: 

[शिक्षा पर व्यया] 


ro 


प्रथम-योजना द्वितीय-योजना तृतीय-योजना 

मर्दे में qT मे 
वास्तविक- वास्तविक- प्रस्तावित 

व्यय व्यय व्यय 
(करोड़ों में) (करोड़ों में) (करोड़ों में) 


(क) प्राथमिक-शिक्षा ay ८७ २०६ 
(ख) माध्यमिक-शिक्षा २० ` ४८ GG 
(ग) विश्वविद्यालय-शिक्षा १४ i Sai ८२ 
(घ) शिक्षा की भ्रन्य योजनाएं १४ २४ २६ 

योग : १३३ २०४ * Yog 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय-योजना में शिक्षा पर जितना व्यय 
किया गया, तृतीय-योजना में उससे दुगुना व्यय होगा जिससे स्कूलों, अध्यापकों 
आदि की संख्या भी बढ़ेगी | 
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भारत में सामाजिक-पुननिर्माण--पंचवर्षोय योजनाएँ १४५ 


[स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन पर व्यय] 


प्रथम-योजना द्वितीय-योजना तृतीय-योजना 


कार्यक्रम (करोड़ों में) (करोड़ों में) (करोड़ों में) 

(क) जल-व्यवस्था तथा सफ़ाई | [ 

(ग्रामीण तथा झहरी) ¥8.0 ७६.० १०५.३ 
(ख) हैल्थ-यूनिट, अस्पताल, 

डिस्पेन्सरी २५.० ३६.० ६१.७ 
(ग) संक्रामक रोगों की रोक- 

थाम २३.१ ६४.० ७०.५ 
(घ) स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, | =; 

प्रशिक्षण तथा रिसर्च २१.६ ३६.० | ५६.३ 
(इ) देशी दवा, होम्योपेथो, 

प्राकृतिक चिकित्सा ०.४ ४.० 8.८ 
(च) wer चिकित्सा-योजनाएँ २०.२ ६.० ११.२ 
(छ) परिवार-नियोजन ०.७ ३.० २७.० 

योग : १४०.० २२५.० ३४१.८ 


य मनन Se ee ee Se Pe gS 


` उक्त तालिका. से स्पष्ट है कि जहाँ तृतीय-योजना में अन्य बातों की तरफ़ 
ध्यान दिया गया है वहाँ परिवार-नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। 
इस मद में जहाँ द्वितीय-योजना में ३ करोड़ व्यय हुआ था वहाँ तृतीय में & गुणा 
व्यय होगा । इसका कारण यह है कि १६५१ में देश की जन-संख्या ३६ करोड़ 
थी जो १६६१ में ४३ करोड़ ६० लाख हो गई। अगर जन-संख्या की बढ़ती 
पर रोक न लगाई गई तो उत्पादन तथा उद्योगों के बढ़ जाने पर भी लोग 
भूखे मरते रहेंगे और बेकार रहेंगे। उत्पादन तथा उद्योग के बढ़ने के साथ-साथ 
जन-संख्या की रफ्तार कम करनी होगी, तभी भुखमरी तथा बेकारी दूर 

होगी। | 
प्रथम तथा द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय-योजना काल में स्वास्थ्य 


के संबंध में जो प्रगति होगी उसकी कुछ झलक निम्न तालिका से मिल सकती 
हैः 
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१४६ ; . ' समाज-कल्याण तया सुरक्षा 


स्वास्थ्य-योजनाएं* १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ 


अस्पताल ८,६०० १०,००० १२,६०० १४,६०० 
रोगी-शम्या १,१३,००० १,२५,००० २१,८५,६०० २,४०,१०० 
प्राथमिक स्वास्थ्य- 

केन्द्र == ७२५ २,८०० ५,००० 
मेडिकल कालेज ३० ४२ ५७ ७५ 
दाँत के कालेज x ७ १० १४ 
डाक्टर ५६,००० ६५,००० 90,000 ८१,००० 
नस १५,००० | १८,५०० २७,००० ४५,००० 
मिडवाइफ़ ८,००० १२,७५८० | १६,६०० ४८,५०० 
स्वास्थ्य-निरीक्षक ५२१ ८०० १,५०० ३,५०० 
दाइयाँ १,८०० ६,४०० ११,५०० ४०,००० 
संनीटरी इंस्पेक्टर ३,५०० ४,००० ६,००० १९,२०० 
मलेरिया-उन्मूलन- ieee 

केन्द्र — १३३ ३६० ३९० 
dto dto क्लिनिक . ११० १६० २२० ४२० 
कुष्ठ-केच्द्र - न ३३ १३५ २३५ 
गुप्त-रोग केन्द्र — —— SR - ` - १८९ 
मातृत्व तथा बाल- ` 

स्वास्थ्य-केन्द्र १,६५१ = १,८५६ ¥,Yoo 20,000 


. उक्त तालिका में १९५०-५१ प्रथम-योजना के प्रारंभ का काल है, ५५-५६ 
प्रथम योजना के अन्त का काल Sl इन दोनों कालों के आँकड़ों को देखने से पता 
चल जाता है कि प्रथम-योजना में हमने क्या उन्नति की । इसी प्रकार १९५५-५६ 
से १६६०-६१ का काल द्वितीय-योजना का काल है। ५६ से ६१ के आँकड़ों को 
देख कर पता चल जाता है कि द्वितीय-योजना में हमने क्या उन्नति की। १६६१ 
के आँकड़ों को सामने रख कर जब हम १६६५-६६ के आँकड़ों की तुलना करते हैं, 
तब स्पष्ट हो जाता हैं कि तृतीय-योजना काल में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या 
उन्नति करेंगे। 
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[ पिछड़े हुए वर्गों पर व्यय ]* 


= = प्रथम-योजना द्वितीय-योजना तृतीय-योजना 
इ वग (करोड़ों मे) (करोड़ों में) (करोड़ों में) 


(क) श्रनुसूित जन-जातियाँ १९.८३ ४३.०० ६०.४३ 
(Scheduled tribes) i 


(ख) अनुसूचित-जातियाँ ७.०८ २७.६६ ४०.४० 
(Scheduled castes) Bia 

(ग) विमुक्त-जातियाँ १.१० २,५९ ४.०० 

l (Denotified tribes) 

(घ) aa पिछड़े at २.०३ ५.८६ ९.०४ 


(Other Backward classes) 


योग ३०.०४ ७९,४१ ११३.५७ 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गों को उन्नति के अवसर देने के लिए 
जहाँ प्रथम-योजना में ३०.०४ करोड़ व्यय हुआ, वहाँ द्वितीय-योजना में ७९.४१ 
करोड़ हुआ, और तृतीय-योजना म ११३.८७ करोड़ रु० व्यय किया जायगा । 
इससे पिछड़े वर्गों के जीवन में आशातीत उन्नति होनें की संभावना है। 

, [ समाज-कल्याण पर व्यय] ] T 

(क) स्त्री-शिक्षा--पिछली दो योजनाओं के १० वर्षों में स्कूलों में १३२ 
लाख लड़के पहले की अपेक्षा.अधिक भर्ती हुए, परन्तु पहले की श्रपेक्षा स्कूलों में 
अधिक भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या ६८ लाख ही थी। १६६१ की जन- 
गंणना के अनुसार पुरुष ३४ प्रतिशत शिक्षित हैं, तो स्त्रियों में शिक्षा १३ प्रतिशंत 
ही है। इन सव बातों को घ्यान में रखते हुए तृतीय-योजना में स्त्री-शिक्षा पर 
बिशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है। तृतीय-योजना के अनुसार ६.से १४ 
वपं की 'ग्रायु-्समूह' की शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या पहले की अपेक्षा 
कम-से-कम ४६ प्रतिशत बढ़ जानी चाहिए, इस योजना-काल में अगर २०४ 
लाख बच्चे पहले से Alaa शिक्षा प्राप्त करें, तो उनमें लड़कियों की संख्या कम-से- 
कम १०३ लाख होनी चाहिए | 

इस सब को ध्यान में रख कर तृतीय-योजना मं १७५ करोड़ स्त्री-शिक्षा प्र 
व्यय करने का निश्चय किया गया है जिसमें से ११४ करोड़ प्राथमिक तथा माध्यः 
मिक शिक्षा पर व्यय होगा । 

(ख) समाज-कल्याण संस्थाभ्रों को सहायता---द्वितीय-योजना काल में 
समाज-कल्याण' के लिए १५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था जिसमें से समाज-केल्पाण 


ra 
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समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


का कायं करने वाली, अनाथालय, विधवाश्रम, भ्रपंग-गृह आदि का स्वेच्छापूर्वक 
कायं करनेवाली संस्थाओं को केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोडं के द्वारा १० करोड़ की 
सहायता दी गई थी, और ५ करोड़ ग्न्य समाज-कल्याण योजनाश्रों पर व्यय हुआ 
था ।.तृतीय-योजना काल में समाज-कल्याण के लिए २८ करोड़ रुपया रखा गया 
है। इस योजना-काल में समाज-कल्याण बोर्ड निम्न कायं करेगा: 


o¢ us 


. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन 


(i) समाज-कल्याण का कार्यं करनेवाली लगभग ६,००० संस्थाओं को 
सहायता देना. 
(ii) लगभग १,७०० महिला-मंडलों को सहायता देना 
(ii) सामुदायिक-विकास योजनाश्रों के साथ-साथ जो समाज-कल्याण 
विस्तार प्रायोजनाएं (Welfare extension projects) चल 
रही हैं, उन्हें सहायता देना, 
(iv) स्त्रियों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक योजनाएँ बनाकर उन्हें 
चलाना, i 
(४) स्त्रियों को प्रशिक्षित कर किसी ब्र्थोपार्जन के कार्यं के योग्य बनाना, 
(vi) शहरों में समाज-कल्याण की योजनाओं का संचालन, 
(vii) रात्रि में सड़क पर रहने वालों के लिए रात्रि विश्वामालय बनाना, 
(viii) बच्चों के लिए अवकाश का समय बिताने के लिए अवकाश-गृह 
बनाना, 
(ix) सहायता पाने वाली संस्थाग्रों. को समाज-कल्याण का निर्देशन SAT | 
TT 


« भारत सें ates नियोजन के सामाजिक अभिप्रेत-ग्रथं' (Social 


implications) बतलाइयं। (१६५७) 
पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हमारे देश में जो उन्नति हुई है उसका संक्षेप 
सें वर्णन कीजिये । (१६६०) 


„ भारतवर्ष में स्वास्थ्य-संबंघी समस्याओं को हल करने के लिए द्वितीय 


पंचवर्षीय योजना सें दिये गए उपाय बतलाइये। (१.६६१) 


. भारत सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए किये गये प्रयत्नों का विवरण 


दीजिये। (१९६२) 


- ५. “भारत की पंचवर्षोय योजनाएँ मुख्य तोर पर भ्रार्यक-योजनाएं हेँ'--इस 


कथन पर योजना के -सामाजिक-पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने विचार 
fafa i (१६६२) 
तृतीय पंचवर्षोय योजना में समाज-कल्याण' के संबंध में क्या उद्योग किया 
जा रहा है?! (१६६३) 


› जनतंत्रात्मक समाज में ायोजन की प्रकृति और संभावनाओं को विवेचना 


कोजिये। ग्राथिक-अ्आयोजन और सामाजिक-आायोजन में क्या न्तर 


हे? Rens cas ie राजस्थान, Ds 


है? इसके द्वारा कहां तक समाजबादी ढंग को समाज-व्यवस्या संभव हो 
सकती है ?-- (राजस्थान, १६५७) 
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भारत में सामाजिक-विधान 


(SOCIAL LEGISLATION IN INDIA) 
१. सामाजिक-विधान का अर्थ 


(क) सामाजिक-सुधार तथा सामाजिक-विधान में भेद--प्राचीन काल में 
जव राज्य का उदय नहीं FAT था, समाज का शासन प्रथाझ्रों द्वारा होता था। 
समाज को जो व्यवस्था उचित प्रतीत-हुई वह चल पड़ी, जो व्यवस्था देर तक चलती 
रही, वह ‘Tar हो गई। अव प्रथा' को तोड़ना कठिन हो गया। जो इस प्रथा: 
को तोड़ता उसका बहिष्कार हो जाता। 'प्रथा' की उत्पत्ति तो परिस्थितियों के 
अनुसार जिस वात की समाज को आवश्यकता अनुभव हुईं उसके कारण हुई थी, 
परन्तु कभी-कभी ऐसा हुआ कि परिस्थितियाँ वदल गईं परन्तु 'प्रथा' वेसी-की- 
वेसी बनी रही 1 उस समय “प्रथा' समाज के लिए हानिकर होकर कुप्रथा-कुरीति' 
बन जाती है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती हे, तव दो बातों में से कोई 
एक बात होती है। या तो समझदार लोग उस ‘TAT को बदलने का आन्दोलन 
करते हैं, या राज्य के हस्त-क्षेप से ‘War को 'कानून' द्वारा बदल कर नवीन 


इस श्रध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में ग्रा चुके हैं : 
1. Discuss the importance of social legislation in India. 
How far will the codification of Hindu Law help to improve the life 
of Indian women. (1951) 
2. Is the State justified in undertaking social legislation? 
Give reasons for your answer. (1955) 
3. How far is social legislation effective in dealing with social 
problems in India? (1958) 
4. What importance does social legislation have in a country 
like India? Js the state justified in undertaking social see) 
5. Give the main provisions of any one piece of legislation in 
the field of marriage passed in our country during the last ean 
6. Discuss the role of legislation in bringing about social 
change. Give examples from the Indian setting. (1962) 
` 7. Discuss the impact of recent legislation on the pattern of 
family and marriage in India. (1963) 
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परिस्थितियों के अनुकूल 'कानून' बना दिया जाता है। जब समझदार लोग aTa- 
सन द्वारा 'प्रथा' को स्वयं बदलने का प्रयत्न करते हैं तव इसे 'सुधार' (Reform) 
कहा जाता है, जब राज्य के हस्त-क्षेप से यह कार्य होता है तब इसे 'कानून' 

(Law) at ‘fama (Legislation) कहते हैं । सुधार के झान्दोलन' 
द्वारा जो कार्य होता है वह जनता की इच्छा से होता है, इसलिए उसमें वाधितपन 
नहीं रहता, कानून द्वारा, सामाजिक-विधान द्वारा जो सुधार होता हं, वह जनता 
की इच्छा द्वारा नहीं होता, इसलिए उसमें बावितपन रहता है, राज्य के दंड के 
भय से लोग उस कानून को स्वीकार करते हैं । 

(ख) सामाजिक-विधान की परिभाषा--ऊपर जो-कुछ कहा गया है 
उससे स्पष्ट है कि सामाजिक-विधान' राज्य के बनाये हुए वे कानून हैं जो समाज 
की परिस्थितियों के बदल जाने पर जब 'प्रथा' नहीं बदलती, कुरीति का रूप धारण 
कर लेती है, तब राज्य के हस्त-क्षेप से उस 'कुप्रथा' यो 'कुरीति' को बदल दिया 
जाता है। सामाजिक-विधान का उद्देश्य समाज का लक्ष्य निश्चित करके सब को 
उसके म्रनृकल चलने के लिए बाधित करना है। इससे दो कार्य पूरे होते हैं--- 
एक तो सब को समाज-कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती हे, दूसरे 
समाज के विगठन के कार्यों से लोगों को भय होने लगतः है। 


२. भारत में सामाजिक-विधान द्वारा राज्य के हस्तक्षेप का महत्व* 


'सामाजिक-विधान' का अर्थ ही यह है कि राज्य समाज की कुरीतियों को 
“दूर करने के लिए कानून वना कर सामाजिक-व्यवस्था में हस्त-क्षेप करे। प्रश्‍न 
यह है कि भारत में क्या राज्य के लिए यह उचित है कि वह सामाजिकःषेत्र में 
इस्तःक्षेप करके ऐसे कानून बनाये जो 'प्रथा' के ऊपर सीधी चोट करें? 

(क) भारत को सांमाजिक-समस्याएँ--भारत को सामाजिक-समस्याएँ 
एक नहीं, भ्रनेक हैं। इस देश में छोटे-छोटे वच्चे-बच्चियों का विवाह होता रहा 
है। कच्ची आयु के माता-पिता की सन्तान दुर्बल होती हे, अल्पायु होती है, रोगी 
होती है। बहुत जल्दी सन्तान उत्पन्न शुरू कर देने के कारण जन-संख्या सीमातीत 
बढ़ती है। वाल-विवाह का परिणामं विधवाम्रों की संख्या बढ़ जाना g विधवा- 
विवाह पर इस देश में प्रया द्वारा प्रतिबन्ध रहा है, जिससे गुप्त व्यभिचार बढ़ता 
है, विधवाओं की दुदंशा होती है । विवाह के संवंब में अनेक समस्याएं हैं । अपनी 
जाति में ही विवाह होता है, जाति में अच्छे वर न मिलने से दहेज़ प्रथा चल पड़ी 
हैं, कन्या का विक्रय होने लगा है। माता-पिता को दहेज न दे सकने के कारण 
जो परेशानी होती हे उसे देख कन्याएं ग्रात्मंघात कर लेती हैं, या माता-पिता 
कजं के बोझ से इतने दब जाते हैं कि उनका जीवन ही मृत्यु-समान हो जाता है। 

| हरिजनों की समस्या किसी समस्या से कम नहीं हैं। समाज में ऐसा वर्ग हो जिसे 


* Discuss the importance of social legislation in India. 
(1951, 1959) 
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हम छू नहीं सकते, जिसकी छाया से हम भ्रष्ट हो जाते हैं, जिसे मनुष्यता के afa- 
कार नहीं। ये समंस्याएँ हैं इस देश की जो ‘Nar के सहारे चल रही हैं, जिनके 
cee की भ्रास्था नहीं, जिनसे सब परेशान हैं, परन्तु जिन पर चोट करते सब 
डरते हैं। 

(ख) इन समस्याओं का हल राज्य का कानून द्वारा हस्त-क्षेप नहीं तो बया 
है ? *--हमने देखा कि इस देश की समस्याएं क्या हैं ? ये सब कुरीतियाँ, ये 
सब कुप्रथाएँ भ्रपने देश के नर-नारी को इस तरह जकड़े हैं जैसे इन्द्र-जाल में बंधा 
शिकार इघर-से-उघर न हो सके। कुछ लोग तो कुप्रथाओं और कुरीतियों के 
ऐसे दास हैं कि जो-कुछ चला भ्रा रहा है उसे वेद-वाक्यवत्‌ समझते हैं, जो इन 
कुरीतियों की बुराई को समझते भी हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वे इन्हें झटका 
देकर परे फेंक सकं । तो फिर इन समस्याओं का क्या हल है, इनका क्या इलाज़ 
हैं? इनका इलाज सिर्फ़ यह है कि राज्य सामाजिक-विधान द्वारा हस्त-क्षेप करे, 
और कानून के जोर से समाज को छिन्न-मिन्न होने, विगठित होने से उसकी रक्षा 
He | 

भारत में राज्य के लिए सामाजिक-विधान वना कर सामाजिक-व्यवस्था 
में हस्तक्षेप करना उचित है--इसके निम्न कारण हैं: 

(i) समस्याग्नों की जटिलता--अपने आदि-समाज में छोटे-छोटे गाँव 
होते थे, थोड़ी-सी बस्ती होती थी, सब एक-दूसरे को जानते थे, जो भी समस्या 
खड़ी होती थी, झट-से मुखिया या पंचायत के बीच में पड़ने से सुलझ जाती थी । 
आज के समाज का अत्यन्त विस्तार हो गया है, गाँव बढ़ कर शहर बन गये हें, 
मुखिया या पंचायत की बात को कोई मानता नहीं, समस्याएं दिनोंदिन बढ़ गई 
और जटिल हो गई हैं, किसी व्यक्ति के सुलझाये ये सुलझ नहीं सकतीं, इसलिए 
सामाजिक-व्यवस्था में राज्य का हस्त-क्षेप आवश्यक हो गथा है, वही इन्हें सुलझा 
सकता है। 

(ii) द्योगिक-क्रान्ति--संसार के भ्रन्य देशों की तरह भारत में भी 
झ्ौद्योगिक क्रांति के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जगह-जगह 
उद्योग खड़े हो रहे हैं। देश का ढाँचा ही बदलता जा रहा है। इस सब का परि- 
णाम यह है कि समाज बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। पहले समाज में परि- 
वर्तन नहीं हो रहा था, समाज स्थिर रूप से जैसा था वेसा चल रहा था। उस 
स्थिर-समाज में प्रथा, परंपरा, धर्म का समाज पर शासन था, इनसे समाज में 
व्यवस्था कायम रहती थी। उद्योगीकरण द्वारा इस दिनोंदिन बदलते हुए समाज 
में जहाँ उद्योगों में खपने के कारण लोग घर-बार, समाज को छोड़कर नई दुनिया 
में जा बसते हैं, कोई कहीं का, कोई कहीं का, एक-दूसरे को वे न जानते हैं, 


+ Js the State justified in undertaking social legislation ? 
Give reasons for your answer. (1957, 1959) 
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न पहचानते हैं, वहाँ प्रथा, परंपरा, घर्म का बंधन शिथिल हो जाता है। एसे 
समाज को व्यवस्थित रखने का काम राज्य के कानून नहीं करेंगे तो कसे काम 
चलेगा ? 

(iii) परिस्थितियों का प्रभाव--श्राज दिनोंदिन यह समझा जा रहा है 
कि मनुष्य के निर्माण में परिस्थिति का सबसे भ्रधिक हाथ है। चोर जन्म से चोर 
नहीं होता, परिस्थितिं उसे चरित्र-हीन बना देती है । ग्राज हमारे शहरों में.जो 
परिस्थितियाँ हैं उनमें हमारे बच्चे माँ-बाप के बिना जाने सब प्रकार के HHT 
सीख जाते हैं। बड़े होकर भी जिस समाज में वे जीवन व्यतीत करते हैं उसमें 
चारों तरफ़ प्रलोभन-ही-प्रलोभन दीख पड़ते Fi इन परिस्थितियों को क्या 
व्यक्ति बदल सकता है ? इन परिस्थितियों को बदलना तो राज्य के ही हाथ 
में है, इसलिए राज्य के लिए सामाजिक-विधान द्वारा सामाजिक-व्यवस्था 
बनाये रखना आवश्यक है। 

(iv) राज्य का उत्तरदायित्व-्राज हम समाज का पुननिर्माण करने 
जा रहे हैं। क्यों हम समाज का पुननिर्माण करना चाहते हैं? क्यों समाज को 
वेसा ही नहीं चलने देना चाहते जैसा यह सदियों से चला ग्रा रहा है? क्यों विवाह, 
दहेज़ Wile हर बात में परिवर्तन चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आज के समाज में 
कोई बात वेयक्तिक नहीं रही, हर बात्त सामाजिक हो गई है? 'हर वात सामाजिक 
हो गई है का क्या अर्थ है ? इसका यह भ्रर्थ है कि हर बात का सिर्फ़ अपने पर ही 
नहीं, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता दीखता है। दहेज़ प्रथा सिर्फ़ व्यक्ति तक ही 
सीमित नहीं, एक आदमी दहेज़ देता है तो दूसरा भी देखादेखी देता है, नहीं देता 
तो समाज में उसकी झप्रतिष्ठा होने लगती है। हर कुरीति, कुप्रथा का प्रभाव 
वयक्तिक न होकर सामाजिक हो गया है। इसका परिणाम यह है कि कुरीतियों, 
HUTA की चोट व्यक्ति तक सीमित न रहकर सारे समाज पर पड़ने लगी है। 
इसका किस के पास इलाज है और क्या इलाज है ? इस चोट को दूर करने का कौन 
उत्तरदायित्व ले सकता है? WIC हमने समाज का पुननिर्माण करना हँ, ऐसी 
WA उत्पन्न करनी है जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो, कल्याणकारी. हर 
बात मिट जाय, तो इस उत्तरदायित्व को राज्य के सिवा कौन उठा सकता है? 

(ग) क्या सामाजिक-विघान समस्याओं का हल करने में सफल होगा*-- 
Wat यहु रह जाता है कि क्या कानून बना देने से, सामाजिक-समस्याग्रों के बीच 
राज्य के हस्त-क्षेप करने से समस्याएं हल हो जायेगी ? 
यह ठीक है कि बाल-विवाह निषेक कानून बनाने पर भी बाल-विवाह 

होते हैं, विधवा-विवाह पर से प्रतिवन्ध हटा लेने पर भी विधवा-विवाह नहीं होते, 
्रन्तर्जातीय-विवाहों का सामाजिक-विघान बन जाने पर भी श्रन्तर्जातीय-विवाह 


* How far is social legislation effective in dealing with 
social problems in India? (1958) 
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कम होते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य के हस्तक्षेप करने और पुरानी 
प्रथाओं, रूढ़ियों का समाप्त करने वाले कानून बना देने पर सामाजिक-समस्याएँ 
जेसी-की तैसी बनी रहती हैं । 


इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य 'प्रथा' को 'कानून' से भी ज्यादा महत्व देता 
है। 'प्रथा' को वह अपनी इच्छा से पालता है, कानून को दंड के भय से पालता 
है। सामाजिक-विधान का उद्देश्य उस “प्रथा' को काट डालना है जो परिस्थितियां 
बदल जाने पर भी बँसी-की-वेसी बनी हुई हैं। परन्तु “प्रथा' कसी भी सड़-गल 
क्यों न गई हो मनुष्य उसे छोड़ना नहीं चाहता। राज्य को चाहिए कि जिस 
सामाजिक-प्रथा में कानून द्वारा परिवर्तन लाना चाहे, पहले उसके लिए जन-मत 
तैयार कर ले । जब जनता के आन्दोलन द्वारा किसी रूढ़ि की, प्रथा की 
जान निकल जायगी तब, वोदी दीवार को जैसे एक धक्के से गिरा दिया जाता 
है वैसे, थोथी प्रथा को कानून के हलकेसे धक्के से ख़त्म कर दिया जा 
सकता है। बिना जनमत तैयार किये कभी-कभी राज्य के हस्त-क्षेप से लेने के 
देने पड़ जाते हैं। कभी-कभी जब कोई प्रथा समाज को सीवा नुकसान पहुँचा रही 
हो, तब राज्य को इंतिज्ञार किये बिना हस्त-क्षेप करने की जरूरत पड़ जाती हूं । 
उदाहरणार्थ, जब सती-प्रथा इस देश में प्रचलित थी तव लार्ड बेंटिक ने ज़बदेस्ती 
इस प्रथा को रोकने का कानून बनवाया । लोग कहते थे, यदि ऐसा कातून बना तो 
उपद्रव हो जायगा । परन्तु जीते-जी एक स्त्री को आग की लपटों को भेंट कर देना 
इससे क्रूर कायं क्या हो सकता था। ऐसे मामलों में तो राज्य को किसी बात 
की पर्वाह नहीं करनी चाहिए । ऐसी हालतों में पहले-पहल कुछ हलचल होती 
है, पीछे जनता स्वयं उसी प्रकार सोचने लगती है, जनता का विचार-स्तर ऊँचा 
उठ जाता है। परन्तु भ्रच्छा यही है कि राज्य उन्हीं बातों में हस्त-क्षेप करे जिनसे 
समाज को सीवा नुकसान पहुँच रहा हो, अन्यथा जन-मत जागृत हो जाने पर 
हस्त-क्षेप करे । वहाँ भी ऐसे कानून बनाये जो 'झनुज्ञात्मक-विधान (Per- 
missive legislation) हों। उदाहरणार्थ, जात-पात तोड़ कर शादी होनी 
चाहिए या नहीं--यह एक ऐसा प्ररन है जिस पर ज़बदंस्ती किसी को जात-पात 
तोड़ने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता, परन्तु अगर कोई तोड़ना चाहे तो 
उसे तोडने की भी आज़ादी न हो यह भी ठीक नहीं प्रतीत होता। ऐसी हालत में, 
जो तोड़ना चाहें, उन्हें जात-पात तोड़कर शादी करने की इच्छा को पूर्ण करने की 
AA देने के कानून बनाने में क्या हजं है? मौर ऐसे सामाजिक-विधान बना देने 
से सामाजिक-समस्या्रों का हल क्यों नहीं होगा ? 
ग्ब हम आगे इस आध्याय में उन मुख्य-मुख्य सामाजिक-विघातों 
(Social legislations) का वर्णन करेंगे जिनके द्वारा अपने देश में राज्य ने 
सामाजिक-व्यवस्था में हस्त-क्षेप करके सामाजिक-पुननिर्माण के कार्य का सूत्रपात 


किया : 
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३. सतो प्रथा के अन्त का विनियम--१८२९ 
(Regulation no. xvii, 1829) 1 


१८२६ से पहले भारत में विधवा के अपने पति की चिता पर सती हो जाने 
की प्रथा थी। इस प्रथा का नाम छेकर भारतीय-स्त्री के चरित्र की कितनी ही 
सराहना क्‍यों न की जाय, यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि जिस समाज में ऐसी 
प्रथा चल रही थी वह समाज श्रत्यन्त गिरी हुई हालत में था। लाड बेंटिक का, जो 
उस समय भारंत का शासक था, कहना था कि fan उसके शासनकाल में केवल 
बंगाल में soo सती हुई। FA AAT के समाज-सुघारक राजा राममोहन राय 
(१७७२-१८३३) ने इस विषय में बड़ा झान्दोलन किया । इस प्रथा के अनुसार 
विघवा को asta खिला कर बेहोश कर दिया जाता था और ज़बदंस्ती उसे 
चिता पर रख feat जाता था। आग की लपटों से वह बच कर भागने की कोशिश 
करती थी, तो बड़े-बड़े बाँसों से va घकेल-धकेल कर वहीं भस्म कर देते थे। 
जिस समय यह कानून बन रहा था उस समय कई लोगों को यह डर था कि 
कहीं इस कानून के बनने से देश में विद्रोह न उत्पन्न हो जाय, परन्तु ऐसा-कुछ 
नहीं हुआ और ४ दिसम्बर १८२६ को रेगूलेशन Fo २७ स्वीकृत हुआ जिस के 
अनुसार जीवित-विबवा को सती करना कानून द्वारा दण्डनीय घोषित कर 
दिया गया। 


४. हिन्दू विघवा-विवाह अधिनियम--१८५६ 

(Hindu Widows Remarriage Act xv, 1856) 
सती-प्रथा का ग्न्त होने के बाद भी विधवा की स्थिति में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ | पहले वह आग में जला दी जाती थी, wa वह समाज में 
जीती हुई भी मरी से बदतर थी। उसका जीवन एक दासता का जीवन था। 
वह विवाह नहीं कर सकती थी, घर में भ्रपशकुन की तरह जिन्दा थी। इस 
अवस्था के विरुद्ध जनता में आन्दोलन करने का श्रेय पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
(१८०२-१८६१) को ZI ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कई झावेदन-पत्रों पर 
हस्ताक्षर करवा कर उन्हें सरकार के पास मिजवाया। पक्ष में २५ आवेदन-पत्र 
आये जिन पर ५,००० हस्ताक्षर थे, जिनमें विघवा-विवाह को कानून का रूप 
देने की माँग थी; विपक्ष में ४० ग्रावेदन-पत्र आये जिनमें ५०-६० हज़ार हस्ता- 
क्षर थे। फिर भी सर जे० पी० ग्रान्ट के उद्योग से विधवा-विवाह का कानून १८५६ 
में बन गथा जिससे विधवा को विवाह करने की आज्ञा दे दी गई। कानून वन जाने 

पर भी प्रमी तक हिन्दू-समाज में अब भी २ लाख विघवाए हैं । 

` हिन्द्र विधवाविवाह कानून को मुख्य-मुख्य वाते निम्नं हैं :--- 

(क) श्रगर किसी स्त्री का पति मर चुका हो तो उसका दूसरा विवाह वेध 


` (ख) विधवा के विवाह से उत्पन्न संतान वैध है, 
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(ग) श्रगर विधवा नावालिंग़ है भौर पूर्व-पति से उसका यौन-संबंध नहीं 
हुआ तो विवाह करने के लिये उसे पिता, दादा, बड़े भाई या किसी 
निकट के संबंधी से स्वीकृति लेनी होगी, 

(घ) अगर विधवां बालिग है और पूर्व-पति से उसका यौन-संबंध हो चुका 
है तो विवाह करने के लिए उसे किसी की स्वीकृति लेने की आव- 


- इयकता नहीं, 
(a) विवाह करने वाली विधवा का मृत-पति की सम्पत्तिं में अधिकार 
नहीं होगा, 


(च) अगर पति ने मरने से पूवं बसीयतनामा करके भ्रपनी विधवा को पुन- 
विवाह का अधिकार देकर सम्पत्ति पर भी अधिकार दे दिया हो या 
परिवार के सदस्यों ने समझौता कर उसे यह अधिकार दे दिया हो, 
तो उसे मृत-पति की सम्पत्ति पर पूरा ्रधिकार होगा। 


५. हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार कानून--१९३७ 
(Hindu Women’s Right to Property Act, 1937) 


मृत-पति की सम्पत्ति में हिन्दू-स्त्री को कोई भ्रधिकार नहीं था--यह हमने 
देखा । इससे विघवा अत्यन्त विवशता का जीवन व्यतीत करती थी। इस 
विवशता को दूर करने - के लिए १६३७ में एक कानून पास हुआ जिसे हिन्दू 
स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार कानून' कहा जाता है। इस कानून के मुख्य- 
मुख्य अंश निम्न थे : 

(क) दायमाग प्रणाली में “पुश्तेनी' तथः 'स्वाजित' जायदाद में कोई भेद 
नहीं किया जाता, दोनों पर एक ही प्रकार के नियम लागू होते हैं। यह प्रणाली 
बंगाल तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में चलती है। जिस परिवार पर दायभाग 
प्रणाली के नियम लागू होते हैं उनमें यदि व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाय, तो 
'विघवा स्त्री को अपने मृत-पति की “पुश्तेनी' तथा 'स्वाजित' जायदाद में लड़के के 
बराबर हिस्सा मिलेगा। 

(ख) मिताक्षरा प्रणाली में 'पुझतेनी' त्था 'स्वाजित' सम्पत्ति में भेद किया 
जाता है। व्यक्ति “स्वाजित' सम्पत्ति कों जैसे चाहे दे संकता है, 'पुझतेनी' को 
नहीं । यह प्रणाली देशं के दो-तिहाई भाग में चलती है। जिस परिवार पर 
मिताक्षरा प्रणाली के नियम लागू होते हैं उसमें यदि व्यक्ति “स्वाजित-सम्पत्ति' 
` क्के संबंध में बिना वसीयत किये मर जाय तो उसकी 'स्वाजित-सम्पत्ति' में विधवा 
को अपने जीवित लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा । 3 

(ग) अगर एंक हिन्दू जो संयुक्त-परिवार का अंग है, मर जाता हैं, तो 
इस कानून के अनुसार संयुक्तं-परिवार का उसका हिस्सा उसकी विधवा पत्ती 
को मिलेगा, परन्तु शतं यह हैं कि ag विधवा अपने जीवन-काल म॑ ही sb pi 
कार का उपभोग कर सकती है, वह इसे न बेच सकती है, न किसी को दे सः 
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है। हाँ, अगर किसी धार्मिक कतव्य के लिए इस सम्पत्ति को बेचना या देना पड़े 
तो यह प्रतिबन्च नहीं है। 


६. विशेष-विवाह अधिनियम-- १८७२, १९२३, १९५४ 
(Special Marriage Act, 1872, 1923, 1954) 


१८७२ के कानून के भ्रनुसार उन सब लोगों को आपस में विवाह करने का 
अधिकार दे दिया गया जो किसी धर्म को नहीं मानते। श्रगर कोई कहे कि वह 
ईसाई भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, हिन्दू भी नहीं है; वह किस कानून के 
अन्तरगत शादी करे? विवाह तो वतक घर्म का एक अंग समझा जाता रहा है 
जो किसी घर्म को नहीं मानता उसे भी तो विवाह का भ्रधिकार है। १८७२ के 
कानून के ग्रनुसार ऐसे व्यक्तियों को यह भ्रधिकार दे दिया गया। 

१८७२ के 'विशेष-विवाह-कान्‌न' के अनुसार यह आवश्यक है कि जो स्त्री- 
पुरुष विवाह करने लगे हैं, उनमें से कोई विवाहित न हो, प्रर्थात्‌ एक-पत्नी तथा 
एक-पति व्रत इस विवाह का आवश्यक AT है। इसमें तलाक की भी छूट TI 
इस विवाह की सन्तान पर उत्तराधिकार के वे नियम लाग्‌ होंगे जो पिता पर लागू 
होते थे। 

१६२३ में इस कानून में परिवर्तन हुआ। वह परिवर्तेन क्या था ? वह 
परिवतंत यह था कि १८७२ के कानून के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्म के लोग-झापस में 
विवाह कर सकते थे, परन्तु जहाँ तक उनका वैयक्तिक तौर पर सम्वन्ध था उन 
पर तथा उत्तराधिकार के लिए उनकी सन्तान पर उनके अपने ध्म का ही AA- 
क्तिक-कानून' (Personal law) लागू होता था | १६२३. के परिवतँन के 
अनुसार अगर कोई हिन्दू 'विशेष-विवाह-कानून' के अनुसार शादी करेगा तो उस 
पर तया उसकी सन्तान पर उसका 'वेयक्तिक-कानून' लागू नहीं होगा, हिन्दु-लॉ 
के मुताबिक वह किसी अधिकार का उपभोग नहीं कर सकेगा । १६२३ के संशोधन 
के अनुसार विवाहित स्त्री-पुरुष किसी वच्चे को गोद नहीं ले सकेंगे, और एसा 
विवाह करने वाला अभ्रगर कोई स्वयं गोद की सन्तान होगा, तो उसे गोद लिए 
जाने से जो भ्रघिकार प्राप्त होते वे सब छोड़ने होंगे। एसे विवाह में व्यक्ति 
संयुक्त-परिवार' से श्रलग समझा जाता हे, और उसे 'संयुक्त-परिवार' के कोई 
भ्रधिकार प्राप्त नहीं होते। इस संशोधित कानून से स्थिति यह उत्पन्न हो गई थी 
कि भ्रन्य धर्मो के लोग तो श्रापस में विवाह कर सकते थे, और उन पर अपने ही 
“्रेयक्तिक-कानून' लागू होते थे, परन्तु अगर कोई हिन्दु इस कानून के श्रन्तर्गंत ` 
विवाह करता, तो उसे भ्रपने सव अधिकार त्यागने पड़ते थे । 

१९५४ में १८७२ का कानून LE कर दिया गया जिसका मतलब यह्‌ है कि 
१९२३ का संशोधित कानून अपने-श्राप रह हो गया क्योंकि वह तो १८७२ का 
ही संशोधित रूप था। १९५४ के इस कानून के भ्रनुसार बातें तो प्रायः सब वही 
रहेंगी जो १८७२ के कानूत में थीं, परन्तु भ्रव हर कोई किसी घर्म या जात में 
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विवाह कर सकेगा और जेसे पहले कहना पड़ता था मैं किसी धर्म को नहीं 
मानता--ऐसा अव नहीं कहना: पड़ेगाः। एक-विवाह आवद्यक होगा, तलाक का 
भी दोनों को अधिकार होगा। २१ वर्ष की आय हो, तो माता-पिता की भ्राज्ञा 
लेने की आवश्यकता नहीं, १८ वर्ष से २१ वर्ष के बीच की श्रायु हो, तो माता- 
पिता की श्राज्ञा लेने की आवश्यकता होगी। विवाह रजिस्टर्ड कराना होगा। 
अगर रजिस्ट्री के समय दोनों में कोई पागल हो या मूढ़ हो, तो ऐसे - विवाह पर 
एतराज़ किया जा सकता है। इस कानून के अ्रन्तगंत जो शादी होगी उसमें हिन्दू, 
बौद्ध, सिक्ख या जैन जो-कोई भी शादी करेगा यह माना जायगा कि उसका 
अपने परिवार से संबंध विच्छेद हो गया. |: 


७. बाल-विवाह-निषेध-अधि नियम (शारदा एक्ट)-१९३० 
(Child-marriage Restraint Act, 1930) 


१६२७ में sro हरिसिह गौड़ के बिल के अ्रनुसार एक कमेटी बनाई गई 
जिसका नाम 'एज ain arte कमेटी' (Age of Consent Committee) 
था। इसने इस बात का पता लगाया कि किस आयु में विवाह हानिप्रद नहीं है। 
इस कमेटी के परिणामस्वरूप १६३० में 'शारदा-एक्ट' स्वीकृत हुआ जिसमें 
विवाह-योग्य ग्रायु लड़के के लिए १८ और लड़की के लिए १४ निश्चित की गयी। 
इससे कम आयु का विवाह दण्डनीय घोषित कर दिया गया। उसके बाद १६३८ 
तथा १६४६ में इस कानून में कुछ सुधार हुए जिनके अनुसार विवाह-योग्य ग्रायु 
लड़के की तो १८ रही, परन्तु लड़की की १५ कर दी गई। 

बाल-विवाह्‌ निषेव कानून को मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं :-- 

(क) लड़के की आयु १८ तथा लड़की की १४ वर्ष से कम न हो। 

(ख) श्रगर कोई लड़का जिसकी भ्रायु १८ और २१ वषं के बीच है, १४ 
वषं से कम आयु की लड़की से विवाह करेगा तो उसे १५ दिन की 
साधारण केद या १,००० रुपया जुर्माना या दोनों दंड एक-साथ दिये 
जा सकते हैं। 

(ग) श्रगर कोई लड़का जिसको श्रायु २१ वर्ष से ऊंची होगी, १४ वषं से 
कम MIT की लड़की से विवाह करेगा तो उक्त दंड के भ्रतिरिक्त 
उसे ३ मास की सज़ा भी दी जा सकती है। | 

(घ) जो व्यक्ति बाल विवाह करने में सहायक होगा उसे ३ मास की सज़ा 
तथा जुर्माना हो सकता है। 

(ङ) बाल-विवाह्‌ में सहायक माता-पिता को भी ३ मास तक की सज़ा. 
तथा जुर्माना हो सकता है। 

(च) इस कानून के अन्तर्गत किसी स्त्री को दंड नहीं दिया जायगा। 

(छ) शिकायत की जाँच प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकेगा | 

(ज) विवाह हो जाने के एक वर्ष बाद शिकायत नहीं सुनी जायगी। | 
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८. आयें विवाह अधिनियम-१९३७ 
‘(Aryan Marriage Validating Act, 1937) 

'झर्यसमाजी जात-पात को सिद्धान्तानुसार नहीं मानते। वेसे तो थोड़े ही 
झ्रायंसमाजी ऐसे हैं, जो व्यावहारिक रूप में जात-पात को न मानते हों, लॅक्चर 
बहुत देते हैं, परन्तु फिर भी कई दिल से आायंसमाजी होते हैं, वे जात-पात तोड़कर 
शादी करते हैं। हिन्दु-विवाह तो अपनी जाति में ही हो सकता है, और स्पेशल 
मैरेज एक्ट' में यह कहना पड़ता था कि वह हिन्दू भी नहीं है। ऐसे aiana 
के लिए जो हिन्दू भी कहलाना चाह और जात भी तोड़ना चाहें श्रीयुत घनश्याम 
{सह के उद्योग से यह बिल बना | 


:९. 'हिन्द-विवाह तथां तलाक अधिनियम'-१९५५* 
(Hindu Marriage and Divorce Act, 1955) 
` ` हमारे सामाजिक-विघान में पिछले एक-डेढ़ हजार साल से कोई परिवर्तन 
नहीं GAT आज की और हजार साल पहिले की दुनिया में ज़मीन-आस्मान का 
श्रन्तर होगा, फिर्‌ भी वही पुरानी सामाजिक-व्यवस्था जो श्रव से हजार साल 
पहिले थी, भोज भी प्रचलित है। परिस्थितियाँ बदल गई किन्तु कानून नहीं 
बदला | यही कारण है कि वर्तमान कानून हमारे समाज की ज्वलन्त-समस्याश्रों 
को हल करने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है। उदाहरणार्थ, उस स्त्री के सम्मुख, 
जिसका पति उसके जीते-जी दूसरा विवाह कर लेता है, परित्यक्ता के रूप में दुःखी 
तथा अपमानपूर्ण जीवन विताने के भ्रतिरिक्त दूसरा कोई उपाय Tel | वह स्त्री 
जिसका पल्ला एक वार किसी व्यक्ति से बेंच गया, चाहे वह पागल या ee दर्जे 
का मूर्ख क्यों न हो, इससे भ्राजन्म छूट नहीं सकता। एक लखपति की क्या यदि 
विधि के विधान से किसी ग़रीव घर में व्याह कर चली गई तो अपने पिता की सम्पत्ति 
से उसे कोई हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि कानून के अनुसार केवल पुत्र ही 
सम्पत्ति का मालिक हो सकता है, पुत्री नहीं । एक विधवा पत्नी को श्रपने पति की 
कमाई पर भी पूरा ग्रधिकार नहीं मिलता। इस प्रकार हमारी वर्तमान कातून- 
व्यवस्था ने हमारे समाज की समस्याओं को हल करने के स्थान में नई समस्‍यायें 
खड़ी कर दी हैं। ये समस्यायें पिछले सौ-डेढ़-सौ सालों से तो इतनी उग्र हो चुकी 
हैं कि लगभग सभी समाज-शास्त्रियों का ध्यान अपने-अपने समय में इनकी ओर 
जाता रहा है। पिछले तीस सालों में तो हमारे विघान-निर्मातागरों ने नई परि 
स्थितियों के श्रनुकूल एक नया हिन्दू कोड बनाने के अनेक संगठित प्रयत्न किये। 
'हिन्दू-विवाहं तथा तलाक भ्रधिनियम' इन्हीं प्रयत्नों का-परिणाम हैं। यह अधि- 
नियम समाज की अभिकांश ज्वलन्त. समस्याप्रों कां, जिनमें से कुछ की ओर ऊपर 
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संकेत किया गया हे, हल करने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा हमारे सामाजिक 
प्रश्नों को किस प्रकार सुलझाया गया है, तथा हमारे सामाजिक जीवन पर इसका 
व्यावहारिक रूप में कया प्रभाव पड़ेगा, इस सम्बन्ध में विचार करना अवश्यकं है। 
हिन्दु-कोड को छः भागों Hater गया है, जो इस प्रकार हैं :--(१) 
विवाह तथा तलाक, (२) उत्तराधिकार, (३) ्रभिभावकता, (४) गोद लेना, 
(५) निर्वाह, (६) संयुक्त परिवार। इनमें से पहिले दो पर कानून बन चुके हैं 
और वास्तव में 'विवाह' तथा 'उत्तराधिकार' ही हिन्दू-कोड के महत्वपूर्ण भाग हैं । 
इनका हमारे क्रिात्मक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, अतः इनकी 
समाज पर व्यावहारिक रूप में प्रतिक्रिया की दृष्टि से हम उपरोक्त दोनों काननों 
पर यहाँ कुछ विस्तार से विचार करेंगे । 
[ विवाह ] 
विवाह सामाजिक-जीवन का ग्राघार है। विवाह ही पारिवारिक जीवन 
की सुख तथा शान्ति का वास्तविक स्रोत है। प्राचीनकाल में हमारे यहाँ विवाह 
की एक आदर्श प्रथा का जन्म हुआ था जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष को विवाह 
की समान सुविधायं प्राप्त थीं। दोनों के लिए समान नियम, समान कत्तव्य तथा 
समान अधिकार थे, इसलिए उस समय का समाज अत्यन्त उन्नत WAST में था। 
कालान्तर में हमारी विवाह की प्रथा विकृत तथा दूषित हो गई। स्त्री तथा पुरुष 
दोनों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाये गए, दोनों को एक ही माप-दण्ड से मापने 
के स्थान में भिन्न-भिन्न पैमानों से मापा जाने लगा। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में प्रचलित 
इस दोहरे माप-दण्ड ने समाज में अनेकों गम्भीर वुराइयाँ उत्पन्न कर दी जिनका 
निराकरण इस विवाह-अधिनियम का उद्देश्य है। 
 _ (क) एक-विवाह--सबसे बड़ी बुराई जो पेदा हुई वह थी पुरुष के लिए 
बहु-विवाह्‌ की छूट । अब तक इस अधिनियम के बनने से पूर्व यह अवस्था थी कि 
पुरुष एक स्त्री के जीते-जी दूसरी शादी कर सकता था। पुरुष चाहता तो अनेकों 
विवाह करता चला जा सकता था और अनेकों स्त्रियों को अकारण घोर नारकीय- 
जीवन बिताने के लिए बाघ्य कर सकता था। कौन नहीं जानता कि किसी भी 
सत्री के लिए अपनी म्राँखों के सामने अपने पति को दूसरा विवाह करते देखना विष 
पी लेने से भी अधिक दुःखदायी है। सह-पत्ती क घर में आते ही पहिली पत्नी को 
घोर श्रपमान-जनक जीवन बिताना पड़ता Si पुरुष के दूसरे विवाह का प्रभाव 
पहिली पत्ती के बच्चों पर भी इतना बुरा पड़ता है कि उतका सारा जीवन ही 
विश्वृंखलित और कुंठित हो जाता है। समस्त पारिवारिक जीवन को अव्यवस्थित 
तथा कड़वा बना देनेवाली बहु-विवाह की यह प्रथा १६५५ में हिन्दूविवाह 
तथा तलाक-कानून (Hindu Marriage and Divorce Act; 1955) 
के स्वीकृत हो जाने के साथ समाप्त हो गई। इसके ग्रनुसार पुरुष के ऊपर भी वही 
प्रतिबन्ध लग गया जो स्त्री पर था। जिस प्रकार स्त्री के लिए पति के जीवितं 
रहते दूसरा विवाह त्याज्य माना जाता था, उसी प्रकार पुरुष के लिए भी पहिली _ 
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पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना त्याज्य हो गया। AT एक पत्नी के रहते 
यदि कोई पति दूसरी शादी. करेगा, तो. वह कानून की दृष्टि में भ्रपराधी और 
दण्डनीय माना जायेगा। इस प्रकार यह कानून स्त्री और पुरुष दोनों के लिए 
“एकःविवाह' की अनिवार्यता को राजकीय निंयम का रूप दे देता है। बहु-विवाह 
की प्रथा समाप्त होने से समाज में सत्री और पुरुष के बीच जो विषमता थी, भौर 
उस विषमता के कारण स्त्री को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, 
उन सब का अरब अन्त होगा। स्त्री के वेवाहिक-जीवन में एक सुरक्षा की भावना 
पैदा होगी, और उसका जीवन पहिछे से अधिक सम्मानपूर्ण और सुखी बनेगा। 
इस नियम का परिणाम यह भी होगा कि हमारे समाज में झब तक जो. भ्रनमेल 
विवाह होते थे, वे बहुत हृद तक रुक जायेंगे । पुरुष को क्योंकि अनेकों शादियाँ 
करने का अधिकार था, उसे छोटी गयु की कुमारी कन्याओं से शादी कर लेने की 
छूट थी, जो भ्रब भी है, इसलिए अक्सर साठ वर्ष के वुड्ढे अठारह-बीस वर्ष 
की कुमारी लड़कियों से विवाह करते पाये जाते थे। इन अनमेल विवाहों से 
भी समाज के अन्दर भीषण बुराइयाँ पैदा होती थीं। wa इस 'एक-विवाह' 
सम्बन्धी कानून का परिणाम यह होगा कि समाज बहुत-से दोषों से मुक्त होकर 
उन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से बढ़ सकेगा । | 
(ख) भ्रन्तर्जातीय विवाह-- हिन्दु-विवाह तथा तलाक धिनियम' के 
द्वारा ग्रन्य जो सुधार हुए उनमें से एक यह है कि भ्रब हिन्दुओं के भ्रन्तगंत एक 
जाति के लोगों को दूसरी जाति में विवाह करना अधिक सुविधापूर्ण हो जायेगा। 
अभी तक कानून अनुलोम' विवाहों को तो मान्यता देता था, 'प्रतिलोम' विवाहों 
को नहीं। ब्राह्मण का लड़का यदि क्षत्रिय की लड़की से शादी कर लेता, तो वह 
वैधानिक तंथा शास्त्र-सम्मत माना जाता था, किन्तु यदि ब्राह्मण की लड़की 
क्षत्रिय या dea के लड़के से विवाह कर लेती तो कानून उसे ATT मानता था। 
इस प्रकार 'प्रतिलोम” विवाह जब होते थे, तो उन्हें वेघानिक रूप देने के लिए 
'स्पेशल मे रेज-एक्ट' की शरण लेनी पड़ती थी और भ्रदालत के सामने कहना पड़ता 
था कि हम किसी धर्म को नहीं मानते क्योंकि स्पेशल मेरेज एक्ट' के अनुसार वही 
लोग शादी कर सकते थे जो यह घोषणा करें कि वे किसी धर्म के अनुयायी नहीं हैं। 
wa जो परिवर्तन हुआ है उससे 'प्रतिलोम' विवाह भी वैधानिक माने जायेंगे, 
र्यात्‌ यदि ब्राह्मण जाति की लड़की का विवाह क्षत्रिय के साथ या क्षत्रिय-कत्या का 
विवाह वेश्य लड़के के साथ हो जाये, तो हिन्दू रहते हुए भी ऐसे विवाह की सन्तान 
को सम्पत्ति-सम्बन्धी सभी भ्रधिकार प्राप्त होंगे | इससे अन्तर्जातोय विवाहों को 
प्रोत्साहन मिलेगा ATL जातिःप्रथा के, जो राष्ट्र की एकता में भ्राज सब से श्रधिक 
बाचक है, उन्मूलन का मार्ग खुल जायेगा। 
` (ग) बाल-विवाह पर रोक--१८६० में “मारतीय दंड-संहिता' (Indian 
Penal Code) बना। उस समय १० वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह 
दण्डनीय माना गया । १८६१ में यह भायु १० से बढ़ा कर १२ वर्ष कर दी गई। 
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जब आयु १० से १२ वर्ष की जा रही थी, तव इसका हिन्दू पंडितों की तरफ़ से 
बहुत विरोध हुआ । सर एण्ड्र, स्कोबल जो इस सुधार के कर्ता थे, उन्होंने कहा कि 
राज्य को अपनी प्रजा के उस वर्ग के हितों की रक्षा करने का अधिकार है जो बर्ग 
अपनी रक्षा अपने-आप नहीं कर सकता। १६२५ में यह आयु बढ़ा कर १३ कर 
दी गई। उसके वाद 'वाल-बिवाह-निरोधक-अ्रधिनियम' (Child Marriage 
Restraint Act) के अनुसार, जिसे 'शारदा-कानून' (Sharda Act) भी 
कहा जाता है, १६३० में यह आयु लड़के के लिए १८ और लड़की के लिए १४ 
कर दी गई। इसके वाद १६३८ तथा १९४६ में इसमें फिर परिवर्तन किया गया 
जिसके अनुसार लड़की १५ तथा लड़का १८ वर्ष से कम की ग्रायु में विवाह नहीं 
कर सकते। श्रभी १६५४ में जो ‘fers विवाह तथा तलाक कानून' (Hindu 
Marriage and Divorce Act, 1955) स्वीकृत हुआ है उसमें भी विवाह 
की झायु लड़के तथा लड़की के लिए क्रमश: १८ तथा १५ रखी गई है, जिससे 
वाल-विवाह पर रोक लग जाती è | 
हमारी दृष्टि से तो आयु की यह सीमा भी कम ही रक्खी गई है । विवाह 
की न्यूनतम ATT लड़की की १८ वर्ष से और लड़के की २५ वर्ष से कम नहीं होनी 
चाहिए। विवाह की आयु जितनी ऊँची होगी, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि 
से हमारी भावी सन्तति उतनी ही स्वस्थ तथा विकसित होगी। इसके श्रतिरिकत 
आजकल की दिनोंदिन बढ़ती जनसंख्या पर भी वह प्रतिवन्ध का काम करेगी। 
हमें आशा है, हमारे विधान-निर्मात। इस अधिनियम' द्वारा निर्धारित विवाह की 
उपरोक्त न्यूनतम-प्रायु से ही सन्तुष्ट न हो जायेंगे, अपितु ater ही इसमें उचित 
परिवतेन करने के लिए उपयुक्त संशोधन लायेंगे । 
इस प्रकार वर्तमान "हिन्द्र विवाह तथा तलाक अधिनियम” विवाह के क्षेत्र 

में उठती हुई श्रनमेल तथा वाल-विवाह जेसी अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान 
कर सकेगा। किन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में जिन सुधारों 
की आवश्यकता थी, वे सभी इस कानून से पूरें हो जायेंगे। इसके उपरान्त भी 
हमारी दृष्टि से अभी सुधार की काफ़ी गुंजायश है। उदाहरणार्थ, विधुर के कुमारी 
कन्या से विवाह की प्रथा जो इस समय शिक्षित समाज तक में प्रचलित हे, समाज के 
अन्दर कई जटिलतायें उत्पन्न कर देती है। इस समय ४०-५० वर्ष का विधुर 
यदि चाहे तो १८-२० वर्प की कुमारी कन्या से विवाह कर सकता Jl मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से इसका परिणाम न तो कुमारी कन्या पर ही अच्छा पड़ता है, और 
न ही विधुर के वच्चों पर। इसके अतिरिक्त समाज में जो विधवायें हैं, उनके लिए 
पुनविवाह करना एक विपम समस्या वन जाती है, क्योंकि विधुर को जव कुमारी 
कन्या सरलता से मिल जाती हे, तो वे विधवा से विवाह करना नहीं चाहते। इन 
सव विषम परिणामों का निराकरण करने का यही उपाय था कि कानून द्वारा 
विधुर के कुमारी कत्या से विवाह पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाता । जिस समय 
विवाह-विधेयक पर संसद्‌ में विचार हो रहा था, तव श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल 
११ 
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ने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत भी किया था जिसका अभिप्राय यह था कि 
विघुर केवल विधवा से रौर विधवा केवल विधुर से ही विवाह कर सके--एसी एक 
शर्त और विवाह की शर्तों में जोड़ दी जाय। किन्तु इस प्रकार की शर्त व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता पर कड़ा प्रतिवन्ध होगा--ऐसा कहकर सदन में यह संशोधन गिरा 
दिया गया। यदि उपरोक्त संशोधन मान लिया जाता, तो इस अधिनियम में 
जो ग्रबूरापन रह-जाता है वह न LAT | हमें विश्वास है कि निकट-भविष्य में 
ही वह समय अ्रायेगा जव कि विवाह-कानून के इस दोष को निकाल दिया जायेगा । 
[ सम्बन्ध-विच्छे--तलाक | 

विवाह एक wee और धामिक सम्बन्ध है--प्रह विचार-परम्परा हमारे 
समाज में बहुत देर से चली श्रा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक सुन्दर और 
ऊँची कल्पना है, किन्तु अपने समाज में इस सिद्धान्त का पालन गत कई शताब्दियों 
से एक पक्ष की शोर से ही हुआ, दुसरा पक्ष तो निरन्तर इसका उल्लंघन ही करता 
रहा। जहाँ तक स्त्री का सम्बन्ध रहा, वहाँ तक तो विवाहं एक पवित्र सम्बन्ध 
माना जाता रहा, किन्तु पुरुष ने चाहा तो एक के वाद एक विवाह करता रहा, ग्र 
एक नहीं अनेक बार विवाह के अटूट' कहे जाने वाले सम्बन्ध को तोड़ता रहा | 
इसके विपरीत स्त्री को किसी भी भयंकर-से-भयंकर परिस्थिति में हमारा कानून 
पुनविवाह की आज्ञा नहीं देता रहा। इस एक-पक्षीय आदशवादिता का परिणाम 
समाज के लिए भ्रत्यन्त हानिकर हुआ । एक ओर पुरुष की इस स्वेच्छाचारिता से 
तथा दूसरी ओर स्त्री पर कठोर प्रतिवन्धों के लगाने से समाज का शान्त वाता- 
वरण विक्षुब्ध तथा दूषित हो उठा। इस सारी परिस्थिति में विवाह-सम्बन्ध 
की पवित्रता की रक्षा के हेतु ही यह्‌ ग्रावशयक हो गया कि विवाह के कानून में 
समयानुकूल परिवर्तन भौर संशोधन किये जायें। यह बह पृष्ठभूमि है जिसमें 
'विवाह-प्रधिनियम' सम्बम्ध-विच्छेद या तलाक की व्यवस्था करता हूँ | 

तल|क-सम्वन्धी धारा इस भ्रधिनियम की सबसे ग्रधिक विवादास्पद धारा 
है, किन्तु जितना भी विवाद है वह्‌ स्म के कारण है। यह समझा जाता है कि 
तलाक की छूट मिलते ही हर-कोई अपने जीवन-साथी को तलाक देने चल पड़ेगा | 
ऐसी स्थिति में विवाह की संस्था का नाश हो जायेगा, समाज में अव्यवस्था छा 
जायेगी, धर्म का लोप हो जायेगा | किन्तु यह सव भ्रम हैं क्योंकि इस श्रविनियम 
के अनुसार किम्हीं बिशेष ही परिस्थितियों में रौर कठोर प्रतिवन्थों के श्रन्दर 
तलाक का अधिकार feat गथा है । जिन ग्रवस्थाग्रों तथा परिस्थितियों में इस 
कानून के अनुसार सम्वन्ध-विच्छेद की व्यवस्था की गई हैं, वे निम्त हैं :-- 

(क) यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई-एक ब्यमिचारपूर्ण जीवन बिता रहा 
हो, तो दूसरा उसे तलाक दे सकता है। 

(ख) दोनों में से एक यदि हिन्दू-धर्म छोड़ कर अन्य धर्मावलम्बी हो जाय, 
तो दूसरे को उससे सम्बन्ध-विच्छेद करने का श्रधिकार होगा। _ 
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(ग) यदि पति या.पत्नी दोनों में से कोई एक तलाक की अर्जी देने के समय 
पिछले तीन साल से wares रूप से पागल रहा हो, तव भी दूसरे पक्ष को तलाक की 
ग्राज्ञा मिल सकती है। 

(घ) यदि पति याः पत्नी में से कोई भयंकर और असाध्य कुष्ठ रोग से 
अथवा सक्रामक यान-रोग से पीड़ित हो, और लगातार तीन वर्ष तक इलाज कराने 
पर भी ठीक न हुआ हो, तो दूसरे पक्ष को तलाक का अधिकार होगा | 

(ङ) यदि दोनों पक्षों में से कोई एक सांसारिक-जीवन छोड़ कर बैरागी 
हा गया हा, ता दूसरे पक्ष को तलाक माँगने का अधिकार होगा । | 

(च) दोनों पक्षों में से यदि कोई एक सात साल तक लापता रहे, तो दुसरा 
पक्ष तलाक का प्रस्ताव कर सकेगा । 

(छ) इस श्रधिनिथम के लागू होने से पूर्वं यदि किसी पुरुष ने दूसरी 
शाद कर ली हू, और उसकी पहिली स्त्री जीवित है, तो पहिली स्त्री को अधिकार 
गा कि वह अपने पति को तलाक देकर अपने दु:खी जीवन से मुक्त हो जाये । 

(ज) विवाह हो चुकने के तीन साल बाद ही तलाक के लिए श्रावेदन-पत्र 
दिया जायेगा, इससे पूर्व नहीं। तलाक मिल जाने के भी एक साल बाद तक कोई 
पुनविवाह न कर सकेगा | 

उक्त अवस्थाओं को देखते हुए यह निश्‍चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि 
तलाक की जो शते रखी गई हैं वे काफ़ी कठोर # और इनके रहते सम्बन्ध-विच्छेद 
करना कोई हंसी-खेल न होगा। स्त्री-पुरुष बहुत विवदाता की हालत में ही इस 
अधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो लोग विवाह करते हैं वे एक-साथ रहकर 
सुखमय जीवन विताने के विचार से ही इस बन्धन में daa हैं। विवाह की संस्था 
को तलाक से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि विवाह मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रबृत्ति पर ग्राधारित है, ग्रौर इसलिए वह किन्ही बाह्यम-साघनों से नष्ट नहीं हो 
सकता | ; 

तलाक की प्रथा अपने देश के लिए बिल्कुल नई चीज़ भी नहीं है । इस समय 
भी ७५ प्रतिशत जनता में यह प्रचलित है। यह बात दूसरी है कि इस समय यह 
अधिकतर निम्न या वर्ण-रहित जातियों तक ही सीमित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा 
वेश्यों में इस प्रथा का समावेश प्रथम वार इस अधिनियम द्वारा ही होगा | इस 
समय निम्न-जातिथों के अन्दर तलाक भिन्न-भिन्न रूपों में प्रचलित है--कहीं छूट 
की शकल में, और कहीं दुसरे किसी रूप में । वर्तमान कानून तलाक के विभिन्न रूपों 
में एकरूपता लायेगा, उन्हें एक दृढ़ सुव्यवस्था में ata देगा और जहाँ अव छोटी 
जातिथों में मामूली-सी बातों पर तलाक हो जाता हे TAT न होकर ऊपर वणित 
की हुई कठोर भ्रवस्थाग्रों में ही छोटी तथा बड़ी जातियों में तलाक हो सकेगा। 

सम्बन्ध-विच्छेद को कानूनी स्वीकृति मिल जाने का प्रभाव हमारे सामाजिक 
जीवन पर स्वास्थ्यकर पड़ेगा | भ्रव स्त्री को व्यभिचारी, पागल, घृणित रोगों 
से पीड़ित पति के साथ इच्छा के free रहने को मजबूर न होना पड़ेगा। ATA- 


# 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


निर्णय का मानवोचित अधिकार स्त्री को प्राप्त हो जाने पर उसके अन्दर मानवीय 
गुणों का विकास हो सकेगा। स्त्री और पुरुप के वीच बिपमता की खाई को पाटने 
में भी यह अधिक सहायक सिद्ध होगा। भ्रभी तक तराजू का एक पलड़ा ऊँचा 
आर एक नीचा था, अब ये दोनों TAS वरावर के स्तर पर AT जायेंगे, समाज में 
बिषमता का लोप होने से सुख तथा शान्ति का उदय होगा | 


१०. उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६" 
(Hindu Succession Act, 1956) 


“(हिन्दुओं का उत्तराधिकार का कानून' (Hindu Succession Act, 
1956) विवाह कानून से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्त्री “विवाह-भ्रधिनियम' 
वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ आर्थिक-अधिकारों को प्राप्त करके ही 
उठा सकती है। उत्तराधिकार-अ्रधिनियम' स्त्री को सम्पत्ति-सम्बन्धी कई 
महत्वपूर्ण अधिकार देता है। अभी तक स्त्री को सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधि- 
कार प्राप्त नहीं था। वह आथिक दृष्टि से पूर्णतया पराधीन थी । जीवन के 
हर क्षेत्र में उसे अपने भरण-पोषण के लिए पुरुष का आश्रय लेना पड़ता था। 
“पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने। पुत्रा रक्षन्ति वार्धक्ये न स्त्री 
स्वातन्त्पमहंति।”~-भर्थात्‌, स्त्री को स्वतन्त्र नहीं रहना है, उसे सदा पिता, 
पति तथा पुत्र के श्रधीन ही रहना उचित हैं। इस शास्त्र-वाक्य पर ही हमारा श्रव 
तक का उत्तराधिकार कानून आधारित था। इस पराधीनता से स्त्री की परिवार 
तथा समाज में स्थिति बहुत नीचे गिर गई। उसका सामाजिक ही नहीं, नेतिक 
ग्रचःपतन भी हुआ । भ्रधःपतन के इस ग से स्त्री को निकालने का एक ही मुख्य 
उपाय ari ag उपाय यही था कि स्त्री को श्राथिक स्वतन्त्रता मिले। यह 
'उत्तराचिकारकानून' सम्पत्ति-सम्बन्धी इस ्रावश्यक अधिकार को स्त्री को 
प्रदान करके उसकी STS उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके भ्रनुसार 
सत्री को पुत्री, पत्नी तथा माता के रूप में सम्पत्ति-विपयक जो अधिकार मिले हैं, 
वे निम्न हैं :-- 

(क) पत्नी के रूप सें--स्त्री को उसके पति की सम्पत्ति में अधिकार 
देने का पहिला कानून १९३७ में वना जिसके श्रनुसार पति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके पुत्र और पुत्रियों के साथ उसकी विधवा स्त्री को भी वराबर का हिस्सा 
मिलता था। किन्तु इस कानून के अनुसार विधवा का अपने हिस्से पर पूर्ण स्वत्व 
नहीं था। वह इस प्रकार प्राप्त की हुई ATA जायदाद को श्रपनी इच्छानुसार 
नहीं बर्त सकती थी। दान में या उपहार में उसे नहीं दे सकती थी, इस सम्पत्ति 
को बेचने का भी उसे ्रधिकार न था। श्रव यह्‌ 'उत्तराधिकार-कानून' विधवा 
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स्त्री को अपनी जायदाद पर सीमित नहीं पूर्ण श्रधिकार प्रदान करता है। Aa 
वह जिस प्रकार चाहेगी अपने हिस्से की जायदाद का उपयोग कर सकेगी | सन्तान 

होने की दशा में वह पूर्ण जायदाद क्री मालिक होगी। WIM वह्‌ पुनविवाह 
कर लेगी, तो वह सम्पत्ति उसकी न रहकर यदि सम्पत्ति पति से मिली थी तो 
पति के परिवार को, और भ्रगर पिता से मिली थी तो पिता के परिवार को लौट 
जायेगी | 

(ख) माता के रूप में--भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग में प्रचलित 'मरुम- 
कटय्यम-क्रानून को छोड़कर भारत की अन्य किसी भी दाय-प्रणाली के श्रनुसार 
माता का पुत्र की सम्पत्ति में श्रव तक कोई भाग नहीं था । पुत्र की मृत्यु के बाद 
माता को अपनी पुत्र-वध्‌ की दया पर श्राश्रित रहना पड़ता था। सास-बह के 
सम्बन्ध थोड़े ही परिवारों में स्नेहपूर्ण होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसका जीवन 
agar दुःखमय वन जाता है। माता को पुत्र-बध्‌ और पौत्र-पौत्रियों की दृष्टि में 
एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करने की दृष्टि से माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में 
उसके पुन्र-पौत्रियों तथा पत्नी के समान एक भाग यह अधिनियम देता है। 

(ग) पुत्री के रूप में--इस समय भारत में मुख््रतथा दो दाय-प्रणाली 
प्रचलित हैं। 'दाय-भाग' बंगाल में तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में चलता है, और 
भारत के शेष लगभग दो-तिहाई भाग में 'मिताक्षरा' प्रणाली प्रचलित है। किन्तु 
इन दोनों में से किसी में भी पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं माना 
जाता। हाँ, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर ट्रावनकोर-कोचीन आदि में 
जहाँ 'मरुमकटय्यम'-प्रणाली का कानून प्रचलित है, वहाँ पुत्री को पिता की सम्पत्ति 
में पुत्र के वरावर ही हिस्सा मिलता है। देश के शेष भागों में जहाँ दाय-भाग तथा 
'मिताक्षरा' प्रणाली प्रचलित हैं ग्रमी तक पिता की सम्पत्ति में पुत्री का भ्रधिकार 
कानन नहीं मानता। भ्रव यह अ्रधिनियम 'मिताक्षरा' तथा 'दाय-भाग' प्रणाली के 
क्षेत्रों में भी पुत्री को पिता की पुदतैनी' तथा 'स्वाजित' दोनों प्रकार की सम्पत्ति में 
हिस्सा देता है। पिता की स्वाजित-सम्पत्ति' में तो लड़की को लड़के के बराबर 

स्सा मिलेगा, लेकिन 'पुश्तैनी-जायदाद' में लड़की को अपने पिता के हिस्से 
से ही एक हिस्सा मिलेगा, कुल जायदाद में से नहीं । यह हिस्सा जो उसे पुझ्तेनी 
जायदाद में पने पिता के भाग में से मिलेगा, लड़के के बरावर ही होगा । फिर भी 
'मिताक्षरा' प्रणाली के ग्रनुसार कुल मिलाकर पंतुक-सम्पत्ति' में लड़की को 
लड़के की अपेक्षा aga कम मिलेग।। हाँ, दायभाग' प्रणाली में जहाँ 'पुश्तेची' 
तथा 'स्त्राजित' जायदाद का कोई भेद नहीं किया जाता, लड़की को लड़के के 
वरावर ही हिस्सा मिलेगा | परन्तु ध्यात रखने की वात यह है कि दाय-भाग' की 
प्रणाली मश्किल से देश के एक-चौथाई हिस्से में प्रचलित हैँ । 
वर्तमान उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिताक्षरा' तथा दाय-भाग 
प्रणाली के अन्तर्गत लड़की, लड़के, विववा-पत्नी तथा माता को किस प्रकार 
हिस्सा मिलेगा यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। 
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(क) सिताक्षरा के रूप में--मान लीजिए 'क' कुल २०,००० रु० की 
सम्पत्ति छोड़ कर मरता है। इसमें १५,००० Ro की 'पेतुक--पुश्तैनी-- 
` सम्पत्ति है, और ५,००० ₹० उसकी श्रपनी कमाई या 'स्वाजित' सम्पत्ति है। 
उसके दो पुत्र ख' और T'S, एक पुत्री “च' हूँ, जीवित विधवा पत्नी 'प' है, और 
जीवित माता 'म' है। श्रव मृत व्यक्ति 'क' की जो अपनी कमाई हुई 'स्वाजित'- 
सम्पत्ति ५,००० ₹० है, वह तो a, 'ग', A, T और A पाँचों में बरावर qe 
जायेगी, और दोनों लड़कों, लड़की, विधवा-पत्नी तथा माता इन सव में प्रत्येक को 
१,००० ₹० मिल जायगा, लेकिन मृत व्यक्ति 'क' की 'पंतृक--पुरतैनी-- 
जायदाद में ऐसा नहीं होगा। १५,००० ₹० की जो पुछ्तैनी-जायदाद है वह 
पहिले केवल लड़कों और पिता में बंटेगी। अर्थात्‌ उसके तीन हिस्से होंगे क्योंकि 
अपने अलावा उसके दो पुत्र S| इस प्रकार 'क', 'ख', 'ग' में हर-एक को ५,००० 

to AAT भ्व, मृत पिता क' के हिस्से में जो ५,००० Ro पड़ा, उसमें से लड़की, 
उसकी विबबा-पतनी और उसकी माता को हिस्सा मिलेगा, परन्तु स्मरण रखने की 
बात यह है कि उसके दोनों लड़कों को, यदि वे पिता से अलग नहीं हो चुके हैं; तो 
पिता के इस ५,००० रु० में से दूसरों के वरावर का हिस्सा और मिलेगा। इ 
प्रकार इस Fray १५,००० go में से दोनों पुत्रों A और ग को ६,००० Ro, 
पुत्री 'च' को १,००० ₹०, जीवित विधवा-पत्ती T को १,००० Fo तथा जीवित- 
माता ‘A को १,००० go मिलेगा | यह भी ध्यान रखने की वात है कि यदि 
@ या 'ग' में कोई एक या दोनों पिता से अलग हो चुके ह, तो विभक्त हुए 
'ख' या 'ग' को मृतक-पिता 'क' के हिस्से में से दुबारा कोई भाग न मिलेगा | 
(ख) दायभाग के अनुसार--दायभाग में जहाँ 'पेतृक' ग्रौर 'स्वाजित' 

सम्पत्ति दोनों में एक ही नियम लगता हैं, मृतक-पिता 'क' की १५,००० Fo 
'पुर्तेनी' तथा ५,००० ₹० स्वाजित' जायदाद को एक साथ मिलाकर ‘A 

T, 4, प तथा A में वरावर-वरावर वाँट दिया जायेगा, ग्रर्थात्‌ दायभाग में 
दोनों लड़के, लड़की, विधवा और माँ सवको वरावर-वरावर ४,००० ko मिल 
जायेगा । 

उपरोक्त उदाहरण से ज्ञात होगा कि मिताक्षरा के अन्तर्गत Fetal जायदाद 

में लड़की की लड़के से काफ़ी कम हिस्सा मिलता हैं। इसके ग्रतिरिक्त मिताक्षरा 
में लड़की के हिस्से पर कुछ और भी प्रतिवन्ध लगाये जाते हैं । जिनका ग्राशय यह हैं 
कि पुझतेनी जायदाद का भ्रनावश्यक विभाजन न हो पाये। उदाहरणार्थ, लड़की 
अपनी ओर से जायदाद के अपने हिस्से का प्रश्‍न नहीं उठा सकती, लड़के जायदाद 
का बँँटवारा करेंगे तभी उसको अपना हिस्सा अलग मिल सकेगा। वह अपना 
हिस्सा किराये पर नहीं उठा सकेगी, उसे वेच नहीं सकेगी, सिर्फ़ उसमें स्वयं रह 
भर सकेगी। यहाँ यह भी स्मरण रखना झ्रावश्यक है कि पुत्री को पेतृक-सम्पत्ति 
में जो अधिकार मिला है, वह केवल उस सम्पत्ति में मिला है जिसको उसका पिता 
बिना वसीयत किये छोड़ जायगा । पिता वसीयत द्वारा पुत्रीं को कुछ भी हिस्सा 
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न दे--यह भी उसे अधिकार हैँ। पिता की सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार पर जो 
प्रतिवन्ध लगाये गए हूँ, उनका मुख्य अभिप्राय संथुक्त-परिवारःप्रथा की रक्षा 
करना है। परन्तु मिताक्षरा-परिवार रूपी भवन में आज जगह-जगह तरेइ 
आ चुकी Sl उसे Aa बचाया नहीं जा सकता। आज से सौ साल पहिले जो 
alae और सामाजिक अवस्थायें थीं, वे आज वदलं चुकी El १०० साल 
पहिले 'परिवार समाज की इकाई था, आज 'परिवार' नहीं, “व्यक्ति' समाज 
की इकाई है। श्राज यदि कोई भी प्रथा “ब्यक्ति' के विकास को रोकती है, तो 
उस प्रथा को 'व्यक्ति' के हित की रक्षा के लिए ख़तम कर देना होगा । आज की 
हमारी परिस्थितियों में मिताक्षरा-प्रणाली, जो स्त्री-पुरुष के भेद पर खड़ी हैं, 
मेल नहीं खाती। इसी कारण अधिकांश विधान-निर्माताश्रों के विचार से दाय- 
भाग-प्रणाली ही श्रपने देश के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसीलिए हिन्दू-कोड- 
बिल जब प्रथम बार संविधान-सभा में पेश हुआ था, तो उसमें मिताक्षरा को 
समाप्त ही कर दिया गया था, और समस्त देश में दाय-भाग-प्रणाली प्रचलित कर 
देने की सिफ़ारिश की गई थी। दुर्भाग्य से यह वात स्वीकृत न हो सकी । हमें 
आशा है कि after ही हमारे बिघान-निर्माता इस अधिनियम में या दूसरा कोई 
विधेयक लाकर 'मिताक्षरा-प्रणाली को समाप्त कर देंगे और स्त्री तथा पुरुष के 
उत्तराधिकार सम्बन्धी इस भेद को मिटाने का प्रयत्न करेंगे । 

'हिन्दू-कोड' का मुख्य उद्देश्य स्त्री को सामाजिक तथा ग्राथिक अधिकार 
देकर उसकी सम्पूर्ण अवस्था को समुन्नत करना है। यद्यपि इस समय स्त्री को 
राजनीतिक-क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, तयापि जबतक उसे सामा- 
जिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के समान श्रधिकार नहीं मिल जाते तव तक वह 
पूर्ण रूप से विकास तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती । और, जब 
तक स्त्रियों के रूप में देश की Aral जनता पिछड़ी और पराधीन रहती है तब तक 
हमारे नेताश्रों का समाजवादी-समाज को स्थापित करने का स्वप्न मूर्तरूप नहीं ले 
सकता। इसी भूमिका में विवाह' तथा 'उत्तराधिकार' अधिनियमों का असली 
महत्व है, क्योंकि ये इस समय तक पिछड़ी हुई, अत्याचारों से पीड़ित तथा अधि- 
कारःशूत्य स्त्री को शक्ति-सम्पन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम उठाते 
& । विवाह-कानून से स्त्रियों के पारिवारिक जीवन में एक सुरक्षितता की भावना 
आयेगी, और साथ ही स्त्रियों को भी विशेष भ्रवस्थाश्रों में सम्बन्ध-विच्छेद की 
सुविधा मिल जाने से वे पुरुषों के साथ समान स्तर पर ग्रा खड़ी होंगी । वैवाहिक 
जीवन की सफलता जीवन-क्षेत्र में दोनों के समकक्ष होकर प्रवेश करने में है। 
विवाह-कानून स्त्री को जो स्वतन्त्रता सामाजिक-क्षेत्र में प्रदान करता है, वही 
स्वतन्त्रता उत्तराधिकार-कानून स्त्री को झाथिक्षेत्र में देता हैं। ATT हज़ारों 
सालों के बाद इस कातून के द्वारा प्रथम वार स्त्री के सम्पत्ति-संबंधी अधिकारों 
को मान्यता मिली है। इन अधिकारों को प्राप्त करने कें साथ भारत की नारी 
इतिहास के एक सुनहरे युग में प्रवेश करती है। इन भ्रधिकारों के सीमित रहते 
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हुए भी इन्हें “स्त्री के ग्रधिकारों का घोपणा-पत्र" (Charter of the Rights 
of Women) कहा जा सकता ह 
इस कानून में कमी यही है कि यह केवल हिन्दुओं के लिए बनाया गथा Z| 

कानून सारे देश के लिए एक-सा बनाना चाहिए था। मुसलमान तथा ईसाई इस 
कानून के लाभों से क्यों वंचित रखे जायें। 'हिन्दु-कोड' के स्थान पर इंडियन- 
कोड' AAA, तो अधिक युक्तियुवत रहता | 

११. अस्पृह्यता (अपराध) अधिनियम-१९५५ 

(The Untouchability [Offences] Act, 1955) 

१६५४ में पालिथामेंट ने कानून द्वारा किसी को अस्पृश्य मानना अपराध 
घोषित कर feat उक्त अधिनियम में कहा गया है कि अगर कोई किसी को 
सार्वजनिक धामिक-स्थान में, जहाँ उस धमे को मानने वाले दूसरे लोग वेरोक- 
टोक जा सकते हैं, जाने से रोकेगा, या जहाँ उस धर्म को मानने वाले दूसरे लोग 
स्नान कर सकते हैं, वहाँ स्नान करने से रोकेगा, उसे छः महीने की सज़ा और 
५०० रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार इस कानन में यह भी कहा 
गया है कि जो-कोई 'शरस्पृद्यता' को आधार वनाकर किसी को दुकान या होटल में 
आने से रोकेगा या धर्मशाला, सराय, मुसाफ़िरखाने में उन पात्रों का उपयोग 
करने से रोकेगा जिनका उस धर्म को मानने वाले अन्य व्यक्ति वे रोक-टोक इस्तेमाल 
कर सकते हैं, उसे छः महीने की सज़ा और ५०० रुपए तक का दंड मिल सकता 
है। इसी प्रकार नदी, नल, कुएँ पर न श्राने देना या धर्मशाला आदि में भेदभाव 
करना सब दण्डनीय ठहरा दिया गथा है। अस्पताल, शिक्षणालय athe में कोई 
किमी के साथ श्रस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता | 


१२. स्त्रियों तथा कन्याओं का अनेतिक-व्यापार निरोधक 
अधिनियम-१९५६ 
(Suppression of Immoral Traffic in Women and 
Girls Act, 1956) 
एक ऐसी स्त्री के साथ जो भ्रपनी पत्नी न हो, रुपए-पेसे या किसी अन्य वस्तु 
के बदले यौन-संवंच को वेश्यावृत्ति कहा जाता हैं। अपने देश में लड़कियों को 
ग्राथिक दृष्टि से बोझ समझा जाता रहा है, WAT कन्या को माता-पिता कलंक 
आर विधवा को कुल का पाप समझते हैं। इस मनोवृत्ति का लाभ उठा कर 
पैसे के लोभी इन लड़कियों को खरीद कर, भगा कर वेश्यालथों में ले जाते रहे हैं 
आर पुरुप की स्वाभाविक काम-वासना के परिणाम-स्वरूप यह कार्यं एक फलने- 
'फूलने वाळे व्यापार के रूप में चलता रहा El इन सामाजिक कारणों के 
ग्रतिरिक्त वेश्यावृत्ति के UAT भी कारण रहे हैं। उदाहरणार्थ, समाज में स्त्री- 
पुरुप के ग्रनूपात का ठीक न होना, श्रौद्योगिक-मेत्रों में गांववालों का घरचार 
छोड़ कर रुपया-पैसा कमाने के लिए चला श्राना और अपने परिवार से देर तक 
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अलग रहना--श्रादि। महाराष्ट्र, मंसूर तथा हैदरावाद में मन्दिरों में देवदासियों 
की घामिक-प्रथा भी वेश्यावृत्ति का कारण है। ये देवदासियाँ बचपन में ही मन्दिर 
की भेंट कर दी जाती हैं और इनका काम नाचना-गाना रह जाता है, ये विवाह 
नहीं कर सकतीं । वेश्यावृत्ति के परिणामस्वरूप जो घृणित यौन-बीमारियाँ फॅलती 
हूँ, समाज में अनाचार होता है, उसे देख कर वेश्यावृत्ति को दूर करने के लिए 
समय-समय पर अपने देश में भिन्न-भिन्न उद्योग होते रहे हैं, कानून बनते रहे हैं। 
भारत में स्त्रियों तथा कन्याशओं के श्रनेतिक-व्यापार को रोकने के लिए 
वतक जो कानून वनते रहे हैं, वे निम्न हैं : 
१. बंगाल: १६३३ का 'वंगाल का श्रनेतिक-व्यापार विरोधी कानून' 
(The Bengal Suppression of Immoral Traffic 
Act—1933) । इसमें जुलाई १६४० तक संशोधन होते रहे। 


२. विहार : १६४८ का विहार का श्रनेतिक-व्यापार विरोधी कानून 
(The Bihar Suppression of Immoral Traffic 
Act—1948) 

३. वम्वई : १६२३ का ‘are का वेश्यावृत्ति निरोधक कानून! (The 


Bombay Prevention of Prostitution Act— 
1923) | इसमें १९४८ तक संशोधन होते रहे। 

४. मद्रास : १६३० का “मद्रास का श्रनेतिक-व्यापार विरोधी कानून' 

(The Madras Suppression of Jmmoral 
Traffic Act—1930) । इसमें १९४० तक संशोधन 
होते रहे । 

|. AAT: १९३६ का 'मंसूर का वेश्यालयों तथा अनेतिक-व्यापार 

विरोध के नियन्त्रण का कानून' (Regulation for the 
Suppression of Brothels and Immoral Traffic 
in Mysore State—1936) 

. पंजाब : १६३५ का 'पंजाब का अनेतिक-व्यापार विरोधी कानून' 

The Punjab Suppression of Immoral Traffic 
Act—1935) 

७. उत्तर प्रदेश: १६३३ का 'थुनाइटेड प्रोविन्सेज़ का ग्रनेतिक्‌-व्यापार विरोधी 
कानून' (The United Provinces Suppression 
of Immoral Traffic Act—1933) 

इती प्रकार के कानून १९५२ में ट्रावन्कोर-क्रोचीन तथा सौराष्ट्र में एवं 

१६५३ में हैदरावाद रियासत में बनायें गये। इन कानूनों के अनुसार वेश्याओं से 

धंधा कराकर उनकी आय पर निर्वाह करना, किसी को वेशयागामिता के लिए 

प्रेरित करना, व्यभिचार के लिए किसी को वेश्या लाकर देना, वेश्यालय के लिए 
अपना स्थान किराये पर देना--ये सब बातें श्रपराध घोषित की गई थीं, परन्तु 


anh 
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कानून में इतनी लचक थी, वेश्या तथा वेश्यालय की परिभाषाग्रों में इतनी 
अनिश्चितता थी कि इन सव के बावजूद वेश्यालय वे से-के-वेसे चलते रहें, उनमें कोई 
कमी न झायी । 

केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड ने २४ दिसम्बर १९५४ को सामाजिक तथा 
नेतिक स्वास्थ्य-रक्षा सलाहकार समिति' (Social and Moral Hygiene 
Committee) बनाई थी जिसका काम स्त्रियों तथा बच्चों के ae तिक व्यापार 
के संबंध में जाँच करके अपनी रिपोर्ट उपस्थित करना था। इसकी प्रधाना 
श्रीमती धनवन्ती राम राव थीं। इस कमेटी ने भारत भर में आमण करके 
और वेशयावृत्ति के निरोधक कानूनों का देश के भिन्न-भिन्न भागों में प्रत्यक्ष दर्शन 
करके श्रपनी रिपोर्ट में लिखा है: 

“इन कानूनों में सार्वजनिक मार्ग तथा जगह पर खड़े होकर व्यभिचार के 
लिए किसी को प्रेरित करना तभी अपराध है श्रगर यह बेहुदगी के दर्ज तक पहुँच जाय, 
या इससे सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुँचे या वहाँ के रहने वालों और राह- 
चलतों को इससे परेशानी हो पुलिस का श्रधिकारी अगर किसी स्त्री को अपनी 
आँखों से गली-कचों या सार्वजनिक स्थानों में पुरुषों को अपनी भाव-भंगी से बुलाता 
देखे या अगर कोई उसकी इन वातों के लिए शिकायत करे, तो वह उसे गिरफ्तार 
कर सकता है, परन्तु हमने स्त्रियों को जिन्हें सव जानते हैं कि ये वेश्याएं हैं, संध्या 
से लेकर मध्य-रात्रि तक घंटों दरवाज़े पर खड़े देखा है, वे भ्रपनी Gara से कुछ 
नहीं बोलतीं, वे इधर-उधर फिरती भी नहीं, क्योंकि वे जानती हैं कि कानून में 
इस प्रकार किसी को वृलाना या इधर-उधर फिरना भ्रपराध है, वे सब-कुछ 
करती हैं .परन्तु कानून उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। हमने स्त्रियों के झुण्ड- 
के-झुण्ड रात्रि के तीत्र प्रकाश में इस प्रकार सजे-सजाये बैठे देखे हैं जैसे दुकानों में 
सामान सजाया जाता हैं, परन्तु कानून में यह भी कोई ATT नहीं Fl ATX 
क्रिसी पुरुष को व्यभिचार के लिए प्रेरणा देने के कारण किसी वेश्या पर कानूनी 
कार्यवाही होती भी है, तो वे झट ATA ATMA स्वीकार कर लेती हैं, जुर्माना 
जमा कर देती हैं, और फिर AIT जघन्य काम में बेसी-की-बेसी जा जुटती हैं ।” 

वेश्यावृत्ति के संबंध में दो विचार-धाराएँ हैं। एक विचार-धारा के 


अनुसार इस dà का 'उन्मूलन' (Abolition) कर देना चाहिए, दूसरी 


विचार-धारा के ग्रनुसार इसका 'विनियमन' (Regulation) कर देना 
चाहिए । 'बिनियमन' at at हूँ--घंघा तो वना रहे, परन्तु (१) जो 
स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति करना चाहें, उन्हे भ्रपने को रजिस्टर कराना पड़े, (२) वेश्या- 
लयो को लाइसेंस SAT पड़े तथा उन्हं समाज में किसी दुर स्थान पर रखा जाय, 


ate (३) वेश्याश्रों तथा वेश्यालयों का आवश्यक तौर पर स्वास्थ्य-निरीक्षण 


किया जाय। ग्राज के युग में प्रगतिशील देश इस विचार-धारा को छोड़ते चले 
जा रहे हैं, क्योंकि इसका श्रर्थ यह होगा कि किसी-न-किसी रूप में हम वेश्यावृत्ति 
को समाज में स्थान देते हैं । फ्रांस कभी 'विनियमन' के पक्ष में था, परन्तु वह भी 
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१३ अक्टूबर १९४३ से उत्मूलन' के पक्ष में हो गया है। संयुक्त WAT 


(U. N. 0.) ने अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-विघान' (International Con- . 


vention) के श्रनुसार वेइयावृत्ति के सम्बन्ध में 'उन्मूलन' की नीति का 
अबलम्बन किया और अपने देश ने भी तभी से इसी नीति को स्वीकार कर 
उसके श्रनुसार चलने की श्रनुमति दी। मार्च १९५० में संयुक्त राष्ट्रसंघ के , 
२१ राष्ट्रों ने स्त्रियों तथा कन्याओं के श्रनेतिक-व्यापार के निरोध की घोषणा 
की और & मई, १९५० में भारत ने भी इस घोषणा का श्रनुमोदन किया । 


अभी ऊपर हमने जिस सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य-रक्षा सलाहकार | 
$ Q 


समिति' का उल्लेख किया, उसकी रिपोर्ट ३०-६-१६५४५ को प्रकाशित हुई | 
इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने १९५६ में पालिग़ामेंट में स्त्रियों तथा 
कन्याओं का श्रनै तिक व्यापार निरोधक अधिनियम' स्वीकृत कराग्रा और १ मई, 
१९५८ को इस नियम को सारे देश में लागू कर दिया। अब १ मई, १६५८ 
से वेश्यावृत्ति को कानूनी तौर पर श्रपराध घोषित कर दिया गया हैं और सव 
शहरों से वेश्याएँ श्रपना धंधा छोड़ कर या तो अपने-अपने घरों को चली गई हैं, या 
राज्य-सरकारों के समाज-कल्प्राण बोर्डों द्वारा संचालित संरक्षा-गृहों में वे भर्ती 
हो गई हैं जहाँ उन्हें छोटे-छोटे उद्योग सिखा कर जीविकोपार्जन के लिए समर्थ 
बनाने का प्रयत्न हो रहा E | 

१ मई, १६५८ को स्त्रियों तथा BATA के अनेतिक व्यापार को रोकने के 
लिए जो कानून लागू हुआ, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? 

(१) अबतक के वने कानून भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लिए होते थे, यह कानून 
एकदम सारे देश पर लागू कर दिया गया, जिससे कानून के भीतर विविधता न 
होकर एकता रहे | 

(२) 'वेश्यालय' की परिभाषा में कहा गथा हैं कि कोई भी मकान, कमरा, 
स्थान या इनका कोई भी हिस्सा जिसे दो या दो से श्रधिक वेश्याएँ अपने लाभ या 
किसी दूसरे के लाभ के लिए इस्तेमाल करे या जिसे वेइयावृत्ति के काम में किसी के 
लाभ के लिए प्रयोग में लाया जाय 'विश्यालय' कहायेगा और विश्यालय' रखने 
वाले को प्रथम अपराध पर १ से ३ और द्वितीय श्रपराघ पर २ से ५ साल तक का 
कारावास तथा २ हज़ार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। 

(३) Sear at परिभाषा करते हुए कहा गया हैं कि कोई भी स्त्री 
जो धन या वस्तु के बदले में अवैध यौन-संबंघ के लिए अपने शरीर को अर्पण करती 
है, वह वेश्या' है और अपने शरीर को इस प्रकार यौन-संवंध के लिए अर्पण करना 
वेश्यावृत्ति’ है। 7 

(४) लड़की की परिभाषा करते हुए कहा गथा हैं कि कोई स्त्री 
जों २१ वर्ष से कम आय्‌, की है वह ASAT हैं । इस परिभाषा के अनुसार 
१ मई १६५८ के वाद वेश्यालयों की तलाशियाँ ली गई और अनेक लड़कियाँ जो 
२१ वर्ष से कम झ्रायु की थीं, पकड़ कर 'सुरक्षा-गुहों' में भेज दी गई। 
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(५) इस कानून में यह भी कहा गया हैं कि इसके वनने से पहले अगर किन्हीं 

. मकानों के एग्रीमेंट वेश्यालयों के लिए हो चुके थे, तो वे एकदम रदद समझे जायेंगे 
और उन एग्रीमेटों के अनुसार मकान को किराये पर रखने के संबंध में कोई कानूनी 
कार्यवाही न हो सकेंगी। इसका यह परिणाम हुआ कि १ मई १६५० को वेश्या- 
लय एकदम खाली हो TA | 

(६) इस कानून में यह भी कहा गया कि किसी वेश्या के अपने लड़के या 
लड़की को छोड़ कर्‌ ATC कोई १८ वर्ष से अधिक श्रायु का व्यक्ति पूर्णतः या 
sare: उसकी श्राय पर निर्भर करता हैं तो उसे २ वर्ष की सज़ा या १ हज़ार 
Go तक जुर्माना किया जा सकता Fl अगर यह सिद्ध हो जाय कि कोई व्यक्ति 
निरन्तर किसी वेश्या के साथ रहता हैँ, उस पर नियन्त्रण रखता हूं, उसकी 
गति-विधि का इस प्रकार नियमन करता हैं जिससे प्रतीत हो कि वह वेश्यावृत्ति 
में सहायक हो रहा है या उस स्त्री को इस कार्यं के लिए बाधित कर रहा है या 
उस वेश्या के लिए ग्राहकों को जुटाने का काम करता है, तो जब तक वह सिद्ध न 
कर दे कि उसका वेश्यावृत्ति से कोई सरोकार नहीं है, यही समझा जायेगा कि वह 
इस घृणित कार्य में सहायक है और उसे २ वर्ष की सज़ा AIT १ हजार रु० तक 
जुर्माना किया जा सकेगा। 

(७) इस कानून में यह भी कहा गया है कि श्रगर कोई व्यक्ति किसी 
स्त्री या लड़की को उसकी इच्छा या अनिच्छा से वेश्यावृत्ति के लिए लाता या लाने 
का यत्त करता है, उसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में वेश्यावृत्ति के लिए जाने 
को प्रेरित करता है, या ले जाता है, उससे वेश्यावृत्ति करवाता या इसके लिए 
प्रेरित करता है, उसे प्रथम अपराध पर १ से २ साल की सज्जा और २ हज़ार Fo 
तक जुर्माना तथा द्वितीय अपराध पर २ से ५ साल तक कठोर कारावास तथा 
२ हज़ार ₹० तक जुर्माना हो सकता है। 

(८) इस कानून में यह भी कहा गया हैं कि जो-कोई व्यक्ति किसी सावं- 
जनिक स्थान पर या एसे स्थान पर जहां से सार्वजनिक तौर पर देखा जा सके या 
किसी मकान के भीतर से या बाहर से या खिड़की Hate कर या मकान के किसी 
हिस्से से शब्दों द्वारा, इंगितों द्वारा या अपने किसी अंग के प्रदर्शन से लोगों का 
ध्यान अपनी तरफ़ वेश्यावृत्ति के लिए ्राकषित करता हैं, या सार्वजनिक स्थान में 
वेइयावृत्ति के लिए इस प्रकार घूमता-फिरता हैं, जिससे ग्रश्‍लीलता तथा बेहुदगी 
प्रकट हो, तो उसे प्रथम अपराध पर ६ मास तक की सज़ा या ५०० Fo तक जुर्माना 
या दोनों और द्वितीय तया तदनन्तर अपराधों पर १ साल की सज़ा और ५०० 

६० तक का जुर्माना किया जा सकता है। 
वैसे तो इस कानून की भ्रनेक धाराएँ हैं; परन्तु इन सब का परिणाम वेश्या- 
वृत्ति के निरोध पर बहुत भ्रच्छा हुआ है, श्रौर भ्रव प्रकट रूप की वेश्यावृत्ति के 
लुप्तप्राय होने की पूर्ण ATT g l 
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१३. दहेज्ञ-निरोधक अधिनियम--१९६० 
(Dowry Prohibition Act——1960) 

२४ अप्रैल १६५९ को लोक-सभा में 'दहेज़-निरोधक विधेयक' प्रस्तुत 
हुआ जो १६६० में अधिनियम वन गया। इस अधिनियम की मुख्य-मुख्य धाराएँ 
निम्न हैं :-- 

(क) दहेज़ का अर्थ उस सम्पत्ति या मूल्यवान्‌ वस्तुओं से हैं जो सीधे या 
हेर-फेर के तरीके से विवाह में एक पक्ष या उस पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा दुसरे 
पक्ष या दुसरे पक्ष के किसी व्यक्ति को दी जाती हैं या जिनके दिये जाने की 
एक-दूसरे के साथ रज़ामन्दी होती है | 

(ख) दहेज लेने या देने के लिये छः मास की कंद और ५,००० रुपये तक 
का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज माँगने के लिये भी यही दंड दिया जा 
सकता Zl 

(ग) उक्त कानून के बावजूद अगर यह पता चल जाय कि विवाह में दहेज 
दिया गथा हैं तो छेने-देने वालों को दण्ड तो हो ही सकेगा परन्तु जो दहेज दिया 
गया होगा वह लड़की की निजी सम्पत्ति समझा जायगा। 

(घ) दहेज का भ्रपराध ्हस्तक्षेप्य (Non-cognizable) अपराध 
समझा जायगा। अर्थात्‌, जव तंक कोई इसकी पुलिस को इत्तिला नहीं देगा तब तक 
पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी । दहेज़ देने के एक साल वाद इसकी 
कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। 

प्रशन 


१, भारत सें सामाजिक-विधान की महत्ता का वर्णन कोजिये। हिन्दू कोड बिल 

भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने में कहाँ तक सहायक होगा i 
१९५१ 

२. क्या राज्य के लिये सामाजिक-विधान बनाना उचित हैं! अपने उत्तर 
के लिए कारण दीजिए। (१६५५) 

३. भारत में कहाँ तक सामाजिक-विधान सामाजिक-समस्याग्रों के समाधान में 
सफल हुआ है? (१६५८) 

४. भारत जैसे देश में सामाजिक-विधान का क्या महत्व है ! क्या राज्य के लिए 
सामाजिक-विधान को अपने हाथ में लेना उपयुक्त है ? (१६५६) 

५, गत दस वर्षों में अपने देश में विवाह के क्षेत्र में जो-कोई भी कानून पास हुआ 
हो उसकी धाराओं की मुख्य-मुख्य बातें लिखियें। (१६६१) 

६. सामाजिक-परिवतेन लाने में विधान का क्या स्थान है--इसका विवेचन 
कीजिये । भारतीय परिस्थितियों के उदाहरण दीजिए t (१६६२) 


७. भारत सें परिवार तथा बिवाह की EAT पर नये पास हुए कानूनों का क्या 
प्रभाव पड़ा है? विवेचना कीजिये। (१९६३) 
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८. पिछले वर्षों में भारत में नारी तथा शिशु-कल्याण के संवर्धन के लिए 
स्वीकृत सामाजिक-संविधानों की विवेचना कोजिये । (१६६४) 
६. निम्न सामाजिक-अधिनियमों के विषय में श्राप क्या जानते हैं -- : 
(क) सती-प्रथा कानून, (ख) विधवा-विवाह कानून, (य) विशेष- 
विवाह-कानून-- १९५४, (घ) शारदा-कानून, (ङ) आाय-विवाह कानून । 

१०. "ह्र विवाह तथा तलाक अ्धिनियम--१६५५ के विषय a आप क्या 
जानते हैं? इस कानून के भ्रनुसार किन-किन अवस्थाओं में तलाक दिया 
जा सकता है? 

११- उत्तराधिकार ग्रधिनियम--१६५६' के अनुसार माता, पत्नी तथा लड़की 
की स्थिति में क्या परिवर्तेन किया गया है? इस परिवर्तेन का सामाजिक 
तथा ग्राथिक प्रभाव क्या पड़ेगा ? 

१२. अस्पृश्यता (अपराध) ्रधिनियम' क्या है और कब बना ! 

१३. वेश्यावृत्ति निरोधक कानून के विषय में क्या जानते हो ? 
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भारत में सामाजिक-सुधार 
(SOCIAL REFORM IN INDIA) 

पिछले अध्याय में हम लिख आये हैं कि सामाजिक-परिवतंन दो तरह से 
हो सकता है--राज्य' द्वारा और व्यक्ति SIT | जब राज्य द्वारा सामाजिक- 
चलन में परिवर्तन किया जाता है तव उसे 'सामाजिक-विधान' या कानून 
(Social legislation or law) कहते हैं, जब व्यक्तियों द्वारा स्वयं सामाजिक- 
चलन में परिवर्तन करने का प्रयत्न होता है, तंव उसे सामाजिक-सुधार (Social 
reform) कहते हैं । 'सामाजिक-विधान' (Social legislation) पर हम 
लिख आये हैं, इस भ्रध्याय में हम 'सामाजिक-सुधार' (Social reform) पर 
frat । 

१. युरोप में सामाजिक-सुधार का युग 

युरोप में १५वीं तथा १६वीं शताव्दी में 'पुनर्जागरण' तथा सुधार -युग 
ग्राया । इन दोनों युगों के वाद युरोप में राजनीतिक 'कान्तियां' आयीं । इन तीनों 
को 'जागरण', ‘Gare’, 'ऋन्ति' (Renaissance, Reformation, Revolu- 
tion) का नाम दिया जाता J 1 युरोप का अनुभव हमें वतलाता है कि 'जागरण' 
तथा ‘gare के वाद ‘wife’ आती है। ‘gare’ का युग 'क्रांति' का अग्रदुत है। 
युरोप में भी ऐसा हुआ, भारत में भी ऐसा हुआ | युरोप में क्या हुआ ? युरोप 
की काया पलटने में सबसे बड़ी घटना तब हुई जव कॉर्पांनकस ( १४७६-१५४३) 
ने सूर्यं को विशव का केन्द्र कहा, गैलिलियो (१५६४-१६४२) ने दूरवीक्षण यन्त्र 
का आविष्कार किया | इन लोगों ने 'पुनर्जागरण' (Renaissance) के युग को 
नींव रखी | इसी समय १४८३ में लूथर का जन्म GAT । अवतक धर्म के क्षेत्र में 
पोप ही सव-कुछ था। ईइवर का स्थान पोप ने लिया हुआ था। बह पाप माफ़ 
DN SOS मनन मनन 

इस neama से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में झा चुके हैं: 


1. Givea brief history of social reform movement in India 
with special reference to the role of Mahatma Gandhi. avon 
(झध्याय ५ देखिये) 


2. Show the relationship between social welfare and social — 


reform. What social reforms would you adyocate for India and 
why ? (1963) Oty Sua 
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कर सकता था। इस विचार-परंपरा के विरुद्ध लूथर ने आवाज़ उठाई। उसने 
कहा कि व्यक्ति तथा परमात्मा के बीच दुसरा कोई नहीं भ्रा सकता । व्यक्ति तथा 
परमात्मा का सीधा संबंध है। उसने युरोप की विचार-धारा में से पोप को अलग 
करके रख दिया। लथर के य्नयायी प्रोटस्टेंट कहलाये, पोप के मानने वाले 
कॅथोलिक कहलाये। अवतक राजा लोग पोप का शासन मानत थ, उनके लिए 
लथर के विचार मानो आसमान से वरदान के रूप में फट TS 1 सारा युराप दा 
भागों में बँट गया । कुछ राजा लूथर का साथ देने लगे, कुछ पोप का। इस प्रकार 
लथर ने जिस नवीन-युग को जन्म दिया उसे 'सुधार-युग' (Reformation) 
कहा जाता Sl युरोप में “पुनर्जागरण तथा सुधार--इन दोनों यगों ने वहाँ 
की काया पलटने का, एक प्रकार की "क्रांति का काम किया | 


२. भारत में सामाजिक-सुधार के युग का इतिहास" 


भारत में भी सामाजिक-सुधार पहले झाया, राजनीतिक-सुबार पीछे आया । 
भारत में १९वीं शताब्दी से सामाजिक-सुधार का प्रारंभ हुआ । इस शताब्दी में 
ऐसी समाज-सुधारक संस्थाएँ वनीं जिनका मुख्य उद्देश्य इस देश की कुरीतियों, 
यहाँ की रूढ़ियों, यहाँ की अनेतिक परंपराश्रों को जनता में आन्दोलन करक 
बदलना और सब संभव उपायों से राज्य का ध्यान समाज के लिए हानि करने 
वाली प्रथाश्रों की तरफ़ खींचना था ताकि राज्य भी उन प्रथाश्रों के विरुद्ध कानून 
बना सके। हम पहले उन संस्थाओ्रों' का जिक्र करेंगे जिन संस्थाझों ने समाज- 
सुधार का कार्य प्रारंभ किया, फिर उन 'प्रथाओों' का ज़िक्र करेंगे जिनका सुधार 
किया गया | 
३. समाज-सुधारक संस्थाएं 
भारत में लाड ABTS HAT से १८३५ के बाद म्रग्रेजी शिक्षा का श्रक्षुण्ण 
अधिकार हो गया। अंग्रेज़ी शिक्षा का यह परिणाम हुआ कि युरोप में १६वीं 
शताब्दी में जो विचार चल रहे थे, जो उन्नति हो रही थी, वह शिक्षित भारतीयों 
के मस्तिष्क को चकराने लगी। ये एक तरफ़ अपने देश के रूढ़िवाद को देखते थे, 
दुसरी तरफ़ युरोप की उन्नति को देखते Al इस सव का परिणाम भारत म॑ 
प्रतिक्रिया का होना अवर्यंभावी था। इस प्रतिक्रिया ने तीन रूप धारण किये। 
एक रूप तो यह था कि पढ़े-लिखे लोग भ्रपनी हर-एक वात से घृणा करने लग | 
प्रचलित आंग्ल-शिक्षा के प्रचार आदि का परिणाम इनके मस्तिष्क पर यह हुआ कि 
हमारा सामाजिक-ढाँचा वेकार है, इसे श्रामूल-चूल बदलना होगा। इस प्रकार 
के विचारकों ने ब्राह्मसमाज, प्रार्थना-समाज यादि को स्थापना की। इसके 
विरुद्ध दुसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की थी जो कहने लगे कि हमारी पुरानी हर वात 


# Qiye a brief history of the social reform movement in 
India. (1962) 
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ठीक थी, कोई रीति, रिवाज, प्रथा हानिकारक नहीं थी, हमारे पुरुखाश्रों ने 
सव-कुछ वैज्ञानिक आधार पर खड़ा किया AT | इस प्रकार के विचारकों ने रामकृष्ण 
मिशन, थियोसोफ़ी atte की स्थापना की। इसके विरुद्ध तीसरी प्रतिक्रिया उन 
लोगों की थी जो अपनी हर-एक वात को न तो ठीक ही मानते थे, न ग़लत मानते 
Ti चे बीच के विचारक थे, श्रौर ऐसे विचारकों ने श्रायंसमाज जसी संस्थाओं 
'को जन्म दिया । 
(क) ब्राह्मो-समाज--इस समाज की स्थापना राजा राममोहन राय 
(१७७२-१८३३) ने १८२८ में कलकत्ते में की राजा राममोहन राय फ़ारसी, 
संस्कृत तथा अंग्रेजी के विद्वान्‌ थे। पहले तो ये सरकारी नौकरी करते रहे, 
बाद में सब-कुछ छोड़कर सुधार के आन्दोलन में जुट गए । ये अंग्रेज़ी शिक्षा से 
काफ़ी प्रभावित थे। इनकी मृत्यु के वाद श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता भ्री 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर १८४३ में इस समाज में सम्मिलित हुए भर उनकी देख-रेख में 
-्राह्मो-समाज का संगठन एक विशेष समाज का रूप घारण कर गया । इस समाज 
'में वाकायदा दीक्षा दी जाने लगी और यह अनुभव किया जाने लगा कि ब्राह्यो- 
-समाजी हिन्दू नहीं हैं,.श्रपितु हिन्दुओं से पृथक्‌ एक सम्प्रदाय के मानने वाले हूँ । 
अभी तक ये वेदों तथा उपनिषदों, इन दोनों में विश्वास रखते थे और हिन्दुओं से 
qam होते हुए भी हिन्दु-भावना को बिल्कुल छोड़े हुए नहीं थे । 
इस बीच ब्राह्मो-समाज में १८५७ में केशवचन्द्र सेन सम्मिलित हुए। 
aft देवेन्द्रनाथ ठाकुर तो वेद-उपनिषद्‌ इन दोनों को मानते थे, श्री केशवचन्द्र 
सेन ने वेदों के ईकवर द्वारा प्रकट होने में अविश्वास प्रकट किया। यद्यपि दोनों 
'पाच्चात्य-शिक्षा से प्रभावित थे और हिन्दू-धर्म में सुधार करना चाहते थे, तो भी 
'देवेन्द्रनाथ तक की अपेक्षा श्रद्धा पर और केशवचन्द्र श्रद्धा की अपेक्षा तकं पर धिक 
बल देते थे । धीरे-धीरे इन दोनों का मत-भेद बढ़ता गथा और ब्राह्मो-समाज में दो 
-दल बन गए--एक देवेन्द्रनाथ के साथ वालों का, दूसरा केशवचन्द्र के साथ वालों 
का। केशवचन्द्र बहुत आगे बढ़ गए। वे जात-पात तोड़ कर विवाह करने तथा 
-विबवा-विवाह का समर्थन करने लगे, और १८६० में उन्होंने यज्ञोपवीत को भी 
उतार Gat) केशवचन्द्र के प्रयत्न से ही विदेष-विवाह-कानून' (स्पेल मेरेज 
'एक्ट---१८७२) जिसका वर्णन हम पिछले भ्रध्याय में कर आये हैं, स्वीकार 
हुआ । इन्हीं के उद्योग से १८६७ में वम्बई में '्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई, 
“जिसमें जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे भी सम्मिलित हुए। बंगाल का ब्राह्मो- 
समाज' तथा बम्बई का प्रार्थना-समाज' दोनों श्न्तर्जातीय-विवाहों पर बल देते थे, 
जात-पात का खंडन करते थे, विधवा-विवाह का समर्थन करते थे, स्त्रीशिक्षा का 
प्रचार तथा वाल-विवाह का निषेध करते À 
(खर) प्रार्थना-ससाज--हमने श्रभी कहा कि बंगाल में ब्राह्मोसमाज 
(१८२८) तथा वम्बई में 'शरार्थना-समाज' (१८६७) लगभग एक ही उद्देश्य से 
स्थापित हुए। फिर भी उनमें एक आधार-मूत भेद था । ब्राह्मो-समाज के बंगाली 
२२ 
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१७८ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


नेता केशवचन्द्र सेन पुरानी परंपरा को बिल्कुल तिलांजलि दे रहे थे, प्रार्थना-समाज 
के महाराष्ट्री नेता रानाडे हिन्दु-धर्म में सुधार तो चाहते थे, परन्तु पुरानी परंपरा 
को भी एकदम तोड़ देना नहीं चाहते थे। रानाडे का कहना था कि सुधार अच्छी 
चीज़ है, परन्तु सुधार के जोश में हमारे पुरुखाओं के सदियों पुराने अनुभवों 
को भी ताक में नहीं रखा जा सकता। सुधार के जोश-रूपी घोड़े पर लगाम रखना 
ज़रूरी है। वर्तमान को भूत की पृष्ठ-भूमि में ही वदलना ठीक है । इस दृष्टि 
से प्रार्थना-समाज के प्रवर्तकों ने हिन्दू रहते हुए भी अनेक संस्थाश्रों की स्थापना की 
जिनमें अनाथालय, विघवाश्रम, कन्या-पाठशालाएँ थीं। इन्होंने एक दलितोद्धार 
मिशन भी खोला | रानाडे के उद्योग से १८८४ में डेक्कन एज्यूकेशन सोसाइटी” 
की भी स्थापना की गई जिसके सदस्य गोखले और तिलक बने | इस सोसाइटी” 
ने पूना में फ़र््यूसन काछेज खोला जिसमें अध्यापक लोग समाज-सेवा की दुष्टिः 
से वेतन छेते थे। 'डेक्कन एज्यूकेशन सोसाइटी” के सदस्य गोखले ने ही सर्वेण्ट्स 
ain इण्डिया सोसाइटी' की १६०५ में पूना में स्थापना की । इस सोसाइटी के 
अनेक प्रमुख सदस्य हुए जिन्होंने सुधार के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम किये। AÑ- 
वासी श्री एन० एम० जोशी जो मज़दूरों के आन्दोलन के नेता थे, इसी सोसाइटी 
के सदस्य थे । जोशी महोदय ने बम्बई में 'सोश्यल सविस लीग' तथा ‘ate इण्डिया 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना की । सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसाइटी' के सदस्य 
आर इस समय प्रधान श्री हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में 'सेवा-समिति' का 
संगठन किया | इस सोसायटी के सदस्य श्रीराम वाजपेयी ने “स्काउट एसोसियेशन” 
तथा स्वर्गीय श्री ठक्कर बापा ने हरिजनोद्धार के लिए 'सेवा-मण्डल' खोला। 
यद्यपि इन सब लोगों को प्रार्थना-समाज का सदस्य नहीं कहा जा सकता, तथापि 
इनका रानाडे तथा गोखले से, जिन्होंने प्रार्थना-समाज की प्रेरणा से सुधार-कार्ये 
शुरू किया था, संबंध AT | 
(ग) रामक्ृष्ण-मिशन--परमहंस रामकृष्ण (१८३४-१८८६) एक 
उच्च कोटि के साधक Al इनकी मृत्यु के वाद इनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने, 
जिनका पूर्व-ताम नरेन्द्रनाथ दत्त था, रामकृष्ण-मिशन की स्थापना की। ये 
शिकागो के १५९३ के विशव-घर्म-सम्मेलन में सम्मिलित हुए और वहाँ भारतीय 
अध्यात्मवाद की व्याख्या करने के वाद जव देश में लौटे तो इन्होंने यहाँ रामकृष्ण- 
मिशन की नींव रखी । मिशन के कार्यकर्ता घर-बार छोड़ कर, संन्यासी बनकर दवा- 
दारू से समाज की सेवा करते Fl जगह-जगह इनके अस्पताल खुले हुए हैं ॥ 
भारतीय भ्रघ्यात्मवाद की इनकी व्याख्या ग्रद्वेतपरक है और इस दृष्टि से FAT 
विचारों का ये समर्थन करते हैं। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि पुरानी 
रूढ़ियाँ सब ठीक नहीं हैं, परन्तु फिर भी सब गलत भी नहीं हैं। पुरानी हर बात 
को हेय समझने की सुघारवादियों की प्रवृत्ति की वे भर्त्सना करते थे । ग्रस्पतालों 
द्वारा समाज-सेवा, भारतीय ग्रध्यात्मवाद की पाइचात्य ढंग की व्याख्या तथाः 


आडस्बर-प्रधान हिन्दू धर्मं की श्रालोचना करते हुए सुघारवादियों की भी 
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भारत में सामाजिक-सुधार १५९ 


साथ-साथ ग्ालोचना--ये तीन बातें स्वामी विवेकानन्द की प्रधान कही जा 
सकती हैं । 

(घ) थियोसोफ़ी--मेडम व्जञैवट्स्की तथा कर्नेल ग्रॉलकॉट ने १८७५ में 
थियोसोफ़ी की स्थापना श्रमरीका में की। इन्हें कहीं से पता चला कि भारत में 
स्वामी दथानन्द नाम के एक सुधारक हैं जो हिन्दु-वर्मं की रक्षा के लिए आन्दोलन 
कर रहे हैं, साथ-साथ सुधारवादी Fi इन्होंने स्वामीजी को पत्र लिखा और 
आरये-समाज के अन्तर्गत कार्य करने की इच्छा प्रगट की । स्वामी दथानन्द ने इन्हें 
भारत आने का निमन्त्रण दे दिया। १८७६ में ये भारत ग्राये ate थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी को ग्रार्यंसमाज की शाखा बनाकर कार्य करना शुरू किया। ये हिन्दू- 
धर्म की हर efg की वेज्ञानिक व्याख्या करने लगे, देवी-देवताओं की, भूत-प्रेत 
की चर्चा करने AT | स्वामी दयानन्द तो रूढ़ियों को तोड़ रहे थे, ये रूढ़ियों को, 
देवी-देवताओं को, भूत-प्रेत को ठीक कहने लगे। दोनों में मत-भेंद उत्पन्न हो 
गया और दोनों का सम्बन्ध टूट गया । मद्रास के अदयार में इन्होंने अपना केन्द्र 
खोला। मेडम ब्लँवट्सकी और कर्नेल ऑलकॉट के वाद श्रीमती ऐनी बीसेंट 
थिथोसोफ़ी at संचालिका हुई। इन सब का कहना यह था कि भारत की रूढ़ियाँ, 
यहाँ की परंपराएँ हेय नहीं हैं, उनका आधार वेज्ञानिक है। चोटी केवल बालों 
का गुच्छा नहीं हँ, इससे विद्युत्‌ की धारा शरीर में प्रवेश करती है। इसी प्रकार 
श्राद्ध, देवी-देवता, भूत-प्रेत--हर हिन्दू विचार को इन्होंने पुष्ट करना शुरू किया 
और पाइचात्य शिक्षा पाये हुए लोग जो अबतक हिन्दू-धर्म के नाम से लजाते थे, 
वे हिन्दु-धर्म की हर दकिथानूसी बात की वेज्ञानिक व्याख्या करने लगे । 

(ङ) आ्ार्यसमाज-_वंगाल में ब्राह्मो-समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज 
और उत्तर-भारत में ग्रार्य-समाज--इन सब ने लगभग एक ही समय में समाज- 
सुधार का बीड़ा उठाया | इनमें से श्रॉर्यसमाज को सबसे झ्धिक सफलता मिली, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । श्रार्यसमाज की स्थापना सर्वप्रथम बम्बई में १८७५ में 
ऋषि दयानन्द (१८२४-१८८५३) ने की । ऋषि दथानन्द मूर्तिपूजा के विरोधी 
थे। वे एक ईश्वर को मानने वाले थे। उस समय ईसाई तथा मुसलमान एवं 
शिक्षित-वगं feat at खिल्ली उड़ाता था। जिन बातों की ये सब लोग 
खिल्ली उड़ाते थे, उन सब के विषय में ऋषि दयानन्द का कहना था कि ये सब बातें 
water हैं। असली हिन्दु-धर्म वेदिक-धर्म है, और वेदों में न मूतिपूंजा का विधान 
है, न देवी-देवताओं का, न.वाल-विवाह का, न जन्म की जात-पात का, न श्राद्ध 
का। वेदों में स्त्री तथा पुरुष में कोई मौलिक भेद नहीं माना war वेदों के 
अनुसार स्त्री या पुरुष के वरावर अधिकार हैं। श्रार्य-समाज ने हर क्षेत्र में सुधार 
करना शुरू ` कर fear प्रचलित शिक्षाप्रणाली को मेकाले को दूषित शिक्षा- 
प्रणाली कहकर उसके स्थान में गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को प्रचलित किया जिसमें 


बालकों के लिए ब्रह्मचयं पूर्वक जीवन बिताभा आवश्यक किया गया,सिक्षा में संस्कृत | 


को मुख्य स्थान दिया गया, पढ़ाई का माध्यम हिन्दी को बनाया गया, भ्रछूत कहें 
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१८० । समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


जाने वालों को अछूत' कहने के स्थान में 'दलित' कहा गया जिसका अभिप्राय यह 
था कि वे अछत' नहीं हैं, अपितु हमारे द्वारा 'दलित' किये गए हैं, हमने उनके 
अधिकार छीने हैं। आयंसमाज ने भ्रनाथालय खोछे, विघवाश्रम खोले, पुत्री- 
पाठजालाएँ खोलीं | इतना ही नहीं, अब तक हिन्दू तो Garg या मुसलमान हो 
सकते थे, ईसाई तथा मुसलमान feg नहीं हो सकते थे। आर्यसमाज ने इस 
दिशा में भी सुधार किया और शुद्धि-आन्दोलन को चलाया | शुद्धि के आन्दोलन से 
इसाई तया मुसलमान हिन्द होने लगे रौर जो एक वार ग़लती से धर्म-परिवर्तन 
कर चुके थे, श्रव उनको हिन्दू-धर्म में वापस लाने का आन्दोलन जारी हुआ । 
जगह-जगह शुद्धि समाएँ खुल गईं भौर ईसाइयों तथा मुसलमानों से शास्त्रार्थ 
होने लगे। आज जितने राष्ट्रीय आन्दोलन कहे जाते हैं, सव का सूत्र-पात ai- 
समाज ने १९वीं शताब्दी में कर दिया था। 

(च) बहादी सम्प्रदाय--जंसे १९वीं शताब्दी में हिन्दुओं में समाज- 
सुघारक संस्थाए उत्प न्न हुई, वैसे इस्लाम के अनुयायियों में भी अनेक समाज- 
सुधारक संस्थाओं ने जन्म लिया । इनमें से एक का नाम वहाबी-सम्प्रदाय 
था। इस सम्प्रदाय का जन्म तो भ्रव में हुआ था जहाँ मुहम्मद अब्दुल बहाब 
नामक एक सुधारक ने १८बीं शताब्दी के अन्तिम चरण में वहाबी आन्दोलन 
प्रारंभ किया, परन्तु १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के मुसलमानों में भी इस 
सम्प्रदाय कें अनुयायी बनने लगे। इस देश में सय्यद अहमद बरेलवी और शेख 
करामत अली इस सम्प्रदाय के मुख्य नेता थे । इनका उद्देश्य इस्लाम की कुरीतियों 
को दूर करना था। पीरों रौर मकबरों की पूजा के ये लोग विरोघी थे। _ 

- (छ) अहमदिया या कादियानी सम्प्रदाय--पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में 
कादियान एक स्थान है जहाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद (१८३८-१६०८) -ने अपने 
सुधार-आन्दोलन को प्रारंभ किया। अहमद का चलाया होने के कारण इसे 
अहमदिया' और कादियान में इसका केन्द्र होने के कारणइस सम्प्रदाय को 
'कादियानी! कहते हैं। इनका कहना यह है कि पेग्रम्वरों का सिलसिला हज़रत 
मुहम्मद तक समाप्त नहीं हो गया। यह सिलसिला आगे तक जारी हैं, और उसी 
aaa में मिर्जा गुलाम अहमद को भी ये पेग्रम्बर मानते हैं। अन्य घमो के 
पैग़म्बरों को भी ये आदर की भावना से देखते G | eae 

(ज) ग्रलीगढ़ भा श्रान्दोलन-सर सय्यद भ्रहमद खाँ (१८१७-१८९८) 

का विचार था कि अंग्रेज़ी-शिक्षा के प्रचार द्वारा मुसलमानों में जागृति उत्पन्न 
करनी चाहिए। मुसलमान क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले स्वयं इस देश का 
शासन चला रहें थे, इसलिए वे अंग्रेज़ी शिक्षा को श्रपनाने से कतराते थे। सर 
सय्यद का कहना था कि हिन्दू-लोग अंग्रेज़ी शिक्षा से उन्नति कर रहे हैं, सरकारी 
नौकरियों को अपने हाथ में ले रहे हैं मुसलमानों को हिन्दुओं से इस बात में पीछे 
नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से अलीगढ़ में पहले एक कालेज खोला गया जो 
पीछे १६२० में अलीगढ़ युनिवर्सिटी का रूप घारण कर गया। अलीगढ़ मुसल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“PES Ball ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत A सामाजिक-सुधार १८१ 


मानों का शिक्षा का ही केन्द्र नहीं था, यह उनके राजनीतिक गान्दोलनों का 
भो केन्द्र वन गया। अलीगढ़ ने हिन्दु-विरोधी मनोवृत्ति को पनपाने में बहुत 
साथ दिया। ग्रंग्रेजों को यही श्रभिप्रेत था। हिन्दुओं के विरुद्ध जो आन्दोलन खड़े 
होते थे, उनका सूत्रपात यहीं होता था। मुसलमानों को पृथक्‌ मत का अधिकार 
मिलना चाहिए--यह भावना ग्रंगरेजों की प्रेरणा से यहीं शुरू हुई जिसके कारण यह 
भावना वद्ध-मूल हो गई कि हिन्दुओं का और मुसलमानों का राजनीतिक हित 
अलग-अलग है। इस भावना का प्रचण्ड रूप भारत के हिन्दुस्तान तया पाकिस्तान 
““ये दो टुकड़े हो जाने के रूप में हुआ । 

(a) पारसियों में सुधार-झ्ान्दोलन--१८५१ में पारसियों ने “रहनुमाई 
मज्दयासना-नामक संस्था की स्थापना की जिंसका उद्देश्य पारसियों में समाज- 
सुधार करना था। इसके नेता श्री दादाभाई नौरोजी तथा श्री Sto वी० कामा थे। 

(st) सिक्खों में सुधार-अआन्दोलन--बीसवीं सदी में सिक्खों में भी 
सुघार-श्रान्दोलेन शुरू हुआ। श्रवत्तक उनके गुरुद्वारों पर महन्तों का आधिपत्य 
था। भ्व उनमें यह आवाज़ उठी कि ये गुरुद्वारे किसी व्यक्ति-विशेष के नहीं हैं, 
ये सब की साझी सम्पत्ति हैं। इस आन्दोलन के फलस्वरूप 'खालसा-दीवान' तथा 
‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक BAY का जन्म हुआ। बड़े-बड़े गुरुद्वारे अब इन 
कमेटियों के हाथ में हैं, जिनका वाकायदा चुनाव होता है। 

जिस प्रकार का सुधार गुरुद्वारों FT हुआ हैं, वेसा ही सुधार हिन्दुओं के 
मन्दिरों का होना भी आवश्यक है। इस समय ये मन्दिर महन्तों को निजी जायदाद 
और सम्पत्ति बने हुए हैं, ये लोग जनता से ग्राये हुए घन का ऐयाशी में उपयोग 
करते हैं, उसे स्वार्थ में उड़ाते हैं। इन पर सार्वजनिक प्रवन्धक समित्तियों के 
अधिकार हो जाने से इस धन का सार्वजनिक कार्यों में उपयोग हो सकेगा | 

इस प्रकार हमने देखा कि १६वीं शताब्दी के भ्रन्तिम-चरण में भारत में 
युरोप की तरह एक चतुदिक्‌ 'पुनर्जागरण' तथा 'सुधार-आन्दोलन हुआ जिसने 
झागे आने वाली राजनीतिक क्रांति का काम आसान कर दिया । 


४. वे प्रथाएं जिनका सामाजिक-सुधार किया गया" 


हमने भ्रभी जिन संस्थाओं और आन्दोलनों का ज़िक्र किया उनका उद्देश्य 
भारत में प्रचलित उन ूढ़ियों, रीति-रिवाज़ों और प्रथाश्रों का सुधार करना था 
जो देश को उन्नति के मागं में आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं। अब हम उन प्रथाझों 
का संक्षिप्त वर्णन करेंगे जिनका उक्त संस्थाश्रों तथा श्रान्दोलनों ने उन्मूलन 
किया | 

(क) विधवा-वध या सती-प्रथा---युरोप के इतिहास की तरह भारत का 
इतिहास भी आदि-काल, मध्य-काल, पुनर्जागरण अथवा सुधारकाल और 


+ What social reforms would you advocate in India and 
why ? (1963) ० 
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वर्तेभान-काल--इन चार भागों में बाँटा जा सकता है। भेद यह हैं कि युरोप 
के आदि-काल तथा भारत के आदि-काल में बहुत भेद है। युरोप का आदि-काल 
तो झसभ्यत्ता का काल है, भारत का श्रादि-काल सम्यता का काल है। भारत के 
झादि-काल में वे बातें नहीं थीं जो मध्य-काल में चल पड़ीं। भारत के वेदिक- 
युग में स्त्रियों की बहुत ऊँची स्थिति थी । उस सब विवाद में न जाकर यहाँ 
इतना कह देना काफ़ी है कि मध्य-युग में स्त्री के सती होने की प्रथा चल पड़ी। 
स्मृतिकारों ने लिखा कि अगर स्त्री पति के साथ मर जाती हं, तो वह स्वग में 
जायगी और अपने पति तथा पितृकुल की तीन पीढ़ियों को भी तरा देगी। कुछ 
इस विचार से और कुछ विधवा की सम्पत्ति को हड़प कर जाने के विचार से सगे- 
सम्बन्धी सती की प्रथा का समर्थन करते थें। स्त्रियों में स्वभाव से त्याग की 
भावना प्रबल होती है, अतः बहुत वार तो वे स्वयं सती हो जाती थीं, बहुत वार 
उन्हें जब्स्ती भी सती किया जाता था। अफ्रीम खिला कर विधवा को वेसुध 
कर दिया जाता था, पत्ति के शब के साथ उसे रस्सी से बाँध दिया जाता था, और 
सविता में प्राग दे देने के बाद अगर वह सपटों से चकर भाग निकलना चाहती थी, 
तो लम्बे-लम्बे वाँसों से उसे चिता में घकेला जाता था। मुसलमान राजाश्रीं ने, 
विशेष कर मुहम्मद तुगलक और श्रंकवर ने इस प्रथा को वन्द करने का प्रयत्न 
किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों के राज में यह प्रश्‍न बड़े ज्ञोर 
से उठा। लाड afew ने ८ नवम्बर १८२६ के अपने एक नोट में लिखा-- 
“हर साल सेंकड़ों निरपराध अवलाझों को AMT को लपटों के भेंट होते देखना, 
और ऐसा ततव होना, जव हम इस प्रथा को कानून से वन्द कर सकते हैं, मेरी 
ग्रन्तरात्मा को दारुण व्यथा पहुँचाता है; परन्तु यहाँ के लोग कहते हैं कि अ्रगर 
इस प्रथा को बन्द करने में राज्य ने हस्तक्षेप किया तो विद्रोह हो जायगा, ब्रिटिश- 
शासन की जड़ें ही हिल जायेंगी । यह सोचकर इस प्रथा को कानून द्वारा बन्द 
कर देने की भी हिम्मत नहीं होती ।” जो-कुछ भी हो, ग्रन्त में ४ दिसम्बर 
१८२९ को रंग्यूलेशन नं० १७ से लाड बैंटिक ने इस प्रथा को कानूनन बन्द कर 
दिया। इस सम्वन्ध में राजा राममोहन राय ने बड़ा आन्दोलन किया। १८११ 
में उनकी भाभी को ज़वदंस्ती सती किया गथा था। इसका दारुण दृश्य हर 
समय उनकी आँखों के सामने नाचा करता था। गन्त में उन्होंने प्रण कर लिया 
कि वे इस प्रथा का अन्त कराकर छोड़ेंगे। सती-प्रथा को वन्द न करने के लिए 
कट्टर-पन्थियों ने वहुत्त-से हस्ताक्षर कराकर एक आवेदन-पत्र भेजा था, राजा 
राममोहन राय ने इन कट्टर-पन्थियों का जबर्दस्त उत्तर लिखा और सिद्ध किया कि 
शास्त्रों के अनुसार सती-प्रथा कोई घामिक-प्रथा न होकर ACTA का अपराध है। 
(ख) विधवा-विवाह--सती-प्रथा तो बन्द हो गई, परन्तु विधवा के लिए 
हिन्द्र-समाज ने जीव॑न दुभर बना दिया। उसका सामाजिक-जीवन से लगभग 
बहिष्कार कर दिया गया। किसी उत्सव में वह सम्मिलित नहीं हो सकती थी।' 
सिर मुँडाकर घोर तपस्या का जीवन उसके लिए एकमात्र उपाय रह गया। इस 
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दशा को सुधारने के लिए समाज-सुघारकों ने बड़े प्रयत्न किये । बंगाल में ईशवर- 
चन्द्र विद्यासागर ने विधवा-विवाह संबंधी आन्दोलन किया। १८८७ में शशिपद 
बनर्जी ने कलकत्ते के निकट वरहानगर में एक विघवाश्रम खोला। १८८६ में 
पण्डिता रमाबाई ने बम्बई में विधवा-स्त्रियों के लिए शारदा-सदन खोला। 
पंडिता रमावाई ईसाई थीं ate अपने aera की स्त्रियों को ईसाई वना लेती थीं, 
इसलिए १८९६ में श्री कर्वे ने हिन्दू-विधवाश्रम खोला। उत्तर-भारत में आार्ये- 
समाज ने अनेक अनाथालय तथा विधवाश्रम स्थापित किये। १६१४ में ad- 
समाज के दानवीर नेता सर गंगाराम ने 'वियवा-सहायक-सभा' की स्थापना की 
जिसके लिए उन्होंने अपनी लाखों रुपए की सम्पत्ति का दान कर दिया। यद्यपि 
१८५६ में विधवा-विवाह कानून स्वीकृत हो चुका था, तो भी जन-मत इसके 
विरुद्ध होने के कारण विधवा-विवाह नहीं होतें थे, अब भी कम ही होते हैं। इस 
दिशा में सुधारक-संस्थाओ्ं ने aga काम किया हैं AIX कर रही S| 


(ग) बाल-वथ--वच्चों का वध तव किया जाता था जब कोई स्त्री किसी 
देवता के सामने मनौती कर ant थी--यह बात हो गई तो मैं अपनी पहली 
सन्तान देवी की या गंगा की भेंट चढ़ाऊंगी। यह प्रथा ज्यादातर बंगाल में 
प्रचलित थी और १७६५ में इसे कानूनन नर-हत्या घोषित कर दिया गया। या 
यह प्रथा लड़की के वघ के रूप में वहाँ प्रचलित थी जहाँ कन्या के बड़ा होने पर 
उसके विवाह की कठिनाई लोगों को इतना परेशान कर देती थी कि वे कन्या का 
जन्म ही एक भारी डुःख का कारण समझते थे और इसलिए उसे Tat होते ही 
अफ़ीम देकर मार देते थे। यह प्रथा राजपूतों और जाटों में अधिक प्रचलित थी। 
१८०२ में इसे भी ग़े र-कानूनी घोषित कर दिया गया। 


(घ) बाल-विवाह--१८६० में एक बंगाली लड़की फूलमणि दास का 
११ वर्ष की अवस्था में पति के साथ सहवास से देहान्त हो TAT | उस पर हत्या का 
अभियोग चला। उसने अपनी Wars में “भारतीय-दण्ड-विघान' की वह धारा 
पेश की जिसके अनुसार विवाह में लड़की की न्यूनतम आयु १० वर्ष मानी गई थी । 
इससे समाज-सुधारकों का ध्यान वाल-विवाह तथा सहवास के एसे कानून को 
बदलने की तरफ़ TAT | इसके बाद अनेक कानूनी सुधार हुए । इन सुधारों में 
ब्रिटिश-भारत की अपेक्षा रजवाड़ों ने श्रधिक सुधार-प्रियता दिखाई । इन' 
सुधारों को कानूनन तो किया ही गया, परन्तु ्राय-समाज तथा ब्राह्मो-समाज ने 
इस दिशा में बड़ा काम किया । हरविलास शारदा, जिनका वाल-विवाह-निषेधक 
कानन १६३० में लागू हुआ, HEC श्रार्यंसमाजी थे। श्रार्यंसमाज ने वाल-विवाह 
को रोकने के लिए प्रबल आन्दोलन किया । इस समय तो सामाजिक तथा 
आथिक अवस्थाएँ ही ऐसी उत्पन्न हो गई हैं जिनमें कम-से-कम शहरों में तो 
बाल-विवाह होता ही नहीं । हाँ, गाँवों में भ्रभी वाल-विवाह की प्रथा है, परन्तु 
वह भी घीरे-धीरे कम हो रही है। | 
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(ङ) स्त्रियों की समसस्‍्याएँ--मध्य-युग में स्त्रियों के साथ पुरुष समाज का 

व्यवहार त्यन्त त्िरस्कार-पूर्ण रहा। स्त्री-शूद्रौ नाधीयाताम्‌' का नारा यहाँ का 
मुख्य नारा था। इस दिशा में आये-समाज, ब्राह्मो-समाज, तथा थियोसोफ़ी 
ने वहुत कार्यं किया और इन्होंने कन्यागरों को शिक्षा देने के लिए अनेक शिक्षणालयों 
की स्थापना की । १८५२३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल के मुखिया 
सर चाल्सँ वुड थे। उन्होंने १८५४ में 'बुंड-डिसपैच' लिखा जो भारतीय-शिक्षा 
का अधिकार-पत्र (मगना कार्टा) कहलाता है। उसमें इन्होंने जहाँ अन्य सुधारों 
की तरफ़ निर्देश किया वहाँ स्त्री-शिक्षा को भी भ्रंगरेजी-शासन का एक आवश्यक 
अंग माना । यह सब-कुछ होते हुए भी सरकार का ध्यान स्त्री-शिक्षा की तरफ़ 
ज्यादा नहीं गया। १६०१ में लाडे कर्जन ने वायसराय की हैसियत से 'शिक्षा- 
परिषद्‌! की स्थापना की और १६०४ में भारत-सरकार की शिक्षा-संबंधी नीति 
की घोषणा की । इस नीति के अनुसार जहाँ अन्य बातों पर प्रकाश डाला गया था 
वहाँ यह भी घोषित किया गया कि ्त्री-शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए 
लड़कियों के प्राथमिक-स्कूल खोले जाय, उन्हें प्रशिक्षित किया जाय और स्त्री- 
निरीक्षिकाएँ नियुक्त को जाँय। 

स्त्री-शिक्षा के साथ-साथ स्त्रियों में राजनीतिक अधिकारों की माँग भी उठ 

खड़ी हुई । स्त्रियों ने मताधिकार माँगा । १६१६ में जब मौन्टेग्यू-चेम्सफ़ोड 
सुधार लागू हुए तब स्त्रियों को परिमित क्षेत्र में मत देने और विधान-सभाझों तथा 
म्यूनिसिपैलिटियों में चुने जाने का भ्रधिकार मिला। १६२५ में जब 'गवर्नमेंट 
ain इंडिया एक्ट' स्वीकृत हुआ तब ६० लाख के लगभग स्त्रियों को वोट देने 
का अधिकार मिला और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विघान-सभागरों में उनके लिए कुछ 
स्थान सुरक्षित भी कर दिये गए। १६४६ में जब भारत का नया संविधान स्वीकृत 
हुआ तव तो प्रत्येक बालिग को, पुरुष हो, स्त्री हो, मत देने का श्रधिकार मिल 
गया | इस प्रकार युरोप में मत-दान के जिस अधिकार के लिए वहाँ की नारी को 
घोर संघर्ष करना पड़ा, वह अधिकार भारतीय-नारी को आसानी से मिल गया। 
इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ के स्वतंत्रता-आन्दोलन में भारतीय नारी ने 
बहुत अधिक काम किया था। 

स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने देश में झनेक संगठन बने t 

१६१७ में 'इण्डियन विमेन्स एसोसियेशन' बनी। १६२६ में ‘ata इण्डिया 
विमेन्स Bremer की स्थापना हुई। ये संस्थाएँ स्त्रियों संबंधी समस्याश्रों कोः 
हर समय ताज़ा रखती हैं। इनमें आल इण्डिया विमेन्स कान्फ़रेत्स' का संगठन 
देश-च्यापी' है श्रौर जगह-जगह इसकी शाखाए हैं। 

(च) दहेज-प्रथा-दहेज-निरोधक अधिनियम का हम पिछले seat में 
उल्लेख कर आये हैं। दहेज़ एक प्रकार का लड़के को खरीदना है । हिन्दू- 
समाज का इस प्रंथा से बहुत श्रपकार हुआ Sl कई कन्याओ्रों ने माता-पिता को; 


eS दहेज न दे सकते के कारण चिंतित देखकर प्राणों की हुति दे दी। इस कुभ्रथा 
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को दूर करना आवश्यक था, इसीलिए अव इस पर कानून द्वारा प्रतिवच्ब लगा 
दिया गया है। परन्तु केवल कानून बनाने से कुभ्रथा दूर नहीं हो जाती। इसके 
लिए जनता की चेतना का जागना आवश्यक है। 

(छ) जात-पात को समस्या--भारत में जात-पात एक श्राधार-भूत' 
सामाजिक-संगठन है। हमारी जातिथाँ-उपजातियाँ तीन हज़ार के लगभग हैं। 
जात-पात मनुष्य को मनुष्य से जुदा करती है। जात-पात कें कारण हम लोग अपनी 
जाति के वाहर विवाह नहीं कर सकते थे, अपनी जाति के बाहर खाना नहीं खा 
सकते थे, विदेश-यात्रा के समय श्रपनी जाति में भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती 
थी, इसलिए विदेश-यात्रा नहीं कर सकते थे। अपनी जाति के वाहर विवाह नः 
कर सकने के कारण विवाह का क्षेत्र सीमित हो गया था। अपनी ही जाति में शादी 
करनी पडती थी, इसलिए दहेज की प्रथा चली, श्रनमेल विवाह चले, बहुविवाह 
चले । जाति के अन्दर ही खाना खा सकते हैं, इसलिए जो विदेश-यात्रा करके आता 
था उसका जाति-बहिष्कार हो जाता था, उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था | 
राजा राममोहन राय को इंगलैण्ड जाते हुए अपना रसोइया साथ ले जाना पड़ा था । 

इन सव बातों के विरुद्ध आयंसमाज ने जबर्दस्त आवाज़ उठाई । आये-समाज' 
का कहना था कि जन्म की जात-पात वेमाइना È | असली वैदिक-सिद्धान्त वर्ण 
व्यवस्था का है, वर्ण कर्म से होता है, ,जन्म से नहीं। श्राये-समाज ने अन्तर्जातीय 
भोज”चलाये जिंनमें सब जाति के लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। अन्तर्जातीय' 
विवाहों को भी आर्यसमाज ने प्रोत्साहित किया। १६२२ में श्री सन्तरांम और 
do भूमानन्द के उद्योग से 'जात-पात-तोड़क-मंडल' की स्थापना हुई जिसने जात-- 
पात तोड़ने का आन्दोलन प्रवल वेग से उठाया । १६३७ में “्राय-विवाह-कानून' 
पास हुआ जिसके अनुसार जात-पात तोड़ कर ्रारयसमाजियों द्वारा किये गए. 
विवाहों को कानून द्वारा मान्यता मिली । | 

(ज) saai की समस्या--हिऱ्दू-घमं में जहाँ एक तरफ़ जात-पात का 
कीड़ा लगा हुआ था, वहाँ दूसरी तरफ़ अछूतपन का घुन लगा हुआ था। नीच 
कही जाने वाली जातियों के स्पशंमात्र से AIA को उच्च जाति का कहने वाले 
भ्रष्ट हों जाते थे। कोचीन में नायर जाति के स्पश से ब्राह्मण दूषित हो जाते थे, 
राज, ATE, लुहार तो भ्रगर ब्राह्मण के RY फ़ीट दुर से भी निकल जाता था तो 
ब्राह्मण दुषित हो जाता था। इन ग्रछूतों को शहर के बाहर की वस्तियों में रहना 
होता था, मन्दिरों में वे नहीं जा सकते थे, उनके दर्शन-स्पर्शन से सब को पवित्रा 
करने वाले देवता स्वयं भ्रपवित्र हो जाते थे। थे लोग संजातीयों के Hal से पानी 
नहीं भर सकते थे, पाठशालाओं में दुसरे बालकों के साथ बेठ कर पढ़ नहीं सकते थे । 

इस सारी अवस्था को देख कर बंगाल-महाराष्टर में ब्राह्मो-समाज तथा 
प्रार्थना-समाज ने एवं उत्तरी-भारत में आर्य-समाज ते प्रतिक्तिया की ; आर्यसमाज 
ने '्रछत'-शब्द को बदल कर 'दसित”शब्द का प्रयोग किया। अछूत का रथे 
है, जो छूने योग्य न हो, 'दलित' का अर्थ है, जिसे हमने नीच बना रखा हो | 
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दोनों शब्द एक ही सामाजिक-प्रवस्था को सूचित करते हैं, परन्तु दोनों में कितना 
'आघार-भत भेद है। 'दलित'-दब्द में यह भावना निहित है कि कसुर हमारा हैं। 
समाज-सुघारकों के प्रयत्न का यह फल हुआ कि १६२० में महात्मा गांधी 
के प्रयत्न से अस्पश्यता-निवारण को कांग्रेस ने रचनात्मक काय-क्रम का AT वना 
लिया। महात्मा गांधी ने 'अछूत' या 'दलित' की जगह हरिजन -शब्द का प्रयोग 
किया। उन्होंने 'हरिजन-सेवक-संघ” की स्थापना की और अपने पत्र का नाम 
“हरिजिन' रखा। आर्यसमाज तथा महात्मा गांधी के दृष्टि-कोण में यह भेद हैं कि 
-गरार्यसमाज के 'दलित-झाब्द के प्रयोग से कोई 'दलित' न रहे यह व्यक्त होता हैं, 
महात्मा गांधी के 'हरिजन'-शंब्द HAT से कोई 'हरिजंन' न रहे यह व्यक्त नहीं 
होता । १६३२ में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री रम्ज़े मेक्डांनल्ड ने दलित -वर्ग को 
हिन्दुओं से पृथक प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की । उसका परिणाम यह होता कि 
जैसे हिन्दू और मुसलमान पृथक प्रतिनिधित्व से सदा के लिए जुदा हो गए, वसे 
दलित'-वगं भी हिन्दुओं से सदा के लिए पृथक्‌ हो जाता। इस वात को लेकर 
महात्मा गांधी ने श्रामरण-अनशन की घोषणा कर दी जिसके कारण fay 
तथा दलित-वर्ग के नेताओं का समझौता हुआ, दस्ित-वर्ग के लिए विधान- 
SAA में ज्यादा पद सुरक्षित करने की वात पक्की हो गई और ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा | 
अव भारत के नव-विघान के अनुसार कोई किसी के साथ Ae का-सा 
“बर्ताव नहीं कर सकता, मन्दिर में प्रवेश से नहीं रोक सकता, सार्वजनिक स्थानों के 
“उपयोग से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता। 
इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सुघार-संस्थाएं और सुधार के भ्रान्दो- 
'क्षन देश में सामाजिक-सुघार का कार्य कर रहे हैं। 


प्रर 


१. भारत में सामाजिक-सुधार के श्रान्दोलन का संक्षिप्त इतिहास देते हुए 
यह लिखिये कि उसमें महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा ? (१६६२) 
२. समाज-कल्याण तथा समाज-सुधार का पारस्परिक संबंध दर्शाइये । आप 
भारत सें किन साभाजिक-सुघारों को आावश्यक समझते हें और क्यों ? 
(१६६३) 

३. युरोप में सामाजिक-क्रांति के विषय में श्राप क्या जानते हें ? 
४. १९वीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक क्रांति हुई, उस पर एक निबन्ध 

लिखिये । 

x. भारत को उन सामाजिक कुभ्रथाग्रों का वर्णन कीजिये जिनका १९वीं . 
शताब्दी के समाज-सुधारकों ने उन्मूलन किया । 
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१० 
भारत में शिक्षा-संबंधी-सुधार--बेसिक तथा 
सामाजिक शिक्षा 


(EDUCATIONAL REFORMS IN INDIA—BASIC AND 
SOCIAL EDUCATION) 
अपने देश में हर दिशा में सुधार हो रहा है, फिर शिक्षा' का क्षेत्र सुधार 
की प्रगति से ASAT केसे रह जाता। परन्तु 'शिक्षा' में सुधार का क्या अर्थ हैं? 
‘fra के कुछ मौलिक सिद्धान्त हैं, इसका कुछ मौलिक र्थ है। शिक्षा में 
सुधार का अभिप्राय है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा के मौलिक 
gat, उसके मौलिक सिद्धान्तं के ग्रनुकूल हो । इसी प्रकार शिक्षा के कुछ उद्देश्य 


इस अध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हे : 


1. Examine critically the defects in the present educational 
‘system. Discuss briefly the latest scheme of Uttar Pradesh Govern- 
ment for reforming the higher secondary education. (1951) 

2. Give your views on rural education as it exists in your 
‘province at present. Do you consider the present practice of 
‘entrusting rural education to District Boards satisfactory? 
Give reasons. (1953 

3. What do you understand by ‘Basic Education’? What 
are the suggestions of the Planning Commission for solving the 
difficulties of basic schools with regard to land? (1956) 

4. Discuss the statement: “Education is a necessity of social 
life”. (1957) 

5, “Lack of education is the main cause of all rural problems 
in India.” Discuss and suggest the pattern of education which 
-you consider suitable for a rural population. (1958) 


6. Write a short essay on “Basic Education.” (1959) 


7. Review critically our present system of education and 
‘suggest reforms. (1961) 


8. Write short note on “‘Basic Education’. (1961) 
9. What is ‘Social education’? Review the steps being taken 
‘by the State Government for its promotion. (1962) 


10. Give the concept of basic education and show its progress 
‘in India. (1963) Cae 
11. Write short note on Basic Education. - (1964) 
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हैं, प्रयोजन हैं। 'शिक्षा' में सुधार का यह भी अभिप्राय हैं कि हमारी शिक्षा 
ऐसी होनी चाहिए जो उसके उद्देश्य को, उसके प्रयोजन को सिद्ध करती हो। 
तो फिर प्रश्‍न है कि शिक्षा का मौलिक सिद्धान्त क्या है गौर शिक्षा के उद्देश्य 
क्या हैं ? 

१. शिक्षा का अर्थ तथा उसका मौलिक सिद्धान्त 

(क) पेस्टेलोजी--स्विटजरलैड के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री पैस्टेलोज़ो का 
कथन है कि 'शिक्षा' मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के स्वाभाविक (Natural), 
“सामंजस्यपुणं' (Harmonious) तथा 'भ्रगतिशील' (Progressive) विकास 
का नाम हैं। 

इस कथंन में चार बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली वात यह है कि शिक्षा 
का आघार वालक की 'आन्तरिक-शक्तियाँ' हैं। वालक के भीतर कुछ वीज होना 
चाहिए जो विकसित होता है। शिक्षा-श्ास्त्री बालक की इस श्राम्यन्त र-शक्तिः 
` को नैसगिक-शक्ति” (Instinct) कहते 1 दूसरी बात है, इस शक्तिं का 
“बाभाविक-विकास। 'शिक्षा' का मूल सिद्धान्त यह है कि वालक को पौधे की तरह 
स्वाभाविक तौर पर विकसित होने दिया जाय । पौधे को खींच कर वड़ा नहीं किया 
जा सकता, उसे ग्रच्छी खाद दी जाय, रोशनी में वह रहें, तभी वह बढ़ता है। 
वच्चा भी उत्तम परिस्थिति पाकर अपने-आप विकसित होता है। तीसरी बात हूँ, 
सामंजस्य | वच्चे का विकास इकतरफ़ा नहीं होना चाहिए, उसका शारीरिक,- 
मानसिक तथा आत्मिक सब प्रकार का विकास होना चाहिए । इसी की पंस्टेलोज्ी 
ने सामंजस्यपूणं कहा हैं। चौथी वात हैं, प्रगतिशीलता । शिक्षा के द्वारा व्यक्तिः 
प्रगतिशील हो जाता है; विचारों में रूढ़िपना, दकियानूसीपना शिक्षा के श्रभाव' 
का नाम है। 

(ख़) रेमंट--प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री श्री टी० रेमंट का कथन है कि शिक्षा 
व्यक्ति के विकास की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वह बाल्यावस्था से 
प्रौढ़ावस्था में घीरे-धी रे भिन्न-भिन्न तरीकों से भ्रपने को भौतिक, सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक पर्यावरण के भ्रनुकूल बना VAT है। 

इस कथन में ध्यान देने की सब से बड़ी बात यह है कि वालक का ग्रपने को” 
भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थिति के अनुकल वना छेना ही शिक्षा का मौलिक 
सिद्धान्त है। अगर वालक ने पुस्तकें रट लीं, परन्तु जीवन में वह कामयाब न रहा, 
तो उसकी शिक्षा श्रवूरी हैं। शिक्षित व्यक्ति की सब से बड़ी योग्यता विषमः 
परिस्थिति में भी न घबड़ांना है, भ्रपने को परिस्थिति के भ्रनुकूल बना लेना है। | 

मनुष्य को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक परिस्थिति में अपना जीवन 
बिताना होता है। भौतिक परिस्थिति ater भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो" 
सकती है। भ्रनुकल परिस्थिति में तो सब-कोई मज़े में रहते हैं, भौतिक परि- 


i aS ` स्थिति प्रतिकूल हो तव भी मज़े में रहना--यह शिक्षा से ही सीखा जाता है ४ 
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सामाजिक तथा श्राध्यात्मिक परिस्थिति भी श्रनुकूल-प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो 
सकती है। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, व्यक्ति परिस्थिति का शिकार न वने, 
परिस्थिति पर काबू पा ले--रेमंट के शब्दों में यह शिक्षा का मूल सिद्धान्त है। 
भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक परिस्थिति में भी शिक्षा का सबसे 
'महत्वपूर्ण अंग अपने को सामाजिक परिस्थितियों में कामयाब बनाना है। प्रायः 
देखा जाता है कि हमारे यूवक पढ़-लिख जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, परन्तु 
'जब वे सामाजिक जीवन में पदापंण करते हैं तब नदी में बहते तिनके की तरह अपने 
को न इस छोर का पाते हैं न उस छोर का । सफल शिक्षा वही है जिसमें व्यक्ति 
सामाजिक जीवन में अपने को उखड़ा-उखड़ा न अनुभव करे क्योंकि जीवन का 
अधिकतम भाग हम समाज में ही विताते हैं। समाज में आकर जो व्यक्ति अपने 
को सामाजिक परिस्थितियों के साथ ताल-मेल में नहीं ला सकता वह शिक्षित 
होता हुआ भी अशिक्षित है। 
शिक्षा तथा सामाजिक जीवन का संबंध एक ale दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
है। इतना ही ठीक नहीं हैं कि व्यक्ति का जीवन समाज के ऊपर निर्भर है, व्यक्ति 
-जिस अंश तक अपने को समाज के अनुकूल ढालता हैं उतने AA तक ही वह सफल 
होता है, साथ ही यह भी ठीक है कि व्यक्ति' के अलावा समाज' की सत्ता भी 
'शिक्षा पर ही टिकी हुई हैं। हमारा समाज क्या है? पीढ़ी-दर-पीढ़ी से जो प्रथाएँ- 
परंपराएँ ज़बानी या लिखित तौर पर हम तक पहुँची हैं उन्हीं से तो समाज टिका 
हुआ है। हमारी 'सामाजिक-विरासत' (Social heritage) से ही समाज वना 
है, वंश-परंपरा से आ रही इस सामाजिक-विरासत' को हम AAT रख दें तो 
समाज क्या रह जाता है? 'शिक्षा' के संबंध में श्रीयुत्‌ रेमंट की परिभाषा को 
अगर हम ठीक-ठीक समझें तो यह कहना श्रसंगत न होगा कि व्यक्ति” के जीवन' 
की दृष्टि से जहाँ शिक्षा आवश्यक है वहाँ सामाजिक-जीवन' की दृष्टि से भी शिक्षा 
. आवस्यक है | 
२. शिक्षा के उद्देश्य 
शिक्षा-संबंधी सुधारों पर विचार करते हुए जहाँ शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों' 
को सामने रखना होगा वहाँ शिक्षा के “उद्देश्यों' को भी सामने रखंना होगा। 
शिक्षा में हम जो सुधार करें वे ऐसे होने चाहियें जिनसे शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हों। 
शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के निम्न पाँच उद्देश्य कहे जाते हैं : 
(क) मानसिक-विकास या विद्या के लिए विद्या शिक्षा का उद्देश्य है; 
(ख) आजीविकोपाजेन शिक्षा का उद्देश्य है, 
(ग) चरित्र-निर्माण शिक्षा का उद्देश्य है, 
(घ) सर्वाङ्ग-विकास शिक्षा का उद्देश्य हैं, 
(ङ) सामाजिक जीवन में सफलता शिक्षा का उद्देश्य है। 
(क) सानसिक-विकास या विद्या के लिए frat (Intellectual deye- 
lopment or knowledge for the sake of knowledge) —aratt 
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काल से शिक्षा का उद्देश्य यह समझा जाता रहा है कि इससे मनुष्य का मानसिक- 
विकास होता है, विद्या विद्या के सिए प्राप्त की जाती हे, विद्या प्राप्त करना अपने में 
ही एक उद्देश्य है। विद्या प्राप्त करने से ही मनुष्य की शोभा है, "विद्याविहीनः 
प॒शुभिः समांनः--विद्या के बिना मनुष्य पशु है। ग्रीक विचारक भी यही मानते 
रहे, भारतीय विचारक भी यही मानते रहे कि विद्या से मनुष्य का मानसिक- 
स्तर ऊँचा उठता है, यही विद्या का सबसे बड़ा लक्ष्य है। 

समालोचना--जो लोग विद्या के इस लक्ष्य पर विश्वास करते हैं वे बालक 
को पुस्तकों से लाद देते हूं, बालक की रुचि का ध्यान रखने के स्थान में उसे हर 
विषय का पंडित बनाना चाहते हैं, विषय उपयोगी हो, न हो, उसे सव-कुछ रटा 
देना चाहते al इसका परिणाम वही होता है जो एकदम बहुत-सा भोजन पेट 
में भर लेने से होता Sl शिक्षा का उद्देश्य बहुत-सी बातों का मने में संग्रह कर 
लेना नहीं, अपितु संग्रह की हुई विद्या को जीवन में उपयोगी बनाना है। शिक्षा- 
संबंधी जो भी सुधार हो उसमें इस बात पर ध्यान देने की भ्रावश्यकता है कि विद्या 
स्वयं उद्देश्य नहीं, किसी उद्देश्य का साधन है, स्वयं लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की तरफ़ 
ले जाने वाला मागं है। 

(ख) झाजीविकोपार्जन या व्यावसायिक उद्देश्य (Vocational aim) 
--शिक्षा मनुष्य को अलंकृत करनेवाला केवल श्वृंगार नहीं, उसके रोटी के सवाल 
को हल करने का साधन है--यह आवाज़ आज बड़ी तेज़ी से उठ रही है। चारों 
तरफ से आवाज़ ग्रा रही हैं कि जो शिक्षा सिर्फ़ किताबें रटना सिखा देती है, रोटी 
के सवाल को हल नहीं करती, वह बेकार है। शिक्षा का काम मनुष्य को एक ऐसा 
पेशा दे देना है जिससे वह भावी-जीवन को सफल बना सके। जब रिक्षा द्वारा हमः 
किसी व्यवसाय को सीखने लगते हैं तब हमारे सामने एक उद्देश्य खड़ा हो जाता 
है, तब शिक्षा निर्देश्य नहीं रहती | उद्देश्य ही तो मनुष्य को क्रियाशील बनाता 
Sl बालक जब यह समझ कर पढ़ता है कि वह जो-कुछ पढ़ रहा है उसे जीवन- 
भर उसका साथ देना है तव वह पढ़ता भी लगन से है। 

समालोचना--परन्तु क्या यही एकमात्र शिक्षा का उद्देश्य हैं? आजीविका 
के लिए दिक्षा प्राप्त करने से एक व्यक्ति अच्छा डाक्टर बन सकता है, अच्छा 
वकील बन सकता है, इंजीनीयर बन सकता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
इससे वह अच्छा मनुष्य भी बन जाय। शिक्षा-संवंधी जो सुधार हो उसमें इस 
वात पर भी ध्यान देने की आवद्यकता है कि विद्या का काम सिर्फ़ आजीविका केः 
प्रसत को हल करना ही नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनाना, सच्चरित्र बनाना भी है । 

(ग) सच्चरित्रता या नेतिकता (Moral aim) कई लोगों का कथन 
है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ किताबें रटवा देना या रोटी के सवाल को हल कर 

- देना ही नहीं, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बना देना, उसे सदाचारी बना 
देना है। बालक तो पथु की तरह भिन्न-भिन्न 'नेसगिक-शक्तियों' (Instincts) 


~ fA 


को लेकर पैदा होता है। ये 'नैसगिक-शक्तिथाँ' मनुष्य को पशु के स्तर पर ही 
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रखती हैं। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री gate का कथन है कि मनुष्य को 'नेसगिक- 
शक्तियों' के स्तर से ऊपर उठाकर--लड़ने-झगड़ने, मार-काट, लोभ-लालच के 
भँवर से निकाल कर दथा, सहानुभूति, त्याग, सहयोग, अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्म चय , अपरिग्रह के मार्ग पर चलाना, उसे चरित्रवान्‌ बना देना ही शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य Zl 

समालोचना--इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा का यह एक बड़ा भारी उद्देश्य 
है। सभी शिक्षा-शास्त्री शिक्षा के इस उद्देश्य पर बल देते हैं, परन्तु इसमें भी 
सन्देह नहीं कि जब हम शिक्षा-संवंधी सुधारों पर विचार कर रहे हों तव शिक्षा 
के नेतिक-पहलू के साथ-साथ विद्या के उपाजन तथा श्राजीविका की समस्या केः 
हल करने के पहलू को भुलाया नहीं जा सकता | 

(घ) व्यक्तित्व-विकास (Personality development )——-+$ 
लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी भिन्न-भिन्न विशेषताएं होती हैं। 
अगर अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जायें, तो व्यक्ति उन विशेषताओं को, उन गुणों 
को अन्यों की अपेक्षा अधिक विकसित कर सकता है। शिक्षा का काम वालक के 
सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देना है जिससे बह्‌ अपने विशेष गुणों का 
स्वतंत्रतापूर्वेक विकास कर सके । 

समालोचना--यह ठीक हैं कि व्यक्ति में पने विशेष गुण होते हैं, AIX 
शिक्षा का काम व्यक्ति के सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिनमें रह 
कर बह्‌ उन गुणों का विशेष विकास कर सके, परन्तु जब हम शिक्षा-संबंधी 
सुधारों पर विचार कर रहे हों तब इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं व्यक्ति 
पर अधिक बल देने से समाज की तरफ़ से हमारा ध्यान तो नहीं हट रहा। शिक्षा 
का उद्देश्य जहाँ व्यक्ति का भला देखना हे वहाँ इसका उद्देश्य समाज का भला 
देखना भी है। 

(ङ) सामाजिक उद्देश्य (Social aim)*—saq सब उद्देश्यों के 
अतिरिक्त समाजशास्त्रियों का कथन है कि शिक्षा सामाजिक-जीवन का 
एक आवश्यक साधन है। शिक्षा सामाजिक-जीवन की एक आवश्यकता क्यों 
है? 

(i) सामाजिक तथा सास्कृतिक विरासत (Social and Cultural 
1९7३९९) ~-सामाजिक-जीवन क्या है ? हमारा समाज प्रथाश्रों, परंपराओं 
सभ्यता, संस्कृति द्वारा चलता है। पिछली पीढ़ी ने जो-कुछ सोचा-समझा, जो 
अनभव प्राप्त fea, जिस संस्कृति का निर्माण किया, उन सब को प्रथाग्रों 
परंपराओं का रूप देकर अगली पीढ़ी को दे दिया । प्रगर हर-एक पीढ़ी को हर बात' 
का नये सिरे से ज्ञान प्राप्त करना होता तो हम एक कदम भी AMT न बढ़ पाते 


+ Discuss the statement : “Education is a necessity of social. 
life. (1957) 
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वहीं-शे-वहीं खड़े रहते। शिक्षा का काम प्रयाओं, परंपराश्ों तया संस्कृति की 
इस सामाजिक-विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे देना है जिससे समाज ` 
आगे-आगे बढ़ता चला जाय। र 

(ii) सामाजिक-नियंत्रण (Social control) नियत्रण एसा साधन 
हे जिससे समाज संगठित बना रहता हैं। विना नियंत्रण के समाज में ापाधापी 
-मच जाती है। कोई किसी को मारे, किसी को लूटे, किसी के साथ बुरा व्यवहार 
HITE सबःकुछ सामाजिक-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता हैं। सामाजिक- 
“नियंत्रण का एक साधन कानून Fl कानून के भय से लोग समाज में नियंत्रण 
रखते हैं, परन्तु भय हंटते ही कानून को तोड़ने का प्रयत्न करते R | सामाजिक- 
नियंत्रण का दूसरा साधन शिक्षा 21 शिक्षित व्यक्ति कानून के भय से नहीं, 
अपितु पती शिक्षा के कारण सामाजिक-नियंत्रण में रहता है। 

(iii) सामाजिक-्कुशलता (Social ०1८९००) शिक्षा का काम 
मनुष्य को समाज के हर कार्य में कुशल बना देना हैं। उदाहरणार्थं, प्रजातंत्र के इस 
यूग में समाज तबतक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जबतक प्रत्येक नागरिक 
अपने अधिकारों के साथ अपने कत्तंव्यों को भी नहीं समझता। शिक्षा का काम 
व्यक्ति को अधिकारों के साथ कत्तंव्यों को शिक्षा देना भी है। जव व्यक्ति 
'सिफ़ अधिकारों की पुकार ही नहीं करता, कत्ंव्यों की तरफ़ भी देखने लगता 
है तब समाज की समस्याएं ग्रपने-्राप हल हो जाती हैं। यह तो अपने समाज के 
अन्दर की समस्याओं की बात हुई, अपने समाज के बाहर, अन्तर्राष्ट्रीय समस्पाएँ 
भी शिक्षा द्वारा हल हो जाती हैं। ये सब समस्याएं मनुष्य की संकीर्णता के कारण 
ar होती हैं। शिक्षा का काम संकीणंता को दुर कर देना है। मनुष्य के दृष्टि- 
कोण में शिक्षा द्वारा जब व्यापक दृष्टिकोण पेदा हो जाता हे, वह अपना भला 
ही नहीं, सब का भला सोचने लगता है, संसार का कल्याण उसका लक्ष्य हो जाता 
है, तव अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हल हो जाती हैं। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा 
सामाजिक-कुशलता का भी साधन है। ` 

समालोचना--इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा का काम व्यक्ति तथा समाज में 
समत्वय स्थापित करना भी ह, परन्तु जेसा हम पहले कहते चले आये हैं, शिक्षा- 
संबंधी सुधारों पर विचार करते हुए हमें शिक्षा के सिर्फ़ एक पहलू को नहीं देखना 
होगा, शिक्षा के हर पहलू को देखना होगा, जो भी सुधार करने हों वे ऐसे होने 
चाहिये जिनमें शिक्षा के सब दुष्टिकोणों का समावेश हो, सिफ़ एक ही दृष्टि- 
कोण का समावेश न हो । 

(च) समन्वयात्मक-दृष्टिकोण--हमने देखा कि कोई मानसिक-विकास को, 
विद्या के लिए विद्या प्राप्त करने को शिक्षा का उद्देश्य मानता है, कोई श्राजीविका 
के लिए तेयारी को। कोई सञ्चरित्रता को, कोई व्यक्तित्व-निर्माण को, तो कोई 
सामाजिक-विरासत को बनाये रखने, सामाजिक-नियंत्रण में सहायक होने तथा 
सामाजिक-कुरालता उत्पन्न करने को शिक्षा का उद्देश्य कहता है। असल में 
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ये सब शिक्षा के किसी एक पहलू पर प्रकाश डालते हैं। जब हम शिक्षा के सुधार के 
संबंध में'विचा र कर रहे हों तव यह ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा ऐसी हो 
जो एकांगी न हो, जिसमें उक्त सव बातों का समन्वय हो। हमें भारत का पुन- 
निर्माण करना है। हर क्षेत्र में नया भारत बनाना है। उस नवीन युग को 
लाने के लिए हमें शिक्षा के वेत्र में भी ऐवी शिक्षा का निर्माण करना होगा जिसमें 
शिक्षा के सव उद्देश्य समा जायें | 


३. भारत में शिक्षा-संबंशी सुधार 
भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। इस संपूर्ण इतिहास में शिक्षा 
के संबंध में अपने-अपने युग में सुधार होते रहे हैं। इन सुधारों को ठीक से समझने 
के लिए हम इस देश के शिक्षा के इतिहास को ५ भागों में वाँट सकते हैं :-- 

(क) वैदिक-काल में शिक्षा, 

(ख) बौद्ध-काल में शिक्षा, 

(ग) मुस्लिम-काल में शिक्षा, 

(a) ब्रिटिश-काल में शिक्षा, 

(ङ) स्वतंत्रता के काल में. शिक्षा। 

बैदिक, बौद्ध तथा मुस्लिम काल का ऋम-त्रद्ध इतिहास नहीं मिलता, वे 

इतने पुराने भी हो चुके हैं कि उन पर 'शिक्षा' के ग्रन्थ पर ही विचार करना संगत 
होगा, यहाँ हम ब्रिटिश-काल तथा स्वतंत्रता-काल के “शिक्षा' के इतिहास पर ही 
विचार करेंगे क्योंकि उसी का वतंमान सुधारों से संबंध है। 
४. ब्रिटिश-काल में शिक्षा 
ब्रिटिश-काल में शिक्षा को मुख्यत्तः चार कालों में वाँटा 'जा सकता है, जो 
चार काल निम्न हैं : l 

(क) प्रथम-काल १७८० Zo से: १८१३ ई० तक (कलकत्ता मररसा 
और बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना का काल), 

(ख) द्वितीय-काल १८१३ से १८५४ तक (मेकाले की प्रेरणा से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी द्वारा भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा देने का निर्णय कर 
देना), 

(ग) तृतीय-काल १८५४ से.१६०० तक (वुड डिसफच तथा हंटर कमीशन 
का काल), 

(घ) चतुर्थ-काल १६०१ से १६४७ तक (लाड कर्जेन का भारतीय-शिक्षा 
की नौति का प्रस्ताव तथा अनेक रिपोटों तया कमीशनों का काल) । 
[ प्रथम-काल-¬संस्कृत तथा भ्रबी रो प्रोत्साहन | 

- भारत में अंग्रेज़ी राज्य की नींव ‘See इंडिया कम्पनी' ने डाली। १७८० 
में ब्रिटिश पालियामेंट ने यह्‌ निश्चय किया कि भारत में अंग्रेजी कानून न जारी | 
करके भारतीय कानून जारी किया जाय। भारतीय-कातून केवल संस्कृत जानने ' 
१३ 
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वाले पंडित तथा अरबी-फ़ारसी जानने वाले मौलवी ही जानते थे इसलिए भ्राव- 
स्यक हो गया कि संस्कृत जानने वाले पंडित और अरबी-फारसी जानने बाळे 
मौलवी तैयार किये जायें। इसी उद्देश्य से १७८१ में वारन हेस्टिग्स ने मौलवी 
तैयार करने के लिए 'कलकत्ता-मइरसा', और १७९१ में बनारस के रेज़ीडेंट 
जोनाथन डंकन ने पंडित तैयार करने के लिए 'वनारस संस्कृत कौलेज' की स्थापना 
की | 

एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस काल में शिक्षा में कोई सुधार नहीं 
हुआ, सिर्फ़ पहले से चली भ्रा रही संस्कृत तथा अरबी-फ़ारसी शिक्षा को ही 
राज्य की तरफ़ से सहायता दी TE | 

[ द्वितोय-काल--लाडं मेकाले को शिक्षा-नीति | 

१५१३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी” का भारत में व्यापार करने का चार्टर' 
(आज्ञा-पत्र) ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा बदला TAT | सर चाल्सं.ग्रान्ट उस समय 
कम्पनी के डायरेकटरों में से एक थे। उनके विशेष प्रयत्न से ग्ाज्ञा-पत्र बदलते 
समय यह वारा भी बढ़ा दी गई कि १ लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय साहित्य के 
पुनरुद्धार, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा विज्ञानों को उन्नति के लिए लगाए 
जायें | दस वर्ष तक इस रुपये का कोई उपयोग नहीं हुआ | 

(क) कमेटी का निर्माण--१८२३ में एक कमेटी बना दी गई जिसका 
काम शिक्षासंबंधी योजनाएँ बनाना था। इस कमेटी के सदस्यों में दो बातों पर 
झगड़ा खड़ा हो गया। वे दो ata निम्न थीं : 

(i) संस्कृत तथा श्ररबी की पुस्तकं छपवाई जायं या नहीं--पहला विवाद 
का विषय यह था कि संस्कृत तथा अरबी की पुस्तकों के छपवाने से क्या लाभ 
है? यह धैन का दुरुपयोग तो नहीं ? हम देख चुके हैं कि प्रथम-क्राल में संस्कृत 
TAT अरबी को प्रोत्साहन दिया जा रहा AT | 

(ii) प्राइमरी शिक्षा का काम शुरू किया जाय या नहीं--दूस रा विवाद का 
विषय यह था कि पहले उच्च-शिक्षा प्रारंभ की जाय, या प्राइमरी-शिक्षा प्रारंभ 
की जाय | । 

प्राइमरी-शिक्षा के विषय में तो कमेटी ने तय किया कि oat इस काम में 
हाथ डालने की श्रावश्यकता नहीं। ज्यों-ज्यों उच्च-शिक्षा का प्रचार होता 

जायगा, त्यों-त्यों उच्च-शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति ग्रन्यों को शिक्षा देने का 

कार्य स्वयं करने लगेंगे, उनसे यह नीचे को मानो छनती रहेगी। इसे 'शिक्षा के 

छनने का सिद्धान्त' (Filteration theory) कहा जाने लगा । श्रन्य देशों 

में तो प्राइमरी-शिक्षा पहले दी जाती हे, इस देश में उल्टी गंगा बहाई गई, उच्च- 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गमा, प्राइमरी-शिक्षा को हाथ नहीं लगाया गया । 

संस्कृत तथा श्ररवी में पुस्तके छपवाई जायें या नहीं--इस संबंध में कमेटी 

कुछ निर्णय नहीं कर सकी । कमेटी में दो दल वने रहे, एक दल ‘dena’ तथा 


Cr + 


“Wea का पक्षपाती था, दुसरा अंग्रेज़ी शिक्षा देने का पक्षपाती था। 
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भारत में शिक्षा-संबंधी सुधार--बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा १६५ 


(ख) wae का श्रागसन तथा उसकी शिक्षा-नीति--'संस्कृत' तथा 
AY का झगड़ा चल ही रहा था कि १८३४ में लाडे मैकाले गवर्न र-जनरल ATS 
बैंटिक की कार्यकारिणी-समित्ति के सदस्य बनकर आये, और २ फरवरी १८३५ 
को उन्होंने भ्रपनी रिपोर्ट लिघ्न कर इस झगड़े का निपटारा कर दिया। उन्होंने 
लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से भारतीय हों, परन्तु रहन- 
सहन, वेष-भूषा, बोल-चाल, विचार श्रादि में पंग्रेज़ हों, तभी हमारा राज्य चल 
सकता है ।* उन्होंने यह भी लिवा कि यदि भारतीय साहित्य का संपूर्ण भंडार एक 
तरफ़ रख दिया जाय, तो भी उनका पार्‍चात्य-ग्रन्थों की एक अलमारी में पड़ी 
पुस्तकों के समान भी मूल्य नहीं if इस प्रकार में छाले की शिक्षा-नीति द्वारा अंग्रेज़ी 
की नींव इतनी गहरी डाल दी गई जो आज, भी शिक्षा-संबंधी सुधारों के लिए 
समस्या वनी हुई है। 

[ तृतीय-काल--वुड डिसपेच तथा हंटर कमीशन | 
१८५३ में फिर ईस्ट इंडिया कम्पनी का चार्टर' (भाज्ञा-पत्र) ब्रिटिश 
. पालियामेंट द्वारा वदला गया। इस समय कम्पनी के Ars ahh कन्ट्रोल' के 
मुखिया सर ated बुड थे। उन्होंने 'वुड-डिसपेच' (Wood Dispatch) लिखा 
जो भारतीय-शिक्षा का 'महाधिकार-पत्र'' (मग्ना कार्टा) कहलाता l यह 
महाधिकार-पत्र क्या था ? 

(क) बुड डिस्पेच (Wood Dispatch)—q= feats के अनुसार 
शिक्षा-संवंधी अनेक सुधार किये गये, जो निम्न थे : 

(1) प्रत्येक प्रान्तः में डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक sxe’ स्थापित 
हो, 

(ii) कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास में यूनीवर्सिटियां स्थापित हों, 

. (४1) प्राथमिक-सिक्षा के लिए सरकारी-अनुदान दिया जाय। _ 
'बुड-डिसपँच का काल १८५३-५४ Fl १८५७ में ग्रदर हो गया इसलिए 
यद्यपि इस डिसपेच का शिक्षा-सुधार के संबंध में बहुत महत्व था तो भी इस पर 
कार्य रूप में कुछ न हो सका । वुड-डिसपंच के वाद १८८२ में भारत के 
वायसराय लाड रिपन ने एक शिक्षा-कमीशन को नियुक्ति की जिसका प्रधान 


RR ET 


+ «We must at present do our best to form a class who may 
be interpreters between us and the millions whom we govern— 
a class of persons Indian in blood and colour, but English in 
tastes, in opinions, in morals and in intellect.”—Macaulay’s 
Minutes, 1835. A Source Book of Modern Indian Education. 


T “I have never found one among them who could deny 
that a single shelf of a good European library was worth thewholt 
native literature of India and Arabia.” — Macaulay's Minutes. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


सर्‌ विलियम BST को बनाया। इस कमीशन नेः शिक्षा के क्षेत्र में जिन सुधारों 

की सिफारिश की, वे निम्न थे : TE 
(ख) get कमीशन (Hunter Commission )--हुँटर कमीशन 
की सिफ़ारिशों में वड-डिसपेच की सिफ़ारिंशों को ही एक प्रकार से दोहराया 
गया क्योंकि भारत में राजनीतिक भ्रस्त-व्यस्तता हो जानें के कारण उस डिसपेच 
पर बिशेप कार्य नहीं हो सका था । फिर भी इस कमीशन की सिफ़ारिशों में 
कुछ विशेषता थी। सिफ़ारिशें निम्न थीं: व कह 
(i): अबतक प्राथमिक-शिक्षा की तरफ़ सरकार का विशेष ध्यान नहीं 
था। इस रिपोर्ट में सरकार को प्राथमिक-शिक्षा के विस्तार की तरफ़ 

विशेष ध्यान देने को कहा WAT, 

(ii) प्राथमिक-शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफ़ारिश कौगई, OOo 

(iii) म्यूनिसिषैलिटियों तथा ज़िला वोर्डों को प्राथमिक पाठ्शालाएं 
खोलने को कहा गया, 

(iv) -शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नामंल स्कूल खोलने की सिफ़ारिश 
की गई, 

(५) माध्यमिक-शिक्षा के संचालन का काम अधिकतर जनता के सहयोग 
से स्थानिक-समितियाँ करें, इनका सारा बोझ सरकार न ले, 

(vi) हाईस्कूल की शिक्षा दो भागों में बाँटी जाय--भ' वर्ग तथा ब' 
avy ‘a’ वर्ग में वे छात्र भर्ती हों जो विश्वविद्यालय में प्रवेश 
करना चाहें, 'ब' वर्ग में वे छात्र हों जो व्यावहारिक frat लेकर 
आगे न चलना चाहें। श्रर्थात्‌, किताबी शिक्षा के साथ-साथ व्यापारी 
शिक्षा का भी प्रवन्ध हो । 

[चतुर्थ-काल--कर्जन की, शिक्षा-नीति, गोखले का बिल तथा सा्जेन्ट रिपोर्ट] 
चतुर्थ-क्राल का प्रारंभ १९वीं सदी की समाप्ति तथा २०वीं सदी के शुरू 
सेहोता है। इस काल में किये गये शिक्षा सुधारों में तीन सुधार विशेष महत्व के 
हैं जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। वे तीन सुधार हैं: 

(क): लाड कर्जन के समय भारत-सरकार का 'शिक्षा-संबंधी नीति' का 
प्रस्ताव, 

(ख) श्रीयुत्‌ गोखरे का प्राथमिक शिक्षा को भिःशुल्क तथा भ्रनिवाये 

बनाने का प्रस्ताव, 
` (ग) साजन्ट रिपोर्ट । | 
(क). wis कर्शन के समय सरकार को शिक्षा-संबंधी नीति 
१६०१ में लाड कर्जन ने शिमला में वायसराय की हैसियत से. 'शिक्षा-परिषद्‌' 
की अ्रव्यक्षता की रौर १६०४ में भारत-सरकार की शिक्षा-संवंधी नीति का 
प्रस्ताव (Resolution on Indian Education Policy) घोषित किया ı 
इस नीति में यह घोषित: किया गया: | 
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भारत में शिक्षा-संबंधी सुधार--बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा १६७ 


(i) प्राथमिक-शिक्षा पर पहले से श्रधिक ब्यय किया जाय, 
(ii) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राथमिक-शिक्षा पर जो व्यय करें वह प्रान्त की 
आमदनी में से सब से पहले दिया जाय, 

(४1) माध्यमिक-शिक्षणालयों में मातृभाषा माध्यम हो, - 

(iv) स्त्री-शिक्षा के लिए प्राथमिक-स्कूल खोले जायें, 

(v) ge स्त्री-शिक्षिकाएँ तैयार की जायें, 

(vi) स्त्री-शिक्षिकाएँ नियत की जायें, 

(vii) जनता को प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज खोलने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाय, सरकार राजकीय तौर पर कुछ नमूने के 
शिक्षणालय खोले और जनता द्वारा, संचालित शिक्षणालयों पर 
निरीक्षण रखे | 

(ख) गोखले का बिल तथा जाजे पंचम की घोषणा 

(i) गोखले का बिल--१६ मार्च १६१० में गोपाल कृष्ण गोखले ने 
शासिका-सभा में प्राथमिक-शिक्षा को निःशुल्क तथा श्रनिवार्य' बनाने के लिए 
प्रस्ताव पेश किया जो १४ पक्ष तथा २८ विपक्ष में होने के कारण गिर गया। 
इसके एक साल बाद जार्ज पंचम भारत आये और उन्होंने प्रतिवर्ष शिक्षा पर ५० 
लाख रुपये की सरकारी सहायता की घोषणा की । 

(1) जाणं पंचम की ५० लाख को घोषणा--गोखले का प्रस्ताव तो गिर 
गया परन्तु उनके श्रान्दोलन का यह प्रभाव श्रवश्य हुआ कि सरकार का ध्यान शिक्षा- 
संबंधी सुधारों की तरफ़ बरबस गया। इघर जाजं पंचम की ५० लाख रु०की घोषणा 
से शिक्षा के प्रश्न ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया । परिणामस्वरूप १६१३ 
को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसकी मुख्य बातें निम्न थीं : 

(अ) प्राथमिक-शिक्षा के विस्तार के लिए प्राइवेट प्रयत्त पर निर्भर न 
रहकर डिस्ट्रिक्ट बोडो को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए, 

(at) स्त्री-शिक्षा का बिल्कुल प्रचार नहीं हो रहा, लड़कियों के लिए 
लड़कों की-सी पाठविधि बना देना वेकार है, उनकी अलग पाठविधि 
होनी चाहिए, 

(इ) माध्यमिक-शिक्षा का काम बिल्कुल जनता के निजी प्रयत्न पर छोड़ 
दिया गया है, इस दिशा में सरकार को श्रपनी जिम्मेदारी पुरी 
करनी चाहिए, 

(इ) यूनीवसिटियों की संख्या कुल ५ हैं, इसे बढ़ाना चाहिए | 

(ग) सार्जन्ट रिपोर्ट | 

शिक्षा-संबंधी सुधारों में सब से महत्वपूर्ण रिपोर्ट साजेन्ट रिपोर्ट कही जा 
सकती £1 इस रिपोर्ट में शिक्षा के हर पहलू परसुंधार की दृष्टि से विचार किया 
गया है। यह रिपोर्ट १६४४ में प्रकाशित हुई । इस रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य 
शिक्षा-संबंधी सुधार निम्न थे : 


® 
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१३८ ` समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


` (i) जसरी स्कूल--३ से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 

की व्यवस्था हो जो निःशुल्क हो । 
(ü) प्राथमिक-शिक्षा--प्राथमिक-शिक्षा का रूप बेसिक शिक्षा प्रणाली 
हो। ६ वर्ष से १४ वर्ष तक निःशुल्क तथा झनिवाय प्राथमिक-शिक्षा हो जिसमें ६ 
से ११ वर्ष तक की शिक्षा जूनियर बेसिक तथा ११ से १४ वर्ष कौ शिक्षा सीनियर 
बेसिक हो। जूनियर बेसिक aa के लिए ग्ननिवार्यं हो, सीनियर बेसिक उन बालकों 
के लिए हो जो हाईस्कूल में नहीं जाना चाहते, प्राथमिक-रिक्षा तक ही शिक्षा 
समाप्त करें देता चाहते हैं। a 

(ii) हाई स्कूल--जो वालक प्राथमिक-शिक्षा से आगे जाना चाहते हैं 
उनके लिए हाई स्कूल की शिक्षा हो, परन्तु इन स्कूलों में दाखिला उन्हीं बालकों 
को दिया जाय जिनमें हाई स्कूल के विषयों के लिए विशेष रुचि हो। ऐसे बालकों 
की छटनी होनी चाहिए, यों ही सब किसी को भर्ती नहीं कर छेना चाहिए। 
योग्यता के झ्राघार पर छंटनी करने से २० प्रतिशत ही वालक ऐसे रह जायेंगे जो 

हाई स्कूल की शिक्षा के योग्य होंगे। i 

हाई स्कूलं के भी दो विभाग किये जायें--(क) साहित्यिक तथा (ख) 
व्यावसायिक । इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी आदि विषय साहित्यिक 
हाई स्कूलों में पढ़ये जायें; शुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड, हाथ के काम आदि व्याव- 
सायिक हाई स्कूलों में पढ़ाये जायें। पाठूय-क्मों में बालकों की रुचि के आधार पर 
विविघता हो । 

(iv) कालेज में तीन साल का डिग्री-कोर्स--जेसे हाई-स्कूल में छंटनी 
के आधार पर भर्ती होनी चाहिए बैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए भी 
सब-कोई भर्ती न हो सकें, जो योग्य हों, रुचि रखते हों वे ही भर्ती हों--ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिए। Aire कमीशन की राय में ऐसा करने से हाई स्कूल 
शिक्षा प्राप्त १५ बालकों में से केवल १ वालक कालेज-सिक्षा के योग्य पाया 
जायगा। इस प्रकार काछेजों में विद्याथियों का भीड-भइक्का भी नहीं रहेगा । 
इसके अतिरिक्त कमीशन की यह भी सिफारिश थी कि इन्टर कक्षाम्नों को समाप्त 
कर दिया जाय, इन्टर का एक साल हाई स्कूल में जोड़ कर दूसरा साल डिग्री कालेज 


में जोड़ दिया जाय, और डिग्री कोर्स को तीन साल का कर दिया जाय । इस दिशा 


में अव कायं होने लगा है। 

(४) विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग--कमीशन की राय में इंग्लैंड की 
तरह यहाँ भी “युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन' की स्थापना होनी चाहिए जो भारत 
के सब विश्वविद्यालयों की गति-विधि की देख-रेख करता हुआ उनके विस्तार में 
उन्हें सहायता देता रहे। अब इसकी स्थापना हो चुकी है। 

(vi) प्रौढ़ शिक्षा--२० से ४० वषं तक के लड़कों तथा बड़े-बूढ़ों के लिए 
ऐसा प्रोग्राम बनाया जाय जिससे २० वषं के अन्दर-प्रन्दर प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति 
साक्षर हो जाय, कोई निरक्षर न रहे । 
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(vii) बाधितों की शिक्षा--ग्रन्धे, बहरे, गूंगों की शिक्षा को भी व्यवस्था 
की जाय | मानसिक-हीनता के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। 


५. स्वतंत्रता-काल में प्राथमिक-शिक्षा (बेसिक-शिक्षा या 
वर्धा-योजना) * 


चिरकाल से महात्मा गांधी (१८६९-१६४८) का यह विचार था कि बच्चों 

की शिक्षा अपनी स्वाभाविक परिस्थिति से कटकर नहीं होनी चाहिए । भारत में 
अधिक संख्या किसानों की है, परन्तु स्कूल में वे अपनी परिस्थिति से विल्कुल 
भिन्न वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राथमिक-शिक्षा इस प्रकार बालक कौ 
परिस्थिति से कटकर न हो, इस संबंध में महात्मा गांधी ने वर्षा में परीक्षण शुरू 

किया। इस परीक्षण में उन्होंने सिर्फ़ इस बात को ही आधार नहीं बताया कि वालक 
की शिक्षा अपनी स्वाभाविक परिस्थिति से कटी हुई न होनी चाहिए, परन्तु इस 
वात को भी याधार में रखा कि कुछ-न-कुछ काम करते हुए बालक को शिक्षा दे 
सकना श्रधिक आसान है। उन्होंने वर्धा के आश्रम में दस्तकारी, कताई, बुनाई 
तथा कृषि को शिक्षा का केन्द्र बनाया । उनका कहना था कि इन कार्यों को करते- 
करते बालक जहाँ उपयोगी व्यवसायों को सीख जाता है, वहाँ इन्हीं को केन्द्र 
बनाकर भिन्न-भिन्न विषयों को भी ग्रासानी से सीख जाता हैं। शिक्षा के लिए 
बुनियादी बात 'करके सीखना' (Learning by doing) है। महात्मा गांधी के 
इस विचार को श्राधार बनाकर १६२० में श्री जाकिर हुसँन ने जामिया मिलिया 
इस्लामिया' की दिल्ली में स्थापना की जिसका उद्देश्य वर्षा-योजना के श्राधार पर 
शिक्षा देना था। इस संस्था ने दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, बम्बई, आसाम, हैदराबाद, 
जयपुर भ्रादि के लिए अनेक बुनियादी शिक्षा देने वाले शिक्षक तयार किए। 
१९३७ में महात्मा गांधी ने वर्षा में एक सिक्षा-सम्मेलन बुलाया जिसमें वर्धा- 

योजना के आधार पर कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए। १६४८ में भारतीय सस्कार के 
Gua एडवाइज़री बोर्ड ऑफ़ एज्यूकेशन' की तरफ़ से बम्बई के तत्कालीन 
मुख्य-मंत्री श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक कमेटी इस राशय से बनाई 
गई कि वह बुनियादी-तालीम को देश में सर्वप्रिय बनाने के उपायों पर विचार 
करे । इस कमेटी ने सिफ़ारिश की कि गले सोलह वषो में बुनियादी-तालीम को 
सारे देश पर क्रमशः लागू कर दिया जाय और इस उद्देश्य से प्रान्तीय सरकारे 
व्यय का ७० प्रतिशत दें और ३० प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार दे। उक्त 
कमेटी की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया और अब हमारी 
सरकार का रुख बुनियादी-तालीम को १० साल के भीतर सार्वत्रिक बनाने की 

ओर ZI 


+ Write a short essay on “Basic Education.” 
(1959, 1961, 1964) 
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भारत का सबसे बड़ा प्रइन प्राथमिक-शिक्षा का प्रश्‍न है। अंग्रेजों को सव 
भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता न थी, उन्हें अपना काम चलाने के 
लिए इने-गिने पढ़े-लिबे चाहियें थे, इसलिए अन्य उन्नत देशों के विपरीत यहाँ 
उच्च-शिक्षा देने ares विश्व-विद्यालयों का निर्माण पहले gar, प्राथमिक-शिक्षा 
की तरफ़ ध्यान पीछे गया। जब देश में हलचल हुई, राष्ट्रीयता को भावना 
जागृत हुई, तब सव बच्चों की शिक्षा का प्रश्‍न उग्र हो उठा। महात्मा गांवी 
ने इस दिशा की तरफ़ विशेष ध्यान दिया और जब अंग्रेजों के रहते पहली बार 
कांग्रेस मन्त्री-मण्डल बने, तब मुख्यतया प्राथमिक-शिक्षा के प्रश्न को हल करने के 
लिए वर्धा-योजना भ्रथवा बुनियादी-तालौम के विचार को जन्म दिया। १६३७ 
में महात्मा गांधी के सभापतित्व में वर्धा में एक शिक्षा-सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- : 

(क). इस सम्मेलन की सम्मति में देश भर में प्रत्येक बालक को ७ वर्ष 
तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए। 

(ख) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए | 

' (ग) यह सम्मेलन महात्मा गांधी के इस विचार की पुष्टि करता है कि 

प्राथमिक-शिक्षा के काल में किसी उत्पादक “हस्त-कला' को केन्द्र बनाकर शिक्षा 
देनी चाहिए ate अन्य जो भी शिक्षा दी जाय वह इस फेन्ट्रीय-हस्त-कला' 
(Central handicraft)% साथ “सह-संबद्ध' अथवा anafaa (Correlated) 
करके दी जानी चाहिए। केन्द्रीय-हस्त-कला चुनते हुए इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि वह बालक की परिस्थिति के अनुकूल हो। . l ; 
. (घ) यह सम्मेलन आशा करता है कि इस पद्धति से शिक्षा देने पर 
अध्यापकों के वेतन पर जो व्यय आयेगा वह विद्यार्थियों द्वारा बनाये हुए हस्त- 
कला के सामान की बिक्री से पूरा हो जायगा। . 

वर्षा-सम्मेलन के प्रस्तावों के श्राधार पर डा० जाकिर हुसँन की अध्यक्षता 
में जाकिर-हुप्तन-कमेटी' बनायी गई, जिसने इन प्रस्तावों पर महात्मा गांधी 
के सम्मुख १६३७ के ग्रन्त तथा १९३८ के वीच में दो रिपट पेश कीं। इन रिपार्टो 
में जा विस्तृत पाठविधि बनाई गई, उसी का नाम वर्षा-योजना अथवा बुनियादी- 
तालीम है। 


'बेसिक-सिक्षा' के मूल सिद्धान्त * 

'वर्षा-सम्मेलन' तथा 'जाकिरहुसेन-कमेटी' की दोनों रिपोर्टों के: श्राधार 
पर 'बुनियादी-तालीम' की जो योजनाः वनी, उसके अनुसार (१) प्रथम तथा 
मुख्य स्थान 'केन्द्रीय-हस्त-कला'' को, (२) द्वितीय इस ग्रोजना के “स्वाजसम्बी' 
होने को, (३) तृतीय ७ वर्ष तक, "निःशुल्क तथा अ्रनिवायं' शिक्षा को 


ee on ne ee aaa 


* 1. What do you understand by basic education ? (1956) 
. '2. Write a short note on basic education. (1964) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लि यश ins fini iss i diva 


Digitized by भा-संबंधी Hare Chennai and eGangotri 


भारत में शिक्षा सुंधार--ब्रेसिक तथा सामाजिक शिक्षा २०१ 


(४) चतुर्थं 'मातुभाषा' द्वारा शिक्षा देने को प्राप्त है। श्रव हम इन चारों पर 
क्रमशः विचार करेंगे । 

(१) 'केन्द्रीय-हस्त-कला'--'बुनियादी-तालीम' का सबसे मुख्य सिद्धान्त 
यह है कि किसी हस्त-कला' (Craft) को केन्द्र बनाकर शिक्षा दी जाय। 
कई लोग यह समझते हैं कि जिस स्कूल में मिट्टी, लकड़ी, चमड़े आदि का कोई 
काम सिखाया जाता है वहाँ बुनियादी-तालीम चल रही हैं। यह भ्रम है। पढ़ाई 
के अन्य विषयों के साथ-साथ हस्त-कला को चलाना बुनियादी-तालीम नहीं है। 
बुनियादी-तालीम में तो 'हस्त-कला' ही मुख्य विषय हैं। डा० जाकिर हुसेन 
ने अपने सिलेवस में प्रस्ताव किया था कि अगर दिन में साढ़े पाँच घंटे शिक्षा 
दी जाय, तो उसमें तीन घंटे बीस मिनट 'हस्त-कला' की ही शिक्षा दी जानी 
चाहिए, क्योंकि वे शिक्षा को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे और हस्त-कला' 
को इतना समय दिये विना वह स्वावलम्बी नहीं हो सकती थी। भिन्न-भिन्न 
कान्फरेन्सों में विचार करने तथा क्रियात्मक प्रयोगों के अनुभव के आधार पर 
अब यह Paaa किया गया है कि 'नीची कक्षाों' (Junior Basic Classes) 
में यह समय दो घंटे तथा 'ऊँची-कक्षाओं' (Senior Basic Classes) में यह 
समय अढाई घंटे रखा जाय ताकि अन्य विषयों के ज्ञान की योग्यता में किसी प्रकार 
की कमी न आने पाये । 

बुनियादी स्कूल में वालक जो चीज़ें बनायेंगे, वे सिं स्कूल के ्रजायव- 
घर में रखने की नहीं होंगी, वे उन पर इतनी मेहनत करेंगे कि वाज़ार में वे ग्रत्य 
चीज़ों का मुकाबिला कर सकें। महात्मा गांधी का कहना था कि इस सामान 
का मूकाबिले में बाज़ार में टिकना कठिन हो सकता है इसलिए इसका खरीदना 
सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। सरकार चाहे तो इसे अपने काम में लाये, 
या इसके लिए बाज़ार तैयार करे | 

वालक जब हस्त-कला सीखेंगे तब पाँच बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जायगा :-- 

(क) ag उसकी परिस्थिति के भ्रनुकूल हो, अर्थात्‌ जिस वस्तु को 

. बनाया जाना है उसका कच्चा माल वहाँ मिलता है या नहीं, 

रौर माल वनने के वाद उसकी निकासी का वहाँ कोई समुचित 
प्रबन्ध हो सकता है या नहीं--यह देखना होगा। यह सब-कुछ 
तब हो सकेगा अगर किसी पाठशाला की 'कला' का निर्धारण 
करते हुए यह निश्‍चय कर लिया जाय कि जहाँ कोई कला शिक्षा 
का आवांर बनाई जा रही हे वहाँ उस वस्तु की ऐसी ज़बदेस्त माँग 
` हेया नहीं कि उसके बनते ही उसकी खपत हो सके । जिस चीज़ की 
जहाँ माँग पहले से ही हो उसी को वहाँ जारी करना चाहिए। 
: (ख) वह्‌ हस्त-कला' उत्पादक होती चाहिए। 
(ग) उससे बुद्धि को उत्तेजना मिलती चाहिए । 
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(घ) वह श्रनैतिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, बीड़ी बनाना भी 
एक हस्त-कला है, इसमें आमदनी भी हो सकती ह, परन्तु गांधी जी 
की दुष्टि से यह भने तिक होने के कारण हस्त-कला के क्षेत्र में नहीं 
ली जा सकती | | ह 

(ङ) भ्रत्य सव विषय उससे सह-संबद्ध या समन्वित किये जा सकने चाहिए । 

परिस्थिति की भ्रनुकूलता तथा उत्पादकता को दृष्टि में रखते हुए 'कृषि 

` (Agriculture), ‘कताई-बुनाई' (Spinning eer , लकड़ी 
का काम' (Wood-work), ‘aa या बाँस की चीज़ें aat (Cane or 
basket work) तथा 'चमड़े का काम' (Leather work) आदि को केन्द्रीय- 
हस्त-कला' (Central handicraft) बनाया गया है। 

किसी हस्त-कला को शिक्षा मे केन्द्र बनाने के सिलसिले में उत्तर-प्रदेश * में 

कुछ साल हुए 'मल्टी-परपज-स्कूल' (Multi-purpose Schools) खुले हैं। हर- 
एक स्कूल किसी-न-किसी धंघे को अपने यहाँ की परिस्थितियों के भ्रनुकूल चुन ले, 
आर उस घंघे को केन्द्र बनाकर शिक्षा दे--यह इन स्कूलों का लक्ष्य है। ६ से ८ 
कक्षा तक ये 'मल्टी-परपजञस्कूल' हैं जिनमें कोई-न-कोई हुनर शिक्षा का केन्द्र है। 
फ़िलहाल कृषि के सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश की सरकार का ध्यान विशेष रूप से 
TATI १९५४ की जुलाई से उत्तर-प्रदेश की सरकार ने यह स्कीम चलाई जिसको 
'सिक्षा-पुननिर्माण-योजना' (Re-orientation of Education) का नाम 
दिया गया | इसमें जहाँ संभव हो सका, गाँवों के जूनियर हाई स्कूलों को क्ृषि- 
विद्यालय का रूप दे दिया गया। इन्हें “मल्टी-परपज़-स्कूल' भी कहते हैं । हर- 
एक “मल्टी-परपज् जूनियर हाईस्कूल' के साथ एक १० एकड़ का फ़ार्म है जिसमें 
विद्यार्थी तथा शिक्षक दो घंटे कृषि करते हैं। कृषि सिखाने का यह अभिप्राय नहीं 
कि माली से सीखा जाय, कताई-बुनाई सीखने का यह अ्रभिप्राय नहीं कि जुलाहे 
से सीखा जाय, लकड़ी के काम सीखने का यह भ्रभिप्राय नहीं कि Tee से सीख 
लिया जाय। ये लोग यन्त्र चलाना सिखा सकते हैं, हस्त-कला द्वारा बुद्धि को 
उत्तेजित नहीं कर सकते। इन विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक 
तैयार करने होंगे जो कृषि, कताई-बुनाई श्रादि के साथ बुद्धि को उत्तेजित कर सक, 
महात्मा गांधी के शब्दों में, ASE वालक को बढ़ई ही नहीं, इंजीनियर बना सके | 
इस समय उत्तर-प्रदेश के 'मल्टी-परपज़ जूनियर हाई स्कूलों' में एक श्रघ्यापक इस 
कार्यं के लिए रहता है जिसे “विस्तार-शिक्षक' (Extension Teacher) कहते 
हैं। उसका काम इस सारी स्कीम की देख-रेख करना है, परन्तु क्योंकि उसे हेंड- 
मास्टर के नीचे काम करना होता है, और हेड-मास्टर को इस स्कीम में कोई 
रुचि नहीं होती इसलिए यह स्कीम. पुरी सफल नहीं हो रही । 


* Discuss briefly the latest scheme of the Uttar Pradesh 
Government for reforming the Higher Secondary Education. (1951) 
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उत्तर-प्रदेश की 'शिक्षा-पुनर्निर्माण-योजना' (Re-orientation of 
Education) के अनुसार 'मल्टी-परपज्ञ जूनियर हाईस्कलों' में कृषि को 
शिक्षा का आवश्यक अंग वनाया गया है क्योंकि अपने देश की so प्रतिशत 
जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना का दूसरा 
उद्देश्य इन विद्यालयों को सामाजिक-कार्यो का केन्द्र बना देना Zl कोई भी 
शिक्षा-संस्था बड़ी आसानी से गाँव के सामाजिक-कायोँ के लिए केन्द्र वन सकती हैं, 
जरूरत सिर्फ़ इस बात की है कि विद्यार्थी तथा शिक्षक अपने में गाँव के जीवन 
में कुछ दिलचस्पी पैदा करें, वहाँ के लोगों के साथ मिळे-जुलें, उनके साथ संपक 
स्थापित करें। इस उद्देश्य से इन विद्यालयों में समय-समय पर लोक-गीत, लोक- 
नृत्य, अभिनय, व्यायाम रादि का आयोजन किया जाता है। इन भ्रायोजनों के 
साथ सड़क बनाना, स्वच्छता आदि के सप्ताह मनाये जते हैं, जिनमें पास-पड़ौस के 
१०-१५ ग्रामों के लोग सम्मिलित होते हैं और ये शिक्षा-संस्थाएं इन ग्रामां की 
जागृति की केन्द्र बन सकती हैं । 
इस योजना का तीसरा उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित 
करना है। इस उद्देश्य से इन “मल्टी-परपज-स्कूलों' में छात्रों का एक युवक-दल 
होता है जिसका संचालन वे लोग स्वयं करते हैं। इस युवक-दल के प्रत्येक सदस्य के 
लिए हाथ का कोई-त-कोई काम करना झावश्यक हैं | उदाहरणार्थ, HT- 
ad का पालना, गाय-भैस आदि किसी पशु की देख-भाल, कताई, बुनाई, 
टोकरी बनाना, गाँव की स्वच्छता, वहाँ की नाली-व्यवस्था, आदि कोई भी काम इस 
युवक-दल के लोग वैयक्तिक या सामूहिक रूप से करके जहाँ सामाजिक सेवा करते 
हैं, वहाँ छात्रों में नेतृत्व के निर्माण का अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। 
बेसिक-शिक्षा' के मूल-सिद्धान्तों में से केन्द्रीय-हस्त-कला' के सिद्धान्त को 
आधार बनाकर उत्तर-प्रदेश में 'शिक्षा-पुनरनिर्माण-योजना' (Re-orientation 
of Education) को, जिसका हमने wat वर्णन किया, १६४४ में चालू 
किया गया। इसमें जनता ने भी काफ़ी सहयोग दिया। १६५४ से १९५६ तक 
२०६४ जूनियर हाई स्कूलों के लिए १९,५१६ एकड़ तथा ३५१ हायर सेकेण्डरी 
स्कूलों के लिए ५,१५० एकड़ भूमि प्राप्त हो गई। उत्तर प्रदेश के ३,४६६ जूनियर 
हाई स्कूलों में से २,००६ में कृषि को अनिवार्य विषय वना दिया गया, &८ अन्य 
स्कूलों में कृषि से भिन्न किसी अन्य शिल्प को शिक्षा का केन्द्र बनाया गया। इस 
सब से आशा करनी चाहिए कि अगर स्कूलों के हैडमास्टर इस योजना को क्रिया- 
न्वित करने में उत्साह दिखायें तो यह योजना सफल होनी चाहिए। 
(२) शिक्षा का 'स्वावलम्बी' होना--बुनियादी-तालीम' का दूसरा 
सिद्धान्त स्वावलम्बी होना है। “स्वावलम्बी होने के दो अर्थ हैं :-- 
(क) विद्यार्थी का ऐसी 'हस्त-कला' को सीखना जो उसे ागामी-जीवन 
| में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य' बना दे । 
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२०४ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


(ख) स्कूल में जो सामान बने उसे बेचकर अ्रध्यापक का वेतन निकल 
आये, ऐसा प्रबन्ध करना | 

यह तो ठीक है कि झाजकल हमारी शिक्षा विद्यार्थी का aga अधिक समय. 
नष्ट कर देती है, उसमें व्यावहारिकता नहीं होती। इसी दृष्टि से “प्रायोजना- 
पद्धति ’(Project method) में इस वात पर अधिक बल दिया जाता हैँकि जो 
भी 'योजना' बने वह जीवन की किसी-न-किंसी वास्तविक-समस्या को हल करने 
वाली होनी चाहिए, और इसी बात को 'बुनियादी-त्तालीम' ने ले लिया है। 
सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा प्राप्त करके आजीविका कमाना ही है, ग्रतः 'वुनियादी- 
तालीम' में इस वात पर जोर दिया जाता है कि बालक प्रारम्भ से ही ऐसी शिक्षा 
ग्रहण करे जिससे आगामी जीवन में वह स्वाबलम्बी वन सके। हाँ, वालक के 
बनाये सामान की बिक्री से पाठशाला के भ्रध्यापकों का वेतन भी चल सके यह 
अव्यावहारिक बात है। जिस समय महात्मा गांधी ने यह स्कीम खखी थी उस समय 


` उन्होंने २५ रुपया मासिक प्राथमिक अध्यापकों का वेतन सोचा था, परन्तु यह 


बहुत कम था, और वर्तेमान परिस्थिति को देखते हुए तो यह बहुत ही कम हैं, 
और जितना वेतन अध्यापक की आवस्यकता को देखते हुए मिलना चाहिए, वह 
विद्यार्थियों. के बनाये सामान से पैदा भी नहीं हो सकता। विचार-विनिमय 
के अनन्तर बुनियादी तालीम के कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया है कि बालकों 
के बनाये सामान से सारा तो नहीं, परन्तु अध्यापक का ३० प्रतिशत वेतन वालकों 


` के बनाये सामान से निकल आना चाहिए। यह रुपया सीधा शिक्षकों के पास 


आने के स्थान में खज़ाने में जमा होना चाहिए ताकि न तो रुपए का दुरुपयोग 
हो सके, और न उसका शिक्षक के निश्चित वेतन पर कोई श्रसर पड़े, और न उसकी 
मान-प्रतिष्ठा को कोई घक्का लगे | 

(३) शिक्षा का निःशुल्क तथा afar’ होना--बुनियादी-तालीम' 
का तीसरा सिद्धान्त शिक्षा का निःशुल्क तथा भ्रनिवार्य होना है। इसे बुनियादी 
कहते ही इसलिए हैं कि यह देश की बुनियाद को मज़बूत करती है। देश की बुनि- 
याद देश के बच्चे हैं । जव एक-एक बच्चा दिक्षित हो जायगा तब देश की बुनि- 


याद पक्की हो जायगी । गाज तो हमारी बुनियाद में शिक्षा है। अशिक्षितों से 


बुनियाद कंसे पक्की हो। इसीलिए बूनियादी-तालीम में शिक्षा को निःशुल्क तथा 
अनिवाय कर दिया गया है। 

म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोडौं में भी शिक्षा 'निःशुल्क' तथा अनिवारय' 

थी, परन्तु उसे 'बुनियादी-तालीम' नहीं कहा जा सकता ar) ‘ae? की तथा 

बुनियादी-तालीम' की शिक्षा दोनों अनिवाय थीं, परन्तु फिर भी उनमें निम्न 
भेद था :-- ५2 

(क) बोडो के भ्रनुसार ५ से १० वर्ष की आयु का (अर्थात्‌ कुल मिला- 

कर ५ वर्ष) परन्तु बुनियादी तालीम' के अनुसार ७ से १४ 

वर्ष की श्रायू का (श्र्थात्‌ कुल मिलाकर ७ वर्ष) बालक caer 
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स्कूल में होना चाहिए ऐसा कहा गया था। सार्जेन्ट रिपोर्ट के 
अनुसार यह समझा गया कि ७ वर्ष की झायु तक बिना स्कूल के रहना 
समय ख़राब करना हे, Aa: भ्रनिवार्य-शिक्षा का समय ७ से १४ की 
जगह ६ से १४ (अर्थात्‌ कुल मिला कर = वर्ष) कर दिया गया। 

(ख) बोडों के अनुसार यह समझा जाता था कि बालक घर में कोई 
शिक्षा ग्रहण नहीं करता; बुनियादी-तालीम” के अनुसार यह समझा ` 
जाता है कि पहले उसने घर में प्रारम्भिक-शिक्षा' ग्रहण कर ली है, 
६ वर्ष से १४ वर्ष तक उसकी शिक्षा का दुसरा कदम है। 

(ग) बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आय तक केवल प्राथमिक- 
शिक्षा दी जाती थी, इन ५ वर्षो में दी भी इतनी ही जा सकती थी; 
'बुनियादी-तालीम' के अनुसार प्राथमिक त्तथा आंशिक तौर पर 
माध्यमिक दोनों शिक्षाएँ दी जाती है। 

(ङ) बोडो की शिक्षा के अनुसार शिक्षा का व्यय कुछ नहीं लिया जाता 
था; बुनियादी तालीम' के अनुसार वालक सामान वनाते हैं, और 
उसकी बिक्री से अध्यापकों के वेतन का कुछ अंश प्राप्त किया जात्ता 
है । 

ऊपर दिये गए विवेचन से स्पष्ट है कि बुनियादी-तालीम' में शिक्षा का 
स्तर बोर्डो में दी जाने वाली शिक्षा से Sar कर दिया गया। केवल प्रारंभिक 
पाँच वर्ष ही शिक्षा देने से वालकों के फिर सब-कुछ भूल कर WIS हो जाने की 
संभावना बनी रहती हू, Ae: बुनियादी-तालीम-योजना में शिक्षा-काल ५ वर्ष 
से बढ़ा कर ८ वर्ष कर दिया गया।. ६ से १४ वर्ष की आयु ऐसी होती है जो 
मनोवेज्ञानिक-दुष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इस समय दी हुईं शिक्षा जीवन पर छा 
जाती है। इसलिए बोडों के ५ से १० वर्ष के स्थान में भ्रनिवार्य-शिक्षा का समय 
बूनियादी-तालीम में ६ से १४ वर्ष कर दिया गया। कांग्रेस-सरकारों ने बोडो की 
प्राथमिक-सिक्षा में 'बुनियादी-तालीम' को ही प्राय: सब प्रान्तों में जारी कर दिया 
है, अतः अव बोडों की तथा बुनियादी-तालीम में कोई भेद नहीं रहा है। प्राथ- 
मिक-शिक्षा के क्षेत्र में अब aaa बुनियादी-तालीम का 'त्तिःशुल्क' तथा अनिवाय' 
शिक्षा का सिद्धान्त जारी है। 
उत्तरःप्रदेश* में ग्रामों की प्राथमिक-शिक्षा का जिस प्रकार नियन्त्रण हो 
रहा है, वह सन्तोषजनक नहीं है। क्योकि भारत गाँव-प्रघान देश है इसलिए 
इस देश में प्राथमिक-शिक्षा का क्षेत्र भी ज्यादातर गाँव ही हैं। गाँवों का नियन्त्रण 
डिस्ट्रिक्ट वोर्डों द्वारा होता है इसलिए प्राथमिक-शिक्षा का नियन्त्रण भी 


* Give your views on rural education as it exists in your 
province at present. Do you consider the present practice of 


` entrusting rural education to District Boards aca! १ 


Give reasons. 


1953) 
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डिस्ट्रिक्ट बोडे ही करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा प्राथमिक-शिक्षा के नियन्त्रण 
में दो आपत्तियाँ हैं : हर 

(क) पहली आपत्ति तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सदस्य, जैसी स्थिति _ 
अभी तक है, उसे देखते हुए इतने शिक्षित नहीं होते कि वे शिक्षा के सिद्धान्तों 
को समझ कर इन संस्थाओं का संचालन कर सके। यही कारण है कि इस बात 
का निश्‍चय हो जाने के वाद भी कि प्राथमिक-पाठशालाझों में बुनियादी-तालीम 
चलेगी अभी तक नाम-मात्र को बुनियादी-तालीम चल रही है, असल में, A उसी 
पुरानी किताबी शिक्षा का बोलवाला हैं। बुनियादी-तालीम के सिद्धान्तों को 
जो समझेगा वही तो इसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकेगा । डिस्ट्रिक्ट बोडो के संचालक 
अपने पुराने ख्यालात को लेकर चलते हैं, और शिक्षा में नवीनता लाने का प्रयत्न 
नहीं करते । इसी लिए पहले की तरह भ्राज भी गाँवों के छात्र खेती-वाड़ी के प्रति 
रुचि रखने के स्थान में शहरी जीवन को श्राकर्षण का केन्द्र समझते हैं और जब 
कि उनकी शिक्षा के संचालक शिक्षा-संबंधी नवीन.विचारों को भ्रपनाने के लिए 
तैयार नहीं होते, तब वे उन विचारों के श्रनुसार भ्रपने को ढालने के लिए केसे 
उद्यत हों ? इस सब का परिणाम यह है कि बुनियादी-तालीम एक नारा तो बना 
हुआ है, परन्तु शिक्षा वही दकियातूसी चल रही हैं जो भारतीय ग्रामीण-जीवन के 
लिए सर्वथा ग्रनुपयुक्त है। 

(ख) डिस्ट्रिक्ट बोडो द्वारा प्राथमिक-सिक्षा के नियन्त्रण में दुसरी आपत्ति 
यह है कि इनका नियन्त्रण दो भिन्न-मिन्न केन्द्रों से होने लगता है जिससे इन पाठ- 
शालाझों की व्यवस्था विल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाती है। प्राथमिक-पाठशालाश्रों 
का निरीक्षण तो जिले के शिक्षा-निरीक्षक महोदय करते हैं, परन्तु इन पाठशालाझों 
का संचालन, इनको आथिक सहायता, अध्यापकों की नियुक्ति आदि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड द्वारा नियुक्त शिक्षासमिति द्वारा होता है। शिक्षा-निरीक्षक के नीचे के 
सहायक शिक्षा-निरीक्षक महोदय भी शिक्षा-समित्ति के ग्राधीन होते हैं। परिणांम 
यह होता है कि अध्यापक लोग डिस्ट्रिक्ट ate की शिक्षा-समिति कें सदस्यों की 
चापलूसी में लगे रहते हैं, और पढ़ाने-लिल्ाने का काम करने के स्थान में स्थानीय . 
राजनीति के AAS में सव उलझे रहते हैं। 

` १९३९ में ग्राचायं नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश को गई 
थी कि इस ग्रव्यवस्था को बदलने से ही प्राथमिक-शिक्षा उन्नति कर सकती है। 
उनका कथन था कि प्राथमिक-शिक्षा को डिस्ट्रिक्ट बोडो के हाथ से निकाल लेने 
में ही इन संस्था्रों का भला G | 

(४) मात्‌ भाषा द्वारा शिक्षा--बुनियादी-तालीम' का चौथा सिद्धान्त 
बच्चों को मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना है। 'बुनियादी-तालीम' में मातृ-भाषा को वह 
स्थान दिया गया है, जो श्रव तक अंग्रेज़ी को मिलता रहा है । अंग्रेजों के समय 
इस देश में प्रत्येक विषय अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ाया जाता रहा हैं। बुनियादी- 
तालीम में मातृ-भाषा के बाद हिन्दी को स्थान दिया गया है, यह एक प्रकार से. 
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प्रत्येक प्रांत की द्वितीय-भाषा मानी गई है, इसमें अंग्रेजी को कोई विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं ZI 

महात्मा गांधी की योजना में बुनियादी-तालीम में अंग्रेज़ी को कोई स्थान 
नहीं था और इसीलिए (हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' का कथन है कि बुनियादी- 
तालीम में अंग्रेज़ी को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, परन्तु 'सेंट्रल एडवाइज़री 
ate’ का कथन है कि सीनियर वेसिक स्कूलों में यदि विद्यार्थी चाहें अर संस्था 
उसका प्रवन्ध कर सके तो अंग्रेज़ी एक वैकल्पिक विषय रखा जाय | 


वेसिक-शिक्षा' और 'प्रायोजना-पद्धति’ 


बुनियादी-तालीम में 'प्रायोजना-पद्धति' (Project method) स बहुत- 
कुछ लिया गया Sl हाथ से करके सीखना, योजना का जीवन के साथ वास्तविक 
संबंध होना तथा विषयों का एक-दुसरें के साथ सम्वन्ध होना “प्रायोजना-पद्धति' से 
ही लिये हुए सिद्धान्त हैं। 'प्रायोजंना-पद्धति' को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल 
बनाकर ही बूनियादी-तालीम की रचना की गई है। फिर भी इन दोनों में भेद 
है। प्रायोजना-पद्धति में 'प्रायोजना' (Project) शिक्षा देने का साधन-मात्र होती 
हैं, उससे शिक्षा का काम चल गया तो उसे वहीं छोड़ बालक एक नई प्रायोजना 
में लग जाते हैं। बुनियादी-तालीम में तो हस्त-कला जीवन का अंग बन जाती हैं, 
वह शिक्षा का ही साबंन नहीं, आगामी जीवन में जीविका का भी वह साधन है, 
और पढ़ने के: समय अध्यापक की आजीविका का कुछ अंश भी उससे चलता है। 
जहाँ तक किसी हस्त-कला (Craft) को केन्द्र बनाने का विचार है, यह बहुत 
उत्तम है, परन्तु जब इससे वालक के आगामी-जीवन तथा HEAT IH की आजीविका 
को समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है, तव इसके अनेक समालोचक 
खड़े हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बालक छोटी आयु में जीवन भर के लिए 
किसी हस्त-कला को केसे चुन सकता है? महात्मा गांधी का कथन यह नहीं था 
कि केन्द्रीय-क्रला को चुन कर बालक जीवन भर उसके साथ बंध जाय। उनका 
कहना तो इतना ही था कि शुरू से बालक में उद्योग-धन्धों की तरफ़ रुचि Gar 
कर दी जाय। वह ग्रागामी-जीवन में इस रुचि के आधार पर किसी भी 'कला' 
को चुन सकता Sl हाँ, अगर उसे कोई भी धंधा न मिले, तो प्रारंभिक-जीवन 
में सीखा हुआ व्यवसाय उसे सर्वथा बेकार होने से बचाये रखेगा। कुछ लोगों 
की समालोचता यह है कि ग्रध्यापक बालक के बनाये खिलौनों की बिक्री पर 
आजीविका यापन करता हुआ कुछ अच्छा अनुभव नहीं कर सकता | इसी ग्रालो- 
चना को ध्यान में रख कर महात्मा गांधी ने यह्‌ निश्‍चय किया था कि इस सामान 
की बित्री से जो घन प्राप्त हो वह अध्यापक के पास न जाकर खजाने में जमा हो। 
यह दुसरी बात है कि इस बिक्री से इतनी आय भी हो सकती हैं या नहीं कि उसका 
खर्च चल सके'? इसीलिए अ्रध्यापक के सारे वेतन के स्थान में केवल ३० प्रति- 
शत को इस सामान की बिक्री से पुरा किये जाने का प्रस्ताव हुझआ--यथे सब ऐसे 
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विचार ज़रूर हैं जिन पर जितना अधिक विचार होगा, उतना बुनियादी-योजना 
भी अपना सुधार करती चली जायगी। 


बेसिक-शिक्षा की प्रगति पर १९५६ की सरकारी रिपोर्ट * 


` हम पहले कह झाये हैं कि भारत के शिक्षा-मंत्रालय का एक सेंट्रल एड- 
वाइज़री बोडे फ़ एज्यूक्रेशन' है। इस बोड ने बेसिक-शिक्षा की . देख-रे के 
लिए एक बेसिक एज्यूकेशन स्टैडिग कमिटी' बनाई हुई है। इस कमेटी ने 
वेसिक-शिक्षा की वर्तमान स्थिति को ग्राँकने के लिए एक बेसिक एज्यूकेशन 
ग्रसेसमेंट कमिटी' बनाई थी जिसके संयोजक थे श्री रामचन्द्रन तथा सदस्य थे 
श्री आर० एस० उपाध्याय, डा० सय्यद अन्सारी तथा डा० एम० Sto पॉल | 
इन्होने ३ अगस्त १९५६ को अपनी रिपोर्ट बेसिक एउ्णूकेशन स्टैंडिग कमिटी' के 
सम्मुख प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में जो-कुछ कहा गया है, उसका सार निम्न है: 
(क) बेसिक-शिक्षा भ्रभी तक पूर्ण रूप से कहीं नहीं चल रही। भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में इसकी गति-विधि भिन्न-भिन्न है। प्रायः प्रान्तों में कुंछ विशेष- 
ga’ (Compact areas) चुन लिये जाते हैं, जिनमें प्राथमिक-शिक्षा में 
वेसिक-शिक्षा को आधार बनाया जाता है, परन्तु इन चुने हुए क्षेत्रों को छोड़ कर 
अत्य सब जगह पुरानी पद्धति से ही पढ़ाया जाता है। कहीं-कहीं तो नाममात्र कों 
सब प्राथमिकःपाठालाग्ों का नाम बेसिक-स्कूल रख दिया गया हैं, वस्तुतः 
उनमें कुछ भी वेसिकपना नहीं है। उत्तर-प्रदेश में सब प्राथमिक-पाठशालाएं 
बेसिक कहलाती हैं, परन्तु चलती वे पुराने ढरें से ही हैं । इस स्थिति को 
बदलना होगा। जब तक सब प्राथमिक-पाठशालाएं बेसिक नहीं बन जातीं, तब 
तक जो बेसिक के ढंग से चल रही हैं, उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता रहेगा! 
सिक्षा-संचालकों का इस पर दृढ़ विश्वास नहीं है। असल में केन्द्रीय-सरकार की 
किसी स्पष्ट घोषित नीति के ग्रभाव में वे लोग ढिलमुल-यकीनी से काम कर 
रहे हैं। इस दिशा में केन्द्रीय-सिक्षा-मंत्रालय को अपनी नीति स्पष्ट घोषित कर 
देनी चाहिए जिससे किसी को सन्देह न रहे कि देश की भावी शिक्षा का आधार 
वूनियादी-तालीम होगा। इस दृष्टि से यह ग्ावस्यक जान पड़ता है कि द्वितीय पंच- 
वर्षीय योज॑ना-काल के अन्दरःअ्नन्दर सब प्राथमिक-पाठशालाझों को बेसिक-पद्धति 
OS ढाल दिया जाय। 


(ख) बेसिक-शिक्षा का आधार यह है कि शिक्षा देते हुए किसी दस्तकारी 
को केन्द्र बनाकर सब विषय पढ़ाये जाँय। इस प्रकार दस्तकारी को केन्द्र बनाने 
में दो मुख्य बातें Sl एक बात तो यह हैं कि जिस दस्तकारी को आधार बनाया 
जाय, वह ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादक' हो । इस 'उत्पादकता' (Pro- 


* Give the concept of basic education aud show its progress 
in India. (1963) ; ; 
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ductivity) से कमाया जा सके | जो-कुछ कमाया जाय, उसमें कुछ पाठशाला 
के चलाने में काम आना चाहिए । दुसरी बात यह है कि जो दस्तकारी चुनी 
जाय उसके साथ अन्य विषयों में 'सह-सम्बन्ध' या 'समन्वय' (Correlation) 
हो सकना चाहिए। कमेटी का कहना है कि जहाँ-जहाँ भी वे गए, अधिकांश 
स्थानों पर यह कहा गया कि वेसिक-शिक्षा में वे उत्पादक-क्रिया' (Pro- 
ductive activity) के स्थान में 'विधेयक-क्रिया' (Creative activity) 
की तरफ़ अधिक-ध्यान दे रहे थे। इसका अर्थ यह है कि वे बेसिक-शिक्षा के 
आधारभूत सिद्धान्तो को नहीं समझते । बेसिक-शिक्षा में उत्पादक-क्रिया' 
तो विधेयक-क्रियाः ही होती है, aa: यह समझना कि “त्पादक-क्रिपा' से 
'विषेयकता' नहीं आती हे, ग़लत है। अक्सर कहा गया कि बच्चों को हम उत्पादन- 
कार्य में नहीं लगाना चाहते, परन्तु यह समझ नहीं श्राता कि अगर पाठशाला 
को कुछ भी आय हो जाय, तो किसी का क्‍या जाता है? इस दुष्टिकोण को 
बदलने की श्रावश्यकता है। “समन्वय' के विषय में, कमेटी के सदस्यों से यह 
कहा गया कि सब विषयों का समन्वय नहीं हो पाता, और न इस दिशा में शिक्षा 
पाये हुए शिक्षक ही मिलते हैं। कमेटी का कहना है कि 'समन्वय' का अर्थ सिर्फ़ 
स्कूल में सिखायी जाने वाली दस्तकारी से समन्वय करने का ही नहीं है, इस 
दस्तकारी के अलावा चारों तरफ़ की 'प्राकृतिक-परिस्थिति” तथा 'सामाजिक- 
, परिस्थिति” से भी समन्वय करके पढ़ाने की आवश्यकत्ता है। अगर. प्राकृतिक- 
`“ परिस्थिति की खोज की जाय, तो कई विषय इस परिस्थिति से समन्वित करके 
पढ़ाये जा सकते हूँ, इसी प्रकार अगर वालकों के चारों तरफ़ की सामाजिक- 
परिस्थिति की खोज की जाय, तो कई विषय सामाजिक-परिस्थिति से समन्वित 
करके पढ़ाये जा सकते Fl इस प्रकार स्थानिक हस्त-कौशल या दस्तकारी, 
प्राकृतिक-परिस्थिति तथा सामाजिक-परिस्थिति--ये तीन चीज़ें हैं, जि..के 
साथ 'समन्वय' या 'सह-संबंध' स्थापित किया जा सकता है। इन सब कामों के . 
लिए '्रनुसंघान-केन्द्र' तथां प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने की ग्रावश्यकता है। 


` कमेटी ने जो सिफ़ारिरों कीं, उन पर विचार करने के लिए अग्स्त १६५६ 
में सब प्रान्तों के शिक्षा-मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें निम्न 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- | 

“सब प्रान्तों के शिक्षा-मन्त्रियों का यह सम्मेलन इस बात को पुनः 
स्वीकार करता है कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की प्राथमिक-शिक्षा के संबंध 
में नीति बेसिक-शिक्षा पद्धति ही है। वेसिक-प्रणाली को क्रिया में परिणत करने के 
लिए प्रान्तों की सरकारें निम्न उपायों का श्रवलम्बन करें :-- 


(क) प्रत्येक प्रान्त में एक बेसिक एज्यूकेशन बोर्ड' स्थापित हो जिसमें 

. ` शिक्षा-विभाग तथा जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरंकारी 

. _ ` तथा.गरूसरकारी सदस्य सम्मिलित किये जाँय। जहाँ तक संभव 
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हो सके, माचे १९५८ से पहले-पहल हर प्रात में ऐसे बोर्ड बन जाने 
चाहि ॥ 

(ख) लाति की मुख्य-मुख्य बातें हर प्राथमिक-शिक्षा की 
पाठशाला में लागू की जाँय। जहाँ तक हो सके इन पाठशालाझ 
को क्रियात्मक ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जाय, श्रौर धीरे-धीरे 
हर प्राथमिक-पाठशाला को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के समाप्त 
होने से पहले-पहले वेसिक शिक्षणालय में परिवर्तित कर दिया 
जाय। 

(ग) जिन पाठयालाओं में ५ साल की बेसिक-शिक्षा हैं उनको जूनियर 
बेसिक स्कूल तथा जिनमें ८ साल की बेसिक-शिक्षा है, उन्हें सीनियर 
बेसिक-स्कूल का रूप दिया जाय, और पाँच-साला स्कूल झाठ-साला 
स्कूलों के लिए सहायक का काम करें, अर्थात्‌ गाँव के पाँच-साला 
स्कूल में शिक्षा पराप्त करने कें बाद बालक किसी केन्द्रीय स्थान के 
ग्राऊ-साला स्कूल में अपने दजे में भर्ती होसके। O 

(च) इन ८-साला सीनियर बेसिक-स्कूलों में जो छात्र शिक्षा प्राप्त करे, 
उनके लिए या तो पोस्ट-बेसिक-स्कूल खोले जाँय, या ऐसी व्यवस्था 
की जाय कि वे सैकेंडरी-स्कूलों में भर्ती किये जा सके । 

(ङ) बी० ए० से नीचे की योग्यता के छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने 
के जितने भी कालेज हैं, उन्हें द्वितीय-पंच-वर्षीय योजना-काल में 
बेसिक-प्रशिक्षण के लिए ढाल दिया जाय । 

(च) इण्टरमीजियेट बोर्डों तथा विश्व-विद्यालयों से बातचीत की जाय 

. ताकि बेसिक-स्कलों के छात्र सैकेण्डरी स्कूलों में.तथा पोस्ट-बेसिक 
स्कूलों के छात्र सीधा कालेजों में उच्च शिक्षा के लिए भर्ती हो सके । 

` यह काम शीध्य-से-शीध हो जाना चाहिए, द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना 
के पूरा होने से पहले-पहल तो हर हालत में हो जाना चाहिए।' 
इस प्रकार हमने देखा कि बेसिक-शिक्षा क्या है, और अपने देश में किस 
प्रगति से चल रही है। बेसिक-शिक्षा तो प्राथमिक-शिक्षा ही है। प्राथमिक के 
बाद माध्यमिक, विइव-विद्यालय की तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों पर भी विचार करना 
MAAT है। हम यहाँ इन पर क्रमशः विचार करेंगे । 


६. बेसिक-शिक्षा तथा पंच-वर्षाय योजनाएं 
प्रथम पंच-वर्षोय योजना तथा बेसिक-शिक्षा--प्रथम पंच-वर्षीय योजना में 
कहा गया था कि इस समय कहीं प्राथमिक विद्यालय ख़ोडे जा रहे हैं, कहीं बेसिक 
विद्यालय खोछे जा रहे हैं। यह परवृत्ति ठीक नहीं है। जब १६५२ में सेंट्रल 
' एडवाइजरी बोर्ड आफ एज्यूकेशन' ने यह तय कर दिया कि हमें बेसिक-शिक्षा 
को ही चलाना है, तब यह श्रावश्यक प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे सब प्राथमिक- 
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विद्यालयों को वेसिक में तब्दील कर दिया जाय। प्राथमिक-विद्यालयों को बेसिक 
में तब्दील न करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई दीखती है, वह भूमि की कमी । 
क्योंकि वेसिक-शिक्षणालयों में कृषि को प्रधानता दी जाती है, इसलिए विद्यालय 
की सफलता के लिए भूमि का होना अत्यावश्यक है। शिक्षा-मन्त्रालय के हिसाब के 
अनुसार ६ से १४ वर्ष के सव बच्चों को बुनियादी-तालीम देने के लिए 
३१,४६.४६० एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो अपने देश की कृषि की जाने 
वाली भूमि का कुल ०.६६ प्रतिशत भाग है। इस भूमि को प्राप्त करने के लिए 
कमीशन के कथनानुसार निम्न उपाय बर्ते जा सकते हैं :* 


(क) नये वेसिक-विद्यालप वहीं खोले जाँय और वतमान प्राथमिक- 
विद्यालय वहाँ बेसिक में तब्दील किये जाँय, जहाँ स्थानीय लोग कम-से-कम ५ 
एकड़ भूमि इस कार्य के लिए दान देने को और स्थानीय समाज या राज्य-सरकार 
प्रारम्भिक उपकरण तथा अन्य खर्चे वर्दाइत करने को तैयार हों। विहार में 
इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य हुआ है, वहाँ गाँव वालों ने बे सिक-विद्यालयों को 
भूमि दान में दी है, ऐसा ही दुसरी जगह भी हो सकता है | 

(ख) जहाँ सरकारी ज़मीन मिल सके या जहाँ जमींदारी उन्मूलन के 
परिणामस्वरूप सरकार के हाथ में कोई भूमि आ जाय, तो उस भूमि पर बेसिक- 
विद्यालयों का प्रथम अधिकार समझा जाय। 

(ग) सरकार की तरफ़ से कृषि के जो प्रदर्शन-खेत तैयार किये गये हैं, 
उन्हें बेसिक-संस्थाश्रों के स्टाफ़ के प्रशिक्षण के काम में लाया जा सके। 

(घ) जहाँ कहीं चकबन्दी की जाती है, वहाँ गाँव की सर्व-साधारण आव- 
इयकताओं की पुति का ध्यान भी रखा जाता है। इस ध्यान को रखते हुए बेसिक- 
विद्यालयों को भी गाँव की सर्व-साघारण आवश्यकताओं में से एक समझा जाय 
ale इस कार्यं के लिए भूमि प्रलग कर ली जाय। 

(ङ) भूमि को विद्यालय के नाम किये जाने की कानूनी-प्रक्रिया को सरल 
बनाना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। जो भूमि विद्यालय को मिले उसे 
उपजाऊ बनाने में सरकारी कृषि-विभाग को पूरा सहयोग देना चाहिए। 

(च) sax किसी जगह किसी तरह भी भूमि न मिळे तो उसे किराये पर 
लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

द्वितीयं पंच-वर्षोय योजना तथा बेसिक-शिक्षा--द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना 
में कहा गया था कि प्राथमिकःशिक्षा की समस्या के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा 
तो यह है कि प्राथमिक-शिक्षा का हमें विस्तार करना है; दुसरा हिस्सा यह है 
कि प्राथमिक-शिक्षा को हमें बेसिक-शिक्षा में ढाल देना है। | 


* What are the suggestions of the Planning Commission for 
solving the difficulties of basic schools with regard to land? (1956) 
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` ` प्राथमिक-शिक्षा कें विस्तार की समसया बड़ी जटिल है। प्राथमिक-सिक्षा 
६ से १४ वषं की आय्‌ तंकं दी जाती है। ६ से १४ वर्ष की शिक्षा के भी दो 
“भाग हैं।- ६ से ११ वपं की ALT का एक भाग तथा १२ से १४ वर्ष की श्रायु का 
-दुसरा भाग। ये दोनों 'एलीमेंटरी' कहलाते हैं, परन्तु इनमें से पहला प्राइमरी' 
-और दूसरा 'मिडल' कहलाता है। प्राइमरी' कक्षाओं (६-११ वर्ष) में प्रथम 
-योजना-काल में संख्या पर्याप्त बढ़ी है, परन्तु 'मिडल' कक्षाओं (१२-१४ वर्ष ) में 
“संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ी। प्राइमरी' में भी जितने बालक-बालिका पहली श्रेणी 
में दाखिल होते हैं, चार साल बाद उससे आधे रह जाते हैं, इससे स्पष्ट है कि 
प्राइमरी! में हमारी. शक्ति का. ५० प्रतिशत: भ्रपव्यय हो रहा है। अपव्यय' 
(Wastage) के अतिरिक्त एलीमेंटरी-शिक्षा के. स्तर पर 'ग्रप्रगतिशीलता' 
_(Stagnati0n) का प्रश्‍न भी कम महत्व का नहीं है। विद्यार्थी एक ही कक्षा में 
कई वर्ष तक पड़े रहते हैं। अपव्यय' को दूर करने के लिए सब से अच्छा उपाय 
. यह है कि जव naa के दिन हों, तब स्कूलों में छुट्टी रहे ताकि लड़के खेतों में माँ- 
वाप के काम में हाथ बँटा सके, अप्रगतिशीलता' को दूर करने के लिए अध्यापकों 
का. स्तर उच्च करने की आवश्यकता Jl 'एलीमेंटरी-सिक्षा की मुख्य समस्या 
कन्याशओं की शिक्षा है क्योंकि इस स्तर पर कन्याएं लड़कों से कम संख्या में शिक्षा 
ग्रहण कर रही हैं। तृतीय पंच-वर्षीय योजना-काल में इस स्तर पर हमें मुख्य 
तौर पर लड़कियों की शिक्षा की समस्या को ही हल करना पड़ेगा | इसलिए अभी 
* से एक बहुत बड़ी संख्या में भ्रध्यापिकाओं के प्रशिक्षण का कार्य जारी कर देना 
आवश्यक है। यह तो प्राथमिक-शिक्षा के विस्तार की बात हुई। 2 
` ` ` प्राथमिक-शिक्षा को बे सिक-शिक्षा में ढाल देने की समस्या भी कम जटिल 
"नहीं है। -प्रथम पंच-वर्पीय योजना-काल में पहले-पहल इस दिशा में विशेष तौर पर 
ध्यान दिया गया। १६५०-५१ में देश में १७५१ बेसिक स्कूल थे जो १९५५-५६ 
में १०,००० हो गये | इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या १९५०-५१ में १,५५,००० 
"थी जो १६५५-५६ में ११,००,००० हो गई। बेसिक द्रेनिग-स्कूलों की संख्या 
१९५०-५१ में ११४ थी, जो १६५५-५६ में ४४९ हो TE) यह सब कुछ होने 
पर भी war हम प्राथमिक-विक्षा को बेसिक में ढालने में बहुत पीछे हैं। प्रथम 
पंच-वर्षीय योजना के बाद 'एलीमॅंटरी'-कक्षाग्रों में पढ़ने वाले छात्रों में से बेसिक- 
शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या में कुल ४ प्रतिशत की वृद्धि gal इसका यह 
ग्रभिप्राय है कि ग्रभी हमें अपनी एलीमेंटरी-शिक्षा को बेसिक में तब्दील करने में 
काफ़ी समय लगेगा। इस दिशा में सवसे बड़ी कठिनाई आथिक है । दूसरी 
कठिनाई यह भी है कि जिन लोगों के हाथ में शिक्षा का काम है उन्हें इस शिक्षा 
का ज्ञान भी बहुत कम है। इन दोनों दिशाग्नों में सरकार को ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं। 
.  . तृतीय पंच-वर्षोय योजना तथा बेसिक-शिक्षा--प्रथम-योजना से ही प्राथ- - 
"मिकःधिक्षा को बेसिक के ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जा रहा है। तृतीय- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में शिक्षा-संबंधी सुधार--बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा २१३ 


योजना में ५७,७६० स्कूलों को बेसिक के ढांचे में ढाल दिया जायगा, WT जो 
नहीं ढाले जा सकेंगे उनकी दिशा बेसिक कर दी जायगी ताकि आगे चलकर वे 
सब ब्रेसिक में परिणत हो जायें। इसे काल में यह प्रयत्न किया जायगा कि बेसिक 
तथा नौन-बेसिक स्कूलों की पाठविधि एक-सी कर दी जाय और सब प्राथमिक 
स्कूलों में कोई-न-कोई 'हस्त-क्ला' (Craft) जारी कर दी जाय। सब प्राथ- 
मिक स्कूलों में ऐसे 'क्रिया-क्रलाप' (Activities) जारी किए जायें जिन पर 
अधिक व्यय नहीं होता। उदाहरणार्थ, समाज-सेवा, सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल- 
कूद के आयोजन--ये सब बेसिक शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए 
जारी किये जा सकते हैं। सब प्राथमिक-स्कूलों का दृष्टिकोण बेसिक बना देने के 
लिए उक्त योजनाओं का चलाना ज़रूरी Fl इन्हें साधारण-सी सहायता भी 
इस काल में दी जायगी और जो शिक्षक बेसिक-प्रणाली में दीक्षित्त नहीं हुए उन्हें 
थोड़े समय के लिए इस प्रणाली की शिक्षा दे दी जायगी । 


७. स्वतंत्रता-काल A माध्यमिक-शिक्षा 


AG की भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक ही देन है, और बह है-- 
'माध्यमिक-सिक्षा'। Hares के अपनी रिपोर्ट लिखने के पहले से यहाँ ईसाई पाद- 
रियों ने हाई स्कूल खोले थे। पादरी लोग जिस लगन से काम कर रहे थे, और 
उनके कार्य से भारतीयों में जो परिवर्तन ग्रा रहा था, उससे प्रभावित होकर सर 
चाल्सं are के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भारतीयों को शिक्षित करना 
्रावर्यक £1 वह पहले कम्पनी की नौकरी कर चुके थे, फिर पालियामेंट केः 
सदस्य बने, ओर कम्पनी के डायरेक्टरों के बोडं के चेयरमेन वने। १५१३ में 
जब कम्पनी को दुबारा श्राज्ञा-पत्र दिया गया तब उन्होंने १ लाख रुपया प्रति: 
वषे शिक्षा पर व्यय करने की शतं भी स्वीकृत करा ली। उसमें लिखा गया कि 
‘विद्या के पुनरुज्जीवन? (Revival of Learning) तथा विज्ञान की af’ 
(Promotion of Scientific knowledge) के लिए एक लाख ` we 
का व्यय किया जाय। पहले तो यही झगड़ा चलता रहा कि 'किस' विद्या का 
पुनरुज्जीवन किया जाय--संस्कृत तथा अरबी का, या अंग्रेज़ी का? बहुत देर 
तक कुछ काम न हुग्रा। अनेक भारतीय यही चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ही दीं 
जाय। राजा राममोहन राय ने तो इस श्राय का गवर्नर-जनरल को एक 
ग्रावेदन-पत्र भी दिया । १८१७ में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर नामक 
एक घड़ियों के व्यापारी के सहयोग से "हिन्द्र कालेज” की स्थापना की जिसमें 
अंग्रेज़ी पढ़ाई जाने लगी। १८३४ में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट लिख कर भंग्रेज़ी 
शिक्षा की जड़ें पाताल तक पहुँचा दीं। मैकाछे से पहले भी अंग्रेज़ी ढंग के स्कूलों 


की ही माँग थी, मंकाले ने उसी बात पर मोहर लगा दी। अंग्रेज़ी पढ़ कर ही जब | 


नौकरी मिलनी थी, तो कोई और-कुछ क्यों पढ़ता । आज जैसे नौकरी के लिए. 


हमारे बालक टाइप करना सीखते हैं, वैसे उस समय आजीविका के प्रश्‍न को: 
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हल करने लिए वे स्कूल में भर्ती होते थे, अंग्रेज़ी सीखते थे । १८३७ में न्याया- 
लयों की भाषा भी अंग्रेज़ी कर दी गई, १८४४ में लाड हाडिज ने घोषणा कर दी 
कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े-लिखों को नौकरियों में प्रधानता दी जायगी । इस सारी 
नीति का परिणाम यह हुआ कि “माध्यमिक cae घड़ाघड़ खुलने लगे। शिक्षा के 
लिए जितना रुपया स्वीकृत होता था उसमें से प्राथमिक-शिक्षा' पर कुछ व्यय नहीं 
होता था, 'माध्यमिक' पर ही सब व्यय हो जाता था क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी सिखाई 
जाती थी । 
हंटरं-कमीशन' .(१८८२) ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने सिफ़ारिश 
की कि सरकार को अपनी शक्ति “माध्यमिक-शिक्षा' से हटा लेनी चाहिए, यह 
काम प्राइवेट संस्थाओं के सुपुर्द कर देना चाहिए, उन्हें सहायता-मात्र दे देनी 
चाहिए। इसका परिणाम तो यह होना चाहिए था कि “माध्यमिक-शिक्षा' से 
बचे रुपए को सरकार 'प्राथमिकःसिक्षा' पर खर्चे करती | वैसा कुछ तो सरकार 
ने किया नहीं, इधर मेट्रिक की तैयारी कराने वाले स्कूलों की भरमार हो गई, 
स्कूल चलाना भी एक व्यापार-सा हो गया। मैट्रिक पास की, dto To किया, 
गौर कोई-न-कोई नौकरी हाथ लगी, फिर क्यों न स्कूलों की संख्या बढ़ती। 
जब स्कूल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए, तव इतने म ट्रिक-पास व्यक्तियों को नौकरियों 
की भी तंगी होने लगी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक-पास से बी० ए० का महत्व 
अधिक था, इसलिए कालेजों में बाढ़-सी झा गई। लड़का पढ़ सकता है या नहीं, 
इसकी पर्वाह नहीं थी, किसी तरह से इम्तिहान पास करके नौकरी का विचार 
बालकों को ग्रागे-दी-आआगे ले जाता था। युनिवसिटियों में ऐसे लड़कों की भरमार 
हो रही थी, जो घोट-घाट कर मेट्रिक तो पास कर आते थे, परन्तु प्रोफेसर का 
व्याख्यान नहीं समझ सकते थे। १६०४ और १६१३ में भारतीय शिक्षा की 
नीति' की घोषणा की गई जिसमें स्वीकार किया गया कि स्कूल की पढ़ाई निरुद्देश्य 
चल रही हँ, लड़कों के सम्मुख मैट्रिक पास करके युनिवसिटी में भर्ती होने के 
सिवाय कोई उद्देश्य नहीं होता। इनके परिणामस्वरूप एस० एल० सी० की 
परीक्षा रखी गई जिसका उद्देश्य यह था कि बालक मैट्रिक का इम्तिहान दिये बगेर 
mare किसी घन्ध में जाना चाहता है, तो इस परीक्षा को देकर जा सके १६२६ 
में 'हारटौग कमिटी' ग्रौर १६३७ में 'एबट तथा बुड' रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिनमें 
कहा गया कि स्कूल में ही विषयों का ऐसा विभाग हो जाना चाहिए जिससे बालक 
झपती रुचि के ग्रंनुसार ऐसे विषयों को चुन सके जो उसे जीवन में सहायक हों । 
प्रत्येक वालक 'युतिवसिटी' की शिक्षा के योग्य नहीं होता। अव तक तो पढ़ाई का 
ऐसा रूप था कि स्कूल में विद्यार्थी अपने को युनिबसिटी में भर्ती होने के लिए 
तैयार करता था। मेट्रिक पास हो गया, तो वह युनिवसिटी' में भर्ती हो गया, 
उसका भविष्य उज्ज्वल हो गया, नहीं तो सारी पढ़ाई पर पानी फिर गया। 
१९४६ में Gem एडवाइज़री dle ने "नरेन्द्र देव कमेटी” तथा सार्जेण्ट रिपोटं' 
पर पुनः विचार कर यह निश्चय किया कि स्कूल की माध्यमिक-शिक्षा' अपने में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में शिक्षा-संबंधी सुधार--बेसिक तथा सामाजिक शिक्षा २१५: 


पूर्ण होनी चाहिए, उसमें पढ़े हुए विद्यार्थी 'युनिवर्सिटी' में तो जाने ही चाहिए, 
परन्तु पाठविधि ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो बीच में छोड़ना चाहें, वे छोड़ कर 
किसी उद्योग-घंथे में भी लग सकं। अब तक माध्यमिक-शिक्षा का उद्देश्य 
_ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करना था, विश्वविद्यालय में लड़का 
भर्ती न हो सका, तो उसकी सारी शिक्षा बेकार थी, अब माध्यमिक-शिक्षा का 
दुष्टिकोण बदल गया, यह कहा जाने लगा कि वह अपने में पूर्ण होनी चाहिए। 
इस विचार को सम्मुख रखकर १६४८ से उत्तरप्रदेश में ८वीं श्रेणी के बाद eat 
से १२वीं श्रेणी तक साहित्यिक, रचनात्मक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक पाठ- 
विधियों का चलन किया गया और १०वीं तक स्कूल होने के बजाय १२वीं तक 
के स्कूल ATL अब १४ जनवरी १६५५ को ‘Gea एडवाइज़री बोर्ड ऑफ़ 
एज्यूकेशन' ने एक नया प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार माध्यमिक-शिक्षा के 
लिए ११वीं कक्षा तक का समय निश्‍चित किया गया है। बोर्ड का कहना है 
कि लड़के वेकार यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए भागते हैं। ११वीं के बाद उन्हें 
स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि जिस घंधे में वे जाना चाहें, जा सके। विश्व- 
विद्यालय में डिग्री का कोर्स चार की जगह तीन साल का होना चाहिए। इस लक्ष्य 
को सामने रखकर माध्यमिक-शिक्षा का पुर्ननिर्माण हो रहा है। कई प्रान्त इसे 
मान रहे हैं, कई नहीं मान रहे । 

१०-११-१२ नवम्बर, १९६३ को केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय की तरफ़ से 
सब शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक कान्फ़रेंस माध्य- 
भिक-शिक्षा पर विचार करने के लिए दिल्ली में बुलाई गई जिसमें निश्चय हुआ कि 
माध्यमिक-शिक्षा का काल प्राथमिक-शिक्षा को मिला कर १२ साल का होना 
चाहिए। श्राठ साल प्राथमिक-शिक्षा और चार साल माघ्यमिक-शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद विद्यार्थी को तीन साल कालेज की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 
कालेज में प्रवेश के लिए उसकी आयु १८ वर्ष होनी चाहिए। श्रगर अभी एसा 
नहीं हो सकता तो कम-से-कम लक्ष्य यही रखना चाहिए। 


८. साध्यमिक-शिक्षा पर मर्दालयार-कमीशन के सुधारात्मक विचार 


मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री मुदलियार की अध्यक्षता में 
१९५२ में एक सेकेण्डरी एज्यूकेशन कमीशन' नियुक्त किया गया जिसने १६५३ 

iai रिपोर्ट प्रकाशित की। माध्यमिक-शिक्षा के आदशे-स्कूल* का इस 
कमीशन ने जो चित्र खींचा है, उसका सार निम्न है:— 

» 4, “Examine critically the defects in the present educatio- 
nal system. (1951) a 

9. Review critically our present system of education and 

suggest reforms. (1961) 


न 
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(क) सुन्दर परिस्थिति (Proper Bnvironment)--कमीशन का 
कहना है कि सिक्षणालय की चारों तरफ़ की परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे 
विद्यार्थी को खुद-ब-खुद पढ़ने और काम करने की प्रेरणा मिले। इस' समय 
हमारेस्कलों के चारों तरफ़ ऐसी भही परिस्थिति होती है कि विद्यार्थियों को अपने _ 
झिक्षणालय के विषय में कोई अभिमान नहीं हो सकता । इसमें सन्देह नहीं कि 
इसमें आथिक कठिनाइयाँ हैं, परन्तु ्राथिक-कठिनाइयों के होते हुए भी शिक्षणालय 
के चारों तरफ़ की परिस्थिति को विद्यार्थियों, माता-पिताञ्रों तथा जनता के 
सहयोग से उत्तम बनाया जा सकता Si विद्यार्थी ही वाग़र-वग्रीचे, फुलवाड़ी 
लगा सकते हैं, छोटी-मोटी मरम्मत कर सकते हैं। पाठणाला के प्रत्येक कमरे 
को चार्ट, चित्र आदि से सजाने. का काम भी विद्याथियों के सहयोग से हो सकता 
है। बनी-बनाई सुन्दर परिस्थिति विद्याथियों को मिल जाय, इसको अपेक्षा 
वे स्वयं अपने उद्योग से उसे सुन्दर बनायें--इसमें उनका अधिक विकास होगा। 

(ख) पाठ्यान्तर कार्य (Extra-curricular activities) शिक्षा 
का उद्देश्य पुस्तक पढ़ा देना ही नहीं है, इसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
का सर्वाङ्गीण विकास है। शिक्षक का काम भिन्न-भिन्न रुचि के विद्याथियों के 
लिए ऐसे स्वेच्छा-कार्य' (हौबी), ऐसी 'प्रायोजनायें' (प्रोजेक्ट Tare कर देना है 
जिनसे प्रत्येक रुचि के विद्यार्थी के व्यक्तित्व का चौमु बा विकास हो सके। दुसरे 
शब्दों में शिक्षणालय किताबी शिक्षा का केन्द्र न होकर जीवन की कला सिखाने 
का केन्द्र हो जाना चाहिए। सिक्षणालय को सामुदायिक-जीवन से कटा हुआ न 
रख कर उसे सामुदायिक-जीवन का भ्रंग बनाने का यत्न करना चाहिए और जो 
कायं विद्यार्थी अपने समाज में होते देखता है, उन्हीं का छोटा रूप उसे शिक्षणालय 
में रीखना चाहिए। इस दृष्टि से भविष्य का माध्यमिक-शिक्षणालय' 'पुस्तक- 
पाठी-शिक्षणालय' होने के स्थान में 'क्रिया-पाठी शिक्षणालय' बनना चाहिए। 
इन शिक्षणालयों में चारों तरफ़ क्रिप्रा-ही-क्रिया, गति-ही-गति, यह काम हो रहा 
है, बह काम हो रहा है--यह दृश्य दीखना चाहिए, सिफ श्रध्यापक कृष्ण-पटट 
पर कुछ लिख रहा है, या वोल रहा हुँ--इतना ही नहीं। इनमें विद्यार्थी काम 
करते दीखने चाहिएँ, ठोडी पर हाथ रखे, भ्रध्यापक की तरफ़ टिकटिकाते नहीं। 
वाद-विवाद सभाएं, खेल के साम्मुख्य, समाज-सेवा के कार्य, पत्र-पत्रिकाएँ, चित्र- 
याला-संग्रहालय-विद्यार्थी जितने पाठविधि से ग्रतिरिक्त काम करें, थोड़े हैं। 

~ (7) -दस्तकारी तथा उत्पादक कार्य (Craft and productive 
work)—arent से हमारे शिक्षणालयों में विचारात्मक तथा क्रियात्मक म्रव्ययन 
में एक खाई पड़ी हुई है। इसे पाटने का सर्वोत्तम साधन यही हँ कि दस्तकारी 
तथा किसी उत्पादक-कार्य पर भ्रव भ्रधिक ध्यान दिया जाय । प्रत्येक शिक्षणालय 
में देसे कारखाने (वकंशाप) तथा दस्तफारी-गृह (Ae रूम) होने चाहिएँ 
जहाँ विद्यार्थी उपकरणों का प्रयोग कर सक । दस्तकारी से. श्रमिप्राय किसी हाथ 
के काम में समय बिताना ही नहीं होना चाहिए, इसका श्रमिप्राय'होना चाहिए 
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ऐसा काम जो ठोस हो, जो वास्तव में काम कहा जा सके | ऐसे काम सिर्फ़ सायन्स 
लेने वाले विद्यांथियों के लिए ही नहीं, mè लेने वालों के लिए भी श्रावश्यक होने 
चाहिएँ। ` शिक्षणालय की प्रयोगशाला ऐसी नहीं होनी चाहिएं जिसमें ब्यापक 
कें कहे Aare विद्यार्थी छोटे-मोटे परीक्षण कर लें, यह ऐसी होनी चाहिए जिससे 
विद्यार्थियों में भावी-आ्राविष्कर्ता वनने की नींव पड़ सके । ॒ 

(घ) पुस्तकालय (८०01-07३7) -—-इस समय माध्यमिकः 
शिक्षणालयों के पुस्तकालय एक वेकार-से पुस्तकालय हैं। उनका उपयोग छात्र 
ठीक-से नहीं कर पाते। इन पुस्तकालयों को जीवित-जागृत बनाने की आवद्य- 
कृता है। असल में जो काम विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग गाला का है, वही काम 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में पुस्तकालय का है। छात्रों में पुस्तकालय का ज्यादा- 
से-ज़्यादा उपयोग करने की भावना पैदा करनी चाहिए। पाठ-विधि की पुस्तकों 
में सैंकड़ों ऐसी समस्‍यायें ग्राये-दिन उठती रहती हैं जिनका हल पुस्तकालय की 
दूसरी पुस्तकों के सिवाय न्य कहीं मिल नहीं सकता। पाठ-विघि की कोई पुस्तक 
पूर्ण नहीं होती। शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष का काम विद्यार्थियों को ऐसी 
पुस्तकों की तरफ़ प्रेरितं करते रहना होना चाहिए जिससे छात्र पाठ-विधि !के 
ग्रत्िरिक्त अन्य पुस्तकों, का अधिक-से-ञ्रधिक उपयोग कर सके। इस दृष्टि से 
पुस्तकालयाध्यक्ष के काम में हर किसी को नहीं, अपितु उस काम के दक्ष व्यक्ति 
को ही लगाना चाहिए और पुस्तकों से नोट आदि छेने की पुरी सुविधा का 
प्रवन्ध होना चाहिए। 

(ङ) शिक्षणालय एक समुदाय है (School as a community )— 
इस समय हमारे शिक्षणालय तथा हमारा समाज दोनों CH-gue से कटे हुए हैं 
इनका आपसी कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षणालय में छात्र भूल जाता है कि वह 
एक बड़े समाज का अंग हैं, घर में भ्राकर वह भूल जाता है कि गिक्षणालप भी 
चर जैसी कोई संस्था है। इस ग्रवस्था को बदलना होगा। हमें ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करनी होगी जिससे घर से पाठशाला में ग्राकर विद्यार्थी अनुभव करे कि 
उसके घर की और समाज की जो समस्‍यायें हैं, उन्हीं को उसे पाठशाला में हल 
करना है, और पाठ ला से जब वह घर जाये तो अनुभव करे कि पाठशाला में 
जो नयी बातें उसने सीखी हैं उनसे उसके घर की, समुदाय Ae समाज की समस्‍यायें 
हल होती हैं। पाठशाला जब विशाल समुदाय के अन्तगंत एक छोटे समुदाय का 
रूप घारण कर लेगी तब यह सही मायनों में व्यक्ति के विकास का साधन बनेगी | 
अगर पाठशाला के छात्र अपने आस-पास की गन्दगी को दूर करने में, वहाँ के 
मच्छरों को कम करने में, वहाँ की गन्दी नालियों को सफ़ा रखवाने में, वहाँ 
की जनता की सामाजिक तथा आथिक समस्याग्नों को हल करने में सहायक बन 
ग्रौर आस-पास के गाँवों के लोगों को समय-समय पर अपने यहाँ बुलाकर उन्हे 
अपनी समस्याओं का रूप समझते के लिए प्रेरित कर सक, तो पाठशाला तथा 
समुदाय का एक-दूसरे से संपक स्थापित हो जाय, और वे एक-दूसरे से कटे रहने के 
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बजाय एक-दूसरे से जुड़ जाँय । छात्रों को जब इस प्रकार अपने चारों तरफ़ समुदाय 
की वास्तविक समस्याओं को हल करना होगा तब वे मिलकर काम करना, नियन्त्रण 
में रहना, एक-दूसरे की मदद करना, बड़ों के श्रधीन रहना, संगठन करना, दूसरों 
से काम लेना ग्रादि सब-कुछ स्वयं सीख जायेंगे। इस समय साल में केवल एक 
वार पाठशाला के संचालकों तथा छात्रों के माता-पिता का संपक होता है, वह भी 
जब कभी वाधिक उत्सव हो। इस श्रवस्था को बदल कर शिक्षकों तथा ATAT- 
पित्ताम्रों का, पाठशाला तथा समाज का लगातार का संबंध उत्पन्न करने की श्राव- 
इयकता है ताकि अपने को छात्र पाठशाला तथा घर में सदा समाज की समस्याओं 
को हल करता हुआ अनुभव Be | 
(च) शिक्षकों का दृष्टिकोण बदलना (Re-orientation of 
Teachers) इस समय शिक्षक-वर्गे यह समझत्ता हैँ कि और कोई घंघा नहीं . 
तो आजीविका कमाने का यह निखिद धंधा ही सही। इस दृष्टिकोण को बदलना 
होगा । प्रत्येक शिक्षक को यह समझना होगा कि वह एक अद्वितीय समाज-सेवा 
का कार्य कर रहा है, उसी में उसका अपना विकास तथा उन्नति भी है। उसे 
सदा मनोविज्ञान तथा शिक्षा-संबंधी साहित्य एवं शिक्षा-संबंधी प्रगतिशील विचारों 
के सम्पक में रहना होगा। विद्याथियों के साथ उसका प्रेममय, मंत्रीधूर्ण सम्बन्ध 
होना श्रावदयक है। शिक्षंक लोग विद्यार्थियों की भिन्न-भिन्न समस्याओं को समझें 
और प्रत्येक विद्यार्थी भी अपनी भिन्न-भिन्न समस्याओं को समझे--एंसी परिस्थिति 
उत्पन्न करनी होगी | जिस संस्था में श्रध्यापक रीब जमाने में लगे रहते हैं और 
विद्यार्थी सदा उनसे डरते रहते हैं, वे संस्थाब प्रगति नहीं कर सकतीं । इस परि- 
स्थिति a अध्यापकों तथा विद्याथियों की सदा टक्कर रहा करती है और दोनों 
अपना वुरे-से-बुरा रूप प्रकट किया करते हैं। भ्रध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच की 
दीवार टूट जानी चाहिए। श्रध्यापक का रौब उसके प्रेम, मेहनत और विद्यार्थियों 
के प्रतिं सदाशयता पर ग्राश्रित होना चाहिए। 
इस समय परीक्षा-प्रणाली को श्रावश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। 
इस प्रथा को बदलना होगा। विद्यार्थी पाठशाला तथा घर में जो काम करते हैं, 
उसे अधिक महत्व देना होगा। विद्यार्थी के प्रतिदिन के कार्य का पूरा व्यौरा रख 
कर, उसके आधार पर उसे तरक्की देना ठीक होगा। यह भी देखना होगा कि 
पुस्तक-पाठ के स्थान में समाज-सेवा, नियन्त्रण, सहयोग, नेतृत्व आदि में वह कसा 
है। पुस्तक-पाठ के साथ-साथ इन बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा AIT 
इनका भी वैसा ही व्यौरा रखना होगा जैसा किताबों की पढ़ाई का । अध्यापकों 
सें इस नवीन दृष्टिकोण के उत्पन्न हो जाने पर हमारी माघ्यमिक-शिक्षा ठीक रास्ते 
पर चल पड़ेगी । ; 
(छ) पाठशाला की स्वतन्त्रता (Freedom of ऽch००।)--इस 
समय अध्यापक लोग यह शिकायत्त करते हैं कि मुख्याध्यापक उन्हें निश्चित नियमों 
में बाँचे रखते हैं, उन्हें श्रपने ढंग से किसी प्रकार का शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षण 
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करने की कोई स्वतन्त्रता नहीं है; मुख्याध्यापक लोग यह शिकायत्त करते हैं 
कि डिपार्टमेंट ने उन्हें लोहे की साँकल से बाँध रखा हैं, उन्हें ज़रा भी इधर-उधर 
होने की श्राजादी नहीं है। सेकण्डरी एज्यूकेशन कमीशन' का कहना है कि शिक्षा 
के क्षेत्र में इस प्रकार की कड़ाई की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा-विभाग की तरफ़ से 
शिक्षा-संचालकों को अपने क्षेत्र में आज़ादी से चलने की छूट होनी चाहिए-- 
इसमें कुछ खतरा अवश्य है, परन्तु इस खतरे को उठाना शिक्षा के हित में है। 

इसी से कोई नवीन विचार उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक शिक्षा-विभाग इस प्रकार 
की स्वतन्त्रता नहीं देता, तब तक भी भिन्न-भिन्न शिक्षणालय अपने-अपने क्षेत्र में 
कई स्वतन्त्र कायं कर सकते हैं जिन पर किसी प्रकार का शिक्षा-विभाग प्रतिवन्ध 
नहीं लगाता। उदाहरणार्थ, ऊपर जो परामश दिए गए हैं, उनमें से कई बिना किसी 
रोक-टोक से क्रिया में परिणत किये जा सकते हैं, उन्हें करने में क्या पत्ति है ? 


९. विइवविद्यालय को शिक्षा 


१८३९ में मैकाले ने लिखा था कि इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों की 
आवश्यकता है जो शासकों तथा शासितों में दुभाषिये का काम कर aa | ऐसे 
ही व्यक्ति पैदा करने में शिक्षा का सम्पूर्ण संगठन लगा हुआ था। १८५७ से 
पहले स्कूल और कालेज यह काम कर रहे थे, १८५७ में यूनिवर्सिटी एक्ट' पास 
किया गया जिसके अनुसार कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास के विश्व-विद्यालयों की 
स्थापना की गई रौर उन्होंने मैकाले का काये शुरू कर दिया | | 

प्रारम्भ में विश्वविद्यालय का काम परीक्षा लेना तथा भिन्न-भिन्न कालेजों 
को अपने साथ सम्बन्धित रखना था। धीरे-धीरे इस बात को अनुभव किया जाने 
लगा कि केवल परीक्षा छेने वाली संस्था पढ़ाने-लिखाने के क्रियात्मक क्षेत्र, से 
सर्वथा कटी रहती है, अतः वास्तविकता से दुर रहती हैं। इस तथा HA दोषों को 
दूर करने के लिए १६०२ में 'युनतिवसिटी कमीशन' नियुक्त किया गया जिसकी 
सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिए १६०४ में “इण्डियन यूनिवर्सिटी Ute’ 
पास किया गया जिसमें यह निश्‍चय किया गया कि विद्व-विद्यालयों का काम 
केवल परीक्षा लेना ही न होगा, वे पढ़ाने-लिखाने का भी काम करेंगे, अपने 
SHAUL, प्रोफ़ेसर रखेंगे, अपने पुस्तकालय तथा परीक्षण-शालाएं बनायेंगे। भ्रब 
तक सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित न थी, वे जन्म-भर सदस्य रह सकते थे, 
सब सरकारी आदमी होते थे। इस एक्ट के अनुसार संख्या निश्चित कर दी गई, 
और सदस्यता का समय ५ वर्ष कर दिया गया। सिन्डीकेट के सदस्यों को अब तक 
कोई वैधानिक अधिकार न था, उन्हें भी वैधानिक अधिकार दे दिया गया। अरब 
तक विद्व-विद्यालय अपने आधीन कालेजों का निरीक्षण भी नहीं कर सकते थे, 

इस एक्ट के ग्रनुसार उन्हे निरीक्षण का भ्रधिकार भी दिया गया। यह सबःकुछ 
इसलिए किया गया क्योंकि अव तंक यह समझा जाता था कि शिक्षा का SERA 
पढुते-पढ़ते हर विद्यार्थी का विश्व-विद्यालय में भर्ती हो जाना है। इसी लिए तो 
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विद्व-विद्यालयों के लिए शिक्षा के हर स्तर को देखना आवश्यक समझा TAT | 
परन्तु अब दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। यह समझा जाने लगा है कि हर लड़के 
का विद्व-विद्यालय में आना जरूरी नहीं हैं; भौर इसी दृष्टि से माध्यमिकः 
शिक्षा पर विइव-विद्यालय की देख-रेख रखने के बजाय उसे स्वतन्त्र बनाया जा 
रहा है। 
१६१७ में भारत-सरकार ने कलकत्ता युनिवसिटी कमीशन' नियुक्त किया, 
इसके अध्यक्ष के नाम पर इसका नाम 'सैडलर-कमीशन' भी था। :संडलर- 
कमीशन' ने अनेक सिफ़ारिशें कीं जिनमें से मुख्य यह थी कि इस समय धुनितरसिटी के 
११-१२वीं के छात्रों की योग्यता स्कूल के विद्यार्थियों की-सी होती है, ग्रतः ये 
HATE कहने को तो यूनिवर्सिटी की कक्षाएं हैं, परन्तु वास्तव में स्कूल की ही हैं। 
इस उद्देश्य से उन्होंने सिफ़ारिश की कि इन दोनों को अलग-अलग करके 'इण्टर- 
मीजियेट' कालेजों की युनिवसिटी से अलग स्थापना की जाय। 'युनिवसिटियों' 
पर जो अनावश्यक बोझ रहता है वह भी इससे कम हो जायगा, और वे NIAT काम 
करने में स्वतंत्र हो जाँयगी। मैट्रिक तथा इण्टरमीजियेट की पाठविधि बनाने 
तथा परीक्षा लेने का कार्य गुनिवर्सिटी' को न करके बोर्ड Al सेकण्डरी एण्ड 
Rea fete एज्यूकेशन' को करना चाहिए। यद्यपि यह कमीशन कलकत्ता 
युनिवसिटी से संबंध रखता था, तो भी 'सँडलर-कमीशन' की इन सिफारिशों को 
अनेक प्रान्तों ने अपना कर उनके अनुसार पृथक बोडों का निर्माणं कर 'युनिवसि- 
टियों' का बोझ हल्का कर दिया | 
“युनिवसिटियाँ' दो प्रकार की G1 एक तो ऐसी जो एक ही जगह के 

विद्याथियों को पढ़ाने का प्रवन्ध करती हैं, इन्हें यूनीटरी' (Unitary) कहा 
जाता हैं; दूसरी वे जिनमें पढ़ाने'का प्रबन्ध तो होता ही है, परन्तु दुसरे कालेजों 
का भी उनके साथ सम्बन्ध होता है, इन्हें ऐफ़िलियेटिंग' (Affiliating) कहते 
हैं। अलीगढ़, अलाहाबाद, बनारस, ढाका, Tara, दिल्ली, मंसूर, हैदराबाद, 
टावनकोर के विश्‍व-विद्यालय 'यूनीटरी' हैं; AMI, आन्ध्र, बम्बई, कल हत्ता, 
मद्रास, पटना, पंजाब, उत्कल तथा राजपूताना के विएंब-विद्यालय 'एफिलियेटिग 
हुँ। 
विश्वविद्यालय-शिक्षा पर राधाकृष्णन-कमीशन के सुधारात्मक विचार 


भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से भारतीय सरकार 'विए्व-विद्यालयों' की 
THA को नवीन दृष्टिकोण से हल करने में लगी हुई है, और इसलिए १६४८ 
में श्री राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक “युनिवसिटी कमीशन' बनाया गया। 
इसकी रिपोर्ट माचे १९५० में प्रकाशित हुई। इस कमीशन की निम्न सिफारिशों 
` म 
. (१) इस कमीशन ने सिफ़ारिश की कि इण्टरमीजियेट कक्षा को हुटा कर 
o गुनिवसिटी में बी० Co का कोस तीन साल का कर दिया जाय। 
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(२) 


(३) 


हायर सेकण्डरी स्कल का कोर्स ११ साल का हो। इण्टरमीजियेट 


- कक्षा को हटा दिया HTT | 


अधिकांश विद्यार्थियों के लिए Aia तथा प्राविधिक 
(Industrial and Technical) शिक्षा का प्रबंध किया जाय | 
११वीं पास कर ज़्यादातर लड़के इसी तरफ़ जाँय और सिर्फ़ वे 
विद्यार्थी विइव-विद्यालयों में भर्ती हों जो उस शिक्षा से वास्तविक 
लाभ उठा सकें। इस प्रकार विश्व-विद्यालयों की अनावश्यक भीड़ 
कम हो जायगी और नियन्त्रण का प्रश्‍न भी बहुत-कुछ हल. हो 
जायगा | : 


भारतवर्ष ग्राम-प्रधान देश हैं। ग्रामों की परिस्थितियों के ग्रनुकूल 


_ ग्राम-विशव विद्यालयों (Rural universities) की स्थापना की 


(४) 


(8) 
(७) 


जाय जिससे इनमें पढ़े हए विद्यार्थी ग्रामीण-जीवन में भाग ले सक, 
आजकल की तरह उससे सर्वथा कट न जाय | 


विद्याथियों तथा अध्यापकों में आ©जकल निकट का कोई संबंध नहीं 
है। इसका मुख्य कारण विद्यार्थियों की संख्या का अधिक होना g | 
ट्यूटोरियल-पद्धति को जारी करके गुरु-शिप्य-संत्रंब को बढ़ाया 
जाय झौर हर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम करने का प्रयत्न 


` किया जाय। 


कोस में पुस्तके निश्चित करने के स्थान में विषय पर आधिपत्य प्राप्त 
करने की प्रेरणा विद्यार्थियों को दी जाय जिससे वे उस विषय पर 
अधिक-से-पअधिक पुस्तकं पढ़ें। इससे उनमें ग्ात्म-निर्भरता तथा 


-नबस्फुरणा उत्पन्न होगी | 


Tait साहित्य का विषय अनिवार्य न रहकर ऐच्छिक कर दिया 
जाय, परन्तु हिन्दी का अध्ययन निवारय हो । 


ब्रिटेन की युनिवसिटी ग्राण्ट्स कमेटी' की तरह अपने देश में भी एक 
य निवसिटी aea कमीशन' स्थापित किया जाय जिसका काम 
यू निवसिटियों की श्रावश्यकता की देख-रेख करना तथा उन्ह सहायता 
देना हो। अध्यापकों का वेतन चढ़ाया जाय। 


: . राधाकृष्णन-क्रमीरान के ये सुझाव बड़े महत्वपूर्ण हुँ आर उनक अनुसार 
शिक्षा का सुधार होता ही चाहिए। 'मुनिबसिदी ग्रान्द्स कमीशन की स्थापना 
सरकारी विज्ञप्ति a: भ्रन्‌सार दिसम्वर १६५४ में कर दी गई, नवम्बर १६५६ 
में वैधानिक तौर पर इसकी पालियामेंट के अधिनियम द्वारा स्वीकृति दे दी गई। 
चीरे-धीरे शिक्षा के श्रन्य क्षेत्रों में भी कमीशन की निदिष्ट दिशा में सुधार हो 


रहे हैं । 
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१०. प्रौढ़ तथा सामाजिक शिक्षा" 


(क) प्रौढृ-शिक्षा--प्रत्येक देश में ग्रशिक्षितों की संख्या पर्याप्त रहती है। 
इन ग्रशिक्षितों में बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष सभी सम्मिलित हैं। अगर देश को शिक्षित 
करना है, तो निरक्षरता तथा अशिक्षा के हर पहलू पर आक्रमण करना होगा। 
वालको की शिक्षा के लिए तो स्कूल-काछेज खोले जाते हैं, परन्तु बालक ही तो 
अशिक्षित नहीं हैं। प्रौढ़ लोग जो भ्रशिक्षित है उनकी संख्या भी हर देश में काफ़ी 
होती है। इस कारण शिक्षा का आन्दोलन दो छोरों से चलता है। एक छोर 
से इस आन्दोलन द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है, दुसरे छोर से प्रौढ़ों तथा 
gat को शिक्षित किया जाता है। दुसरे छोर से शिक्षा के इस आन्दोलन को प्रौढ़- 
शिक्षा कहा जाता है। 

१८वीं शताब्दी के ग्रन्त रें ब्रिटेन में तथा १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में 
अमरीका में Stefan’ के प्रयत्न प्रारंभ हुए। डेनमाकं तथा स्विट्जरलैंड में 
भी इन परीक्षणों को किया गया | रूस में तो यह परीक्षण बड़े उत्साह से किया गया | 
चीन, ईरान, टर्की ने भी प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ाना-लिलाना सिखाने के सराहनीय 
प्रयत्न किये। 


भारत में जब चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में राज-सत्ता भ्रायी तब अनेक 
प्रान्तों में 'प्रौढ़शिक्षा' का आन्दोलन जारी किया गया। १६३७ में मोगा में 
'ढ़-शिक्षा सम्मेलन' बुलाया गया जिसमें अमरीका के डा० लाबेक ने भ्रपने 
फ़िलिपाइन के परीक्षण के आधार पर इस देश में भी आन्दोलन खड़ा करने का 
प्रतिनिधियों को उत्साह दिया। इन आन्दोलतों के परिणामस्वरूप इंडियन 
एडल्ट एज्यूकेशन एसोसियेशन' की स्थापना हुई । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 'हर पढ़ा 
एक और पढ़ाये' (Each one teach 07९) का श्रान्दोलन जोर-शोर से चला | 
१९३०-३९ में सब प्रान्तों में मिलाकर ४,७३३ प्रौढ़-स्कूल खुल गये थे जिनमें 
१,४४,९८३ प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे। भारत जैसे देश में जिसमें सिर्फ़ 
२३.७ प्रतिशत ही शिक्षितां हैं प्रौढ़-शिक्षा' के आन्दोलन से ही शीधा-से-शीध 
निरक्षरता को दुर किया जा सकता g | 
(ख) सामाजिक-शिक्षा--हमने अभी कहा कि भारत में जब पहले-पहल 
शासनाधिकार अपने लोगों के हाथ में प्राया था, तब १६३७ में साक्षरता श्रान्दो- 
जन बड़े जोरशोर से चला। इस बीच द्वितीय विद्व-युद्ध आ पड़ा और प्रौढ़- 
शिक्षा आन्दोलन की प्रगति रुक गई। इसके बाद १६४६-४७ में यह आन्दोलन 
फिर से शुरू हुआ परन्तु तव यह श्रान्दोंलन 'प्रौढ-शिक्षा (Adult education) 


_ » What is ‘Social Education’? Review the steps being taken 
by the State government for its promotion. (1962) 
+ INDIA—1962, पुष्ठ ७८। 
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का आन्दोलन न रह कर एक व्यापक रूप धारण कर चुका था, और इसका नाम 
प्रौढ़-शिक्षा' की जगह 'सामाजिक-शिक्षा' (Social education)——7¢ 
हो गया था। इस समय तक यह अनुभव किया जाने लगा था कि प्रौढ़ व्यक्तियों 
को केवल अक्षर सिखा देना ही काफ़ी नहीं है, अक्षराभ्यास के साथ-साथ उन्हें 
नागरिकता की अन्य वातें भी सिखाई जानी चाहियें जिससे प्रत्येक निरक्षर 
प्रौढ़-व्यक्ति अक्षर सीखने के साथ-साथ ही समाज का एक उत्तम अंग भी वन 
सके। 

(ग) सामाजिक-शिक्षा के कार्यक्रम का व्यापक रूप--सामाजिक-शिक्षा 
केवल अक्षर सिखा देना नहीं है। १९४८ में साभाजिक-शिक्षा ने आन्दोलन का 
एक व्यापक रूप धारण कर लिया और इसमें निम्न ५ वातों का समावेश किया 
गया: 

(1) साक्षरता का व्यापक प्रचार, 
(ii) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियमों की जानकारी, 
(iii) आर्थिक-स्थिति के सुधार का यत्न, 
(iv) नागरिकता के अधिकारों की जानकारी, 
(४) मनोरंजन के साधनों का उपस्थित करना ।* 

इस प्रकार के पंच-सूतरी प्रोग्राम के कारण जो आन्दोलन १९३७ में प्रौढ़- 
शिक्षा' के रूप में शुरू हुआ था वह १९४८ में 'सामाजिक-शिक्षा' का व्यापक रूप 
धारण कर गया | 

सामाजिक-दिक्षा के इस पंच-सूत्री प्रोग्राम को और अधिक व्यापक बनाने के 
लिए केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री ने २१ मई १६४८ ई० को एक प्रेस सम्मेलन बुला कर 

इसे द्वादश-सूत्री प्रोग्राम का रूप दे दिया। इस द्वादश-सूत्री प्रोग्राम को १६४६ में 
सरकार ने स्वीकार कर लिया मरौर इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया। यह हादश- 
सूत्री प्रोग्राम निम्न था: 

(i) गाँव की पाठशाला सिफ बालकों के लिए शिक्षा का केन्द्र नहीं 
होगी, वह. सामाजिक-शिक्षा का भी केन्द्र होगी। उसमें सर्व 
साधारण के लिए श्रक्षराभ्यास, मनोरंजन आदि का कार्यक्रम होगा । 

(अ) गांव की पाठशाला में बालकों, युवकों तथा भ्रौढ़ों के लिए अलग- 

अलग समय होगा | | ; 

(iii) कुछ दिन हफ्ते में सिफ़ लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए होंगे। 
See (cree कवि O, 

# “Social edueation implies an all-comprehensive 
programme of community uplift through community action. 
Social education, thus, comprises literacy, health, recreation and 
‘home life of adults, training in citizenship and guidance in 
improving economic efficiency. —Third Five Year Plan (p. 599) 
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(iv) प्रोजेक्टर और लाउड स्पीकर लंगी मोटर गाँव-गाँव में प्रचार- 
कार्य करेंगी। ` हे PR 
(४) रेडियो द्वारा प्रौढ़ों की समाज-शिक्षा के विशेष, प्रोग्राम का प्रबन्ध 
होगा । . ? Sie ai 
(vi) स्कूलों में जनता को निमन्त्रित करके शिक्षाप्रद नाटक खेले जायेंगे। 
(vii) शिक्षाप्रद गाने-वजाने की व्यवस्था होगी । 
(viii) किसी दस्तकारी की शिक्षा का प्रवन्ध होगा । . 
. (15) स्वास्थ्य, कृषि, गृहोद्योग, सहकारिता पर भाषण होंगे । ` 
(x) अच्छे-अच्छे सिनेमा शो का प्रवन्ध किया जायगा | 
(xi) सामूहिक खेल-कूद का श्रायोजन किया जायगा। 
(xii) प्रदशिनी तथा मेलों की व्यवस्था की जायगी। 


सामाजिक-शिक्षा की प्रक्रिया 


(क) दिल्‍ली में--'सामाजिक-शिक्षा' का कार्य-क्रम भारत-सरकार की 
देख-रेख में दिल्ली राज्य में बहुत भ्रच्छी तरह चल रहा है जिससे स्पष्ट होगा कि 
सामाजिक-कार्यं की प्रक्रिया क्या है? दिल्‍ली राज्य में ३०५ गाँव हैं, ४८४ 
वगेमील क्षेत्र है, और भ्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त है। वहाँ की कार्य- 
प्रणाली इस प्रकार चलती है। पहले-पहल चार जीप-गाड़ियों का काफ़िला गाँव 
में आता है। एक गाड़ी पर स्टेज होती ह, दूसरी में लायब्रेरी होती है, तीसरी में 
प्रदिनी की कुछ वस्तुएँ होती हैं, चौथी में शिक्षा-फ़िल्म होती है। ये सब fret 
केन्द्रीय गाँव में जाकर वहाँ मेला-सा लगा देते हैं। खेल-तमाशे होने लगते हैं, 
लोग यह सब देखने के लिंए दुर-दुर से ग्राने लगते हैं। इस काफ़िझे का काम 
स्थानीय व्यक्तियों से संपक स्थापित करना तथा शिक्षा-संबंधी बातों के लिए गाँव 
वालों में दिलचस्पी पैदा कर देना है। यह सब कर लेने के बाद यह काफ़िला 
आगे निकल जाता है। इसके बाद २०-३० शिक्षक आकर ४ या ६ सप्ताह तक 
यहाँ रह कर सामाजिक-शिक्षा' का कार्य शुरू कर देते-हैं। ये प्रौढ़ व्यक्तियों को 
्रक्षराम्यास कराते हैं, स्वास्थ्य तया स्वच्छता के नियमों की उन्हें जानकारी देते 
हैं, उनसे नागरिकता की चर्चा करते हैं। जब ये २०-३० शिक्षक अपना काम 
समाप्त कर लेते हैं तव स्थानीय शिक्षक उनका काम संभाल लेते हैं। जीप- 
गाड़ियों का काफिला, उनके पीछे आनेवाले २०-३० शिक्षक इसी प्रकार ग्रागे- 
आगे भिन्न-भिन्न गाँवों में अपना कार्य करते जाते हैं। केन्द्र की तरफ़ से दिल्ली 
राज्य में जो कार्य हो रहा है वैसा ही कार्य अन्य राज्यों की सरकारें अपने-अपने 
क्षेत्र चुन कर कर सकती हैं। ey: 
..(ख) उत्तर प्रदेश में--उततरभ्रदेश में सामाजिक-विक्षा के.प्रसार के लिए 


` 


e खोड़े गये हैं, e eE 
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वित्तरण किया जा रहा है, रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं, महिला-मंडलों की 
स्थापना की TE | 

इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी सामाजिक-शिक्षा का कार्य चल रहा है। 

: सामाजिक शिक्षा की प्रगति 

केन्द्रीय-सरकार की तरफ़ से* 'सामाजिक-शिक्षा' के क्षेत्र में कुछ कार्य हो 
रहे हैं जिनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है 

(क) नव-शिक्षितों के लिए साहित्य का निर्माग--जेसा पहले कहा जा 
चुका है, अपने देश में १९५१ में कुल १६.६ प्रतिशत साक्षर थे, १९६१ में यह 
संख्या २३.७ प्रतिशत हुई। अगर प्रारंभिक-शिक्षा' निःशुल्क तथा अनिवाये 
भी कर दी जाय, तो भी प्रौढ़-अशिक्षितों की वजह से शत-प्रतिशत जनता शिक्षित 
` नहीं हो सकेगी । अगर प्रौढ़ों को साक्षर वना दिया जाय, तव तो साक्षरता की 
समस्या वहुत-कुछ हल हो जायगी। एक तरफ़ १४ वर्ष तक के वालक-वालिका 
शिक्षित होंगे, दुसरी तरफ़ प्रौढ़ शिक्षित होंगे। दोनों सिरों से शिक्षा के फॅलने 
से जनता में झिक्षितों का प्रतिशत ग्पने-आप वेग से बढ़ेगा । इन प्रौढ़ों को कसे 
शिक्षित किया जाय, इनके लिए किस प्रकार की पुस्तक तैयार की जाँय--यही सव 
अनुसन्धान करने के लिए सरकार की सहायता से मार्च १६५६ में जामिया मिलिया 
इस्लामिया में दिल्‍ली में एक केन्द्र खोला गया जिसने नव-शिक्षितों के उपयोग के 
लिए नमूने की १२ पुस्तकं तैयार कों। जून १६५७ में नव-शिक्षितों के लिए नमूने 
के इस साहित्य का निर्माण समाप्त हो गया जिस पर ४० हज़ार के लगभग व्यये 
हुझ्रा | 

(ख) प्रौढ़ शिक्षणालय खोलने फी योजना--प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए 
शिक्षंणालय खोलने की एक और योजना जुलाई १६५७ में जामिया सिलिवा 
इस्लामिया के ही सहयोग से चलाई गई जिसका ग्राधारभूत विचार यह था कि 
सामाजिक-शिक्षा को देश में सवंव्यापी तथा सफल वना दिया जाय | इस योजना पर 
२,७४,००० व्यय किया गया और यह योजना ३ साल तक चली। 

(ग) जिला-सामाजिक-शिक्षा-संयोजकों की नियुक्ति-प्रत्येक राज्य- 
सरकार का ्रपना-भ्रपना झिक्षा-विभाग है। इस विभाग की तरफ़ से सामाजिक: 
शिक्षा का कार्य होता रहता है। इसी प्रकार 'सामुदायिक-योजना' की तरफ़ से 
भी सामाजिक-शिक्षा का कार्य चलता है। wal तक इन दोनों विभागों का 
कार्य स्वतंत्र रूप से चलता था, और इन दोनों में कोई पारस्परिक सहयोग तथा 


संपर्क नहीं था। अब राज्य-सरकारों के शिक्षा-विभागों को तरफ़ से ज़िला- _ 


सामाजिक-शिक्षासंयोजक' (District Social Education Organisers) 
नियुक्त क्र दिये गये हैं, जिनका काम अपने जिले की संपूर्ण सामाजिक-सिक्षा 


+ Reportof Ministry of Education and Scientific Research 
19571958 के झाघार पर। | es 
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की देख-रेख करना है, चाहे वह क्षेत्र 'सामुद्यिक-योजना' के अन्तर्गत हो, चाहे 
adii 

(घ) राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र--१५ मई १६५६ को शिक्षा-मंत्रालय 
के आधीन भारत-सरकार ने एक राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र (National 
Fundamental Education Centre) की स्थापना की जिसका काम सामा- 
जिकःशिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, इसकी समस्याओं का अध्ययन, इस कार्य के 
लिए उपयोगी उपकरणों तथा साधनों को जुटाना तथा सामाजिक-शिक्षा-संवंधी 
विचारों में स्पष्टता लाना है। जिला-सामाजिक-शिक्षासंयोजकों के प्रशिक्षण 
का कार्य भी इसी Sex’ द्वारा होता है। यह कार्य अप्रेल १६५८ से चालू हो चुका 

है।। = ae 
(ङ) देश भर में पुस्तकालयों की व्यवस्था--यह प्रयत्न किया जा रहा है 
कि देश भर में पुस्तकालयों का ताँता बिछा दिया जाय जिससे हर व्यक्ति को उत्तम- 
उत्तम पुस्तकें हर जगह प्राप्त हो सकें। इस कार्य के सिए एक पुस्तकालय-सलाह- 
कार-समिति' (Advisory Committee for Libraries) बनाई गई है। 

(च) सामाजिक-शिक्षा का कार्य करने वाली ग्रेरसरकारी संस्थाओं को 
सहायता--द्वितीय पंच-वर्षोय योजना में स्वेच्छया सामाजिक-शिक्षा का कायं 
करने वाली गैर-सरकारी संस्थाम्नों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। 
इस मद में १९५७-५० में ७.२ लाख तया १६५८-५६ में € लाख Ko दिये जाने 
की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार के भ्रनुदान का उद्देश्य सामाजिक-शिक्षा को 
प्रोत्साहित करना Zl : 

(छ). afrat के लिए सायंकालीन शिक्षा-केन्द्र--द्वितीय पंच-वर्षीय 
योजना में ५ लाख रुपया इस योजना के लिए रखा गथा था ताकि किसी बड़े शहर 
में जिसमें श्रमियों की संख्या बहुत अधिक हो, उन्हे शिक्षित करने के लिए संस्थाएं 
खोली जाँय। इससे भी सामाजिक-शिक्षा बढ़ेगी । तृतीय-योजना में भी एसी 
व्यवस्था की गई है । 

(ज) शहरी-क्षेत्रों में सामाजिक-शिक्षा--शहरी-क्षेत्रों में सामाजिक- 
शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में १५ लाख रुपया 
रखा गया था। १६५७-५८ में तो इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका, परन्तु 
१९५८-५६ में यह कार्य शुरू हो गया और इस पर १०,०२,००० Fo व्यय 
किया गया । तृतीय-योजना में भी इस दिशा में कार्य हो रहा है। 

(a) नव-शिक्षितों के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों पर पारितोषिक-१६५४ 
से नव-शिक्षितों के लिए लिखी गई सब भाषाओं की सर्वोत्तम पुस्तकों पर भारत- 
सरकार की तरफ़ से ३५ इनाम पाँच-पाँच सौ के ग्रौर ५ इनाम हुजारूहजार 
के दिये जा रहे हैं। इत पुस्तकों में से प्रत्येक पुस्तक की १,५०० प्रतियाँ सरकार 
खरीद कर सामुदाथिकभ्योजना.तया राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-क्षेत्रों में मेज देती है। 
प्रत्येक वषं ३० ग्रप्रैल तक पुस्तक मंगवाई जाती हैं। * 
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(51) बच्चों के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों पर पारितोबिक--देश की भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में बच्चों के लिए उत्तम पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के 
लिए शिक्षा-मंत्रालय की तरफ़ से पाँच-पाँच सौ रुपये के २२ या २३ पुरस्कार 
दिये जाते हैं। पुरस्कृत पुस्तकों की २,००० प्रतियाँ भारत-सरकार खरीद कर 
शिक्षा-केन्द्रों तथा बच्चों के पुस्तकालयों को वाँट देती है। प्रत्येक वर्ष ३१ अगस्त 
तक इस योजना के लिए पुस्तके मँगवाई जाती हैं। 

(ट) साहित्यिक-कारखाना--नव-शिक्षितों तथा बच्चों के लिए पुस्तकें 
लिखने के लिए शिक्षा-मंत्रालय 'साहित्यिक-कारखानों' (Literary work- 
shops) का समय-समय पर श्रायोजन करता रहता हैं जिसमें लेखकों को 
इस प्रकार के साहित्य के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। १९५७-५८ 
में इस प्रकार के कारखानों का ग्रायोजन किया गया। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना- 
काल में प्रत्येक वर्ष नव-शिक्षितों तथा वालकों को साहित्य-निर्माण के प्रशिक्षण 
के लिए इस प्रकार के साहित्यिक-कारखानों का आयोजन किया जाता रहा। 

(ठ) ज्ञान-सरोवर का प्रकाशन--१६५७-५५ में हिन्दी में ज्ञान-सरोवर 
नाम से ५ जिल्दों में मकतब जामिया लिमिटेड की तरफ़ से एक इनसाइक्लोपीडिया 
प्रकाशित किया जा रहा हैं। यह ग्रन्थ सामाजिक-शिक्षा के कार्य में बहुत उपयोगी 
सिद्ध होगा--एसा कहते हैं । 

(ङ) नेशनल बुक टूस्ट--१ अगस्त १६५७ को अच्छा तथा सस्ता साहित्य 
प्रकाशन करने के लिए शिक्षा-मंत्रालय की तरफ़ से नेशनल बुक ee’ (National 
Book Trust) की स्थापना की गई। १९५७-५८ में इस महद में २ लाख और 
१६५८-५९ में ५ लाख का व्यय किया गया | | 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार तथा शिक्षा-मंत्रालय 'सामाजिक- 
शिक्षा' की तरफ़ अनेक नवीन-नवीन योजनाओं से प्रगति कर रहा है । 


११. ग्रामीण-शिक्षा* 


भारत ग्राम-प्रधान देश है। इस देश की ४३ करोड़ ९० लाख जनता में से 
३५-८५ करोड़ गाँवों में बसती Fl यह सारी जनता का 5२.२ प्रतिशत है। 
इसलिए शिक्षा-संवघी समस्या मुख्य तौर पर ग्रपने देश की ग्रामीण समस्या है। 
जो भी शिक्षा के क्षेत्र में Gare हों उनकी मुख्य दिशा ग्रामों में शिक्षा का प्रचार 
होना ग्रावश्यक हैँ । - 

(क) शिक्षा का अभाव ग्रामोण समस्याग्रों का कारण है--आमों 
८२-२ जन-संख्या में बहुत थोड़ी जनता शिक्षित है, यही कारण है कि उनकी 
समस्याएं दिनोंदिन जटिल होती जाती हैँ। वे पढ़-लिख नहीं सकते इसलिए उन्हें 


+ “Lack of education is the main cause of all rural problems 
in India.” . Discuss and suggest the pattern of education which 
you consider suitable for a rural population. - (1958) . . `. 
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साहकार अबतक ठगते रहे हैं, कहा कुछ और लिखा कुछ; अशिक्षा के कारण 
वे रोगों के शिकार हो जाते हैं, दवा-दारू करने के स्थान में जंतर-मंतर के चक्कर में 
पड़े रहते हैं; अशिक्षा के कारण वे अन्ध-विश्वासों के शिकार हो जाते हैं । भारत 
जैसे देश में जवतक गाँव नहीं जाग उठते तबतक शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण 
समस्माएँ तो उठती ही रहेंगी, प्रशिक्षित गाँव श्रपने देश की भी सदा समस्या वने 
रहेंगे। 

(ख) शिक्षा के प्रभाव में ग्रामीण समस्याएं--अभी हमने कहा कि शिक्षा 
का अभाव ग्रामीण-समस्यागओं का कारण. है। कौन-सी समस्याएं शिक्षा के अभाव 
के कारण ग्रामों में उत्पन्न हो गई हैं ? वे समस्याएं मुख्य तौर पर निम्न दः 

(i) ऋण-प्रस्तता--गाँव का हर-एक व्यक्ति ऋण के अथाह सागर में डूबा 
रहता है। अपने देश के साहुकार किसानों को कर्जा दे-देकर सेठ्या बने él 
aa स्थिति वदलती जा रही है, परन्तु ऐसा समय था Fa HTH कज 
चलते थे और हमारे कुछ किसान ऋण के कारण आयु-पर्यन्त दासता का जीवन 
व्यतीत करते थे । oe Sree 

` ` (11) प्रन्थविश्वास--अज्ञान: के कारणः गाँव के लोग अन्ध-विश्वास के 
शिकार होते हैं। आज के वैज्ञानिक-युगः ने अन्यविश्वासों की जड़ खोखली कर दी 
है, परन्तु गाँवों में भूत-प्रेत, जंत्तर-मंत्तर का बोलवाला हैँ। वहाँ डाक्टर की नहीं, 
ओझा की चलती है, पढ़े-लिले अध्यापक की नहीं, पाधा की चलती है। इस सब 
का परिणाम यह है कि गाँववासी दिभ-रात ठगे जाते हैं; धूतों के शिकार होते हैं। 
शिक्षा ही इसका एकमात्र इलाज है । : 3 

(iii) अनुत्पादक कृषि--गाँववासियों का मुल्य घंघा. कृषि हूँ, परन्तु 
कृपिःसंबंघी नवीन झाविष्कारों के न जानने के कारण वे पैदावार को नहीं बढ़ा 


पाते। गोबर को खाद की जगह इस्तेमाल करने के स्थान में उसके उपले बनाकर 


उससे इंधन का काम लेते हैं। अच्छा वीज, नये भ्रौज्ञार, वैज्ञानिक खाद--ये सब 
शिक्षा से ही संभव हैं। ‘RN 

= $ (iv) गन्दगी--किसी गाँव में चले जाइये। सड़कें क्या हैं Te पानी की 
नालियाँ हैं। जगह-जगह मक्‍्लरीमच्छर दिखाई देते हैं। शिक्षा के श्रभाव के 
कारण वे इस नारकीय जीवन के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। जिनको साधारण-सी 
भी शिक्षा मिल जाती हैं वे प्रयत्न करके गाँव को स्वच्छ रखने का प्रयतन 
करते हैं | 

शिक्षा के भ्रभाव में उत्पन्न होने वाली थोड़ी-बहुत समस्याओं का हमने 

निर्देश किया। समस्थाएँ इनसे भी ज्यादा हैं । गाँव की फूट, मुकदमेवाज़ी, 
गरीवी, बेकारी श्रादि समस्याग्रों का हल शिक्षा के श्रलावा कुछ न हीं है। परन्तु 
प्रहत यह हैं किं ग्रामीण शिक्षा कंसी हो, उसकी रूपरेखा क्या हो? 

(ग) ग्रामीण-शिक्षा को रूप-रेखा--गाँव में वालक होते हैं, बड़े-बूढ़े भी 
होते हैं, इसलिए ग्रामीण-प्षिक्षा के भी दो रूप हूँ। वालकों के लिए ग्रामों की शिक्षा, 
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का रूप वेसिक-शिक्षा होना चाहिए, बड़े-बढ़ों के लिए शिक्षा का रूप सामाजिक- 
शिक्षा होना चाहिए । 

(i) बच्चों के लिए बेसिक-शिक्षा---अ्रगर गाँव के वालकों को आजकल 
की-सी कितावी शिक्षा ही दी जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि पढ़-लिख कर 
वे अपना पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चला ग्रा रहा कृषि का धंधा छोड़कर वावगिरी करना 
पसन्द HUT | ऐसा देखा भी गया है। स्कल-कालेजों में पढ़ने वाले किसानों के 
लड़के घर के कारवार के नहीं रहते । जहाँ शिक्षा का अभाव ्रामीण-समस्यागओरों 
को उत्पन्न करता हे, वहाँ सिर्फ़ किताबी शिक्षा गाँवों में एक दूसरी समस्या को 
उत्पन्न कर देती हूँ। वे न घर के रहते हैं, न घाट के । इसका इलाज बे सिफ- 
शिक्षा है जिसमें गाँव की कोई हस्त-कला, कृषि आदि को शिक्षा का केन्द्र बना कर 
शिक्षा दी जाती है। इससे वालक शिक्षित भी हो जाते हैं, अपने उद्योग-धंघे को 
भी नहीं छोड़ते | 

(ii) बड़े-बूढ़ों के लिए सामाजिक-शिक्षा--प्रामीण-शिक्षा में जहाँ वच्चों 
के लिए बेसिक-शिक्षा उपयोगी है वहाँ बड़े-बूढ़ों, प्रौढ़ों के लिए सांमाजिक-शिक्षा 
उपयोगी है। उनके लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलना, उन्हें श्रक्षराभ्यास सिखाना, 
स्वास्थ्य के नियम वतलाना, नागरिकता के अधिकारों का ज्ञान कराना--- 
ये सव, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं, सामाजिक-शिक्षा के अंग हैं। इन 
के द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षित करने से ग्रामीण-समस्याओं का हल हो सकता FI 


ART 


१. बतंमान शिक्षा-पद्धति के दोषों की आलोचनात्मक समोक्षा कोजिये। 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सुधारने की उत्तर-प्रदेश सरकार की 
वर्तमान योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिये। (१९५१) 

२. आप के प्रान्त में प्रचलित ग्रामीण-शिक्षा पर अपनी सम्मति दीजिये। क्‍या 
आप जिला बोडों को प्रामीण-शिक्षा का कार्य TTA की वतंमान-पद्धति को 
सन्तोषजनक समझते हैं ? इसके कारण बतलाइये। (१६५३) 

३. 'बेसिक-शिक्षा' से आप क्या समझते हैं? बेसिक स्कूलों को भूमि-संबंधी 
कठिनाइयों को हल करने के लिये योजना-कमीशन ने क्या सुझाव दिये 


è? (१६५६) 
x- इस कथन की विवेचना कोजिये--“शिक्षा सामाजिक जीवन के लिये 
झावश्यक है | (१६५७) 


“शिक्षा का AA भारत में सब ग्रामीण समस्याओं का कारण है -- 
इस कथन को विवेचना कीजिये तथा ग्रामीण जनता के लिये शिक्षा- 
प्रणाली के विषय में अपने सुझाव दीजिये। (१९५५) 
६. बनियादी शिक्षा पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिये | 

(१६५६, १९६१, १९६४) 


i 
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७. हमारी वर्तमान शिक्षा-्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये और 
सुधार के सुझाव दीजिये | (१९६ १) 
८. 'सासाजिक-शिक्षा' कया है? राउ्य-सरकार इसके प्रोत्साहन के लिये 


कया कर रही है? (१६६२) 
३. बनियादी-शिक्षा के विचार को स्पष्ट कीजिये और भारत में इसकी प्रगति 


पर प्रकाश SA (१६६३) 

१०. लार्ड मेकाले का भारतीय-शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

११. ब्रिटिश-काल में शिक्षा सें किस-किस समय क्या-क्या सुधार हुए ? 

१२- मुदलियार-कमीशन ने माध्यमिक-शिक्षा के सुधार के संबंध में क्या सुझाव 
दिये ? 

१३. राघाकृष्णन-कमीशन ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सुधार के संबंध में क्या 
सुझाव दिये ? 
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१९ 


भारत की निर्धनता--कारण तथा निवारण 


(POVERTY—CAUSES AND CURES) 
१. “निर्धनता किसे कहते हें? 


कोई समय था जब 'घन' का सिक्के के रूप में आविष्कार नहीं हुआ था। 
लोग वस्तुओं से श्रादान-प्रदान कर लेते थे। किसी ने ware वोया, किसी ने 
कपास बोई। दोनों अपनी जरूरतों के अनुसार 'वस्तु-विनिमय' (Barter 
system) द्वारा काम चलाते थे। ज़रूरत के वक्‍त के लिए कूछ जमा भी कर 
छोड़ते थे, परन्तु इन चीज़ों को बहुत अधिक नहीं जोड़ा जा सकता था। प्रत्येक 
वस्तु का मूल्य उसकी “विनिमय-शक्ति’ (Exchange Power) पर atta 
था। जो चीज़ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिसके बिना काम नहीं चल 
सकता था, जिसके उत्पादन में बहुत afte श्रम खर्च होता था, उसकी विनिमय- 


इस श्रध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षापं सें ग्रा चुके हैं : 
1. ‘“‘While nature showered her bounties on India with a liberal 
hand, man has failed to profit adequately by them. The contrast 
between the bounties of nature and poverty of man is here very 
striking.” Discuss this statement and state what measures the 
Government should take to remove poverty from India. (1951) 
. “Our population lies at the root of Indian poverty.’’ 
Examine this statement and give reasons for your answer. (1954) 
3. What measures would you suggest to remove Indian 
poverty ? 1955) 
4. Do you agree with the view that our population is the cause 

of Indian poverty ? (1956) 


5, Define ‘Poverty’. How are poverty and malnutrition 


related ? (1957) 
6. Do you agree with the view that Indian poverty is a result 
of over-population 74 (1958) 


7, Enumerate briefly the chief causes of Indian poverty 
and also the measures taken by the Government to 
eradicate it. (1960) 


8, Analyse briefly the causes of poverty in India. (1961) 


9, Discuss the main causes of poverty and beggary 
India. Suggest measures for their eradication. (19 
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शक्तिः दूसरी वस्तुओं से अधिक समझी जाती थी। युरोप में 'सामन्त- 
पद्धतिः (Feudal system) के समय तक यही श्रवस्था थी । परन्तु 
उसके वाद 'पूँजीवाद' (Capitalism) का युग श्राया | कृषि-सभ्यता से 
मनुष्य ने मशीन-सम्यता में प्रवेश किया। कृषि की सभ्यता में तो वस्तुओं के 
विनिमय! (Barter system) से काम चलता था, मशीन-सभ्यता में “सिक्के के 
विनिमय' (Coin system) से काम चलने लगा । श्रनाज को देर तक 
रख सकना कठिन था, उसमें घुन लग सकेता था, TT 'वस्तु' की जगह जव 
faa विनिमय का साधन बन गया, तब सिक्के को संभाल कर रख सकना 
झासान हो गया। अनाज अथवा किसी वस्तु को कुछ लोग संभाल कर रख सकते 
, थे, कुछ नहीं रख सकते थे। जो रख सकते थे, वे सम्पन्न कहलाते थे, जो नहीं 
रख सकते थे, वे भ्रसम्पन्न कहलाते थे। परन्तु यह भेद बहुत अधिक नहीं था 
क्योंकि अनाज, कपास.झादि को देर तक संभाल कर नहीं रखा जा सकता AT | 
पूँजीवादी-युग में - जब ‘akg की जगह सिक्का आथा, तव सिक्के को जोड़ने 
` की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी। सम्पन्न-असम्पन्न की जगह घनी-निर्धन--ये दो वर्ग. 
उत्पन्न हो गए। घनी वे थे जो यन्त्रों द्वारा: उत्पादन करके या व्यापार आदि 
द्वारा बहुत अधिक सिक्का जमा कर सकते थे; . निर्घन वे थे जो इतना सिक्का नहीं 
जमा कर सकते थे।. - - DT DH 
परन्तु इसका यह भ्रभिप्राय नहीं कि.पूंजीवादी-व््रवस्था में निर्धन के पास 
सिक्का होता ही नहीं । घनी-निर्षन तो सापेक्षिक शब्द हैं। जिसे हम घनी कहते 
हैं; भ्रगरःउसकी दूसरे सें.तुलना की जाय, तो उसे हम निर्वन कहेंगे; जिसे हम 
निर्षनः कहते हैं, वह किसी अन्य की भ्रपेक्षा घनी होता है। तो फिर fiiar 
किसे कहते हैँ? ‘fede मनुष्य की उस अवस्था का नाम है, जिसमें श्रामदनी 
की कमी या फ़िजूलखर्ची सें, वह अपनी और अपने झ्राश्चितों की भौतिक तथा 
मानसिक आवश्यकताझों को पूरा करने के अपने उस स्तर को कायम नहीं रख 
सकता जिस स्तर की समाज के अन्य लोग उससे. अशा रखते हैं। अपनी दृष्टि में 
तो हर-एक अपने को fata समझता है झौर कितना ही पेसे वाला क्यों न हो दिन- 
रात पैसे के लिए हाय-हाय किया करता है। निर्धनता की असली परख यह है 


कि दुसरे भी यह समझें कि जीवंन का जों स्तर इंसका होना चाहिए, वह नहीं है५ 


हरुएक देश का भ्रपना-अपना स्तर है, भ्रपन्ती-अपनी वह रेखा हैं जिससे ऊपर 
के लोग घनी गिने जाते हैं, जिससे नीचे के लोग fada गिने जाते हैं । श्रमरीका 
के स्तर के भ्रनुसार जिसे निर्वन कहा जायगा, भारतं के स्तर के ग्रनुसार उसे घनी 
कहा जायगा, भारत के स्तर के अनुसार जिसे घनी कहा जायगा, श्रमरीका के 
स्तर के भ्रनुसार उसे निर्धन कहा जायगा। भ्रमरीका ,में मजदूर एक हज़ार रुपया 
कमाता है, मोटर रखता है, भारत में सरकारी अ्रफसर को भी ये सव-कुछ मयस्सर 
नहीं होता, परन्तु हमारे देश को सरकारी AHA घनी कहलाता है, भ्रमरीका का 


मजदूर निर्वन नहीं तो घनी भी नहीं कहलाता | हम जब भारत में 'निर्षेनता'-शब्द . 
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का प्रयोग करते हैं, तव यहाँ की परिस्थितियों के ्रनुसार ही इस शब्द का प्रयोग 
होता Zl 
२. निर्धनता को परिभाषा 
ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसके अनुसार “निर्यनता' की निम्न परिभाषाएँ 


की ae सकती = :* 
गिलिन निर्ध t 
५ [क].“गिलिन और fate कौ परिभाषा---निर्घनता उस दशा का नाम 
जिसमें व्यक्ति भ्रपर्याप्त आय अथवा विवेकहीन व्यय के कारण अपने जीवन-स्तर 


को इतना ऊँचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक तथा मानसिक कार्ये- 
क्षमता वनी रहे और जिसमें बह अपने को तया अपने आश्चितों को उस समाज के 
स्तर के अनुसार, जिंसका वह सदस्य है, उपयोगी तया कार्य-क्षम नहीं बना पाता lis 

[ख] गोड्डार्ड की परिभाषा--“निर्येनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति 
का नाम है जो किसी व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्चितों को स्वस्थ तया सशक्त 
रखने के लिए आवश्यक 21” ; 

[ग] एडम स्मिय की परिभावा-- मनुष्य उसी stat तक घनौ या निर्वन 
हैं जिस अंश तक वह जीवन की आवश्यक वस्तुएं, सुविधाएँ तथा मनोरंजन की 
सामग्री प्राप्त कर सकता FL” ; ] 

हमने 'निर्बेनता” के विषय में जो-कुछ लिला, रौर इन परिभाषांग्ों को ध्यान 
में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 'निर्बेनता' को समझने के लिए निम्न बातों को 
ध्यान में रखना आवश्यक है: ) `S 

(क) व्यक्ति की झ्राय कया है? | ; 

(ख) व्यक्ति पर आश्चित सदस्यों की संख्या क्या है ! 

(ग) जिस स्थान पर वह रहता है वहाँ का जीवन-स्तर क्या है ? 

(a) अपनी नहीं, परन्तु दूसरों की दृष्टि में वह वहाँ के जीवन-स्तर पर है, 

उसके ऊपर है या नीचे है ? i 

(a) घनीःनिर्वन सापेक्ष शब्द हैं। ` 


* Define ‘Poverty’. (1957) 

[क] “Poverty is that condition in which a person, either 
because of inadequate income or unwise expenditure, docs not 
maintain a scale of living high enough to provide for his physical 
and mental efficiency and to enable him and his natural 
dependents to function usefully according to the standards. of 
society of which he is a member.”—Gillin and Gillin. 

[ख] “Poverty is insufficient supply of those things which are 
required for an individual to maintain himself and those 
dependent upon him 1n health and vigour.—Goddard. 

[ग] “Man is rich or poor according to the degree in which 
he can afford to enjoy the necessaries, the conveniences and the 
amusements of life.’—Adam Smith. ` ह RAS 
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"निर्षनता' किसी भी देश के लिए बुरी चीज़ है। जो देश निर्धन होगा 
वहाँ सुरक्षा क्या हो सकेगी, कल्याण क्या हो सकेगा ? निर्धन देश के लोगों के 
पास न खाने को पर्याप्त AT होता हैं, न पहनने को कपड़े, न रहने को मकान | 
वहाँ बीमारी के साथ रोग भी घर कर लेते हैं। पूरा खाना न मिलने से जीवनी- 
शक्ति नहीं रहती और रोग के ज्ररा-से श्राक्रमण से लेट जाना पड़ता है। प्रत्येक 
देश, जो अपने समाज का कल्याण करना चाहता है, पहले-पहल 'निर्धनता' से जझता 
है, और 'राष्ट्रीय-प्राय” (National income या National dividend) 
को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। जिस देश की 'राष्ट्रीय-प्राय”ः बढ़ी हुई होती है 
वह घनी देश है, उस देश के निवासी खाने-पहनने-कपड़े पर, आत्मोन्नति पर खर्चे 
कर सकते हैं, भर वह देश 'समाज-कल्याण' के कार्य में भी खूब रुपया खर्च कर 
सकता है l 

“राष्ट्रीय-आय' व्यक्ति को आय का माप-दंड नहीं ह 

मोटे तौर पर तो यही जान पड़ता है कि अगर £राष्ट्रीय-आय' बढ़ेगी, तो 
प्रत्येक व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी, परन्तु ऐसा होता नहीं है। यह हो सकता हैं 
कि एक राष्ट्र में कुछ थोड़े-से ग्रमीर aga ज़्यादा अमीर हो जाँय, इतने अमीर हो 
जाँय कि राष्ट्र की ग्रौसतन-ग्राय पहले से बहुत बढ़ जाय, लेकिन साथ ही उस 
राष्ट्र की आय बढ़ जाने पर भी ग़रीबों की संख्या भी घटने के स्थान में बढ़ जाय। 
कुछ लोगों के AA हो जाने से राष्ट्र की श्राय तो बढ़ी हुई ही मानी जायगी, 
परन्तु प्रतिच्यक्ति श्राय बढ़ी हुई नहीं मानी जायगी। पिछले दिनों अपने 
देश में ऐसा ही हुम्रा। पंच-त्ररषीय-योजना से राष्ट्र की ञ्य तो बढ़ी, परन्तु 
साथ ही बेकारों की संख्या भी बढ़ी। अगर किसी राष्ट्र की औसत्तन-आय घट 
` रही है, तब तो उसके लिए चिन्ता का विषय है ही, परन्तु अगर राष्ट्र की आय बढ़ 
रही है, तब भी उसे दो बातों पर भ्रवश्य ध्यान देना होगा, नहीं तो राष्ट्र की आय 
बढ़ने पर भी प्रति-व्यक्ति प्राय घट सकती है। ये दो बातें हैं :--- 

(क) राष्ट्रीय-श्राय बढ़ने के साथ-साथ वितरण श्रसमान न हो--पहली 
बात तो यह है कि कहीं राष्ट्र में घनी-वगं की बढ़ती के साथ-साध निर्धन वर्ग 
भी तो नहीं बढ़ रहा ? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर 
होते जा रहे हैं, और उसके साथ-साथ कुछ लोग ज्यादा ग़रीब भी होते जा रहे 
हैं। उत्पादन (Production) की वृद्धि से राष्ट्र की श्राय बढ़ती है, परन्तु 
अगर वितरण (Distribution) ठीक नहीं, तो “उत्पादन' तो बढ़ता 
जायगा, राष्ट्र की श्राय भी बढ़ती जायगी, परन्तु वितरण की असमानता. के 
कारण प्रति-व्यक्ति श्राय घटती जायगी, और प्रति-व्यक्ति प्राय घटने से निघेनता 
बढ़ती जायगी । 

(ख) व्यक्ति की श्राय बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं के दाम न ag— 
दसरी ध्यान देने की बात यह है कि देखने को तो प्रति-व्यक्ति श्राय भी बढ़ती 
हुई नज़र आये, परन्तु चीज़ों के दाम भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हों, और 
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“राष्ट्रीय-ञ्राय' की वृद्धि वेकार साबित हो जाय। यह हो सकता है कि मज़दूर 
की मज़दूरी पहले से इुगुनी-तिगुनी हो जाय, परन्तु खाने की चीज़ों का और 
कपड़े का दाम पहले से चार गुना हो जाय। एसी हालत में Blast में पहले से 
ज्यादा अमीर होने पर भी असल में देश तथा व्यक्ति पहले से ग्रीव होगा। गत 
महायुद्ध के वाद लगभग एसी ही स्थिति अपने देश के मध्य-वगे के सामने उपस्थित 
हो गई। मजदूर को पौने-दो रुपया मज़दूरी मिलने लगी, परन्तु हर वस्तु का 
भाव पहले से चार-पाँच गुना हो गथा। परिणाम यह हुआ कि पहले से ज्यादा 
मजदूरी मिलने पर भी मज़दूर की आथिक-स्थिति पहले से गिर गई। 

हमारा लक्ष्य सिफ़ 'राष्ट्रीय-आय' बढ़ाना नहीं है। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय 
ora’ के साथ-साथ प्रति-व्यक्ति की आय बढ़ाना भी है, आय का जो अ्समान- 
वितरण है उसे दूर करना है, कुछ-एक के नहीं, हर-एक के जीवन-स्तर को ऊँचा 
करना है, इतना उत्पादन कर देना और उसका इस प्रकार सम-वितरण कर देना 

है जिससे हर-किसी का कल्याण हो सके। इसी का नाम 'साम्यवादी-समाज' है 
"जिसमें निर्वंनता का लोप हो सकता है। 
४. भारत को निधनता का रूप 

भारत संसार का सब से fada देश है। पौष्टिक भोजन की तो बात दूर 
"रही, दाने-दाने को सही AA में तरसने वारे व्यक्ति---जिनके तन-बदन पर कपड़ा 
नहीं, रहने को झोंपड़ी तक नहीं, सड़क पर रात विता देते हैं, बीमारी हुई तो मर 
जाने के सिवाय छुटकारा नहीं--इसी देश में पाये जाते हैं। 

(क) प्रति-व्यक्षि आय सब देशों से कम--अमरीका में प्रति व्यक्ति 
आय ७,२६५, इंग्लैंड में ३,८६५, जर्मनी में १,६००, रूस में १,५३०, जापान 
में ५०० रुपया प्रतिवर्ष है। इनकी तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 

१६६०-६१ में ३२९ रुपया ही थी। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे देश में 
प्रति-व्यक्ति २४ रुपया के लगभग मासिक झामदनी है । यह आमदनी तब है 
जब लाखों-करोड़ों रुपया कमाने वाले पूँजीपतियों की आमदनी को इसमें शामिल 
कर लिया गया है। MIC उस आमदनी को इसमें से निकाल कर सिफ मध्यम-वर्गं 
'की आमदनी का हिसाब लगाया जाय, तो वह तो बहुत ही कम बेठती है। 
१६५०-५१ में भारत सरकार ने कृषि तया मजदूरी करने वाले बगे की झामदनी 
की जाँच करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसके अनुसार इस वर्ग की औसत 
आय सिफ १०४ रुपए वाधिक या ८३ रुपये मासिक के लगभग बेठती थी। इतनी 
झाय से किसका गुज़र हो सकता है ? 

(ख) पौष्टिक-भोजन का पभ्रभाव--जिस देश में मध्यम-वर्गं 2 
आय ८$ रुपया मासिक हो उस देश के लोगों को पौष्टिक-भोजन कसे मिल 
सकता है? स्वास्थ्य की दृष्टि से एक युवक को भोजन में से ३,००० कलोरी 
“मिलनी चाहिये, जबकि सर्व-साधारण के भोजन में से उसे १,८०० कलोरी 
ही मिलती हैं। यह अवस्था देश की निर्धनता के कारण है। 
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(ग) झाय का असमान वितरण--कहने को देश में करोड़पति भी हैं, 
परन्तु करोड़पतियों से देश के घनी-निर्षन होने को नहीं मापा जा सकता। 
राष्ट्रीय-आय १३४८-४६ में ८,६५० करोड़ थी, १६६१-६२ में १३,०२० 
करोड़ हो गई, परन्तु इससे देश धनी नहीं हो गया।* राष्ट्रीय-श्राय जो बढ़ी, 
उसका मुख्य भाग पूँजीपतियों की जेव में गथा, मध्यम तथा निम्न वर्ग जैसे-का- 
तैसा रहा। उदाहरणार्थ, अगर राष्ट्रीय-आय १०० रुपया हो और वह्‌ Yoo 
व्यक्तियों में बेंटनी हो, तो इसमें से ३३ रुपया १ पूँजीपति की जेव में जायगा, 
३३ रुपया ३३ मध्यम-वर्ग के लोगों में जायगा, वाकी ३४ रुपया ६६ निम्न वर्गे 
में aaa | इस प्रकार १ पूँजीपति को १०० में से ३३ रुपया, निम्न-वगे के ३३ 
व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति १ रुपया, निम्न वर्ग के ६६ व्यक्तियों को श्राठ आना 
प्रति व्यक्ति मिलेगा। यह सिर्फ़ उदाहरण है असमान वितरण को समझाने 
के लिए। इस प्रकार के असमान वितरण से देश का निर्धन होना आअवइ्यंभावी है। 

हमने देखा, भारत की निर्षेनता का कया रूप है। भ्रव यह देखना है कि इस 
घनघोर निर्षनता का कारण क्या हैं? 
5 को ..नि्धनता के कारण 
< भारत अत्यन्त निर्वन देश है--इसमें किसी को सन्देह नहीं। इस निर्धेनता 
को मुख्य तौर पर चार भागों में वाँटा जा सकता है: 

(क) वयक्तिक कारण (शारीरिक रोग, मानसिक रोग, दुर्घटनाएँ, 

अनेतिक आचरण आदि) | : 

(ख) सामाजिक कारण (सामाजिक कुरीतियाँ, संयुक्त परिवार, शिक्षा 

का अभाव, स्त्रियों की दशा, युद्ध, जनसंख्या आदि) । 

(ग) जनसंख्या की सीमातीत वृद्धि! 

(घ) ग्राथिक कारण (पूंजी, अनुत्पादक संचय, प्राथमिक उद्योग, कार्य- 

क्षमता की कमीः्रादि)। ` ` ` 
` (ङ) राजनीतिक कारण (आशिक नीति, युद्ध श्रादि) | 
[सारत को निर्घनता के वेयक्तिक कारण] :- 
` (क) शारोरिक-रोग--.श्रीयुत्‌ हंटर ने अपनी पुस्तक 'पौवर्टी. में लिखा 
है कि निर्धनता तथा शारीरक-रोग एक-दूसरे के साथ हिस्सेदारी बना छेते हूँ। 
निर्धनता शारीरिक आधि-व्याथि को जन्म देती है, शारोरिक आधि-व्याधि 


+ INDIA—1963, go १४५। 
f 1. Analyse briefly the causes of poverty in India. 


(1960, 1961): 


TRWA Discuss the main causes of poverty and beggary in 
India. Suggest measures for their eradication. _ (196 
£ “Poverty and sickness form a’ vicious partnership each 


helping the other to add tò the miseries of the most unfortunate: 


of mankind.” —Hunter. ; wog 
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fiaa को जन्म देती है। निर्वन व्यक्ति पौष्टिक-भोजन नहीं छे सकता, 
पौष्टिक-भोजन न लेने से श्रनेक रोग उसे जकड़ लेते हैं; रोगी होने से वह काम 
नहीं कर सकता, काम न करने से निर्षनता के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। 
भारत में जैसा हम पहले कह आये हैं, प्रत्येक व्यक्ति भोजन से कठिनता से 
१८००-२००० HA ले पात्ता है जब कि एक स्वस्थ मनुष्य को ३,००० केलोरी 
की आवश्यकता है। इस प्रकार अपने देश के भ्रस्वस्थ व्यक्तियों के सम्मुख 
निर्धनता दिन-रात सिर ऊँचा किये खड़ी रहती है। 

(ख) मानसिक-रोग--शारीरिक-रोग के अतिरिक्त मानसिक-रोगः भी 
मनुष्य को काम करने लायक नहीं रहने देते। पहलू तो मानसिक-रोगी काम 
न कर सकने के कारण faa हो जाता है, दूसरे जो वचा-खुचा होता है, उसे 
इलाज में फूंक. कर नंगा हो जाता है। भारत में ८ लाख के लगभग मानसिक 
रोगी हैं। इन सव के परिवार निर्धनता की परेशानियों में जकड़े रहते हैं। 

(ग) दुघंटनाएँ--दुघेटना से मनुष्य काम करने के योग्य नहीं रहता, 
काम न करने से वह निर्षन हो जाता है। दुर्घटनाएँ ्राये-दिन हुआ करती हैं । 
साइकल-सवार सड़क के एक तरफ़ न चल कर ऐन सड़क के बीच चलते हैं, और 
अपनी जान की पर्वाह न कर मोटरों से टक्कर लेते हैं। ट्रक-ड्राइवरः नशे में अंघा- 
घुँघ ट्रक चलाते हैं और कभी-कभी पटरियों पर सो रहों को कुचल देते हैं। 
सड़क पर कैसे चलें---इसकी किसी को सुष नहीं, सब एक-दुसरे से भ्रंघों की तरह 
टकराते और जख्मी होते हैं। कल-कारखानों में किसी का हाथ कट जाता है, 
किसी की ठाँग, कोई मशीन की लपेट में आकर यम-लोक का रास्ता पकडता Zl 
कदम-कदम पर जहाँ दुर्घटनाएँ हो रही हों, वहाँ निर्वनताः अपना नंगा नाच नहीं 
रचेगी, तो क्या. होगा ? ST 

(घ) अनेतिक-आझाचरण--ऊपर हमने जो बातें लिखी, उन पर तो अपना 
बस उतना नहीं होता, परन्तु अपने आचरण पर तो मनुष्य का अपना बस gl 
लोग दुराचरण का जीवन बिता कर अपने-आप निर्धन होते हैं। शराब, THT, 
व्यभिचार में सारी संपत्ति फूँक कर मनुष्य स्वयं निर्घन हो जाता है। 

[भारत की निर्घनता के सामाजिक कारण] 
` (क) सामाजिक कुरीतियाँ--हमारे देश की निर्धनता का एक बड़ा 
कारण सामाजिक कुरीतियाँ हैं। उदाहरणार्थ, ब्याह-शादी पर अपनी शक्ति 
से अ्रधिक व्यय करना, शक्ति से अधिक दहेज देना, वृद्ध-मृतक के ताम पर सारे 
गाँव को भोज देना--इन सव कुरीतियों के कारण लोग कर्जदार हो जाते हैं, 
ब्याज-परःब्याज देते हैं, निघंनता का कष्ट भोगते हैं। . 

(खर) संयुक्त-परिवार प्रथा--वैसे तो अब संयुक्त-परिवार दूठते जा रहे 
हैं, परन्तु भ्रभी पर्याप्त मात्रा में बचे हुए हैं। संयुक्त-परिवार में सब कोई 
नहीं कमाता, जो कमाता है वही aa को खिलाता है। परिणाम यह्‌ होता ae 
कि थोड़े कमानेवालों के कारण सारा परिवार fadar का जीवन व्यती' 
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करता है। थोडेसे लोग जो कमाते हैं उन पर जरूरत से ज़्यादा बोझ पड़ 
जाने के कारण वे भ्रस्वस्थ हो जाते हैं और कुछ समय बाद वे भी कमाने लायक 
नहीं रहते। 

(ग) तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा का अभाव--देश में पहले ही 
शिक्षा का अभाव है, उस पर जिस शिक्षा से प्र्थ-प्राप्ति हो सकती है वह तकनीकी 
तथा औद्योगिक शिक्षा न के बराबर है। वर्तंमान-युग कल-कारखानों का, उद्योगों 
का युग है। इस युग में धन कमाने के लिए कलम घिसने से धन नहीं आता, वह 
गाता है कल-कारखानों से, उद्योग-घंघों से। उस शिक्षा की देश में कमी हैं । 

(घ) स्त्रियों की mataria के लिए अ्रयोग्यता--देश में भगर आधे पुरुष 
तो आधी स्त्रियाँ भी हैं। यूरोप में तो स्त्रियाँ भ्रथोपाजन में पुरुषों का हाथ बॅटाती 
हैं, परन्तु अपने देश में समझा जाता है कि अर्थोपार्जेन, सिफ पुरुष का काम है। 
इसका परिणाम यह होता है कि देश की आधी जन-संख्या कमाती है, ्राधी घर 
बैठी खाती है। देश के झ्राघे हिस्से का अर्थोपाजन में हाथ न वेंटाना भी देश 
की निर्षनता का एक सामाजिक कारण है। 

(ङ) युद्ध-युद्ध के समय देश के युवक मारे जाते हैं, वृद्ध, स्त्रियाँ, बच्चे, 
पाहिज बच रहते हैं क्योंकि इन्हे.मैदान में आगे कोई नहीं करता। युवकों के 
मारे जाने के कारण घन कमाने वालों की समाज में कमी हो जाती है, परिवार 
निर्घन हो जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त युद्ध के समय वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, 
कमाई उतनी नहीं होती, सिफ ठेकेदार जेबें गर्म करते हैं, साधारण जनता निर्ष- 
नता में डब जाती हे, जीवनस्तर गिर जाता है, देश की सारी झाथिक-यवस्था 
छिन्नभिन्न हो जाती है। 

[भारत कौ निर्घनता का कारण--जन-संख्या की वृद्धि] * 
बैसे तो भारत की निर्षनता के सामाजिक कारणों में से ही एक कारण 
इस देश की जनसंख्या का निरंतर बढ़ते जाना है, परन्तु क्योंकि यह कारण 
अन्य कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसकी स्वतंत्र कारण के रूप में 
विवेचना करगे । 
(क) जन-संख्या की बुद्धि का रूप तथा उसके कारण निर्घनता--इसमें 


सन्देह नहीं कि भारत की जन-संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही SI किस प्रकार बढ़ 


रही है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा: . 


गणना का वर्ष जन-संख्या 
` १८५० १० करोड़ 
१६०१ २३ करोड़ ५५ लाख 
१९११... - २४ करोड़ ६० लाख 


* Do you agree with the view that Indian poverty is a result 
of oyer-population? (1954, 1956, 1958) i 
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१६२१ २४ करोड़ ८१ लाख 
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१९५१ ३६ करोड़ १८ लाख 
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जन-संख्या की वृद्धि का अन्‌पात्त अपने देश में १.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। 
इसका ग्रर्थ यह है कि इस देश में हर वषं ६० लाख व्यक्ति बढ़ जाते हैं । १९४७ 
के बाद जब देश का विभाजन हुआ, हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान बन गये, तव से 
ज़मीन जन-संख्या के अनुपात में बढ़ने के बजाय fags गई। पाकिस्तान के 
लोग भी हिन्दुस्तान चले आये, ज़मीन हिन्दुस्तान की पाकिस्तान चली गई। 
एसी हालत में हमारी ज़मीन हमारी बढ़ी हुई जन-संख्या का पालन नहीं कर 
पा रही इसलिए देश की निर्षेनता बढ़ती जा रही है। 

(ख) जन-संर्या की वुद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न की वृद्धि नहीं हो रहो-- 
` डा० थॉमस, श्री हट्टन तथा श्री कर्वे का कथन है कि भारत में प्राकृत्तिक सावत 
इतने अघिक हैं और युरोपियन देशों के मुकाविले में यहां प्रति वग मील जन- 
संख्या इतनी कम है कि जन-संख्या की वृद्धि को इस देश की निर्वनता का कारण 
नहीं कहा जा सकता । अगर जन-संख्या बढ़ती जाय और साथ-साथ प्राकृतिक- 
साघनों से उत्पादन को बढ़ाते चले जायें, तो देश जन-संख्या के बढ़ने पर भी 
निर्घन नहीं रहेगा। कुछ अंश तक यह बात ठीक है। परन्तु हमें वास्तविकता 
का सामना करना होगा, कल्पना के क्षेत्र में विचरने से काम नहीं चलेगा। 
१६५१ में अपने देश में खाद्य का उत्पादन ५५६ साख टन हुआ और अधिक 
जन-संख्या के कारण खपत ५६० लाख टन हुई। ३४ लाख टन खाद्यान्न को 


विदेशों A AMAA पड़ा। ATT हमारी जन-संख्या बेतहाशा न बढ़ती तो हमें 


विदेशों का मुँह न ताकना पड़ता। इस समय १५-२० करोड़ रुपया विदेशों से ग्रन्न 
मेंगवाने में व्यय हो जाता है जो देश की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए आवश्यक है। 
अगर यह रुपया अन्न पर न खर्च करना पड़ता तो इसको हम मशीनरी आदि पर 
व्यय करके उद्योगों को बढ़ा सकते थे, उद्योगों के बढ़ने से देश की निर्षेनता दूर 
हो सकती थी । 

(ग) जन-संख्या की वृद्धि के साथ मिक वर्ग बढ़ रहा है--जन-संख्या 
बढ़ने का यह परिणाम हो रहा है कि देश में श्रमिक-वर्ग बढ़ता जा रहा है। अपने 
देश में २० लाख श्रमी प्रति वषं as रहे हैं। श्रमी क्यों बढ़ रहे हैं इसलिए. 
क्योंकि माता-पिता आय न होने के कारण अपनी सन्तान को ऊँची शिक्षा नहीं 
दे पाते, उनकी सन्तान मजदूरी करने के काम की रह्‌ जाती है। जव श्रमी ज्यादा 
मिलने लगते हैं तब उनका वेतन भी अपने-आप कम हो जाता है। वेतत कम 


होने से निषंनता तो होनी ही हे, परन्तु इस सब की जड में जन-संख्या ही मुख्य 


कारण हैं। 
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(घ) जन-संख्या की वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय घट रही है--कुछ 
लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति-व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, 
इसलिए जन-संख्या भारत की ग्ररीबी का कारण नहीं है। उदाहरणार्थ, १९४८- 

४९ में राष्ट्रीय आय ८,५५० करोड़ थी, १९५८-५९ में १२,४७० करोड़ हो गई; 

१३४८-४६ में प्रति-व्यक्ति आय २४६-६ रुपया प्रति वर्ष थी, १९५८-५६ में 
, ३१३.२ रुपया प्रति वषं हो गई। क्योंकि राष्ट्रीय-आय तथा प्रति-व्यक्ति श्राय जन- 
संख्या के बढ़ जाने पर भी as रही ह इसलिए जन-संख्या का देश की निर्षनता के 
साथ कोई संबंध नहीं है। परन्तु ऐसा सोचना निराधार Fl अगर जन-संख्या 
इतनी तेजी से न बढ़ती तो प्रति-व्यक्ति आय वतँएान झाय से बहुत अ्रधिक ag 
जाती। इस समय अपने देश में प्रति-व्यक्ति जो आय हैं वह है क्या? इतनी 
आय से किसका गुजर हो सकता है? हम झाय' के इस स्तर पर इसलिए पड़े 
हुए हैं क्योंकि हमारी जन-संख्या बढ़ती जा रही Fl यह. सब देखते हुए यह कहना 
उपयुक्त होगा कि प्रतिव्यक्ति जो ATT बढ़ती हुई दीख रही हं बह्‌ जन-संख्या की 
बढ़ती के कारण बढ़ते हुए भी घट ही रही हे, घट इसलिए रही हं क्योंकि अंगर 
जन-संख्या न बढ़े और राष्ट्रीय-आय इतनी ही रहे, तो प्रति-व्यक्ति झ्राय बहुत 
अधिक बढ़ जाय और जीवन का स्तर ऊँचा उठ जाय। 

. (ङ) जन-संख्या की वृद्धि के कारण कृषि विकास नहीं हो पाता--जन- 
संख्या की वृद्धि का यह परिणाम होता है कि परिवार टूटने लगता है, गाँवों में 
भाई-भाई अपने परिवार का बेंटवारा करने लगते हूँ; उनके बड़े-बड़े खेत छोटे- 
छोटे टुकड़ों में बेंट जाते हैं। इन छोटे खेतों में न खेती हो सकती है, न परिवार 
के सदस्यों का पेट AL पाता है। परिणाम यह होता हैं कि कृषि का विकास ही 
रुक जाता है, जिससे निर्घनता का बढ़ना स्वाभाविक है। 

(च) जन-संख्या की वृद्धि के कारण श्रौद्योगिक विकास नहीं हो पाता--- 
जन-संख्या की वृद्धि के कारण देश की ५० प्रतिशत विनिमय-मुद्रा खाद्यान्नों का 
आयात करने में खप जाती है। जब सारा रुपया भूखी-नंगी जनता कें पेट भरने 
में खचे हो गया तव उद्योगों को चलाने के लिए मशीनरी ग्रादि कसे मेंगवाई जा 
सकती है? सव से उत्तम तो यह है कि हम जन-संख्या को इतना सीमित रखें 
जिससे अपने देश की उपज से ही सव का पेट भर जाय, और जो राष्ट्रीय-घन हो 
उसे विदेशों से मशीनरी आदि मेंगवा कर उद्योगों को खड़ा किया जाय। इसी से 

देश की निर्धनता दूर हो सकती है। 
[भारत की निर्घनता के श्राथिक कारण] 

(क) पुजी निर्माण को कम दर--किसी भी देश की समृद्धि का रहस्य 
इस वात में छिपा हुआ है कि वहाँ पूंजी-निर्माण किस दर से (Ratio of 
capital formation) हो रहा है। पूंजी-निर्माण का क्या अभिप्राय है? 
किसी भी राष्ट्र की जो ग्राय होती हुं उसका दो तरह से व्यय हो सकता है। 
एक तो राष्ट्र के व्यक्तियों के खाने-पीने, पहनने में व्यय किया जाता है, यह तो 
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खर्च-ही-खर्च है, इससे राष्ट्र की आय नहीं वढ़ती। दूसरा, इस आय का पूँजी के 
निर्माण के तौर पर व्यय किया जा सकता है। इससे राष्ट्र की आय बढ़ती है। 
राष्ट्रीय-आय के धन की जितनी मात्रा हम 'पूँजी-निर्माण' में लगायेंगे उतना ही 
देश समृद्ध होगा। ग्रेट ब्रिटेन में “राष्ट्रीय-आय' का १० से १५ प्रतिशत 'पूँजी- 
निर्माण' में लगता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि १८७० से १६१३ 
वहाँ 'राष्ट्रीय-ञ्राय ५० प्रतिशत की वृद्धि होती रही। संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में राष्ट्रीय-पआय” का २१ से २४ प्रतिशत 'पूँजी-निर्माण' में लगता रहा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि १८६९ से १६१३ में वहाँ “राष्ट्रीय-परय' लगभग ५ गणा 
बढ़ गईं। रूस में 'राष्ट्रीय-श्राय' का २० प्रतिशत पँजी-निर्माण” में लगता 
रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि १६२८ से १९४० में वहाँ 'राष्ट्रीय-आय' में 
१३० प्रतिशत वृद्धि हुई। ` E 

ब्रिटिश-काल में भारत के अर्थशास्त्रियों तथा अंग्रेज-शासकों में यहाँ की 
निर्वनता के विषय में सदा एक विवाद चला करता था। भारत के अर्थशास्त्री 
कहा करते थे कि जव से म्रंग्रेज mae तव से निर्वनता बढ़ी, अंग्रेज कहा करते थे 
कि भारत पिछले दो हज़ार साल से निर्वन-देश रहा है, इसकी निर्बंनता का मुख्य 
कारण यहाँ की बढ़ती हुईं जन-संख्या है। इस सिलसिले में दादाभाई नौरोजी का 
कहना था कि तुम देश का रुपया तो सब इंग्लेण्ड में खींचते चले जाते हो, यहाँ 
पूंजी का निर्माण होने नहीं देते, जन-संख्या की बेकार दुहाई देते हो। अगर देश 
का रुपया देश में रहने दिया जाता, तो पूँजी बनती, पूँजी बनती तो कल-कारखाने 
खुलते, व्यापार बढ़ता, राष्ट्रीय-आय वढ़ती। कहने का अभिप्राय यह है कि 
भारत की निर्षेनता के अनेक कारणों में एक कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी-काल 
में पूंजी का निर्माण नहीं होने दिया गया, पूंजी के निर्माण न होने के कारण 
कल-का रखाने, व्यापार नहीं TAT सके Me देरा निर्वनता के गढ़े में गिरता चला 
गया । 

(ख) अनुत्पादक संचय--जो-क्ुछ पूंजी बनती भी रही, अपने देश में 
उसे या तो ज़मीन में गाड़ रखने की प्रवृत्ति रही, या हम उसके सोने-चाँदी के 
GAL बना देते रहे। हमारा जो-कुछ भी पूँजी का संचय रहा वह उत्पादक-कायो 
में लगने के स्थान में ्रनृत्पादक-कार्यो में लगता रहा। इकोनोमिक जरनल' ने 
दिसम्बर १६२६ में लिखा था कि इस देश का लगभग ७६८ करोड़ रुपया सोने- 
चाँदी के ज़ेबरों में बन्द है। 

(ग) प्राथमिक-उद्योगों पर निर्भरता--कारवर महोदय ने अपनी पुस्तक 
“प्रिन्सिपल्स श्रॉफ पोलिटिकल इकौनोमी' में घन-उत्पादन करने के साधनों पर 
विचार करते हुए उद्योगों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किथा है-प्रथम- 
श्रेणी के प्राथमिक-उद्योग' (Primary Industries); द्वितीय-श्रेणी के 
“माध्यमिक-उद्योग' (Secondary Industries); तुतीय-श्रेणी के 'वेथक्तिक 
तया घंधेःसंघंघी कार्य' (Tertiary, personal and professional 
१६ 
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services) । 'प्रथम-श्रेणी' के उद्योग फिर दो तरह के होते हैं । एक तो 
वे जिनमें हम कुछ पैदा करते हैं--जसे खेती करना, मछली-मुर्गी आदि पालना। 
दूसरे वे जिनमें हम पैदा तो नहीं करते, परन्तु जो बने-बनाये हमें मिल जाते हैँ-- 
जैसे शिकार कर लाना, लकड़ी काट लाना। 'द्वितीय-श्रेणी' के उद्योग वे हैं 
जिनमें हम कोई उद्योग जारी करते हैं--जैसे व्यापार करना, कल-कारखाना - 
लगाना, यातायात के साधन, बैंक चलाना, मकान बनाना। तृतीय-श्रेणी' के 
उद्योग वे हैं जिनमें हम वेय्यक्तिक तौर पर कोई घंघा करते हैं--डाक्टरी का 
पेशा, अध्यापकी, दुकान या सरकारी नौकरी आदि । ये सेवा-काय' (Ser- 
vices) कहलाते हैं । यह मोटी वात है कि किसी देश की जितनी जन-संख्या 
'माध्यमिक-उद्योगों' तथा सेवाओं” में लगी होगी, उतनी ही उस देश की 'राष्ट्रीय- 
ma बढ़ेगी। ग्न्य देशों में आधी के लगभग जन-संख्या माध्यमिक-उद्योगों' 
अर्थात्‌ व्यापार श्रादि में लगी हुई हैं, भारत की अधिकांश जन-संख्या प्राथमिक- 
उद्योगों' अर्थात्‌ कृषि wife में लगी हुई है। अपने देश की निर्षेनता का यही 
मुख्य कारण है। हमारा देश मुख्य तौर पर कृषि-प्रधान हे, अतः प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना में तो उन साधनों की तरफ़ ध्यान दिया गया था जिनसे कृषि 
की वृद्धि तथा व्यवस्था हो संकती है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य 
'राष्ट्रीय-आय' को १२ प्रतिशत बढ़ा देना था। योजना के अन्त में बह १२ 
की जगह १८ प्रतिशत बढ़ी। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में श्रधिक्त ध्यान 
कृषि के स्थान में द्वितीय तथा तृतीय-श्रेणी अर्थात्‌ उद्योग तथा घंघों श्रादि की 
तरफ़ दिया गया जिससे 'राष्ट्रीय-्राय' में २५ प्रत्तिशत्त वृद्धि की आशा को जा 
रही थी। यह वृद्धि २५ की जगह २० प्रतिशतं हुई । तृतीय-योजना के ग्रन्त में 
राष्ट्रीय-आय में ३० प्रतिशत वृद्धि हो जाय--ऐसी धारणा है। 

(घ) कार्यक्षमता की कमी--अपने देश में निम्न-वर्ग के व्यक्तियों को 
खाने को पुरा नहीं मिलता। श्रमी-वर्ग मेहनत करता हें, परन्तु घी-दूध नहीं 
पाता। वनस्पति घी और चाय के बल पर कहाँ तक दिन-रात एंक करके मेहनत 
की जा सकती gl जब कोई पौष्टिक-पदार्थ खाने को नहीं मिलता तव आधा 
काम ही तो किया जा सकता है। हर क्षेत्र में यही समस्या है। पौष्टिक-भोजन 
न पा सकने के कारण श्रमी पूरा काम नहीं कर पाते। जव श्रमी-वर्ग पूरा काम 
नहीं करेगा तब 'राष्ट्रीय-आय' कंसे बढ़ेगी ? 'राष्ट्रीय-अआय' न बढ़ने का एक 
कारण श्रमी-वग की कार्य-क्षमता का गिर जानाहै। श्रन्य देशों के श्रमी हमारे 
श्रमियों से ज्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि पौष्टिक-भोजन खाने के कारण उनका 
शारीर बलिष्ठ होता है। : 

(ङ) पूंजीवादी-व्यवस्था--अ्पने देश में पूजीवादी-व्यवस्था अभी तक 
चल रही है। यद्यपि हमने 'समाजवादी-समाज' बनाने की घोषणा कर दी 
हैं, तों भी अमी सिलसिला तो वही पुराना चल रहा है। श्रभी तक उत्पादन के 
साधनों पर राज्य का प्रभुत्व नहीं, पूंजीपतियों का ही प्रभुत्व है, राज्य का प्रभुत्व 
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धीरे-धीरे हो रहा है। ऐसी ्राथिक-व्यंवस्था में यह स्वाभाविक है कि मुनाफ़ का 
अविक भाग पूँजीपति ले ata और अधिक संख्या गरीबों की रह जाय। वैसा म्रभी 
तक हो रहा Z! 

[मारत की निर्घनता के राजनीतिक कारण] 


(क) अंग्रेजों की ग्राथिक नीति--जव तक site यहाँ रहे तव तक भारत की 
निर्धनता का मुख्य-कारण अंग्रेज़ों की आथिक नौति रहा। उनकी झ्राथिक-नीति 
भारत के"हित में न होकर सदा अपने हित में रही। उन्होंने बाहर के व्यापार पर 
रोक-थाम लगाने और भारत के व्यापार को प्रोत्साहित करने का कोई काम नहीं 
किया। भारत का कच्चा माल बहुत सस्ते दाम पर विलायत जाता था, और 
तैयार माल बहुत AST दाम पर भारत भेजा जाता था । विलायतवाले कच्चा 
माल खरीदते हुए भी भारत को नुक्सान पहुँचाते थे, तैयार माल बेचते हुए भी इस 
देश को दोनों हाथों से लूटते थे। इसके ग्रतिरिक्त अंग्रेजों की नीति यह रही कि 
यहाँ कोई उद्योग-धंधे न पनपें, उन्होंने यहाँ के उद्योग-थंधों का नाश करने का 
भी प्रयत्न किया। यह सिलसिला दो सौ साल तक लगातार चलता रहा। इतने 
लम्बे समय में उत्पन्न हुई निर्वनता १५-१६ साल में नहीं जा सकती। 

(ख) विश्व-युद्ध--प्रत्येक विश्व-युद्ध के समय वस्तुओं के भाव पहले से 
एकदम बढ़ जते हैं। विश्व-युद्ध समाप्त हो जाता है, परन्तु वस्तुओं के भाव 
पहले स्तर पर नहीं श्राते।. हम लोग दो विद्व-युद्धों मंसे गुज़र चुके हैं। पहले विश्व- 
युद्ध (१६१५-१८) के समय जो भाव बढ़े वे गिर कर पहले स्तर पर नहीं आये । 
उसके वाद दूसरा विश्व-युद्ध (१९३६-४५) हुआ । उस समय हर वस्तु का भाव 
फिर बढ़ा। यह युद्ध भी समाप्त हो गथा, परन्तु भा? में कमी ग्राने के स्थान में 
वे लगातार बढ़ते गये। प्रति-व्यक्ति श्राय बढ़ते जाने पर भी युद्धों के परिणामस्वरूप 
जब वस्तुओं के दाम कई गुणा बढ़ जाते हैं तव जीवन का स्तर गिर जाता हैं, 
निर्षेनता अपना राज्य जमा लेती है । इस प्रकार युद्ध निर्धनता का राजनीतिक 
कारण I 


६. क्या प्रकृति ने ही भारत को निर्धन बनाया हे ?* 


भारत की निर्वतता के कारणों पर विचार करते हुए कई लोगों का कहना 
है कि इस देश में प्रकृति ही प्रतिकूल है, भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं 
जिनके कारण देश समृद्ध नहीं हो सकता। क्रभी अति वर्षा, कभी ae, कभी 


* ‘While nature showered her bounties in India with a 
liberal hand, man has failed to profit adequately by them. The 
contrast between the bounties of nature and poverty of man 
here is very striking. Discuss this statement and state what 
measures the Government. should take to.rentoye poverty from 
India. ` ` (1951) 
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झनावृष्टि सब करे-कराये को नष्ट कर देते हैं । खनिज पदार्थों तथा प्राकृतिक 
साधनों का यहाँ अभाव है। ऐसी हालत में देश निर्धन न होगा तो क्या होगा ? 

परन्तु यह धारणा मिथ्या हैँ। कोई समय था, इसी देश में दूध-दही की नदियाँ 
बहती थीं। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ देश भर की ज़मीन को सींचने के 
लिए हर प्रान्त में नदियाँ हैं। प्रत्येक धातु की यहाँ खाने हैं । कमी है तो सिर्फ़ इस 
वात की कि हम भूमि के गर्भ में छिपी हुई इस सम्पत्ति को माथे का पसीना 
बहा कर निकाल लें। प्रश्‍न यह नहीं है कि यहाँ क्या-क्या है, प्रश्न युह है कि 
यहाँ क्या-क्या नहीं है ? ड | 

(क) खनिज सम्पत्ति (Mineral 768०५७7०४४)--भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित इंडिया : १६६१ के अनुसार इस देश में मौजूद खनिज सम्पत्ति का 
भंडार इस प्रकार है: 


कच्चा लोहा ह २१०० करोड़ टन 
मँगनीज ११.२ करोड़ टन 
क्रोमाइट १३.२ करोड़ टन 

सोना १२.६ लाख टन 

ताँवा २८४ करोड़ टन 
माइका ' ३३०० हज़ार वगंमील में 
बौक्साइट २५०० लाख टन 
इलमेनाइट | ३५०० लाख टन 
जिप्सम ` ८५ करोड़ टन 


(ख) शक्ति के साधन (Power 7८017०९5)--शक्ति उत्पन्न 
करने में कोयला, तेल तथा जल की आवश्‍यकता होती है। इन्हीं से कल- 
“कारखाने चलते हैं, बिजली उत्पन्न होती है। इनके विषय में इंडिया : १६६१ 
में निम्न atng दिये हैं : i 

कोयला---६,०० ० करोड़ टन | 

तेल--आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में ४,००,००० वर्गमील क्षेत्र में 
पेट्रोल तथा मट्टी का तेल मौजूद है। 

जल-शक्ति--भारत की नदियों की जल-शक्ति से जो विद्युत्‌ उत्पन्न हो 
सकती है उसका प्रव्ययन करके यह अंदाज़ लगाया गया है कि उसंसे ४० लाख 
किलोवाट विद्युत्‌-शाक्ति उत्पन्न हो सकती है। 

(ग) चन-सम्पत्ति (Forest 76507८९5) इंडिया : १९६३ (Jo 
२०९) के अनुसार अपने देश में सारी भूमि के २२ प्रतिशत भाग में जंगल हैं। 
कुल २.७४ लाख वर्गमील जंगल-ही-जंगल की भूमि है। इसमें भिन्न-भिन्न 
प्रकार की लकड़ी है। इन सब का उपयोग हो सकत्ता है। 

_ (च) पशु-्सम्पत्ति (Animal 7९5००7०९४)--इंडिया : १६६३ के 
अनुसार १९६१ में भारत में ७२५ लाख बैल, ५४३ लाख गौएँ, ४८९ लाख 
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TSS, ७७ लाख HT, २५० लाख भैस, १८४ लाख HES, ४०३ लाख AS, ६०८ 
लाख बकरियाँ, १३ लाख घोड़े-खच्चर, ७३ लाख WA, ऊंट, सूअर, १,१६९ 
ज्ञाख मुगियाँ थीं । 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस देश में खनिज सम्पत्ति, शक्ति के उत्पादन 
के साधन, वन-सम्पत्ति, पशु-सम्पत्ति--किसी की कमी नहीं है। इतना सव-कुछ 
होते हुए भी अगर यह देश निर्धन है तो हमारी श्रकमंण्यता के कारण ही निर्वन 
है। sto दास ने अपनी पुस्तक 'इंडस्ट्रियल एफ़ीशियन्सी फ़ इंडिया' में लिखा 
है कि इस देश की केवल ३० प्रतिशत भूमि से उपज का काम लिया जा रहा है, 
बाकी ७० प्रतिशत वेकार पड़ी है। वन-सम्पत्ति का २५ प्रतिशत भाग काम में 
भ्रा रहा है, वाकी ७५ प्रतिशत वेकार है । लोहे का जो उत्पादन हो रहा है वह 
सम्भावित उत्पादन का कुल ११ प्रतिशत St बिजली का उत्पादन जितना हो 
रहा है उससे aga अधिक हो सकता Zl 

इसमें सन्देह नहीं कि अब जव से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई हैं तव से इन 
सव दिशाओं में ध्यान दिया जा रहा है और प्रकृति के गर्भ में छिपी सम्पत्ति को 
बाहर लाकर देश को समृद्ध करने का प्रयत्न हो रहा Zl 


७. निर्धनता के निवारण की सरकारी नोति* 


[कृषि तथा उद्योगों के विकास के द्वारा समाजवादी-समाज की. रचना] 

जव से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से भारत-सरकार का ध्यान देश की निर्धनता 
को दूर करने की ओर विशेष रूप से गया है। निर्धनता को दूर करने के लिए 
भारत-सरकार ने पहले प्रथम-पंच-तर्षीय-योजना (१६५१-१६५६) चलाई, 
फिर द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना (१९५६-१६६१) चलाई, इसके वाद अब 
नृतीय-पंच-वर्षीय-योजना (१९६१-१६६६) चल रही हैं | आशिक-क्षेत्र में पहले 
भारत-सरकार ने ६ अप्रैल १६४८ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें सर- 
कारी ौद्योगिक-तीति को स्पष्ट किया गया था | उसके बाद ३० ATT १६५६ 
को एक नया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें पिछले अनुभव के प्रकाश में 
ग्रपनी औद्योगिक-तीति को नये सिरे से रखा TAT | भारत-सरकार के ये सव कार्य 
देश की निर्धनता को दूर करने के लिए हैं। परन्तु यह सब-कुछ करते हुए भारत- 
सरकार एक खास नीति को लेकर चल रही है। इस प्रकार प्रथम-मोजना, द्वितीय- 
योजना, श्रौद्योगिक-नीति का प्रथम-प्रस्ताव तथा हितीय-प्रस्ताव--ये चार 
बातें हैं, जिनका भारत की निर्धनता के निवारण की नीति के विषय में विचार करते 
हुए जान लेना ग्रावश्यक है । हम इन चारों का यहाँ संक्षेप से वर्णन करेंगे: 

(क) प्रथम-पंचवर्षोय-पोजना--अगर देश की आथिक-उन्नति को 
बिना किसी हस्तक्षेप के छोड़ दिया जाय, व्यक्ति को पूरी-पूरी स्वतंत्रता दे at 


* Enumerate briefly the measures taken by the Government 
to eradicate Indian poverty. (1960) 
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जाय, तो जो हालत हो सकती है वह दुनिया में wa तक होती रही है। कुछ लोग 
अपने परिश्रम से ग्रागे निकल गए, पूँजीपति बन गए, कुछ इस जद्दोजहद में पीछे 
रह गए। अर्थशास्त्र के प्रतिस्पर्धा के नियम से धघनी-नि्थेन वर्ग उत्पन्न हो गया, 
माल्लिक-मज़दूर वर्ग वन गया। मज़दूरों को जब साथ-साथ रहना पड़ा, तब 
अपनी अवस्था की तरफ़ उनका ध्यान गया, उन्होंने संगठन बनाये, अपने अ्रधि- 
कारों के लिए उन्होंने हड़तालें करनी शुरू कीं। मजदूरों के साथ सुलह किये 
वगैर पूँजीपतियों का काम नहीं चलता इसलिए कुछ ये झुके, कुछ वे झुके। 
यह तो झाथिकविकास की एक नीति है। दूसरी नीति है योजना' बनाकर 
आधिक-व्यवस्था को राज्य द्वारा चलाना। जो देंश आर्थिक-व्यवस्था में बहुत 
पिछड़े हुए हैं उनके लिए अपने भाग्य को व्यक्ति पर छोड़ देना अब संभव नहीं 
रहा । इस प्रकार वे अपने को छोड़ देंगे, तो फिर पूँजीवादी-व्यवस्था के बजाय 
वहाँ और कुछ न हो सकेगा। इन पिछड़े देशों ने 'योजना-पद्धति' की नीति का 
आश्रय लिया है। १६२८ में सब से पहले रूस ने इस प्रकार की 'पंच-वर्षीय- 
योजना! बनाई। रूस ने उसके बाद कई 'पंच-वर्षीय-योजनाएँ' बनाई, और इनके 
द्वारा उसने आइचयंजनक उन्नति की। दूसरे देशों ने भी जहाँ कप्यूनिएम चल रहा 
है, इसी प्रकार की 'पंच-वर्षीय-योजनाओं' या 'षड्‌-वर्षीय-योजनाझओं' की नीति 
अपनाई | ; 

जहाँ राज्य की तरफ़ से कोई हस्तक्षेप नहीं था, व्यक्ति को स्वतंत्र-विकास 
के लिए न्यूनतम-हस्तक्षेप' (Laissez-faire) के सिद्धान्त के अनुसार छोड़ 
दिया गया था, वहाँ 'राष्ट्रीय-प्राय” में उस प्रकार वाषिक वृद्धि नहीं हुई जेसी 
वृद्धि वहाँ हुई, जहाँ राज्य द्वारा 'योजना-पद्धति” की नीति को अपनाया गया। 
निम्न ग्राँकड़ों से यह बात अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है: 

न्यूनतम-हस्तक्षेप से वेयक्तिक-स्वृतन्त्रता की नीति पर चलने वाले देश 


देश समय “राष्ट्रीय-्राय' में वृद्धि 
१. अमरीका १८९९ से १६५० ३.२ से ३ प्रतिशत 
२. कनाडा १६०३ से १९२९६ २.६ प्रतिशत 
३. स्विट्ज़रलण्ड १८९० से १६२६ २.७ प्रतिशत 
४. आस्ट्रेलिया १६०१ से १९४५ २.५ प्रतिशत्त 

राज्य के हस्तक्षेप से योजना की नीति पर चलने वाले देश 

देश समय “राष्ट्रीय-श्राय' में वृद्धि 
१. रूस १९२८ से १६५३ पहले १५ फिर १६% 
२. पोलेण्ड १३४७ से १९५३ १४.५ प्रतिशत 
३. चेकोस्लोवाकिया १९४८ से १९५३ १२ प्रतिशत 
४. हंगरी १९५२ से १९५३ १२ प्रतिशत 
५. बल्गरिया १९५२ से १९५३ १६ प्रतिशत 
६. भारत १६५१ से १९५६ o १८ प्रतिशतं 
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स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत ने भी अपनी “पंच-वर्षीय-योजना' 
वनाई। १९५० में “प्लँनिग-क्रमीशन' वनाया गया और १६५१ से १६५६ 
की 'प्रथम-पंच-वर्पीय-योजना' की नींव रखी गई। इस योजना के पूरे होने 
पर राष्ट्रीय-आय' १२ प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान लगाया गथा था, परन्तु 
योजना के अन्तिम वपं में हिसाव लगाने पर ज्ञात हुआ कि 'राष्ट्रीय-श्राय' १२ की 
जगह १८ प्रतिशत बढ़ गई थी। १६५१-५६ की '“प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना' के 
अन्त में भ्रनाज के उत्पादन में १४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गथा था, वह 
१४ की जगह २० प्रतिशत बढ़ा। कपास में 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना' के अन्त 
में ४४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, वह ४५ प्रतिशत बढ़ी। 
योजना के प्रारम्भ में ३२६ मिलियन एकड़ भूमि में ्रनाज पैदा हुआ था, १६५४: 
५५ में ३५२ मिलियन एकड़ भूमि में भ्रनाज पैदा हुआ। यह तो 'कृपि-सम्बन्धी- 
उत्पादन' (Agricultural production) की बात है, श्रौद्योगिक- 
उत्पादन' ( Industrial production ) में १९५१ की अपेक्षा १९५५ में 
२२ प्रतिशत वृद्धि हो गई | 

इस प्रकार हमारी 'राष्ट्रीय-श्राय' (National income) तो 'प्रथम- 
` पृंच-वर्षीय-योजना' के अन्त में १८ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु इसका यह भ्रभिप्राय 
नहीं कि हमारी निर्धनता दूर हो गई। इतना सब-कुछ कर चुकने पर भी हमारा 
जीवन-स्तर संसार में सबसे नीचा है। हमारे देश में लोगों को भोजन की वह 
मात्रा नहीं मिलती जो स्वास्थ्य कायम रखने के लिए एक मनुष्य को मिलनी 
चाहिए। १६५५-४६ में प्रति व्यक्ति १६ गज़ कपड़ा पैदा हो रहा था जो बिल- 
कुल अपर्याप्त Fl अभी देश की गाधी जने-संख्या की ्रामदनी १३ रुपया 
मासिक भी नहीं है। अमरीका की अपेक्षा हमारे यहाँ प्रति-व्यक्ति बिजली का 
खर्च उछ. तथा लोहे का खर्चे बटर है, जापान की अपेक्षा हमारे यहाँ बिजली और 
लोहे का खर्च क्रमशः ३ तथा wy है। इससे स्पष्ट है कि अभी हमें अपने देश की 
निर्धनता को दूर करने के लिए कितने अधिक प्रयास की और कितनी ही 'पंच- 
वर्षीय-योजनामओों' की नीति को अपनाने की आवस्यकता होगी। 

(ख) द्विती य-पंच-वर्षोय-योजना-- प्रथम-मंच-वर्षीय-योजना के १९५६ 
में समाप्त होने के बाद, भारत सरकार ने 'द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना' का कार्य- 
क्रम तैयार किया । 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना' तथा 'द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना' 
में प्राधार-भूत भेद क्या है ? FP 

पहली योजना का मुख्य-उद्देश्य देश की कृषि-सम्बन्धी' (Agricultural) 
अवस्था को उन्नत करना था, इसलिए योजना पर जितना रुपया लगाया जाना 
था उसका १६ प्रतिशत कृषि और सामुदायिकःविकास, १७ प्रतिशत सिचाई 
आदि पर व्यय किया गथा । द्वितीय-योजना का मुख्य-उद्देय देश की उद्योग- 
सस्वन्धी” (Industrial) अवस्था को उन्नत करना था, इसलिए योजना पर 
क्रिये जाने वारे व्यय का १६ प्रतिशत उद्योग तथा खनिज पर ATT २९ प्रतिशत 
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परिवहन तथा संचार पर व्यय किये जाने का कार्य-क्रम बना | इसका यह अभि- 
प्राय नहीं कि प्रथम-योजना में उद्योग पर व्यय नहीं किया गथा, या द्वितीय में 
कृषि पर व्यय नहीं किया गया। अभिप्राय इतना ही है कि प्रथम योजना की 
अपेक्षा द्वितीय में व्यय का मुख्य-विन्दु ‘aie’ की जगह 'उद्योग' हो गया। ऐसा 
क्यों किया गया--इसका एक कारण है। हम इसी अध्याय में पीछे कह आये 
हैं कि झर्थोपार्जन के तीन साधन होते हैं--प्रथम-श्रेणी' के (Primary), 
'(द्वितीय-श्रेणी' के (Secondary) तथा तृतीय-श्रेणी के (Tertiary) | 
इनमें से प्रथम-श्रेणी के साधन कृषि आदि हैं, दितीय-अेणी के साधन उद्योग 
आदि हैं, तृतीय-श्रेणी के साधन देश के धंधे, विविध-सेवाएँ हैं। आथिक- 
उन्नति का नियम है कि देश की अधिक जन-संख्या 'प्रथम-श्रेणी के साधनों के 
स्थान में 'द्वितीय' तथा तुतीय' श्रेणी के साधनों में लगी हो। अभी अपने देश की 
हालत यह है कि हमारी श्रम-शक्ति का ७२.४ प्रतिशत हिस्सा कृषि में लगा हुआ 
है, देश की श्रमशक्ति का १०.६ प्रतिशत हिस्सा कल-कारखानों तथा छोटे- 
छोटे घंघों मे लगा हुआ है, ७.७ प्रतिशत व्यापार में और 8.३ प्रतिशत यातायात 
तथा सेवा-कायोँ में लगा हुआ Tl कहने का AlAs यह है कि प्रथम-श्रेणी' 
के कार्यों Hate रादि में--इतनी अधिक श्रम-शक्ति लगी हुई है कि प्राय: 
सारी श्रम-शक्ति इसी में खप-गई है। निर्धनता को दूर करने का यह उपाय नहीं 
21 होना यह चाहिए कि हम कृषि-संवंघी आधुनिक-यन्त्रों को सहायता से 
थोड़े आढमियों से काम लें, और इस वची हुई जन-संख्या को उद्योग के क्षेत्र 
में भेजें। aafia के द्वारा अव से आघी श्रम-शाक्ति कृषि का उतना ही 
कार्य कर सकती है जितना भ्रव ७२.४ प्रतिशत श्रम-शक्ति करती है। इस बची 
हुई श्रमशक्ति को कृषि के क्षेत्र से निकाल कर उद्योग के क्षेत्र में डाल देने की 
आवद्यकता है। जिन देशों ने ्थिक-उन्नति की है उन्होंने ऐसा ही किया g 
उन देशों में कृषि में श्रम-शक्ति कम हो गई है, उद्योगों मे ag गई है। १८७० 
झौर १६३० के बीच में श्रमरौका में कृषि पर लगी हुई श्रम-शक्ति ५४ प्रतिशत 
से कम होकर २३ प्रतिशत रह गई, फ्रांस में ४२ प्रतिशत से कम होकर २५ प्रति- 
शत रह गई, जापान में ८५ प्रतिशत से कम होकर ५१ प्रतिशत हो गई। जर्मनी 
में १८८० में ३६ प्रतिशत श्रम-शक्ति कृषि पर लगी हुई थी जो १९३० में २२ 
प्रतिशत रह गई, इंग्लैंड में १८७० में १५ प्रतिशत श्रम-शक्ति कृषि पर लगी हुई 
थी जो १९२० में ७ प्रतिशत रह गई। इस समय अमरीका में वहाँ की आवादी 
की केवल १२ प्रतिशत संख्या खेती में लगी हुई है। कहने का अभिप्राय यह 
है कि कृषि में अधिक ग्रादमी खपाना हमारा उद्देश्य नहीं हैं। हमारा उद्देश्य 
कमःसे-कम शक्ति लगाकर भ्रधिक-से-अधिक पैदावार करना है। हमने श्रपनी 
(द्वतीय-पंच-वर्षीय-योजना' में श्रम-शक्ति को उद्योग-घंघों पर लगाने का प्रयत्न 
किया है, क्योंकि प्रथम-श्रेणी' के अर्थोपार्जन के साधनों से देश उतना समृद्ध 
नहीं होता जितना द्वितीय” तथा तृतीय-श्रेणी के अर्थोपार्जन के साधनों से 
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समृद्ध होता है। प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय-योजनाझ्रों में पहला भेद तो 
यह हैं। 

इन दोनों योजनाश्रों में दूसरा भेद यह है कि जहाँ प्रथम-योजना' मुख्यतः ' 
'कल्याण-राज्य' (Welfare state) को आधार बनाकर चलाई गई थी वहाँ 
'द्वितीय-योजता' मुख्यतथा समाजवादी ढाँचे के समाज (Socialist pattern 
of society) को आधार बना कर खड़ी की गई। 'कल्याण-राज्य' का यही 
अर्थ था कि देश का कल्याण हो, अविक जन-संख्या गाँवों में वसती हें, कृषि करती 
है, इसलिए गाँवों में सामुदाथिक-योजनाएँ चलें, कृषि की उन्नति हो, नहरें बनें, 
सिंचाई हो। उसके वाद जव हमने योजना के दुसरे चरण में प्रवेश किया और 
' कुषि’ के स्थान में 'उद्योग' को लक्ष्य बनाया, तव सबसे वड़ा सवाल यह Tar हो 
गया कि उद्योगों से जो पूंजी बढ़ेगी, धन आयगा, वह क्या कुछ-एक लोगों 
की पेटियों में जमा हो जायगा, या बॅटेगा। इसीलिए उत्पादन का जोर उद्योग 
पर जाते ही यह तथ करना भी झावश्यक हो गया कि हम अपने यहाँ पूंजीवाद को 
नहीं आने देंगे । कल-कारखाने बढ़ेंगे, परन्तु इनका बढ़ना देश की 'राष्ट्रीय- 
आयः को बढ़ाकर कुछ-एक व्यक्तियों की आमदनी बढ़ाना नहीं होगा, हरएक 

' की आमदनी बढ़ाना होगा। हम सम्पत्ति बढ़ायेंगे, परन्तु साथ ही सम्पत्ति का 
समान-बितरण भी करेगे। इसीलिए - “द्वितीय-योजना' में यह घोषित करना 
आवश्यक हो गया कि हम 'समाजवादी-समाज की रचना करेगे । 

(ग) ६ अप्रेल १६४८ का शद्योगिक-तीति का प्रस्ताव (Industrial 
Policy Resolution of 6th April, 1948 )--स्वराज्य-प्राप्ति के 
बाद ६ अप्रैल १९४८ को भारत-सरकार ने अपनी औद्योगिक-नीति की घोषणा 
इस प्रस्ताव द्वारा की थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सरकार यह्‌ चाहती 
है कि औद्योगिक-उत्पादन लगातार होता रहे और उत्पादन का न्याय-संगत 
वितरण भी साथ-साथ होता रहे। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में यह भी कहा 
गया था कि देश के ऑंद्योगिक-विकास में सरका र को भी पहले की झअपेक्षा अधिक 
क्रियाशील होना होगा। शस्त्रास्त्रों का निर्माण, अणु-शक्ति तथा रेलों के 
यातायात का तो सरकार के हाथ में एक-मात्र भ्रधिकार होगा ही, साथ ही ्राघार- 
भूत छः बुनियादी उद्योग भी सरकार ही चलायेगी। ये सरकारी उद्योग सावें- 
जनिक-क्षेत्र' (Public. sector) के अन्तर्गत होंगे, और इनके अलावा जो 
उद्योग होंगे, वे “निजी-क्षेत्र' (Private sector) में गिने जायेंगे। १६५५४- 
५६ तक सरकार की यही घोषित नीति रही, परन्तु इस वीच बहुतःकुछ बदल 
गया। इस बीच १६४६ को भारत का विधान स्वीकृत हुआ जिसमें प्रत्येक 
नागरिक के कुछ 'ग्राधारमूत-्रविकार स्वीकृत किये गये, कुछ 'प्रेरक-सिद्धान्त' 
स्वीकृत किये गए । इनमें कहा गया था कि राष्ट्र की भौतिक-सम्पत्ति पर अधि- 
कार वा स्वामित्व इस प्रकार बेटा हुआ होना. चाहिए जिससे किसी एक का भला 
न होकर सब का भला हो, राष्ट्र का आर्थिक ढाँचा इस प्रकार का नहीं होता 
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चाहिए जिससे उत्पादन के साधन तथा सम्पत्ति एक जगह इस प्रकार केन्द्रित हो 
जाँय कि उससे दूसरों का नुक्सान होने लगे। इन विचारों का परिणाम यह हुआ 
“कि दिसम्बर १६५४ की भारतीय पालियामेंट ने 'समाजवादी ढाँचे के समाज 
(Socialist pattern of society) का निर्माण अपना लक्ष्य घोषित कर 
दिया। १६५६-६१ के लिए “लै निग-कमीशन' ने जो योजना तैयार की उसमें 
इसी लक्ष्य को आधार बनाया WAT! इन सब परिवर्तंनों का परिणाम यह 
हुआ कि भारत-सरकार को ६ अप्रैल १६४८ के अपने औद्योगिक-नीति के 
प्रस्ताव को बदलना पड़ा। परिणामस्वरूप ३० MIT १९५६ को भारत- 
सरकार ने अपनी' औद्योगिक-तीति' के प्रस्ताव को दूसरा रूप दिया। वह रूप 
क्या था ? 
(घ) ३० अप्रैल १६५६ का द्योगिक-नीति का प्रस्ताव (Industrial 
Policy Resolution of 30th April, 1956)—* अप्रेल १६४८ के 
प्रस्ताव में 'सार्वजनिक-क्षेत्र' की सीमा बहुत बँघी हुई थी, “निजी-कषत्र' की सीमा 
बहुत विस्तृत थी। परन्तु जब हमारा उद्देश्य समाजवादी-समाज का ढाँचा तैयार 
करना है, उत्पादन को कुछ-एक के हाथों में केन्द्रित न रहने देकर सब में 
वितरण करना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के स्तर को ऊँचा करना है, देश 
में से हर व्यक्ति की निर्घनता को मिटाना है, तब यह आवश्यक हो जाता हैं 
कि सरकार भी व्यापार के क्षेत्र में उतर आये, और हरएक ऐसे उद्योग को अपने 
हाथ में ले जिसे या तो 'निजीत्षेत्र' के लोग लाभ न होने से शुरू ही नहीं करते, 
या शुरू करते हैं तो उनका उस उद्योग पर इतना एकाधिकार हो जाता है कि मन- 
माना नफ़ा उठाने लगते हैं। भारत-सरकार ने-यह देखकर कि द्वितीय-पंच-तरषीय- 
योजना में देश का 'उद्योगीकरण' (Industrialization) आवश्यक हैं, 
इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा कर दी है कि अब सरकार भी उद्योगों को अपने 
हाथ में लेगी। उद्योगों को तीन श्रेणियों में ate दिया गथा। प्रथम-श्रेणी 
उन उद्योगों की है जिन्हें fas सरकार चला सकेगी, wer कोई नहीं। इस 
श्रेणी में १७ वड़े-वड़े उद्योग हैं। उदाहरणार्थ, सस्त्रास्त्र, अणु-शक्ति, लोहा, 
लोहे की भारी मशीनें, विजली के भारी कारखाने, कोयला, खनिज-तेल, कच्चे 
लोहे, मैंगनीज़, गन्धक, सोना, हीरा आदि की खाने, तावा, जस्ता, टिन आदि 
की खाने और इनके साम!न, हवाई जहाज, हवाई यातायात, रेलवे, जहाज़ बनाना, 
टैलीफ़ोन, विजली पैदा करना और वितरण करना झ्रादि। यह सव सरकार 
ही कर सकेगी। द्वितीय-श्रेणी में वे उद्योग गिनाये हुए हैं जिन में धीरे-धीरे सरकार 
प्रवेश करेगी। उदाहरणार्थ, मशीन के पुर्जे बनाना, खाद, रबर, एण्टीबायोटिक 
ग्रौपचियाँ, सड़कों तथा समुद्र का यातायात झादि। इनकी संख्या १२ है। 
इनके भ्रलावा जो बचा रहेगा वह 'निजी-क्षत्र' (Private sector) में 
आ जायगा, परन्तु सरकार इस बात के लिए वाधित नहीं है कि वह किस काम 
को हाथ में ले और किस को न ले | | 
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बड़े धंधों के साथ-साथ इस औद्योगिक-नीति के अनुसार सरकार छोटे- 
छोटे घन्धों को भी प्रोत्साहन देगी। क्योंकि छोटे धन्धों से बेकारी कम होती हे 
इसलिए इन छोटे घन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इन उद्योगों को 
अआथिक-सहायता दे सकती है, बड़े उद्योगों के उत्पादन को इस प्रकार नियन्त्रित 
कर सकती है जिससे इन छोटे घन्धों पर ऐसा असर न पड़े जिससे ये पनप ही न 
सक, बड़े Tat की वस्तुओं की अपेक्षा छोटे घन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए 
सरकार टँक्स की कमी भी कर सकती है। परन्तु फिर भी सरकार की नीति यही 
रहेगी कि खुळे बाज़ार में 'प्रतिस्पर्धा' के सिद्धान्त के अनुसार छोटे उद्योगों द्वारा 
पैदा किया हुआ माल वाज़ार में अपने बूते पर टिक सके, हर वक्‍त उसे सरकारी 
सहायता की ही ज़रूरत न पड़ती WI 

इस प्रकार हमने देखा कि निर्घनता कया है, और खासकर भारत-सरकार 
इस प्रइन को पंच-वर्षीय-योजनाओं' तया श्रपनी '्ौद्योगिक-नीति' द्वारा किस 
प्रकार हल कर रही है। 

८. निर्धनता के निवारण के उपाय* 


निर्धनता मुख्य तौर पर सामाजिक-रचना का परिणाम होती है। सामा- 
'जिक-रचना प्रायः सरकारी नीति पर आश्वित होती हं । सरकार पूंजीवाद को 
प्रश्नय देती है या समाजवाद को ? WITT सरकार समाजवाद को प्रश्नय देती है, 
उसको नीति समाजवादी हे, तो वह उत्पादन के साथ-साथ वितरण पर अवश्य 
बल देगी। जब उत्पन्न वस्तुओं का समान वितरण होगा तब निर्थेनता अपने- 
झाप मिट जायगो | भारत को नीति समाजवादो है, इस नीति के अनुसार उत्पा- 
दन के साथ-साथ समान वितरण पर बल दिया जा रहा है--इसी लिए हमने 
निर्घनता को दूर करने की सरकारी नीति का वर्णन करते हुए इस बात पर बल दिया 
कि भारत अपनी प्रर्थ-व्यवस्था को श्र्थ-शास्त्र के नियमों पर छोड़ देने के स्थान में 
नियोजन पर बल दे रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय-योजनाएँ बना रहा 
है, योजनाओं का भी समाजवाद की पृष्ठभूमि में संचालन कर रहा हूँ। 

यह कहना कि व्यक्ति की निर्धनता ईश्वर की देन है, सर्वथा म्रममूलक 
1 हम अगर समाज की श्रर्थच्यवस्था का संचालन न करें, उसे योजना के 
अनुसार न चलायें, तब तो घनी-निर्षन का भेद अपने-आप उठ खड़ा होता है, 
परन्तु अगर भ्र्थ-व्यवस्था को अपनी समाजवादी नीति के अनुसार चलाया जाय, 
तब निर्वनता नाम की कोई वस्तु रह नहीं सकती | ईश्वर हमें घनी-निर्धन नहीं 
बनाता, समाज की नीति, समाज का संगठन हमें घनी-निर्धेन बनाता है। यही 
कारण है कि श्रब भारत ने अपनी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की नीति को अपने हाथ 
में लिया है और निर्धनता का उन्मूलन कर देने का संकल्प किया है। भारत 


+ What measures would you suggest to remove Indian 
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अपनी योजनाओं द्वारा किस प्रकार निर्धनता के निवारण का उपाय कर रहा है 
इसका हम यहाँ संक्षिप्त परिचय देंगे: 


(क) कृषि की उन्नति द्वारा--भारत तथा अन्य देशों में कृषि के उत्पादन 
में महान्‌ अन्तर है। भारत में जहाँ एक एकड़ भूमि में ७०० पौण्ड गेहूँ होता है 
वहाँ जापान में १,७१३ तथा ईजिप्ट में १,६१८ पौण्ड होता है। इसी तरह भारत 
सें जहाँ एक एकड़ भूमि में ७५० पौण्ड घान होता है वहाँ जापान में ३,४४४ 
तथा ईजिप्ट में २,९६८ पौण्ड होता है। उत्पादन में इस विषमता का कारण 
उत्तम बीज तथा उत्तम खाद का न होना, खेती में कीड़ा लग जाना, खेती के 
पुराने तरीकों का होना, सिचाई का उचित प्रबन्ध न होना आदि है। पंचवर्षीय- 
योजनाओं द्वारा अव कृषि की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाने लगा हैं। अब किसानों 
को उत्तम बीज मिल रहे हैं, रासायनिक खाद मिल रही हे, कीट-नाशक NT- 
चियाँ मिल रही हैं, ट्रैक्टर मिलने लगे हैं। इस सब से कृषि पहले से दुगुनी-चौगुनी 
होने लगेगी और प्राय भी पहले से कई गुणो बढ़ जाने से faat अपने-आप 
दुर्‌ होगी। } 

(ख) कुटीरोद्योग के विकास द्वारा--हम पहले लिख आये हैं कि किसान 
साल के कई महीने बेकार रहता है क्योंकि खेती का तो अपना निश्चित्त समय 
होता है। उस समय के लिए अगर उसे कोई काम न मिले, तो यह बेकारी उसकी 
निर्षनता का कारण बन जाती है। ऐसे समय में गृहोद्योगों द्वारा उसे काम दिया जा 
सकता है। प्रथम पंच-वर्षीय-योजना में गृहोद्योगों के विकास पर ३३.६ करोड़ 
तथा द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना में २२५ करोड़ व्यय किया गया, तृतीय-योजना 
में ३२५ करोड़ की व्यवस्था की गईं है। इन कुटीरोद्योगों से faia का 
निवारण हो सकेगा। 


(ग) कल-कारखानों के निर्माण द्वारा--कुटीरोद्योग छोटे होते हैं, 
उनसे देश की निर्यनता दूर होती ही है, परन्तु बड़े-बड़े कल-कारखाने देश की 
सम्पत्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हैं। अपने देश में श्रव प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
योजनाओं में बड़े-बड़े कारखाने वनने लगे हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी बंगाल में 
चित्तरंजन में रेल के इंजन बनाने का कारखाना वना है, बिहार में सिंदरी में 
रासायनिक खाद बनाने का कारखाना बना है, विशाखापट्टम में जहाज बनाने 
का कारखाना बना है, भोपाल में विजली के भारी सामान बनाने का कारखाना 
बना है । wa तुतीय-योजना में भोपाल-जैसा बिजली के सामान बनाने का 
कारखाना हरिद्वार में, एन्टीवायोटिक्स का कारखाना ऋषीकेश में बनने जा 
रहा है। लोहे तथा इस्पात के कारखाने उड़ीसा में रूरकेला, मध्यप्रदेश में भिलाई 
तथा पदिचमी बंगाल में दुर्गापुर में बने हैं। इन सव से देश की राष्ट्रीय-्राय बढ़ 
रही है, राष्ट्रीय-्ाय बढ़ने से प्रति व्यक्ति श्राय भी बढ़ रही है जिससे देश में 
निर्धनता का निवारण हो रहा है। कल-कारखाने पर सार्वजनिकक्षेत्र में' 
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द्वितीय-योजना में ८८० करोड़ के लगभग व्यय हुआ, तृतीय-योजना में १,५०० 
करोड़ व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। 

(घ) पशु-विकास दवारा--किसान जैसे रुपये-पेसे को घन कहता है, 
वेसे पशुओं को भी वह घन ही कहता है, विशेष कर गाय-वेल उसके लिए गो- 
घन हैं। इनका जितना उसके पास वाहुल्य होगा, उतना ही वह घनी कहलायगा। 
पशु-धन में गाय, बेल, भैस, TAL, मछली, मुर्गी सब ग्रा जाते हैं। इस समय 
हमारा पशु-धन बहुत क्षीण हो चुका है। गाय तथा बैलों के ्रस्थि-पंजर नज़र आते 
हैं। उनकी नस्ल भी दिनोंदिन गिरती जाती है। पशुओं की नस्ल के विकास के 
लिए गाँव-गाँव में 'की-स्कीम' (Key-scheme) ख़ोली गई है जिसका wi 
है कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र । इन केन्द्रों में अच्छी गायों तथा अच्छे बैलों की नस्ल 
के लिए कृत्रिम तौर पर गर्भाषान का आयोजन किया जाता है। १६५६ से 
१६६१ तक १२५८ 'की-स्कीम' के केन्द्र खोले गये रौर इस अवधि में १९६१ तक 
२२ हज़ार अच्छे साँड, ६५० अच्छे वेल तथा १ लाख दूध देने वाली गायों को 
उन्नत किया गथा। गो-सदन खोलने की योजना में द्वितीय-योजना-काल 
में २४३ गो-सदन खोले गये और २०० करोड़ पशुओं के लिए चरागाहों को 
व्यवस्था की गई, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में दुग्घशालाएँ जारी की गई। गाय-वलों के 
अतिरिक्त मत्स्य-पालन, मुग्री-पालन की तरफ़ भी इन योजनाग्रों में विशेष 
carat दिया जा रहा है जिससे देश की निर्धनता दुर हो रही है। 

(ङ) सामुदाथिकःविकास-योजनाग्रों द्वारा-भारतीय-समाज की ग्राम 
पहली इकाई है। अगर प्रत्येक ग्राम की आ्थिक-अवस्था सुधर जाती है तो संपूर्ण 
देश की आर्थिक-व्यवस्था अपने-आप उन्नत हो जाती है। इसी दृष्टि को सम्मुख 
रख कर २ अक्तूबर १९५२ से संपूर्ण भारत में सामुदायिक-विकास-योजनाओं 
को जारी कर दिया गया। सौ-सौ गाँवों का एक क्षेत्र निश्चित कर उसमें, कृषि, 

यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटी रोद्योग, पीने का पानी, सिचाई, मकान, समाज- 
कल्याण, आदि की संपूण व्यवस्था की जा रही है। प्रथम-पंचवर्षीय-योजना- 
काल में सामुदायिक विकास-योजनाओं पर ६० करोड़ रुपया व्यय करने की 
व्यवस्था की गई थी जिसमें ५२:४ करोड़ व्यय हुआ, द्वितीय-योजना काल में 
२१० करोड़ की व्यवस्था की गई, तृतीय-योजना-काल के लिए ४०० करोड़ 
की व्यवस्था रखी गई है.। इस सब से देश में निर्षेनता का निवारण होगा, गाँव- 
गाँव उन्नत होगा तो समूचा देश अपने-आप ATA होगा । 

(च) विद्युत-शक्षित के उत्पादन को योजनाओं द्वारा--कल-कारखाने 
देश की समृद्धि के केन्द्र हैं, परन्तु उनके लिए विद्युत-शक्ति की भारी ज़रूरत 
है। विद्युत्‌ की कमी के कारण कारखाने रुक जाते हैं, aa उत्पादन भी कम 
हो जाता है। अपने देश में विद्युत-अक्ति की खपत सब देशों से कम है। उदा- 
हरणार्थ, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग १७.२८ किलोवाट 
है जबकि नावें में ५,६६८ किलोवाट हैं ब्रिटेन में १,२८८ किलोवाट है। 
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विद्युत्‌ का उत्पादन बढ़ेगा तभी कल-कारखाने भी चलेंगे। इस कमी को दूर करने 
के लिए अब भिन्न-भिन्न राज्यों में विद्युत्‌ के उत्पादन की बड़ी-बड़ी योजनाएँ चल 
रही हैं । पंजाब में भाखरा-नांगल-योजता, उत्तर-प्रदेश में पथरी-योजना इसके 
उदाहरण हैं। इसी प्रकार दामोदर-घाटी-योजना तथा चंबल-नदी-योजना भी 
विद्युत्‌ का महान्‌ भंडार उत्पन्न कर देश की गरीबी को दूर कर रही हैं। 

(छ) यातायात के साधनों के विकास द्वारा--सड़कों, रेलों, ट्रकों, मोटरों 
के बिना माल का यात्तायात रुक जाता है, व्यापार चल नहीं सकता, माल एक ही 
जगह पड़ा ख़राब हो जाता है। किसी देश की निर्धनता को दूर करने के लिए 
जहाँ व्यापार आवश्यक है, वहाँ व्यापार के लिए यातायात के सावन उतने ही 
आवश्यक हैं। यातायात के साधनों पर प्रथम-योजना में ५५६ करोड़, हितीय में 
१,३८४ करोड़ तथा तृतीय-योजना में १,४८६ करोड़ की व्यवस्था की गई।* 
उक्त राशियों में सिर्फ़ रेल के यातायात पर प्रथम-योजना में ४२३.७३ तथा 
द्वितीय-योजना में ६०० करोड़ व्यय FAT तृतीय-योजना में १,१२० मील लम्बी 
रेलवे, १६४ मील सड़कें तथा ३०० व्यापारिक-मार्गों की वृद्धि की जायगी। 

(ज) परिवार-नियोजन द्वारा--हम पहले कह आये हैं कि देश की 
दिनोंदिन बढ़ती हुई जन-संख्या भी हमारे देश को निर्वनता का एक कारण 
है। अपने देश में ७० लाख व्यक्ति प्रति साल बढ़ रहें हैं। इतनी वढ़ती जन- 
संख्या के भरण-पोषण का हम प्रबन्ध नहीं कर सकते। अगर अन-संख्या पर 
प्रतिवन्ध न लगाया जाय तो निर्धनता अ्रवद्यंभावी Sl इस जन-संख्या को 
सीमित करने के लिए परिवार-नियोजन की व्यवस्था की गई है। प्रथम- 
योजना में गाँवों में २१ तथा शहरों में १२६ परिवार-नियोजन केन्द्र स्थापित किये 
गये थे, द्वितीय-योजना में ग्रामों के केन्द्रों की संख्या २१ से १,१०० तथा छहरों 
में १२६ से ५४९ हो गई। इसके ्रतिरिक्त ग्राम के १८६४ तथा शहरों के ३३० 
हस्पतालों में भी परिवार-नियोजन की सुविधा कर दी गई हैं। इस कायं के लिए 
. केन्द्रीय तथा राज्य परिवार-नियोजन-पटलों का निर्माण कर दिया गया है जिनकी 
देख-रेख में यह कार्य चल रहा हैं। प्रथम-योजना में इस मद में ६५ लाख, 
द्वितीय-योजना में ५ करोड़ तथा तृतीय-योजना में ५० करोड़ के व्यय की 
व्यवस्था की गई Zl जन-संख्या पर इस प्रकार के नियंत्रण से निर्धेनता में कमी 
होना निश्चित हैँ 

१. प्रायः देखा जाता है कि सरकारी inst में भी भेद होता है। 
इसका कारण यह है कि कई आँकड़े शुरू-शुरू के होते हैं, कई योजना समाप्त 
होने के बाद के होते हैं, कई बोच-बीच में संशोधित होते रहते हैं। इसलिये 

इन आँकड़ों पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहना चाहिये। ये सिर्फ़ आथिक-विकास 
को दिशा को सूचित करते हैँ, और जिस काल के ये होते हें उस काल में 
ठीक भी होते हैं । ; 21 
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भारत की निर्धनता--कारण तथा निवारण २५५ 


(a) बेकारी-उन्मूलन--बेकार व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए 
देश में जगह-जगह काम दिलाऊ दफ्तर खोले गये हैं जिनका काम बेकार व्यक्तियों 
को रजिस्टर करके जिन लोगों को काम करने वालों की ज़रूरत हैं, उनके साथ 
इनका संबंध स्थापित करना है। इस योजना से भी बेंकारों को रोज़गार मिलता 
हैं और निर्वेनता दूर होती है। 

(st) न्यायपूर्ण वितरण के लिए समाजवादी-व्यवस्था--देश में कितनी 
ही सम्पत्ति क्यों न पैदा हो जाय, राष्ट्रीय-प्राय कितनी ही क्यों न बढ़ जाय, 
अगर सम्पत्ति का वितरण ठीक नहीं है, तो धनी अधिक धनी होते जायेंगे, राष्ट्रीय- 
गाय भी उनके कारण बढ़ती दीखेगी, परन्तु निर्वनता दुर नहीं होगी। इसके 
लिए ग्रर्थं का उपार्जन ही पर्याप्त नहीं हे, wt का न्यायपूर्ण वितरण उससे भी 
ज्यादा आवश्यक है। इस उद्देश्य से भारत-सरकार ने पनी अ्र्थ-नीति को 
घोषणा करते हुए दिसम्बर १६५४ कोप एलियामेंट में यह स्पप्ट कर दिया 
है कि यहाँ की श्र्थ-नीति का आधार समाजवादी अर्थ-व्यवस्था होगी, ऐसी श्रथ- 
व्यवस्था जिसमें धनी अधिक धनी तथा निर्वन अधिक faia नहीं होंगे, जिसमें 
सम्पत्ति का समान तथा न्यायपूर्ण वितरण होगा। ऐसा होने से ही किसी देश की 
निर्घनता. दूर हो सकती है, केवल कृषि-सुधार, उद्योग-विकास, पशु-पालन, 
यातायात के साधनों के विकास तथा परिवार-नियोजन आदि से ही नहीं । 

प्रश्न 

१. “प्रकृति ने भारतवर्ष पर उपहारों को वर्षा उदार हाथों से को है, पर मनुष्य 
उनसे पूरा लाभ उठाने में सफल नहीं हुआ। यहाँ प्रकृति की उदारता की 
तुलना में मनुष्यं की निर्धनता अति अद्भुत है।” इस कथन की व्याख्या 
कीजिये और यह बतलाइये कि भारत सरकार को निर्घनता दूर करने के 

लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। (१६५१) 

oa “भारत की निर्घनता कें मूल में जन-संख्या का अविक होना है--इस कथन 
की विवेचना कीजिये और अपने उत्तर के लिए युक्तियां दोजिये। (१६५४): 

` ३. भारत से निर्घनता को दूर करने के लिए श्राप किन उपायों को सुझाश्रोगे ! 


(१६५५) 
. ४. कया झाप इस बात से सहमत है कि भारत में निर्वनता का कारण जन-संख्या 
का झाधिक्य है? (१६५६, १९५८) 
` ५, निर्धनता की परिभाषा कीजिये। ग़रोबी और अपर्याप्त पोषण सें कया 
संबंध है? (१९५७) 
६. भारतवर्ष की निर्घनता के मुख्य कारण और उसको नष्ट करने के उपाय जो 
सरकार ने किये हैं उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिये । : (१६६०) 


७, सारत की निर्धनता के कारणों का संक्षिप्त विवेचन कोजिये। (१६६१). 
=. भारत में दरिद्रता तथा बेकारी के मुख्य-मुख्य कारणों की पर्यालोचना 
' 'कीजिये। इनके उन्मूलन के उपाय भी बतलाइये। | (१६६४) 
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१५ 


निर्धनता तथा जन-संख्या का प्रश्न 


(POVERTY AND POPULATION PROBLEM) 


१. निर्धनता तथा जन-संख्या का संबंध 
(Relation between Poverty and Population) 


(क) site अर्थशास्त्रियों का मत--हमने भारत की निर्धनता तथा उसके 
निवारण के उपायों पर पिछले अध्याय में विचार किया। भ्रंग्रेज अर्थशास्त्री जो 
भारत की निर्वनता पर विचार करते थे उनका कहना था कि इस देश की दिनोंदिन 
बढ़ती जन-संख्या भारत की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है! अंग्रेजों के समय 
इस वात पर बहुत ज़ोर दिया जाता रहा कि इस देश की गरीबी का कारण अंग्रेज़ 
इतना नहीं हैं जितना यहाँ कौ घनी आबादी है। 

(ख) भारतीय श्रर्थशास्त्रियों का मत--इसके विपरीत भारतीय अर्थ 
शास्त्रियों का कहना था कि घनी आवादी गरीवी का कारण हो सकती हैं, परन्तु 


इस अध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में आ चुके है: 
1. Mention the chief defects in the quality of Indian po- 
pulation. Make out a Eugenic programme for India so as to 
remove the cacogenic elements from our population. (1952) 
2. Differentiate between positive and negative Eugenics. 
Suggest a Eugenic programme to remove the cacogenic elements 

from Indian population. (19 

3. “Over-population lies at the root of Indian poverty.” 
Examine this statement and give reasons for your answer. (1954) 
4. Do you agree with the view that India is over-populated ? 
Support your answer with arguments. (1955) 
5. Discuss the necessity of population control in India 
and indicate the lines on which population planning 
should proceed. (1956) 
6. Discuss the social consequences of an increase in popula- 
tion. Give examples. (1957) 
३57 Which of the following factors are responsible for the 
growing population of India—a rising birth-rate or a falling death- 
rate or both? (1960) 
8. What suggestions can you give to check the population 
grewth of India? a र (1961) 
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_निर्घनता तया AACA का प्रश्न ` २५७ 


यह ज़रूरी नहीं कि श्रावादी ae जाय तो गरीवी ज़रूर ही AT जाय । उदाहरणार्थ 
यह हो सकता है कि श्राबादी बढ़ जाय, और उसके साथ-साथ कृषि तथा उद्योगों 


. को इतना बढ़ा लिया जाय कि बढ़ी हुई ग्रावादी का कुछ हिस्सा इस वढ़ी हुई कृषि 


में और कुछ उद्योगों में खप जाय। यह भी हो सकता है कि श्रावादी घट जाय, 
पैदावार बढ़ी हुई हो, परन्तु देश का सारा कच्चा माल विदेशी-सरकार वाहर भेज 
दे और पैदावार के ज्यादा होते हुए एवं आवादी कम होते हुए भी लोग मूखों मरें। 
wast के समय ऐसा ही होता रहा । श्रोयुत् na, वाडिया, जोशीश्आदि भारतीय 
अर्थशास्त्रियों का यही कहना था कि भारत को श्रावादी यहाँ की गरीवी का कारण 
नहीं है, यहाँ की गरीवी का कारण यह हैं-कि कृषि के संबंध में हम पुराने तरीकों 
का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए तरीकों, नई-नई खादों का इस्तेमाल नहीं करते 
जिनसे उतनी ही जमीन में पहले से चार-पांच गुणा पैदावार हो सकती हैं, और 
न ही उद्योगों की तरफ़ व्यान देते हैं जिनमें बेतद्दाशा जन-संख्या खप सकती है । 
ये अर्थशास्त्री अंग्रेज-सरकार का ध्यान आवादी से हटाकर कृषि तथा उद्योगों को 
उन्नति की तरफ़ खोंचना चाहते थे। भारतीय अर्थशास्त्रियों का कहना था कि 
भारत की बढ़ती हुई ग्रावादी में भी यहाँ अन्य देशों की तुलना में प्रति वर्गमील 


« आबादी कम है। उदाहरणार्थ, १६२१ में प्रति वर्गमील आवादी वेल्जियम 


में ६५८, इंगलैण्ड और वेल्स में ६४९, इटली में ३१५, जर्मेनी में ३११, जापान 
में ३२०, स्विट्ज़रलैण्ड में २३६ और भारत में केवल: १७७ थी। ्रावादी 
प्रति वर्गमील कम होते हुए भी भारत इन देशों से ग्ररीव क्यों था ? भारत गरीब 
इसलिए था क्योंकि १६१६-२० में भारत की पहाड़ी और वंजर भूमि को छोड़ 
कर वह भूमि जिसे खेती के काम में लाया जा सक़ता था सारी खेती के काम में 
नहीं लायी जा रही थी। २७ प्रतिशत भूमि ऐसी पड़ी थी जिसे जोत-वो कर ATT 
वेदा किया जा सकता था, परन्तु उसकी तरफ़ किसी का ध्यान नहीं था। १६५१ 
की जन-गणना के अनुसार प्रति वर्गमील श्रावादी बेल्जियम में ७९९, इंगलेण्ड में 
७५०, जर्मनी में ३३२, जापान में ४८२ तथा भारत में २९६ थी। अन्य देशों 


की अपेक्षा आवादी का प्रति वर्गमील घनत्व भारत में कम होते हुए. भी भारत , 


frat £1 आवादी बढ़ने का मतलब है आवादी घनी हो जाय, भूमि कम हो 
जाय। जहाँ ऐसी हालत होगी, अर्थात्‌ जहाँ आवादी घनी होगी, भूमि कम होगी, 
वहाँ निर्घनता होता ज़रूरी है--यहं अंग्रेज अथंशास्त्री कहते Al परन्तु ऊपर 
जो आँकड़े दिये गए हैं उनसे स्पष्ट है किं भारत की आवादी भूमि के घनत्व को 
देखते हुए अन्य देशों की अपेक्षा कम होते हुए भी यह देश घनी नहीं, निधन हैं, 
और दुसरे देश घनी आबादी और कम भूमि होने पर भी समुद्ध देश हैं। इसका 
यही कारण है कि दूसरे देश अपनी ज़मीन का खेती के लिए TTA उपयोग करते 
हैं, हमारी भूमि बेकार पड़ी है। इसी प्रकार, उत्तम खाद ग्रादि द्वारा कृषि-उपज 
को दुगुना-चौगुना करने की भी अपने देश में कोई नहीं सोचता था। बम्बई तथा 


उत्तरप्रदेश की भूमि से उस समय १२५० पौ० प्रति एकड़ उत्पादन हो रहा था 
१७ « 
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२५८ ` समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


जबकि संयुक्त-राज्य (इंग्लेण्ड) का उत्पादन १६७३ पौ० प्रति एकड़ और 
पहाड़ी देश स्विट्ज़रलेण्ड का उत्पादन १८५८,पौ० प्रति एकड़ था। यह सव- 
कुछ क्या सिद्ध करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि आबादी बढ़ने पर भी एसे 
उपायों का प्रयोग किया जा सकता हैं जिनसे निर्वनता न बढ़े। भ्रग्रेज सरकार 


भारत की ग्ररीबी के संबंध में सिं श्राबादी बढ़ने का नारा लगाया करती थी, 


कृषि तथा उद्योग बढ़ाने की तरफ़ ध्यान नहीं देती थी जिससे देश दिनोंदिन निर्वन 
होता जाता था | स्वतंत्रता-भ्राप्ति के बाद से इस दिशा में परिवर्तन आने लगा है। 
- (ग) निष्कर्ष--हमारे कहने का अ्रभिप्राय यह नहीं है कि जन-संख्या 
तथा निर्घनता का कोई संबंध नहीं है। इनके संबंध के विषय में हम पिछले 
ग्रध्याय में चर्चा कर आये हैं। इन दोनों का तो घनिष्ठ संबंध है ही। पिछले 
अध्याय में हम दर्शा आये हैं कि श्रगर जन-संख्या बढ़ती जायगी तो खाद्यान्न की 
जन-संख्या के अनुसार वृद्धि नहीं होगी, श्रमिक वर्गे के लोग बढ़ने लगेंगे, प्रति- 
व्यक्ति आय घटेगी | यह सब होते हुए भी यह वात ठीक हैं कि अगर कृषि, 
उद्योग रादि की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय तो जन-संख्या के बढ़ते जाने पर 
भी देश निर्धन नही होगा, उल्टे यह बढ़ती हुई जन-संख्या कृषि तथा उद्योग के 
लिए आवश्यक होगी ।* ae 
२. जन-संख्यातिरेक के संबंध में दो सिद्धान्त 
(Two theories regarding over-population) 

जैसा हमने पिछले अध्याय में कहा, और इस अध्याय में दोहराया, निर्धनता 
तथा जन-संख्या का संबंध हैं। जन-संख्या बढ़ती जायगी तो देश का निर्धन होना 
स्वाभाविक है। परन्तु अगर कृषि, उद्योग आदि बढ़ते चले जायें तो जन-संख्या 
बढ़ने पर भी देश सम्पन्न रह सकता ZI हाँ, ऐसा हो सकता हैँ कि जन-संख्या 
इतनी बढ़ जाय कि हम कितना ही कृषि तथा उद्योग को क्यों न बढ़ायें, जन- 
संख्या इतनी बढ़ी हुई हो कि सब को खाने को न दिया जा सके, सव को काम-घंधा 
न दिया जा सके। जब किसी देश में ऐसी स्थिति श्रा जाती हे तब उसे 'जन- 
denke (Over-population) की स्थिति कहा जाता हैं । 'जन- 
संख्यातिरेक' से देश निघंन हो जाता हैं। 

'जन-संर्यातिरेक की स्थिति क्या हैं ? इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में दो 
सिद्धान्त हैं। ये दो सिद्धान्त निम्न हैं: 

(क) मालथस का जन-संख्यातिरेक का सिद्धान्त | 

(ख) mai जन-संख्या का सिद्धान्त! 


+ 1, ‘“‘Over-population lies at the root of Indian poyerty.’? 
Examine this statement and give reasons for your answer. (1954) 
2. Do you agree with the view that over-population is the 
cause of Indian poverty ?. (19 
3. Do you agree with the view that Indian poverty is a result 
of over-population? (1958) 
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३. सालथस का जन-संख्यातिरेक तथा निधनता का सिद्धान्त 
(Malthusian theory of over-population and poverty) 
'जन-संख्यातिरेक' के विषय में पहला सिद्धान्त मालथस का सिद्धान्त है । 
मालथस एक अंग्रेज़ पादरी था| मालथस के समय जो वेज्ञानिक चमत्कार हो 
रहे थे, उन्हें देखकर कई लोगों ने भविष्यद्वाणियाँ करनी शुरू कर दी थीं, कि अब 
मानव-समाज का स्तरणिम-युग श्रा रहा है। श्रव मनुष्य के दुःख दूर हो जायेंगे, 
वह सुख की नींद सोयेगा और चेन की बंसी बजायेगा । यह सब-कुछ देखकर माल- 
थस ने चेतावनी की एक श्रावाज्ञ उठाई । उसने कहा कि प्रकृति में जो 'जीवन- 
संग्राम' (Struggle for existence) चल रहा है, वह्‌ वनस्पति तथा निभ्न 
प्राणि-जगत्‌ तक ही सीमित नहीं हैं, यह प्राणि-यास्त्रीय नियम मानव-जगत्‌ पर 
भी लागू है । मनुष्य बढ़ रहे हैं, WA घट रहा हैँ--इसलिए भविष्य में ऐसा 
समय आने वाला है जव जीने की कश्मकश बढ़ जायगी, मनुष्य मनष्य के साथ 
asm, यद्ध होंगे, और चेन की Ale सोने के स्थान में मनष्य के लिए आजीविका 
का प्रश्‍न उसकी नींद को हराम कर देगा। उसका कहना था कि हर पच्चीस- 
पच्चीस साल के बाद जन-संख्या 'गुणात्मक-क्रम' (Geometrical progre- 
ssion) से तथा भूमि से अन्न धनात्मक-क्रम' (Arithmetical progression) 
से बढ़ रहे हैं। २५ साल के वाद जन-संख्या ४ की ८ हो जाती हें, = की १६-- 
अर्थात्‌ दो गुणा” हो जाती हे, परन्तु अन्न ४ का ५, ५ का ६और ६ का ७-अर्थात्‌ 
qo’ न होकर एक 'घनात्मक' अंक बढ़ता हैं। परिणाम यह होता हैं कि पहले 
जन-संख्या ग्रौर अन्न में जो ग्नपात है, वह आगे-झागे, अनुपात से न बढ़क र, WA- 
पातत की Waal बहत Alaa तेजी से बढ़ता जाता है, और सेकड़ों सालों के बाद 
जन-संख्या बहुत बढ़ जाती है, भमि उतना wa नहीं Tar कर सकती । भूमि 
की उत्पादन-शक्ति भी दिनोंदिन घटती जाती ह--इसे ग्रर्थशास्त्री “ह्लासोन्मुख़ी- 
प्राप्ति का fara’ (Law of diminishing returns ) कहते हैं । 
झाज भूमि जितना पैदा करती है, अगली वार खेती करने पर उससे कम पेदा 
करेंगी । हम उत्पत्ति के कितने ही नए-नए साबनों को इस्तेमाल करें, खाद दें, 
नई ज़मीन जोते, परन्तु भूमि का उत्पादन दो नियमों से प्रभावित होगा। एक 
नियम तो 'घनात्मक-क्रम' (Arithmetical progression) का है, दूसरा 
“ह्वासोन्मुखी-प्राप्विः (Law of diminishing returns) का हूँ। इत 
दोनों के कारण अनाज का उत्पादन आबादी की बढ़ती को पकड़ नहीं सकता और 
मनष्य जन-संख्यातिरेक की एक विकट, भयंकर स्थिति में पड़ जाता है। 
इस समस्या का क्या समाधान हैं ? मालथस का कहना था कि इसका 
समाधान एक तो प्रकृति स्वयं करती हैं, दूसरा समाधान मनुष्य के हाथ में 
प्रकृति क्या करती हैं? प्रकृति अपने उपायों द्वारा जनसंख्या और अन्न में 
समता लाने का प्रयत्न करती रहती Fl युद्ध हो जाते हैं, ae आ जाती हैं 
बीमारियाँ फैल जाती हैं, अकाल पड़ जाते हैं--सीमातीत जन-संख्या मर जाती 
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है, भौर उतने ही व्यक्ति रह जाते हैं जिनके लिए भोजन पर्याप्त होता है। 
प्रकृति के इन निरोधों को मालथस ने “निङ्चित-निरोध' (Positive checks) 
का नाम दिया है। परन्तु मालथस का कहना था कि प्रकृति के ये निश्चित-निरोध' 
चहुत दुःखदायी हैं, मनुष्य को व्याकुल कर देते हैं । इसलिए इससे अच्छा यह है 
fe जन-संख्या के नियन्त्रण को प्रकृति के हाथ में छोड़ देने के स्थान में मनुष्य 
इस काम को अपने हाथ में ले, और ऐसे उपायों का अपनी बुद्धि से प्रयोग करे जो 
“रतिबन्धक-निरोघ' (Preventive checks) के उपाय atl ये उपाय कया 
है ? कृत्रिम 'संतति-निग्रह' (Birth-control) द्वारा बच्चे ही उतने qar किये 
जाँय जिनको हम खिला-पिज्ञा सकते हैं । मालथस का कहना भा कि श्रगर हम 
कृत्रिम 'संततिःनिग्रह' के उपायों द्वारा जन-संख्या को कम नहीं करते, तो जन- 
संख्या इतनी बढ़ जायगी कि निर्षनता मानव-समाज का एक ATARI अभिशाप 
हो जायगी | 

४. आदर्श जन-संख्या का सिद्धान्त 

(Optimum theory of population) 

. मालथस्‌ ने जन-संख्यातिरेक के विषय में जो भयंकर चित्र खींचा था वह 

सालों बीत जाने पर भी युरोप तथा अमरीका में सही सावित न हुआ । एसी हालत 


में जन-संख्या तथा निर्धनता के विषय में कुछ लेखकों ने एक अन्य दृष्टिकोण ` 


रखा | इनका कहना यह था कि हो सकता हैँ कि मालथस को यह स्थापना ग़लत 
हो कि ग्रनाज ग्रादि उस तेज़ी से नहीं बढ़ते जिस तेज़ी से आवादी बढ़ती है, हो 
सकता है कि कभी-कभी अनाज आदि श्रावादी से भी तेज़ी से बढ़ने लगें, परन्तु यह 
बात ठीक है कि अनाज आदि-"भूमि से उत्पन्न होने वाले पदार्थ और आवादी के 
बीच एक अनुपात अवश्य है। वह अनुपात बना रहेगा तो देश उन्नत होता 
जायगा, वह अनुपात टूट जायगा तो देश निर्धन होने लगेंगा। हमें दो चीजों से 
बास्ताः है--एक भूमि से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, जिन्हें हम 'भोग्य-पदार्थ' कह 
सकते हैं, दुसरी 'जन-संख्या' । 'मोग्य-पदार्थ' या तो कृषि (Agriculture) से 
उत्पन्न होते हैं, या उद्योग. (Industry) से उत्पन्न होते हैं । 'कृषि' से जो 
«मोग्य-पदार्थ' उत्पन्न हो सकते हैं उनके उत्पन्न होने की कोई अधिक-से-अधिक 
सीमा है, ऐसी सीमा जिससे आगे हम कितनी ही खाद क्यों न देते जाँय, भूमि और 
अधिक पैदा नहीं करेगी.। इसी प्रकार “उद्योगों से जो Trae उत्पन्न हो 
सकते हैं उनके भ्रधिक-से-अधिक उत्पन्न हो सकने की भी कोई सीमा है, ऐसी 
सीमा जिससे आगे हम उद्योग-घन्धे में कितना ही रुपया क्यों न लगायें और कितनी 
ही मजदूरी क्यों न लगायें, उस उद्योग से 'भोग्य-पदार्थ' और भ्रधिक नहीं उत्पन्न 
हो सकता। यह सीमा उत्पादन की आदश-सीमा' (Optimum of produc- 
tion या income) कहलाती है । जिस प्रकार 'भोग्य-पदार्थ' के उत्पादन की 
आदर्श-सीमा' है, इसी प्रकार 'जन-संख्या' की भी ‘maisi (Optimum 
of population) है। जन-संख्या' को 'ग्राद्श-सीमा' वह है जिस सीमा से भागे 
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निकल जाने पर जन-संख्या को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकता | किसी देश की 
आदश-जन-संख्या' (Optimum of population) वह हं जिस संख्या पर आकर 
“उत्पादन की आदश्श-सीमा' (Optimum of Production at income) 
अपने उच्चतंम-स्तर पर होती हे, श्रर्थात्‌ जिस संख्या पर उस देश के प्रति-व्यक्ति 
की आमदनी ज़्यादा-से-ज़्यादा होती है । उत्पादन तो भ्रपनी ऊँची-से-ऊँची सीमा 
पर पहुँच गया, ऐसी सीमा पर पहुँच गथा जहाँ आगे कितनी भी कोशिश क्‍यों न 
करें उत्पादन और अधिक नहीं बढ़ सकता | ऐसे समय में जन-संख्या को घटा- 
कर देखना होगा कि उत्पादन बढ़ता है या नहीं । जन-संख्या को घटाते-घटाते 
जिस संख्या से उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाय, वह संख्या आदर जन-संख्या' 
(Optimum. of population) है, और बह्‌ देश उस आदशे-जन-संख्या' को 
कायम रखकर ही समृद्ध रह सकता है। उस आदर्श जन-संख्या' की अपेक्षा 
कम AA होंगे तो वहुत अच्छा हैँ, परन्तु जन-संख्या क्योंकि कम न होकर 
अधिक होने की तरफ़ गतिशील होती है, रतः कम का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
प्ररत यह है कि किसी देश की अधिक-से-प्रधिक कितनी जन-संख्पा होनी चाहिए 
ताकि देश में प्रति-व्यक्ति आय अधिक-से-्विक रहे । इसके उत्तर यही है जो 
हमने अभी दिया & 1 इस उत्तर को उदाहरण से कुछ अर अधिक स्पष्ट करने की 
आवश्यकता है। कल्पना कीजिये एक कारखाना है। उस कारखाने में मान 
लीजिए १० मजदूर काम करतें हैं। काम नपा-तुला Fl AA हमते Lo कीं 
जगह १५ मजदूर कर दिये। उस कारखाने के लिए मजदूरों की 'ग्रादर्श-संख्प्ा' 
क्या होगी? कल्पना कीजिए १५ मजदूरों से जितना काम निकलता हैं १४ 
मजदूरों से भी उतना ही निकलता है, फिर कल्पना कीजिए १४ से जितना काम 
निकलता है, १३ से भी उतंना ही निकलता है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि 
उस कारखाने के लिए १५ और १४ दशं संख्या नहीं हैं। अब कल्पना कीजिए 
कि १३ की जगह हमने १२ मजदूर कर दिये और अब काम भी कम होने लंगा । 
ऐसी हालत में जिस संख्या को कम करने से काम कम होने लगे, या दूसरे शब्दों 
में जिस संख्या को बढ़ाकर काम बढ़ने लगे, कारखाने के लिए वही '्रादर्श-संख्या' 
है। ऊपर के दृष्टान्त में उसं कारखाने के लिए १३ आदरे-संख्या है क्योंकि १३ 
से कम मज़दूर करते ही काम कम होने लगता परन्तु १४ करने से बढ़ता नहीं 
है। 'उपभोग्य' के उत्पादन की तो एक ग्रादश-सीमा है, ऐसी सीमा जिससे , 
ग्रागे हम कुछ भी क्यों न कर लें, उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता । इस “उपभोग्य 
के मुकाबिछे में जन-संख्या की सीमा का हमने निर्धारण करना है। जिस बिन्दु 
पर पहुँचकर इस जन-संख्या से 'उपभोग्य' के उत्पादन में बुद्धि नहीं हो सकती, 
ag बिन्दु ही उस देश के लिए 'रादस-जन-संख्या' £1 यह जन-संख्या कितनी ही 
क्यों न बढ़ती जाय, देश का उत्पादन अपनी आदशे-सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता । 
चटते-घटते जिस सीमा पर आकरं जन-संख्या उत्पादन को बढ़ाने लगे, वही उस 
देश की 'ग्रादशँ-जन-संख्या' है, ठीक उस प्रकार जैसे १५ मजदूरों से घटते-घरते' 
s : = 
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जिस संख्या पर आकर कारखाने का उत्पादन बढ़ने लगे, वह कारखाने के लिए 
'आदरो-संख्या' है। इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि किसी देश की aR- 
उत्पादन? की सीमा के साथ 'ग्रादश-जन-संख्या' की सीमा के मेल बने रहने से ही 
देश समृद्ध रह सकता है, इन दोनों के मेल टूट जाने से देश निर्षेनता की तरफ़ चल 
देता gl 

जिन लोगों ने जन-संख्या के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उन्होंने 
मालथस के सिद्धान्त पर किये गए सब श्राक्षेपों का उत्तर दे दिया। मालथस 
के गराक्षेप पर यह आक्षेप किया गथा था कि वर्षों बीत जाने पर भी युरोप तथा 
ग्रमरीका में वह भयंकर लीला क्यों न घटी जिसका मालथस ने चित्र खींचा था, 
क्यों लोग दाने-दाने को न मरने लगे, क्यों बीमारियाँ नहीं फॅलीं, जन-संहार क्यों 
नहीं हुआ | इसका उत्तर 'ग्रादशे-जनसंख्या'-वादियों ने यह दिया कि जबतक हम 
अपने उत्पादन को बढ़ाकर 'आदर्श-उत्पादन' (Optimum of production 
या income) तथा '्रादशं-जन-संख्या' (Optimum of population) का 
समन्वय बनाये रखेंगे तवतक प्रकृति के निश्चित-निरोधों' (Positive checks) 
के थपेड़ों से भी हम वचे रहेंगे | 


जन-संख्या के संबंध में ऊपर जो दो सिद्धान्त दिये गए हैं, उनमें भेद यह है 
कि मालथस तो यह कहता था कि जन-संख्या उत्पादन की अपेक्षा बेतहाशा बढ़ती 
जा रही हैं, और wa भुखमरी IM ही वाली है, परन्तु “य्रादशं-जन-संख्या'- 
वादियों का कहना था कि यह ठीक हैँ कि जन-संख्या बढ़ रही हे लेकिन यह 
समझना कि आवादी बढ़ने के साथ ही भुखमरी ग्रा खड़ी होगी, गलत है, क्योंकि 
न तो हर देश में उत्पादन अपनी उच्चतम सीमा में पहुँच चुका है ,और उस सीमा 
से जितनी जन-संख्या पल सकती है न जन-संख्या उस.सीमा तक पहुँच चुकी है। 
उदाहरणार्थ, मालथस के शब्दों में भारतवर्ष के लिए कहा. जा सकता हैँ कि यहाँ 
की जनःसंख्या बढ़ रही है, इसलिए भुखमरी ने ही वाली है, परन्तु aT- 
जन-संख्या-वादी कह सकते हे कि यहाँ का “उत्पादन' अपनी उच्च-सीमा तक 
नहीं पहुँचा इसलिए घवराने की कोई वात नहीं है. श्रभी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन 
को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता. है, देश के उत्पादन के ऐसे क्षेत्र पड़े हुए हैं, 
जितकी तरफ़ भी किसी का ध्यान तक नहीं गया, उद्योग तो अभी प्रारंभ ही 
हुए हैं, wal तो इन सव के लिए हमें बहुत अधिक जन-संख्या की ज़रूरत है। देश में 
काम की कमी कहाँ हैं, काम करने वालों की कमी हैं। हम इसलिए ग्रीव नहीं 
हैं बयोंकि हमारे पास काम नहीं है, हम ग़रीब इसलिए हैं क्योंकि हम श्रालसी हैं, 
काम करना नहीं चाहते। हमारे देश में भिखमंगों की एक फौज खड़ी को जा 
सकती है--इतने हैं माँगने वाले इस देश में इतनों के लिए wal इस देश में 
उत्पादन की बहुत बड़ी यूँजाइश है--ऐसा '्रादशे-जन-संख्या-वादी कह 
सकते हैं | 
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५. कया भारत में जन-संख्यातिरेक हें ? * 

अभी हमने जन-संख्या के विषय में दो सिंद्धान्तों . का प्रतिपादन किया । 
प्रदन यह है कि क्या मालथस के सिद्धान्त या आदर्श जन-संख्या के सिद्धान्त के 
झनसार भारत को जन-संख्यातिरेक का देश कहा जा सकता है ? 

(क) मालथस के मत के अनुसार--मालथस का मत है कि नन-संख्या 
'गुणात्मक-क्रम' (Geometrical progression) तथा खाद्यान्न 'बनात्मक- 
क्रम" (Arithmetical progression) से बढ़ते हैं, और ऐसा समय झा 
जाता है जब देश की उपज देश की जन-संख्या.का पेट नहीं भर सकती । एसी 
अवस्था में खाद्यान्न का अभाव हो जाता है, भुखमरी, भ्रकाल तया महामारी 
पड़ने लगती हैं। क्या यह बात भारत के विषय में टीक है? आँकड़ों से यही सिद्ध 
होता है कि यह वात भारत के विषय में ठीक उतर रही है। वह केसे ? 

(i) योपालस्वामी के ग्राँकडे--१९५१ की जनगणना के कमिइनर 
गोपालस्वामी ने लिखा है कि भारत में १८९१ और १६५१ के बीच जन-संख्या 
में ५१.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें से १९४१ तथा १६५१ के बीच १३.२ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेज़ी से खाद्यान्नों में वृद्धि नहीं हुई । 

. (1) राघाकमल मुकर्जी के प्रॉकड़े--डा ० मुकर्जी का कहना है कि भारत 
में जो खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा हैं उससे सिर्फ़ ८८ प्रतिशत जनता का पेट भर सकता 
है, जन-संख्या इस तेज़ी से बढ़ रही हे कि १२ प्रतिशत जन-संख्या का पेट 
भारत में पैदा हुए अन्न से नहीं भर सकता | 

(iii)  बात्तल के झाँकड़े--श्री पी० के वात्तल का कहना है कि १९२५- 
३६ के बीच इस देश की जन-संख्या १ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ी, यहाँ 
खाद्यान्न ०.६५ प्रतिशत की दर से बढ़ा । दोनों में अनुपात का Age Axx 
रहा । 

(iv) sto ज्ञानचन्द के ाँकड़े--डा० शानचन्द का कहना है कि १६०० 
से १६३४ के बीच जन-संख्या २१ प्रतिशत बढ़ गई परन्तु खेती योग्य भमि में 
सिर्फ़ ११ प्रतिशत वृद्धि हुई। 

(४) भारत सरकार के ब्राँकड़रे--मारत सरकार अन्न की कमी को पूरा 
करने के लिए अंमरीका, ईजिप्ठ, बर्मा आदि देशों से इकरारंनामे करती रहती 
& | इनके झाधीन अन्न का आयात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है जिससे सिद्ध होता 
है कि जन-संख्या इतनी बढ़ रही हं कि अपने देश में उन सब के पेट पालने लायक 
खाद्यान्न नहीं पैदा होता। उदाहरणार्थ, निम्न आँकड़े दिये जा रहे हैं, जिनसे 
स्पष्ट है कि हमारा अन्न का ग्रायात लगातार बढ़ रहा हैं: 


~ —— = —_— 
SC nd 


+ Do you agree with the view that India is OR cee 


Support your answer with arguments. 
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झन्न के बढ़ते झायात के गरांकड़े (टनों सें) 
J ल गेहें तथा श्राटा अन्य अनाज WA — n a मन्य अनाज अश का कुल कुल 
MR Te आयात 
४ Oo coo 
१६५६ ३,२५,००० १०,६५,००० yes: १४,४०, 
१६५७ ७,३६,००५० २८,५२,००० ae ३५,८०८,००० 
१६९८ ˆ ३,९१.००० ` २६,७३,००० १,०६,००० ३१,७३,००० 
१६५६ ` २,६०,००० ३४,६७,००० २०,००० 25,019,000 
१६६० ६,८५,००० ४३,१७,००० . ५१,००० ५०,५६,००० 
१६६१' ` ३,७८,००० ३०,४३,००० १६,००० ` ३४,४०,००० 
fe ios Ree CC नि नल ३१,६९,००० —- ३५,८३,००० 


(vi) अ्रकाल--खाद्यान्न के जन-संख्या के अनुसार न बढ़ने के अतिरिक्त 
मालथस का कहना यह भी है कि जहाँ जन-संख्या सीमा का उल्लंघन कर जातो 
है वहाँ mata पड़ने लगते हैं। भारत में १८७६-७८ में भयंकर अकाल पड़ा 
जिसमें ५२.५ लाख व्यक्ति मर गये। इसके बाद १८६६-९७ में अकाल से ७.५ 
लाख व्यक्ति मरे। १८६६-१६०० में फिर अकाल पड़ा जिसमें १२ लाख 
व्यक्ति मरे। १९४३ का बंगाल का अकाल तो अपने देखते-देखते पड़ा जिसमें ३० 


लाख व्यक्तिं मरे। . : 


(vii) महामारी--मालथस के अनुसार जन-संख्या बढ़ने का परिणाम - 


भयंकर अकाल के अलावा महामारियाँ भी होती हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 
२ लाख व्यक्ति हैज़े से, ७१ हज़ार चेचक से, २५ हजार प्छेग से, ५ लाख तपेदिक 
से मरते हैं। ये बीमारियाँ भी इसीलिए होती हैं क्योंकि जनसंख्या के सीमातीत 
हो जाने के कारण इन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, इनकी जीवनी- 
शक्ति कमजोर पड़ जाती है और बीमारियाँ इन पर शीघ्र आक्रमण कर देती 


हैं। 

(ख) mai जन-संख्या के मत के झनुसार--मालथस के मत के अनुसार 
तो भारत में जन-संख्यातिरेक हैं ही, क्या आदर्श जन-संख्या के मत के श्रनुसार 
भी इस देश में जन-संख्यातिरेक है ? आदर्श जन-संख्या के मत का वर्णन हम 


. पहले कर आये हैं। किसी देश की श्रादशे जन-संख्या वह हैं जिससे अगर अधिक 
जन-संख्या हो जाय तो कृषि, उद्योग आदि के कितने ही साधन उपयोग में क्यों न | 


लाये जायें, प्रति-व्यक्ति प्राय घटने लगे। इस गादर्श जन-संख्पा से जब जन- 


संख्या बढ़ने लगती: है तंब उसे 'जन-संख्य्रातिरेक' (Over-population) कहते 


हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भारत में श्रमी कृषि, उद्योग arte का पूर्ण विकास नहीं 
हो पाया। कृषि, उद्योग श्रादि का जव पूर्ण विकास हो जायगा त्तव अगर हम अपनी 
जत-संख्या को पर्याप्त खाद्यान्न॑ दे सकेंगे, पहनने को कपड़ा और रहने को मकात 


दे सकेंगे, तब जन-संख्या के बढ़ने पर भी इसे देश में जन-संख्पातिरेक नहीं कहा 
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जा सकेगा। अभी तो स्थिति यह है कि जन-संख्या तथा कृषि, उद्योग आदि द्वारा 
उत्पादन---इन दोनों में मेल नहीं बैठ रहा । जन-संख्या तेज़ी से बढ़ रही हे, कृषि 
तथा उद्योग का उत्पादन उस तेज़ी से नहीं हो रहा। ऐसी हालत में तो 
आदर्श जन-संख्या के मत के अनुसार भी इस देश में जन-संख्यातिरेक हैं, परन्तु यह 
जन-संख्यातिरेक आदर्श जन-संख्या में तब्दील हों सकता है अगर हम कृषि तथा 
उद्योग को बढ़ावा देकर इतना उत्पादन बढ़ा दें जिससे सव को खाने, पहनने, 
रहने को मिलने लगे। ऐसा संभव है, इसलिए राज जो जन-संख्यातिरेक है वह 
हमारे अनथक प्रयत्न से आदर्श जन-संख्या में परिणत हो सकता हैं। 
६. जन्म-दर और मुत्यु-दर के तीन नियम 
यह तो हमने देखा कि 'मालथस' और 'आद्शे-जन-संख्या' के सिद्धान्तो में 
क्या भेद है, परन्तु इस भेद के होते हुए भी इन दोनों सिड़ान्तों में एक समानता हूं। 
दोनों का कहना है कि जन-संख्या इतनी नहीं बढ़ने देनी चाहिए जिससे लोगों. को 
परेशानी का सामना करना पड़े श्रगर.जन-संख्या बहुत श्रधिक बढ़ जायगी, तो- 
देश में निर्धनता का होना लाज़मी हैँ। जन-संख्या के वढ़ने-न-वढ़ने के साथ 
मृत्यु-संख्या का प्रन भी जुड़ा हुआ हैं, इसलिए जन-संख्या की समस्या को ठीक- 
ठीक समझने के लिए मृत्यु-संख्या, WATT जन्म-दर और मृत्यु-दर के पारस्परिक 
संबंध को समझना भी जरूरी Fi वह संबंध क्या है ? 
जन्म-दर और मृत्यु-दर के संबंध में तोन नियम काम करते हैँ (क) 
. “उच्च जन्म-दर और उच्च मुत्यु-दर'; (ख) “निम्न मृत्यु-दर भौर निम्न जन्म- 
दर'; (ग) “निम्न मृत्यू-दर और उच्च जन्म-दर । ये तीनों क्या हैं ? 
(क) उच्च जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर--जन-संख्या बहुत अधिक न 
बढ़े, इसके दो उपाय हैं। एक उपाय तो जैसा मालथस ने कहा था प्रकृति का 
ह्वै । प्रकृति क्या करती हैं? प्रकृति खूब पैदा करती है, और जिस उदारता 
से पैदा करती है, उसी उदारता से संहार भी करती है। इससे खानेवालों की 
संख्या सीमा में बनी रहती FI इसी को मालथस ने अपने शब्दों में कहा था कि 
प्रकृति का नियम है-1उच्च जन्म-दर तथा उच्च मृत्यु-दर--सीमातीत उत्पत्ति 
और सीमातीत विनाश ! यह तो प्रकृति का तरीका है, परन्तु मालथस का कहना 
था कि इस तरीके के बजाय हमें ATA तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें 
उच्च जन्म-दर की जगह संतति-निग्रह के उपायों से जन्म-दर को घटा देना चाहिए, _ 
जन्म-दर घट जायगी, तो आबादी अपने-आप कम हो जायगी, और निर्घनता का 
प्ररन स्वयं दूर हो जायगा | ; a 
(ख) निम्न मुत्यु-दर और निम्न जन्म-दर--मालथस ने जो कहना था 
वह तो कह गया, परन्तु क्या हम देखते हैं कि प्रकृति.में उच्च जन्मदर और 
* Which of the following factors are responsible for the grow- 
ing population of India—a rising birth-rate or a falling death-rate | 
or both? _ (1960) 
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उच्च मृत्यु-दर' का नियम काम कर रहा है? प्रशु-पक्षी में अवस्य यह नियम 
काम कर रहा है, परन्तु मानव-समाज में तो ऐसा नहीं दीखता। ज्यों-ज्यों 
मनष्य ने तरक्की की है, त्यों-त्यों हम देखते हैं कि जन्म-दर भले ही उच्च रही हो, 
TAR ma कम होती जा रही है। पहले बीमारियों का इलाज नहीं होता था, 
छोटी उम्र में ही बच्चे मर जाते थे, स्वास्थ्य के नियमों की तरफ़ कोई ध्यान 
नहीं देता था, परन्तु झ्राज वह सब-कुछ नहीं रहा। आज तो इंसान ने बहुत 
तरक्की. कर ली £1 पहले हर किसी को चेचक होती थी, इस बीच न-जाने 
कितने मृत्यु के घाट उतर जाते थे, अब चेचक के टीके के आविष्कार के वाद यह 
रोग नष्ट-प्राय हो गया है; पहले प्लेग जगह-जगह थी, अब स्वास्थ्य की तरफ़ 
अधिक ध्यान देने से प्लेग का नाम सुनने को भी नहीं मिलता मलेरिया रादि 
भी कमती की तरफ़ हैं। ऐसी हालत में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई हुँ । 
मालथस के 'उच्च जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर' से आवादी तो सीमित बनी रहती 
यी, झब जो इन्सान ने तरक्की शुरू की उससे जन्म-दर वैसी-की-वैसी बनी रही, 
मृत्य-दर कम हो गई, एक नया संकट उपस्थितं हो गया । इससे तो आबादी 
बेतहाशा बढ़ने लगी | जब पैदा ज्यादा होंगे, मरेंगे कम, तब संकट ही तो होगा। 
युरोप के लोगों के सामने यह समस्या एक नया रूप ATCT करके खड़ी हो 
गई । उन्होंने अपने देशों की जन-संख्या के प्रश्‍न का गहराई से ग्रध्ययन शुरू किया | 
यह तो साफ़ था कि तरक्की के नवीन उपायों के कारण TAT की जन-संख्या में 
मृत्य-दर कम होती जा रही थी । उनके सामने समस्या यह थी कि क्या जन्म-दर 
वैसे-की-वेसी बनी हुई है? अगर जत्म-दर वैसे-की-वेसी बनी. हुई है, तब तो 
जन-संख्या का प्ररन शीघ्र ही अत्यन्त विकट रूप घारण कर लेगा । जब उन्होंने 
जन्म-दर की गणना शुरू की, तो उनके आइचये का यह देखकर ठिकाना न रहा 
कि युरोप की जन्म-दर मृत्यु-दर के कम हो जाने के साथ-साथ अपने आप गिर 
रही थी। इस प्रकार जन-संख्या के विषय में एक नवीन नियम का पता चला। 
पहला नियम यह था कि जब जन्म-दर बढ़ती है, तब मृत्यु-दर भी बढ़ जाती हैं; 
डूसरा नियम यह.निकला कि जब मृत्यु-दर घट जाती है, तब जन्म-दर भी अपने- 
आप घट जाती है। इस प्रकार प्रकृति जन-संख्या को सीमा में रखने का स्वयं 
प्रयत्न करती है । 


(ग) निम्न मृत्यु-दर और उच्च जन्म-दर--परन्तु क्या यह बात विल्कुल 


- सही है कि ऊँची जन्म-दर के साथ मुत्यु-दर चढ़ जाती है, नीची मृत्यु-दर के साथ 


जन्म-दर गिर जाती है? कुछ देशों की जन-गणना में देखा जाता हैँ कि उनकी 
मृत्युदर तो गिर गई, परन्तु जन्म-दर नहीं गिरी। जो देश बहुत पिछड़े हुए हैं, 
जिन्होंने सभ्यता में कदम ही नहीं रखा, उनमें तो “उच्च जन्म-दर भ्रौर उच्च मृत्यु- 
दर का नियम काम करता है, जिन देशों ने बहुत तरक्की कर ली है, उनमें निम्न 
RAAT तथा निम्न जन्म-दर' का नियम काम करता हैं, परन्तु जिन देशों में 
अभी हाल ही तरक्की शुरू हुई है, स्वास्थ्य भ्रादि के वेज्ञानिक प्रयोग शुरू हो गए 
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हैं, परन्तु श्रमी पुराने रीति-रिवाज़ चल रहे हैं, छोटी उम्र की शादी, सन्तान से 
'मोह आदि विचार जहाँ घर किये हुए हैं, वहाँ मृत्यु-दर तो कम हो गई है, परन्तु 
'जन्म-दर कम नहों हुई। रूस और चीन एसे ही देश हैं। इधर अपना भारत 
"भी ऐसा ही देश हैं। जन-संख्या की समस्या इन देशों की वास्तविक समस्या है | 
रूस ने तो खेती बढ़ा कर, उद्योगों की स्थापना करके अपनी समस्या को समस्या 
का रूप नहीं धारण करने दिया। वहाँ की सरवार ने तो इतने काम बढ़ा लिए 
“हैं कि mi अधिक जन्म-दर श्रौर कम मृत्यु-दर के सिद्धान्त में ही वे अपनी भलाई 
समझते हैं । श्रपने देश का क्या हाल हैं? अपने देश में भी अधिक जन्म-दर और 
कम मृत्यु-दर चल रही है। इससे दिनोंदिन जन-संख्या बढ़ेगी। हम भी इस 
“बढ़ी हुईं जन-संख्या को हितकर समझ सकेंगे या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है । 
-फिलहाल यह हालत है कि हमारी दिनोंदिन बढ़ रही जन-संख्या हमारे लिए खतरे 
की घंटी बजा रही है, हमारी गरीबी बढ़ रही है। ATE, हम भ्रपने देश की 
-जन-गणना की समस्या पर कुछ विचार करें। 


७. भारत की जन-संख्या का रूप तथा उसको वृद्धि के कारण 


(क) भारत की जन-संख्या की बास्तविक स्थिति--भारत की जन-संख्या 
में बृद्धि तेज़ी से हो रही हैं। १६०१ से १९३१ तक तीस सालों में जन-संख्या मे 
जितनी वृद्धि हुई, उससे तिगुनी वृद्धि १६३१ से १६५१--इन बीस सालों में 
Ze । हमारी जन-संख्या निम्न वेग से ag रही हैं: 
१८६१ से १९५१ तक जन-संख्या कौ वृद्धि 


जन-गणना का वर्ष जन-संख्या प्रतिशत वृद्धि 
१८९१ २३ करोड़ ५९६ लाख —— 
१६०१ २३ करोड़ ५५ लाख घटी 
१६११ २४ करोड़ ६० लाख +y.5 
१६२१ २४ करोड़ ८१ लाख -०.३ घटी 
१६३१ २७ करोड़ ५५ लाख +22 
१६४१ ३१ करोड़ २८ लाख + 2%.3 
१६५१ ३५ करोड़ ६६ लाख न॑-१३.२ 
१६६१ ४३ करोड़ ६० लाख +23 


_ १६५१ की जन-गणना-रिपोर्ट के श्रनुसार हमारी जन-संख्या में १६४१ की 
अपेक्षा १३.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । हमारे जन-गणना-कमिइ्नर श्री गोपाल- 
-स्वामी का अन्दाज है कि १६२१ के पहले तो हमारे देश की जन-सख्या की 
“बुद्धि इतनी तेज़ रफ्तार से नहीं हुई, परन्तु १९२१ के बाद से १६५१ तक पिछले 
“तीस सालों में हमारी जन-संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने १९२१ को 
“महान्‌ विभाजक' (Great divider) का नाम दिया है क्योंकि १६२१ के 
बाद भारत की जन-संख्या बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। उनके कथनानुसार 
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यदि यह वृद्धि इसी रफ्तार से रही, तो १९६१ में हमारी जन-संख्या ४१ करोड़ 
हो जायगी, १६७१ में ४६ करोड़ और १९८१ में ५२ करोड़ हो जायगी। 
श्री गोपालस्वामी का १६६१ का अन्दाज ४१ करोड़ था, परन्तु १६६१ में 
इस देश की जन-संख्या ४१ की जगह ४३ करोड़ ६० लाख हो TS | एसी हालत में 
हमें जन-संख्या की वृद्धि के प्रश्न को मामूली नहीं समझना होगा। _ 
(ख) भारत. में जन्म-दर बढ़ रही है, मृत्यु-दर घट रही है--भ्रपने देश 
` में जन्म-दर घट नहीं रही, म्रौर मृत्यू-दर घट रही हूँ--यह बात अच्छी होते हुए. 
भी खतरे से खाली नहीं है। १९३१ से १९६० तक जिस प्रकार मृत्यु-दर घटती 
रही है और जन्म-दर नहीं घटी उसका पता निम्न्‌ तालिका से चल जायगा =: 
जन्म-दर और मुत्यु-दर को तालिका * - 


€ 


वषं : जन्म-दर मृत्यु-दर 
प्रतिहज्ञार जन-संख्या प्रतिहज्ञार जन-संख्या 

१६३१ < ३५.० २५.० 
REIS ३२.१ २१.६ 
१९४७ २६:४ ` १९.७ 
१६४८ २५.२ ; १७.० 
१६४६ २६५४ 5 ६ ः १५:८ 
१६५० ; २४.५४: १६.१ 
१३५१ RNR १४.४ 

- १९५२ २५.४ १३.८ 
१६५३ २४.८ १४.४ 
१९५४ Due gi RNY १२१% 
१६५५ २७.० ११.७ 

- १९५६ २७.४ ११.६ 
१९५७ २१.५ ११.० 
१६५८ २५.१ ११.३ 
१६५६ २५.७ १२.१ 
१९६० २२.४ ६.४ 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अपने देश में पैदा ज़्यादा होते हैं, मरते कम" 
81 इस सब का परिणाम यह है कि हमारी जन-संख्या लगातार बढ़ रही हैं 
और हमारे यहाँ खाने को उतना नहीं है जितने से सब का पेट भर सके | हमारे 
देश में Sed जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर' का नियम काम नहीं HK रहा, निम्न 
मृत्युदर और निम्न जन्म-दर का नियम भी नंहीं काम कर रहा, यहाँ तो निम्न 


* SINDIA—1959” तथा SINDIA—1961’ i 
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मृत्युदर और उच्च जन्म-दर' का नियम काम कर रहा है, इसलिए यहाँ दिनों- 
दिन जन-संख्या बढ़ती जा रही हैं। 

भारत की जन-संख्य़ा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हे, इसके अन्य भी अनेक 
कारण हैं। इन कारणों का ज्ञान जन-संख्या के नियन्त्रण में सहायंक हो सकता है, 
, इसलिए हम यहाँ श्रपने देश की जन-संख्या के बढ़ने के इन कारणों पर भी संक्षिप्त 
विचार करेंगे। 'जन्म-दर' बढ़ने और “मृत्यु-दर' घटने के अतिरिक्त हमारी जन- 
संख्या के बढ़ने के निम्न कारण हैं :-- 

(ग) ग्ररीबी--जन-संख्या के बढ़ने का सबसे मुख्य कारण गरीवी है। 
जो व्यक्ति जीवन के निम्नतम-स्तर पर पहुँचा है, उसे उस स्तर के अधिक गिर 
जाने की संभावना नहीं दिखाई देती, इसलिए श्रधिक सन्तान उत्पन्न करने में उसे 
कोई खतरा नहीं दिखाई देता। कभी-कभी तो एसे वर्ग के लिए अधिक सन्तानों 
का होना सहायक सिद्ध होता है। एक भिखमंगे की जितनी सन्ताने होंगी, सब 
भीख माँग जायेंगी, और जितना उन वच्चों पर खर्च होगा उससे ज़्यादा वें 
भीख माँग लायेंगे। किसान को ग्रपनी खेती: के लिए कई हाथों को ज़रूरत 
पड़ती है। इस दृष्टि से ग़रीबी भी कभी-कभी श्राबादी बढ़ने का कारण बन 
जाती Zt 

(घ) यौन-सुख--भ्रमीर देशों में यौन-संवंघ ही सुख-भोग का केवल एक 
साधन नहीं रहता, वे भ्रन्य अनेक बातों पर खर्च कर सकते हैं, इसलिए उनका 
ग्रामोद-प्रमोद का क्षेत्र विस्तृत बना रहता है। ग़रीब देशों के लोगों के पास 
इतना पैसा तो होता नहीं कि वे श्रामोद-प्रमोद के श्रन्य aaa पर व्यय करें, 
इसलिए वैवाहिक-जीवन में विपय-भोग ही उनके ग्रामोद-प्रमोद का एकमात्र 
साघन रह जाता है। एसी हालत में अधिक सन्तान होना स्वाभाविक l 


(ङ) स्त्री की पर-निर्भरता--ग्रपने देश में स्त्री श्राथिक-दृष्टि से आत्म- 
निर्भर नहीं है, उसे पुरुष पर निर्भर रहना होता है, और इसीलिए भारत की 
नारी के लिए विवाह एक अवश्यंभावी कार्य-क्रम है। अविवाहित जीवन बिताने 
वाली स्त्री को इस देश में भ्रच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। स्त्री अविवाहित 
तो तभी रह सकती है जव वह श्राथिक-दृष्टि से दूसरे पर निर्मर न हो, स्वयं 
भ्रर्थोपार्जन कर सके । जव उसे दूसरे पर निर्भर रहना हें, विवाह अवश्य करना 
है, तो आबादी तो बढ़ेगी ही। झावादी तो तभी घटेगी जव विवाह कम हों, 
और विवाह कम तभी होंगे, जब स्त्री झ्राथिक-क्षेत्र में स्वतंत्र हो, स्वयं कमा 
सके। आज भी जो स्त्रियाँ नौकरी करती हैं, ्ात्म-निर्मर हैं, उनमें शादी कम 
होती हैं। 9 

(च) बाल-दिबाह-वेसे तो कहने को १६३० से जवं शारदा-कानून बना 
इस देश में बाख-विवाह Tear हे, Teg बाल-विवाह भ्रव भी होता है, 

और छोटी उम्र में शादी होगी, तो बच्चे पैदा करने का बहुत धिक समय 
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मिलेगा और आबादी बढ़ेगी । १६५१ की जन-गणना# के अनुसार ५ से १४ 
वर्ष के २८ लाख ३२ हज़ार वालक तथा ६१ लाख १८ हज़ार बालिकाएँ faat- 
हिता थीं। इसी जन-गणना के अनुसार ५ से १४ वषं के ६६ हज़ार बालक 
विघुर तथा १ लाख ३४ हज़ार बालिकाएँ विधवा थीं | इसका स्पप्ट श्रभिप्राय ह 
कि अभी तक बाल-विवाह बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है और इसीलिए आबादी 
भी दिनोंदिन बढ़ रही है । 

(छ) शिक्षा का गभाव--ग्रपने देश में १९५१ में शिक्षितों की संख्या 
३६ करोड़ में से कुल ५-६२ करोड़ थी, जिनमें ४.५६ करोड़ पुरुष तथा १.३६ 
करोड़ स्त्रियाँ शिक्षित थों । इस प्रकार शिक्षितों की संख्या कुल १६.६ प्रतिशत 
थी और इन शिक्षितों में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कुल ७.६ प्रतिशत थी । 
ऐसी हालत में जन-संख्या की बेतहाशा बढ़ती के नुक्सानों को कौन समझे और 
कौन समझाये ? यहाँ तो पुत्र के बिना गति ही नहों होती । यह समझा जाता है 
कि अगले जन्म में भी पार तराने वाला पुत्र हो हैं। ऐसे विचारों के होते हुए 
जन-संख्या कम कसे हो ? इस देश में तो भीख माँगने वाले भी विवाह ज़रूर करते 
हैं और अपना नाम अमर कर जाने के उद्देश्य से पुत्र-रत्न को AAT जन्म देते 
हैं। फिर अगर देश के कोने-कोने में भूखे, नंगे, हड्डियों के ढाँचे चलते-फिरते 


` नज़र आयें, तो aaa ही क्या हैँ? 


८. जन-संख्यातिरेक के सामाजिक परिणाम 


जन-संख्यातिरेक के भ्रनेक सामाजिक परिणाम होते हैं। उदाहरणार्थ, अगर 
पुरुषों की संख्या स्त्रियों से बढ़ गई तो ग़रीब लोगों में स्त्री खरीदी जाने लगती है, 
अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बढ़ गई तो दहेज प्रथा उठ खड़ी होती है या ag- 
विवाह चल पड़ता है। इन सामाजिक परिणामों के अतिरिक्त जन-संख्यातिरेक के 
निम्न दुष्परिणाम होने लगते हैं : 

(क) निर्धनता--जन-संख्या के सीमातीत बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति 
भराय घट जाती है, देश निन हो जाता हैं। अगस्त १६६३ में पालियामेंट में 
डा० लोहिया ने कहा था कि भारत में २७ करोड़ व्यक्ति केवल साढ़े तीन AMAT 
प्रति दिन की आय पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कथन को चॅलेंज किया गया 
` था और श्री नन्दा ने.कहा था कि नेशनल सैंपल सर्वे के १६६१-६२ के अनुसंधान 
के आधार पर कहा जा सकता है कि इन २७ करोड़ की आय ७ श्राना ५ पैसा 


* INDIA—1963,°qo १६। 
+ 1. Discuss the necessity of population control in India. 


| (1956) 
2. Discuss the social consequences of an increase in popula- 
tion. Give examples. (1957) 
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प्रतिदिन है ।* परन्तु आज के युग में यह्‌ आय भी क्या गाय है ? इतने से भी क्रिस 
का गुजर हो सकता हूँ ? 


(ख) आर्थिक प्रगति में बाधा तथा बेकारी--देश का घन जनता के पेट 
पालने, खाद्यान्नों का अन्य देशों से ्रायात करने में ही व्यय हो जाता है, उससे 
पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, पूंजी के निर्माण न होने से उद्योग नहीं खड़े किये 
जा सकते, उद्योगों के खड़े न कर सकने से देश की आशिक प्रगति रुक जाती हैं 
आशिक प्रगति के रुक जाने से वेकारी ae जाती है। हम इसी ग्रध्याय में लिख 
आये हैं कि १६६२ में ३५ लाख ८३ हज़ार टन अनाज विदेशों से मंगाना पड़ा । 
इस पर लगी सब पूंजी उद्योगों के काम THT सकी | यही कारण है कि इस देश में” 
प्रति वर्ष २० लाख वेकारों की संख्या बढ़ जाती ZI 

(य) कुषि-्योग्य भूमि का बेंटवारा--जन-संख्या बढ़ जाने से गाँव के 
प्रत्येक परिवार की भूमि कई व्यक्तियों में बॅट जाती है जिससे भूमि के छोटे-छोटे 
टुकड़े हो जाते हैं जो एक परिवार का भी पालन नहीं कर सकते। 

(घ) भुखमरी तथा महामारी--जन-संख्या बढ़ जाने से देश में दुभिक्ष 
पड़ने लगते हैं। उदाहरणार्थ, १८७६-७८ में अकाल के कारण यहाँ ५२.५ 
लाख व्यक्ति मरे, १८९६-९७ में ७.५ लाख मरे, १८९६-१६०० में १२ लाख 
मरे, १९४३ में बंगाल में दु्भिक्ष से ३० लाख व्यक्ति मरे। जन-मंख्या बढ्ने 
से महामारियाँ भी फँलने लगती हैं। भारत में प्रतिं वषं हुँज्ञे से २ लाख, चेचक 
से ७१ हज़ार, प्लेग से २५ हज़ार, तपेदिक से ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं। इतनी 
जन-संख्या को पोषक-तत्व न दे सकने के कारण उनकी जीवनी-शक्तिं का ह्लास 
हो जाता हैं और वे बीमारियों का मुकाबिला नहीं कर सकते । 


(ङ) जीवन-स्तर का गिरना--जन-संख्या बढ़ जाने से जीवन का स्तर 
गिर जाता है। जिस परिवार में ८-१० बच्चे हों यह किस-किस को ऊँची 
शिक्षा दे सकता है? बीमार पड़ जाने पर किस-किस का इलाज करा सकता है ? 
इतने अधिक व्यक्तियों को रहने के लिए या तो बड़ा मकान लिया जाय, याःछोटे- 
से गन्दे, WAL मकान में गुज़र किया जाय । वड़ा मकान गाथिक-स्थितिं ठीक 
न होने से लिया नहीं जाता, शहर के किसी सस्ते, गन्दे मुहल्ले में एक कमरे में 
सब ठसाठस भरे रहते हैं। 

(च) स्वास्थ्य-स्तर का गिरना--जन-संख्या बढ़ जाने से सब को घी, 
दूध, फल आदि पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते। इसका परिणाम यह होता हैँ किः 
देश का स्वास्थ्य दिनोंदिन गिरता चला जाता हैँ। हीन जीवन-शक्ति का व्यक्ति 
बीमारियों का मुकाविला नहीं कर सकता, और ज़रा-सी सर्दी लगी, ज़रा-सी 
गर्मी लगी, वर्षा में पानी में भीग गया तो वस चारपाई पर लेट जाना पड़ता हुँ। 


_ + Hindustan Times, Aug. 27, 1963. 
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(छ) वैयक्तिक विगठन--जन-संख्या बढ़ जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी सोचने लगता है, समाज की “दृष्टि से नहीं सोचता क्योंकि हूर व्यक्ति 
की अपनी निजी समस्याएं बहुत बढ़ जाती. हैं। जव समाज में हर व्यक्ति अपनी- | 
अपनी सोचने झगे तब सामाजिक बंधन शिथिल हो जाते हैं, स्वार्थ की वृत्ति बढ़ 
जाती है, और ईर्ष्या, देष, कलह, लोलुपता का राज्य होने लगता है। इससे 
व्यक्ति विगठित हो जाता है, समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ जाग उठती हैं। 

(ज) पारिवारिक विगठन--जन-संख्या वढ़ जाने से परिवार भी टूटने 
'लगते हैं, भाई-भाई जुदा होने लगते हैं, बेटा भी माँ-वाप की परवाह नहीं करता, 
सब को अपनी-अपनी जो पड़ जाती है। s 
 (झ) सामाजिक विगठन--जन-संख्या बढ़ जाने से समाज का भवन है 
'हिल जाता है। जब हर-एक को अपने खाने-पीने की चिता व्याकुल कर रही हो, 
उसे रहने को मकान न मिले, परिवार का वह भरण-पोषण न कर सके, तव 
सांमाजिक संबंध fared लगते हैं, हर कोई रिइवत, चोर-वाज्ञारी से रुपया 
कमाना चाहता है, सामाजिक बंधनों को, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने 
लगता है। , 


९. बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकने के उपाय* 


(क) परिवार-नियोजन (Family planning)-—जन-संख्या को 
सीमा में रखने का सर्वोत्तम उपाय यह्‌ हैं कि जन्म-दर कम कर दी जाय। यह 
कैसे की जाय ? इसके जो साघंन हैं उन्हें 'परिवार-नियोजनं कहा जाता है। 
“परिवार-नियोजन' की तीन विधियाँ मुख्य हैं : } 

(i) यान्त्रिक तथा रासायनिक गमे निरोधक उपाय ‘(Mechanical 

and chemical methods), 

(ii) निर्वीजीकरण (Sterilization), 

(11) सुरक्षित-काल की विधि (Union in safe periods) | 

, इनमें से प्रथम उपाय यांत्रिक तथा रासायनिक है। कुछ यांत्रिक उपकरणों 
के प्रयोग से पुरुष वीर्य को स्त्री के रज से मिलने नहीं दिया जाता, या रासायनिक 
पदार्थों के प्रयोग से पुरुष के वीयं को नष्ट कर दिया जाता है। द्वितीय उपाय में 
पुरुष का ऐसा ग्रापरेशन कर दिया जाता है जिससे वीर्ये बाहर ही नहीं निकल सकता, 
या स्त्री का ऐसा आपरेशन कर दिया जाता है जिससे वह सन्तान उत्पन्न नहीं कर 
सकती | तीसरा उपाय यह है कि पुरुष तथा स्त्री का संयोग ही ऐसे समय हो जब 


SMA उत्पन्न होने की संभावना न हो। चिकित्सकों का कहना है कि स्त्री के जीवन 
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में हर महीने कुछ समय ऐ गा ग्राता है जत्र पुरुष तथा स्त्री के संबंध से सन्तान नहीं 
होती। योग्य-चिकित्सक इस समय को ठीक-से बतला सकता है। जिस समय 
dae होने से सन्तान नहीं होती, उसे 'सुरक्षित-क्राल' (Safe period) कहा 
जाता है। 'परिवार-नियोजन-केन्द्रों' (Family Planning Centres) का 
काम इन विषयों में सलाह देना है। ; 

'परिवार-नियोजन' के लिए जो कृत्रिम उपाय किये जाते हैं उनके संबंध 
में दो विचार हैं। एक विचार तो इनके पक्ष में. है, दूसरे विचार के लोगों का 
कहना है कि इन उपायों के प्रयोग से जन्म-दर तो कम हो जायगी, Ted व्यभि- 
चार को प्रवृत्ति बढ़ जायगी । जव नव-युत्रकों को यह पत्ता चलेगा कि- वे यौन- 
संबंध भी कर सकते हैं और इसके परिणाम से भी बच सकते हैं, तब वे विवाह के 
अतिरिक्त भी यौन-संबंघ से नहीं हिचकिचायेंगे। यह आक्षेप बहुत अंश तक ठीक 
है। इसीलिए महात्मा atest कृत्रिम उपायों के पक्ष में नहीं थे। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'परिवार-नियोजन' पर ६५ लाख रुपया खर्च 
हुआ, ढितीय-योजना में ५ करोड़ रखा गया, तृतीय-योजना'में २७ करोड़ रखा 
गया है। जनवरी १६६३ तक भारत में ५,४४१ परिवार-निगोजन-केन्द्र खुल 
चुके थे। योजना-आयोग का कहना है कि परिवार-नियोजन को fas एक प्रोग्राम 
के तौर से ही न न अपनाया जाय, इसे राष्ट्रीप्र आन्दोलन का रूप दिया जाय जिससे 
दिनोंदिन ag र्री जन-संख्या पर रोक लगाई जा सके। 

(ख) वेर से बिवाह--वराल-विवाह में सन्तानोत्पत्ति का समय अधिक 
मिलता है, ग्रतः जन्म-दर भी ज्यादा हो जाती है। अगर विवाह-योग्य आयु को 
बढ़ा दिया जाय, देर से विवाह किया जाय, तो सन्तान उत्पन्न करने का समय कम 
रह जायगा और जन्म-दर कम हो जायगी । जन्म-दर कम होने से जन-संख्या 
ATA कम हो जायगी। उदाहरणार्थ, अगर पुरुषों की वित्राह्‌-योग्य रायु 
२५ तथा स्त्रियों की १८ कर दी जाय तो सन्तानों की संख्या कम हो जायगी । 

(ग) अनावश्यक मातृत्व को रोकना--उत्पत्ति पर नियन्त्रण के संबंध 
में भारत के जन-गणना-कमिरनर श्रीयृत्‌ गोपालस्वामी ने एक और बात पर 
ध्यान भ्राकषित किया है। उनका कहना है कि उत्पत्तिः पर बिल्कुल प्रतिबंध तो 
नहीं लगाया जा सकता, किन्तु एक काम किया जा सकता हूँ। इस समय अपने 
देश में 'अनावस्यक-मातुत्व' (Improvident maternity) की संख्या agd 
ज्यादा है। भनावश्यक-मातृत्त'॑ का मतलब क्था हैँ? जिस स्त्री के तीतः 
सन्तान हो चुकी हैं श्रौर उनमें से तीनों या कम-से-कम अगर एक जीवित है, तो 
उसे भ्रव ग्रधिक सन्तान पैदा करने की आवश्यकता नहीं हैं, अगर तीन सन्तान 
हो चुकने के बाद भी वह सन्तान पैदा करती है, तो ATMA का कार्य 
करती है। भारत में अनावश्यक-मातृत्व' की संख्या ४० से ४५ प्रतिशत के 
वीचः है, जापान में ३३.९ प्रतिशत, अमरीका में १९.२ प्रतिशत, इर्लँण्ड में 
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है। श्री गोपालस्वांमी के भ्रनुंसार श्रपने देश में जो उत्पत्ति हो रही हैं उनमें 
अगर एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे ४० बच्चे पंदा होते हैं, तो उनमें १७ बच्चे 
ऐसे पैदा होते हैं जो अपने माँ-बांप के तीसरे बच्चे के पीछे की सन्तान होती हैं | 
ये सब 'प्ंनावद्यक-मातृत्व' कें परिणाम हैं। भ्रगर हम अपने देश में ऐसा बाता- 
बरण पैदा कर दें जिससे स्त्रियाँ “अनावस्यक-मातुत्व' के बोझ को अपने ऊपर न 
लें, तो इस देश की जन्म-दंर ४० प्रति हजार से घट कर ४०-१७२२ प्रति 
BMX रह जाय। हमें ऐसा वात्तावरण ‘dar करना होगा जिसमें तीन बच्चों से 
झ्रधिक सन्तान के माता-पिता अपने को समाज में श्िन्दा अनुभव करने लगें--- 
ऐसा करने से सन्तान कम करने के साधन बे भ्रपने-आप कर लेंगे, चाहें वे कृन्रिम- 
उपायों द्वारा करें, चाहे सुरक्षित-काल' का पता लगाकर, चाहे अपने को संयम 
में: रखकर | 3 ; 

(घ) सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्य-क्रम (Eugenic programme) *-- 
“हमने भ्रभी उत्पत्ति पर स्वेच्छया नियन्त्रण की बात कही। स्वेच्छया के अति- 
रिक्त इस पर सरकारी नियन्त्रण भी होना आवश्यक हैं। जन-संख्या के संबंध में 
इस प्रकार के नियन्त्रण को सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्ये-क्रम' कहा जा सकता हुँ। 
'सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्य-क्रम'-का अर्थ हैँ सन्तति की संख्या को बढ़ाने के स्थान में 
गुण को बढ़ाने का यत्न करना । इस समय तो जन-संख्या बढ़ती जा रही है। 
यह संख्या किस काम की ? ग्रसल में तो गुणवान्‌ सन्तान ही देश की उन्नति में 
संहायक हो, सकती हूँ, वहं थोड़ी हो परन्तु प्रतापी हो, दक्ष हो, चतुर हो । 
“संख्या (Quantity) बढ़ने से देश दरिद्र होगा, गुणवान्‌ (Quality) सन्तान 
देश को समुंद्ध बनाने में सहायक होगी। 

` भारत में गुणवान्‌ सन्तान के स्थान में सन्तौन की संख्या बढ़ रही है। 
संख्या बढ़ने का श्र्थ है--सब तरह की सन्तान, भ्रच्छी-भली सन्तान और साथ 
ही शारीरिक तथा मानसिक दोषों से युक्त सन्तान। सन्तीन के शारीरिक-दोप 
षया हैं? श्रन्धा-बहरा होना, टी० बी०, सिफ़लिस या गनोरिया होना--इस 
प्रकार के भ्रनेक शारीरिक-दोष होते हैं जो या तो जन्म से झाते हैं, या बंश-परंपरा 
से ग्रा जाते हैं। इस प्रकार के दोषों की सन्तान देश पर बोझ रूप होती हं, उसके 
पालने में खर्च-ही-खर्च होता है। इसी प्रकार सन्तान के मानसिक-दोष क्या 
E? मानसिक दोष दो तरह के हो सकते हैं :--साध्य तथा ग्रसाध्य। पागलपन 
मादि: किन्हीं परिस्थितिग्रों के परिणाम होते हूँ, उन परिस्थितियों में सुधार होने 


oS Bn rnd 
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या जन्मजात हवते हैं। इस THT के दोषों की सन्तान भी देश पर वोज्ञ होती है 
उसके पालने में भी खर्चे-ही-खचं होता है। 


उक्त प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दोषों वाळे तत्त्व सुप्रजनंन-शास्त्र 
की परिभाषा में 'दोष-जनक़ तत्त्व (Cacogenic elements) कहलाते हैं, 
इनसे देश की सम्पदा का . ह्वास-ही-ह्वास होता है। पहले तो जीवन-संघर्ष में 
योग्य के वच रहने और कमज़ोर के नष्ट हो जाने का सिद्धान्त काम करता था, 
इसलिए प्राकृतिक-चुनाव (Natural Selection) के कारण अयोग्य 
व्यक्ति अपने-आप समाप्त हो जाते थे, परन्तु जन-तंत्र के वर्तमान युग में तो सब की 
रक्षा का भाव प्रबल होता जा रहा हैं, सब को सब तरह की श्राज़ादी मिले रही है, 
रोगी-नीरोग समी सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
देश पर भार-रूप रहने वालों की संख्या में वृंदधि होती जा रही है, प्रर भारत जसे 
देश को दरिंद्रता तो इस अवस्था से और बढ़ती जा रही है। इसका इलाज क्या 
हैं? इसका इलाज ही “सुप्रजनन-शास्त्रीय' कार्य-क्रम' हैं। सुप्रजनन-शास्त्रीय 
'कार्य-क्रम' क्या है ? 
सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्य-क्रम'* को दो भागों वाँटा जाता है--एक है 
'निषेधात्मक' (Negative) और दुसरा है विधेयात्मक (Positive) 1 ये ` 
दोनों क्या हैं ? 


(i) निषेधात्मक सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्य-क्रम (Negative Eugenic 
Programme)~-शारीरिक तथा मानसिक दोषों वाळे व्यक्तियों के लिए 
प्राचीन काल में दो उपाय थे--या तो उन्हें सरकारी तौर पर मार देते थे या 
समाज से अलग कर देते Al श्राजफल मारना तो किसी भयंकर अपराध के 
कारण ही होता है, उसके विरोध में भी सब जगह Alara उठ रही है, इसलिए 
किसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग के लिए मार डालने का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। ऐसे व्यक्ति सन्तान उत्पन्न न करें ताकि समाज में उन-जैसे भौर न बढ़ते 
चले जाँय--यह विचार अवद्य दिनोंदिन जड़ पकड़ता जा रहा हैं। इसका उपाय 
'निर्वीजीकरण' (Sterilization) ¢1 इसके लिए स्त्रियों का तो गर्भाशय 
निकाल दिया जाता है, भौर पुरुषों में ग्रंड-कोशों से मूत्र-प्रणाली में वी लाने वाली 
नलिका काट दी जाती हैं। इन ब्रॉपरेशनों का यह परिणाम होता है कि इस 
प्रकार के स्त्री-पुरुष यौन-संबंध तो कर सकते हैं, परन्तु सन्तान नहीं उत्पन्न 
कर सकते। ये ग्रॉपरेशन एसे व्यक्तिप्रों के किये जाते हैं जिनके विषय में. 
सरकार यह निश्‍चय कर छे कि ऐसे व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न करने से रोकना 
चाहिए। १६४१ तक श्रमरीका के २६ राज्यों ने ऐसे व्यक्तियों के निर्वीजीक्रण 
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के कानून स्वीकृत किये थे जिनके झनुसार ३५,००० व्यक्तियों के ऑपरेशन 
हो चुके थे जिनमें से ्राधे ऑपरेशन सिर्फ कैलीफ़ोनिया में हुए थे। अब घीरे- 
धीरे वे लोग भी ऐसे आपरेशन कराने लगे हैं जो अच्छे-भले हैं, परन्तु सन्तानो- 
त्पत्ति नहीं करना चाहते। hr AS, 
ऐसे व्यक्तियों को समाज से पृथक्‌ कर देना दुसरा उपाय ह, ईस पार्थक्य 
(Segregation) का उपाय कहा जाता हैं । पागलों, मुंगी रोग से पीड़ितों, 
कोढ़ियों, भ्रातशक, सुज्ञाक आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को भ्रगर समाज से पृथक्‌ 
रख दिया जाय, तो वे भी सन्तान उत्पन्न करने से रुक जाँय और इस प्रकार की 
सन्ताने समाज में कुछ देर के बाद उत्पन्न होती बन्द हो जाँय । इस प्रकार "निर्वीजी- 
करण! तथा पार्थक्य'-इन दो सुप्रजनन-शास्त्रीय निषेधात्मक कार्यक्रमों से 
समाज के ऊपर भार-भूत शारीरिक तथा मानसिक दोषों से युवत जन-संख्या को 
कम किया जा सकता है, परन्तु यह उपाय स्वेच्छया होने के स्थान में सरकार 
द्वारा ही हो सकता है। 

(ii) विधेयात्मक सुप्रजनन-शास्त्रीय कार्य-क्रम (Positive Bugenic 
Programme) --इस कार्यक्रम के भ्रनुसार विवाह करने से पहिले afir- 
पत्नी को डॉक्टरी सटिफ़िकेट लेना पड़ता है जिससे यह प्रमाणित हो कि उन्हें 
कोई ऐसा रोग नहीं है जो वंश-परंपरा से आगे जाने वाला हो। इस दिशा में 
झमरीका ने बहुत प्रगति की है। वहाँ भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के कानून बने हुए हैं। कुछ राज्यों में तो विवाह के लिए सरकारी स्वीकृति छेने से 
पहले ७ और १५ दिन के बीच अपनी शारीरिक-परीक्षा कराकर डॉक्टरी aft- 

` फ़िकेट लेना पड़ता है कि उन्हें आतश्षक, सुजाक झादि कोई वंश-परंपरा से आगे 
चलने वाला भयंकर रोग नहीं है; कुछ में शपथनामा भरना काफ़ी समझा जाता 
है जिसमें यह लिखना पड़ता है कि वे ऐसे किसी रोग से मुक्त हैं। इस बात की 
प्रबल आवश्यकता हैं कि भारत में भी विवाह से पहले पति-पत्नी की शारीरिक- 
परीक्षा हो और उन्हीं लोगों को सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार दिया जाय जो 
इस प्रकार के रोगों से मुक्त हों, ताकि देश में ऐसी सन्तान न उत्पन्न हो जो देश के 
झाथिक उत्पादन को बढ़ाने के स्थान में आजन्म उस पर एक वोझ के रूप में बनी 
रहे। यह काम भी स्वेच्छया होने के स्थान में सरकारी कानून से ही हो सकता 
है। अपने देश में उक्त दोनों प्रकार के--निषेधात्मक तथा विधेयात्मक-- 
कानूनों के वनने की आ्रावव्यकता हैं ताकि देश की जन-संख्या में से 'दोष-जनक 
तत्त्व” (Cacogenic element) निकल जाय, उस पर होने वाला अनावद्यक 
व्यय कम हो जाय और ऐसी स्वस्थ और बलिष्ठ सन्तान ही उत्पन्न हो जो देश के 
आथिक-विकास को झागे ले जाय । 
(ङ) जीवन का उच्च-स्तर--प्रगर जीवन का स्तर ऊंचा हो जाय, तो 
जनता जन्म-दर का नियन्त्रण अपने-आप करने लगेगी। इस समय तो भूखे 
पैंट रहकर भी लोग गुजारा करना अ्रपना कर्तव्य समझतेः हैं, परत््तु ANG- 
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ama’ (National income) बढ़ने तथा परिणाम-स्वरूप प्रति-व्यक्ति आय' 
(Per capita income) बढ़ने का नतीजा यह होगा कि देश का जीवन- 
स्तर ऊँचा हो जायगा, और वे जीवन को बोझ समझ कर उसकी ज़िस्मेदारियाँ 
उठाने के बजाय जीवन में उतनी ही जिम्मेवारियाँ उठायेंगे जितनों का बोझ वे 
वर्दाइत कर सकेंगे। झज तो कितनी भी ज़िम्मेवारियाँ at जाँय, जो हालत है 
उससे बदतर तो नहीं होगी--यह सोचकर हम लोग उपेक्षा-वृत्ति से दिन काट रहे 
हैं। अमरीका में एक और झधिक बच्चा परिवार में आये या न झ्राये---यह सोचने 
से पहले वे लोग यह सोचते हैं कि उसके ग्राने से हमें श्रपनी मोटर तो नहीं बेच देनी 
पड़ेगी, मकान तो गिरवी नहीं रख देना होगा, कर्ज तो नहीं उठाना पड़ेगा । हम 
यह सब-कुछ नहीं सोचते, इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारा जीवन-स्तर ही 
इतना गिरा हुआ है, जहाँ ऊँच-नीच का कोई विचार ही नहीं । 


(च) शिक्षा--शिक्षा न होने से भी हम लोग इन समस्याओं की तरफ़ 
ज्यादा ध्यान नहीं देते जो हो रहा है सो टीक है--यह वृत्ति तभी तक रहती है, 
जब तक मनुष्य का मन चारों तरफ़ की बातों के लिए खुला नहीं होता। शिक्षा 
प्राप्त करते ही मनुष्य हर वात पर पुराने विचारों की दृष्टि से नहीं, नये विचारों 
की दृष्टि से सोचने लगता है। देश में ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार होगा, त्यों-त्यों 
जन्म-दर और मृत्यु-दर-जैसी वातों पर भी लोग सोचने लगेंगे, भौर उनका ध्यान 
इस समस्या पर HIATT जाने लगेगा। जब तक हम यही न समझें कि जन- 
संख्या की समस्या भी कोई समस्या है, तव तक इसका हल क्यों सोचेंगे ? 

(छ) स्त्रियों की श्रात्म-निर्भरता--अपने समाज में अभी तक स्त्रियाँ 
ग्राथिक-दृष्टि से परतंत्र हैं। विवाह उनके लिए श्राथिक-समस्या का एकमात्र 
हल है। ज्यों-ज्यों हमारा समाज विवाह को स्त्रियों की ्राथिक-समस्या का 
एकमात्र हल समझना छोड़ देगा, त्यों-त्यों स्त्रियाँ परावलम्बी जीवन बिताना 
छोड़ कर स्वाबलम्बी होने लगेंगी और बच्चा पैदा करना ही अपने जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य समझना भी छोड़ देंगी । आज तो भारत की नारी के लिए जीवन 
का लक्ष्य सन्तान उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ हैं ही नहीं--ऐसी हालत में 
यहाँ दिनोंदिन पुत्रोत्सत न मनाये जाँय, तो क्या हो ? 


Qo. भारत को जन-संख्या का गुणात्मक-पहलू* 
किसी भी देश की जन-संख्या के दो पहलू होते हैं-- संख्यात्मक ST 
(Quantitative side) तथा “गुणात्मक रूप' (Qualitative side) ı 
आबादी कितनी हैं, यह ‘ASAT से पता चलता है, भ्राबादी कैसी है, यह Tr 
से पत्ता चलता है। 


* Mention the chief defects in the quality of Indian 
population. (1952) 
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हमने देखा कि भारतः की जन-संख्या बढ़ रही है, यह भी देवा, बढ़ती हुई 
जन-संख्या के क्या दुष्परिणाम हैं, इसके वाद यह मी देखा कि इस बढ़ती हुई 
जन-संख्या पर कँसे रोक-थाम की जा सकती है। यह संख्यात्मक-पहलू' था। 
अब Tet यह रह जाता है कि हमारी जन-संख्या की प्रकृति क्या है, उसका रूप 
वया है, किस तरह के लोग हैं हमारे देश में जिनकी संख्या बढ़ने पर हम प्रतिबन्ध 
लगाना चाहते & ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की बढ़ती पर रोक लगा कर 


हम देश को नुक्सान पहुँचा रहे हों ? यह “गुणात्मक -पहलू है। 


(क) सब देशों से कम प्राय के लोग--भारत में श्रायु की झंवधि सब देशों 
से कम है। उदाहरणार्थ, भिन्न-भिन्न देशों के स्त्री-पुरुषों की जीवन की भ्रवधि 


निम्न थी : | 
देश” पुरुषों के जीवन की. स्त्रियों के जीबन की 
wetter nafa 
न्यूज़ीलैण्ड ६५ वर्ष ६७.८८ वर्ष 
आस्ट्रेलिया ६३.४८ ,, ६७.१४ ,, 
साउथ अफ्रीका ५७.७८ y ६१.४८ ,, 
कनाडा ४९.३२ ” ६१.५६ ” 
अमरीका . ५१.१२ ,, ६२.६७ ,, 
जर्मनी ५९.८६ , ६२.७५ ,, 
इंग्लैण्ड ५८.७४ ,, ६२.८८ „ 
इटली ४३.७६ ,, ५६.०० ,, 
फ्रांस प्४.३० ,, ५६.०२: ,, 
जापान ` ४४.५२ „ ४६.५४ ,, 
- भारत ३२.०९ ३१.३७ ,, 


(ख) जन्म-दर तथा मृत्यु-दर सब देशों से ऊंची--यहाँ की जन-संख्या 
का दुसरा गुणात्मक-पहलू यह है कि यहाँ सव देशों से ज्यादा बच्चे Tar होते हैं, 


AX सब देशों से ज़्यादा आदमी मरते Fl उदाहरणार्थ, १६५३ में ger देशों 
की तुलना में यहाँ की जन्म-दर तथा मुत्यु-दर निम्न प्रकार थी : 


देश - 'जन्म-दर (प्रति BANK) qaae (प्रति हज्ञार) 
इंग्लंड : o. १५.६ ११.४ 
- इटली १७.२ 8.८ 
अमरीका २४.७ ९.६ 
जापान २१.% ८.६ 
चीन ३७.०० १७.०० 
भारत ¥o.00 २७.०० 


* Health in Independent India (Ministry of Health 


Publication) by G. Borker, p. 34 
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(ग) शिशु-मृत्यु की दर सब देशों से अधिक--१० वर्ष से कम भायु में 
मर जाने वाले शिशुओं की दर भारत में सब देशों से ज़्यादा है: 


वेश शिशु-मृत्यु-दर 
(प्रतिशत) 
इंग्लैंड ५३ 
श्रमरीका 2.७ 
भारतवपं ` ५०.०० 


(च) साता-मुत्यु की दर सब देशों से अधिक---अ्रसव के समय मातां की 
मृत्यु इस देश में बहुत भ्रधिक है। उदाहरणार्थ, 


देश माता-मुत्यु दर 
(प्रति gare) 

इंग्लैंड २.६ 

भारत २०.०० 


(ङ) विघवा्नों तथा परित्यक्ता स्त्रियों फी deat बहुत E 
भारत में विधवाग्रों तथा परित्यक्ता स्त्रियों की संख्या बहुत भ्रधिक है। 
उदाहरणार्थ, 

झायु-सम्‌ह विधवा या परित्यफ्ता 


स्त्रियाँ 
(हजारों में) 

भसे १४ १,३४ 
१५ से २४ ८,२७ 
२५ से ३४ २१,२६ 


इस देश में विधवाओ्ं तथा परित्यकता स्त्रियों की संख्या १६५१ में २ करोड़, 
१८ लाख, ११ हज़ार थी | 

भारत की जन-संख्या का जो 'गुणात्मक'-पहलू हमने ऊपर दिया है बह किसी 
भी देश के लिए चिता का विषय हो सकता है। जिस देश में आयु की वधि सब 
देशों से कम हो, जहाँ जन्म-दर सब देशों से ऊँची हो, जहाँ मुत्यु-दर भी सब देशों . 
से ऊँची हो, जहाँ बच्चों के, माताओं के मरने की संख्या सब देशों से ऊँची हो, 
जहाँ विघवाएँ तथा परित्यक्ताएँ झनगिनत हों, उस देश के लिए भ्रपनी जन- 
संख्या का प्रदन सिर्फ़ संख्या का ही नहीं रहता, जन-संख्या के प्रकार का भी हो 


` जाता है। 


+ INDIA—1963 (INDIA—1961 में भी यही तालिका दी 
हुई है!) 
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प्रश्न 


, भारत की जन-संख्या के गणात्मक-योग्यता के मुख्य दोषों का वर्णन कीजिये । 


भारतीय जनता से शारीरिक और मानसिक दोष निकालने के लिए सुप्रजनन- 
शास्त्रीय योजना बनाइये । (१९५२, १६५३) 


, भावात्मक और निषेधात्मक सुप्रभनन-शास्त्र का अ्रन्तर बताइये। (१६५३) 
. “भारत कौ निर्धतता की जड़ में जन-संख्यातिरेक का प्रश्न है'--इस कथन 


की विवेचना करते हुए अपने उत्तर के लिए युक्तियाँ दोजिये। (१६५४) 
क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में जन-संख्यातिरेक को स्थिति 
है? श्रपना उत्तर तकों सहित लिखिये। ` (१६५५) 


. भारत में जन-संख्या के नियन्त्रण की श्रावश्यकता बतलाते हुए यह स्पष्ट 


कीजिये कि sade का नियोजन किस प्रकार किया जाना 
चाहिए। . (१६५६) * 
जन-संख्या सें वुद्धि के सामाजिक परिणामों की सोदाहरण विवेचना 


* कीजिये (१९५७) 


Si 


निम्नलिखित कारकों में से कोन-सा भारत फी बढ़ती जन-संख्या के लिए 
उत्तरदायी है--जन्म-दर का बढ़ता या AAT का घटना या 
दोनों ? (१९६०) 


» भारत की जन-संख्मा की बुद्धि को रोकने के लिए श्राप क्या निर्देश दे सकते 


a? `. (१६६१) 
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१३. 


भारत में स्वास्थ्य 


(HEALTH IN INDIA) 
१. भारत में स्वास्थ्य-संबंधी विचार का इतिहास 


भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ध्यान पहले-पहल अंग्रेजों तथा अपनी 
फीजों के स्वास्थ्य की तरफ़ री गया और उन्होंने इन्हीं के लिए १६६४ में अस्पताल 
खोले। १७वों सदी के अन्त में आम जनता के लिए भो कलकत्ता में एक अस्पताल 
खोला गया । १८०० के लगभग बम्बई तथा मद्रास में भारतीयों के लिए कुछ 
अस्पताल बोठे गये । परन्तु wet त5 यही समझा जाता था कि चिकित्सा का काम 
रोगी का इलाज कर देना है, यह नहीं समझा जाता था कि चिकित्सा का काम 
परिस्थिति में भी ऐसा सुधार करना है जिससे रोग होने ही न पाये। अभी तक 
चिफ़ित्सा 'उपवारात्मक' (Curative) तो थी, 'निरोबात्मक' (Preven- 
tive) नहीं थी। यह समझा ही नहीं जाता था कि बीमारी रोगी से al सकती 
है, चारों तरफ़ की दूषित परिस्थिति से-गन्डे घरों से, गन्दी नालियों से, Tee 
पानी से, गन्दी हवा से--इन सब से aT सकती हैं। रोग तो कर्मों का फल हैं-- 
यह विचार यहाँ घर किये हुए था, इसलिए इस बात की सार्वजनिक माँग भी नहीं 
थी कि 'निरोबात्मक'-उपायों से रोग की रोक-थाम की जाय। 

१८५९ में भारतीय-सेना के स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल करने के लिए 
“रॉयल कमीशन' नियुक्त हुआ । इस कमीशन ने जो सिफ़ारिशें कीं उनमें कहा 
गया था कि सेना के स्वास्थ्य के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य की तरफ़ भी ध्यान 


RS Ei bE ee 


इस श्रष्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षामरं में झा चुके हैं : 
1. “No individual should fail to secure adequate medical 
care because of inability to pay for it.’ What measures have 
been suggested by the Bhore Committee to achieve this objective? 
Examine them critically. : (1952, 1953) 
2. What are the reasons for the poor health of the people 
of India? What arrangement has been made by the Indian 
Government and the World Health Organisation to eradicate 
diseases? l 5 (1960) 
3, Write a short essay on the problem of health and nutri- 
tion in India. : (1964) 
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देना चाहिए क्योकि सेना को देश में ही तो रहना है। इसके भ्रनुसार केन्द्र 


में तथा प्रान्तों में 'सैनीटरी-कमिएनरों' के कुछ पद वना दिये गए परन्तु देश में 
रोगी इतने थे कि सरकार का ध्यान रोगों का उपचार करने पर ही केन्द्रित रहा, 
उनकी रोक-थाम करने की तरफ़ नहीं गया, और ये 'सैनीटरी-कमिइनर' कुछ कहने 
लायक काम नहीं कर सके। 

१८९६ में भारत में प्लैग का ज़ोर हुआ और उसकी जाँच-पड़ताल करने के 
लिए १६०४ में 'प्लेग-कमीशन' नियुक्त किया गया । इस समय देश में 'निरोघात्मक 
उपायों' (Preventive measures) की माँग बड़े जोरों से उठी। श्रपनी 
आँखों के सामने लोग अपने सगे-सम्बन्बियों को मरते देख चुके थे। उन्हें यह 
पता लग चुका था कि अगर परिस्थिति का सुधार कर दिया जाय, घरों की 
गन्दगी, नालियों की बदबू, पानी का दोष, हवा का जहरीलापन'न हो, तो इस 
प्रकार की भयानक ALA वचा जा सकता है। १६०४ के इस “प्लेग-कमीशन ने जो 
सिफ़ारिशों कीं, उनमें एक यह भी थी कि “सार्वजनिक-स्वास्थ्य-सेवाश्नों (Public 
Health Services) को बढ़ाया जाय, और चेचक, ष्लेग आदि के टीकों की 
व्यवस्था की जाय। इस कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार केन्द्रीय-सरकार की 
तरफ से प्रान्तीय-सरकारों.को रुपए की सहायता दी जाने लगी जिससे प्रान्तीय- 
सरकारें Aw की नालियाँ, जल-प्रवन्ध आादि कोः ठीक कर सक और रोगों का 
इलाज करने के बजाय रोग को उत्पन्न ही न होने दें। परन्तु ये सब प्रयत्न शहरों तक 
ही सीमित रहे, देश की भ्रधिकांश संख्या गाँवों में रहती है, इसलिए गाँवों का 
हाल जैसे-का-तैसा रहा Ale स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार न हो सका | 

= १९१९ में गवनेमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट वना जिसके अनुसार भारत को 
कुछ सुधार' दिये गए और कई विषय प्रान्तों को दे दिये गए। इनमें स्वास्थ्य 
भी एक था। भ्रव अपने-अपने प्रान्त में ग्रस्पताल खोलना, डाक्टरी शिक्षा देना 
तथा सार्वजनिक-स्वास्थ्य की देख-रेख करने में हर प्रान्त स्वतंत्र हो गया और 
प्रान्तों में जो स्वास्थ्यमन्त्री बने वे अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे. 

१९३६ में ब्रिटिश सरकार ने 'सुघारों' की दुसरी किश्त दी। इन सुधारों 
का परिणाम यह हुआ कि १६१९ की अपेक्षा भी प्रत्येक प्रान्त अपने क्षेत्र में भ्रधिक 
स्वतंत्र हो यया । १९४५ से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रादि कई विभाग एक ही मन्त्र 

के आधीन होते थे, १६४४ में केनद्रीय-सरकार में स्वास्थ्य का स्वतंत्र विभाग खोल 
दिया गया जिसके लिए एक स्वतंत्र मन्त्री नियत किया गया । प्रान्तों में भी स्वास्थ्य 
के विभाग का मन्त्री नियत किया गया ग्रौर तब से 'सावंजनिक-स्वास्थ्य' (Public 
Health) की तरफ़ विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। 


२. भारत का स्वास्थ्य-संबंधी निम्न स्तर 


..... हमने देखा कि किस प्रकार धीरे-धीरे अपने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की 


तरफ़ ध्यान गया। wa देखना यह है कि अपने देश का स्वास्थ्य का स्तर कैसा 


`~ 
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है? स्वास्थ्य के स्तर को जानने के लिंए उस देश के व्यक्तियों की जीवन की 
अवधि, मृत्यु-दर, शिशु मृत्यु-दर ae जानना श्रावश्यक हुँ? * 

(क) निम्नतम जीवन की अवधि[--किसी देश के स्वास्थ्य को परेखने 
की पहली कसौटी यह जानना कि उस देश में जीवन की nafa कितनी g| 
निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि भारत में पुरुष तथा स्त्री की जीवन की 
अवधि सव देशों से कम है: 


पुरुषों की जीवन स्त्रियों की जीवन 
की wate की अवधि 


न्यूज़ीलेण्ड ६५.०४ वर्ष ६७.८८ वर्ष 
आस्ट्रेलिया ६३-४८ p ६७.१४ „, 
साउथ अफ्रीकी ५७.७८ „ ६१.४८ n 
कनाडा ५६.३२ y ६१.५९६ z 
अमरीका ५९.१२ on ६२.६७ » 
जर्मनी ५९.८६ „ . ६२.७५ » 
इंग्लैंड ५८.७४ y ६२-८८ oy 
इटली ५३.७६ x 4६.०० 5, 
फ्रांस ५४,३० T ४९.०२ ,, 
जापान ४४.८२ y ४६.५४ ,॥ 
भारतं ३२.०६ y ३१.३७ » 


(ख) उच्चतम मृत्यु-दर--कोई देश स्वास्थ्य में उन्नति कर रहा हैँ या 
नहीं, इसके परखने का दूसरा तरीका यह है कि हम उस देश की मुत्पु-दर का 
पता लगायें । स्वस्थ देश में लोग दीर्घ-जीवी होंगे, प्रस्वस्थ देश में छोटी 
ग्रायु में ही लोग मरने लगेंगे। भारत की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो 
जायगी : ; . 


देश मृत्ु-दर (प्रति हजार) 
इंग्लड ११.४ 
इटली a5 
झमरीका ९.६ 
जापान ८.६ 
चीन १७.०० 
भारत २७.०० 


» Write a short essay on the problem of health and nutrie 
tion in India. | 
"+ Health in Independent India ~ (Ministry of Health 
Publication) by G. Borker. 122 ns है 
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(य) उच्चतम शिशु मृत्यु-दर--देश के स्वास्थ्य को परखने का तीसरा 
तरीका यह है कि उस देश के बच्चों की मुत्यु-दर पता लगाई जाय जो निम्न 
तालिका से स्पष्ट है : 


देश : शिशु मृत्यु-दर 
(प्रतिशत) 
इंग्लैंड ५.३ 
अमरीका 8.19 
भारत i Yo.co 


(घ) भिन्न-भिन्न ग्रायु में जीने को श्रवधि--देश के स्वास्थ्य को परखने 
का एक यह भी तरीका है कि हम देखें कि किस-किस आयु के लोग कितने-कितने 
वर्ष जीते हैं। यह वात निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगी : 


जीने को ग्रायु की भारत तथा अमरीका की तालिका* 


किस आयु से भारतीयों का MAHAL का 
देश के शिंशु-बाल-बुद्ध किस ay तक जीने का प्रतिशत: जीने का प्रतिशत 


शिशुओं की संख्या ०-४ वर्ष १३.५ १०.८ 
वालक-बालिकाओं : 
की संख्या ५से १४वर्ष २४.८ , १६.३ 
पुरुष-स्त्रियों की संख्या १४ से २४ १७.४ ३०.३ 
२५ से ३४ १५.६ 
अधेड़ पुरुष-स्त्रियों की ३४५ से ४४ ११.६ २५.६ 
संख्या ४५ से ५४ ऽ. | gex 
बुद्धों की संख्या त ५५से ६४ ५.१ ; 
६्‌४ से ७४ २.२} ८.३ १६.९ 


७५ से ऊपर १.६ 


इस तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि क्योंकि अपने देश की जन्म-दर श्रधिक 

हैं, इसलिए शुरू-शुरू में तो हमारे देश में जीवित व्यक्तियों की संख्या अन्य देशों से 
गघिक है, परन्तु ३४ साल की आयु के वाद हमारे देश में जीवन का अनुपात अन्य 
देशों के मुकाबिले में घटने लगता हैं और ५४ साल के बाद जहाँ प्रमरीका में जीने 
वाळे १६.६ प्रतिशत हैं, वहाँ भारत में जीवित व्यक्तियों की संख्या कुल ८.३ 


1. Census Report 1951. 
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प्रतिशत रह जाती है। इसका यही श्रथ हो सकता है कि हम अभी स्वास्थ्य-रक्षा 
की दिशा में ग्न्य देशों से बहुत पीछे हैं। भ्रन्य देशों में जहाँ ५४ वर्ष से अधिक 
गयु तक जीने वालों की संख्या १५ से २१ प्रतिशत तक पायी जाती हे, वहाँ 
अपने देश में यह संख्या कुल ८.३ प्रतिशत है। ५४ वर्ष के वाद जीने वालों की 
भिन्न-भिन्न देशों की संख्या निम्न है: 


५४ वर्ष से ग्रधिक जीने वालों का भिन्न-भिन्न देशों का प्रतिशत 


५४ वर्ष से ऊपर ५४ वर्ष से ऊपर 
जीनेवालों का अपने जीनेवालों का अपने 
देश देश की संख्या से देश देश की संख्या से 
प्रतिशत प्रतिशत 
युरोप 3 १७.२ भारत 5.3 
जर्मनी १९.१ जापान ११.० 
संयुनत-राज्य २१.१ दक्षिण-पूर्वी 
इटली १२.० एशिया ७.३ 
फ्रांस २१.४ दक्षिण-परिचिमी 
उत्तरी श्रमरीका १६.५ एशिया . ९.५ 
अमरीका १६.६ दक्षिणी तथा मध्य 
अमरीका ७.४ 
झोशियेनिया १७.८ अफ्रीका ८.५ 


द 


जिन देशों में दीर्घजीवी लोगों का प्रतिशत ज़्यादा हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य 
का स्तर स्वल्पजीवी देशों से ऊँचा है--यह मानना पड़ेगा। ५४ वर्ष से ऊपर 
जीने वाळे जर्मेनी में १६.१, संयुक्त राज्य में २१.१, फ्रांस में २१.४ प्रतिशत हैं, 
तो भारत में कुल ५.३ हैं। अफ्रीका से भी हमारा प्रतिशत गिरा हुआ है-- 
इससे ज़्यादा भ्रपने देश की शोचनीय अवस्था क्या हों सकती हैँ? 


(ङ) रोगों का प्रकोप*--देश. के स्वास्थ्य को परखने का यह तरीका भी 
हैं कि हम देखें कि उस देश में रोगों का क्या हाल है। भारत में मलेरिया, तपेदिक 
ग्रादि से जो मौतें होती हैं उनका भिन्न-भिन्न हिसाव लगाया गया Zl १९४७ के 
हिसाब के झनुसार यहाँ मृत्युजनक रोगों की स्थिति निम्न थी : 


+ Health in Independent India (Ministry of Health 
Publication) by G. Borker. | sits 
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रोग का नाम कितने प्रति वर्ष मरते हैं 
मलेरिया १५ से २० लाख प्रतिं वर्षं 
. तपेदिक ५ लाख प्रति वर्ष 
डिसेंद्री २ लाख प्रति वर्ष 
प्रसुता २ लाख प्रति वषं 
चेचक, GAT, प्लेग 
आदिः ` २ लाख प्रति वषं 


३. भारत के स्वास्थ्य के निम्न-स्तर के कारण" 


अपने देश में जीवन की अवधि अन्य देशों से निम्नतम है, मृत्यु-दर उच्चतर 

हुं, शिशु मुत्यु-दर सब देशों से धिक है, भिन्न-भिन्न आयु में भी जीने की afir 

निम्नतम है, रोगों का प्रकोप दुनिया भर से ज़्यादा है--इस सव के कारण क्या 
हैं ?: इसके कारण निम्न हैं : 

(क) जन-संख्यातिरेक--१९४१ में अखंड भारत की, जन-संख्या ३१ 

करोड़ २८ लाख थी, १९५१ में खंडित भारत की जन-संख्या ३५ करोड़ ६६ 

लाख हो गई, १९६१ मे ४३ करोड़ ६० लाख हो गई। जन-संख्या जिस तेज़ी 

से बढ़ रही है उत्पादन उस तेजी से नहीं हो रहा। इसका नतीजा यह हो रहा है 

कि सब को भर पेट खाने को नहीं मिल रहा, जो-कुछ मिलता हैँ उसमें पोषक- 

तत्वों की मात्रा पर्याप्त नहीं होती इसलिए देश की स्वास्थ्य दिनोंदिन गिर रहा 


a1 

(ख) निर्धनता--इस देश में मध्यम-वर्ग की भ्राय 5॥ रुपये मासिक है। 
इसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर हो सकता | इतनी श्राय में कौन क्या खा सकता है, 
` कया पहन सकता है, कया वाल-बच्चों का पेट पाल सकता है। ग़रीबी के कारण 
स्वास्थ्यवर्थक पदार्थों का सेवन बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्हें घी, दृध, 
दही, फल नसीब नहीं होता, रोग घेर लेते हैं तो इलाज नहीं हो पाता। ऐसे 
लोग अगर बीमारी के शिकार रहें, जल्दी मौत के घाट जा पहुँचे तो क्या 


mead ? 


(ग) सामाजिक कुरीतियाँ--पर्दा, बाल-विवाह आदि के कारण भी अपने 
देश का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। पद में रहने वाली स्त्रियों को न स्वच्छ हवा 
मिलती है, न सूर्य की रोशनी। ऐसी हालत में उनका स्वास्थ्य केसे. बना रह 

सकता हैं? वाल-विवाह के कारण छोटी आयु में सन्तान उत्पन्न करना शुरू 
कर देने से भी स्वास्थ्य नष्ट हो जातं Sl बालविवाह के कारण ही प्रति वर्ष 
लाख छोटी आयु की प्रसुता सित्रथाँ यमलोक सिधार जाती हैं। 


-> What are. the reasons for the poor health of. the. people of 
India? (1960) 
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(घ) शिक्षा का झ्रभाव--१६६१ की जन-गणना के अनुसार ३३.६ 
प्रतिशत पुरुष तथा १२.८ प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित हैं।* इसका अर्थ यहं हुआ कि 
६६.१ प्रतिशत पुरुष तथा ८७.२ प्रतिशत स्त्रियाँ ऋशिक्षित हैं भ्रशिक्षा के कारण 
स्वास्थ्य के लिए ये लोग व्यय नहीं करते, रोग का इलाज श्रौषध से करने के स्थान 
में जादू-टोने से करते हैं जिससे रोग से छुटकारा नहीं पा सकते। 

(ङ) शुद्ध जल का झभाव--१९५१ में भारत की आबादी के सिर्फ़ ६.१५ 
प्रतिशत भाग को संरक्षित जल मिल रहा था, वाकी लोग कुश्रों, तालाबों, नहरों 
का पानी पी रहे थे।* Hel, तालावों आदि का पानी शुद्ध नहीं होता, इनसे 
टायफ़ाइड तथा अन्य अनेक पेट की बीमारियाँ हो.जाती g | 

(च). सफ्राई का ग्रभाव--हमारे देश में लोग कूड़ा बुहार कर अपने 
पड़ौसी के दरवाज़े की तरफ़ धकेल देते हैं, जहाँ-तहाँ थूकते, पेशाब फिरते, टट्टी 
करते हैं। इनसे मक्खी-मच्छर का होना स्वाभाविक है। किसी गाँव. में चले 
aia, mee पानी का तालाव न दीखे तो झआाश्चय है। गाँव की गलियों में कीचड़- 
ही-कीचड़ नज़र ता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की यावादी का 
सिर्फ़ ३ प्रतिशत भाग ऐसा है जिसे सीवरेज की सुविधाएँ प्राप्त हैं। 

(छ) हवादार मकानों का अभाव--जन-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ देश 
में रिहायश के मकानों की कमी होती जा रही हैं। १६५१ से १९६१ में २० 
हज्ञार या इससे ऊपर की यावादी के शहरों की जन-संख्या ४० प्रतिशत बढ़ 
गई है। इस वीच १६५१ में शहरों की आवादी के लिए २५ लाख मकानों की 
कमी भ्रनुभव की जा रही थी, १६६१ में यह कमी ५० लाख मकानों की हो 
गई|। जो मकान वनते हैं उनकी दशा भी शोचनीय होती Sl गाँवों में तो 
मकानों का बुरा हाल Sl १९५३-५४ के एक सर्वेक्षण के अनुसार गाँवों के ८५ . 
प्रतिशत मकान मट्टी-गारे के होते हैं जिनमें न खिड़की होती हुँ, न रोशनदान । 
इनमें से ३४ प्रतिशत मकान एक कमरे के, ३२ प्रतिशत दो कमरे. के होते हैं जिनमें 
सारे परिवार के लोग भरे रहते ह। : ae 3 3 

(ज्ञ) स्वास्थ्य सेवाओ्रों का aaa देशों को तुलना में भारत में 

स्वास्थ्य-सेवाएँ भी कम उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, भोर-समित्ति के अनुसार 
१६४६ में इंग्लैंड में १,००० के पीछे १ डाक्टर था तो भारत में ६,३०० के पीछे 
१ डाक्टर था; इंग्लैंड में ३०० के पीछे १ नस थी तो भारत में ४३ हज़ार 
के पीछे १ नर्स थी; इंग्लैंड में २,७०० के पीछे १ दाँतों का डाक्टर था तो भारत 
में ३ लाख के पीछे १ दाँतों का डाक्टर था। भ्रब इस संख्या में कुछ सुधार हुआ हैं, 
परन्तु कितना ? जब स्वास्थ्य को देखने-भालने वालों की ही देश में कमी हो 
तब देश का स्वास्थ्य केसे सुधरे? ` - 
* INDIA—1962 ~ 
* INDIA— 


DIA—1962 ; ७३ nfo a २०६ व 328: 
t THIRD FIVE YEAR-PLAN, p. 680,00 


pigs tall + 
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. (झ) पोषणयुक्त भोजन का ATA EFT व्यक्ति को ३,००० कैलोरी 
भोजन में मिलनी चाहिएँ, यहाँ १,७५० के लगभग मिल पाती है। इस संबंध 
में हम अगले अध्याय में लिखेंगे, यहाँ इतना लिख देना पर्याप्त है कि पोषणडीन 
भोजन के कारण अपने देश में बीमारियों से मुकाबिला करने की प्रतिशोब-शकिति 
नहीं रहती, इसलिए वे अनेक रोगों के शिकार होते रहते हैं, एक वार रोग की 
लपेट में पड़ कर उसमें से निकलते नहीं । 

(ञ्ञ) शुद्ध भोजन का झभाव--मोषणहीन भोजन के अतिरिक्त इस देश म 
कोई खाद्यःवस्तु शुद्ध नहीं मिलती। दुकानदार हर वस्त में मिलावट करने लगे 
हैं। उन्हें पैसा चाहिए, ग्राहक को सस्ती वस्तु चाहिए। दूध में पानी, घी में 
चर्बी, शहद में गुड़, We में बुरादा, शुद्ध घी के नाम से वनस्पति, मलाई में स्याही- 
चूस--कौन-सी वस्तु है जिसमें मिलावट नहीं होती। औषधियों तक में लोग 
मिलावट करने से नहीं चूकते । ऐसी हालत में देश के स्वास्थ्य का सुधार केसे हो ? 


४. हेल्य-स्े एण्ड डवेलपसेंट कमिटी (भोर-समिति) की रिपोर्ट* 


ऊपर हमने अपने देश के स्वास्थ्य का जो चित्र खींचा उसे देखते हुए 
अक्तूबर १६४३ में भारत-सरकार ने देश की स्वास्थ्य-संबंघी समस्याभ्रों पर 
छान-बीन करने के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य-डायरेक्टर सर जोजफ़ भोर की 
gagar में भोर-समिति” नियुक्त की जिसने १४६ में भ्रपनी रिपोर्ट तैयार . 
करके पेश कर दी। इस समिति का उद्देश्य भारत-सरकार के सम्मुख देश की 
स्वास्थ्य-संबंची समस्या और उसके हल को चित्रित कर देना था। इस समिति ने 
तीन बातों पर जोर दिया। पहली वात थी--अपने लक्ष्य का प्रतिपादन, शर्थात्‌ 
हमारी स्वास्थ्य-योजना का लक्ष्य व्या होना चाहिए, किन सिंद्धान्तों को श्राघार 
वनाकर हमारी स्वास्थ्य-योजना चलनी चाहिए। दुसरी बात थी--स्वास्थ्य- 
संबंधी योजना | इस योजना को उन्होंने दो भागों में बाट दिप्रा--दीर्घ-कालीन 
योजना' तथा स्वल्प-कालीन योजना'। इन तीनों विषयों पर भोर-समिति' के 
विचारों को हम यहाँ संक्षेप से लिखेंगे । 

( [क. स्वास्थ्य-योजना के झ्राधारभूत सिद्धान्त] 


इस समिति का कहना था कि हम देश में जो भी स्वास्थ्य-योजना बनायें, 
उसके श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न होने चाहिएँ :--- 

(¡) स्वासथ्य-सेवाश्रों से देश के हर व्यक्ति को “उपचारात्मक 
(Curative) dat 'निरोधात्मक' (Preventive) -दोनों प्रकार.की पर्याप्त 
सहायता मिलनी चाहिए। ये सेवाएँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे व्यक्ति स्वास्थ्य 


$ o individual should fail tO secure adequate medical 
care because of inability to pay for it.” What measures have been 
suggested by the Bhore Committee to-achieve this objective? 
Examine them critically. (1952, 1953) 
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में प्रत्यक्ष लाभ उठाता दीख पड़े, उसके स्वास्थ्य में ऐसी तरक्की हो जो दीखे, सब 
को पता चले कि स्वास्थ्य उन्नत हो रहा है। 

(i) ये स्वास्थ्य-सेवाएँ जनता के इतनी निकट होनी चाहिएँ कि वे उनका 
उ्यादा-से-ज्यादा फ़ायदा उठा AH | ऐसा न हो कि इनकी स्थापना इतनी दूर 
हो कि साधारण जनता वहाँ तक पहुँच ही न पाये । | 

(iii) स्वास्थ्य-संबंधी सरकारी-संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे सर- 
कारी स्वास्थ्य-कार्यकर्ताश्रों तथा आम जनता में सहयोग से काम लिया जा सके। 
एसा संगठन न हो कि ये कार्यकर्ता अफ़सरीपन में R | 

(iv) स्वास्थ्य-संबंघी प्रोग्राम को ठीक-ठीक चलाने के लिए सिफ़ औषध- 
चिकित्सकों से काम न चलेगा, दन्त-चिकित्सकों, औषध-निर्माताओं, परिचारि- 
काग्रों आदि सभी के सहयोग की जरूरत होगी । इसलिए एसी योजना बनानी 
होगी जिसगें चिकित्सा, औषध car परिचर्या से संबंध रखने वाले सभी वर्गो के 
प्रतिनिधि देश की स्वास्थ्य-संवंची नीति में समाविष्ट हों । 

(४) वर्तमान चिकित्सा-पद्धति के लिए रोग का कारण, रोग की परीक्षा 
आदि सव-क्ुछ जानना आवश्यक है। इसलिए स्वास्थ्य-योजना में ऐसा प्रबन्ध 
होना लाज़मी है जिसमें भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सलाह रोग की चिकित्सा 
में प्राप्त हो सके | 

(vi) जनता के कुछ भाग के लिए विशेष प्रबन्ध करना भी आवश्यक 
होगा । उदाहरणार्थ, माताओं, बच्चों तथा मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य के 
प्रवन्ध की विशेष व्यवस्था करनी होगी । 

(vii) इस वात का प्रवन्ध करना होगा कि पैसा न होने के कारण देश 
का कोई भी व्यक्ति “उपचारात्मक' तथा 'निरोघात्मक' किसी प्रकार की चिकित्सा 
से भी वंचित न रहे । 

(viii) घर में तथा घर से बाहर जहाँ भी सर्वसाधारण काम के लिए 
या मनोरंजन के लिए SHES होते हों, वहाँ की परिस्थिति जहाँ तक हो सके स्वास्थ्य- 
कर हो--यह भी देखना होगा | 

fa. दीघ-कालोन योजनन--Long-term programme | 

इस समिति ने उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो दो योजनाएं बनाई थीं, 
उनमें एक 'दीर्घ-कालीन' थी, दुसरी “स्वल्प-कालीन' थी। दीर्घे-कालीन योजना को 
३०-४० वषं में पूरा किया जाना था, स्वल्प-कालीन को पाँच-पाँच वर्ष के दो भागों 
में । पहले हम दीर्घ-कालीन योजना का वर्णन करेगे। 

दीर्घ-कालीन योजना का अभिप्राय यह है कि सारे देश में स्वास्थ्य-सेवाझों 
(Health Services) का ऐसा जाल बिछा दिया जाय कि एक व्यक्ति भी 
ऐसा न रहे जिसे ‘उपचारात्मक' (Curative) तथा 'निरोघात्मक' (Preven- 
tive) दोनों प्रकार की स्वास्थ्य-सेवाओों का पुरा-पुरा लाभ न मिले। इसका 
तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि अगर मान लिया जाय कि जिले 
१६ 
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की भ्राबादी लगभग ३० लाख है, तो जिले को छः-छः लाख के ५ टुकड़ों में बाँट 
दिया जाय। इस समय जिले कहीं थानों में, कहीं तहसीलों में और कहीं ताल्लुकों 
में बेटे हुए हैं। HTT थाने, तहसील या ताल्लुके में छः लाख के लगभग आवादी 
झा जाती हे, तो यही विभाग ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़े-वहुत हेर-फेर के साथ 
जिले को पाँच भागों में बांटा जा सकता है। छः-छः लाख की आबादी के इन पाँचों 
टुकड़ों में से एक-एक को बीस-बीस हजार की श्राबादी में वाँटा जाय। इस 
प्रकार इन पाँचों में से हर-एक टुकड़े के बीस-बीस हज़ार आबादी के तीस-तीस 
टुकड़े हो जायेंगे! इन तीस टुकड़ों में से हर-एक टुकड़ा 'प्राथमिक-इकाई 
(Primary unit) कहायेगी, तीस टुकड़ों के मिलने से जो क्षेत्र बनेगा वह्‌ 
“माध्यमिक-इकाई' (Secondary unit) कहायेगी, और इस प्रकार की पाँच 
प्ाध्यमिक-इकाइयों' के मिलने से जिरे का संगठन जो बनेगा वह 'ज़िला-केन्द्रीय- 
संगठन' (District Headquarters Organisation) कहायेगा। इस 
प्रकार ३० लाख की आवादी के जिले भर में १५० 'प्राथमिक-इकाइयाँ (Primary 
units) होंगी । 'प्राथमिक-इकाई तथा 'माध्यमिक-इकाई' आपस में कटी 
हुई न होंगी । इन दोनों के बीच एम्बुलेंस के जरिये हर समय बीमारों का थ्रादान- 
प्रदान हो सकेगा। अगर कोई बीमार ऐसा है जिसके उपचार के सब सामान 
'्राथमिक-इकाई' में मौजूद नहीं हैं, तो फ़ौरन एम्बुलेंस के ज़रिये उसे “माध्यमिक- 
इकाई में पहुँचाया जा सकेगा, अगर वह रोगी वहाँ के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं, 
तो उसे एम्बुलेंस के ज़रिये 'जिला-केन्द्रीय-संगठन' में पहुँचाया जा सकेगा। 
इन सब केन्द्रों का टैलीफ़ोन के ज़रिये संबंध होगा ताकि सूचना फ़ौरन एक स्थान 
से दूसरे स्थान को पहुँचाई जा सके। स्वास्थ्य के इन सभी केन्द्रों का काम 
“उपचारात्मक (Curative) तथा 'निरोधात्मक (Preventive) दोनों 
चिकित्सा करना होगा। इन केन्द्रों में भ्राथमिक-इकाई में ७५, 'माध्यमिक- 
इकाई! में ६५० तया 'जिला-केन्द्रीय-संगठन' में २,५०० रोगियों के लिए पलंगों का 
प्रवन्ध होगा। इन सब इकाइयों में डाक्टर, नर्स आदि का काम सिर्फ अस्पताल 
में mà रोगियों की देख-भाल करना ही न होगा, अपितु रोगियों को स्वास्थ्य- 
संबंधी बातों का परिचय कराना तथा रोग से बचने के उपायों की शिक्षा देना भी 
होगा। प्रत्येक केन्द्र में सामाजिक स्वास्थ्य-कार्येकर्ता' (Hospital Social 
Workers) रहेंगे । 'प्रारंभिक-केन्द्र' में ३, 'माध्यमिक-केन्द्र में १५ तथा 
'जिला-केन्द्रीय-संगठन में ५०--इस प्रकार के कार्यकर्ता होंगे जिनका काम रोगी 
के घर में जाकर वहाँ की उन परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा जिनके कारण 


_ रोग उत्पन्न हुआ। इनका काम होगा कि लोगों से मिलें, उन्हें रोग का कारण 
समाये और जहाँ तक वे कारण जनता के उद्योग से दुर हो सकते हूँ, जनता को 
उन्हें दुर करने के लिए प्रेरित करें। इन सब केन्द्रों के चिकित्सकों का दोहरा काम 
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होगा--रोगों की चिकित्सा तथा परिस्थिति के सुधार के द्वारा रोगों की 
रोक-थाम । 
[ ग. स्वल्प-कालोन योजन--Short-term programme | 
. ऊपर जो योजना दी गई हैं उसे पुरा करने के लिए २,३३,६५० डाक्टर, 
६,८५०,००० नसे, १,१२,५०० मिड-वाइफ़ तथा ८४,३७५ औषध-निर्माताओं की 
आवश्यकता होगी | क्या इतना बड़ा प्रोग्राम पुरा हो सकेगा ? रशिया में १९१३ में 
कुल १९,७८५ डाक्टर थे, १९४१ में १,४१,६०० हो गए, AA २८ साल में पहले 
से ७गुणाहुए। भारत में उक्त योजना के अनुसार ३०-४० साल में कुल ५ गुणा 
डाक्टर हो जाँय, तो यह प्रोग्राम पूरा हो सकता Sl इस योजना के अनुसार १ 
रुपया प्रति व्यक्ति खर्च पड़ता है जो बहुत अधिक नहीं है, परन्तु इस योजना को 
क्रियान्वित करने में शुरू-शुरू में न इतने डाक्टर मिलेंगे, न इतना रुपया मिलेगा, 
इसलिए भोर-समिति ने एक स्वल्प-कालीन योजना भी वनाई थी। यह योजता 
क्या थी ? 
दीर्घ-कालीन योजना में तो २० हज़ार की आवादी को एक 'प्राथमिक- 
इकाई? (Primary unit) मान कर, अस्पताल खोलने का प्रस्ताव था, स्वल्प- 
कालीन योजना में २० की जगह ४० हज़ार की श्रावादी को एक 'प्राथमिक- 
इकाई' मान कर अस्पत्त।ल खोलने का प्रस्ताव किया गथा । दीर्घे-कालीन योजना में 
fae भर में १५० 'प्राथमिक-इकाइयाँ' खोलने का प्रस्ताव था, स्वल्प-क्रालीन 
योजना में शुरू-शुरू में “माध्यमिक-इकाई' के अन्तर्गत सिर्फ़ ५ 'प्राथमिक-इकाइयों 
को, और क्योंकि जिले में ५ 'माध्यमिक-इकाई' हैं इसलिए जिले भर में सिर्फ २५ 
“प्राथमिक-इकाइयों' को खोलने का प्रस्ताव किया गया। दीर्घ-कालीन योजना में 
प्रत्येक 'प्राथमिक-इकाई' के लिए ७५ पलंग रखने का प्रस्ताव था, स्त्रल्प-कालीन 
योजना में योजना के प्रथम ५ वर्षों में ५ “प्राथमिक-इकाइयों' के लिए कुल ३० 
पलंग रखने का, और योजना के अगले ५ वषो के लिए इन पलंगों की संख्या को 
दुगुना कर देने का प्रस्ताव किया गया | इसके अलावा, प्रत्येक प्राथमिक-इकाई 
में एक डिसपेंसरी होगी Ae दो तात्कालिक-चिकित्सा तथा दो मातृत्व के लिए 
पलंगों का बन्दोबस्त होगा। प्रत्येक प्राथमिक-इकाई' में २ डाक्टर, ४ सार्व- 
जनिक-स्वास्थ्य की जानकारी रखने वाली नसे, १ अस्पताल की नसं, ४ मिड 
aren, ४ ट्रेण्ड दाइयाँ, २ सार्वजनिक स्वास्थ्य-निरीक्षक, २ स्वास्थ्य-सहायक, 
१ औषध-निर्माता, २ लेखक, १ मिस्त्री तथा १५ सेवक होंगे। इनमें से दाइयां 
“प्राथमिक-केन्द्र' में न रहकर इस ४० हज़ार के क्षेत्र में इस तरह रखी जायेंगी 
जिससे वे जनता के निकट-से-निकट रह सकें अर समय पर उनसे सहायता ली जा 
सके। इन सब का काम उपचार! के अतिरिक्त रोगों का 'निरोध' करना भी होगा। 
क्योंकि स्वल्प-कालीन योजना में क्षेत्र २० हजार की जगह ४० हजार की आवादी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ 5 समाज-कल्पाण तथा सुरक्षा 


का लिया गया, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए इस क्षेत्र को ४ 
छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में बिभक्त कर लेना सुविधाजनक होगा, जिन चारों उपक्षेत्रों में 
से कोई एक प्राथमिक-इकाई” कहलायेगा। इन चारों उपक्षेत्रों का इस 'प्राथमिक- 
इकाई! के साथ संबंध होगा ताकि समय पर सव जगह सहायता पहुँचायी जा सके । 
दीर्घ-कालीन ग्रोजना में जिले में तीस-तीस 'प्राथमिक-इकाइयों के ऊपर 
एक माध्यमिक-इकाई' खोलने का प्रस्ताव था, स्वल्प-कालीन योजना में जिले 
भर में ५ 'प्राथमिक-इकाइयाँ! रौर उनके लिए जिले में एक “माघ्यमिक-इकाई' 
खोलने का प्रस्ताव किया गया | पहले ५ साल में तो ये 'प्राथमिक-इकाइयाँ' % ही 
होंगी, परन्तु अगले दस साल में बढ़कर १२ या १३ हो जायेगी । दीर्घ-कालीन 
योजना में माध्यमिक-इकाई के लिए ६५० पलंगों का प्रस्ताव था, परन्तु स्वल्प- 
कालीन योजना में २०० पलंगों का प्रस्ताव किया गया। स्वल्प-कालीन 'माध्यमिक- 
इकाई! में उतना ज्यादा स्टाफ़ नहीं होगा जितना दीर्ष-कालीन योजना में 
रखा गया । स्तवल्प-क्ालीन योजना के ग्रन्दर४ लाख की झाबादी के लिए एक 
्राष्यमिक इकाई! का प्रस्ताव किया गथा, परन्तु अगर यह भ्रावादी ६ लाख 
तक पहुँच जाय, तो fae में एक की जगह दो 'माष्यमिक-इक्राइयाँ' खोल दी 
जानी चाहिएँ--ऐसा इस योजना में कहा TAT | 
दीर्घ-कालीन योजना के अनुसार “माध्यमिक' तया 'ज़िले के केन्द्रीय-संगठन' 
के साथ मलेरिया, safes, यौन-रोग, कुष्ठ, मानसिक-रोग, मातुत्व-संरक्षण, 
वाल-कल्याण, पाठशाला-स्वास्थ्य तथा पोषण आदि के सब काम स्वास्थ्य- 
Zari’ (Health Services) के साथ जोड़ दिये गए हैं। प्रत्येक केन्द्र का 
कर्तव्य होगा कि रोग का इलाज करने के साथ-साथ इन कामों को करें, परन्तु जव 
तक दीर्ष-कालीन योजना किया में नहीं आती तव तक के लिए प्रान्त की तरफ़ से 
स्वल्प-कालीन कार्य के लिए एक योजना बननी चाहिए जिसका काम प्रान्त की 
देख-रेख में हर जिले से मलेरिया, तपेदिक, यौन-रोग, कुष्ठ प्रादि का निवारण 
करना होना चाहिए । 
स्वल्प-कालीन योजना में भोर-समिति ने इस बात पर भी बल दिया कि 
गृहनिर्माण, जल-प्रवन्ध, नालियों का बनाना श्रादि कार्य भी ऐसे हैं जिनकी तरफ़ 
ध्यान देना भी सरकार का कतव्य है | 
अभी तक स्थिति यह है कि हमारा अस्पतालों का काम अलग-से चल रहा 
है, सावंजनिक-स्वास्थ्य का काम ग्रलग-से चल रहा है। अस्पताल का सिविल 
सर्जन समझता है कि भ्रस्पताल में झाये रोगियों की चिकित्सा करना ही उसका 
काम है, गाँवों में तया शहरों में बीमारी की रोक-थाम उसका काम नहीं हैं। 
fae का स्वास्थ्य-विभाग का श्रधिकारी समझता है कि जिले में फॅलने वाली 
मलेरिया श्रादि बीमारियों की रोक-थाम तथा परिस्थिति का नियन्त्रण ही उसका 
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काम है, रोगियों का इलाज़ उसका काम नहीं हैँ। इस प्रकार दो विभाग समाना- 
न्तर चल रहे हैं। इस स्थिति में दोनों विभागों में परस्पर किसी प्रकार का सहयोग 
नहीं दिखाई देता । भोर-समिति ने “स्वास्थ्य-सेवाग्रों' (Health Services ) 
की जो योजना तैयार की उसमें दोनों विभागों को एक-दूसरे से जोड़ fear 
इस योजना के भ्रनुसार स्वल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन दृष्टि से जो अस्पताल 
खुलेंगे उनमें सव डाक्टरों का काम 'उपचारात्मक' तथा 'निरोबात्मक --दोनों 
प्रकार का होगा, और इसी दृष्टि से इन केन्द्रों में सामाजिक-स्वास्थ्य-कार्येकर्ताशओों' 
की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी । श्रौपधालयों के चिकित्सकों में कुछ चिकि- 
त्सक कुछ समय तक 'उपचारात्मक' कायं करेंगे, कुछ 'निरोधात्मक' और वे भी 
बारी-वारी से भ्रपना काम श्रदलते-वदलते रहेंगे जिससे प्रत्येक चिकित्सक को दोनों 
प्रकार का अनुभव हो, और वह दोनों प्रकार का कार्य कर सके । 


५. पंच-वर्षीय योजनाओं में रोगोत्पादक परिस्थितियों का निवारण 


भोर-समिति ने अपनी रिपोर्ट में रोग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का 
सुधार करने पर बहुत्त ज़ोर दिया था। असल में, रोग का इलाज करने की 
अपेक्षा रोग उत्पन्न ही न होने देना ही वास्तव में 'सार्वजनिक-स्वास्थ्य-सेवाओों 
(Public Health Services) का उद्देश्य होना चाहिए । बीमारी पिछले 
जन्म के कर्मों का फल नहीं है, अ्रस्वस्थ परिस्थिति का परिणाम हैँ। इसी 
विचार को सम्मुख रखते हुए प्रथम पंच-वर्षोय योजना में स्वास्थ्य के लिए 
१४० करोड़ की राशि रखी तथा द्वितीय योजना में २२५ करोड़ अर्थात्‌ लगभग 
दुगुना व्यय किया गया। तृतीय-योजना में स्वास्थ्य पर व्यय की जाने वाली 
राशि ३४२ करोड़ है। स्वास्थ्य के कार्य-क्रम के मुख्य तौर पर दो उद्देश्य हैं। 
एक उद्देश्य तो यह है कि जो स्वास्थ्य-सेवाएँ इस समय चल रही हैं, उन्हें इतना 
बढ़ा दिया जाय कि हर व्यक्ति उनसे झ्रासानी से लाभ उठा सके; दूसरा उद्देश्य 
यह है कि इन स्वास्थ्य-सेवाओं से लाभ उठा कर सारे राष्ट्र के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा 
हो जाय। ये दोनों उद्देश्य कैसे पूर्ण हो सकते हैं--इस संबंध में योजना-आयोग 
का कथन है कि हमें स्वास्थ्य के कार्य-क्रम बनाते हुए निम्न लक्ष्य पुरे करने 
होंगे :-- 

(क) भ्रस्पताल खोलना | 

(ख) डॉक्टरों तथा नर्सों को प्रशिक्षित करना । 


+ What arrangement has been made by the Indian Govern- 
ment and the World Health Organisation to eradicate 
diseases? SF (1960) 
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(ग) संक्रामक रोगों का नियन्त्रण । 

(घ) स्वस्थ परिस्थिति उत्पन्न करना। 
. देश के स्वास्थ्यको उन्नत करने के लिए ऊपर जो चार लक्ष्य बतलाय 
गये हैं उनकी पूर्ति के-लिए पंच-वर्षोय-योजनाओं की रूप-रेखा निम्न प्रकार है 


[ क. भ्रस्पताल खोलने का कार्ये-क्रम | 
प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में अस्पताल खोलने तथा रोगी-शय्यागओों का 
कार्ये-क्रम निम्त प्रकार रहा और तृतीय में निम्न प्रकार रहेगा 


FRE 
सद* प्रथम-योजना प्रथम-योजना दवितीय-योजना तृतीय-योजना 

का प्रारंभ 
(१६५०-५१) (१९५५-५६) (१९६०-६१) (१९६५-६६) 


सरकारी अस्पताल ८,६०० १०,००० १२,६०० १४,६०० 
सरकारी रोगी-शय्याए१,१३,००० १,२५,००० १,८५,६०० २४०,१०० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में अस्पतालों में १६ प्रतिशत तथा रोगी- 
च्ाय्याग्रों में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई; द्वितीय योजना-काल में अस्पतालों में 
२६ प्रतिशत तथा रोगी-शय्याशरों में २४ प्रतिशत की वृद्धि हुई; तृतीय-योजना- 
काल में अस्पतालों में लगभग १६ प्रतिशत तथा रोगी-शय्याश्रों में लगभग ३० 
प्रतिशत वृद्धि होगी । 
द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना में इस बात पर जोर दिया गथा कि क्योंकि भारत 
ग्राम-प्रधान देश है इसलिए हमें स्वास्थ्य-सेवाग्रों का इस प्रकार का आयोजन 
करना होगा जिससे ग्रामवासियों को ग्रधिक-से-अधिक लाभ पहुँच सके। क्योंकि. 
द्वितीय-योजना में देश में “राष्ट्रीय विस्तार ar (National Extension 
$€7४।८९) का प्रसार हो गया इसलिए जितने 'विकास-खंडों (Develop- 
ment blocks) में हो सका उतनों में भोर-समिति द्वारा निदिष्ट उपचारा- 
त्मक' तथा 'निरोघात्मक' कार्य करने वाली “स्वास्थ्य की प्रथम इकाइयों (Pri- 
mary Health Units) की व्यवस्था कर दी गई। इन इकाइयों का व्यौरा 
निम्न है :--- 
मद प्रथम-योजना द्वितीय-योजना तृतीय-योजना 
7 (प्रस्तावित) 
स्वास्थ्य की प्राथमिक इकाइयाँ 
(Primary Health Units) ७२५ २,५०० ४,००० 


* THIRD FIVE YEAR PLAN, p. 653. 
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[ खः sett तथा नसों के प्रशिक्षण का कार्ये-क्रम ] 


_ प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में मेडिकल कालेजों, विद्यार्थियों, डाक्टरों तथा 
नसौ के प्रशिक्षण का कार्य निम्न प्रकार रहा श्रौर तृतीय में निम्न रहेगा: 


eC 

सद" प्रारंभ सें प्रथम-योजना द्वितोय-योजना तुतीय-योजना 
(प्रस्तावित ) 

मेडिकल कालेज ३० RR ५७ ७५ 
विद्यार्थी २,५०० ३,५०० ५,८०० ८,००५ 
दाँतों के कालेज ¥ ७ १० १४ 
दाँतों के कालेजों में छात्र १५० २३१ २८१ ४०० 
डाक्टर . ५६,०००` . ६५,००० 90,000 G2,000 
wa १५,००० द १८,५०० २७,००० ४५,००० 
मिड वाइफ़ ८,००० १२,७५० १६,६०० ४८,४०७ 
gea विजिटर ५२१ ८०० १,५०० ३,५०० 
सँनीटरी इन्स्पेक्टर ३,५०० ४,००० ६,००० १६,२०० 


[ ग. संक्रामक रोगों के नियन्त्रण का कार्य-क्रम | 

इस प्रकरण में हम उन मुख्य-मुख्य संक्रामक रोगों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे 
जिनका सार्वजनिक-स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए नियन्त्रण आवश्यक है, और ` 
{जनके नियन्त्रण पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में विशेष बल दिया गया 
है। 

(क) मलेरिया-पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएँ---मछेरिया से देश को जो 
हानि पहुँच रही है, उसका उल्लेख करते हुए भारत के “मलेरिया इन्स्टीट्यूट के 
भूतपुर्वे डायरेक्टर लेप्टीनेंट-कर्नल जे० To सिनटन ने लिखा था कि यहाँ कम-से- 
कम १० करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष इसके शिकार होते हैं, और प्रतिवर्ष २० लाख 
मौतें इस रोग से हो जाती हैं। इन्हीं महोदय ने हिसाव लगाया था कि भारत को 
प्रतिवर्ष मलेरिया के कारण १४७ से १८७ करोड़ रु० TH का नुक्सान उठाना 
पड़ता है। “राष्ट्रीय-श्राय' के इस प्रकार बह जाने को क्या रोका नहीं जा सकता ? 
यहले तो इस बात का पता ही नहीं था कि मलेरिया किस कारण से होता हैं। 
१९वीं शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में सर रोनाल्ड रौस ने पता चलाया कि एक 
खास तरह के मच्छर होते हैं, जो मलेरिया के जहर के कीटाणुओं के वाहक होते 
हैं। इन्हें एनोफ़ील्स' (Anopheles) कहते हुँ । जब से इस बात का पता चला 
है तब से तो मलेरिया पर पूरा-पूरा काबू पाया जाने लगा है। जब पानामा नहर 
बन रही थी तब मलेरिया के प्रकोप के कारण पहले-पहल तो नहर का काम ही 
छोड़ देना पड़ा था । उसके बाद जब मलेरिया के उन्मूलन के साधनों का प्रयोग किया 


Co 23 पल 3 असल 
* THIRD FIVE YEAR PLAN, p. 653. 
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गया तब रोग पर काबू पा लिया गथा श्रौर नहर का काम पूरा हो सका | TAM नहर 
तथा अल्जीरिया में भी मछेरिया के मच्छरों के सर्वेनाश से मलेरिया खत्म हो गया । 
भारत में भी रायपुर-विज्ञागापटम रेलवे लाइन का निर्माण न हो सकता यदि 
मलेरिया पर काबू न पा लिया जाता । शारदा-नहूर बनाने में सफलता भी मलेरिया 
पर सफलता पा लेने का परिणाम थी। 
मलेरिया को रोकने के लिए मच्छरों के sisi और मच्छरों दोनों का नाश 
करना जरूरी है। देश में जहाँ-तहाँ तालाबों में, जोहड़ों में पानी इकट्ठा 
रहता है। इनमें मलेरिया के मच्छर मंडे दे देते हैं। इन जोहड़ों को या तो पाट 
देना चाहिए, या इन पर श्रंडा-मार तेल छिड़क देना चाहिए। एक अमरीकन 
मछली होती है--गम्बूसिया'। यह मलेरिया के अंडों को खा जाने में सिद्ध- 
इस्त है। इस मछली को ऐसे जलाश्यों में छोड़ देना अच्छा रहता है। दिल्‍ली में 
राष्ट्रपति-भवन कें पास जो फव्वारे हैं उनमें ये मछलियाँ छोड़ी हुई हैं। कभी-कभी 
रेल की पटड़ी बनाते हुए मट्टी इस तरह उठाई जाती है कि रेल के दोनों तरफ़ मीलों 
छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हैं। गाँव के लोग भी अपने कच्चे मकान बनाते हुए 
गाँव के बाहर से जो मट्टी लेते हैं, उनसे जोहड़ और तालाब बन जाना स्वाभाविक 
है। मच्छेरों के लिए ये स्वर्ग हैं। इनका जबतक इलाज नहीं होगा तबतक 
मलेरिया का मिंटंना कठिन हैं। ' 

४ अंडों का संहार करने के अलावा मच्छरों क्रा मारना भी ज़रूरी है। 
मलेरिया के रोगी के शरीर में मच्छर जब डंक मारता है, तो रोगी के शरीर के 
कीटाणु इस मच्छर में, जिसमें पहले मलेरिया के कीटाणु न भी हों, भ्रा जाते हैं, 
और फिर वह स्वस्य मनुष्यों को डंक मार कर उनमें इन कीटाणु क्रा संचार 
करने लगता है। इसलिए मलेरिया के रोगी को मच्छर न काटें ताकि उससे कीटाणु 
लेकर मच्छरों की थेलिबाँ न भर जाँय, और स्वस्थ मनुष्यों को मच्छर न काटें 
ठाकिं इन कीटाणुओं का स्वस्थ-व्यक्तियों में संचार न हो जाय--इन दोनों का 
उपाय करना Aas है। इसका उपचार Slo Slo clo का छिड़कना तथा 
मसहरी का इस्तेमाल करना है। मलेरिया से पीड़ित रोगी के शरीर में कीटाणु 
नष्ट हो जाँय इसके लिए कुनीन का प्रयोग aga लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
'कुनीन' के अलावा (एटंब्रीन' तथा “मंपेक्राइन' का उपयोग भी लाभप्रद है। कुनीन 
शरीर में से मूत्रादि द्वारा जल्दी बाहर निकल जाता है, एटेब्रीन तथा मेपेक्राइन 
देर ae शरीर में रहते हैं-इसलिए इनका असर देरपा होता है। ऐसा भी देखा 
गया है कि किन्ही कीटाणुओं पर कुनीन का ज़्यादा भ्रसर होता है, किंन्हीं पर 

एटेब्रीन तथा मेपेक्राइन का । 

इस समय भारत-सरकार को मलेरिया के संबंध में सलाह देने के लिए 
दिल्ली में नेशनल मलेरिया इन्स्टीट्यूट' (National Malaria Institute) 
नाम की एक संस्था है। इसका काम मछेरिया तथा फ़ाइलेरिया पर अनुसंधान 
करना तथा इन रोगों का इलाज करने वाछे चिकित्सक तैयार करना है। इस 
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संस्था की तरफ़ से मलेरिया-निरोधक जो उपाय किये गए, उनका परिणाम यह है 
कि १६५३-५४ में जहाँ, १०.८ प्रतिशत को मलेरिया हुआ था वहाँ १६६२-६२ 
में कुल ०.४ प्रतिशत व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हुए ।* 

(i) १६५३-५४ में सलेरिया के नियन्त्रण का प्रोग्राम--इसके अतिरिक्त 
प्रथम पंच-वर्षीय-योजना-काल में १६५३-५४ में "भारत-श्रमरीका-समझौते' के 
अनुसार नेशनल मलेरिया नियन्त्रण प्रोग्राम' (National Malaria Control 
Programme) शुरू किया गया | इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त में मलेरिया- 
नियन्त्रण-यूनिट' (Malaria Control Unit) बनाये गये जिनका काम जगह- 
जगह जाकर मलेरिया के मच्छरों को मारना तथा सारे पर्यावरण को मलेरिबा- 
रहित कर देना है। प्रत्येक 'यूनिट' में ४ टूक, १ जीप, १ पावर स्प्रेयर, ३० 
डी० डी० टी० छिड़कने वाले, ६० पंप, ४० टन डी० डी० टी० होती Fl उक्त 
समझौते के अनुसार देश में ३६१ यूनिट काम कर रहे हैं। क्योंकि मलेरिया नियन्त्रण 
के लिए डी० डी० टी० अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए इसके निर्माण के लिए 
एक फैक्टरी २५ माचे, १६५४५ में दिल्ली में खड़ी कर दी गई है जिसमें १ टन 
to डी० टी० प्रतिदिन बनता है और दूसरी फैक्टरी केरल में बन रही है जिसमें 
१,४०० टन प्रतिवर्ष डी० Sto टी० बनेगा | अब इस सिलसिले में दूसरे देशों का 
मुंह नहीं ताकना पड़ेगा | 

(ii) -१६५८ से मलेरिया के उन्मूलन का परोग्राम--मलेरिया के संबंध में 
संसार में जो परीक्षण हुए हैँ, उनके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय-योजना-काल 
में मलेरिया के नियन्त्रण के कार्य-क्रम में १ अप्रैल १९५८ से एक परिवर्तेन कर 
दिया गया है। मलेरिया के परीक्षणों के आधार पर दो बातें पता लगी हैं। एक 
तो यह कि जहाँ लगातार तीन साल तक मलेरिया के उन्मूलन की कार्यवाही चलती 
रही है, वहाँ के मनुष्यों में फिर मलेरिया नहीं होता । फिर वहाँ मलेरिया के 
उन्मूलन का कार्य जारी रखना समय ax शक्ति का अपव्यय है। दूसरी बात 
यह पता चली है किं जिन मच्छरों पर मलेरिया के उन्मूलन की झौषध का प्रयोग 
होता है, घीरे-घीरे उनमें उस औषध के प्रति प्रतिरोध-शक्ति' (Resistance) 
पैदा हो जाती है इसलिए डी० डी० टी० आदि का उन पर कोई प्रभाव नहीं रहा। 
इसका अभिप्राय यह है कि हमें मलेरिया के नियन्त्रण पर इतना बल नहीं देना 
चाहिए जितना इसके उन्मूलन पर। 'मलेरिया-नियन्त्रण' (Malaria Control) 
का यह परिणाम हो सकता हैं कि मलेरिया के मच्छरों को हमारी औषध की 
झादत पड़ जाय और वे वैसे-के-वेसे बने रहें, और बीमारी फलाते रहें। 'मलेरिया- 
saat (Malaria Eradication) से तो बे नष्ट ही हो जाते हैं, फिर 

बीमारी फैला ही नहीं सकते। इसलिए १ अप्रैल १६५८ से नेशनल मलेरिया 
नियन्त्रण प्रोग्राम (National Malaria Control Programme) की 
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जगह 'नेशनल मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम' (National Malaria Eradica- 
tion Programme) चल पड़ा है। | 
मलेरिया के उन्मूलन के लिए राज्य द्वारा कुछ ऐसे कानून बनने श्रावश्यक 
हैं जिनसे यह नियम बन जाय कि भंगर कोई ्रपने घर में या दस-दस गज़ के आस- 
पास पानी इकट्ठा होने देगा तो वह दण्डनीय होगा। इस प्रकार के कानून - 
अमरीका में बने हुए हैं। भारत में भी 'सेप्ट्रल कौन्सिल ऑफ़ हेल्थ' की तरफ़ से 
-एक कमेटी बना दी गई हैं जो “मॉडल पब्लिक ger Tae’ का मसविंदा तयार कर 
रही है और आशा है कि मलेरिया के लिए ही नहीं, अन्य घातक रोगों के 
लिए भी, जो परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं, कोई ऐसा कानून बन जायगा जिससे 
हर तरह की बीमारी जब चाहें सिर ऊंचा न कर सके | 
(ख) तपेदिक-पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--दक्षिंण भारत के 
“यूनियन मिशन टी० बी० सैनिटोरियम' के सुपरिण्टेण्डेण्ट sto बॅजमिन ने कुछ 
साल हुए हिसाव लगाया था कि इस देश में तपेदिक से ५ लाख के लगभग व्यक्ति 
मृत्यु का ग्रास बनते हैं, और २५ लाख के लगभग तपेदिक के बीमार हैं। यह 
चीमारी गाँवों में इतनी ज़्यादा नहीं, जितनी शहरों में और शहरों में भी खुली 
आबादी में इतनी ज्यादा नहीं जितनी घनी आबादी में Sl शहरों में जहाँ कल- 
कारखाने ज़्यादा हैं, मज़दूरों को घिच-पिच रहना होता है, वहाँ तपेदिक की 
संख्या अधिक है। क्योंकि ये मजदुर अपने गाँवों में आते-जाते रहते हैं, इसलिए 
यह बीमारी शहरों से गाँवों में भी धीरे-धीरे Har लगी है। 
तपेदिक का प्रतिकार करने के लिए दो प्रकार के उपाय वर्त जा सकते हैं। 
एक उपाय तो यह है कि लोगों के सामाजिक तथा आथिक स्तर को ऊँचा किया 
जाय, अच्छे हवादार तथा रोशनीदार मकानों का प्रबन्ध हो, अच्छी पुष्टिदायक 
खुराक खाने को मिले और काम करने के स्थानों की हालत सुधरी हुई हो, खेलने- 
कदने तथा मनोरंजन के स्थान स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद हों। इसके लावा दूसरा 
उपाय यह है कि रोगियों को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखा जाय ताकि उनसे 
रोग न फंछे। जिन देशों में भी जनता का सामाजिक तथा झाथिक स्तर ऊँचा हो 
गया है, जिनकी मकानों की शोर हवा-पानी-गन्दगी की समस्या हल हो गई है, 
वहाँ तपेदिक की बीमारी भी कम हो गई है। परन्तु यह काम बड़ा लम्बा-चौड़ा 
. है। सरकार परिस्थिति पर काबू पाने का, निरोधात्मक उपायों का अवलम्बन 
तो कर ही रही है, परिस्थिति पर पुरा नियन्त्रण पा छेने में काफ़ी समय लगेगा, 
परन्तु तबतक रोग का उपचार करना तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन 
'तपेदिक् के रोगियों की तरफ़ ध्यान देने की अधिक आवशयकता है। 
तपेदिक के कुछ रोगी तो स्पष्ट रोगी दिखाई देते हैं, उनका इलाज होना 
प्चाहिए; कुछ ऐसे हैं जो ठीक हो ही नहीं सकते, उनका ऐसा प्रवन्ध हो जाना 
'चाहिए जिससे वे रोग फेलाते न फिरें भ्रौर अपने बचे-खुचे दिन भी बिना दुःख- 


= ददं के काट सकें; कुछ देखने को रोगी नहीं होते, परन्तु उनमें रोग घुसा हुआ होता 
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है; उनकी पड़ताल होनी चाहिए; कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक हो गए प्रतीत होते 
हैं, परन्तु मौका मिलने पर उनका रोग उभर आता हूँ उनकी रोग ठीक हो 
जाने पर भी देख-रेख होनी चाहिए। इन सब वातों के लिए निम्न प्रकार व्यवस्था 
करनी होगी : ; ; 
(i) चिकित्सा के लिए घर में ही पृथक्‌ कर देने HT TAA; 
(ii) to बी० परीक्षा के लिए क्लिनिक; 
(iii) टी० बी० के पृथक अस्पतालों का प्रवन्ध; 
(iv) ठीक होने के बाद रोगी की देख-रेखं BT AAPA; 
(४) असाध्य रोगियों के लिए आश्रमों का प्रबन्ध । 
तपेदिक को रोकने के लिए ate सी० जी० के टीके का कार्ये-क्रम ‘aes 
Seq श्रॉगेनाइज़ेशन' (WHO) की सहायता से भारत में १६४८ से प्रारंभ 
किया गया था। अप्रैल १६४१ में इसे बड़े पैमाने पर चलाया गया। दिसम्वर 
१६६२ के अनन्त तक ६.८७ करोड़ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगायें जा 
चुके थे। लक्ष्य यह है कि १५ वर्ष से कम आयु के १० करोड़ बच्चों को तृतीय- 
योजना के न्त तक बी० सी० जी० के टीके अवश्य लग जाँय | 


(ग). चेचक-पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य-सेवाये--भारत में १६०२ से १६०६ 
सं प्रतिवर्ष ८४,६१४ व्यक्ति चेचक से मरते थे, १६०७ से १६११ में प्रतिवर्ष 
३४,५३४ व्यक्ति, १६१२-१९१६ में प्रतिवर्ष ७९,२१४ व्यक्ति, १६१७-१९२१ 
में प्रतिवर्ष ८४,८२८ व्यक्ति, १९२२-१६२६ में प्रतिवर्षं ६६,०७५ व्यक्ति, 
१६२७-१६३१ में प्रतिवर्षं ७७,६०२ व्यक्ति, १६३२-१९३६ में प्रतिवर्ष 
5३,६५६ व्यक्ति और १६३७ से १९४१ में प्रतिवर्ष ५४,६८६ व्यक्ति चेचक से 
मरे। अब भारत के विभक्त होने पर संख्या कुछ कम समझनी चाहिएं। यह 
बीमारी तो ऐसी है जिसकी रोक-थाम बड़ी ्रासानी से हो सकती है। उदाहरणार्थ, 
फिलिपाइन ट्वीप-समूह में किसी समय ४४,००० प्रतिवर्ष चेचक से मृत्यु होती थी, 
डर चेचक के टीके के जारी करने के वाद यह बीमारी ही समाप्त ही गई। अपने 
देश में भी चेचक कें टीके लगाने के बाद से बीमारी बहुत कम होती जा रही है। 
अभी तक देश के हर भाग में चेचक का टीका लगवाना कानूनी तौर पर आवश्यक 
नहीं है। एक वार लंग चुकने के बाद ८-१० साल के बाद दोबारा लगवाना 
तो बहुत ही कम स्थानों पर लाज़मी है। इस संबंध में आवश्यक सुधार होने 
चाहिएँ, और राज्य की तरफ़ से कानून बनने चाहिएँ ताकि हूर बच्चे को टीका 
लगवाना आवश्‍यक हो जाय और एक बार टीका लग चुकने पर ८१० साल कें 
बाद दोबारा टीका भी लाजमी तौर पर लगवाना पड़े । ऐसा हो जाते से यह बीमारी 
सर्वथा लुप्त हो सकती हैं। | 

१९६२ से चेचक-उन्मूलन आन्दोलन प्रारंभ किया गया है जिसके aaia 
५.३६ करोड़ व्यक्तियों को चेचक के टीके लगाये जा चुके हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ES BSI FINS, 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३०० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


` (च) कुष्ठ-पीढ़ितों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--१६२१ में भारत में कुष्ठ- 
रोग से जितने पीड़ित व्यक्ति थे १६३१ में उनमें ५० प्रतिशत की वृद्धि get 
१६३१ में १ लाख ५० हज़ार ऐसे रोगी थे MI १६६३ के अन्दाज़ के अनुसार 
२० लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं जिनमें से २५ प्रतिशत्त कोढ़ियों 
का रोग संक्रामक है। परिचिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल में यह रोग 
विशेष रूप से फैला हुआ है। हिमालय की तराई में भी यह रोग पर्याप्त मात्रा में 
दिखाई देता है। कहीं-कहीं यह भ्राबादी का २ से ५ प्रतिशत, कहीं-कहीं १० 
प्रतिशत और किन्हीं-किन्हीं स्थानों में १५ से २० प्रतिशत पाया जाता है! 
कोढ़ दो प्रकार का है। एक 'न्यूरल टाइप” (Neural type), 
दूसरा 'लंप्रोमेटस-टाइप' (Lepromatous type) । 'न्यूरल-टाइप' रोगी 
में कुष्ठ के Aer के प्रति प्रतिरोध-शक्ति होती है, और यह इतना 
खतरनाक नहीं होता। 'लंप्रोमेटस-टाइप' में रोगी में कीटाणुओरों के प्रति प्रतिरोध- 
शक्ति नहीं होती, और सुक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र द्वारा देखने से पता चलता है कि उसमें 
HMA का भंडार भरा पड़ा Tl रोग के फॅलने का कारण 'लैंप्रोमेट्स-टाइप' 
का कोढ़ हैं। इस रोग के निवारण के लिए हमें लंप्रोमेटस-टाइप” के कोढ़ कौ 
तरफ़ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 
यद्यपि कुष्ठ-रोग चेचक, हैज़ा, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक् आदि की तरह 
नहीं फलता, तो भी यह घीरे-घीरे फैलता है, और इसके निवारण के उपाय करना: 
आवश्यक है। कोढ़ी माता-पिता की सन्तान को अगर उनसे अलहदा कर दिया 
जाय, तो बच्चे को कोढ़ नहीं होने पाता, परन्तु WIC वह बच्चा उन्हीं माता-पिता 
के साथ रहे, तो उसे भी कोढ़ हो जाता Fl इसका मतलब यह हुआ कि देर तक 
साथ रहने से यह रोग हो जाता है। इस दृष्टि से कोढ़ियों की बस्तियाँ लग बसा 
देने तथा जिस गाँव या स्थान पर कोढ़ी हों, उनको दूसरों से सवंथा पृथक्‌ कर देने 
से इस रोग पर कावू पाया जा सकता है। कोढ़ियों के समू ह-के-समूहों को किसी. 
जगह केन्द्रित कर देने, Aid 'सामूहिक-पृथक्क्रण' (Group isolation) ` सेः 
यह रोग फंलने नहीं पाता। जिस,जगह इन्हें केन्द्रित किया जाय, उस जगह 
इनके लिए कुछ व्यवसायों का प्रवन्ध करना होगा ताकि वहाँ रहते हुए ये काम- 
काज करें और जगह-जगह मागते न फिरें। i 
कुष्ठ के इलाज के लिए हाइडनोकारपस विटियाना (चॉलमूग्रा के तेल) 
का इंजेक्शन दिया जाता है किन्तु इस इलाज से सब रोगियों को फ़ायदा नहीं होता, 
फिर भी इसके इलाज का सरकार की तरफ़ से पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। पिछले 
दिनों एलेट्रिस पैरेसिटिका नामक वनस्पति का चूर्ण देकर परीक्षण हो रहे हैं जो 
चॉलमूग्रा की अपेक्षा अ्रधिक सफल सिद्ध हो रहे हैं। भोर-समिति ने कुष्ठ केः 
लिए जो सिफारिश की थीं, उनको क्रियात्मक रूप देने के लिए सरकार ने १९४८ 
में एक कमेटी बना दी थी जिसने मद्रास प्रान्त के चिगलपुट में सेंट्रल लेप्रोसी टीचिग 
एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट' स्थापित करने का परामर्श दिया । १६५५ में यह 
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संस्था स्थापित हो गई और द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना में इस संस्था के लिए २८ 
-लाख ₹० देने की व्यवस्था की गई। 

१३५८ में सरकार ने 'लेप्रोसी एडवाइज़री कमिटी' की स्थापना की जिसके 
आधीन देश में 'कुष्ठ नियन्त्रण योजनाएं, (Leprosy control schemes) 
“चल रही हैं। 

प्रथम पंच-वर्षीय-योजना में कुष्ठ-निवारण के लिए ३० लाख रुपया 
रखा गया था। द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना में ५० लाख रखा गया । इस रुपये 
से कुष्ठ के नियन्त्रण के लिए कुछ टुकड़ियाँ बनाई गई हैं, जो 'सलफ़ोन-चिकित्सा' 
(Sulphone treatment) द्वारा रोग पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्त-कर रही 
हैं। इस योजना के अनुसार मद्रास, मध्यप्रदेश, पद्चिमी बंगाल तथा उत्तर-प्रदेश 
में एक-एक मुख्य-केन्द्र खोले गए हैं श्रौर प्रत्येक केन्द्र के ग्राधीन देश भर में ५२ 
-उप-केन्द्र खोले गए हैं जिनका काम उक्त प्रकार की चिकित्सा, प्रचार तथा 
सामाजिक-सिक्षा द्वारा कुष्ठ का निवारण करना है। द्वितीय योजना में इन ५२ 
उप-केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर १००.तक कर दिया गया। हिन्द कुष्ठ-निवारण 
संघ तथा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट भी भारत में कुष्ठनिवारण का गैर-सरकारी 
संस्था के तौर पर ग्रत्यन्त सराहनीय कार्य कर रहे हैं। 

(ङ) यौन-रोगियों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--भारत की चिकित्सा-सेवा 
के भूतपूर्व डायरेक्टर-जनरल सर जॉन मेगाउ ने कुछ साल हुए हिसाब लगाया था 
कि यहाँ हज़ार व्यक्तियों के पीछे ३७ को सिफ़लिस या गनोरिया हैं। १६४५८ 
की भारत-सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बम्बई, पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास 
आन्तों में बादी की ५ से ६ प्रतिशत संख्या इन रोगों से आकरान्त है । कारमीर, 
कुल्लू, हिमाचल-प्रदेश तथा श्रासाम--दन पहाड़ी इलाकों में भी यह रोग काफ़ी 
'फंला हुआ है। 

सिफ़लिस का ठीक समय पर इलाज न हो तो रोगी अन्वा भी हो जाता 
है, और शरीर के भीतरी MATA को इससे बहुत नुकसान पहुँचता है। गनोरिया 
से मूत्र के अनेक उपद्रव उठ खड़े होते हैं और जोड़ों के रोग हो जाते हैं । अन्य 
संक्रामक रोगों की तरह इस रोग की रोक-थाम के लिए भी दो दिशाओं में काम 
करना आवश्यक है। पहला तो यह कि जब भी किसी को यह रोग हो, तो वह 
झट इसकी सूचना स्वास्थ्य-विभाग के अधिकारी को दे। अक्सर लोग इस रोग को 
'छिपाते हैं। जिन देशों में तत्काल सूचना देने का नियम है उनमें यह रोग झटसे 
काबू में कर लिया जाता है। डेनमार्क, नावें, हालैण्ड तथा स्वीडन में यह कानून है 
कि इस रोग के रोगी को अपनी सूचना HEAT देनी होगी। रोग पर रोक-थाम 
करने की दूसरी दिशा यह हैँ कि रोगी को दूसरों में रोग फैलाने न दिया जाय। 
यह रोग प्रायः व्यभिचार से फैलता है इसलिए वेश्याओं पर प्रतिबन्ध लगाना 
इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए आवश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
डॉक्टरों को यौन-रोगों की रोक-थाम की शिक्षा देने के लिए प्रान्तों में ८ तथा भिन्न- 
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भिन्न जिलों में ७५ केन्द्रों के खोले जाने की व्यवस्था की गई। तृतीय-योजना में 
१०० जिला-केन्द्र खोले जा रहे हैं। वेश्यालयों पर भी रोक-थाम लगा दी गई है 
और वे बंद हो रहे हैं। 

(च) कंसर-पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--इस रोग से २ लाख 
व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं। इस समय भारत में fam तीन स्थान हैं जहाँ इस रोग 
का इलाज होता है--बम्बई में टाटा मेमोरियल इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता में चित्त- 
रंजन सेवा-सदन तथा मद्रास में HAL इंस्टीट्यूट | दिसम्बर १९५२ में वम्बई में 
“इण्डियन कँसर रिसर्च सेण्टर' की स्थापना की गई थी जिसकी कलकत्ता तया 
दिल्ली में भी शाखाएं हैं। इस सेंटर को सरकारी सहायता प्राप्त है। इस सेंटर 
में कैसर के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा इस रोग के इलाज करने वाले चिकित्सक 
तैयार किये जाते हैं। कैंसर की चिकित्सा तथा अनुसंघान के लिए यह एक ही 

संस्था पर्याप्त नहीं थी, इसलिए टाटा मेमोरियल इन्स्टीट्यूट तथा चित्तरंजन 
सेवा-सदन को भी केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मद्रास में एक 
नया ‘HAC इन्स्टीट्यूट' खोल दिया । ` 

[ घ. स्वस्थ परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य-क्रस ] 

(i) माताओं तथा शिशुओं के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--हमारे यहाँ २ 
प्रतिशत स्त्रियाँ मातृत्व का संकट नहीं वर्दाइत कर सकतीं और मौत के घाट उतर 
जाती हैं। अपने देश में १,००० व्यक्तियों के पीछे जो २७ मौतें होती हैं, उनमें 
से ११ मौतें बच्चों की होती हैं, और वे भी ५ वषं से नीचे के बच्चे, रौर इन ११. 
में से ७ बच्चे बे होते हैं जो एक वषं के भी नहीं हो पाते। यह १६५१ की जन- 
गणना की रिपोर्ट है। इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि इस देश में मातृत्व तया 
बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ़ विशेष ध्यान नहीं fear जाता। जव से देश स्त्रतंत्र 
हुआ है, इस दशा को सुधारने का यत्न हो रहा है। दशा यहाँ तक सुधर गई है 
कि मृत्मु-दर पहले से घट रही है भौर एक भारतीय की आनुपातिक आयु जो 
१६४६ में २७ वर्ष थी, १६५४ में ३२ वर्ष मानी जाने लगी । भोर-समिति ने 

माताओं तथा Teal के स्त्रास्थ्य-सुधार के लिए कुछ सिफ़ारिशें की हैं जिन्हें कार्या- 
न्वित किया जाना चाहिए । पंच-वर्षीय योजनाश्रों में इधर भी ध्यान दिया जा 
रहा है। 

(11) स्कूल में जाने वाले बालकों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएं--भोर-समिति 
की सिफ़ारिश थौ कि सम्पूर्ण-भारत में प्रत्येक व्यक्ति की जन्म से मृत्युः पर्थन्त 
स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए “स्वास्थ्य-सेवाग्नों (Health Services) का 
आयोजन होना चाहिए, और इसी विभाग की तरफ़ से स्कूल में जाने वाले बालकों 
का भी स्वास्थ्य-संवंधी निरीक्षण होना चाहिए। इंग्लेण्ड में १९०७ से पहले 
सिक्षा-विभाग द्वारा वालकों की स्कूलों में स्वास्थ्य-संबंधी देख-रेख होती थी, परन्तु 
बह्‌ सिलसिला स्कूल से निकलने के बाद खत्म हो जाता था। इस कमी को दूर 
करने के लिए १६१६ में स्कूलों के बालकों के स्वास्थ्य की देख-रेख का काम भी 
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स्वास्थ्य-विभाग के सुपुर्द कर दिया गया, और जैसे आम जनता के स्वास्थ्य की 
जिम्मेदारी स्वास्थ्य-विभाग की है, वैसे स्कूलों के बालकों के स्वास्थ्य की ज़िम्मे- 
दारी भी स्वास्थ्य-विभाग की हो गई। स्कूल के संवंध में स्वास्थ्य-विभाग को क्या 
करना चाहिए ? पहले तो ऐसे रोगों का पता लगाना चाहिए जो स्कूल.के बच्चों 
को हों। इस उद्देश्य से बच्चों की समय-समय पर सर्वाङ्ग-परीक्षा होनी चाहिए | 
आँख, नाक, कान तया श्रन्य अंगों की पूरी-पूरी परीक्षा से पता चल जाता a fr 
बच्चे को क्या तकलीफ़ है। पता लगने पर उसका इलाज हो सकता है। दूसरी 
वात स्वास्थ्य-विभाग को यह करनी चाहिए कि स्कूल के चारों तरफ़ की परिस्थिति 
में ऐसा-कुछ न हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो, रोग को उत्पन्न करे। 
थे दोनों रोगों से वचने के तरीके हैं, परन्तु स्कूल के सम्वन्ध में इतना ही काफ़ी 
नहीं है। स्वास्थ्य-विभाग को बच्चों का स्वास्थ्य उन्नत करने के कई क्रिपात्मक 
उपाय भी वरतने होंगे। उदाहरणार्थ, कमज़ोर बच्चों को दूब देना, शारीरिक- 
व्यायाम तथा खेलों का प्रवन्ध करना और स्वास्थ्य-संबंधी विषयों पर व्यार्ग्रान 
देना। ब्रह्माचर्थ-जैसे विषय से हमारे वालक विशेष तौर पर अपरिचित हैं। 
१४ से १७ वर्ष की आयु के वालकों के लिए इस विषय का ज्ञान अत्यन्त ALARA 
है। इस विषय पर हमारी पुस्तक ब्रह्मचये-सन्देश' * के पढ़ने से वालकों को बहुत 
लाभ पहुँच सकता है। स्वास्थ्य-विभाग की तरफ़ से इन सब दिशाग्रों में व्यान 
देने से वालकों की अनेक समस्याओं काःहूल हो सकता zl 
(iii) श्रमियों के लिए स्वास्थ्य-सेवाएँ--श्रमी' से अभिप्राय उन सब 
लोगों से है, जो घर से बाहर कोई श्रम करके आजीविका का उपाजन करते हैं। 
खेत में काम करने वाला किसान, कारखाने IK फॅक्टरी में काम करने वाला मजदूर, 
दफ्तर में काम करने वाला बाबू--सव “SAYS, और सरकार की तरफ़ से जो- 
कोई भी “स्वास्थ्य-सेवा' (Health Service) जारी की जाय, उसमें इन 
सब का झा जाना ज़रूरी है ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे किसानों, मजदूरों, 
बाबुओं--सभी के स्वास्थ्य की सरकार देख-भाल करे। भोर-समिति का कहना 
था कि यह ठीक है कि इतना बड़ा काम सरकार एकदम अपने ऊपर नहीं ले सकती, 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर यह प्रोग्राम दीर्घ- 
कालीन योजना में लिया जाय, तो स्वल्प-कालीन-योजना में उन सब के स्वास्थ्य 
का प्रश्‍न लिया जा सकता हैं जो फ़ैक्टरियों, खानों, चाय-चग्रीचों, बन्दरगाहों या 
यातायात में काम करते हैं । इन्हें हम औद्योगिक-श्रमी (Industrialworkers) 
कह सकते हैं | 
'ौद्योगिक-भ्रमियों' के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमें दो दृष्टियों से विचार 
करना होगा। पंहली दृष्टि तो यह हैं कि समाज का अभिन्न अंग होने के नाते 
+ ब्रह्मचर्य-सन्देश, लेखक Mo सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, प्राप्ति स्थान-- 
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कंपनी, विद्या विहार; बलबीर रोड, देहरादून, 
सल्य ४.५० | का zo पु as 
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समाज के अन्य व्यक्तियों को जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वे तो इनको मिलनी ही 
चाहिएँ, परन्तु दूसरी दृष्टि यह है कि इन श्रमियों का काम कुछ इस ढंग का होता 
है कि इन्हें दुसरे लोगों की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ भी.दी जानी चाहिए। 
इनका काम प्रायः स्वास्थ्य का शत्रु होता है। इस बात को सम्मुख रखते हुए 
इन्हें ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ जिनसे इनके स्वास्थ्य पर कम-से-कम बुरा प्रभाव 
पड़े, और साथ-साथ इनके कार्य करने की क्षमता भी घटने के स्थान पर बढ़े । 
यह सब देखकर भ्राजकल चिकित्साशास्त्र की एक नवीन शाखा ने जन्म लिया है 
जिसे भौद्योगिक-चिकित्सा' (Industrial medicine) कहते हैं । इसके 
अनुसार औद्योगिक-चिकित्सा' का काम होना चाहिए कि श्रमी के लिए काम करने 
की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिसमें उसका स्वास्थ्य गिरने न पाये, जिस काम 
को वह कर रहा है उस धंधे की अपनी कई तरह की बीमारियां होती हैँ--इन 
बीमारियों का वह शिकार न हो, काम करते हुए उसे चोट आदि न लगने पाये, चोट 
लग जाये तो झट-से उसका इलाज हो, जिनका इलाज नहीं हो सकता, उनको कार्य- 
क्षम बनाने का यत्न किया जाय, और श्रमियों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जाय | 
इन सब दृष्टियों से 'श्रम-कल्याण' (Labour welfare) भ्राज के 
सामाजिक-संगठत का एक आवश्यक गंग बन गया है। इस उद्देश्य से कई कातून 
बनाये गए हैं। इनकी चर्चा हम पुस्तक के 'श्रम'-संबंधी अध्यायों में करेंगे । 
(iv) गृहनिर्माण को स्वास्थ्य-सेवाएँ--देश भर के घरों की गिनती 
करना तो कठिन है, फिर भी प्लैनिग-कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार १९५३-५४ 
में नेशनल सँम्पल सर्वे” की तरफ़ से ९४३ गाँवों और ५३ बड़े-बड़े शहरों के 
मकानों की सर्वे की गई थी। इसके अनुसार गाँवों में ८५ प्रतिशत मकानों 
के कच्चे मट्टी के फ़से हैं, ५३ प्रतिशत की मट्टी की या बाँस भौर सरकंडों की दीवार 
हैं, भौर ७० प्रतिशत की Ba फूंस और छप्पर की हैं। ६५ प्रतिशत घरों में टट्टी 
नहीं हैं, ७० प्रतिशत लोग कूझों से, १३ प्रतिशतं तालाबों और जोहड़ों से, १२ 
प्रतिशत झीलों, झरनों तथा नदियों से और सिर्फ़ १.४ प्रतिशत नलों से पीने का 
पानी पा रहे हैं। शहरों की सर्वे के MTA एक-चौथाई मकानों के wet, दीवारें 
और Ba मट्टी की हैं। पिछले २० सालों में जिस तेज़ी से ग्राबादी बढ़ी हैं, उस 
तेज़ी से मकान नहीं बने शहरों की आबादी प्रतिवर्ष ३ से ४ प्रतिशत बढ़ी है, 
तो मकान सिफ़ २ से २.४ प्रतिशत बढ़े हैं। शहरों के ४४ प्रतिशत मकान fas 
१ कमरे के हैं । इससे स्पष्ट है कि गाँवों के मकान किस प्रकार गन्दे, असुरक्षित 
तथा स्वास्थ्यहीन हैं, और शहरों में किस प्रकार भीड़ है। इस सारी अवस्था का 
परिणाम है कि रोशनी न मिलने, अ्रच्छा पानी न मिलने रौर जगह-जगह 
टट्टी फिरने भौर गन्दगी के ढेर लगे होने से सब तरह की बीमारियाँ---मलेरिया, 
तंपेदिक--फेलती हैं | 
प्रथम पंच-वर्षोय योजना में मकान बनाने पर ३८.४ करोड़ व्यय किया . 
गया था। इसके भ्रनुसार सरकार की तरफ़ से फ़ैक्टरियों तथा खानों में काम ; 
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करने वाले मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए प्रान्तीय सरकारों को, फॅक्टरी 
के मालिकों को, विस्थापितों तथा मजदूरों की सहकारी-समितिथों को सहायता 
दी गई थी और सारे देश में ७ लाख नए मकान बनाये गये। इसके श्रतिरिक्त 
नवम्बर १६५४ में Yoo रुपए माहवार से कम आमदनी वालों के लिए ८,००० 
रुपए तक सरकार की तरफ़ से कर्ज दिये जाने की योजना चालू की गई। ज़मीनों 
के दाम इतने चढ़ गए हैं कि इन सव सुविधाओं के होते हुए भी ये योजनाएं इतनी 
सफल नहीं हो रहीं जितनी होनी चाहिएँ। सरकार का कर्तब्य हैं कि थोड़े दामों 
पर ज़मीनें मिलने का प्रवन्ध करे और जो लोग ज़मीनों का सट्टा करके इनके 
दाम बढ़ाते हैं उन्हें इस व्यापार में से अलग कर दे। कभी-कभी सरकार ज़मीनों का 
फ़ायदा उठाने के चक्कर में खुद पड़ जाती है, परन्तु इस लोभ को रोक कर ही 
काम हो सकेगा । ऐसा नियम वनाना होगा कि कोई श्रादमी एक या दो से ज्यादा 
मकानों का स्वामी नहीं हो सकता, नहीं तो पैसे वाले ज़मीनें खरीदते जाते हैं 
और मकानों के नीलामों पर बोलियाँ देते जाते हैं, और फिर उन्हें मनमाने किरायों 
पर चढ़ाते हैं। इस सव पर सरकार का नियन्त्रण कृभी-न-कभी अवश्य करना 
होगा, नहीं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मकानों की समस्या एक विकट समस्या का 
रूप धारण कर लेगी.। गाँवों के लिए आदर्श मकान बनाने पर विचार करना 
होगा--एऐसे गाँव और ऐसे मकान जिनमें हवा और रोशनी ग्रा-जा सके, जिनमें 
टट्टियों का प्रवन्ध हो और शुद्ध जल की व्यवस्था हो । - 

द्वितीय-पंच-वर्षोय योजना में सरकार की तरफ़ से २५० करोड़ रुपया नये 
मकान बनाने पर खर्च हुआ और ५ लाख मकान वने । निजी क्षेत्र में मकान 
बनाने पर १,००० करोड़ व्यय हुआ । ्वितीय-योजना का मुख्य लक्ष्य देश का 
उद्योगीकरण है इसलिए शहरों की मकानों की समस्या की तरफ़ इस योजना में 
frag ध्यान दिया गया । शहरों में जहाँ कल-कारखाने होते हैं, वहाँ उनके 
आस-पास मजदूरों, मेहतरों की गंदी-बस्तिथां उठ खड़ी होती हैं। द्रितीय-योजना 
में उद्योगों में काम करने वालों के लिए ४% करोड़ रु० व्यय किया गया जिससे इनके 
लिए १ लाख २८ हज़ार मकान बने। गन्दी बस्तियों के हटाने और मेहतरों के 
लिए सुन्दर मकान बनाने पर २० करोड़ ₹० व्यय किया गया जिससे १ लाख 
१० हज़ार मकान बनाये गये | 

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सरकार की तरफ़ से मकान बनवाने पर 
१४२ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। इसके अतिरिक्त लाइफ़ इन्श्यो रेस कार- 
पोरेशन मकान बनवाने पर ६० करोड़ रु० व्यय करेगी। 

(४) जल-सुधार तथा सफाई की स्वास्थ्य-सेवाएं--शुद्ध जल के बिना 
मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। १९५५ में दिल्‍ली में गन्दा पानी पीने के 
कारण पीलिया की बीमारी इतनी फैल गई थी कि जगह-जगह त्राहिलाहि की 
पुकार मच TE थी। ATS जल से अनेकों बीमारियाँ फेल जाती हैं। सफ़ाई 
न रहने से टाइफ़ायड आदि के रोग सिर उठाने लगते हैं। इन सव को रोक-थाम 
२० 
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होनी चाहिए। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में शहरों तथा गाँवों के लिए शुद्ध जल' 
की व्यवस्था करने TAT सफ़ाई पर खर्च करने के लिए २४ करोड़ २० का प्रवन्ध 
किया गया था। १६५४ में केन्द्रीय-सरकार ने 'नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सैनी- 
टेशन प्रोग्राम' शुरू किया जिसके अनुसार शहरों के लिए १२ करोड़ रु० का ऋण 
तथा गाँवों के लिए ६ करोड़ की सहायता देने की व्यवस्था कर दी थी । द्वितीय- 
योजना में शहरों की जल तथा सफाई योजनाश्रों को उन्नत करने के लिए ५३ करोड़ 
रुपया रखा गया। तृतीय-योजना में शहरों के लिए ८८.६५ करोड़ तथा गाँवों के 
लिए १६ ३३ करोड़ का व्यय रखा गया ZI . 

(vi) पोषण-संबंधी स्वास्थ्य-सेवाएँ--स्वास्थ्य के लिए 'पोषण' 
(Nutrition) का सबसे मुख्य स्थान Fl जवतक हमारी जनता पुष्टि-दायक 
अन्न, घी-दुध नहीं पाती तबतक न तो उसका स्वास्थ्य बन सकता है, न उसकी 
रोगों के प्रति प्रतिरोध-शक्ति ag सकती है। हमारे जैसे शरीर हैं उसमें दिनोंदिन 
नये-तये रोगों का आक्रमण होना लाज़मी हैं। यह विषय इतना आवश्यक हैं 
कि इस पर हमे अगले अध्याय में पृथक विचार करेंगे। 


ART 


१. “कोई व्यक्ति इसलिए पर्याप्त चिकित्सा की सुविधाओं से बंचित नहीं रहना 
चाहिए कि ag उसका व्यय उठाने में समर्थ है।” इस लक्ष्य को पुरा करने 
के लिए भोर कमेटी ने किन उपायों के भ्रवलम्बन का सुझाव दिया है? 
उनकी झालोचनात्मक समीक्षा कीजिये। (१९५२, १९५३) 


२- भरतवासियों की ग्रस्वस्थ दशा के कया कारण हैं? भारत सरकार और 
` विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग नष्ट करने का क्या प्रबन्ध किया है ? 


(१९६०) 
३. भारत में स्वास्थ्य तथा भ्राहार (पोषण) की समस्या पर एक संक्षिप्त 
लेख लिखिये । ह (१६६४) 
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१४ 


भारत में पोषण 
(NUTRITION IN INDIA) 
१. स्वास्थ्य के तीन लक्ष्य--उपचार, निरोध, उन्नति ' 

पिछले nena में हमने कहा था कि स्वास्थ्य-सुधार के उद्देश्य दो होने 
चाहिएँ--'उपचार' (Cure) तथा. 'निरोध ` (Prevention) i` परुन्तु 
स्वास्थ्य-सुधार इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता। स्वास्थ्य-सुधार का वर्तमान 
आन्दोलन इससे कहीं आगे बढ़ रहा है। आज यह समझा जा रहा .है कि स्वास्थ्य- 
सुधार का उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना 
है जिसमें वह अपना अधिक-से-अधिक विकास कर सके। इस दिशां में. पोषण' 
का सबसे अधिक महत्व है। अपरिंपुष्ट-समाज में शरीर की एसी हीन ग्रवस्था 
उत्पन्न हो जाती है जिसमें अगर रोग ही नहीं श्रा घेरता, तो भी व्यवित की रोगी- 
की-सी अवस्था हो जाती है। 'रुण-ग्वस्था' की अपेक्षा “रोगी-की-सी' अवस्थो देरा 
के लिए और भी श्रधिक घातक हैं क्योंकि देश में रोगी इतने नहीं जितने अपुष्ट- 
शरीर हैं, ऐसे शरीर जो रोग-शथ्या पर तो नहीं पड़े, परन्तु जो कमज़ोर होने के 
कारण जितना कांम उन्हें करना चाहिए, उससे आधा भी नहीं कर पाते । सेना 
में जो लोग भर्ती होते हैं, खा-पीकर उनके शरीर इतने हरे-भरे हो जाते हैं कि उनकी 
कार्य-शक्ति पहले से कई गुणा बढ़ जाती है। स्कूल के बच्चों में कमज़ोर बच्चों को 
जब दृध-घी दिया जाता है, तो वे झट-से तेज हो जाते हैं। आज अपरिपोषण के 
कारण हमारे राष्ट्र को कार्य-शक्ति की हीनता के रूप में जो नुक्सान उठाना पड़ 
रहा है, वह उस व्यय से कहीं अधिक है, जो भ्रच्छा भोजन देने ओर स्वस्थ-राष्ट्र 
का निर्माण करने में हमें करना पड़ेगा । ऐसी हालत में रोगों का उपचार' और 
'निरोघ? करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उचित तथा पर्थाप्त मात्रा में 


पोषक-तत्वों द्वारा देश के स्त्री-पुरुषों का स्वास्थ्य बढ़ाना, उसे उन्नत करना भी _ 


हमारा लक्ष्य होना चाहिए | 


Se He SSSI TTT TNT एरह . a 
इस अध्याय से संबंध रखते वाले निम्न प्रशत परीक्षाओं सें झा चुके हैं : 
1. “The considerable proportion ol diene and inefiiclesey 
in India has its primary causes in diet de ency. i iscuss. 
DE ; : (1952, 1953) 


3, Write a short essay on the problem of health and nutri. 
: ima See (1964) 


tion in India. 
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३०८ समाज-कल्याण तया सुरक्षा 
२. उत्तम पोषण किसे कहते हें ? 


यह तो सब जानते हैं किं शरीर से हर समय गर्मी उत्पन्न हो रही और खर्च 
हो रही है। हमारी जितनी गर्मी खर्च हो रही है, उतनी शक्ति हममें से निकलती 
जा रही है। इस ख़र्च हो रही गर्मी को मापा जा सकता है। जैसे लम्बाई मापने 
के लिए इंच का पैमाना है, मील मापने के लिए एक फ़र्लाज़ का पैमाना हैं वैसे 
खर्च हो रही गर्मी मापने के लिए भी एक पेमाना है, एक इकाई Zl इस इकाई 
को 'ऊष्मांक--'कलोरी--- (02107९) कहते हैं। जितनी 'ऊष्मा' दिन भर 
में हम खर्च कर देते हैं, उतनी हमें मिल जानी चाहिए। यह अन्दाज लगाया 
गया हैं कि एक साधारण स्त्री-पुरुष को जो मेहनत-मज़दूरी का काम नहीं करते 
भोजन से २,४०० 'ऊष्मांक--'केलोरी'--मिल जानी चाहिए क्योंकि इतनी 
ag दिन-रात में खर्च कर देता हैं। साधारण-सा* काम करने वाले व्यक्ति को 
२,५०० से २,६०० तथा मेहनत-मज़दूरी करने वाले व्यक्ति को २,५०० से 
३,००० तक 'ऊष्मांक~-'कँलोरी'--की आवश्यकता हैं। स्कूल के छोटे बालकों 
को १,६०० तथा बड़े बालकों को २,४०० HAR चाहिए। आज हमारे भोजन 
में 'कैलोरी' की मात्रा बहुत कम पायी जाती है। पोपण-शास्त्र के विद्वान्‌ डा० 
झायकरायड ने हिसाब लगाया था कि भारत में जैसा भोजन आम जनता करती 
है, उसमें उसे १७५० 'कलोरी' ही मिल पाती हैं। अलाहाबाद के 'शीला-धर 
इन्स्टीट्यूट ain सोशियल सर्विसेज के Silo एन० ग्रार० धर का कहना हैं कि 
गाम जनता को, जैसा वह भोजन करती है, १६२८ 'कलोरी' ही मिलती Zl 
एक बच्चे को जितना पोषण पदार्थ मिलना चाहिए लगभग उतना हमारे वयस्क 
स्त्री-पुरुषों को मिलता है, फिर उनकी कार्य-क्षमता गिरी हुई न हो तो क्या हो ? 

१ पौं० दूध में ३०३, १ पौं० जई में १८८६, १ पौं० चावल में १६४६ 
तथा १ पौं० पनीर में २०११ ‘MAA होती हैं। आदर्श-भोजन का कार्यक्रम 
बनाते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जितनी 'कलोरी' हमें मिलनी 
चाहिएँ उतनी मिलती हैं या नहीं । 

'केलोरी' के भ्रलावा पुष्टि-कारक भोजन के लिए और भी कुछ बातों को 
देखने की ्रावश्यकतां है। खाद्य-पदार्थों को प्रोटीन', “मिनरल साल्ट', “He, 
“शुगर? तथा स्टार्च--इन पाँच भागों में ater गया हैं। भोजन में प्रोटीन' की 

_ मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि शरीर में दिन-रात हो रही टूट-फूट को प्रोटीन 
ही पूरा करती है। प्रोटीन' दो प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होती है--जान्तविक- 
प्रोटीन (Animal protein ) तथा वानस्पतिक-श्रोटीन (Vegetable 
protein) । इनमें से 'जान्तविक-प्रोटीन'--दूध, AST, मछली, मांस में 
मिलती है, वानस्पतिक-प्रोटीन' दालों में मिलती है। अपने देश में मांस से कई 
लोगों को परहेज है, उन्हें दूध की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए, परन्तु कितने 


“= 1, Bhore Bee iee Rer Report. 
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लोग हैं जो दूध पीते हैं? 'प्रोटीन' के साथ-साथ हमें भ्रन्य चारों तत्वों की भी 
नियमित मात्रा मिलनी चाहिए। 

हम जितनी भी 'कलोरी' का भोजन खायें और जिनना भी प्रोटीन, 
“मिनरल साल्ट', ‘he’, 'शुगर', “स्टाचे' खायें, भोजन का सम-विभाजन हो ही नहीं 
सकता जबतक हमारे भोजन में 'विटामिन' की पर्याप्त मात्रा नहीं जाती। इस- 
लिए पुष्टिकारक भोजन के लिए हमें ऐसा भोजन लेना होगा जिसमें “Het, 
“मिनरल साल्ट', 'फ़ैट', शुगर', 'स्टाच' की उचित मात्रा हो और इनसे हमें पूरी- 
पूरी 'कैलोरी' श्रौर पुरी-पूरी (विटामिन! मिले। हमारे भोजन में इन सब का 
अभाव हैं। 

अपने देश में पौष्टिक भोजन की प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा मिलनी 
चाहिए--इसकी रूप-रेखा “इंडियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च! ने १६५६ 
में तैयार की थी जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 
पूरी कैलोरी, प्रोटीन मादि लेने के लिए अन्न, दाल, दूष, फल, चीनी, घी, तेल आदि 
की कितनी आवश्यकता है, और कितनी उसे मिल रही है। वह तालिका निम्न 
है :- 


पौष्टिक-भोजन की तालिका 
कितने aia मिलना कितने ate मिल 
खाद्य पदार्थे e ० कम 9 चाहिए रहा हैं 
अन्न १४ १३.७१ 
ari ३ २.१ 
दुघ १० ५.४ 
फल £ १.५ 
हरी सब्ज़ियाँ x १.३ 
मूलवाली afat ३ = 
अन्य सब्जियाँ ३ — 
शुगर R १.६ 
तेल तथा घी २ 7 
मछली ३ ०.३ 


ee MPS SE 
उक्त तालिका से स्पष्ट है कि २,८०० से ३,००० 'केलोरी' लेने के लिए 


एक व्यक्तिं को १४ tia AA, १० औंस दूध, २ स घी आदि की आवद्यकता है 
जिनमें से कई चीज़ें तो एक भारतीय को मुदिकल से आधी ही मिल पाती हैं। 
पौष्टिक-भोजनों में दूध का विशेष महत्व है। अपने देश में प्रतिव्यक्ति, 
दूध ५.५ Hie ही मिल पाता है जबकि कनाडा में ५६.८ मंस, आस्ट्रेलिया में 
४४.४ Ala, इंग्लेण्ड में ४०.७ स तथा अमरीका में प्रत्येक व्यक्ति को २५६ 
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३१० समाज-कल्याण तया सुरक्षा 


झौंस दूध मिलता हैं। पौष्टिक-भोजन की इस कमी का परिणाम बीमारी, कार्य- 
क्षमता की कमी होना स्वाभाविक है ।* 


३. सरकारी नौति में पोषण का दृष्टिकोण 


पोषण की समस्या बहुत-कुछ झाथिक समस्या है। लोगों के पास पेसा होगा 
तभी तो वे 'कॅलोरी', प्रोटीन', (विटामिन! की बात सोचेंगे। इस समय तो 
हमारी कृषि की नीति भी पोषण की दृष्टि से नहीं चल रही। जिस किस्म की 
खेती में किसांन को फ़ायदा होता दीखता है, वह उसी की खेती करने लगता I 
न्ने में ज्यादा फ़ायदा है, तो गेहूँ छोड़ कर वह गन्ना बोने लगता हैँ, तम्बाकू में 
फ़ायदा दीखता. है तो सब-कुछ छोड़कर तम्वाक्‌ वो डालता है। तभी तो समय- 
समय पर कृषि के विकास होने पर भी देश में खाद्य-पदाथों के अभाव का संकट पैदा 
होता रहता है। इस. स्थिति को हमें बदलना होगा, कृषि के सम्बन्ध में पोषक- 
तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए कृषि-सम्बन्धी नीति का निर्धारण करना होगा। यह 
क्राम सरकार के बीच में पड़ने से ही हो सकता है। देश के किस क्षेत्र में कौन-से 
स्लैष्टिक खाद्य-पदार्थ हो सकते हैं, उन्हें किस प्रकार की खाद देने से उपज बढ़ाई जा 
सकती है--यह भोजन-विदोपज्ञ तथा कृषि-विशोषज्ञों के सहयोग से निश्चित करना 
“होगा। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को कृषि के सम्वन्ध में यह नीति निर्धारित ` 
करनी पड़ेगी कि हम पोषक-तत्वों को दृष्टि में रखते हुए उन पदार्थों की खेती की 
तरफ़ विशेष ध्यान दें जिनमें प्रोटीन' और 'बिटामिन' ज़्यादा हैं। 


%¥: सव-साधारण का पोषण-स्तर उच्च करना 


इसके अतिरिक्त सरकार को कुछ विशेष काम भी करने होंगे, ऐसे काम 
जिनसे जनता का पोषण-स्तर ऊँचा हो, उसे अच्छा खाने को मिले, शरीर gE- 
पुष्ट हो ताकि हर आदमी जितना काम उसे राष्ट्र के लिए करना.चाहिए उतना कर 
सके। वे काम निम्न होंगे :-- 

(क) ग्रपौष्टिकता से उत्पन्न रोगों को रोकना--पौष्टिक-भोजन न झेने 
से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो भोजन में सुधार करने से अपने-आप दूर भी हो 
जाते हैं । विटामिन बी०-१ वाले भोजन से वेरी-बेरी रोग चला जाता है। 
विटामिन-डी०.वाले भोजन से हड्डियों की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इस रोग 
में सूरये की धूप भी फ़ायदा करती हैं। ग्रायोडीन-धूक्त भोजन से गिल्लड़ को 
लाभ होता हैं। : . 2 


: . * 4, “The . considerable proportion of disease and 

woe in India has its primary causes in diet deficiency.” 

(1952, 1953) 

2. Write a short essay on ‘the problem on health and 
nutrition in India. i (19 
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(ख) गर्भवती, प्रसुता तथा शिशुओं को पौष्टिक-तत्व देना-«गर्भवती 
ित्रयाँ, wenger स्त्रियाँ तथा बच्चे बिना पौष्टिक-तत्वों के कई रोगों के 
शिकार हो जाते हैं। ATT हम चाहते हैं कि हमारे दूध-पीते शिशु जीवन-संग्राम में 
बिल्कुल पिछड़े हुए ही न रहें, तो उनकी माताओं को पौष्टिक-तत्त्व देने होंगे । 
माता के दूध से ही तो शिशु का पोषण होता I माता ही सूख कर हड्डियों का 
ढाँचा वन गई होगी, तो बच्चे का कया वनेगा। कोई पैसा खर्च कर सके यान कर 
सके, गर्भवती तथा प्रसूता-स्त्रियों एवं बच्चों का दूय पाने का सबसे पहला हक हैं । 

(ग) स्कूल के बच्चों को पौष्टिक-भोजन देना--जो बच्चे स्कूलों में 
होस्टलों में नहीं रहते, घर से पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके घर की परिस्थिति की 
देख-भाल होनी चाहिए, शौर श्रगर उन्हें घर में पर्याप्त पौष्टिक-पदार्थं खाने को 
नहीं मिलते, तो सरकार की तरफ़ से उन्हें दूध देने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
अगर शुद्ध दूध नहीं दिया जा सकता, तो मक्खन निकला gar दूध देने में भी कोई 
aa नहीं | अंकुरित चने भी दिये जा सकते हैं, इनमें 'कलोरी' की पर्याप्त मात्रा 
होती है। यह देखा गया है कि जब अपरिपुष्ट बच्चों के लिए स्कूल में दूध आदि 
छेने की व्यवस्था कर दी जाती है, तब वे पढ़ाई में भी तेज़ हो.जाते हैं। जो बच्चे 
होस्टलों में रहते हैं, उनके खाने की देख-भाल तो प्रवन्धकर्ताग्रों को स्वयं करनी 
चाहिए, अर बच्चों के भोजन में कैलोरी, प्रोटीन तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में 
हों--इस वात की देख-भाल करनी चाहिए | 

(a) श्रम करनेवालों को पौष्टिक-मोजन देना--युरोप तथा अमरीका में 
कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के भोजन की पर्याप्त देख-भाल की जाती 
है। प्रयतन किया जाता है कि इनको दूध आदिं पौष्टिक-तत्त्व पर्याप्तं मात्रा में 
भिलें। अब जब कि पंच-वर्षीय योजनाओं में उद्योगों पर जोर दिया जाने वाला 
है तब तो श्रमियों के भोजन की समस्या विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। कारखाने 
के मालिकों का कतव्य हैं कि अपने यहाँ जो कैन्टीन आदि खोलें उनमें पौष्टिक- 
भोजन देने की व्यवस्था करे। जो श्रमी अच्छा भोजन खायेगा वह उसी के 
अनुसार श्रम भी श्रच्छा कर सकेगा । जिसने भरपेट भोजन नहीं किया, किया तो 
पेट भरने मात्र का भोजन किया, पौष्टिक-तत्वों का सेवन नहीं किया, वह काम 
भी कुछ नहीं करेगा। भोजन पर खर्च करना श्रमी की क्रिया-शक्ति को बढ़ा 
देना है। अपने देश में सरकार श्रमियों से काम रेते वाली सबसे बड़ी संस्था 
है, इसलिए श्रमियों को पौष्टिक-भोजन देने के प्रश्‍न को सबसे पहले सरकार को ही 
उठाना चाहिए | सरकार इसे हल करेगी, तो दूसरे अपने-आप श्रमियों के लिए 
उत्तम भोजन की व्यवस्था करेंगे। 

(ङ) पौष्टिक-भोजन के सम्बन्ध में सर्व-साघारण सें शिक्षा तथा प्रचार-- 
सर्वे-साधारण इतना भर समझते हैं कि भूख लगने पर पेट भर लेता काफ़ी है, 
वे यह नहीं जानते कि स्वास्थ्य के लिए उन्हें किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए | 
अमरीका आदि में अस्पतालों में डाकटरों के साथ-साथ भोजन-विशेषज्ञ भी रहते है। 
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उनका काम ग्रौषघ-चिकित्सा के साथ-साथ रोगी को उचित भोजन के संबंध में 
जानकारी देना होता है ताकि औषध-चिकित्सा के साथ ठीक तरह के भोजन से 
रोगी शीक्ष स्वास्थ्य लाभ करे। अपने देश में भोजन के लिए विशेषज्ञों को तैयार 
करने की आवह्यकता है। साथ ही यह भी आवश्यकता है कि ये विशेषज्ञ जहाँ 
जीवन के हर क्षेत्र में भोजन के स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न करें, वहाँ जनता को 
पोषण के महत्व को समझायें । 

५. प्रोटीन तथा विटामिन 


पौष्टिक-भोजन-के संबंध में प्रोटीन' और 'विटामिन--ये दो आवश्यक 
तत्व हैं, इसलिए इन दोनों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना अप्रासंगिक न होगा | 

(क) प्रोटीन--अपने देश के भोजन में 'प्रोटीन' की मात्रा aga थोड़ी 
होती है और सबसे वड़ी समस्या यही है कि इसे किस तरह बढ़ाया जाय । प्रोटीन 
दो त्तरह के पदार्थों से प्राप्त होती है--'जान्तविक' तथा 'वानस्पतिक'। 'वान- 
स्पतिक-पदार्थों की भ्रपेक्षा 'जान्तविक-पदाथों में प्रोटीन की मात्रा अधिक 
रहती हैं, परन्तु इनका दाम ग्रधिक होने के कारण आम जनता इन्हें नहीं खरीद 
सकती | परिणाम यह है कि भ्रन्य देशों की तुलना में भारत में 'प्रोटीन'-युक्‍त' 
पदार्थों का सेवन अपेक्षाकृत थोड़ा है, और इसीलिए यहाँ के लोगों की भ्रन्य देशों 
की अपेक्षा कार्य-शक्ति भी कम है। 

इसके अ्रतिरिक्‍त इस देश में ऐसे लोगों की बहुत अधिक संख्या है, जो दूध के 
ग्रतिरिक्त अन्य किसी 'जान्तविक-प्रोटीन को नहीं खा सकते। ग्रंडा, मांस, 
मछली आदि का सेवनउनके घर्म में निषिद्ध है। ऐसी हालत में दुध ही एकमात्र 
उनके लिए सहारा हो सकता Fl दूध की समस्या भारत के लिए पोषक-तत्वों की 
दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या है। 

भारत में दूध ५ स प्रति व्यक्ति के लगभग पीया जा रहा है जबकि सन्तु- 
लित-भोजन में कम-से-कम १५ गाँस प्रति व्यक्ति को लेना चाहिए ।* कनाडा में 
५६.८ आँस, न्यूज़ीलैंड में ५५.६, स्विट्ज़रलेण्ड में ४९.२, फ़िनलैण्ड में ४५.४, 
आस्ट्रेलिया में ४४.४, नीदरलैण्ड्स में ४४.२, नावें में ४१.७, ब्रिटेन में ४०.७, 
'देनमाकं में ४०.३, श्रमरीका में ३५.६, जर्मनी में ३५, बेलजियम में ३३, फ्रांस 
मं ३०, चेकोस्लोवाकिया में २६.३, ग्रास्ट्रिया में १८.५ और इटली में १०.१ 
आस दूध का प्रति-व्यक्ति व्यय है।| इन देशों की तुलना में ५ औंस दूध कहाँ 
ठहरता है ? यह हालत उस देश की हो गई है जहाँ कभी दुध-घी की नदियाँ 
वहा करती थीं। गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियों को कम-से-कम ३३.८ Ale दूध 
मिलना चाहिए। यह सब स्थिति गंभीर है ग्रौर इसका शीक्ष-से-शीक्ष सुधार 
होना चाहिए। 


* Second Five-Year Plan. 
T Bhore Committee Report. 
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(ख) विदामिन--विटामिन' प्रायः सभी पदार्थो में भिन्न-भिन्न मात्रा 
में पाये जाते हैं, इसलिए अगर भोजन में विविधता हो, तो इनकी कमी नहीं रहती । 
साग-सब्ज़ी तथा फलों में 'विटामिन' की मात्रा अधिक होती है, परन्तु इस देश में 
साग-सब्जी और फल महंगे होने के कारण इन्हें लोग कम खाते हैं। चावल भी 
मशीन का पालिश किया हुआ खाते हैं, और मोटे भ्राटे की जगह Ae की पूरियाँ 
खाते हैं। पालिश करने और गेहूँ का ऊपरी छिलका निकाल देने से विटामिन' 
भी निकल जाते हैं। बिना पालिश का चावल और मोटा आाटा--ये विटामिन 
के भंडार हैं। आजकल तो रासायनिक-विटामिन वनने लगा l गत महायुद्ध 
में अमरीका तथा इंग्लैण्ड में रासायनिक-विटामिन की गोलियाँ सिपाहियों को दी 
जाती थीं जिनसे उन्हें बहुत लाभ हुआ । 


६. भोजन में मिलावट के विरुद्ध कानून--१९५४ 


आज के यूग का देवता पैसा हो गया है। पैसे के लिए लोग सव-कुछ करने 
लगे #1 वनावटी श्रौषधियां इस देश में वनती हैं। कहाँ तो जीवन-मृत्यु का 
yaa, और कहाँ बनावटी औषधि से चिकित्सा। औषधियों के साथ-साथ खाने 
की वस्तुओं में भी बनावट-मिलावट सब-कुछ चलता हैं। शुद्ध दृध भर शुद्ध घी 
कहीं नहीं मिलता। वनस्पति-घी में रंग डालने के लिए देश भर में माँग है 
ताकि श्रसली-नकली की पहचान की जा सके। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि 
कोई शुद्ध दूध या शुद्ध घी लेकर भी आये, तो लोग उसमें विश्‍वास नहीं करते । 
इसीलिए १ जून १६५४ में 'मिलावट-विरोधी-कानून' (Prevention of Food 
Adulteration Act of 1954) लागू किया गया | इस कातून के अनुसार 
केन्द्रीय-सरकार ने एक कमेटी वना दी हैं जिसका काम होगा किं भोजन की 
हर वस्तु का माप निर्धारित कर दे और जो वस्तु उस माप को न पहुँचे उसमें मिला- 
वट समझी जाय। इस उद्देश्य से कलकत्ते में एक केन्द्रीय भोजन-जाँच-प्रयोग- 
शाला (Central Food Laboratory) १ जून, १६५५ में खोली गई 
जिसमें जाँच के लिए हर-एक चीज़ भेजी जा सकती हैं। अगस्त १६५७ तक इस 
कानून के ग्राधीन ४५,६०० मुकदमे दायर किये गये। 
इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्र के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए हमें बहुत- 
कुछ करना है। यह सब-कुछ जब हम कर लेंगे तब संसार के अन्य राष्ट्रों की पंक्ति 
में सिर ऊँचा करके खड़े हो सकेंगे। तब तक अपने देश के लिए घोर तपस्या के 
दिन हैं। 
प्रश्न i 
१, “पोषण की कमी भारत में पायी जाने वाली अधिकतर बीमारी और अक्षमता 
का एक प्रधान कारण है।” विवेचना कोजिये। (१९५२-५३) 
२. भारत में स्वास्थ्य तथा TRIS (पोषग) की समस्या पर एक संक्षिप्त लेख 
लिखिए । (१९६४) 
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FO 
भारत में ग्रामीण-जीवन 


(RURAL LIFE IN INDIA) 
१. ग्रामौण-जीवन की परिभाषा 


ग्रामीण-जीवन की उत्पत्ति कैसे हुईं? YSIS में मनुष्य जंगल से 
फल-मूल चुग लाता था, जहाँ खाने को मिलता वहाँ चला जाता था। फल का 
मौसम न होने पर वह शिकार भी कर लाता था। शिकार भी हर जगह नहीं 
मिलता था। उस समय उसका जीवन फिरंदर-जीवन था। जहाँ फल-मूल मिले, 
शिकार मिला, वहीं वह चला जाता था, किसी एक स्थान पर टिक कर वह नहीं 
रहता था। प्रारंभिक ग्रामीण-जीवन में उसका निवास अस्थायी” था । इसके 
वाद जब उसने कृषि करना सीखा तब भूमि से वेध जाने के कारण वह अस्थायी से 
थायी? जीवन बिताने लगा। कृषि के लिए 'भ्रस्थायी' से स्थायी जीवन शुरू 
करते ही ग्रामीण-जीवन का सूत्रपात हुआ | एक-साथ रहने के कारण साथ रहने 
वाले लोगों का जीवन एक-से नियमों में वंध गया। वे दिन-रात साथ रहते थे 
इसलिए वे एक-दूसरे को जानते थे, सव का निकट का, आमने-सामने का संबंध 


इस ग्रध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में झा चुके हैं :-- 
1. What are the causes that have led or are leading to the 
disintegration of village community in the country? How far 
have the community projects helped in the rehabilitation of village 


communities ? (1951, 1959) 
2. Suggest positive measures that may be adopted in 
overcoming the evils that are found in villages. (1951) 


3. Give chief characteristics of rural life in India. 
- (1956, 1961) 


4. “Lack of education is the main cause of all rural problems 
in India.” Discuss and suggest the pattern of education (lose) 


you consider suitable for a rural population. 1958) 
“5, Discuss the role of co-operation in rural reconstruction in 
India. (1955, 1958) 


_ 6. Briefiy analyse the most disturbing problems of our 
villages. Will the current projects for rural reconstruction solve 


them effectively? (Rajasthan, 1958) 
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था, समाज-शास्त्र की परिभाषा में उनका संबंध प्राथमिक-समूह (Primary 
Group) का संबंध था। इस समय जन-संख्या अधिक नहीं थी, कृषि ही सव 
का मुख्य व्यवसाय था। जव जन-संख्या वढ्ने लगी, कृषि के श्रतिरिक्त अन्य 
व्यवसायों को लोग पकड़ने लगे, अपने-अपने काम में वे इतने उलझने लगे कि एक- 
दूसरे की जानकारी का समय भी उनके पास न रहा तव ग्रामीण-जीवन से नागरिक- 
जीवन का श्रीगणेश FAT | 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्राम वह समुदाय है जिसमें लोगों का आमने- 
सामने का जीवन हो, सव एक-दूसरे को जानते-पहचानते हों, एक-हुसरे के सुख- 
दुःख में भाग छेते हों, जिसमें प्रायः सब का व्यवसाय कृषि हो, जहाँ जन-संख्या 
अधिक न हो। ऐसे समुदाय का जीवन ग्रामीण-जीवन कहलाता है। 


२. भारतौय ग्रामीण-जीवन की विशेषताएँ 
(Chief characteristics of rural life in India) 


(क) प्राकृतिक-जीवन--भारत के गाँवों की पहली विशेषता उनका 
प्रकृति के निकट होना है। प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को जब कैनवास पर चित्र में 
उतारा जाता है त्तव उसका सैकड़ों रुपया दाम देने को लोग तैयार हो जाते 'हैं, 
फिर जीती-जागती प्रकृति में रहने का तो कुछ भी दाम चुकाया नहीं जा सकता। 
गाँव के प्राकृतिक दृश्यों में झोंपड़ों को भी पुष्प-लताओं से ऐसे सजा कर रखा जा 
सकता है कि महलों को भी वैसा न रखा जा सके। करोड़पति को भी उतनी 
विस्तृत खुली जगह नहीं मिल सकती जितनी एक गरीव किसान को अपने टूटे-फूटे 
झोंपड़े के लिए मिल जाती हैं। अगर मनुष्य चाहे तो गाँव में प्रकृति के वरदान 
से घर को स्वर्ग बना सकता है, परन्तु गाँव के लोग जैसे रहते हैं, उससे तो उन्होंने 
अपने हाथ से स्वगं को नरक वनाया होता है। 

ग्रामीण-व्यक्ति ग्रामीण-परिस्थिति में रहता है। वह मुख्य तौर पर खेती 
करेगा--जो-कुछ भी करेगा उसका स्थान प्रकृति के बीच में हैं, वह हर समय प्रकृति 
के निकट है। सर्दी, गर्मी, वर्षा--हर समय का वह उस-उस मौसम में अनुभव 
करता हैं। उसे मालूम हैं, श्रव कौन-सी ऋतु आ रही हे क्योंकि उस ऋतु का 
उस ऋतु के अनाज के पैदा करने के साथ विसेष संबंध है। वह सुर्य की रक्मियों 
' को फूटता देख कर उठता है, WAT होने पर सो, जाता है, रात को जाग खुले 
तो तारों.को देख कर बता देता हैँ कि कितनी रात बाकी gl भारत क्योंकि 
ग्राम-प्रधान देश है, और ग्राम का व्यक्ति प्रकृति की हर वात के निकट रहता है, 
इसलिए इस देश में सूर्य, चन्द्र, तारे, गंगा-जमना देवता माने जाते हैं, इनकी पूजा 
होती” हैं। छल्ले: ७ 58 ee 
- आ्रामीण-व्यक्ति चाहे स्वतंत्र खेती करता हो, या किसी दूसरे का खेत जोतता 
हो, उसे हर समय तैनात नहीं रहना होता, प्रकृति के वर्षा-गर्मी-सर्दी के भिन्न- 
भिन्न समय उसके कार्य की प्रणाली को बाँघते हैं। जब बोने-काटने का समय नहीं 
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है, तव उसे खेत में यों ही Tas खाने की ज़रूरत नहीं। इस दृष्टि से उसके पास 
समय बहुत है और पने समय का वह मालिक sl 

(a) प्रामीण-संस्कृति--ग्रामीण-संस्कति की अपनी कई विशेषताएँ 
होती हैं। प्रकृति के निकट होने के कारण ग्रामीणों के कथा-कथानक, उनके नृत्य, 
उनके गीत--सव का उदय प्रकृति के भ्रथाह सागर से होता हैं। ग्रामीण-सं्कृति में 
कृत्रिमता नहीं होती, ग्रामीण लोग श्रपने स्वाभाविक-जीवन को अपनी संस्कृतिं में 
उंडेल देते हैं। ग्राम-वासी का पहनावा, उसका चेह्रा-मोहरा--सब प्रकृति के 
निकटतम होने के कारण स्वाभाविक होता Sl मनुष्य के मनुष्य के साथ व्यवहार 
में भी ग्रामवासी की संस्कृति की अपनी विशेषता है। शहर का आदमी भूखे 
को देख कर पास से निकल जायगा, गाँव का आदमी भूखे को रोटी देगा; शहर 
का आदमी मेहमान को नफ़रत से देखेगा, गाँव का आदमी मेहमान को प्रेम से 
देखेगा; शहर का आदमी निरा स्वार्थी होगा, गाँव का आदमी स्वार्थी नहीं होगा 
ये ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं हैं। = 

(ग) परिवार की प्रधानता--गाँव की परिस्थिति में जीवन-रूपी वृत्त 
का केन्द्र घर तथा परिवार होता Sl ग्रामीण-जीवन में मनुष्य चारों तरफ़ से 
संसार से तो कटा रहता हैं, परन्तु अपने परिवार से अभिन्न तौर पर बंधा रहता 
gi सब का साथ-साथ खेती करना पारिवारिक-बंधनों को और श्रधिक दृढ़ 
बना देता है। परिवार की प्रथाएँ तथा पुरानी परम्पराएँ व्यक्ति के जीवन को 
कसे रहती हैं। ग्रामीण-जीवन में क्योंकि परिवार मुख्य होता हैं, व्यक्ति नहीं, 
इसलिए इस जीवन में बुजुर्गों का शासन होता है--यह एक प्रकार की पितृ- 
प्रधान-व्यवस्था' है। परिवार के सब सदस्यों पर बड़ों-बूढ़ों की हुकूमत चलती है, 
परिवार की सत्ता में व्यक्ति की सत्ता विलीन हो जाती है। परिवार का जित्तना 
ऊँचा स्थान है, व्यक्ति का भी उतना ऊँचा स्थान ग्रपने-ग्राप बन जाता Sl 
ऊँचे खानदान का व्यक्ति अपने खानदान की वजह से ऊँचा माना जाता है। 
शहर में कम तथा गाँव में जन्म प्रधान होता हैं। शहर का आदमी परिवार से 
उखड़ सकता है, गाँव के आदमी की नस-नस परिवार में झोत-प्रोत होती है। 
गाँव में किसी व्यक्ति का परिचय देना हो तो कहा जाता है--भ्रमुक परिवार 
का लड़का'। शहर में तो हो सकता है कि परिवार का एक लड़का कांग्रेसी हो, 
दुसरा जन-संघी और तीसरा कम्यूनिस्ट, परन्तु गाँव में ऐसा नहीं हो सकता। 
वहाँ तो परिवार का एक मत होता है, कभी-कभी तो परिवार क्या, सारे गाँव का 
ही एक मत होता है। जिघर गाँव वोट देता है उधर ही व्यक्ति भी वोट देता है। 

(घ) संयुक्त-परिवार-प्रथा--ग्रामीण-जीवन परिवार-प्रधान होने के कारण 
'संयुक्‍त-परिवार-प्रथा' के लिए ज़्यादा उपयुक्त है । गाँवों में परिवार के सव 
लोग साथ-साथ रहते हैं। एक चूल्हे पर उनका खाना बनता है, ग्रगर परिवार का 
कोई सदस्य नहीं भी कमाता तो उसे घर से निकाल नहीं दिया जाता। एक तरह 
से “सं दूक्त-परिवार-प्रथा' प्राचीन समय की सुरक्षा-पद्धति (Security System) 
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का एक रूप हैं। सम्पत्ति परिवार के किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, सारे परिवार 
की साझी समझी जाती है। परिवार में किसी लड़के-लड़की की शादी होती हे, 
तो उसका खर्च किसी एक पर न पड़ कर सारे परिवार पर पड़ता Sl झाज का 
शहरों का युग व्यक्तिवाद का युग है, हर-एक अपने-अपने लिए है, परन्तु ग्रामीण- 
जीवन में यह स्वार्थ-वृत्ति दिखाई नहीं देती | 

(ङ) बिरादरी .या जाति-प्रथा का प्रभाव--गाँव का व्यक्ति क्योंकि 
परिवार के साथ बंघा हुआ होता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप धारण 
नहीं करता । वह A’ की भावना में न सोचकर ‘an’ की भावना में सोचता हैं । 
उसका धर्म-धंधा, उसके ्राचार-विचार--सब वातों का नियन्त्रण बिरादरी के 
दृष्टिकोण से होता है, वह स्वयं नहीं सोचता, बिरादरी उसके लिए सोचती हैं। 
विरादरी के निर्णय के सामने सिर झुकाना उसके लिए स्वयं-सिद्ध है। स्त्री-पुरुष के 
संबंध भी ग्रामीण-जीवन में बिरादरी के दृष्टिकोण से होते हैं । गाँव का वासी 
विरादरी-प्रघान जीवन व्यतीत करता हैं। 

(च) परंपरा, प्रथा तथा रूढि का प्रभाव--शहूर के व्यक्ति पर कातून का 
प्रभाव होता हैं, ग्रामीण व्यक्ति पर परंपरा का प्रभाव होता हैं, परंपरा के सामने 
वह कानून को तुच्छ समझता है। जो वात वाप-दादों के समय से चली AT रही 
है, जो पुरखाओं की परंपरा है, वह उसके लिए जीने-मरने का सवाल वन जाती 
है। ठीक भी हैं। ग्रामीण व्यक्ति, उसके जो-कुछ तज़दीक हैं, उससे अपने को 
अभिन्न समझने लगता है। परिवार, गाँव श्रौर इन दोनों की परंपरा--यही तो 
उसके निकटतम की वस्तुएं हैं, इसलिए अपने परिवार, अपने गाँव की परंपरा का 
टूट जाना, वह अपनी नाक कट जाने के समान समझता है। वह अपने विचारों 
का इतना पक्का होता हैं कि कोई उसे अपने विचारों की नींव से हिला नहीं सकता । 
गाँव-वासियों के विचार उसके विचार होते हैं, और जो उन विचारों का विरोध 
करता है सारा गाँव उसका दुश्मन हो जाता Fl परंपरा का दास होने कें कारण 
ग्राम-वासियों में सहिष्णुता अधिक होती हूँ । दुनिया में कितनी रोशनी क्यों न 
फैल जाय, गाँव में उस रोशनी का असर नहीं होता, होता भी हैतो धीरे-धीरे 
और ASA तौर पर। : 

(छ) पड़ौसीपन की भावना--गाँव वाले जानते हैं कि पड़ौसी किसे कहते 
हैं। शहर में रहने वाला ऐसे व्यक्तियों से घिरा होता है जिन्हें वह जानता ही नहीं 
होता। गाँव में ऐसी बात नहीं हो सकती। गाँव का हर आदमी हर-एक गाँव- 
वासी को जानता है। इससे किसी की कमज़ोरी दुसरे से छिपी नहीं रहती | इसका 


लाभ भी है। लोकापवाद के भय से लोग बुरे काम से बचे रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक - 


व्यक्ति का सारे गाँव से निकटतम संबंध होता हैं, इसलिए सुख-दुःख में सव एक- 
दुसरे का साथ देते हैं । इसके विपरीत शहर का कोई व्यक्ति इकला-पड़ा अपने 
दुःख में मर भी जाय, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता | गाँव में दुश्मनी होती है 


तो वह भी जबर्दस्त, पुश्तैनी चलती हैं दोस्ती होती हैं. तो उसका भी कोई ठिकाना _ 
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नहीं। गाँव में मनुष्य एक छोटे-से समूह का हिस्सा होता हैं. जिसमें सव सबको 
जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ आमने-सामने का, सीधा संबंध 
ही 'प्राथमिक-संबंध' कहलाता है। पड़ौसीपन का आधार यही “प्राथमिक-संवंघ' 
है। क्योंकि गाँव में प्रत्येक व्यक्ति का हर व्यवित से 'प्राथमिक-संबंध' होता है। 
इसलिए उच्च-कोटि के सव गुणों को प्रकट करने की हर-एक की इच्छा वनी रहती 
है, हरएक यह चाहता है कि वह ऐसा काम करे जिससे सारा गाँव उसकी तारीफ़ 
He | 

(ज) स्थायी-जीवन--हम पहले लिख आये हैं कि मनुष्य पहले फिरन्दर- 
जीवन व्यतीत करता था। फल-मूल, शिकार के जीवन में वह एक स्थान पर 
टिक कर बैठ नहीं सकता था। परन्तु कृषि-जीवन का प्रारंभ करते ही फिरन्दर- 
जीवन समाप्त हुआ, मनुष्य भ्रस्थायी से स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, भूमि 
के साथ टिक कर बैठ गया, खेती करने लगा । जव से मनुष्य ने इस प्रकार स्थायी- 
जीवन विताना शुरू किया तब से देर-तक एक साथ रहने के कारण सहवासी- 
समुदाय का सूत्रपात GAT इस सहवासीपन का एक परिणाम यह भी हुआ कि 
जहाँ निवास-स्थान जल्दी-जल्दी बदलने की संभावना हट गई, वहाँ धर्म, जाति, 
प्रथा, परंपरा, विचार, नियंत्रण आदि में भी स्थिरता का तत्व आने लगा क्योंकि 
स्थायीपन की भावना का प्रभाव एक क्षेत्र में ही न होकर चतुदिक हुआ । यही कारण 
है कि राज के ग्रामीण-जीवन तथा विचारों में सदियों से कोई अन्तर नहीं दिखाई 
देता, आज से १०० साल पहले ग्रामों में जैसा जीवन था, जैसे उस समय कें 
विचार थे, आज तक वें वैसे म्रक्षुण्ण चले ग्रा रहे हैं। स्थायित्व ग्रामीण-जीवन 
की ग्रात्मा Sl 


(a) इषि की प्रघानता--भारतीय ग्रामौण-जीवन की प्रमुख विशेषता 
यहाँ के ग्रामीण-जीवन का कृषि-प्रधान होना है। क्योंकि यहाँ की जन-संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ रही है और यहाँ की अधिक जन-संख्या ग्रामों में रहती हैं, इसलिए 
उद्योगीकरण के वावजूद WAT की जन-संख्या बढ़ती जा रही है, और ग्रामों की 
जनसंख्या बढ़ते जाने के परिणामस्वरूप देश में कृषि-प्रधान समुदाय में बंढ़ती 
होती जाती है। अन्य देशों में उद्योगीकरण के कारण कृषि-प्रधान जनता कम 
होती जाती है, परन्तु भारत में उद्योगीकरण के परिणामस्वरूप इषि-प्रधान 
जनता की संख्या में कमी नहीं AT रही | 


(जा) जिजमानी-प्रथा--भारत के ग्रामां में एक विशेष प्रथा पायी 
जाती हैं जिसे जिजमानी-प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार ग्राम-वासियों 
को कुछ सेवाएँ ग्राम के कुछ लोग देते रहते हैं। ये सेवाएँ पुस्तैनी होती हैं, वाप- 
दादा के काल से चली याती हैं और आगे की वाप-दादा की पीढ़ी तक चलती 
चली जाती हैं। उदाहरणार्थ; नाई, धोवी, कहार, सोहार आदि के कार्य हैं। 
ये कार्य, ये सेवाएँ बंश-परंपरा से ये लोग अपने यजमानो को देते रहते हैं। जिसे 
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सेवा दी जाय वह 'यजमान' या गाँव की भाषा में 'जिजमान' कहलाता हैं। जिज- 
मान को यह चिन्ता नहीं करनी पड़ती कि ATT उसके घर पानी भरने धीवर आयेगा 
या नहीं आयेगा | धीवर को चिन्ता होती हैँ कि उसके जिजमान.के घर पानी 
भरना है, वह बीमार हो तो उसके घर का कोई दूसरा आदमी यह काम कर 
आयेगा। यही बात अन्य Barat के विपय में है। इन लोगों का काम व्याह-शादी 
तथा भ्रत्य धामिक उत्सवों के समय और महत्वपूर्ण हो जाता हैं। इन लोगों को 
वाकायदा वेतन नहीं मिलता, परन्तु समय-समय पर इन्हें यजमानों से गहू, कपड़ा, 
रसद आदि की निश्चित राशि दी जाती हैं। आज जहाँ प्रतिदिन नौकरों का 
झंझट बना रहता है, वहाँ जिजमानी-प्रथा में सेवा देने की चिता काम करनेवाले 
पर रहती थी, काम लेनेवाले पर नहीं रहती थी। 

(ठ) श्रम-विभाग का न होना-ग्रामों में श्रम-विभाग का अभाव होता 
है। प्रत्येक व्यकित सब काम थोड़ा-थोड़ा कर लेता हूँ। वह हल चलाता हैं, 
हल के टूट जाने पर उसकी मरम्मत भी कर लेता है। स्त्रियाँ चरखा कातती हैं, 
परन्तु खेती में भी हाथ der देती हैं। शहरों में एक व्यक्ति एक ही काम में 
माहिर होता है, गाँवों में हर-एक व्यक्ति हर काम को थोड़ा-थोड़ा अवश्य 
जानता है। 

(ठ) सदाचारमय सादा जीवन--गाँव के जीवन की दो प्रमुख विशेषताएं 
हैं। पहली विशेषता हैँ 'सदाचारमय जीवन' तया दूसरी विशेषता हैं सादा 
जीवन'। गाँव में लोग सव एक-दूसरे को जानते हैं इसलिए प्रत्येक को अपनी 
प्रतिष्ठा की चिता बनी रहती Zl चोरी, व्यभिचार से वे डरते हैं, इसलिए डरते 
हैं क्योंकि सब एक-दूसरे को जानते हैं। कोई चोरी करेगा भी तो अपने गाँव में 
नहीं, व्यभिचारी होगा भी तो दूर कहीं। वे एक-दुसरे को धोखा नहीं देते, 
उनका जीवन कपटमय नहीं होता। दूसरी विशेषता है--सादा जीवन। गाँव के 
लोगों का जीवन कृपि पर आश्नित है। कृषि से इतनी आमदनी नहीं होती जिससे 
मनष्य WAST उड़ा सके। साधारण आय होने के कारण जीवन का स्तर साधारण 
रहता हैं, इसलिए गाँव के लोग दिखावट का, वनावट का, खर्चीला जीवन नहीं 
व्यतीत कर सकते, उनका जीवन सादा होता Sl इसके ्रतिरिक्त उनकी प्रवृत्ति 
भी सादे जीवन की होती है। अगर उनके पास पंसा ग्रा भी जाये तव भी तड़क- 
भड़क की तरफ़ उनकी रुचि नहीं होती। जो लोग बनाव-श्टंगार करके घूमते हूँ 
उन्हें गाँव कौ जनता घृणित समझती हैँ।* 

+ 1, Give chief characteristics of rural life in India. (1956) 
2. Discuss the main provisions of the village life in (डिश 
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३. भारतीय ग्रामीण-जीवन की समस्याएं" 
(Problems of Village Life in India) 


भारत के ग्रामीण जीवन की समस्याओं को मुख्य तौर पर चार भागों में 
वाँटा जा सकता है:-- 7 : 
(क) ग्रामीण-जीवन की आर्थिक-समस्याएँ; 
(ख) ग्रामीण-जीवन की सामाजिक-समस्याएँ; 
(ग) ग्रामीण-जीवन की स्वास्थ्य-संबंधी समस्याएं; 
(च) ग्रामीण-जीवन की शिक्षा-संबंबी समस्याएं | 


(क) ग्रामीण-जौवन at आथिक-समस्याएं 


अपने देश के ग्रामीण-जीवन की ग्राथिक-समस्याझओरों को हम मुख्य तौर पर 
तीन भागों में बाँट सकते हैं: . 
१. कृपि-समस्या; 
२. पशु-समस्या; 
३. ऋण-समस्या। 
[ कृषि-समस्या | 
'कृपि-समस्या' भारत के ग्रामीण-जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। दुसरे 
देशों का किसान खेती से कमाता हैं, वहाँ छोटे-छोटे किसानों के पास भी बंगले 
और मोटरें हैं, परन्तु भारत के किसान के पास टूटी-फूटी झोपड़ी, तन पर फटा 
हुआ कपड़ा और खाने को मक्का या वाजरे की रोटी हैं। इस निर्धनता की 
कया वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ के किसान की खेती उभरने नहीं पाती । 
उसकी खेती के न उभर सकने के कई कारण हैं जिनमें से मुख्य कारण निम्न हैं :-- 
` (1) प्राकृतिक कारण; 
(४) भूमि-संबंघी कारण ; 
(iii) पूंजी-संवंधी कारण; 
(iv) श्रम-संबंघी कारण; 
(४) संगठन-संबंघी कारण | 
(i) कृषि-समस्या के प्राकृतिक कारण (विनाशकारी जीव-जन्तु) --कृपि 
का दारमदार वारिश पर है, परन्तु बारिश कभी यहाँ अधिक हो जाती ह, कभी 
कम हो जाती है, कमी वेमौसमी हो जाती है, कभी होती ही नहीं । सदियों में 
पाला और le फसल का पीछा नहीं छोड़ते मौसम ने साथ दिया, तो Faz, 


+ 1, Briefly analyse the most distarbing problems of our 
villages. | (Rajasthan, 1958) 

2. Suggest positive measures that may be adopted in 
overcoming the eyils that are found in villages. (1951) 
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भारत में ग्रामीण-जीवन ३२१ 


हरिण, खरगोश, बन्दर, चूहे, टि्टी, कीड़े-मकौड़े परेशान कर देते हैं । वारिशं 
ज्यादा होने और पाले का तो कोई इलाज नहीं, परन्तु वारिश कम होने की 
समस्या का हल सरकार के पास Tl नहरों के खोदने और सिचाई की व्यवस्था 
से यह समस्या हल हो सकती है। प्रथम पंच-र्षीय, द्वितीय पंच-वर्पीय तथा तृतीय- 
पंच-वर्षीय योजनाश्रों में इस तरफ़ पर्याप्त ध्यान दिया गथा है। जीव-जन्तुओों 
को मारने के लिए तो किसान को वन्दूकों का लाइसेंस देना चाहिए, कीड़े-मकोड़े 
की समस्या को हल करेने के लिए कीट-विनाशक द्रव्य का उपयोग होना चाहिए 
जिनमें Sto Sto टी० मुख्य है। इसके लिए सरकार का कृषि-विभाग बहुत सहा- 
यता कर सकता है | 

(1) कृषि-समस्या के भूमि-संबंधी कारण (छितरे खेत, सिचाई की कमी, 
खाद का अभाव तथा Let बीज)--लेतों का छोटा और छिटका होना भी कृषि 
की उन्नति में रुकावट का काम करता है। भारत की उत्तराधिकार-प्रथा के 
अनुसार किसान की ज़मीन जब उसके पुत्रों में बँटती हे, तब उसके टुकड़े होकर 
हरएक का हिस्सा छोटा रह जाता है। किसान की ज़मीन भी सब एक जगह नहीं 
होती, कोई टुकड़ा यहाँ तो कोई वहाँ होता है, उसकी ज़मीन छोटी और छिटकी 
रहती Sl ज़मीन के टुकड़े न न हों और सारी एक जगह हो, तो खेती ज्यादा हो 
सकती Tl १६५१ की गणना के अनुसार इस देश में ३४.४ प्रतिशत किसान २ 
एकड़ से कम, २७.६ प्रतिशत किसान २ से ४ तथा ३८ प्रतिशत किसान ४ एकड़ 
से ज़्यादा ज़मीन जोतते थे। दो एकड़ से कम ज़मीन पर क्या-कुछ और कितना- 
कुछ हो सकता है? विनोवा भावे अपने भू-दान-ग्रान्दोलन में प्रयत्न कर रहे हैं 
कि उनके आन्दोलन में भूमि का वितरण प्रति किसान ५ एकड़ भूमि हो ताकि 
काइतकार उससे ATA आजीविका तो चला सके। खेतों के छिटके-पन को 
दूर करने के लिए भारत भर में 'चकवन्दी' (Consolidation of holdings) 
की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अनुसार इस देश में द्वितीय-योजना 
के अन्त तक ३ करोड़ एकड़ भूमि चकबन्दी के अन्तर्गत आ गई थी और तृतीय- 
योजना के अन्त तक और ३ करोइ एकड़ भूमि चकबन्दी में झा जायगी। 

सिचाई की समस्या भी कृषि के उन्नत होने में बड़ी भारी रुकावट हैं। 

किसान बादल को ग्रास में आकाश की तरफ़ मुँह उठाये पानी की बूँद के लिए 
चातक की तरह तरसता रहे, तो खेती क्या हो सकती हू । इसके लिए क्ृत्रिम- 
साधनों द्वारा सिंचाई को श्रपने बस में करने को आवश्यकता Fl AA, नल-कूपों 
तथा तालाबों की संख्या का बढ़ाना स्रावश्यक हैं। पंच-वर्षीय योजना में अनेक 
'नदी-घाटी-प्रायोजनाएँ' (River Valley Projects) सफलतापूर्वक चलाई 
गई हैं जिनसे भूमि की सिंचाई तथा बिजली दोनों प्राप्त होंगी। इनमें विहार 
तथा परिचिमी-बंगाल के लिए दामोदर-घाटी-योजचा, विहार तथा नेपाल के लिए 
कोसी-बाँघ-्योजना, उड़ीसा के लिए हीराकुंड-योजना, मध्य-भारत तथा राजः 
स्थान के लिए चम्बल-नदी-योजना, उत्तरप्रदेश के लिए रिहंद-बांघ-योजना, 
२१ 
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पंजाब के लिए भाखरा-नांगल-बाँध, हैदराबाद, आंध्र तथा मैसूर के fae TAT 
घाटी-योजना, महाराष्ट्र के लिए कोयना-योजना तथा गुजरात के लिए ताप्ती- 
चाटी-योजना मुख्य हैं। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सिचाई पर व्यय करने के लिए 
७२० करोड़ रु० रखा गया था जिसमें से ३४० करोड़ चालू-योजनाशों पर खच 
हुआ और क्योंकि वे योजनाएँ चल रही हैं इसलिए बाकी रकम उन पर आगे 
खर्च होगी। द्वितीय-योजना में जो नई सिंचाई की योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, उन 
के लिए ३८० करोड़ रु० रखा गया हैं जिसमें से १८२ करोड़ ढितीय-योजना-काल 
में और बाकी का उन्हीं योजनाओं को पूरा करने में अगले समय में व्यय होने का 
भ्रनुमान हैं। तृतीय-योजना में सिंचाई तथा वाढ़ रोकने के कार्थ-क्रमों पर व्यय 
करने के लिए ६६१ करोड़ रुपया रखा गया <I सिंचाई की इन योजनाओं के 
अतिरिक्त नल-कपों का भी भारी संख्या में निर्माण हो रहा हैँ। इन योजनाओं के 
बूरा हो जाने पर २०-३० प्रतिशत सिचाई की भूमि बढ़ जायगी। 

खाद की समस्या भी भारतीय किसान की एक बड़ी समस्या है। यह ठीक 
है कि भूमि की उपजाऊ-शक्ति खेती करने से दिनोंदिन कम होती जाती है, परन्तु 
यह भी ठीक हैं कि खाद देने से उसे बढ़ाया भी जा सकता है। १६५१ में भारत 
में २३ करोड़ पशु थे, और उनका ८० करोड़ टन गोवर प्रतिवर्ष उपलब्ध था, 
YA AAT | अगर इस सारे को खाद के काम में लिया जाता, तो कृषि को 
बहुत लाभ पहुँचता। होता यह हैं कि गोबर खाद के काम आने के स्थान में उपले 
बनाकर जला दिया जाता हैँ। किसान के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा भी 
नहीं। लकड़ी उसे मिलती नहीं, पत्थर का कोयला भी गाँव में नहीं पहुँचता। 
सरकार को ग्रामीण-व्यक्ति की लकड़ी-कोये की समस्या को हल करना होगा, 
तब वह गोबर का पुरा-पुरा फ़ायदा उठा सकेगा। पिछले दिनों से कम्पोस्ट-खाद 
` का बहुत प्रचार हो चला ZI गोवर-मूत्र-क्‌ड़-कर्कट-हरी-पत्ती सब मिला कर 
एक TS में डाल कर उसे मट्टी से पाट देते हैं, पाँच-छ: महीने के वाद यह APT खाद 
बन जाता हैं। कुछ सालों से प्रान्तीय-सरकारों ने म्यूनिसिपँलिटियों के लिए 
कम्पोस्ट-खाद का वनाना आवश्यक कर दिया है। गोबर, कम्पोस्ट आदि के 
अतिरिक्त मनुष्य की टट्टी-पेशाव की खाद भी बहुत उपयोगी है। खेतों में गड्ढे 
खोदकर ऐसी टट्टियाँ बनायी जा सकती हैं जिनको शौचालय के काम में लिया जाय, 
गौर खाद के काम भी लिया जा सके । इस स्थान को बदलते रहने से खेत के वहुत-से 
हिस्से को खाद मिल जाती है। महात्मा गांवी ने सेवाग्राम में इस प्रकार का 
प्रबन्ध किया हुआ था। यह प्रबन्ध श्राश्रमों की ज़मीनों में आसानी से हो सकता 
है। ger की भी खाद बनती है। मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा बनाया 
जाता है। इसके लिए उत्तर-प्रदेश में कई कारखाने भी खुले हैं। रासायनिक- 
खाद की उपयोगिता भी ग्रब दिनोंदिन किसान समझने लगे हैं। बिहार में सिंदरी 
नामक्‌ स्थान पर ३८ करोड़ की लागत से भारत-सरकार ने रासायनिक-खाद तैयार 
करने का एक कारखाना खोला हुँ जिसमें प्रतिवर्ष लाखों टन पोटाशियम नाइदरेट, 
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पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट तथा भ्रमोनियम Teme तैयार होते हैं। 
फ़सलों के हेर-फेर से भी ज़मीन की पंदावार बढ़ती है। कुछ waa जमीन से 
पोषक-तत्त्व खींचती हैं, तो कुछ फ़सलें ऐसी भी होती हैं जो ज़मीन को पोपक-तत्त्व 
देती हैं। लुसरेन घास या सनी बो देने से वह ज़मीन के लिए खाद का काम कर 
देती Zl 

बीजों का अच्छा न होना भौ कृषि के सफल न होने का कारण है। भ्रच्छे 
बीज से खेती २०-३० प्रतिशत बढ़ सकती है। 'सामुदायिक-योजना' तथा 'राष्ट्रीय- 
विस्तार सेवा' में गाँव वालों को ग्रच्छे बीज देने की व्यवस्था की जा रही है। 

(iii) कृषि-समस्या के पूंजी-संबंधी कारण (किसान की निर्धनता तथा 
ऋणग्रस्तता)~-किसी चीज़ को बढ़ाना, उसे उन्नत करना--यह सब पूँजी पर 
निर्भर हैँ। किसान के पास पूँजी तो क्या होगी, पिछली gett का कर्ज़ा उसके 
सिर चढ़ा होता Zl वह कहाँ से अच्छा वीज लाये, कहाँ से खेती के नवीन उप- 
करणों को खरीदे, उसके लिए तो उसका घिसा हुआ Fetal हल और as वीज 
ही धन हैं, यही उसकी सम्पत्ति और पूंजी हैं। इनसे वह क्या-कुछ कर 
सकता Fl AKL से वह व्याज पर कर्ज लेता है, जो एक जन्म क्या, 
कुई जन्मों में भी नहीं उत्तर पाता। इस स्थिति को वदलने के लिए 'सहकारी- 
समितियों' (Co-operative societies) की आवश्यकता है। 'सहकारिता' 
का अर्थ है उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में प्रतियोगिता को निकाल कर जो उत्पा- 
दन करने वाले हैं वे परस्पर सहयोग से उत्पादन करें। जव इस प्रकार किसान 
या दुसरे उद्योग-धंधे वाले मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें ' सहकारी समिति- 
बैंक' से नीची दर पर aa मिल जाता हे। ऐसी हालत में उन्हें महाजन का 
मुंह नहीं देखना पड़ता। भारत में यह ग्रान्दोलन १५८४ से चल रहा TI उस 
समय यहाँ के किसानों की हालत देख कर सर विलियम getad ने भारत-सरकार 
को सहकारी-समितियों की स्थापना करने का मशविरा दिया था, परन्तु वह 
नहीं माना गया। अन्त में केन्द्रीय-सरकार ने १९०४ में सहकारी-ऋण-समित्ति- 
कानून' बनाया | तव से अब तक यह आन्दोलन बढ़ता जा रहा हुँ, भौर गाँव वालों 
को सुद की दर उतनी नहीं देनी पड़ रही जिर्तती वे साहूकारों को देते थे। 

, (iv) कृषि-्समस्या के श्रम-संबंघी कारण (कुटोरोद्योगों की आवश्य- 
कता)--भारत का किसान श्रम भी उतना नहीं कर सकता जितना श्रन्य देशों 
के किसान कर लेते हैं। इसका यह कारण नहीं कि उसमें श्रम करने को सामर्थ्यं 
ही नहीं है। श्रम वह कर सकता है, परन्तु श्रम करने के लिए जिस पौष्टिक: 
ओजन की ज़रूरत है वह उसे नहीं मिसता। भूखा आदमी कहाँ तक काम कर 
सकता है। इसके साथ ही गाँव की गन्दगी मौर चारों तरफ़ सड़ रहें जोहड़ों से 
वह मरेरिया-टाइफ़ायड का शिकार वना रहता Fl बीमारी से निबटता हैं, 
तो इतनी खुराक नहीं पाता जिससे उसका शरीर पनप सके। इन कारणों से भी 
भारत का किसान खेती में अधिक उन्नति नहीं कर सक रहा। पंच-वर्षीय-योजनाभ्रो 
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में स्वास्थ्य की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं, मलेरिया को मिटाने की 
योजनाएँ वन रही हैं। अगर इस प्रकार के रोगों पर नियन्त्रण पा लिया गया, तव 
भी किसान की कार्य-शक्ति बहुत बढ़ जायगी । 
oa’ पर विचार करते हुए हमें इस बात पर भी बिचार करना होगा कि 
भारत का किसान साल में कई महीने श्रम-हीन हो जाता हैं। साल भर तो 
खेती चलती नहीं। जिस समय खेती नहीं होती उस समय वह TAT करे? खेती 
करने वाला कृपक तो यह सोच सकता हैं किं इस बेकारी के समय को वह्‌ आराम 
में व्यंतीत करे क्योंकि जब खेती होगी तव उसके खाली बैठे रहने के हर्जाने को 
वह पुरा कर देगी, परन्तु जो भूमिहीन किसान हैं, जिनका काम खेतों में मज़दूरी 
करके जीवन-निर्वाह करना हैं, उनके लिए यह बड़ी भारी समस्या <I 
इस समस्या को हल करने के लिए गाँवों में ऐसे कुटीर-उद्योगों का जारी 
किया जाना आवस्यक है जिनसे वेकार आदमी की समस्या का हल हो सके। इधर 
कुछ समय से भारतीय-सरकार का ध्यान 'ग्रम्वर-चख' की तरफ़ गया हैं। 
यह चर्खा हाथ के TA से उन्नत प्रकार का ह। इससे एक आदमी १ रुपया २ AAT 
दिन में कमा सकता हैं। २८ जून १६५५ में प्लैनिंग-कमीशन ने श्री कर्वे की 
अध्यक्षता में 'विलेज एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज' नाम की एक कमेटी का निर्माण 
किया था। इस कमेटी ने अपनी भ्रक्तुवर १९५४ की रिपोर्ट में लिखा था कि 
द्वितीय-योजना के ग्मन्त तक हमें १,४०० से १,७०० मिलियन गज कपड़े को 
पहले से अविक ज़रूरत पड़ेगी। क्वे कमेटी का HEAT AT कि अगर यह अतिरिक्त 
कपड़ा मिलों से न वनवा कर किसी अन्य प्रकार से बनवाया जाय, तो लाखों 
व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता हैं। क्योंकि यह काम गाँवों में चलेगा 
इसलिए इससे गाँववालों की श्रम-समस्या हल होगी। इस संबंध में 'खादी तथा 
विलेज इण्डस्ट्रीज वोर्ड' का कहना है कि अगर २५ लाख matag दिये जाँय, 
तो गाँवों की बेकारी की समस्या का बहुत बड़ा हल हो सकता हैं। भारत सरकार 
ने 'गरम्वरःचे' के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठाई थी जिसने जून १६५६ की अपनी 
रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी कि १६५६ में ७% हज़ार अम्वर-चखें रौर 
५६-५७ में दो लाख चलें चलाये जाँय, और ज्यों-ज्यों यह स्कीम सफल होती जाय, 
त्यों-त्यों इसे आगे बढ़ाया जाय। 
भ्रम्वर-चर्खा एक कुटीर-उद्योग Cl इसी प्रकार WA अनेक कुटी र-उद्योग 
जारी किये जा सकते हैं। इन कुटीर-उद्योगों पर प्रथम-योजना में ३३.६ करोड़ 
TET गया था, द्ितीय-योजना में २०० करोड़ रंखा गया, तृतीय-योजना में २६४ 
करोड़ रु० रखा गया हैं। 5 
(४) कृषि-समस्या के संगठन-संबंधी कारण (सहकारी-कृषि तथा सेवा- 
सहकारिता की गावश्यकता)*--हमारा खेती करने का ढंग बहुत पुराना a 


* Discuss the role of co-operation in rural reconstruction in 
India. (1955, 1958) 
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दूसरे देशों में कृपि की उन्नति के उपायों को सोचा ही नहीं, किया जा रहा हैं। 
Sarè, इंग्लैण्ड श्रादि में खेती के लिए सहकारिता का उपयोग किया जा रहा 
है। इस प्रकार के संगठन से उनका उत्पादन बहुत वढ़ जाता है। हम छोटे-छोटे 
खेतों में हल जोतते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्थंशास्त्रियों का कथन 
है कि कृषि-संबंधी स्थायी उन्नति करने के लिए फ़ामों द्वारा खेती करना aga लाभ- 
प्रद है। फ़ार्म चार प्रकार के हो सकते हैं--पूँजीपतियों के फ़ार्म, सामूहिक फ़ा्म, 
सरकारी फ़ार्म तथा सहकारी HU | पूँजीपति के फ़ार्म में सारा प्रबन्ध एक व्यक्ति 
के हाथ में रहता है। वह पैसे वाला होता है, इसलिए बीज, खाद, ट्रैक्टर, सब पर 
पैसा खर्च कर सकता है, परन्तु उसकी पैदावार तो एक ही आदमी की जेव में जाती 
है, समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था में यह ठीक नहीं बैठता। दूसरे प्रकार के फार्म 
सामूहिक-फ़ार्म होते हैं। इन फ़ार्मों का संचालन कुछ व्यक्ति करते हैं जिन्हें सव 
मिलर चुनते हैं। किसान अपनी ज़मीन इन फ़ामों को दे देता हूँ, स्वयं उसी में 
मजदुरी करता है, मजदुरी के पेसे लेता हैं, और सारे नफ़े में से उसका हिस्सा 
भी उसे अलग मिल जाता है। किसान अपनी ज़मीन समूह को दे देने के वाद भ्रपना 
व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं जता सकता। ऐसे फ़ामं रूस में वड़ो सफलता से चल रहे 
हैं, परन्तु क्योंकि इस प्रकार के संगठन में व्यक्तिगत स्वामित्व छोड़ना पड़ता & 
इसलिए भारत में इसके चल निकलने की कम संभावना है। तीसरे प्रकार के 
फ़ार्में सरकारी-फ़ार्म होते हैं । उत्तर-प्रदेश में गंगा-खादर और नेनीताल की 
तराई में इसके परीक्षण हो रहें हैं। सरकारी ज़मीन पर बड़े-बड़े फ़ार्म होते हैं 
आर इनमें अच्छा बीज वनाने और उसे किसानों को बाँटने के परीक्षण होते हैं। 
` चौथा प्रकार कृषि-समितियाँ बनाकर सहकारी तौर पर, कृषि में स्थायी सुधार 
करने का हूँ। इटली, बल्गेरिया, फ़िलिस्तीन में ये परीक्षण चल रहे हैं। इस 
प्रकार के संगठन से कृषि में सौ फ़ी सदी तरक्की होती देखी गई है । 

इन सहकारी-समितियों के फिर चार प्रकार हैं--(क) सहकारी उन्नतिशील- 
खेती समितियाँ, (ख) सहकारी संयुकत-खेती समितियाँ, (ग) सहकारी किसान 
कृषि-समितियाँ, तथा (घ) सहकारी सामूहिक समितियाँ। सहकारी उन्नति- 
शील-खेती समिति' में किसान सब बातों में स्वतंत्र होता है, उसका भूमि पर 
स्वामित्व होता है, परन्तु वह Ber किसानों के साथ मिलकर एक समिति का सदस्य 
बन जाता है जिसका उद्देश्य बीज, खाद, ट्रैक्टर, सिंचाई तथा बिक्री की व्यवस्था 
करना हैं। अपने देश में जहाँ किसानों के पास काफ़ी ज़मीन है, वहाँ यह संगठन 
सफल हो सकता है। 'सहकारी संयुक्त-लेती समितियाँ' वहाँ सफल होंगी, जहाँ 
छोटे-छोटे खेत हैं । जब तक इन जोतों को मिलाकर बड़ा नहीं किया जाता, तब 
तक खेत के छोटा होने के कारण किसान को लाभ नहीं हो सकता | इस संगठन में 
इन छोटे-छोटे खेतों को इकट्ठा करके फ़ामे वना लिया जाता है और उसका 
प्रबन्ध प्रबन्धक-कमेटियों के हाथ में होता हैं। सहकारी-किसान कृषि-समिति' 
बह संगठन है जिसमें एक सहकारी-समितिं सरकार से भूमि प्राप्तं करती हैं और 
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उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके भूमिहीन किसानों को बाँट देती हैं। खेती की योजना, 


खाद, बीज, ट्रैक्टर का प्रबन्ध समिति करती है, भूमि की मालिक भी समिति होती 
है, परन्तु सारी उपज किसान की मानी जाती हैं। भूमिहीन Do 
देने के लिए यह व्यवस्था की गई Sl सहकारी सामूहिक-समिति' में खेती का 
सारा ढंग रूस के सामूहिक-फ़ार्मों की तरह का-सा चलता है। किसान भूमि का 
मालिक नहीं रहता, वह काम की मजदुरी लेता है और जिन किसानों ने मिलकर 

` कार्म बनाया है उनमें उनकी मज़दूरी के अतिरिक्त उपज का नफ़ा भी भ्नुपात से 
ate दिया जाता है! í 


सहकारी-समितियों द्वारा कृषि (Co-operative farming) के कार्य 
को चलाने से खाद्य-उत्पादन Haga उन्नति हो सकती है।' भ्रखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी ने हैदरावाद के अधिवेशन में एक उप-समिति नियुक्त की थी और 
उसे निर्देश दिया था कि बह कृषि-समस्या से संबंधित भूमि-सुधार के प्रश्‍न पर विचार 
करे। इस उप-्समिति के अध्यक्ष श्री घेबर भाई थे। इस 'कृषि-उत्पादन 
उप-समिति' की रिपोर्ट के ग्राधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने ६४वें 
अधिवेशन में जो ग्रभयंकर नगर, नागपुर में हुआ, १० जनवरी १६५६ को निम्न 
प्रस्ताव स्वीकृत किये जिनमें अपने देश में कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि का भावी 
ढाँचा सहकारी-समितियों के आधार पर ढालने की बात कही गई। वे प्रस्ताव 
थे :-- 

(१) ग्राम संगठन को ग्राम पंचायतों भौर ग्राम सहकारी समितियों पर 
आधारित होना चाहिए और इन दोनों को जो काम सौंपे जाएँ उन्हें पुरा करने - 
के पर्याप्त अधिकार और साधन Veg दिए जाने चाहिएँ। कई ग्राम सहकारिता 
समितियाँ मिलकर अपना एक संघ बना सकती हैं। गाँव के सभी स्थायी निवासियों 
को, चाहे उनकी ATA जमीन हो या न हो, ग्राम सहकारिता समिति के सदस्य 
होने का अधिकार होना चाहिए और ग्राम सहकारिता समिति को चाहिए कि 
वह खेती के नए और बेहतर तरीकों और कृषि की उन्नत प्रजिधियों का इस्तेमाल 
करते हुए पशुपालन और मत्स्यपालन का विकास करके और साथ ही ग्रामो योगों 
को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों का कल्याण साधन करे। ऋण देने की व्यवस्था 
और दुसरे सेवा कार्य करते हुए उसे किसानों के कृषि उत्पादन के एक जगह इकट्ठा 
किए जाने का और उसकी विक्री का प्रबन्ध करना होगा भौर उसके लिए खलिहानों 
और गोदामों की सहुलियतों की व्यवस्था करनी होगी। गाँव के सभी विकास 
कार्यों का नेतृत्व पंचायतों ग्रौर सहकारिता समितियों दोनों को ही लेना होगा, 
और खास तौर पर खेती की फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के खयाल से सघन 
खेती को बढ़ावा देना होगा। 


(२) कृषि का भावी ढाँचा संयूक्त सहकारिता कृषि का होना चाहिए 
“जिसमें खेतों को संयुक्त खेती के लिए इकट्ठा कर लिया जायगा, हालाँकि खेतों 
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पर मिलकियत किसानों की रहेगी रौर अपने-श्रपने खेत के हिसाव से उन्हें मुनाफे 
में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा, जो खेतों पर खुद काम करने वाले हैं, उनकी 
अपनी जमीन हो या न हो, उन्हें उस संयुक्त खेती में अपने-अपने काम के मुताविक 
हिस्सा मिलेगा | 
संयुक्त खेती की शुरूआत से पूर्व, पहले कदम के रूप में, सारे देश में सेवा- 
सहकारी समितियों को संगठित कर देना चाहिए। यह काम तीन साल के अन्दर 
पुरा हो जाना चाहिए। पर इस दौरान भी, जहाँ मुमकिन हो आर जहाँ किसान 
ग्राम तौर पर तैयार हों, संयुक्त खेती शुरू कर दी जा सकती हैं। 
(४) भूमि सुधारों के वारे में भ्रनिरिचितता दुर करने और किसान को 
जिंदगी में पायदारी कायम करने की दृष्टि से, श्राज की और वाद की भी जोतों की 
ग्रधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए और इसके लिए और साथ ही 
मध्यवर्तियों का उन्मूलन करने के लिए सभी राज्यों द्वारा १९५९ के श्रन्त तंक 
कानून बनाने का काम पुरा कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलव यह नहीं हे 
कि आमदनी की कोई सीमा ata दी जायगी, क्योंकि उम्मीद यह की जाती हैँ कि 
सघन खेती और अतिरिक्त Ta की वजह से गाँवों की आमदनी में वृद्धि होगी । 
इस प्रकार की ्रतिरिक्त भूमि पर पंचायतों का भ्रधिकार होना चाहिए और 
उनका प्रबन्ध भूमिहीन खेतिहरों और छोटे किसानों की सहकारिता समितियों के 
हाथ में रहना चाहिए। 
(४) काइतकार को उचित मुनाफ़ा दिलाने की दृष्टि से हर फसल का, 
उसकी बुवाई के मौसम से काफ़ी पहले, अल्पतम मूल्य तथ कर देना चाहिए, और 
बकत-जरूरत के लिए उस पैदावार को सीधे ख़रीद लेने की व्यवस्था रहनी 
चाहिए । 
(५) खाद्यान्नों के थोक व्यापार को राज्य के हाथों में दे दिए जाने का 
स्वागत हैं और इस पर पूरा श्रमल होना चाहिए | 
(६) खेती के लायक जो जमीन खाली पड़ी हुई हूँ, उस पर और ऊसर 
जमीन पर खेती के लिए हर तरह की कोशिश की जानी चाहिए । इस तरह 
की ज़मीन का उपयोग करने की afte से उचित कदम उठाने के लिए केन्द्रीय 
सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। 

कांग्रेस को भरोसा है कि केन्द्रीय मौर राज्य सरकारे जल्द ही ऊपर बताए 
गए कदम उठाएँगी, और कांग्रेस संगठन भी, दुसरी संस्थाप्रों के सहयोग से, 
इन कदमों के लिए देश के लाखों-करोड़ों किसानों के अन्दर सामूहिक रूप से उत्साह 
पैदा करने भौर उनमें स्वतः आगे बढ़ने की और खुद पनी मदद करने की भावना 
जगाने में हर तरह मदद करेगा। 

नागपुर काँग्रेस में सहकारी खेती के सम्बन्ध में उक्त जो प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ उसने बड़ी हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने इसकी कड़ी ग्रालोचमा की। 
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दुर्भाग्य से कुछ लोग यह नारा लगा रहे हैं कि “किसानों की जमीन छीनी जा रही 
है।”. यद्धपि यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया हैँ किं किसान अपनी ज़मीन का मालिक 
पूर्ववत्‌ बना रहेगा, फिर भी असन्तोष तया भ्रम जारी है। अतएव यह्‌ आवश्यक 
है कि सब तथ्यों को ठीक-ठीक समझा जाए। 
झाज हमारे सामने विकट खाद्य-समस्या है। इसका कारण यही है कि 
हमारी खेती की व्यवस्था ठीक नहीं। किसानों के पास की ज़मीन के deara होते- 
होते इतने छोटे-छोटे हिस्से हो गए हैं कि वे कड़ी मेहनत के बाद भी अपना पेट नहीं 
भर सकते। दुसरी ओर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, 
लेकिन वे अच्छी प्रकार उसे कमा नहीं पाते, भौर शायद न कभी कोशिश करते हैं। 
वे सोचते हैं कि उनके लिए काफ़ी हो जाता है, फिर परिश्रम करने की क्या 
आवश्यकता है। इससे देश की वड़ी हानि होती है। झादचय होता है कि SAT 
प्रदेश के पश्चिमी उपजाऊ जिलों में भी जहाँ गन्ना और गेहूँ की बड़ी पैदावार होती 
है, जहाँ १,५०० मन प्रति एकड़ TAT AIT ५२ मन प्रति एकड़ गेहूँ निकल आत्ता 
है, ऐसे भी aga से किंसान.हैँ जिनके यहाँ केवल २०० मन प्रति एकड़ गन्ना और 
५-६ मन प्रति एकड़ गेहूँ पैदा होता है! इसका केवल यही कारण है कियातो 
वे अपनी ज़मीन को अच्छी प्रकार कमा नहीं पाते या फिर कमाना नहीं चाहते । 
यदि सहकारी खेती होगी तो ऐसी ज़मीन का सदुपयोग हो सकेगा | 
दुसरी बात जो किसानों को पनपने नहीं दे रही और बरावर उनको पीछे 
की मोर घकेलती जा रही है, वह है उनके आपसी झगड़े। उनकी वजह से 
उन्हें बरावर अदालत जाना पड़ता है। भ्रस्सी प्रतिशत गाँव के झगड़े तो ज़मीन 
के ही कारण होते हैं। यदि सहकारी खेती प्रारंभ हो जाए तो किसान झगड़ों से 
बच जाएंगे और अपने भ्रमूल्य समय को खेती में काम करने झौर पैदावार बढ़ाने 
में GA HUT सहकारी खेती होने पर उनकी इस प्रकार की संकुचित भावना 
कि मेरे खेत को पानी मिलना चाहिए, AS ही दुसरे का सूख जाए, दुसरे के खेत 
की मेंड़ तोड़ कर कुछ ATA में मिला लूँ, श्रादि समाप्त हो जायगी और जब यह्‌ 
भावना ही समाप्त हो जायगी तो आए-दित के झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे और 
गाँव में खुराहाली झा जाएगी । 
आज किसान ज़मीन के छोटे-छोटे हिस्से होने से परेशान SF किसी-किसी 
किसान के पास ज़मीन का बँटवारा होते-होते दो एकड़ से भी कम हिस्सा रह गया 
है। हल चलाने के लिए दो बैल तो भ्रवरय ही चाहिएँ। भ्रब यदि हम गहराई से 
सोचें तो क्या दो एकड़ ज़मीन दो बलों के चारे भर के लिए भी काफ़ी होती है? 
नहीं ! और नतीजा यह हो रहा है कि न बेलों को चारा पूरा मिल पा रहा है और 
न किसानों को रोटी। बच्चों को पढ़ाना-लिखाना श्रौर घी-दूघ का प्रबन्ध तो 
दूर रहा। 
सहकारी खेती के विरुद्ध एक दलील यह दी जाती है कि इससे लोगों 
में भ्रपनत्व की भावना समाप्त हो जाएगी और उसके परिणाम-स्वरूप पैदावार 
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घटेगी। कहा जाता है कि इसराईल को छोड़ कर सभी देशों में सहकारी खेती से 
पैदावार घटी है। ऐसी वात तो नहीं Fl लेकिन यदि यह वात मान भी लें 
तव भी यह केसे कहा जा सकता है कि भारत में भी वह विफल होगी। 

ऐसा सोचना कि सहकारी खेती भारत में सफल नहीं होगी, निराधार 
है। गाँव में आज भी ऐसे घर हैं जिनमें तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियों के 
लोग एक ही जगह रहते चले ग्रा रहे हैं। सव मिलकर काम करते हैं। कभी कम- 
ज्यादा काम करने की भावना उनके अन्दर नहीं आती। वे स्त्रथं प्रेरित होकर 
काम करते हैं और यह देखा गया है कि वे दूसरे लोगों से हर बात में कहीं अधिक 
समृद्ध हैं। 

दूसरे, प्रायः गाँव में देखा जाता है कि लोग अलग रहते हुए भी काम कें समय 
एक दूसरे की सहायता करते Fl बुआई, कटाई, गुड़ाई जैसे मौकों पर लोग 
मिलकर एक-दूसरे के खेतों में हाथ बेंटाते हैं। यह सहकारिता का रूप नहीं तो क्या 
है? गाँव में सहकारिता पहले से मौजूद है केवल प्रोत्साहन की आवश्यकता हैँ । 

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए यही लगता है कि गाँवों में सहकारी-कृषि 
Wa सफल होगी। 

सहकारी-कृषि का सिद्धान्त भारत के लिए कोई नई बात नहीं हैं। यहाँ 
'संयुक्त-परिवार-प्रथा' (Joint Family System) रही है। सव भाई 
मिलकर रहते रहे हैं और सब की कमाई साझी मानी जाती रही है। सहकारी- 
कृपि का विचार भी संयुकत-परिवार-प्रथा के आधारभूत सिद्धान्त को मान कर चला 
है। भेद इतना है कि संयुक्त-परिवार में रुधिर के संबंधी सहकारिता में बेंधते 
हैं, सहकारी-कृषि में एक गाँव के रहने वाले सहकारिता में iad gl यह बात 
ठीक ऐसे है जैसे किसी जॉयन्ट स्टाक कम्पनी के कई हिस्सेदार होते हैं और सव 
मिलकर कम्पनी के मालिक कहलाते हैं। ठीक इसी तरह यह खेत्त मेरा---वह 
खेत तेरा--इस विचार के स्थान में सहकारी-कृषि में सारी खेती हम सब की 
साझी' का विचार काम कर रहा है। अगर सहकारी-कृषि का विचार सफल हो 
गया, तो सहकारी-कारखानों के विचार का उत्पन्न हो जाना भी कोई अस्वाभाविक 
बात न रहेगी। प्रत्येक उद्योग में भ्राज भी कई हिस्सेदार होते हैं हिस्सेदारी की 
यह भावना वढ़ते-बढ़तें यहाँ तक बढ़ सकती है कि कारखानों में काम करने वालों 
को भी सहकारिता के सिद्धान्त के श्रगुसार कारखानों में थोड़ा-थोड़ा हिस्सेदार मान 
लिया जाय। झज का युग सहकारिता का युग है और यह भावना जीवन के हर 
क्षत्र में फैलती जा रही El 

'सहकारी-कृषि' (Co-operative farming) को एकदम चलाना 
कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसमें एक गाँव या दो-तीन गाँवों के सव किसानों 
को अपने खेत दूसरों के साथ सहकारिता में देकर सव के साथ खेती करनी होगी । 
उन्हे ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि उनका अपने खेतों पर पृथक्‌ स्वामित्व नहीं रहा। 
ऐसी-कुछ बात है तो नहीं, परन्पु ऐसी भावना का उठ खड़ा होना स्वाभाविक-सा 
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प्रतीत होता है। इसी विचार के कारण इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसी 
स्थिति में 'सहकारी-कृषि' को एकदम प्रारंभ करने के स्थान में सेत्रा-सहकारिता' 
(Service Co-operatives) को शुरूशुरू में जारी करने का विचार 
है। 'सेवा-सहकारिता” का क्या A है ? खेती के लिए किसान को ज़मीन 
की जरूरत तो होती हैं, साथ ही उसे अच्छे वीज, ठीक समय पर पानी, फपल पक 
जाने पर उसे मंडी में पहुँचाना आदि अनेक वातों की जरूरत पड़ती है। ये सब 
ard’ (9९7/०९5) हैं । शुरूशुरू में इन सब से सहकारिता की भावना 
को पैदा किया जायगा। तीन साल तक इसी दिशा में काम होगा, और जब 
किसान को यह अनुभव हो जायगा कि सहकारिता से काम करने से उसे लाभ हैं, 
तब वह भूमि के लिए भी सहकारिता के लिए तैयार हो जायगा । इस प्रर 
'सेवा-सहकारिता' (Service Co-operatives) सहकारी-कृषि! (Co- 
operative farming) की भावना को लाने में सहायक होगी। यह सव 
काम पंचायत की देख-रेख में होगा और क्योंकि पंचायत में लोकतंत्रीय-भावना 
काम कर रही होगी इसलिए सेवा-सहकारिता तथा सहकारी-कृषि--दोनों में 
किसी एक की न चलकर पंचायत की बात चलेगी । 

'सहकारी-कृषि (Co-operative farming) तथा 'सामूहिक-कृषि’ 
(Collective farming) में भेद है, और इस भेद को न समझ कर ही कई 
लोग 'सहकारी-कृपि' के विचार पर आपत्ति करते हैं। उनका कहना है कि 
'सहकारी-कृषि’ में सरकार का हस्तक्षेप होगा, यह किसान पर ज़बर्देस्ती जादी 
'जायगी। ऐसी बात नहीं हैं। सहकारी-कृषि' तथा 'सामूहिक-कृषि' में. तो 
Wa ही यह है कि 'सहकारी-कृषि' किसानों की अपनी मर्जी की वात हूँ, वें चाहे 
इसमें शामिल हों, चाहे न हों, परन्तु सामूहिक-कृषि' तो अपनी मर्जी की बात 
नहीं, उसमें तो सरकार हस्त-क्षेप करती है, जबरदस्ती सव को उसका सदस्य बनाती 
हैं। 'सहकारी-कृषि' का नियन्त्रण भ्रन्दर से होता है, सामूहिक-कृषि' का बाहर 
से; 'सहकारी-कृषि' में किसान उसके लाभ को देखकर उसमें सम्मिलित होते हैं, 
'सामूहिक-कृषि' में सरकार द्वारा हर-एक किसान को बाधित होकर उसमें शामिल 
होना पड़ता है। इसका यह मतलब भी नहीं कि जवं जो किसान सहकारी-कृषि' 
में शामिल होना चाहे, शामिल हो जाय, जव निकलना चाहे निकल जाय। कुछ 
नियम तो जन-तंत्र में भी पालने ही पड़ते हैं। इसका यह मतलब भी नहीं कि दूसरे 
सव किसान शामिल हो जायें, ओर कोई एक भ्रपनी अलग वंसी TTA | यह सब 
कुछ होते हुए भी 'सहकारी-कृषि' में 'सामूहिक-क्ृषि' की ate किसान को 
स्वतन्त्रता अधिक रहेगी और इससे खेती की उपज कई गुणा बढ़ेगी । 


[पशु-समस्या] 
aa तो किसान की 'कृषि-समस्या' ही एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके 
साथ मिलकर “पशु-समस्या' बेचारे की जिन्दगी को और मुश्किल कर देती है। 
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१६५१ की पशु-गणना के अनुसार इस देश में १५ करोड़ ५१ लाख गाय-वैल 


और ४ करोड़ ३३ लाख भैंसें हैं। दो मनुष्यों के पीछे एक गाय-बैल-भेंस पड़ते हैं. 


परन्तु यहाँ के जानवर इतने कमज़ोर हैं कि उनसे खेती कर सकना एक समस्या Zl 
पहले कभी यहाँ गायें अच्छा दूध देती होंगी, wa तो सेर-डेढ़ सेर दू देती हैं। इन 
गायों के मुकाविले में इंग्लेण्ड की गाय नौ गुणा दूध देती है। हालैण्ड में १०० 
एकड़ ज़मीन के पीछे ३८ गाय-बैल हैं, मित्र में २५, चीन में १५, परन्तु हमारे 
देश में १०० एकड़ ज़मीन के पीछे ६७ गाय-वैल Sl इतने जानवरों को किसान 
कैसे खिलाये ? पशु-समस्या के तीन रूप हैं--चारा, पशुओं के रोग तथा 
नस्ल | 

(1) चारा--जव तक गाय-मैसें दूब देती हैं तब तक जेसे-तैसे उनके खाने 
का प्रबन्ध हो भी जाता है, परन्तु जव वे सूख जाती हैं तब तो महा-संकट उपस्थित 
हो जाता है। १६५१ की पशु-गणना के अनुसार हमारे यहाँ २८ लाख गायें सूखी 
थीं | इन सब का प्रवन्ध करने के लिए चारे को बढ़ाना होगा, गोचर-भूमि की 
व्यवस्था करनी होगी, चरने के लिए वनों का प्रबन्ध करना होगा। प्रायः देखा 
जाता हैं कि बरसात के दिनों में जब घास बहुत होती है तब जानवर उसमें खुले 
छोड़ दिये जाते हैं, जो आधा चरते हैं, भ्राधा खराव करते हैं। इसको काट कर 
खिलाने से वही घास दुगुने समय तक चल सकती है और वची हुई चरी या पुआल 
को संभाल कर रखा जा सकता Fl चरी के भी कई प्रकार हैं, घास भी कई 
तरह की हैं। ऑस्ट्रेलियन चरी साल में कई वार बोई और काटी जा सकती है, 
चीन का लुसरेन घास, मिस्र का वर्सीम घास ऐसे घास हैं जिन्हें जितना काटते STAT, 
उतना वे बढ़ते हैं और पशुओं की चारे की समस्या को हल कर सकते हैँ । 

(ii) रोग--चारे के अतिरिक्त पशुओं की दूसरी समस्या पशुओं के रोग 
हैं। इन रोगों में पशु-प्लेग (रिडरपेस्ट) तथा खुर-मुँह (फुट एण्ड मौथ डिज़ीज़) 
ऐसे रोग हैं जो हर साल ग्रच्छी-अच्छी गायों और भैंसों को सफ़ाचट कर देते 
हुँ। पशु-प्छेण में जानवर ठीक-से खा नहीं सकता, और खुर-मुँह में ठीक-से 
पैर नहीं रख सकता। ये रोग फैलने वाले हैं और क्योंकि हम लोग रोगी जानवर को 
झलग-से नहीं रखते, सव के साथ उसे चरने भेजते हैं, इसलिए एक को बीमारी 
लगी, तो सव में फेल जाती Sl टीका लगवा कर इन रोगों को रोका जा सकता 
है, पोटासियम परमैंगनेट से खुर घोकर EAE बीमारी को ठीक किया जा 
सकता | 

(iii) नस्ल--पशुझों के संबंध में किसान की तीसरी समस्या उनकी नस्ल 
की हैं। अपने देश में साँड छोड़ने की प्रथा Sl घर्म के नाम पर सस्ते और घटिया 
बछड़े साँड बनने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। इनकी सन्तान भी घटिया होती है, 
गाय हो तो कम दुघ देती है। अच्छे ats से भ्रच्छी नस्ल बनती है। ऐसे साँडों 
की बछड़ियाँ भी गाय बनकर अच्छा दूध देती हैं। उत्तर-प्रदेश में मथुरा के माधुरी- 
कुंड में अच्छे साँड तैयार किये जाते R | भारत को प्रतिवर्ष दो लाख उत्तम साँड 
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चाहिए । इसके लिए नस्ल-सुधार केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें उत्तम साँड बनाये 
जायेंगे। कृत्रिम गर्माधान' (Artificial Insemination) से भी गाय-बल 
की उत्तम नस्ल पैदा करने के प्रयत्न हो रहे हैं। कृत्रिम-गर्भाधान द्वारा गाय-बल 
की नस्ल सुधारने, दुघ बढ़ाने, चारे की समस्या हल करने आदि के लिए १६५२ में 
सरकार ने ‘at विलेज़ स्कीम' (Key Village Scheme) को चालू किया जो 
कृत्रिम-गर्भाधान, दध को बढ़ाना, चारे की समस्या को हल करना श्रादि के केन्द्र E । 
[ऋण-समस्या] ee 

१६३० में ब्रिटिश-भारत के गाँवों पर ६०० करोड़ का कजे था। १६३६ 
में यह बढ़कर १,८०० करोड़ हो गया। गत महायुद्ध के वाद aa में कुछ कमी 
आयी, किसानों ने कुछ कमाया, परन्तु फिर भी यह सत्य है कि भारत का किसान 
अपने ही पुश्तैनी कर्ज से पीढ़ी-दर-पीढ़ी दवता चला आया है, यहाँ तक कि कर्जे का 
जीवन उसके लिए एक स्वाभाविक-सी वात हो गई है। इस Haat के कया 
कारण हूँ, इसका क्या रूप हैं, इससे किसान को मुक्त करने के लिए क्या-क्या 
किया जा सकता है--इसकी हम कुछ चर्चा करेगे :-- 

(i) पुश्तेनी क--गाँव का कास्तकार कज में पैदा होता है, कर्ज में 
जीवन व्यतीत करता है और अपने पुत्र-पौत्रों को कजं ही वसीयत में दे जाता हैं। 
साहकार कज देते समय सूद पहले से ही काट लेता Fl अगर कोई किसान किसी 
प्रकार की जायदाद नहीं भी छोड़ जाता, तो भी कर्जा तो ज़रूर ही छोड़ जाता 
है, और उसका पुत्र उसे श्रदा करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता है । 

(ii) सुदख्रोरी--महाजन का सूद भी साधारण नहीं होता, २० से १०० 
प्रतिशत तक वह ब्याज लेता हैँ और वही-खाते में ऐसी चालबाजी चलतां है कि 
किसान बेचारा देखता रह जाता है। किसान मूलधन पर तो झा ही नहीं पाता, 
वह सूद चुकाने में ही लगा रहता है। 

(iii) तकावी--किसान महाजन के चंगुल में न फंसे इस प्ररन॑ पर सरकार 
का ध्यान देर से इधर जा चुका हैं। किसान को दो तरह का कर्ज लेना पड़ता है-- 


'दीर्घ-कालीन' तथा 'स्वल्प-कालीन'। दीर्घ-कालीन' ऋण इसलिए लेना पड़ता . 


हें जिससे वह अपनी ज़मीन की उन्नति कर सके, 'स्वल्प-कालीन' ऋण बीज 
आदि के सिए लेना पड़ता है जिसे वह फ़सलं तैयार होने के बाद ही उतार देता है। 
किसान को इस प्रकार के ऋण देने के लिए १८८० में 'फ़ैमिन कमीशन' ने सिफ़ारिश 
की थी। उस सिफ़ारिश के अनुसार १८८३ में 'दीर्घ-कालीन' ऋण देने के लिए 
लिण्ड इम्प्रवमेंट लोन्स एक्ट' तथा १८८४ में अल्प-कालीन कजं देने के लिए 


'एग्रीकलचरिस्ट लोन्स एक्ट' स्वीकृत हुए। इनमें स्वल्प-कालीन कर्ज को किसान . 


जल्दी उतार देता है, परन्तु दीघं-कालीन को उतारने के लिए २० साल का अर्सा 
रखा गया Fl असल में किसान को दीर्घ-कालीन ऋण की ही अधिक झावद्यकत्ता 
रहती है। इसे 'तक्रावी' कहते हैं। कभी-कभी किसान कज लेकर उसे उस काम 
में नहीं लगाता था जिस काम के लिए कजं लिया गथा है। यह बात देखकर कई 
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राज्य-सरकारों ने रुपया देने के स्थान में सामान देना शुरू किया । जो-कुछ भी 
हो, इन दोनों प्रकार के सरकारी कज़ाँ से किसान को काफ़ी राहत मिली, परन्तु ये 
दोनों कें तो किन्हीं ख़ास उद्देश्यों के लिए दिये जाते हैं। किसान को तो और 
कामों के लिए भी कर्ज़ की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त इन कजा के लिए 
किसान को पटवारी, कानूनगो ग्रादि की जो खुशामद करनी पड़ती थी, उनको भेंट: 
पूजा चढ़ानी पड़ती थी--इन सव कारणों से किसान महाजन के साथ फिर भी 
चिपटा ही रहा और सरकार से कर्ज छेने के साथ महाजन से भी कर्ज लेता ही रहा। 
लेकिन महाजन तो अपनी शर्तों पर ऋण देता था। वह किसान की ज़मीन 
गिरवी रखा रेता था और कर्ज ग्रदा न कर सकने की हालत में जमीन ले रेता 
था। इस प्रथा को रोकने के लिए पंजाब में १६०० में 'पंजाव लॅण्ड एलिनेशन 
एक्ट' बना जिसके ग्रनुसार खेती न करने वाला महाजन ज़मीन नहीं ले सकता था। 
अन्य प्रान्तों में भी ऐसे ही कानून बनाये गए जिनसे भी किसान को कुछ राहत मिली। 
(iv) सहकारिता*--जैसा हमने ऊपर कहा सरकार की तरफ़ से दीघे- 
कालीन तथा स्वल्प-कालीन ऋण देने के जो दो कानून बने थे, वे विशेष उद्देश्यों के 
लिए ऋण देने के लिए वने थे, इसलिए किसान इनके वावजूद महाजन से ऋण लेता 
रहा और उसके चंगुल में फंसता रहा | इस AACA को देख कर १६०४ में सरकार 
की तरफ़ से को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ wae’ पास हुआ जिसके अनुसार 
'सहकारी-समितियों' का काम शुरू FAT! Wy 'सहकारी-समितियों' को 
रुपये-पैसे at मदद कहाँ से मिले? इस उद्देय से १९१२ में को-ऑपरेटिव 
सोसाइटीज़ एक्ट' पास हुआ जिसके आधीन 'केन्द्रीय-सहकारी ay (Central 
Co-operative Bank) की स्थापना हुई। इस बैंक की' शाखाएं जगह- 
जगह खोली गईं और उनसे सहकारी-समितिथों को आथिक-सहायता दी TS | 
इन केन्द्रीय बैंकों के वाद प्रान्तीय सहकारी बैंक' (Provincial Co-operative 
Banks) खोले गए जिनका काम प्रान्त में 'सहकारिता' मेँ सहायता देना था। 
१६१५ में मैकेंगन-कमिटी ते सहकारिता' पर अपनी रिपोर्ट पेश की, १६१९ में 
“सहकारिता! केन्द्र से प्रान्तीय विषय हो गया, और इस बीच 'सहकारी-समितियों' 
का काफ़ी निर्माण हुआ। १६३७ में जब कांग्रेसी मन्त्री-मंडल आया, उसने इस 
दिशा में काफ़ी दिलचस्पी ली रौर “सहकारी-समितियों द्वारा किसानों को सहायता 
देने में बहुत-कुछ किया । 
किसान अपनी जमीन बंधक के तौर पर रखकर कर्ज छेता था। यह सोचा 
गया कि अगर ऐसे बैंक खोले जाँय जो किसान का ae अदा करके थोड़े कज 
पर उसे बैंक के पास बंधक के रूप में रख लें, तो शायद किसान की मुसीबत टल 
जायगी। यह सोचकर 'भूमि-वंधक-बैंक' (Land Mortgage Banks) खोले 
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गए। १६२० में पंजाब में और १६२६ में मद्रास में इस तरह के बैंकों की स्थापना 
हुई । परन्तु साहूकार को पूरा रुपया अदा करना भी इन बैंकों की शक्ति से 
वाहर था। इस उद्देश्य सें समझौता-बोर्ड (Debt Conciliation Boards) 
बनाये गए जिनमें अवैतनिक-सदस्य होते थे और वे साहूकारों से मिलकर पहले 
कर्ज की रकम कम कराते थे, और बाद को लैण्ड मौटंगेज़ वैंक' से कर्ज चुकता 
कराकर किसान को राहत दिलाते थे। ये सब काम 'सहकारिता' के नाम से 
होते रहे भौर हो रहे हैं। 

(४) साहुकारा कानून--परन्तु यह सव-कुछ करने के वावजूद भी किसान 
साहुकार के पंजे से नहीं छूटता, इसलिए कुछ ऐसे कानून भी बनाये गए हैं जिनसे 
साहुकार के लिए यह धंधा ही आकर्षक न रहे, भर वह अपने-आप किसान के खून 
चूसने के घंघे को छोड़ दे। १८७५ में बम्बई प्रान्त में किसानों-ने साहुकारों के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया और पूना जिले के ४% तथा भ्रहमदनगर के २२ गाँवों के 
किसानों ने साहुकारों से दस्तावेज छीन कर जला दिये। इस स्थिति पर बिचार 
करने के लिए सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसकी सिफ़ारिशों पर १५७६ 
में एक “डेक्कन एग्रीकलचरिस्ट्स रिलीफ़ एक्ट' पास हुआ। इसके अनुसार 
अदालतों को हुक्म दिया गया कि किसानों के खिलाफ़ जो मुंकदमे हों, उनमें पुराने 
कागजात तलब किये जायें, और उनके अनुसार देखा जाथ कि असल में किसान ने 
कितना देना है, कितना दिया है, और सूद की नावाजिब दर कम कर दी जाय। 
इस कानून में यह कहा गथा कि किसान की ज़मीन बेची नहीं जा सकेगी अगर उसने 
साफ़ तौर पर रहन ही नहीं कर दी होगी। श्रगर धोखे में किसान ने ज़मीन ag- 
कार को बेच भी दी होगी, तो भी वह उसे खास-खास हालतो में वापिस कर दी 
जायगी। १८८२ में इस कानून का संशोधन हुआ जिसके अनुसार किसान 
मियाद से पहले अगर कजं का रुपया वापस करना चाहता, तो कर सकता था। 
१५९२ और १९१२ में इन सुधारों की जाँच के लिए जो कमीशन बनाये गए 
उनका कहना था कि इन सुधारों से कुछ लाभ नहीं हुआ । साहूकारों ने इन सब 
कानूनों से वचने के लिए नये-नये तरीके निकाल लिये थे। वे देते ६० रुपया 
थे, लिखवाते १०० रुपया थे। ज़मीन को रहन या बेची न दिखाकर अपने नाम 
लीज़ पर लिखवा लेते थे। वम्वई प्रान्त में ही इस प्रकार ज़मीनें किसानों से 
निकल कर साहुकारों के पास नहीं ग्रा रही थीं, शरन्य प्रान्तों का भी यही हाल AT | 
ज़मीनों के दाम बढ़ रहे थे इसलिए साहूकार कर्ज का रुपया लेने के स्थान में ज़मीन 
हड़पने मे जुटे Al इस बीमारी को दूर करने के लिए १६०० में पंजाब में, १६०३ 
में उत्तरप्रदेश में, १९१६ में मध्य प्रदेश में: लेण्ड एलिनेशन एक्ट्स' (Land 
Alienation Acts) पास हुए जिनके ग्रनुसार खेती न करने वालों के पास 
जमीनें रहन तो रखी जा सकती थीं, परन्तु कुछ सालों के बाद उन्हें किसानों 
को वापस कर देना ज़रूरी था। इसका परिणाम यहु हुआ कि साहुकारों ने 
Gat सौदे करने शुरू कर दिये, ज़मीन तो खुद छे लेते थे, परन्तु नाम किसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ ~ =F RR 


Digitized by Arya aie aj Fo जीन n Chennai and eGangotri 
भारत में गामीण ३३५ 


ऐसे का रहता था जो खेती करने वाला होता था। जितने कानून बने साहूकार ने 
उनसे बचने के लिए अपने तरीके निकाल लिये और किसान वहीं-का-बहीं रहा" 

किसान की बड़ी भारी दिक्कत यह भी थी कि वह हिसाब-किताब रखना 
नहीं जानता था। इसे दूर करने के लिए “रॉयल कमीशन ऑफ़ एग्रीकल्चर' ने 
सिफ़ारिश की कि हुर-एक साहुकार को बाधित किया जाय कि ag जिस किसान को 
कज दे, उसका पुरा-पुरा हिसाव रखे, और समय-समय पर किसान को लिख कर 
दे कि असल कितना है, भौर सूद कितना हैं। इसका भी कोई विशेष लाभ न हुआ 
क्योंकि किसान ने ही भ्रपने हित की सुरक्षा के लिए कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
fears | 

हम पहले ही देख आये हैं कि Sana एग्रीकलचरिस्ट्स रिलीफ एक्ट' 
तथा ‘ave एलिनेशन एक्ट्स' से वचने के लिए साहूकारों ने नथे-नये तरीके 
. निकाल लिये थे । इसलिए १६१८ में “सूदखोरी-कर्ज-कातून' (Usurious 
Loans Act) पास हुआ जिसके अनुसार ज्यादा सूद नहीं लिया जा सकता था, 
ग्रौर अदालत साहूकार का पिछला सारा हिसाव तलव कर सकती थी। परन्तु 
ग्रगर किसान खुद सूद देता चला जाय, तो कोई इलाज नहीं था, इसलिए कई तरह 
के कानून बनाये गए, साहूकारों का लाइसेंस छना, सूद की मात्रा का निश्चित करना 
आदि सब-कुछ हुआ, परन्तु अपने देश का किसान कर्ज के वोझ से मुक्त नहीं हु । 

(vi) ऋण से सवथा मुक्ति--किसानों के ऋण की समस्या को हल करने 
के लिए सरकार की तरफ़ से उसे सहकारिता के द्वारा सहायता देने तथा साहूकार 
पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयत्न किसान को ऋण-मुक्त नहीं कर सके । यह भी वात 
ठीक है कि जबतक किसान की स्थिति ठीक नहीं होती, तबतक इषि-प्रधान इस 
देश का भाग्य भी ऊपर नहीं उठ सकता। इस विषम-समस्या का एकमात्र हल 
यही है कि जैसे सरकार ने साहस करके जमीदारों को हटा दिया है, aa एक बार 
साहस करके किसानों को सव कज से मुवत घोषित कर दिया जाय--कोई किसी का 
छेना-देना नहीं, पिछला सारा कर्जा बेबाक। जैसे ज़मींदारों को बाँड दिये गए हैं, 
वैसे साहुकारों के हाथों में बाँड पकड़ा दिये जाय और इस झंझट को सदा के लिए 
समाप्त कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो जैसे पहले कातून बनते 
रहे हैं, और. उन कानूनों से बचने के उपाय निकलते रहे हैं, वेसा ही भागे भी 
होता रहेगा | 
(ख) ग्रामीण-जीवन को सामाजिक-समस्याएं 

भारत के ग्रामीण-जीवन की श्राथिक-समस्याओं का हमने कुछ विस्तार से 
वर्णन किया क्योंकि मुख्य तौर पर उनकी समस्या आशिक ही होती हैं, किन्तु 
इसका यह मतलब नहीं कि उनकी और कोई समस्या नहीं होती। किसानों को 
सामाजिक-समस्याओं में दो बड़ी प्रबल हैं--एक हैं ग्रामों में ्त्री-रिक्षा का अत्यन्त 
अभाव और दूसरी है बिरादरी का जबदेस्त प्रभाव | ; 
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३३६ संमाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


(1) ग्रामीणस्त्री--गाँव की स्त्री पढ़ी-लिखी नहीं होती । इसका यह 
मतलब नहीं हैँ कि शहर की अपनी बहिन के मुकाविले में वह्‌ किसी तरह भी नीचे 
दजे की होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वह शहर की वहिंन से बहुत बढ़ी होती 
है। घर का काम-काज तो वह करती ही है, साथ ही अपने पति के साथ खंत में 
भी वह उसका हाथ पुरी तरह बँटाती है। वह घर में ही सज-धज, कर ASAT 
नहीं जानती, अपने पति के साथ उसके ्राथिक तथा सामाजिक जीवन में पूरा 
हिस्सा लेती gl पढ़ने की उसे फुसंत ही नहीं होती, नवीन-विचारों से वह दूर _ 
रहती है, और यही कारण है कि रूढ़ियों, प्रथाग्नों तथा परंपराश्रों के साथ वह . 
चिपटी रहती है, बिरादरी का भूत हर समय उसके ऊपर सवार रहता है।. किसान 
को सामाजिक-क्षेत्र में स्वतंत्र विचार न करने देने में उसकी स्त्री का बहुत बड़ा 
हाथ रहता ZI 

(ii) बिरादरी--गाँब का किसान बिरादरी की रस्सियों में वड़ा कसकर 
जकड़ा होता Fl सरकार की तरफ़ से कोई भी कानून FAL न वन जाय, जात- 
बिरादरी का कानून ही उसके लिए असली कातून है। -बिरादरी के पास अपनी 
आज्ञा मनवाने का रास्ता जाति-बहिष्कार का है। जो व्यक्ति बिरादरी से उल्टा 
चलता हैं, उसका हुक्का-पानी वन्द कर दिया जाता है। बिरादरी में भी पंच होते 
हैं। अगर किसी को बिरादरी के किसी फैसले के खिलाफ़ अपील करनी हो, तो 
वह पंचों के सामने अपना मामला रख सकता है। पंचों का फैसला हर-एक को 
सिर-माथे पर रखना होता है। ग्रामीण-व्यवित के सामाजिक-जीवन में बिरादरी 
और Tat का बड़ा महत्त्व R l 

(ग) ग्रामीण-जीवन की स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएं ' 

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ग्राम-वासियों की समस्य़ा्रों को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है--गन्दगी की समस्या और स्वास्थ्य-सुबार की समस्था। गन्दगी 
की समस्या में (i) तालाबों की समस्या, (ii) कूड़े-कर्कट के ढेर के लिए खाद के 
गढ़े बताना, (iii) गन्दी नालियाँ बनाना, (iv) कूश्रों की सफ़ाई तथा (४) 
शौचालय वनाना--मह सव श्रा जाता है। स्वास्थ्य-सुधार में (i) हबादार 
मकान बनाना, (ii) पौण्टिक-भोजन का प्रबन्ध, (iil) काम करने के बाद 
पर्याप्त विश्राम, (iv) उपचारात्मक तथा निरोधात्मक चिकित्सा--यह सब झा 
जाता हैं। हम इन सब पर क्रमशः थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालेंगे :-- 

[reai का निवारण] 

(i) तालाबों की समस्या--गाँवों के वाहर एक जोहड ज़रूर वना होता 
हैं। इसमें aa लोटती हैं, भौरतें कपड़े धोती हैं, गाँव का पानी बह कर इसमें AT 
मिलता है, बालक इसमें तैरते हैं, अनेक स्थानों पर पानी भी इसी जोहड़ का 
पिया जाता है। गाँवों के मकान क्योंकि मट्टी के बने होते हैं, वह मट्टी इन्हीं जोहड़ों 
से ली जाती हैं, श्रौर प्रायः मकान बनाने के लिए मट्टी लेने से ही ये तालाब और 
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जोहड़ बनते हैं। ये बीमारी का घर होते हैं। इन्हीं में मच्छर पलते हैं। ग्राम- 
सुघार-योजना में इन जोहड़ों को पटवा कर उन पर खेल के मदान वनाना योजना का 
अंग होना चाहिए। गाँव के लोगों के लिए पीने के पाची की नल-कूपों से व्यवस्था 
होनी चाहिए। पंच-वर्षीय-योजना में समाज-करल्याण तथा भारत-सेवक-समाज 
के कार्यक्रम के ग्रन्तगेत इस प्रकार का काम कई जगह हुआ हैँ जिसमें Bra काम 
गाँव के लोगों ने श्रम-दान से और वाको का श्राधा व्यय सरकार ने दिया है। 

(ii) qwe की खाद--गाँव के वाहर क्‌ड़ा-ककंट फेंक देने से गन्दगी 
फैलती है । इसका इलाज यही है कि खेतों में गढ़े खोद दिये जाय जिनमें गोबर 
कूड़ा-कर्कट सब फेंक दिया जाय। इससे कम्पोस्ट खाद बन जाती है जिससे मक्खी- 
मच्छर भी नहीं होता और सव'कड़ा-कर्कट भी काम आ जाता हूँ। इस शिक्षा का 
गाँव में जगह-जगह प्रचार होना चाहिए। 

(iii) गन्दी-नालिया--हर-एक गाँव की सड़क एक अच्छी-खासी कीचड़ 
की नाली होती है। वर्तन माँजने, नहाने और कपड़े धोने का सारा'पानी सड़क 
में वह निकलता है.। एक घर का पानी हो तो कोई वात नहीं, परन्तु हर घर का 
पानी इस प्रकार सड़क में आ पड़ने से रास्ता चलना कठिन हो जाता Sl इसका 
सबसे अच्छा इलाज़ सोकेज-पिट बनाना है। एक वार पानी सोकने का गढ़ां वना 
'लिया, at Hedi इस गन्दगी से छुटकारा मिल जाता हे, इसके बिना गन्दी नालियों 
के पानी के सड़ने से गाँव में बीमारी Herat रहती है। 

(iv) कुएं--गाँव के कुएँ भी सारी गन्दगी अपने पेट में समेटते रहते हैं। 
वहीं. पर सव नहाते हैं, कपड़े घोते हैं, उसमें सव तरह की.गन्द और पत्ती गिरती 
रहती है, उसी का सब पानी पीते हैं। कओं के चारों तरफ़ ऐसा चौतरा बना 
देना चाहिए जिससे गन्दा पानी अन्दर लौट कर न जाने पाये.। Ae में समय- 
समय पर लाल दवाई डालते रहना चाहिए। इस बात का पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए कि कुएँ का पानी स्वच्छ रहे। . 

(४) शौचालय--गाँवों में लोग खेतों में शौच जाते हैं, बच्चे घरों के 
सामने सड़क में या आँगन में बेठ जाते हैं। टट्टी पर सक्खी बैठती है और फिर वह 
खाने पर आ बैठती है--इस प्रकार इन मक्खियों से गाँवों में बीमारियों का aa- 
पर-ताँता वेधा रहता है। खेत में खुले में टट्टी बैठना खेत कों भी किसी तरह का 
फ़ायदा नहीं पहुँचाता। खाद तो पकने पर वनता है, इस प्रकार कच्ची eet 
तो घर में और खेत में दोनों जगह रोग फंलाती है। गाँव वालों को समझाना 
चाहिए कि टट्टी फिर कर उस पर मट्टी डाल देना बीमारी की रोक-थाम के लिए 
आवश्यक है और इससे और किसी का नहीं उन्हीं का फ़ायदा G | 

ES [स्वास्थ्य का सुधार]... , 
(1) हवादार सकान--गाँव का मकान किसी तरतीब से नहीं बना होता । 
न उसमें रोशनदान होता हैं, न खिड़की। रसोई HT LAT सारे मकान में भरा 
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रहता है। खुली हवा में रहते हुए भी मकानों के कमरे काल-कोठरियाँ होती हैं, 
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३३८ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


अन्दर घुस जाओ तो अन्धेरा-ही-प्न्वेरा। ग्राम-सुधार योजना में इस प्रकार के 
झादर्श मकान बनाकर ग्रामवासियों के सम्मुख पेश करने चाहियें, जिन पर व्यय 
भी ज्यादा न गाये, और वे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त हों | ग्रामवासी 
मकान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा-मात्र समझता है, Weel स्वास्थ्य नहीं | इस 
दृष्टिकोण को बदलने की झावद्यकता E l 

है (i) पौष्टिक-भोजन--कोई समय था जब किसान डेढ़ सेर दूध एक सांस 
में पी जाता था, छाछ के कटोरे में दो छटांक मकलन की टिकिया गटक जाता था, 
वही किसान आज चाय का आदी हो गया हैं, उसके पास दूध रहा भी नहीं है। 
दिन-रात मेहनत करने वाले को, २,८०० से ३,००० कैलोरी की आवश्यकता है, 
और इघर किसान से प्रच्छा भोजन लेने वाले भारतीय को प्रो० धर के अनुसार 
केवल १८२८ और डा० आयकरायड के कथनानुसार केवल १७५० कलोरी मिल 
पाती हैं। भोजन को पुष्टिकारक बनाना होगा । 

(iii) विभाम--किसान मेहनत बहुत करता है, उसी मेहनत के अनुसार 
उसे विश्राम भी करना चाहिए। शरीर को बहुत ज्यादा थका देने से स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है। विश्राम करने से कार्य-शक्ति पहले से बढ़ जाती है। थका हुआ 
व्यक्ति काम करता ही चला जाय तो काम भी कम ही निकलता है। ATTA करके 
काम करने से काम ज्यादा होता है। जो किसान कभी विश्राम नहीं लेते उनकी 
जहाँ कार्य-शक्ति कम हो जाती हे, वहाँ वे शीघ्र ही इस दुनिया से चल भी पड़ते हैं। 

(iv) उपचार तथा रोग का निरोघ--ग्रपने यहां तरीका यह है कि रोग 
होने पर पहले हर-कोई उसका स्वयं इलाज करने लगता हैं, हर-कोई अपने को 
डाक्टर समझता है। गाँव में डाक्टर को तब बुलाते हैं, जब यह निश्‍चय हो 
जाय कि अब यह चला। यह ग़लत तरीका है। रोग होते ही उसका उपचार 
करना--यह बात हमारे ग्राम-निवासी भाइयों को सीखनी पड़ंगी। इस उप- 
चारात्मक-चिकित्सा के साथ-साथ उन्हें यह भी सीखना होगा कि रोग का इलाज 
करने की अपेक्षा रोग के कारणों को ही उत्पन्न न होने देना सबसे अच्छी चिकित्सा 
है। हम अपने चारों तरफ़ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे मौसमी 
बुखार, मियादी बुखार, तपेदिक, खांसी-जुकाम--सब घड़ाघड़ Hot और फिर 
कर्मों को रोने लगते हैं। गाँव के चारों तरफ़ जोहड़ों में पानी इकट्ठा न हो, 
ट्ट्टीपेशाव इधर-उधर कोई न फिरे, मच्छर पैदा न हों, मक्खियाँ tar न होने 
दी जांय--इन साधनों से रोग की अपने-आप रोक-थाम हो जाती है। 

(घ) ग्रामीण-जीवन at शिक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ* 
भारत का किसान अशिक्षित है, इसी कारण उसकी सब समस्याएँ उठ खड़ी 
हुई हैं। वह अशिक्षित है इसलिए साहुकार उसे कजे में पुर्त-दर-पुर्त दबाये रखता 


* “Lack of education is the main cause of all rural proble 
in India.” Discuss and suggest the pattern of education which vai 
consider suitable for a rural population. (1958) 
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हैं, वह श्रशिक्षित हैं इसलिए वह खेती के नवीनतम उपायों का प्रयोग नहीं 
करता, वह भ्रशिक्तित है इसलिए वह जगह-जगह रिश्वत देकर काम चलाना चाहता 
है, वह शिक्षित है इसलिए वह प्रथाओं-परंपराश्ों का दास बना हुआ है, वह 
अशिक्षित है इसलिए किसी नवीन सुधार को वह आसानी से ग्रहण नहीं करता। 
ग्रामीण-जीवन की शिक्षा-संवंघी समस्याश्रों को पाँच भागों में बाँटा जा 
सकता है--(7) बेसिक-शिक्षा, (ii) प्रौढ़-शिक्षा तथा सामाजिक-शिक्षा, 
(iii) ग्राम-मेले, (iv) ग्रामीण-फिल्मे तथा (४) वाचनालय-पुस्तकालथ। 

(i) बेसिक-शिक्षा--भारत ग्राम-प्रधान देश हैं। यहाँ शिक्षा किस प्रकार 
दी जाम यह एक बड़ी भारी समस्या है। अंग्रेजों ने तो अपने दफ्तर चलाने थे, 
इसलिए देश की अवस्था पर ध्यान दिये वगैर वाबू पैदा करने की शिक्षा की मशीन 
खड़ी कर दी। गाँवों के जो बच्चे इस शिक्षा के ढाँचे में पड़े उन्होंने खेती-बाड़ी 
करना ही छोड़ fear एसी शिक्षा अपने देश में कारगर नहीं हो सकती। गाँवों 
में तो ऐसी झिक्षा-प्रणाली की झ्रावरयकृता थी जिससे गाँव के वच्चे पढ़-लिख 
भी जाँय और अपनी खेती की समस्याश्रों को भी हल कर AH | इस वात को 
महात्मा गांधी ने खूब समझा था और एक नवीन शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया था 
जिसे वेसिक-झिक्षा कहते हैं। वैसे तो बेसिक शिक्षा-प्रणाली सिर्फ़ गाँवों के लिए 
नहीं है। यह एक विस्तृत दृष्टिकोण से ईजाद की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है 
कि किसी हस्त-कौशल को माध्यम बनाकर अन्य विषयों को उससे अनुबद्ध करके 
पढ़ाया जाय। शहर तथा गाँव दोनों के लिए यह उपयोगी है। परन्तु क्योंकि 
अपने देश में खेती बहुत अ्रधिक होती है इसलिए हस्त-कौशल में खेती को प्रवान 
स्थान देना स्वाभाविक हो जाता Fl ऐसा करने से ग्रामीण बच्चे अपने वंश- 
` परंपरा-गत खेती के घंघे से कट नहीं जाते। वे पढ़ते हैं भ्रौर साथ-साथ खेती करते 
हैं। उत्तरप्रदेश में तो गाँवों के स्कूलों के साथ कृषि के फ़ार्म लगा दिये गए हैं। 
प्रत्येके स्कूल के साथ एक 'विस्तार-शिक्षक' (Extension teacher) रखा गया 
है जो विद्यार्थियों से खेती कराता है, इस खेती की उपज से आमदती भी होती है 
झौर स्कूल का पुनः संगठन खेती को दृष्टि में रखकर किया जा रहा है। इस विषय 
में शिक्षा के प्रकरण में हम पहले बहुत-कुछ लिख आये हैं। 

(४) प्रौढ़-शिक्षा तथा सामाजिक-शिक्षा--भारत का किसान झपढ़ है, 
वह अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता। यह बात नहीं है कि उसके पास 
समय नहीं है। समय उसे काफ़ी मिलता है, परन्तु अंग्रेजों के समय देश का संचा- 
लन ही इस ढंग से हो रहा था जिसमें किसान के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं 
समझी जाती थी। इस समय उसे शिक्षित करने के लिए एक ही तरीका हैं, और 
वह है गाँवों में प्रोढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना। यह आन्दोलन गब अपने देश 
में चल पड़ा है। परन्तु प्रौढ़-शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। साक्षरता के साथ सामा- 
जिक-शिक्षा का भी उतना ही महत्त्व है। भ्राज प्रौढ़-शिक्षा का दृष्टिकोण बदलता 
जा रहा Sl पहले ग्रामीणों को साक्षर कर देना काफ़ी समझा जाता था, Aa यह 
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समझा जाने लगा है कि श्रक्षराभ्यास तो होना ही चाहिए, परन्तु ग्रामीण व्यक्ति 
को सामाजिक-समस्याओों का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रौढ़-शिक्षा तो व्यक्ति 
के अक्षराभ्यास सीख लेने पर समाप्त हो जाती है, परन्तु सामाजिक-शिक्षा at 
जीवन भर चलती रहती Zt हमें किसान का दृष्टिकोण वदलना Zl वह 
अपने पुराने विचारों की काल-कोठरी से आगे निकलना ही' नहीं चाहता। नये 
विचारों को देख-सुनकर'वह नाक-भं सिकोड़ने लगता है। प्रथा और परंपरा का 
वह दास है। उसने उन्नति करनी है, तो नई रोशनी के प्रकाश में उसे हर किसी 
बातत को देखना होगा। यह सब काम सामाजिक-शिक्षा करेगी | भारत सरकार 
ने प्रौढ़ तथा सामाजिक-शिक्षा के लिए श्रनेक पुस्तिकाएँ तैयार कराई हैं जो शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई हैं । इनसे गाँव के लोग बहुत-कुछ सीख सकते हैं | 

(iii) प्राम-मेले-गाँवों में मेले लगने की पुरानी प्रथा चली आ रही SI 
क्योंकि हर-एक गाँव हर चीज़ को पेदा नहीं कर सकता इसलिए कहीं किसी दिन 
झौर कहीं किसी दिन पैठ भरती हैं। यह आर्थिक दृष्टिकोण से किया गथा है। 
सांस्क्रतिक-दृष्टिकोण से भी गांवों में मेले लगते हैं। इन मेलों को अधिक सुसंगठित 
करने की आवश्यकता है। पैंठों के साथ मेलों को जोड़ देने से aiar तथा aiT- 
तक दृष्टि-कोणों का सम्मिश्रण हो जायगा और ग्रामवासियों को शिक्षा अपने- 
ara होने लगेगी। इन Hat में कबड्डी, कुश्ती, गतका आदि को प्रतियोगिता 
होनी चाहिए, बच्चों के साम्मुख्य होने चाहिए, प्रदशनियाँ होनी चाहिएँ। इनसे 
जहाँ ग्राम के विल्रे हुए जीवन में सामूहिकता की भावना उत्पन्न होगी, वहाँ ग्रामीण 
भाइयों के मनोरंजन के साथ-साथ उनकी शिक्षा भी होगी। पहले कभी यह सव- 
कुछ होता था; श्रव तो चौपाल में बैठ कर हुक्का गुड़गुड़ाने और एक-दूसरे की : 
चग़ली करने के सिवाय कुछ नहीं होता। यह श्रंवस्था बदलनी होगी 1' 

(iv): ग्रामीण-फिल्में-गाँववालों को लेक्चर सुनाकर इतना-कुछ नहीं 
बताया जा सकता जितना फ़िल्मों के ज़रिये उन्हें बताया जा सकता है रोगों के 
उत्पन्न होने के कारणों, रोगों के रोकने के उपायों आदि को फ़िल्मों में चित्रित करके 
उन्हें दिखाने से ग्रामीणों को अनेक बातों के संबंध में सहज जानकारी हो जाती él 
इन फ़िल्मों के साथ-साथ आजकल तो अनेक गाँवों में रेडियो-सेट भी लगा दिये गए 
| देहली; लखनऊ, आदि रेडियो-घरों में से देहाती कार्यक्रम चलता हैं। संगीत, 
नाटक, भ्रहसन, खेती के सम्बन्ध में जानकारी, जिन्सों के भाव--य्रह सब रेडियो 
से प्रसारित होता हे जिसे ग्राम-वासी बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस सब कार्यक्रम 
को और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। as %3 

(५) चाचनालय तथा पुस्तकालय--ग्रव गाँव के आदमी में दुनिया की 
जानकारी की इच्छा भी पैदा हो गई है। पिछले दिनों गाँव-गाँव में पुरानी 
चौपाल की तरह गाँव-घर बनने लगे हैं। इन गाँव-घरों में पंचायत की तरफ़ से 
समाचारपत्र मेंगवा कर रखे जाने लगे हैं। इससे दुनिया की जानकारी बढ़ती 
है। इन पत्रों के अतिरिक्त गाँव-घरों में पुस्तकं भी रखी जाती हैं। कथा-कहानी की 
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ही पुस्तकें अधिक संख्या में यहाँ होती हैं, परन्तु यह आवश्यक हैं कि चरित्र-निर्माण, 
स्वास्थ्य-सुबार आदि की पुस्तकें भी इन पुस्तकालयों में रखी जाँय। इनके साथ 
खेती, वागवानी wife उन विषयों की पुस्तके भी इन पुस्तकालयों में होनी चाहिएँ 
जिनकी किसान को अपने प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकता पड़ती रहती ZI 


४. ग्रामीण-समुदाय से विगठन* 
(Disintegration of Village Communities) 

हम इस श्रध्याय के प्रारंभ में ग्रामीण-समुदायों की विशेषताओं का वर्णन 
कर आये हैं। ग्रामों में प्राकृतिक जीवन होता हैं, वे प्राचीन संस्क्रति को धरोहर 
के रूप में रख कर उसकी सुरक्षा करते हैं, ग्रामं में संयुक्त-परिवार-प्रथा होने 
के कारण सव लोग भाई-भाई की तरह बरतते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं होता, जाति 
तथा विरादरी के प्रभाव के कारण प्रथा, परंपरा का सब पालन करते हैं, मर्यादा में 
रहते हैं, पड़ौसीपन की भावना उनमें सदा जागृत रहती है। 

परन्तु आज के युग में ग्रामीण-समुदाय की उक्त भावनाओं में परिवर्तन 
आता जा रहा El आज का ग्रामीण-जीवन शुद्ध तथा सादा नहीं रहा, उसमें 
गन्दगी श्राती जा रही है, गाँवों में भी फ़ैशन घुसता जा रहा है। कभी ग्राम 
स्वावलंबी हुआ करते थे, आज गाँवों का रुख शहरों को तरफ़ होता जा रहा हैं, 
लोग खेती छोड़ कर शहरों में कल-कारखानों में काम करने के लिए दौड़े आ 
रहे हैं, किसान मज़दूर होता जा रहा हैं। ATT गाँवों में वह सचाई, ईमानदारी 
नहीं रही, खून-खराबी, चोरी-डकंती, मुकदमेवाज़ी-सव-कुछ गाँवों में होने 
लगा है। समाज-झास्त्र की परिभाषा में ग्रामीण-समुदाय में इस परिवर्तेन को 
'विगठन' (Disintegration) का नाम दिया जाता है। ग्रामीण-समुदाय मे 
इस परिवर्तेन, इस विगठन का क्या रूप हैं और क्या कारण हू? 

(क) शहरी सम्यता का प्रभाव--ग्रामीण-समुदाय में सब से पहला 
परिवर्तन यह झा रहा है कि ग्रामों पर शहरी-सम्यता का रौब छाता जा रहा 
है, गाँव छोटेसे शहर का रूप धारण करते जा रहे हैं। वही HATTA, 
बही दिखावा, वही टीप-टाप जो शहरों में दिखाई देती है, गाँवों में झलकने 
लगी है। गाँवों का गाँवपन मिटता जा रहा हैँ, उनमें शहुरीपन आता जा रहा SI 

(ख) व्यक्तिबादी प्रभाव-शहरी-सम्यता का सब से मुख्य प्रभाव ' 
व्यक्तिवादौ-भावना है। शहरों में लोग पास-पड़ौस के व्यक्ति को भी नहीं 
जानते, सव अपने में मस्त Sl गाँव में सामुदायिक-भावना होती थी, एक का 
कष्ट दूसरा वाटता था, व्यक्तिवादी-भावना नहीं थी। झाज शहूर की यह 
व्यक्तिवादी-भावना गाँवों में भी कदम रखती जा रही हैं। 


= > What are the causes that haye led or are leading to the 
disintegration of village community inthe country? (1951, 1959) 
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(य) संयुक्त-परिवार-प्रया का ह्लास--व्यक्तिवाद का परिणाम यह होना 
स्वाभाविक है कि मनुष्य अपने छोटेसे परिवार को ही श्रपना समझे, भाई- 
भतीजे, चाचा-ताऊ के बोझ को अपने ऊपर न ले। शहरों की तरह ATT गाँवों 
में भी संयुक्त-परिवार टूट कर एकाकी-परिवार बनते चले जा रहे हैं। 

(घ) नियन्त्रणों का श्रभाव--कोई समय था जब जाति से बहिष्कार 
किये जाने के डर से गाँव का प्रत्येक व्यक्ति प्रथा तथा रूढ़ि का पालन करता 
था, जैसा-कैसा भी धर्म था उसकी मर्यादा में रहता था। ATT जाति तथा बिरादरी 
के नियंत्रण को गाँव वाले मानने के लिए तैयार नहीं, शहरी-सभ्यता तथा व्यक्ति- 
वाद के प्रभाव के कारण वे किसी के दवाव में नहीं झाना चाहते । 

(ङ) पंचायत के नियंत्रण का ्रभाव--ग्रामों की कभी धारणा थी पंच 
परमेश्वर की। पंचों ने जो निर्णय दिया वह प्रत्येक के लिए शिरोबार्य था। 
आज जो हवा चल पड़ी हैं उसमें पंचों की वात को भी लोग मानने को तैयार नहीं, 
पंच भी उस प्रकार क न्यायशील नहीं रहे। 

(च) शिक्षा तया जागरूकता--ग्रामीण-समुदाय में जो परिवर्तन 
दीखता है, वह बुरा हो हो ऐसी बात नहीं। भले के लिए भी परिवर्तन हो रहा 
है। माज का ग्रामीण-युवक पहले की भ्रपेक्षा अधिक शिक्षित है, पहले की अपेक्षा 
अपने अधिकारों के लिए अधिक जागरूक g | 

(छ) स्त्रियों में जागृति--ऊपर जिन परिवतंनों को हम ने चर्चा की 
उनमें से सब से जबर्दस्त परिवर्तन ग्राम की स्त्रियों में दिखाई देने लगा हैं। 
चुनाव के समय भपने गाँवों में स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक मतदान देने लगी 
हैं। स्त्रियों में aaa भ्रधिकारों की चर्चा है। पर्दा पहले से बहुत कम हो गया ZI 

इन कारणों से हमारे गाँव पहले के-से गाँव नहीं रहे, वे बदलते जा रहे हैं, 
चे न गाँव रहते हैं, शहर बनते हैं, वे विगठित होते जा रहे हैं। 

इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय ग्रामीण-जीवन में आथिक, सामाजिक, 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा-संबंधी समस्याओं का क्या स्थान है, उन्हें इस नव-युग में 
किस प्रकार हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है और किस प्रकार ग्रामीण- 
समुदाय धीरे-धीरे परिवर्तित होता जा रहा Zl 

प्रश्‍न 
१. हमारे देश में ग्रामीण समुदायों के विगठन फे क्या कारण हैं? सामुदायिक 
योजनाओं ने ग्रामीण-समुदाय के पुनःप्रतिष्ठान में कसे सहायता पहुंचायी . 
है? (१९५१, १९५९) - 
« भारत सें ग्रामोण-जीवन के मुख्य लक्षणों को विवेचना कीजिये। 
(१९५६, १६६१) 

› भारतवर्ष में ग्रामोण-पुनर्निर्माण में 'सहकारिता' के स्थान की विवेचना 
कीजिये | (१९५५, १९५८) 
४. “भारत में सब ग्रामीण-समस्याओं का मुख्य कारण शिक्षा का ग्रभाव है।'-- 

इस कथन की विवेचना करते हुए ग्रामवासियों के लिए उपयुक्त शिक्षा की 

रूप-रेखा का निर्देश दीजिये | (१६५८) 
५. हमारे गाँवों को सब से गंभीर समस्याओं का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये । 

क्या ग्रामीण-पुंननिर्माण की प्रचलित योजनाएँ इन समस्याझओरों का सप्रभाविक 
. समाधान कर सकंगी ? (राजस्थान, १९५८) 


aw A 
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भारत में ग्राम का महत्व तथा उसका संगठन 


(IMPORTANCE OF THE VILLAGE IN INDIA AND 
ITS ORGANISATION) 
१. भारत में गाँवों का महत्त्व 

(क) सामाजिक दृष्टि से गाँवों का सहत्व--भारतवर्ष ग्राम-प्रधान देश है। 
१६६१ में* यहाँ २,६८९ शहर थे, ५,६४,२५८ गाँव । गाँवों और शहरों की 
आबादी का पारस्परिक अनुपात इस देश में निम्न प्रकार रहा है। 

सन्‌ सारो आवादी के अनुपात में 
गाँवों की आवादी शहरों की ग्राबादी 


a  िC 


१६२१ ८८.६ प्रतिशत ११.४ प्रतिशत 
१६३१ ८७.६ y १२.१ n» 
१६४१ ८६.१ ४9 १३.६ „» 
१९५१ ८२.७ xy १७.३ on 
१६६१ ८२.० 5 १८.० +. 


SSS SE EE 
हमारे देश में ४३.८६ करोड़ की ग्राबादी में से ७.८८ क्रोड़, अर्थात्‌ 
१८ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, बाकी ३५-९८ करोड़, अर्थात्‌ ८२ प्रतिशत 
व्यक्ति गाँवों में रहते हैं । जिस देश में पाँच हिस्सों में से लगभग चार हिस्सा 
आबादी गाँवों में रहती हो उसमें सामाजिक दृष्टि से गाँव का महत्व अपने-आप 
बढ़ जाता है। इंग्लैंड में पाँच हिस्सों में से एक हिस्सा आबादी गाँवों में और चार 


इस ग्रध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं: 


1. Suggest positive measures that may be adopted म over- 


coming the evils that are found in villages. 1951) 
2, Discuss the socio-economic significance of village com- 
munities in India. (1952) 


3. Is Zamindari abolition a complete solution of the land 
problem in U.P.? What other measures would you suggest? (1955) 


+ TNDIA—1963, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित To २०। 
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हिस्सा शहरों में रहती है, जो भारत से ठीक उल्टा है। वहाँ के समाज में गाँवों 
का वह महत्व नहीं जो इस देश में हैं। 

(ख) सांस्कृतिक दृष्टि से गाँवों का महत्ब--भारतीय संस्कृतिं के जो 
आधारभूत तत्व हैं वें शहरों में तो पाइ्चात्य-सभ्यता के प्रभाव से नष्ट होते जा 
रहे हैं, परन्तु ग्रामों में अब भी उनकी जड़ टिकी हुई है। उदाहरणार्थ, गाँवों में 
संयक्त-परिवार प्रथा भी वनी हुई है, भ्रातृत्व की, बिरादरी की, सामुदायिकता 
की, तिथि-संत्कार की भावना शहरों से SAS चुकी है, परन्तु गाँवों में अभी मौजूद 
2) देश की परंपराओं, यहाँ के सामाजिक-मूल्यों की झलक शहर में नहीं दिखाई 
देती, गाँवों में दिखाई देती है। भ्रगर भारत के गांव लुप्त हो जायें, सिर्फ़ शहर रह 
जायें तो भारत की संस्कृति का खोज सकना ही कठिन हो जाय। 


(ग) प्राथिक दृष्टि से गाँवों का महत्व--भारत ग्राम-अ्रधान देश हैँ 
ग्राम का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, इसलिए भारत कृषि-प्रधान देश. है । देश 
में ७० प्रतिशत व्यक्ति भूमि के उत्पादन पर अपना निर्वाह करते हैं। देश की 
आंधी श्राथिक-्राय कृषि से आती है। हमारे निर्यात की वस्तुओं के लिए कच्चा 
माल कृषि से उत्पन्न होता है। मूँगफली, चाय तथा लाख के उत्पादन में भारत 
का स्थान सब देशों से प्रथम हे, चावल, जूट, शक्कर, अलसी, तिल TAT झरंडी के 
उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा Sl १९६१ में फ़ैक्टरियों में प्रतिदिन काम 
करने वाले श्रमिकों की संख्या ३६.१२ लाख थी। ये सब श्रमिक गाँवों से झाते हैं | 
कच्चे सामान तथा श्रमिकों का गाँवों से भाना--इन दोनों बातों से गाँवों का 
आथिक महत्व aga alse हैं । 


(घ) शहरों के जीवन की दृष्टि से गाँदों का महत्व--उक्त दृष्टियों के 
अलावा गाँवों का एक और भी महत्व है। गाँव तथा शहर के कुटुम्बों का तुलनात्मक 
अध्ययन करने वालों का कहना है कि ATC एक ही स्तर का जीवन बिततानेवाले 
गाँव तथा शहर के Hera का श्रध्ययन किया जाय, तो पता चछेगा कि शहर में 
बसे हुए ऐसे कुटुम्ब जिनका जीवन का स्तर अपने गाँव वाले कुटुम्ब का-सा हो, 
कुछ पीढ़ियों के बाद नष्ट हो जाते. हैं, परन्तु उसी स्तर -का जीवन बिताने वाले 
गाँव में बसे हुए कुटुम्ब पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहते हैं। इसका मतलव यह है. fa 
अगर गाँवों से शहरों में लगातार भ्रावागमन न होता रहें, तो शहरों A बसने वाले 
HEA ही नष्ट हो जायें। शहर के लिए गाँव एक प्रकार की जीवन की वह धारा है 
जिसके प्रवाह के ऊपर ही शहर का जीवत्त अवलम्बित है। इस दृष्टि से गाँवों 
का महत्व और अ्रधिक बढ़ जाता Fl गाँवों में मानव-शक्ति ही नहीं प्राण-शक्ति 
भी है।* 


+ Discuss the socio-economic significance of village 
communities in India. - (1952) 
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२. भारत में गाँव की रचना और संगठन ' 


(क) गाँव वालों का मोटा खाका--भारत की ग्रौद्योगिक रचना में गाँव 
उसकी इकाई Ft गाँव को मौज़ा भी कहते हैं। इंग्लेण्ड में भारत के गाँव की 
तरह वहाँ 'पैरिश' होता है। गाँव की सीमाएँ बंधी हुई हैं, और एक शताब्दी सेः 
दूसरी शताब्दी निकल जाती है, इन सीमाओं में हेर-फेर नहीं होता। सावारणतः 
एक गाँव में १०० से १५० एकड़ भूमि होती है, परन्तु कहीं-कहीं ज्यादा भी पायी 
जाती है, १,०००-१,५०० एकड़ तक एक-एक मौज़ें में जमीन हो सकती है। 

भारत के गाँवों में साबारण-से मट्टो के झोंपड़े दिखाई देते हैं, Ga की उनके 
ऊपर छत होती है, कहीं-कहीं मट्टी की छत भी डाल दी जाती है। किसी घर में 
एक, किसी में दो कमरे बने होते हैं--पीछे की तरफ़ एक सेहन जिसमें गाय, भैंस, 
बैल da रहते हैं। कोने में एक चूल्हा जिसके धूएँ से सारा घर भर जाता है, 
और पास बड़ी सफ़ाई से मंजे पीतल के वर्तत तरतीब से लगे रहते हैं। आँगन गोबर 
से लिपा होता है--साफ़ सुथरा, परन्तु गली में या तो नालियों के पानी से कीचड़ 
भरा होता है या कड़ा-ककंट घर से बुहार कर वाहर फेंक दिया जाता है। गाँव 
में टट्टियाँ नहीं होतीं, प्रायः सभी खेतों में जाते हैं, या बालक कोठों की छतों पर 
टट्टी फिर झाते हैं। गन्दगी और कीचड़ से मच्छरों और मक्खियों के मारे नाक में 

” दम रहता है। जो भी रोग न झा घेरे-वही थोड़ा हैं। 

खेती के लिए बरसात पर ही निर्भर रहना पड़ता है, नहरों का इतना प्रवन्ध 
नहीं, इसलिए, किसान के छः महीने बेकारी में गुजरते हैं। जिनके पास खेती के 
लिए जमीन नहीं, जो खेतों में मजदूरी करके गुज़र करते हैं उनके तो आठ 
महीने बेकारी में गुजर जाते हैं। ऐसे सब लोग गलियों में ताश लिए खेला करते 
हैं, या दोपहर को चहर तान कर सोया करते El सदियों में चौपाल में बैठकर 
सब लोग गप्में उड़ते हैं, आग जल रही हें, चारों तरफ़ घेरा लगाकर सव बेठे हैं, 
हुक्का सामने घरा है--इस प्रकार की ज़िन्दगी हमारे ग्रामीण भाई सदियों से 
विताते चले श्रा रहे हैं । 

ग्राम-बासी अधिकांश शाकाहारी होते हैं। जिस जगह जो अन्न होता है 
वहाँ उसी को खाते हैं। देहरादुन में चावल और लुधियाना में गेहूँ | जिस मौसम 
में जो अन्न उपजता है उस मौसम में उसी भन्न का इस्तेमाल करते हैं--बाजरे की 
मौसम में बाजरा, और चने की मौसम में चना। पहले तो . गाँव का रहने 
वाला हर-एक खूब दूध पीता था, घी खाता था, परन्तु भ्रव तो गाँव वालों को भी 
चाय का चस्का लग गथा है, वें कटोरे भर-भर कर चाय पीते हैं, दूघ-घी का गाँवों 
मे से भी नामोनिशान मिटता जा रहा है। नतीजा यह है कि हमारे गाँव वालों के 
जो भरे हुए चेहरे और उभरी हुई छाती दिखाई दिया करती थी, वह लुप्तप्राय 
होती जा रही हैं। सुकड़े हुए चेहरे और चमकती हुई नोकीली हड्डियाँ शहरों में 
ही नहीं, गाँवों में भी चारों तरफ़ दिखाई देने लगी हैं। 
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(ख) गाँव का संगठन--हमारे यहाँ गाँवों का जो संगठन रहा है उसे 
एक छोटी-सी रिपब्लिक कहा जा सकता है। भ्रंग्रेजी-शासन-काल में इस संगठन 
को कायम नहीं रहने दिया गया, परन्तु उस समय के जो Wars थे, उनमें इस 
संगठन का शुद्ध रूप दिखाई देता था। रजवाड़े की तरफ़ से जो सूचनाएं आती थीं 
चे गाँव के पंच या पटेल के नाम भेजी जाती थीं। पंच का अभिप्राय है गाँव के 
चुने हुए पाँच या न्यूनाधिक व्यक्ति | गुजरात आदि में गाँव का मुखिया पटेल 
कहलाता हूँ। पटेल का काम भी गाँव के संबंध में ज़रूरी कामकाज करना ZI 
गाँव के सामूहिक कार्य पंच या पटेल की आज्ञानुसार चलते. हैं। गाँव के नाई, 
चोबी, बढ़ई, लोहार--ये सव किसी एक का काम नहीं करते, सारे गाँव का काम 
करते हैं। शादी-च्याह का मौका हो, तो इन सव से काम लिया जाता Fl इनको 
साल की दोनों फ़सलों में दो बार सब लोगों की तरफ़ से अनाज दिया जाता JI 
कुछ लोग गाँव में ऐसे भी होते हैं, जिंनसे हर प्रकार का काम लिया जाता है। 
चमार लकड़ी भी ला देंगे, मरे जानवर को भी उठा ले जायेंगे, सव-कुछ FAT | 
गाँव का संगठन कुछ ऐसे ढंग का बना हुआ है कि वह अपने में संपूर्ण हैं, उसे वाहर 
से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती | 

पंच और पटेल गाँव के झगड़ों को गाँव में ही निपटा देने की कोशिश 
करते हैं। उनकी कोशिश यह रहती है कि जहाँ तक हो सके मामला अदालत में न 
जाय। गाँव का संगठन इतना ज़बदंस्त है कि अगर सरकार भी किसी प्रथा या 
गाँववालों के किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहे, 
तो वह पंचों को अपने साथ में लिये वगर आगे नहीं बढ़ सकती। जब पंचों की 
आवाज़ उठती है, तो वह सारे गाँव की आवाज़ होती है-अन्दर वाले भौ पंचों की 
बात को नहीं मोड़ सकते, वाहुर वालों को भी पंचों की आवाज़ को सुनना पड़ता 
है। गाँवों में पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं होता इसलिए पंच ही अपराधी के 
पकड़े जाने पर ऐसी सज़ा देते हैं कि किसी में दुबारा अपराध करने का साहस 
नहीं होता। जहाँ-जहाँ गाँवों का पुराना संगठन चल रहा है, वहाँ-वहाँ यही हाल 
है, परन्तु अब यह संगठन टूटता जा रहा है। 

(ग) गाँवों का संगठन टूट चुका है--गाँवों का अपने देश में जो संगठन 
था वह अंग्रेज़ों के समय बहुत-कुछ टूट गया। पंचायतों और पंचों का जोर कम हो 
गया। इस ज़माने में गाँवों में एक चौकीदार रखा जाने लगा जिसका काम गाँव 
की हर शिकायत को थाने में पहुँचाना हो गया। पहले गाँव का गाँव से ही शासन 
होता था, ब गाँव का गाँव के बाहर के थाने से शासन होने लगा, पंचों की ताकत 
घट गई और गाँवों में भी एक नई किस्म का वग उत्पन्न हो गया जो थोड़ा-बहुत 
पढ़ लिख गया था, खेती-वाड़ी छोड़कर वाबूगिरी करने लगा था और अपनी हर 
पुरानी वात को नफ़रत की नज़र से देखने लगा था। ये लोग न गाँववाले रहें थे, 
न शहरी--इन लोगों का एक कदम गाँव में गड़ा था, परन्तु दुसरा शहर की तरफ़ 
बढ़ रहा था। इन्होंने गाँवों के संगठन को ढीला कर दिया | 
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(घ) गाँवों को भूमि-व्यवस्था--गाँव का सबसे वड़ा पेशा काइतकारी 

है। किसान खेत जोतता-वोता है, उसकी पैदावार से अपना पेट भरता है। 
'परन्तु उसी के पेट भरने से तो काम नहीं चलता। देश की सरकार भी तो चलनी 
है। किसान भ्रपने लिए कमाता हू श्रौर सरकार के लिए भी कमाता है । भारत 
में भूमि-व्यवस्था-संवंघी-नीति का श्राधार यह समझा जाता रहा हैं कि देश का 
राजा या देश को सरकार ही भूमि की स्वामो है। उसकी दो हुई भूमि पर किसान 
हल चलाता हैं, इसलिए राजा या सरकार किसान से जो भूमि-कर लेना चाहे ले 
सकती हैं, किसान को भूमि से हटाना चाहे, हटा सकती है। भूमि-कर दिये विना 
भी किसान भूमि का स्वामी हो सकता है--यह स्थिति अपने यहाँ नहीं मानी 
'जाती। गाँव का संगठन गाँववालों की दृष्टि में खेती की पैदावार तथा सरकार की 
दृष्टि में मालगुजारी के लिए है, अर इन दोनों का संबंध “भूमि-व्यवस्था' से है 

इसलिए इस सम्वन्ध में हम यहाँ एक पृथक शीर्षक देकर उस पर विचार करंगे। 

. ३. गाँवों की भूमि-व्यवस्था 
भूमि के संबंध में गाँव वालों की अनेक समस्याएं हैं। किसान ज़मीन का 
मालिक माना जायगा या नहीं, अगर मालिक नहीं माना जायगा तो उसे वेंदख़ल 
“किया जा सकेगा या नहीं, अगर वेदखल किया जा सकेगा तो कितनी मालगुजारी 
न देने पर बेदखल किया जा सकेगा, मालगुजारी का मापदंड क्या होगा, उपजाऊ- 
अनुपजाऊ भूमि पर प्रति एकड़ एक-समान मालगुजारी देनी होगी या भूमि की उप- 
-जाऊ-शक्ति के आधार पर मालगुजारी लगेगी, मालगुजारी एक वार निश्चित कर 
दी जायगी या समय-समय पर बदलती रहेगी--ये सव समस्याएं हैं जो सदियों से 
-किसानों को परेशान करती रही हैं। इन समस्याश्रों की श्रात्मा को समझने के 
लिए हमें इस विषय के पिछले इतिहास पर सरसरी नज़र डालनी होगी। _ 

इन समस्याओं को हम दो भागों में वाट सकते gl एक भाग तो भूमि 
मालगुज़ारी' (Land Revenue) से संबंध रखता हैँ मौर बहुत-से प्रश्‍न इस 
“भूमि-मालगुज़ारी' से जुड़े हुए हैं। 'मालगुज़ारी' (Revenue) तथा “लगान 
(Rent) में भेद है। जहाँ ज़मींदारी-प्रथा रही है वहाँ सरकार ज़मींदार से 
“मालगुजारी” लेती रही है, परन्तु 'जमींदार' किसानों से सरकार को मालगुजारी 
देने के लिए 'लगान' लेता रहा है। जमींदार “लगान' बहुत बड़ी राशि में वसूल 
करता रहा है, उसका कुछ हिस्सा 'मालगुज़ारी' में देता रहा है। भूमि-व्यवस्था सें 
सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि सरकार किसान से सीघे मालगुजारी छे या 
ज्मींदार को बीच में डाल कर उसे वसूल करे । मालगुजारी के अतिरिक्त भूमि- 
व्यवस्था की दूसरी समस्या 'भू-स्वामित्व (Land tenure) की रही है। 
गाँव की भूमि का कौन मालिक है? क्या उसकी मालिक सरकार है, क्या 
ज़मींदार है, या किसान है? भूमि-संबधी प्रश्‍नों को हम “मालगुजारी' 
(Revenue) तथा 'स्वामित्व' (6॥87०9)--इन दो में बाट सकते ZI 
दोनों का अपना-गपना इतिहास हैं इसलिए हम इन दोनों पर क्रमशः विचार HLT 
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४. अंग्रेजों से पहले गाँवों की 'मालगुज्ञारी' व्यवस्था 
[जमींदारी प्रथा का विकास] ; 


मग़ल-बादशाहों से पहले, मन्‌ के समय से लेकर अनेक हिन्दू राजाश्रों तक, 
यहाँ की प्रथा यह थी कि उपज का छठा हिस्सा राज-कोष में चला जाता था। 
झेरशाह और अकबर के समय यह सुधार किया गया कि उपज का नकद दाम या 
झनाज दोनों में से कुछ मालगुजारी या भूमि-कर के रूप में दिया जा सकता था | 
कितना दिया जाय--यह भूमि की उपजाऊ-शक्ति को देखकर भिन्न-भिन्न तथ किया 
जाता था। इसके बाद, डा० राधाकमल मुकर्जी के कथनानुसार, मुग्रल-राज्य 
में सामहिक मालगुजारी की प्रथा चालू की गई। इसका मतलब यह था कि 
प्रत्येक प्रान्तं से शाही खजाने के लिए मालगुजारी की मात्रा पेदावार का झाया 
हिस्सा निश्चित कर दी गई और यह आधा हिस्सा उन प्रान्तों से वसूल कर लिया 
जाता जिन पर यह मात्रा लागू की गई थी. भिन्न-भिन्न प्रान्तों और प्रान्तों में 
भी भिन्न-भिन्न रकवों से भालगृज़ारी वसूल करने की जिम्मेदारी किन्हीं खास- 
खास व्यक्तियों पर रख दी गई। ये व्यक्ति .ही ज़मींदार कहलाते थे। इसका 
नतीजा यह हुआ कि किसानों पर ज़ोर-जब्र होने लगा, मालगुजारी की बढ़ी 
हुई माँग को पूरा न कर सकने के कारण स्त्रियों तथा बच्चों तक को गुलामों केः 
तौर पर किसानों को बेचना पड़ा। 


५. AAT के समय गाँवों की मालगुजारी को व्यवस्था 
(Land Revenue System Under British) 
मालगुजारी वसूल करने की श्रपने देश में तीन व्यवस्थाएँ रही हैं--जमी: 
दारी-प्रथा, महालवारी-प्रथा तथा रय्यतवारी प्रंथा। ये तीनों क्या हैं? 
(क) ज्ञमींदारी-प्रथा--प्राचीन-काल में तो ऐसा नहीं था, परन्तु मुगल 


काल से भारंत में एक व्यवस्था चल पड़ी थी जिसके अनुसार सरकार किसान से” 


सीधी मालगुजारी न लेकर एक वीच के व्यक्ति से मालगुजारी वसूल कर लेती थी, 
हर-एक से अलग-अलग लेने के झगड़े में नहीं पड़ती थी, और वंह वीचवाला हर-एक 


किसान से अलग-झलग मालगुजारी वसूल करता था। ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी जब 
भारत में आयी, तो उसको भी मालगुजारी वसूंल करने का यह तरीका झंसान' 
प्रतीत हुश्रा। इस प्रकार ज़मींदारी-प्रथा मुग्रल-काल A चली और अंग्रेजों के” 
झासन-काल में पक्की हो गई। इन ज्ञमींदारों के साथ एक रकम निश्चित कर दी 
जाती थी, और उस रकम को अदा करना ज़मींदार का काम होता था। इस रकम 
में हेर-फेर नहीं हो सकता था। इस अवस्था को “स्थायी-वन्दोबस्त' (Permanent. 


Settlement) कहा जाता था। कुछ अंग्रेजों को इस व्यवस्था में दोष दिखाई 


दिया। वे देखते थे कि किसान नई-नई जमीन जोतने लगा है, उपज बढ़ रही हैँ, * 


परन्तु मालगुजारी की ज़मींदार के साथ मात्रा निश्चित होने के कारंण वे उसे बढ़ा 


- नहीं सकते थे । वारन हेस्टिगस ने “स्थायी' की जगह 'अस्थायी-बन्दोंवस्त' 
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(Temporary Settlement) लाना चाहा, परन्तु वह चल न सका। अन्त में 
लाडं कॉर्नेवालिस ने बंगाल में “स्थायी-वन्दोवस्त' जारी कर दिया। उसने ज़मीनें 
नीलाम करनी शुरू कर दीं, जो ज्यादा-से-ज्यादा मालगुजारी देने की बोली देता 
था, उसके नाम ज़मीन छोड़ दी जाती थी। कॉर्नवालिस खुद इंग्लण्ड का एक 
ज़मींदार था और इस प्रथा को रुपया वसूल करने का सहज तरीका समझता था। 
कॉर्नवालिस की इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि ज़मींदार जो अभी तक 
सरकार की देख-रेख में एक तरह के मालगुजारी वसूल करने के एजेंट थे, उन्हें 
अपने-अपने क्षेत्र में मालगुजारी वसूल करने के पूरे-पूरे अधिकार दे दिये गये। 
इस सबका नतीजा यह भी हुआ कि ज़मींदारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगथा जिसका 
काम किसानों से अधिक-से-अधिक पैसा वसूल करना था। वे खुद कोई काम- 
काज नहीं करते थे, आराम से शहरों में कोठियाँ बनाकर चेन की वंशी बजाते थे, 
और अपने मुनीमों के ज़रिये मालगुजारी वसूल कर एक तरह का राज करते थे। 
नीलामी में उन्होंने जितनी मालगुजारी देने की बोली दी होती थी, उतनी माल- 
गुजारी सरकार को देने के बाद जितना भी वे किसान से वसूल कर सकते थे 
अपने पास रख सकते थे, इसलिए “स्थायी-वन्दोबस्त' में किसान से वे ज़्यादा-से- 
ज्यादा वसूल. करने लगे । 

अभी हमने कहा कि कॉर्नवीलस ने बंगाल में. 'स्थायी-बन्दोबस्त' जारी 
किया था। -इस व्यवस्था से जिस प्रकार नियमपूर्वक मालगुजारी भ्रा रही थी, उसे 
देखते हुए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के डायरेक्टरों ने.वनारस, उत्तरी-मद्रास तथा 
दक्षिणी-मद्रास में भी इस प्रथा को जारी करने का प्रयत्न किया। जब दक्षिणी- 
मद्रास में 'स्थायी-वन्दोबस्त' को जारी करने की कोशिश की जा रही थी, तव 
कम्पनी को -कठिनाई का सामना करना ST | “स्थायी-बन्दोबस्त' के लिए यह 
ज़रूरी था कि कुछ इलाकों को इकट्ठा करके उनकी बोली ली जाय, और जो सबसे 
ज्यादा बोली दे उसे उस इलाके का जमींदार बना दिया जाय। अभी ये किसान 
सीघा सरकार को मालगुजारी. दे रहे -थे। इस;प्रकार सरकार तया किसान 
के मालगुजारी के सीधे संबंध को “रय्यतवारी“-प्रथा कहते हैं। सरकार और किसान 
के वीच इस :प्रकार,एक तीसरे, अर्थात्‌ जमींदार का श्रा जाना किसानों को भला 
कैसे रुच सकता था:। -इसका मतलब तो यह होता कि किसान जो अव तक सीधा 
सरकार के प्रति ज़िम्मेदार था, अब जमींदार के प्रति उत्तरदायी हो जाता, और 
जमींदार उस पर-मनमाना मालगुजारी का बोझ लाद देता। दक्षिणी-मद्रास 
के किसानों ने सरकांर के इस AST को सफल नहीं होने दिया अर वहाँ स्थायी: 
बन्दोवस्त' न चल सका। ; 
. . 'स्थायी-बन्दोबस्त' और 'भस्थायी-बन्दोबस्त' का जिस प्रकार एतिहासिक 
विकास हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे “स्थायी-बन्दोबस्त' का जमींदारी- 
प्रथा से संबंध हो, सौर 'अस्थायी-बन्दोबस्त का रय्यततवारी-प्रथा के साथ, परन्तु 


एसा-कुछ नहीं है । ऽजमींदारी-प्रथा का अर्थ है सरकार तथा किसान के बीच 
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मालगुज़ारी के लिए ज़मींदार का माध्यम के रूप में होना; “रय्यतवारी-प्रथा' का 
भ्ये है सरकार तथा रय्यत भ्रर्थात्‌ किसान का मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सौधा 
संबंध होना। ज़मींदारी-प्रथा' में भी मालगुज्ञारी की रकम पक्के तौर से निश्चित 
की जा सकती है, “रय्यतवारी-प्रथा' में भी; 'ज़मींदारी-प्रेंथा' में भी मालगुज़ारी 
की रकम समय-समय पर बदली जा सकती है, “रय्यतवारी-प्रथा' में भी। परन्तु 
क्योंकि शुरू-शुरू में कॉनंवालिस के समय स्थायी-बन्दोबस्त' करते हुए ज़मींदारों 
के साथ स्थायी तौर से मालगुज़ारी निश्चित करने का प्रश्‍न उठा था इसलिए 
जमीदारी-प्रथा' ait स्थायी-बन्दोवस्त' का सम्वन्ध जुड़ गया है, वास्तव में इन 
दोनों का कोई ऐसा संबंब नहीं हे जो अमिट हो। स्थायी” और 'अस्थायी'- 
बन्दोवस्त जमींदारी तथा रय्यतवारी दोनों प्रकार की भूमि-व्यवस्थाओं में हो सकता 
है। जमींदारी तथा रय्यतवारी दोनों प्रथाझओं में अगर सरकार स्थायी तौर पर 
मालगुजारी की रकम निश्चित कर देती है, तो वह स्थायी-वन्दोवस्त कहलाता है, 
्रगर स्थायी तौर पर निश्‍चित नहीं करती, समय-समय पर वदलती रहती हैं, 
तो वह ग्रस्थायी-वन्दोवस्त कहलाता है। 
क्योंकि 'स्थायी-वन्दोबस्त' से कम्पनी-संरकार को नुक्सान होता था, 
किसान की पेदावार ज्यादा होती थी गौर ज़मींदार के साथ पहले से निश्चित 
रकम बंधी हुई थी, इसलिए १८२१ में कम्पनी के डायरेक्टरों ने यह घोषित 
कर दिया कि उत्तरी-भारंत में वे 'स्थायी-वन्दोबस्त' को नहीं जारी करेंगे। इस 
संबंध में काफ़ी देर तक विवाद चलता रहा, परन्तु अन्त में १८८३ में भारत-सचिव 
ने यह घोषणा कर दी कि ग्रब से 'स्थायी-बन्दोबस्त' की नीति को आगे से जारी 
नहीं रखा जा सकेगा । | 8 | l 
(a) महालवारी-प्रया--ज़मींदारी-प्रथा में बंगाल में तो यह मान लिया 
गया था कि कुछ गाँव एक ज़मींदार की मिल्कियत हैं, उनकी मालगुज़ारी वह 
ज़मींदार देता है, परन्तु आगरा-अवधघ तथा पंजाब में यह बात नहीं मानी गई। 
इनमें यह सिद्धान्त माना गया कि गाँवों के कुछ समूह जिन्हें महाल' कहा जाता है 
किसी व्यक्ति-विशेष की मिल्कियत नहीं हैं, वे सब गाँववालों की साझी सम्पत्ति 
हैं, इसलिए किसी एक जमींदार से उस “महाल' की मालगुजारी के लिए कोई 
फसला नहीं किया जा सकता। इन साझीदारों में से किसी एक को सरकार इस 
चात का सिम्मेवार ठहरा देती थी कि वह सारे 'महाल' की--अ्र्थात्‌ उन सब गाँवों 
की जो उस “महाल के भ्रन्दर ग्रा जाते हैं-मालगुजारी इकट्ठी करके सरकार के 
कोष में जमा कर दे। इस प्रथा के क्रियात्मक रूप जगह-जगह पर भिन्न-भिन्न हैं। 
अआगरा-बन्दोबस्त के अनुसार यद्यपि मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदारी सारे के- 
सारे गाँव की साझी थी, तो भी गाँव का कोई हिस्सा या गाँव का कोई किसान 
इस बात्र की माँग कर सकता था कि उसकी ज़िम्मेदारी सबसे अलग कर दी जाय । 
वह्‌ अपना ज़िम्मा ले सकता है, सबका जिम्मा नहीं ले सकत्ता। साझी ज़िम्मेदारी 
का यह मतलब था कि अगर कोई किसान मालगुज़ारी नहीं देगां, तो वह गाँव के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत से ग्राम का महत्व तथा उसका सगठन ३५९१ 


दूसरे लोगों से भी वसूल की जा सकती Sl जैसे ज़मोंदारी प्रथा में 'स्थायी' तथा 
'ग्रस्थायी-वन्दोवस्त हो सकता हैं, वसे महालवारी' में भी हो सकता है-अर्थात्‌ 
'स्थायी-वन्दोवस्त' में मालगुजारी की रकम एक वार अन्तिम तौर पर निश्चित 
को जा सकती है, और '्रस्थायी-बन्दोबस्त' में उस रकम को २०-३० साल 
के वाद घटाया या बढ़ाया भी जा सकता Fl परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये हैं, 
१८८३ के वाद से भारत में “स्थायी-वन्दोबस्त' की नीति को छोड़ दिया गया क्योंकि 
बार-वार मालगुजारी की रकम को बदलने से सरकार उसे बढ़ाकर अपना कोठा 
पुरा कर सकती थी । ii 

(ग) रय्यतवारो-प्रथा--इस प्रथा में किसान का संबंध सीधा सरकार के 
साथ होता है। ज़मींदारी-प्रथा में ज़मींदार किसान से मालगुज़ारी वसूल करता 
है, महालवारी-प्रथा में भी सरकार सब किसानों से अलग-अलग मालगुज़ारी नहीं 
वसूल करती हं, माल-गुज़ार से वसूल करती है, परन्तु रय्यतवारी-प्रथा में तो 
सरकार का और किसान अर्थात Wad का सीधा संबंध होता है। शुरू-शुरू में 
कॅप्टन रीड तथा थौमस मनरो ने १७९२ में इस प्रथा को मद्रास के वारामहल जिले 
में चालू किया और उसके बाद धीरे-धीरे बम्बई में भी यही प्रथा जारी की गई। 
असल में जिन गाँवों में रय्यतवारी-प्रथा जारी की गई उनमें भी पहले 'महालवारी'- 
प्रथा चल रही थी। 'महालवारी“प्रथा गाँव की सामुदायिक-भावना का एक 
जीता-जागता दृष्टान्त Fl गाँव का सब- छ सबका साझा है। एक दृष्टि से 
अपने यहाँ साम्यवाद का यह एक क्रियात्मक नमूना था। अंग्रेजों ने या तो ज़मीं- 
दारी-प्रथा को प्रोत्साहन दिया, या रय्यतवारी-त्रथा को । जमोदारी-प्रथा को 
इसलिए क्योंकि इससे मालगुजारी वसूल करने को उनकी दिक्कत बचती थी, 
और रय्यतवारी-प्रथा को इसलिए क्योंकि इससे बीच का मुनाफ़ा भी उनको जेव में 
झाता था। WAT यही कहते रहे कि 'महालवारी-प्रथा' भारत की प्रथा नहीं है, 
यहाँ “रय्यतवारी-प्रथा' ही चलती रही है। बेडन-पावल का कहना है कि भारत के 
गाँव 'महालवारी' सिद्धान्त पर ही बने हुए थे । इस बात का श्री राघाकमल 
मुकर्जी ने समर्थन किया है। उनका कहना हैं कि यहाँ की प्रचलित महालवारी'- 
प्रथा इस बात को सिद्ध करती हैं कि भूमि पर ग्रामवासियों के सामूहिक स्वामित्व 
की प्रथा यहाँ मौजूद थी। खेर, 'रय्यतवारी-प्रथा' का यह भ्रभिप्राय हूँ कि किसान 
को सीधी सरकार से:भूमि प्राप्त होती हैं, और बीच में दूसरा कोई दखल देने वाला 
नहीं है। उसका ज़मीन पर कब्जा होता है, वह जमीन विरासत में आगे-आगे 
जाती है, उसे बेचा जा सकता है, हाँ, अगर मालगुजारी न दी जाय, तो उस ज़मीन 
को सरकार जब्त कर सकती है, बेदखल करा सकती है। WMATA यह करनी 
चाहिए थी कि जहाँ इस प्रकार किसान का भूमि पर स्वामित्व होगा वहाँ किसान 
खुशहाल होगा, परन्तु क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार 'स्थायी-बन्दोबस्त' को छोड़ चुकी 
थी, रौर बार-बार नए सिरे से लगान लगाती रहती थी झौर हर बार पिछली बार 
से कुछ बढ़ा देती थी इसलिए “रम्यतवारी-प्रथा' से भी किसान खुशहाल न हुआ। 
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६. अंग्रेजों के समय 'भू-स्वामित्व' को व्यवस्था 
(Land Tenure System Under British) 


हम लिख आये हैं कि भूमि-व्यवस्था के मुख्य रंग दो हैं--'मालगुज़ारी की 
ज्यवस्था' (Land revenue system) तथा 'भूस्वामित्व की व्यवस्था’ 
(Land tenure system) । हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने इस देश में ज़मींदारी- 
प्रथा को प्रधानता दी। उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी था। परिचिम से 
बे झाये थे, वहाँ “सामन्त-पद्धति' (Feudalism) को उन्होंने देखा था। 
'्रश्चिम' के ये 'सामन्त' राजा तथा किसान के बीच माध्यम का काम करते थे। 
भारत के प्राचीन इतिहास में तो इन सामन्तों का कहीं नाम नहीं आता, राजा 
सीघा प्रजा से कर वसूल करता था, परन्तु यहाँ भी बीच के काल में जब केन्द्रीय 
-राजःशक्ति कमज़ोर पड़ गई तब इस प्रकार के सामन्तों से काम लिया जाने लगा। 
इन बीच के लोगों की आवश्यकता ही तब पड़ती है, जब सरकार सीधा प्रजा से 
संपर्क नहीं बना सकती । मुरालों के समय से इस प्रकार के ज़मींदार चले झा रहे 
थे, अंग्रेज़ों ने भी, जो इस प्रकार की पद्धति से अपने देश में पहले से परिचित 
थे, जब यहाँ इस प्रथा को चलते देखा, तो उसे झट-से भ्रपना लिया और उसी प्रथा 
को ta में प्रोत्साहन दिया। इससे उन्हें ATA वसूल करने में आसानी 
अतीत हुई म्रौर ज़मींदार को भी किसान से मनमाना लगान वसूल करने को छूट 
होने के कारण इसमें बहुत लाभ प्रतीत हुआ । परन्तु इससे कितात पर क्या 
et? 7 
अगर तो ज़मींदार ज़मीन को खुद जोतत्ता-बोता या अपने मज़दूरों से 
जुतवाता-बुवाता श्रौर सरकार को मालगुज़ारी देता, तब तो कोई समस्या नहीं 
थी। तब तो सरकार ज़मींदार से मालगुज़ारी लेती, और जमींदार या तो खुद हल 
चलाता, या मजदुर रखक्र खेती करता । वे मजदूर काम करते और मञ्जुरी 
लेकर अलग होते झौर किसी प्रकार की समस्या न खड़ी होती । परन्तु ऐसा नहीं 
हुआ। ज़मींदार ने मजदूर रखने के स्थान में किसान को जमीन खेती के लिए दे 
दी। इस किसान ने खुद लग कर, अपने वीबी-वच्चों को लगाकर, मौके-बे-मौके 
अपने दुर के सगे-सम्बन्धियों को बुला कर, ज़रूरत पड़ती तो मज़दुरों को मजदूरी 
देकर, दिन-रात एक करके ज़मीन को हरा-भरा किया । श्रव प्रश्‍त.यह खड़ा हुआ 
कि जिस किसान ने खून-पसीना एक करके सूखे में हरियावल खड़ी की उसका उस 
` ज़मीन पर स्वामित्व है या नहीं ? क्या ज़मींदार अपनी इच्छा से जब चाहे उसे 
ज़मीन पर से हटा सकता है या किसान का भी उस ज़मीन पर कोई अधिकार है? 
स्वाभाविक तो यही प्रतीत होता हैँ कि उसका अधिकार होना चाहिए, 
'परन्तु स्थिति कुछ विचित्र थी। स्थिति यह थी कि अंग्रेज़ों ने जमींदारों की एक 
श्रेणी वना दी थी और वे स्वयं काम करने के स्थान में किसानों को लगान'पर ज़मीन 
देकर उनसे काम कराते थे। इन किसानों में से भी कई स्वयं काम नहीं करते थे, 
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उन्होंने भी आगे ज़मीन लगान पर देने का सिलसिला चला रखा था। परिणाम 
यह था कि ज़मींदार और किसान के बीच भी दुसरे हकदार थे, और ज़मीन को 
उपजाऊ बनाने तथा कृषि को सुधारने के वजाय हर-एक दूसरे को लूट लेना चाहता 
था। इस चहुँमुखी लूट का अन्तिम-किसान पर बहुत बुरा असर पड़ता था, उस 
बेचारे के पास तो कुछ रहता ही न था। उसका जब चाहे कर बढ़ा दिया जाता 
था, जब चाहे उसे भूमि से बेदखल कर fear जाता था । इस सारी स्थिति को 
सुधारने के लिए समय-समय पर कानून वनते रहे | वंगाल में १८५९ में बंगाल 
रंट-एक्ट' बना जिसे श्री ्रार०'सी० दत्त ने बंगाल के किसानों के लिए राहत का 
एक्ट कहा। हम पहले ही कह आये हैं कि बंगाल में 'स्थायी-वन्दोबस्त' था और 
MAA के साथ एक वार मालगुज़ारी की राशि निरिचित हो चुकी थी जिसमें 
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। ये जमींदार किसानों को मनमानी तौर पर 
लूटने लगे थे। जब चाहते उनका लगान बढ़ा देते, न देने पर जब चाहे उन्हें ज़मीन 
से निकाल देते। इस १८५९ के कानून के अनुसार किसानों को तीन श्रेणियों में 
बाँट दिया गथा। जिन किसानों के पास १७९३ से ज़मीनें थीं और इस बीच 
उनके लगान नहीं बढ़े थे उनके लिए निरिचित हुआ कि श्रव आगे भी उनके लगान 
कभी नहीं बढ़ेंगे; जिनके पास पिछले २० साल से ज़मीन थीं AIT इस वीस साल 
में उनके लगान नहीं बढ़े थे, उनके सिए कहा गथा कि यही समझा जायगा कि 
इनके पास १७६३ से ये ज़मीन हैं और उनके लगान भी नहीं बढ़ aaa; जिनके 
पास पिछले १२ साल से ज़मीन थीं उनको मोरूसी अधिकार दे दिया गया और 
यह निश्‍चय किया गया कि उनका लगान विना सरकारी श्राज्ञा के नहीं बढ़ाया जा 
सकेगा। इस श्रेणी को बंगाल के ज़मींदारों ने वहुत तंग करना शुरू किया। 
हरचंद वे कोशिश करने लगे कि कोई किसान १२ साल तक लगातार एक जमीन पर 
काबिज न रह सके। बंगाल-रेंट-एक्ट' की देखा-देखी go पी०, पंजाब, बिहार, 
उड़ीसा, बम्बई तथा मद्रास में भी इसी प्रकार के कानून स्वीकृत किये गए जिनमें 
किसान को ज़मीनों पर मौरूसी हक देने का प्रयत्न किया गया, उसे जहाँ तक हो 
सकता था वहाँ तक ज़्यादा-से-ज़्यादा 'भू-स्वामित्व' दिया गथा, परन्तु किसानों की 
अधिक संख्या इन कानूनों के क्षेत्र से वाहर ही रही, कानून ही ऐसे बनते थे कि 
उनकी परिभाषा के अन्दर आने वाले किसानों की संख्या बहुत परिमित रहती थी। 
जव पहले-पहल १६३% के गवनेमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार १९३७ 
में कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेकर अपना मंत्रि-मण्डल बनाया, तव किसानों की 
स्थिति सुधारने के संबंव में अनेक कानून बनाये गये। इन कानूनों का उद्देश्य था-- 
(क) लगान बढ़ाने पर रोक लगाई जाय, (ख) बेदखली पर रोक लगाई जाथ, 
(at) किसानों को मौरुसी हक दिये जाँय ताकि उनका भूमि पर स्वामित्व हो 
जाय, यह स्वामित्व पुर्तैनी हो, किसान जब चाहे इस अधिकार को दूसरे को दे 
सके, (घ) बकाया लगान पर राहत दी जाय झर बलों आदि की कुर्की पर रोक 
लगाई जाय, (ड) ATT ज़मींदार को मालगुजारी में सरकार की तरफ़ से राहत 
२३ ` ; 
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मिले तो किसान को भी लगान में राहत मिले, (च) अगर किसान ज़मीन को 
उपजाऊ बनाने या उसके विकास में कुछ खर्च करे तो उसे उसका विकास का मुआ- 
विज्ञा दिया जाय । ee 

इन उद्देश्यों को सामने रखकर कांग्रेस सरकारों ने १६३८ में बंगाल म 
'बंगाल-टैनेसी-अमेंडमेंड-एक्ट', १६३९ में To पी० में Jo पी०-टेनेंसी-अमेंडमेंट- 
एक्ट', १६३६ में सी० पी० में 'सी० पी० टैनेंसी-अमेंडमेंट-एक्ट' पास किये ATC इसी 
प्रकार मद्रास तथा बम्बई में भी इसी प्रकार के कानून पास किये गए जिनसे किसानों 
को भू-स्वामित्व के अधिकार देने के साथ-साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी गई। 
१९३६ में उत्तर-प्रदेश में जो सुधार हुए वे निम्न थे :-- 

(क) जमींदार 'सीर' की ज़मीन नहीं बढ़ा सकता था । 'सीर-ज्मीन 
उसको कहते हैं जो ज़मींदार भ्रपने लिए रखता Fl इस ज़मीन पर वह मज़दूर 
रख कर काम कराता Sl क्योंकि ज़मींदारों को यह डर था कि काइतकार 
जिस ज़मीन पर हल चलायेगा वह किंसी-त-किसी समय काइतकार की हो सकती 
हैं, इसलिए ज़मींदार 'सीर' बढ़ाते रहते थे। इस कानून से ज़मींदार के लिए 
'सीर' की मात्रा निश्चित कर दी गई जिससे अधिक वह ‘ae’ नहीं बढ़ा सकता 
था। 

(ख) कुछ सीर“-ज़मीनें ज़मींदारों की रहीं और उन पर जो काइतकार 
हल चलाते थे बे उनके मौरूसी-काइतकार वना दिये गए । | 

(ग) यह aaa किया गया कि पाँच साल के अन्दर-भ्रन्दर भूमि का 
लगान घटाकर १८६५ और १६०६ में जो लगान था वहू कर दिया जायगा। 

(घ) उसके वाद २० साल तक लगान में कोई तब्दीली नहीं होगी, होगी 
भी तो किन्हीं खास अ्वस्थाश्रों में ही हो सकेगी | ; > 

(ङ) वकाया लगान पर सूद की दर घटाकर ६३ प्रतिशत कर दी गई। 

(च) बेदखली के नियम कड़े कर दिए गए ताकि ग्रासानौ से वेदखली न 
हो सके । 

(छ) किसान को खेत में वाग्र लगाने, मकान बनाने के अधिकार भी दिये 
गए । 


७. ज्रमरोंदारी-उन्मूलन-कानून तथा भूमि-सुघार अधिनियम* 
(Zamindari Abolition and Land Reforms Act) 


(क) ज्ञमरींदारी-उन्मूलन कानून का रूप--किसानों की दशा सुधारने 
के जो प्रयत्न हुए उनके मुख्य उद्देश्य तीन थे--'भू-स्वामित्व (Fixity of 
tenure), ‘ara लगान' (Fair rents) तथा “तबादले की स्वतंत्रता' 

_* Ys Zamindari abolition a complete solution of the land 


problem in U. P.? What other measures would: you suggest? 


L 
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( Free transfer) 1 किसान ये तीन ara चाहता था | इनमें सबसे बड़ी समस्या 
भू-स्वामित्व' की थी। जब तक ज़मींदारी-प्रथा वनी हुई थी, तव तक इस 
समस्या का हल होना कठिन था, इसलिए १ जुलाई १६५२ को उत्तरप्रदेश में 
से ज़मींदारी-प्रथा का ही उन्मूलन कर दिया गया। 'प्लैनिंग-कमीशन' ने प्रथम 
पंच-वर्षीय योजना में इस वात पर जोर दिया था कि किसानों की दशा सुधारने 
के लिए ज़मींदारी-प्रथा को हटाना होगा । परिणाम-स्वरूप प्रथम-योजनाकाल में 
सब प्रान्तों में इस प्रथा को कानूनन हटा दिया गया । उत्तर-प्रदेश के कुछ ज़मीं- 
दारों ने प्रथम भारतीय-विधान के अन्तर्गत इस धारा के आधार पर कि किसी के 
निजी अधिकार पर कोई कानून वार नहीं कर सकेगा, सुप्रीम-कोर्ट में ज़मींदारी- 
उन्मूलन-कानून पर आपत्ति की थी, इसलिए कुछ देर तक इस कानून को स्थगित 
रखना पड़ा, परन्तु इस बीच १६५२ में ही विधान में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया 
जिससे यह श्रापत्ति जाती रही। यह नया कानून प्रायः सभी प्रान्तों में लग चुका 
है । इस कानून द्वारा Deas Yo लाख ७० हज़ार ज़मींदारों का उन्मूलन 
हो गथा। उत्तर-प्रदेश के ज्जमींदारी-उन्मूलन-क्रानून की मुख्य वातें निम्न हैं: 
WA तक ज़मींदार के नीचे दो तरह के किसान थे-मौरूसी तथा शिकमी | 
मौरूसी काश्तकार तो वह था जिसका कई साल ततक जोतने के कारण भूमि पर 
स्वामित्व मान लिया गया था, शिकमी काइतकार वह था जिसे दो-एक साल के 
लिए ज़मीन जोतने के लिए दे दी जाती थी, फिर वापस ले ली जाती थी । ज़मींदार 
भी शिकमी-काइतकार रख सकता था, मौरूसी-काइतकार भी शिकमी- 
काइतकार रख सकता था | इसके AAA Tilers के पास कुछ और ज़मीन 
होती थी जिसे ग्रगर वह छोटा जमींदारा था तो उस पर खुद हल चलाता था इसलिए 
वह wala खुद-काइत' कहलाती थी, अगर वह बड़ा ज़मींदार था तो नौकर रख 
कर खेती करता था, यह उसकी 'सीर' की ज़मीन कहलाती थी । इस प्रकार 
जमीन चार तरह की हुई--मौरूसी, शिकमी, खुदकाइत रौर सीर। जमींदारी- 
उत्मूलन-कानून के भ्रनुसार ज़मींदार को तो सरकार ने शुद्ध आय (Net assets) 
का ८ गुणा मुश्राविज्ञा देकर अलग कर दिया । श्रव ये चार तरह के किसान रह गए। 
इन किसानों में जिन के पास सीर की ज्रैमीन थी, वह तो उनकी ही हो गई। AA 
बड़े ज़मींदार भी थे और उनकी सीर की ज़मीन थी, तो वह उनकी ही रही, 
वह उनसे नहीं छीनी गई। कई छोटे जमींदार थे, वे कहलाते तो ज़मींदार थे, 
परन्तु थे काइतकार ही, स्वयं जोतते-योते थे। यह खुदकाइत की ज़मीन भी उनकी 
ही रही। अब रही मौरूसी गौर शिकमी ज़मीन । मौरूसी काइतकार श्रवेतक भूमि 
का मालिक नहीं था, जवतक वह लगान देता रहता तबतक उसे कोई बेदखल नहीं 
कर सकता था। परन्तु ज़मींदारी-उन्मूलन-कानून के अनुसार यह निश्‍चय किया 
गया कि जो मौरुसी-किसान लगान का १० गुणा सरकार को दे देग। वह्‌ उस ज़मीन 
का पुरा मालिक ब्रन जायगा, वह 'मूमिधर' कहुलायेगा। जबतक वह 'भूमिबर' 
नहीं बनता तबतक वह ज़मींदार की जगहू सरकार का मौसी काइतकार रहेगा। 


= 
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शिकमी-काइतकारों की स्थिति इससे भी नहीं सुधरी। १६४४ में जमींदारी 
उन्मूलन-कानून' में इन शिकमी-काइतकारों की दशा सुधारने के लिए एक कानून 
पास किया गया और यह सुधार ३० अक्तूबर १६५४ से लागू हो TAT! इस 
सुधार के अनु पार शिकमी काइ्तकारों को सीर के भ्रधिकार दे दिये गए। मौरूसी- 
काइतकारों को १० गुणा Tartar देकर 'भूमिधर' के अधिकार मिले थे, इन 
शिकमी-काइतकारों को भी इसी प्रकार के श्रधिकार देने की व्यवस्था की गई है। 
प्रदेश भर में इन सब 'शिकमी काइतकारों' के ४४,३२,००० खाते थे जिनका कुल 
रकबा २२ लाख एकड़ AT १६५४ से पूवं ये शिकमी श्रपने खातेदार को लगान 
देते थे। aa इन शिकमियों को अ्रधिकार दिये गए कि पाँच वर्ष तक वे अपनी 
भूमि पर काबिज रहें और उसके वाद मालगुज्ारी का १५ गुणा जमा करके भूमि- 
धर! के ग्रधि हार प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर लें । इस प्रकार वे भी अपनी भूमि 
के स्वामी हो गये शरीर सीधे सरकार को मालगुज़ारी अदा करने लगे। जिस प्रकार 
सरकार ने ज़मींदारों को हटाने के लिए garfan दिया उसी प्रकार खातेदारों को 
हटाने के लिए गौर शिकमियों को 'भूमिधर बनाने के लिए सरकार उन्हें भी 
मालगुजारी के १० से २० गुने तक का मुाविज़ा दे रही है। अनुमान है कि उत्तर- 
प्रदेश सरकार को ज़मींदारों को १३७ करोड़ AIC खातेदारों को १५ करोड़ रुपए 
का भुगतान करना पड़ा। जमींदारी तथा खातेदारी का खात्मा होने पर SAT 
प्रदेश सरकार को १,०२८ लाख रुपए की पहले की भ्रपेक्षा अधिक राय हो रही है, 
क्योंकि जमींदार का मुनाफ़ा सरकार को मिलने लगा। इससे किसान को भी लाभ 
हुआ क्योंकि मौरूसी तथा शिकमी काइतकार के 'भूमि-घर' वन जाने पर उसे पहले 
की अपेक्षा लगान ATAT देना पड़ रहा EI 
(ख) ज्ञमींदारो-उन्मूलन कानून की विशेषताएँ.--हमने देखा कि इस कानून 
का रूप क्या है। भ्रव देखना है कि इस कानून की विशेषताएं क्या हैं? वे निम्न 
हैं: 
(i) ज़मींदारों से सरकार ने जो ज़मीन ले ली है उसका उन्हें 
मुआविज़ा दिया गया है, 
(ii) ज़मींदारों की खुदकांइत भूमि उनके पास रहने दी गई हैं, 
(11) जिस ज़मीन पर उनका घर, Hat, वाग़-अगीचा था वह भी 
उनसे नहीं ली गई, 
(iv) सरकार तया काइतकार का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर दिया 
गया हैं, 
(४) गाँव की साझी भूमि--अंजर, वन, चरागाह पर राज्य का 
अधिकार हो गया है । 
(ग) जमींदारी-उन्मूलन कानून को समालोचना--कुछ लोगों का कहना 
तोयह है कि यह कानून किसानों के लिए मेग्नाकार्टा है। इससे वे ज़मीन के मालिक 
हो जायेंगे, पहले की अपेक्षा STA उत्साह से काम करेंगे, उनकी नीलामियाँ बन्द 
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हो जायेंगी, वे सुख की साँस लेंगे। कुछ लोगों का कहना इससे उल्टा है। उनक़ा 
कहना है कि इससे किसानों का तो कोई भला नहीं होगा, वे ज़मींदार की जगह 
सरकार के चंगुल में फंस जायेंगे, जमींदार तो कुंछ रियायत कर भी देता था, सरकार 
के कारिन्दे--भ्रमीन, पटवारी और तहसीलदार--तो उसे नोंव-नोंच कर खा 
जायेंगे, किसानों का भला न होने के साथ ज़मींदार उजड़ जायेगे! यह बात ठीक 
नहीं है क्योंकि जहाँ जमींदारों से जमीन छीनी गई है वहाँ उन्हें पर्याप्त मुप्राविजा 
दिया गया है। इस मुआविज़े से जमींदारों का पुनर्वास होगा, वे निठस्ले बैठे 
रहने और दुसरों की कमाई पर पलने की जगह कोई काम-धंवा करेंगे। अनुमान 
लगाया गया है कि ज़मींदारों को मुआविज़े के तौर पर १ ALT ३७ करोड़ रुपया 
बाँटा गया हैं। इस रुपये से ज़मींद[र वणिज-व्यापार करके जहाँ अपने निठल्लेपन 
को दूर करेंगे वहाँ देश में भी व्यापार भ्रादि की प्रगति बढ़ेगी। 

(घ) क्या ज्ञमींदारी-उन्मूलन किसान की समस्या का पूर्ण हल है १*--इस 
प्रश्‍न पर विचार करते हुए देखना होगा कि ज़मींदारी-उन्मूलत कानून का मुख्य 
तौर पर कितने ज़मींदारों पर प्रभाव पड़ा। भ्रगर इसङ्गा प्रभाव थोड़े जमोंदारों 
पर ही पड़ा तो भूमि-समस्या का पूर्ण हल नहीं हुआ । जाँच करने पर पता चला कि 
५ हज़ार या ग्रधिक मालगुजारी देनेवाळे ज़मींदारों की संख्या ८०० के लगभग 
थी। इस कानून का विशेष प्रभाव तो इन्हीं 5०० पर पड़ा। बाकी ७८.५ प्रतिगत 
जञमींदार २५० रुपये से कम मालगुजारी देते थे, जो कहने को ज़मींदार थे परन्तु 
वास्तव में किसान ही थे। इनकी भी भूमि छिन गई--यह कुछ ज़्यादती हुई। 

- - इसके अतिरिक्त भूमि-संबंधी wer भी समस्याएँ हैं। उदाहरणार्थं, ज़मीं- 
दारी-उन्मूलन-्समितिं के अनुसार किसान भूमि से तभी लाभ उठा सकता हैं जब 
उसके पास १० एकड़ जमीन हो। इस समिति के ग्रनुसार उत्तर-प्रदेश में ६४ 
प्रतिशत किसानों के पास १० एकड़ ज़मीन नहीं है। उनके पास जितनी जमीन है 
उसे 'लाभप्रद जोत' (Economic holding) नहीं कहा जा सकता। भूमि- 
संबंधी समंस्या का हल करने के लिए जमींदारी-उत्मूलन ही पर्याप्त नहीं है, जोत 
का पुनवितरण (Redistribution of holdings) भी आवश्यक al वह 
इस कानून द्वारा नहीं किया गया। | 

ज़मीन का ठीक-ठीक वँटवारा हो जिससे किसान के पास उतनी ज़मीन झा 
जाये जिससे उसके परिवार का पालन हो सके-यह ठीक हूँ, परन्तु गाँवों में ऐसे 
भी किसान हैं जिन्हें भूमिहीन- श्रमिक कहा जा सकता El १९११ में इनकी संख्या 
७५ लाख थी, १६३१ में ३३० लाख हो गई। इन लोगों को ३६५ दिन में सिर्फ़ 
२०० दिन काम मिलता है | शेष दिन क्या करें ये ? इसके लिए गाँवों में 
कुटीर-उद्योगों की व्यवस्था होती आवश्यक है तभी सब प्रकार के किसानों की 
समस्याओं का समाधान होगा। a ae 

(ङ) सुझाब--किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए जमीं- 
दारी-उत्मूलन के भ्रतिरिक्त तिम्त उपायों का भी प्रयोग करना उचित है: 
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(i) भूमि की उच्चतम सीमा निर्वारण के साथ-साथ निम्नतम सीमा भी 
निर्धारित कर दी जाय। were किसी के पास ३० एकड़ से ज़्यादा भूमि न रहने दी 
जाय तो यह भी व्यवस्था हो कि किसी किसान के पास १० एकड़ से कम भूमि 
भौनहो। भ्रगर किसी के पास १० एकड़ से कम भूमि हो तो उसकी कमी पूरी कर 
दी जाय। 

(ii) विखरेहुए खेतों की चकवन्दी की व्यवस्था हो । “जोतों की चकवन्दी' 
(Consolidation of holdings) का कार्य उत्तरप्रदेश में १९५३ से 
हो रहा है। 

(iii) सहकारी खेती (Co-operative farming) को प्रोत्साहन दिया 
जाय। इसकी चर्चा हम पिछले meas में कर आये हैं। 

(iv) भूमिहीन-श्रमिकों के लिए ग्रामों में गुहोद्योगों को व्यवस्था हो और 
उन्हें कम-से-कम वेतन किसना दिया जाय--यह भी तथ कर दिया जाय। 

इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम का संगठन किस प्रकार बदलता-वदलता 
आज कहाँ आकर खड़ा हो गथा हैं। 


ART 


१. भारत के गांवों में पायी जानेवाली बुराइयों को दूर करने के लिये निश्चित 
उपाय सुझाइये | (१६५१) 
२. भारत में ग्रामीण समुदायों के सामाजिक तथा आथिक महत्व की विवेचना 
कीजिये । (१६५२) 
३. क्या ज़मोंदारी-उन्मूलन उत्तर-प्रदेश की भूमि-व्यवस्था का पुरा समाधान 
है ? श्राप इसके लिये कौन-से न्य उपाय सुझायेंगे ? (१९५५) 
४. उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून ने भूमिधरों को ठोस लाभ तो नहीं 
पहुंचाया किन्तु इससे लाखों जञमींदारों ate उनके आशितों के लिये 
अनावश्यक कठिनाइयां बढ़ गई Fl क्या श्राप इससे सहमत हैं ? झाप 
इसके लिये क्या अन्य उपाय सुझायेंगे ? (१२९५६) 
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(RURAL RECONSTRUCTION) 
१. ग्रामीण-पुर्नानर्माण का महत्व 
पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि भारत की रचना में ग्रामों का महत्व 
क्या ÈI इस देश में ४३.८६ करोड़ में से ३५.६८ करोड़ तो गाँवों में ही रहते हैं। 
जिस देश में 5२ प्रतिशत जनता का निवास गाँवों में हो वह देश गाँवों का देश ही 
कहा जा सकता हैं। 
गाँवों के इस देश की हालत क्या है? १५वें अध्याय में हम लिख आये हैं 


इस neata से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में आ चुके हें : 


1. Discuss the importance of rural reconstruction and 
planning in India. (1951) 
2, How far can the Gaon Panchayat Raj Act help in 
rehabilitation of village communities ? (1951 
3. Discuss the importance of village Panchayats as a means 
of social reform in India. How far can the Gaon Panchayat 
Raj Act help in improving village life? (1953) 
4. How are Community Projects to improve rural life in 


India? What role are people expected to play in the fulfilment of - 


these projects? (1954 
5, Discuss the role of “Village Panchayats’? in rural re- 
construction. (195 


6. What do you understand by ‘Community Projects’ ? 
Discuss their objects. (1956) 


7. How far have the community projects helped in rehabili- 
tation of village communities? (1959 


8. State briefly the influence of Community Projects upon 
village life. Illustrate your answer with examples. . (1960 


9. Give the main characteristics of the Community Develop- 


‘ment Programme of our country. (1961) 


10. What are the objectives of our Community Development 
Programmes ? How are they sought to be achieved ? (1962) 


11. Whatsteps are being taken for the reconstruction oe 


India? ’ 
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३६० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


कि भारतीय ग्रामीण जीवन विविध प्रकार की समस्या्रों से घिरा हुआ है। 
ग्रामवासी की ग्राथिक-समस्याएँ हैं, सामाजिक-समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य-संबंधी 
समस्याएं हैं, शिक्षा-संबंधी समस्याएं हैं। श्राथिक-समस्याएँ क्या हैं? ग्रामवासी 
का मुख्य व्यवसाय कृषि है, परन्तु कृषि वह ठीक तरह से कर नहीं सकता। 
कीट-पतंग, पशु उसकी खेती को उजाड देते हैं, सिंचाई की उसके पास व्यवस्था 
नहीं हैँ, उसके पास भूमि भी इतनी नहीं है कि भ्रपने परिवार का पेट पाल सके. 
जो खेत हैं वे छितरे-छितरे हैं, उसे खाद भी नहीं मिलता, उसके पास पूँजी नहीं, 
वह ऋण के बोझ से दवा रहता Sl सामाजिक-समस्याएँ क्या हैं ? ग्रामवासी 
प्रथाश्रों, रूढ़ियों, परंपराओं का दास है, बिरादरी उसे हर समय जकड़े रहती हैं 
वह स्वतंत्रता से न कुछ सोच सकता है, न कर सकता. है । स्वास्थ्य-संवंधी 
समस्याएं क्या हैं? ग्राम चारों तरफ़ से गन्दगी से घिरा रहता हैँ, जगह-जगह 
कड़े के ढेर लगे रहते हैं, गलियों में कीचड़, कीचड़ में मकली-मच्छर; टाइफ़ाइड, 
मलेरिया का वह शिकार बना रहता है। शिक्षा-संबंधी समस्याएँ क्या हैं? 
ग्रामवासी के पास खेतों में इतना काम होता है कि वह वच्चों को पढ़ने-लिखने के 
लिए भेज ही नहीं सकता, अगर बच्चे उसका खेत में हाथ न बंटायें तो उसका खेती 
का बंधा चल नहीं सकता, जो बच्चे पढ़-लिख जाते हैं वे खेती को हाथ नहीं लगाते। 
यह हालत है हमारे गाँवों की । 
अगर इस सारी परिस्थिति को वदलना हो तो इनमें से एक-एक समस्या को 
लेकर उसका हल करना होगा | ग्राम-बासियों की आ्थिक-समस्या को हल करने के 
लिए कृपि की तरफ़ विशेष ध्यान देना होगा कृषि के विकास के लिए उत्तम 
खाद उत्पन्न करने के कारखाने बनाना, नहरें खोदना, कीट-नाशक द्रव तैयार 
करना, ऋण के वोझ से किसान को मुक्त करना--यह सव-कुछ करना होगा। 
ग्राम-वासियों की सामाजिक-समस्याम्रों को हल करने के लिए HTH और 
कुरीतियों की दासता से उन्हें मुक्त करना होगा | उसके लिए कुछ नये कानून 
बनाने होंगे। दहेज, जात-बिरादरी के बंधन से कानून द्वारा उसे छुड़ाना होगा। 
ग्राम-वासियों की स्वास्थ्य-संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामों में सड़कें 
वनानी होंगी, विजली-पानी की व्यवस्था करनी होगी, टाइफ़ाइड, मलेरिया के 
उन्मूलन की योजनाएँ वनानी होंगी । ग्राम-वासियों की शिक्षा-संबंधी समस्याओं को 
हल करने के लिए प्रौढ़-शिक्षा का प्रवन्ध करना होगा, ग्रामों में वाचनालय तथा 
पुस्तकालय खोलने होंगे | 
यही सब-कुछ करना ग्रामीण-पुननिर्माण हैँ। जब तक गाँवों का नक्शा 
नहीं बदलता, तव तक भारत का नक्शा नहीं बदल सकता क्योंकि भारत श्रगर कुछ 
है तो गाँवों का ही देश ZI 
परन्तु ग्रामं का नक्शा घर AAS नहीं बदल सकता । WIA देश में ५६ 
लाख से अधिक गाँव हैं। इतने गाँवों का पूननिर्माण बिना योजना के नहीं हो 
सकता | यही कारण है कि ग्रामीण-पुननिर्माण के लिए भारी पैमाने पर 'नियोजन' 
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(Planning) चल रहा है। इस नियोजन की रूप-रेखा पर विस्तार से इसी 
अध्याय में आगे लिखेंगे ।* 


२. ग्रामीण-पुर्नानर्माण के गैर-सरकारी तथा सरकारी प्रयत्न 


(क) ग्रामीण-पुननिर्माण के ैर-सरकारी प्रयत्न--हमने देखा 'कि ग्रामीण 
पुननिर्माण का महत्व कया है ? इस दिशा में अनेक प्रयत्न हुए परन्तु वे गैर-सरकारी 
तौर पर थे इसलिए बड़े पैमाने पर न होकर छोटे पैमाने पर थे और व्यक्तिगत AAA 
संस्थागत होने के कारण उतने सफल नहीं हो सके। उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी 
ने राष्ट्रीय महासभा के क़ार्ये-क्रम में ग्राम-सुधार को स्थान दिया, १६२३ में 
अखिल भारतीय चर्खासंघ' की स्थापना की, गाँव-गाँव में खहृर के उत्पादन कें 
केन्द्र खोले गये । १९२१ में श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने श्री लियोनाडं एल्महस्ट के 
सहयोग से ग्रामों के पुननिर्माण के उद्देश्य से श्री-निकेतन की स्थापना की! श्री- 
निकेतन के कार्यकर्ता ग्रामवासियों के साथ हिल-मिल जाते थे, उनके साथ एका- 
त्मता उत्पन्न करके उन्हें ्रपनी समस्याश्रों को हल करने की प्रेरणा देते थे। 
'सर्वेट्स आफ़ इंडिया सोसाइटी' ने मद्रास-्रान्त में मायानुर ग्राम-केन्द्र में कृषि, 
मु्ी-पालन, शहद की मक्खी का पालन आदि कार्यों का शिक्षण शुरू किया, 
ग्वालियर में कर्नल शितोळे ने १६४० में अपनी जागीर के २३२ गाँवों में ग्राम- 
सुधार योजनाशों को चालू किया, परन्तु ये सब योजनाएं व्यक्तिगत थीं, संस्थागत 
थीं, इसलिए इनका कार्यक्षेत्र संकुचित ही रहा। 

(ख) ग्रामीण-पुनरनिर्माण के सरकारी प्रयत्न--स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
१६४७ में भारत-सरकार ने बड़े पैमाने पर ग्रामौण-पुर्नानर्माण के कार्य को अपने 
हाथ में लिया। ग्रामीण-पुननिर्माण के सरकारी प्रयत्न निम्न थे : 

. (1) पंच-वर्षीय योजनाओं द्वारा ग्रामीण-पुर्ननिर्माण, 
(ii) सहकारी आन्दोलन द्वारा ग्रामीण-पुर्नानर्माण, 
(iii) जमींदारी उन्मूलन द्वारा ग्रामीण-पुननिर्माण, 
(iv) ग्राम पंचायतों के पुनःसंगटन द्वारा ग्रामीण पुननिर्माण, 
(४) सामुदायिक विकास-योजनाओं द्वारा ग्रामीण-ुर्नानर्माण | 
ग्रामीण-पु्निर्माण के लिए उक्त पाँच कार्य-क्रस चल रहे हैं इनमें से 
पंच-वर्षीय योजनाओं का वर्णन हम ७वें भ्रध्याय में, सहकारी आन्दोलन का 
वर्णन - १४वें अध्याय में, ज़मींदारी-उन्मूलन का वर्णन १६वें ग्रध्याय में कर WAT 
हुँ। ग्रामीण-पुर्नानर्माण के शेष दो प्रयत्नों---म्राम पंचायतों का पुनः संगठन तथा 
सामुदायिक विकास-योजनाओं--का वर्णन हम इस श्रध्याय में करेंगे। 


SPO STS 


+ Discuss the importance of rural reconsiruction and 


planning in India. (1951) 
+ What steps are being taken for the reconstruction of rural 
India? a (1963) 
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३६२ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा - 


३. ग्राम-पंचायतों के पुनः संगठन द्वारा ग्रामीण-पुनर्निर्साण 

जैसा हम देख आये हैं भारत ग्रामों का देश Fl जड़ मज़बूत हो तभी वृक्ष 
मज़बूत रहता है, नींव पक्की हो तभी मकान अडिग रहता है। अगर हम समूचे 
देश का नव-निर्माण करना चाहे तो गाँवों का पुननिर्माण करना होगा। परन्तु 
गाँवों का पुननिर्माण कंसे होगा ? गाँवों का पुननिर्माण तभी होगा जब निर्माण 
का कार्ये ग्रामवासियों के पने हाथ में साप दिया जाय उनकी अपनी भलाई को 
उनके सिवाय कौन जान सकता हैँ? उनके हाथ में सत्ता दे देने को ही पंचायत- 
राज कहा जाता Sl भारत में सदा से पंचायत-राज रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि 
पंचायत-राज का अंग्रेजों के समय ह्लास हो गथा, किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इस 
प्रथा के फिर से चालू करने का प्रयत्न हुआ, ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत, पंचायती- 
अदालत वनी। हम इस प्रकरण में निम्न बातों पर विचार करेंगे: 

(क) पंचायत का पूर्व-इतिहास, 

(ख) पंचायतों के ह्लास के कारण, 

(ग) पंचायतःप्रथा को फिर से चालू करने के प्रयत्न, 

(घ) पंचायत-राज का संगठन तथा कार्य, 

(ङ) ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत, पंचायती-अ्रदालतं, 

(च) पंचायतों की असफलता के कारण, 

(छ) ग्रामीण-पुननिर्माण में पंचायतों का स्थान। 

४. पंचायत का पूवं-इतिहास 

स्वायत्त-शासन का यही अर्थ नहीं हैँ कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता 
आये, झसली स्वायत्त-शासन तो तभी होता है जब जनता के हर व्यक्ति के हाथ 
में सत्ता श्राती है। परन्तु हर व्यकवित के हाथ में सत्ता कसे श्रा सकती है? 
इसका तरीका संसार को प्राचीन शासन-प्रणालियों में मिलता है। ग्रीस, इटली, 
ग्राचीन-भारत तथा भ्रन्य देशों में ऐसी ग्राम-सभाएँ होती थीं, जिनमें गाँव का हर 
वयस्क-व्यक्ति सदस्य होता था। समय-समय पर गाँव के सव व्यक्ति इकट्ठे 
होते थे झौर गाँव के मसलों को बहुमत से हल करते थे। यूनानी राजा सँल्युकस का 
राजदुत मंगस्थनीज़ पाटलीुन्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य-काल में यहाँ रहा। वह 
लिखता है कि यहाँ के नगरों में ऐसी सभाएं हैं, जिनके ३० सदस्य होते हैं, इनकी 
६ उपःसमितियां होती हैं, जो नगर का शासन करती हैं। नगरों की इन सभाझों 
की तरह ग्रामों की सभाएँ भी होती हैं। इसी पद्धति द्वारा प्राचीन-भारत में ग्रामों 
का शासन होता था। शुक्रनीतिसार में लिखा है कि ग्राम-पंचायतों का चुनाव होना _ 
चाहिए। उसके पास 'व्यवस्थापक' (Executive) तथा 'न्यायात्मक' (Judi- 
ciary) दोनों काम थे। भूमि का वितरण तथा कर वसूल करने का काम भी 
पंचायत करती थी। गाँव के चरागाह तथा जंगलों पर पंचायत का अधिकार था । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शान्ति, निर्माण, झगड़ों को निपटाना--ये सब काम 
पंचायत करती थीं। पंचायत का श्रर्थ था--चुने हुए पाँच व्यक्ति जिनकी बात 
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सव लोग मानते थे। पंचायतें एक प्रकार की उस समय की 'गण-तंत्र' (Repub—- 
lics) थीं 1 

असल में, ग्रामों की समस्याओं को ग्रामवासी ही समझ सकते हैं। अपनी 
समस्याओं को हल करने में जितनी दिलचस्पी उनकी होती है उतनी दूसरे 
किसी को नहीं हो सकती। यह्‌ संगठन प्राचीन-काल में था, इसलिए दिल्‍ली 
में किसी का भी राज रहा हों, गाँवों में गाँव वालों का ही राज रहा, श्रौर भारत 
की आ्राथिक तथा सामाजिक व्यवस्था नहीं टूटी.1 इसी को 'विकेन्द्रीकरण' या 
पंचायत-राज्य कहा जाता था। मुसलमानों के राज्य तक पंचायतें जैसी-की- 
तैसी वनी रहीं। उन्होंने इस संगठन को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। गयासुद्दीन 
तुगलक ने अपने राज्य में यह राज्ञा प्रचलित की थी कि पंचायतों के संगठन को 


gta न आने पाये । हाँ, अंग्रेजों के श्राने से पंचायत-राज की यह व्यवस्था टूट 


गई। हर वात को अंग्रेजी-राज्य ने केन्द्रित करना चाहा। सारी शक्ति गाँव से 
थाने Hate थाने से जिले में खींच ली गई। जव पंचायतों के पास किसी प्रकार 
की शक्ति न रही, तो उनका शिथिल हो जाना स्वाभाविक था । े 

५. पंचायतों के ह्रास के कारण 

जैसा हमने कहा, अरग्रेजों के भारत में ने से पूर्वं इस देश में गाँव-गाँव 
में पंचायतें बनी हुई थीं । मुसलमानों के समय तक पंचायतों द्वारा ही ग्रामो का 
शासन होता था। BAT को यहाँ की पंचायत-व्यवस्था देखकर म्रत्यन्त रचयं 
होता था। परततु अंग्रेजों के लिए इस व्यवस्था दवारा राज करना कठिन था क्योकि 
इस व्यवस्था द्वारा तो शासन जनता के हाथ में देना होता था। यह उन्हें WAS 
न था। उन्होंने जिस व्यवस्था को जारी किया उसमें पंचायतों का दिनोंदिन 
ह्लास होने लगा। अंग्रेजों की व्यवस्था में निम्न कारणां से पंचायतों का ह्लास तेजी 
से होने लगा-- 

(क) लगान-वसूलो की पद्धति--पहले इस अध्याय में हम लिख आये 
हैं कि पहले यहाँ 'महालवारी-प्रथा थी । इसका यह अर्थ हैं कि लगान 
किसान से व्यक्ति-हूप से वसूल न करके 'महाल' से वसूल किया जाता था। 
गाँवों के कुछ समूहों को महाल' कहा जाता था। बसूली का यह काम किसी समय 
पंचायत करती थी, फिर जमींदारी-अथा चलने पर जमींदार करने लगा । अंग्रेजों 
के समय यह कानून बना कि लगान प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं जमा करना चाहिए 
जिससे पंचायती-प्रथा की लगान वसूल करने की दृष्टि से ्रावश्यकता न रही। 

(ख) पुलिस तथा कचहरी को व्यवस्था--अव तक गाँव की सुरक्षा 
तथा गाँव के झगड़े निपटाने का काम पंचायत का था, परन्तु aaa के समय 
पुलिस की सुदुढ़ व्यवस्था हो जाने के कारण गाँव की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंचायत 
की न रही भौर गाँवों के झगड़े कचहरियों में जाने लगे। इस प्रकार पंचायतों के 
पास काम न रहने के कारण भी उनका ह्लास होने लगा। एः 
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(ग) जिला-बोडों का निर्माण--१८४२ में शहरों के सुशासन के सिए 
म्यूनिसिपेलिटियाँ बनी थीं, are रिपन के उद्योग से १८८२ में डिस्ट्रिक्ट बोडों 
का निर्माण हुआ जिनका काम जिले भर के गाँवों का प्रबन्ध करना था। डिस्ट्रिक्ट 
बोडो के बनने से सत्ता पंचायतों के हाथ में न रही, डिस्ट्रिक्ट बोडों के हाथ में भ्रा 
TE | 

(घ) ज़मींदारी-प्रथा--पंग्रेज़ों के आने से पहले किसान से कर की वसूली 
पंचायत के द्वारा होती थी। ब्रंग्रेजों ने ज़्मींदारी-प्रथा को जन्म दिया। तव से 
कर की वसूली WHA करने लगा। अब पंचायत की कर-वसूली के लिए भी 
आवश्यकता न रही। 


६. पंचायत-प्रथा को फिर से चाल करने के प्रयत्न 


परन्तु जेसा हम अभी कह आये हैं, स्वशासन को तभी स्व-शासन कहा 
जा सकता है जब जनता के हाथ में सत्ता हो। जनता तो अपने देश में गाँवों में 
फली पड़ी है। जब तक उस जनता के हाथ में सत्ता नहीं दी जाती तबतक विधान- 
सभाझों और संसदों के सदस्य चुन लेने से तो काम नहीं चल सकता | ये सदस्य तो 
प्रान्तों में या केन्द्र में जाकर बैठ जाते हैं। जनता के हाथ में शासन कैसे भ्राये ? 
इस बात को अनुभव कर स्वतन्त्र-भारत में पंचायतों के पुनरुज्जीवन का कार्य-क्रम 
प्रारम्भ हुआ। पंचायतें बनेंगी, तो अपने गाँवों का दिन-प्रततिदिन का शासन गाँव 
वाले स्वयं ही तो करेंगे। यह वास्तविक रूप में जनता का शासन होगा 1 स्वतंत्रता 
के बाद सब प्रान्तों में पंचायतों के निर्माण के कानून बनने लगे। १९४७ में 
भारत स्वत्तत्त्र हुआ श्रौर ७ दिसम्बर १६४७ को 'उत्तर-प्रदेशीय पंचायत-राज 
कानून स्त्रीकृत हो गया जिसके अनुसार पंचायत-सभा श्रीर पंचायत-भ्रदालत का 
पहला चुनाव फरवरी १९४९ को कर दिया गया। इस कानून में ग्रन्तिम संशोधन 
१९५४ में हुआ | 
इसका यह मतलव नहीं कि पंचायत के विचार को १६४७ के बाद से ही 
सोचना शुरू किया गया। इससे बहुत पहले से इस वात को सोचा जा रहा था 
fa सत्ता केन्द्र में केन्द्रित न रहकर जनता के हाथ में आनी चाहिए। केन्द्र से प्रान्त 
में, प्रान्त से जिछे में, और जिले से गाँव में सत्ता पहुंचेगी, तभी ठीक-ठीक शासन 
हो सकेगा। गाँव में सत्ता पहुँचने का अर्थ है--पंचायतों का निर्माण क्योंकि गाँव 
में पंचायत के द्वारा ही तो काम-काज हो सकता है। गाँव के हाथ में सत्ता न होकर 
जिले के हाथ में सत्ता के चले जाने को सत्ता का 'केन्त्रीकरण' (Centralization) 
कहते हैं 1 fares में सत्ता के केन्द्रीमूत न रहकर ग्राम के, ग्राम-पंचायतों के हाथ में 
सत्ता को वलेर देने को 'विकेन्द्रीकरण' (Decentralization) कहते हैं। 
असल में जन-सत्ता-वाद में सत्ता का 'विकेन्द्रीकरण' आवश्यक है, और जब से 


भारत स्वतंत्र हुआ है, तव से सत्ता के 'विकेच्रीकरण' के लिए पंचायतों के निर्माण 
का सतत प्रयत्न हो रहा हैँ । 
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१८४२ तथा १८६२ में कुछ ऐसे कानून बनाये गये थे जिनका आशय 
यह था कि शहरों में म्यूनिसिपल-कमेटियाँ बननी चाहिएँ ताकि वे शहरों का 
स्थानीय प्रबन्ध कर सकं | १८७० में लाड मेयो के प्रस्ताव के ग्रनुसार शहरों में इन 
म्यूनिसिपेलिटियों की संख्या बढ़ा दी गई, किन्तु श्रभी तक गाँवों की तरफ़ किसी 
का ध्यान नहीं TAT | स्थानीय-निकायों को ठीक ढंग से चलाने और शहरों तक 
ही उन्हें सीमित न रखने का श्रेय लाडं रिपन को है। १८८२ में स्थानीय-निकायों 
के लिए are रिपन के समय में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ वह भारतवर्ष में स्थानीय 
निकाय विकास-क्राल' कहा जाता Zl इसके वाद १६०९ में रायल-कमीशन 
वना । इस कमीशन ने कहा कि हम अव तक ग्रामों का पुर्ननिर्माण करने मं इस- 
लिए सफल नहीं हुए क्योंकि हमने नींव से पुनर्निर्माण के कार्य को नहीं शुरू किया। 
इस देश की नींव यहाँ के गाँव हैं । अगर हम ग्रामों का पुनर्निर्माण करना चाहते 
हैं, तो पंचायतों का पुनरुज्जीवन करना होगा। १९१६ में जव मोन्टेगू-चेम्सफोर्ड 
सुधारों के ग्नुसार स्व-शासन के अधिकार को मानकर सत्ता प्रान्तीय-मन्त्रियों 
के हाथ में दे दी गई, तव ग्राम-पंचायतों की तरफ़ सरकार का ध्यान विशेष रूप 
से गया। 

इस समय जगह-जगह ग्राम-पंचायतें बनीं। हर प्रान्त में ग्राम-मंचायत- 
कानून बने! १९१९ में बंगाल में, १६२० में मद्रास, वम्बई, सी० पी० तथा 
उत्तर-प्रदेश में, १९२६ में बिहार, उड़ीसा, ्रासाम में तथा १६३% में पंजाब में 
ग्राम-पंचायत-कानून स्वीकृत हुआ । बड़ौदा, मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन आदि 
रियासतों में भी यह कानून स्वीकृत हुआ । 

ग्राम-पंचायतों पर विशेष रूप से विचार बलवन्त राय मेहता कमेटी ने 
किया। जनवरी १९५७ में प्लैनिंग-कमीशन की प्लेन-प्रोजेक्ट्स-कमेटी ने कम्यू- 
निठी-डिवेलपमेंट-प्रोग्राम की कार्य-प्रणाली की छान-बीन करने के लिए श्री 
बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जिसका उद्देश्य 
था कि वह ऐसे उपायों की तरफ़ सरकार का ध्यान खींचे जिनसे सरकारी काम 
कुछ तेज़ी से होने लगें। इस कमेटी ने १६५७ के अन्त में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की जिसमें कहा गया कि देश का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए पंचायत-राज को 
व्यवस्थित ढंग से चलाना होगा । कमेटी का कहना था कि कम्यूनिटी-डिवेलपमेंट 
के अनुसार देश का विभाजन तीन स्तरों में हुआ-हुआ Sl सव से नीचे के स्तर पर 
‘gra’ (Villages) हैं, उसके वाद 'मंडल' (Blocks) हैं, उसके वाद ज़िले' 
(Districts) हैं । हमें पंचायत-राज की स्थापना इस तरह से करनी चाहिए 
जिससे पहले 'ग्राम' में सदस्यों का निर्वाचन हो, भिन्न-भिन्न ग्रामों के इन निर्वाचित 
सदस्यों में से 'मंडल' के सदस्यों का निर्वाचन हो, Wea में मंडलों के निर्वाचित 
सदस्यों में से 'जिले' के सदस्यों का निर्वाचन हो। इन तीन स्तरों पर जो लोग 
चुने जायें, वे अपने-अपने स्तर में शासन-व्यवस्था का संचालन करे। इसे 
उन्होंने त्रिस्तरीय-शासन-व्यवस्था (Three-ter system) का ताम दिया। 
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मेहता-कमेटी की पंचायत-राज की इस योजना को प्रजातांत्रिक-विकेन्द्रीकरण' 
(Democratic decentralization) भी कहा जाता है क्योंकि इस योजना 
द्वारा सत्ता को भिन्न-भिन्न जन-केन्द्रों में वाँट दिया गया है। कमेटी की सिफ़ारिशों 
को १६५७ में नेशनल डिबेलपमेंट काँसिल ने स्वीकार कर लिया भौर उसके MT- 
सार सवसे पहले राजस्थान में अ्रक्तुवर १९५६ में पंचायत-राज के तौर से लागू 
कर दिया। इस सब का विस्तृत व्यौरा हम झागे इस ही अध्याय में देंगे I 


७. पंचायत-राज का संगठन तथा कार्य 


भारत के संविधान में सरकारी-नीति के 'निर्देशक-सिद्धान्तों (Direc- 
tive Principles) का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा हैं कि ग्राम-पंचायतों के 
संगठन पर विशेष ध्यान दिया जायगा। जैसा हम ऊपर लिख आये हैं, ग्राम- 
पंचायत के कानून तो पहले ही बन चुके थे, भरव स्वतन्तरता-त्राप्ति के वाद इन 
पंचायतों को विशेष रूप से संगठित करने का प्रत्येक प्रान्त ने प्रयत्न किया। 
ग्राम-पंचायत के संगठन में तीन ब्रन्य संस्थाएँ आ जाती हुँ--(क) ग्राम सभा, 
` (ख) ग्राम-पंचायत, तथा (ग) पंचायती अदालत। हम यहाँ इन तीनों पर कुछ 
frat | 
८. UA-TAT 
(क) संगठन तथा सदस्यता--१००० से अधिक कौ आवादी के गाँवों 
में .एक ग्राम-सभा होती है। जिन गाँवों की वादी कम हो, उन्हें पास के 
दूसरे गाँव के साथ मिला दिया जाता है। ऐसे गाँव एक-दूसरे से इर नहीं होने 
चाहियें, उनके बीच नदी-नाले का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब नवीन संशो- 
धन के अनुसार २५० संख्या के गाँवों में भी ग्राम-सभा वन सकती हैं। २१ वपं 
का हर व्यक्ति--पुरुष हो, स्त्री हो, ग्राम-सभा का सदस्थ माना जाता है। 
(ख) कार्य--ग्राम-सभा की दो बैठक होना भ्रावश्यक है--एक खरीफ़ 
की Hae के बाद, दुसरी रबी की फ़सल के बाद | यदि सभा के २० सदस्य 
' लिखित माँग करें, तो आवेदन-पत्र आने के ३० दिन के भीतर सभा बुलानी होती 
है। ग्राम-सभा अपना प्रधान अपने-आप चुनती Sl प्रधान की अवधि ५ साल 
होती है। प्रधान तथा उप-प्रधान के विरुद्ध दो-तिहाई मत आने पर अविश्वास का 
प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता हैं। ख़रीफ़ की फ़सल के वाद की बेठक में सालाना 
बजट बनाया जाता है और रवी की फ़सल के बाद की बैठक में बजट का रुपया ठीक 
से व्यय हुआ या नहीं--इस पर विचार होता है । . 
l ९. ग्राम-पंचायत 
(क्क) संगठन--ग्राम सभा के १,००० सदस्यों पर ग्राभ-पंचायत के ३० 
>सदस्य, 2,000 से २,००० सदस्य-संख्या पर ३६ सदस्य, २,००० से ४,००० 
की संख्या पर ३६ सदस्य, ३ व ४ हज़ार की संख्या पर ४५, और ४ हज़ार से 
ऊपर की सदस्य-संख्या पर ५१ सदस्य चुने जाते हैं। उत्तरःप्रदेश के १६४७ के 
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पंचायत-राज-श्रविनियम के श्रनुसार यह सदस्यता ५१ रखी गई थी परन्तु उसके 
याद के संशोधन के भ्रनुसार सदस्यता १५ से २० तक कर दी गई। ये सदस्प ५ वपं 
तक के लिए चुने जाते हैं । ्रनुसूचित-जाति की संख्या के अनुदात से पंचायत में 
उनका स्थान सुरक्षित रखना होता है। इस प्रकार ग्राम-पंनायत को ग्राम-सभा 
चुनती है, और एक तरह से यह ग्राम-सभा की कार्यकारिणी-समिति है। ग्राम- 
सभा का सभापति ग्राम-पंचायत का भी सभापति समझा जाता Jl पंचायत के 
कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष हटते जाते हैं, उनकी जगह प्रतिं वर्ष 
नवीन-सदस्यों का चुनाव होता हैं, और इस प्रकार ग्राम-पंचायत कभी भंग नहीं 
होती | 

(ख) कार्य-क्षेत्र--प्राम-पंचायतों का कार्य-क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया 
गया g 1 ग्राम-पंचायतों के लिए दो प्रकार के कार्य हुँ--'्निवार्य' तथा 'ऐच्छिक'। 
ग्रनिवार्ये-कारयो में सड़कों की देख-भाल और मरम्मत, उनका समतल करना, चौड़ा 
करना, ग्राम की सफ़ाई, कूएं-तालावों की व्यवस्था, उन्हें शुद्ध रखना, मेला जमा न 
होने देना, जन्म-मृत्यु का लेखा रखना, प्राथमिक-शिक्षा की व्यवस्था करना, पट- 
वारी, सिपाही, चौकीदार आदि से अगर ग्राम-वासियों को शिकायत हो, तो उसे 
ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचाना--े सव काम ग्राम-पंचायतों के लिए आवश्यक 
#1 ऐच्छिक कार्यों में ग्रामवासियों की चिकित्सा का प्रवन्ध करना, वाचनालय 
तथा पुस्तकालय स्थापित करना, खेती तथा जानवरों की नस्ल को सुधारना, खेल- 
कद तथा ग्रखाड़ों का AAA, रेडियो का प्रबन्ध, ग्राम की रक्षा के लिए स्वयं- 
सेवक-दल का निर्माण, मेले-तमाशे-हाट-वाज़ार का लगाना--ये सव ऐच्छिक 
कार्य हैं, जिन्हें ग्राम-पंचायत कर सकती है। 

(ग) आय के साधन--परन्तु इन कामों के लिए रुपया चाहिए । रुपये 
के लिए ग्राम-सभा को कुछ टैक्स लगाने के श्रधिकार दे दिये गए हैं। ग्राम-सभा 
द्वारा लगाये गये इन ERN की AUT से ही ग्राम-पंचायत ग्राम का सव प्रबन्ध करती 
है। ग्राम-सभा मज़दूरों से २ २० सालाना, पल्लेदारों से ३ २०, गाड़ीवानों से 
१॥ रु3, व्यापारियों से = रु० सालाना वसूल कर सकती हैं; १६३६ के का₹त- 
कारी-कानून के मातहत लगान में से १ आना रुपया ठ बस वसूल कर सकती हूँ; 

बाहर से पँठ तथा मेलों में जो व्यापारी ATA माल बेचने के लिए आयें उन पर ट कस 
लगा सकती है; पशुओं की विक्री, कसाई-खानों से ER वसूल कर सकती हैँ; 
३०० रुपये वाषिक की श्राय वालों पर गुहु-कर लगा सकती है। इसके अतिरिक्त 
सरकार भी ग्राम-सभाग्रों को आथिक-सहायता देती है। अब तो ज्रमींदारी _ 
' ख़त्म हो गई, इसलिए सरकार जमीन की मालिक है। श्रव जो लगान वसुल , 
होगा वह सरकार ग्राम-सभाओं के द्वारा वसूल करने की सोच रही हूँ। इस वसूली 
के लिए सरकार की तरफ़ से १ शना रुपया ग्राम-सभाओं को कमीशन दिया 
जायगा जिससे ग्राम-सभाग्रों के पास काफ़ी रुपया जमा हो जायगा झौर इस रुपये 
. को ग्राम-सभा अपने विकास कार्यों पर व्यय कर सकेगी। 
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१०. पंचायती-अदालत 

(क) संगठन--जब ग्राम-सभाएँ पंचायत के सदस्य चुनती हैं तब पाँच 
ग्रतिरिक्त सदस्यों को भी पंचायती-झदालत के लिए चुन छेती हैं। हर गाँव की 
अपनी पंचायती-प्रदालत नहीं होती, कुछ गाँव मिलाकर उनकी पंचायती-अदालत 
बना दी जाती है। हर गाँव के पाँच-पाँच मिलाकर ४-५ गाँवों में २०-२५ सदस्य 
हो जाते हैं। ये सदस्य मिलकर स्वयं अपना एक सरपंच चुन छेते हैं । सरपंचों और 
सहायक सरपंचों का पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। प्रत्येक मुकदमे के लिए 
सरपंच पहले चुने हुए २०-२५ पंचों से पाँच पंचों का एक ‘aa’ नियुक्त कर देता 
है--वादी के गाँव का एक, और प्रतिवादी के गाँव का एक पंच इस बैंच में होना 
आवश्यक है, शेष तीन पंच अन्य गाँवों के होते हैं | झौर यह ‘at मुकदमा सुनकर 
उसपर फैसला करती है। 

(ख) अ्रधिकार-क्षेत्र--पंचायती-अदालत, फौजदारी तथा दीवानी-- 
दोनों प्रकार के फैसले करती है। फ़ौजदारी में निम्न मामले पंचायती-भ्रदालत 
सुन सकती है--अदालती समन न लेना, सार्वजनिक मार्ग पर लड़ाई, मार-पीट, 
तेज़ गाड़ी चलाना, न्दे गाने गाना, वेगार BAT, ४० रुपए से कम की चोरी, 
बलात्कार, HE या जलाशय को गन्दा करना, आग लगाना | इन मामलों में 
पृचायती-अदालत जेल की सञ्जा नहीं दे सकती, १०० Ro तक जुर्माना कर सकती 
है। दीवानी मामलों में १०० रुपए तक के मुकदमे का यह भ्रदालत फैसला कर 
सकती है, जायदाद, वसीयत आदि के मुकदमों को नहीं सुन सकती । यदि कोई 
अदालत बहुत ग्रच्छा काम करती हो, तो उसे राज्य-सरकार Yoo Fo तक के 
दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार दे सकती है । 


११. पंचायतों की असफलता के कारण 


पंचायतें ठीक तरह से कार्य करे इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ़ से 
पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। 'पंचायत-राज अ्धिनियम' के श्रनुसार पंचायतों के 
काये की देख-रेख के लिए भ्रनेक ग्रधिकारी नियुक्त किये हुए हैं। पंचायत-निरीक्षक, 
पंचायत-झफ़्सर, पंचायत-डायरेक्टर आदि भ्रनेक भ्रथिकारी हैं जिनका काम 
पंचायतों की व्यवस्था को देखना है । ग्राम सभा, ग्राम-पंचायत तथा पंचायती- 
अदालत के वजट को पंचायत-निरीक्षक देखता है, जो पंचायतें टीक काम नहीं 
करतीं, उन्हें सरकार भंग भी कर सकती है, परन्तु इतना सब-कुछ नियंत्रण रखने 
पर भी कई कारणों से पंचायतें उतना संतोषजनक कार्य नहीं कर रहीं जितना करने 
की उनसे श्राशा थी। इसके निम्न कारण हैं :-- 

(क) जातिवाद---ग्रमी तक जाति का विचार श्रपने देश में' काफ़ी 
जड़ पकड़े हुए है। ऊँच-नीच का भेद भी इस जातिवाद की ही उपज है। गाँवों 
के लोग प्रायः ग्रशिक्षित हैं, जाति के विचार के ऊपर वे नहीं उठ सकते | इसका. 
परिणाम यह होता हैँ कि जब कोई बात पंचायत में आती हैं तब उसे व्यक्ति की जाति 
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की दृष्टि से देखा जाता हैं। तथा-कथित नीच जाति के व्यक्ति के साथ पूरा-पूरा 
न्याय नहीं हो पाता। पंचायतों के चुनाव में भी तथाकथित नीच जाति के व्यक्ति 
को पंचायत के किसी उच्च-पद पर चुन लिया जाना कठिन रहता È 1 

(ख) गुटबन्दी--प्रत्येक गाँव में जो मुख्य-मुख्य व्यक्ति होते हैं उनके 
अपने-अपने गुट होते Fl इस प्रकार के गुट शहरों में भी होते हैं। गुट के लोग 
अपने साथियों का योग्यता की दृष्टि से नहीं, परन्तु गुट-वन्दी के कारण साथ देते 
हैं। गाँवों में तो दुश्मनी भी gaat चलती है और उसके साथ बनी गुटबन्दी भी 
पुश्तेनी चलती है। इस कारण भी पंचायतें निष्पक्ष-भाव से गाँव-सुधार का कार्य 
नहीं कर पातीं । ` 

(ग) निर्धनता--इसके अतिरिक्त पंचायत का कार्य ऐसा हूँ जिसमें 
वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो आथिक-दृष्टि से निश्चिन्त हो। हमारे ग्रामवासी 
घ्रातः से सायं तक ATH रोटी-पानी की व्यवस्था में ही जुटे रहते हैं, उन्हें पंचायती 
वातों के लिए समय ही कहाँ है। इसलिए जो ख़ाते-पीते लोग हैं, वे फुसंत में बेठ- 
कर जो फ़ैसला कर देते हैं उसे गाँव के लोग चुपके से मान लेते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि ज्यों-ज्यों देश की निर्षनता दुर होगी, लोग अन्य feat में भी दिलचस्पी 
लेने लगेंगे । 

(घ) अशिक्षा--पंचायतों के कार्य में इच्छित सफलता न मिलने का 
कारण ग्रामवासियों का शिक्षित न होना भी Zl वे अभी अपने धिकारो के 
प्रति उतने सचेत नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए। ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार 
बढ़ता जायगा, ज्यों-ज्यों वे श्रपने ALTAR को समझते जायेंगे, त्यों-त्यों वे पंचायती 
संगठन में अव तक की अपनी उदासीनता को छोड़ कर इसमें हिस्सा लेने लगेंगे । 

१२. ग्रामोण-पु्ननिर्माण सं पंचायतों का स्थान* 
[ग्रामो का पुननिर्माण] 
हमने देखा कि अपने देश में पंचायत-राज की नींव पड़ रही हैं, इसके लिए 
सारी शक्ति लगाई जा रही है। एसी अवस्था में यह प्ररत उठ खड़ा होना स्वाभा- 
विक है कि पंचायत-राज का क्या उद्देश्य हैं, इसका देश के पुननिर्माण में क्या महत्व 
हे? पंचायत-राज का जो उद्देश्य है उसी में उसका महत्व स्पष्ट हो जाता हूँ। 
पंचायत-राज द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? इसके द्वारा हम देश का सामाजिक, 
आथिक तथा राजनीतिक पुननिर्माण करना चाहते हैं। वह कसे? ' 


+ 1, Discuss the importance of Village Panchayats as a 
means of social reform in India. How far can the Gaon Pancha- 
yat Raj Act help in improving village life or rehabilitation of 
village communities? (1951, 1953) 

2. Discuss the role of. ‘‘Village Panchayats” in rural 
reconstruction. (1956) 
२४ ` 
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[ पंचायत-राज द्वारा देश का सामाजिक-पुननिर्माण ] 
(क) सामूहिक-कार्य की भावना--हम पहले कह ATT हैँ कि ATT के 
« व्यक्तिवादी-युग में गाँवों में सदियों से चली श्रा रही पड़ीसीपन की भावना 
नष्ट होती जा रही है, संयुक्त-परिवार-प्रथा टूटती जा रही है। पंचायतें गाँवों 
में श्रम-दान द्वारा सड़कें, BU, तालाब, नालियाँ बनवाती हैं, सब को इकट्ठा 
कर स्कूल झादि भवनों का निर्माण करवाती हैं। इससे नष्ट होती हुईं सामूहिक- 
भावना फिर से जागृत होती हैं और गाँव वाले, युग की व्यक्तिवादी-भावना के 
बावजूद 'मैं' के स्थान में 'हम' की भावना में सोचने लगते हूँ। 

(ख) सार्वजनिक-हित को भावना--पंचायतों द्वारा गाँव की सफ़ाई 
का प्रयत्न किया जाता हैं, संक्रामक-रोगों को दूर करने का उपाय सोचा जाता 
है, सब के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, मनोरंजन के साधनों को जुटाया 
जाता है, किसी के संकट में पड़ जाने पर उसकी सहायता की जाती है--इस 
सब से ग्रामीण-जनता में परार्थ की भावना प्रबल होती है, स्वार्थ की भावना के स्थान 
में सावंजनिक-हित की दिशा में ग्रामवासी सोचने लगते हैं । 

(य) समाज-सुघार की भावना--पंचायतें समाज-सुधार की दिशा में 
सफल प्रयत्न कर सकती हैं। हमारा ग्रामीण-समाज कुप्रथाझ्नों का शिकार है। 
वाल-विवाह, tem, कत्या-विक्रय, पर्दा, भ्रस्पृण्यत्ता श्रादि दानव समाज को ग्रस 
Wel पंचायतों के संचालक यदि शिक्षित हों और इन कुरीतियों को दुर करना 
चाहें, तो उनके प्रभाव से ये कुरीतियाँ मिनटों में दूर हो सकती g | , 

(घ) शिक्षा के प्रचार की भावना--पंचायतों ने ग्रामों में शिक्षा का 
प्रचार करने में बड़ा हाथ बेंटाया Fl रेडियो द्वारा, व्याख्यान-मालाशों द्वारा, 
प्रौढ-शिक्षा के आन्दोलन द्वारा, रात्रि-पाठशालाश्रों द्वारा, प्राइमरी-शिक्षणालयों 
द्वारा ग्राम-ंचायतें सराहनीय कार्य कर रही हैं। 

(ङ) AI तया बाल-कल्यांण को 'भावना--गाँवों में बच्चों तथा 
ज़च्चा-बच्चा पर अब तक ध्यान नहीं दिया जाता था । पुरानी दायाँ भ्रपने 
भ्रस्वास्थ्यकर गन्दे तरीकों से बच्चा जनवाती थीं। श्रव पंचायतों के बन जाने से 
गाँव-गाँव में मातुमन्दिर बनते जा रहे हैं जिनकी देख-रेख योग्य दाइयों द्वारा की 
जाती El बच्चों के खेल-कूद तथा मनोरंजन के साधनों को जुटाना भी पंचायतों 
का कतव्य Sl इस सब से मातृत्व तया बाल-कल्याण की भावना ग्रामों में जाग 
उठी है! A 

(च) मादक-द्रव्य-निषेध तथा कुचेष्टाओं पर प्रतिबन्ध को भावना-- 
पंचायत के वन जाने से पंच लोग अपनी जिम्मेवारी के प्रति जागरूक हो जाते 
हैं और ग्राम के लोग भी समझने. लगते हैं कि उनके:भ्राचार-व्यवहार पर कोई 

निगाह रखनेःवालाः i इस सबं को परिणाम यह होता हैं कि मादक-द्रव्यों प र अपने- 
आप प्रतिवन्ध लंग जाता है, गाँव के लोग कुचेष्टाश्रों को स्वयं छोड़ने लगते हैं 
एक-दुसरे की शम से ये सँवँ उपद्रवं रक जातेहै। ह :.. 
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[पंचायत-राज द्वारा देश का श्रारथिक-पुर्ननर्माण] 

(क) गृहोलद्योग--नगाँवों में कुछ भूमिहीन किसान होते हैं, कुछ के पास 
भूमि होती हे। भूमिहीन मज़दुरी के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए 
गृहोद्योगों की व्यवस्था करना पंचायतों का काम है। जिनके पास भूमि है वे भी 
साल के उस हिस्से में जब खेती नहीं होती बेकार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए 
सामयिक गृहोद्योगों की व्यवस्था की जा सकती है जो पंचायतें भली-भाँति कर 
सकती हैं क्योंकि उनका शासन से घनिष्ठ daa होता है। वे इन कार्यों के लिए 
अनुदान लेकर इस प्रकार के गृहोद्योग चला सकती हैं। 

(ख) कृषि-सुधार--श्रभी तक गाँवों में खेती के पुराने तरीके चलते थे। 
कृषि के साधन भी पुराने थे। बीज भी अपने ही खेत का अ्रच्छा-बुरा जैसा हुआ 
रख लिया जाता था। पंचायतों ने इस दिशा में पर्याप्त सुधार कर दिया है। 
कृषि के नवीन यंत्र, उत्तम वीज, उत्तम खाद, गोदाम आदि की व्यवस्था की जा रही 
ql विक्री में भी पंचायतें मदद देती हैं, सहकारी-समितियों की स्थापना करती 
हैं, जो न करें तो उन्हें करना चाहिए, यही उनका महत्व है। 

(ग) सिचाई--खेती के लिए सब से आवश्यक सिंचाई की व्यवस्था 
है। पंचायत से जब ग्राम का संगठन हो जाता है तव गाँव की आवश्यकता के 
अनुसार पंचायत कूएं, तालाब, नहर कौ व्यवस्था कर सकती F1 सहयोग से 
अनेक ऐसे कठिन काम हो जाते हैं, परन्तु इन कामों के लिए श्रम-दान देने के लिए 
लोग तभी तैयार होते हैं, जब उनमें पंचायत-जैसा कोई संगठन होता g | 

(घ) पशु-सुधार--गाँव के लोग पशु को धन कहते हैं। जसे खेती की 
पैदावार उनके लिए घन है वेसे पशु भी उनके लिए धन हैं। गौ को गोवन कहा 
जात्ता Fl गाय-वेल की नस्ल जब तक नहीं सुधरती wa तक इनसे काम भी 
ठीक नहीं सिया जा सकता । आज सरकार TAT तथा गायों की नस्ल सुधारने के 
लिए सब तरह की सहायता कर रही हे । पंचायतों द्वारा इस सहायता का सदुपयोग 
हो सकता gl oe = 
(ङ) चरागाह--पशुओं के लिए चरागाहों की जरूरत हैः। इनका 
प्रवन्ध भी गाँव «के सभी व्यक्तियों की सहायता से पंचायतें ही कर सकती हैं। 

(ग) सहकारी-समितियां-अनेक झ्ार्थिकगोजनाएँ इकले व्यक्ति के 
बस कौ नहीं होतीं, सहकारी-समितयों द्वारा उन्हें आसानी से किया जा सकता है। 
ग्राम-पंचायतें सहकारिता की भावना कोः सुगमता से ग्रामवासियों में संचारित 
कर सकती हैं। E f ; 

(छ) प्रदालती-पझपव्यथ--पंचायतें जहाँ आ्िक-पुर्नानर्माण की योज- 
नाओों के संचालन में सहयोग दे सकती हैं, वहाँ अनेक प्रकार के अपव्यय रोक 
कर. ग्रामवासियों की झाधिक-स्थिति को उन्नत कर सकती हैं,। कुरीतियों को 


रोक कर श्रपव्यय को रोका जा सकता हैं क्योंकि ग्रामों में ग्रनेक ऐसी प्रथाएं 


है जिन पर बेकार खर्च होता हैं। इसके श्रतिरिक्त प्रंचायत-राज ने पंचायती- 
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ग्रदालतें बनाकर तो एक बहुत भारी अपृव्यय को रोक दिया हैं। ग्रामवासी छोटे- 
छोटे झगड़ों को लेकर भ्रदालत का दरवाज़ा खटखटाया करतें Gl वकील उन्हं 
खूब साफ़ करते हैं। मुकदमों की तारीख-पर-तारीख पड़ती हैं। किसान लुट जाता 
है । पंचायती-भ्रदांलतें बन जाने से यह सब अपव्यय रुक गया हैं। 

[पंबायत-राज द्वारा देश का राजनीतिक-पुर्मानर्माण] 

(क) त्रि-स्तरीय-योजना--हम पहले लिख आये हैं कि पंचायत-राज 
का wa है सत्ता का “विकेन्द्रीकरण' (Decentralization) । जनतंत्र 
में सत्ता का केन्द्र प्रत्येक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जिसके पास मतदान का अधिकार 
हैं। परन्तु fam मतदान का अधिकार पर्थाप्तं नहीं है। मतदाता के पास शासन 
का सूत्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में तो शासन का सूत्र दिया नहीं जा 
सकता, हाँ, शासन का सूत्र ऐसे संगठन के हाथ में दिया जा सकता हैं जिसके 
सांथ व्यक्ति भ्रपने को अभिन्न समझे । इसी उद्देश्य से त्रि-स्तरीय योजना बनाई गई 
हैं। एक स्तर है--आम, दुसरा स्तर हँ--मंडल, तीसरा स्तर हुँ--जिला। 
ग्राम में प्राम-सभा' को AAT दी गई है, इसके बाद सत्ता मंडल को दी गई हैँ जिसे 
केत्रीय-समिति' कहा गया हैं, इसके बाद सत्ता जिले को दी गई है जिसे 'ज़िला- 
परिषद्‌’ कहा गया हैं। ग्रामसभा, झषेत्रीय-समिति तया जिसा-परिषद्‌--इन 
तीनों में जो लोग ग्रायेंगे दे चुन कर आयेंगे झर इस प्रकार इन तीनों स्तरों पर 
देश का राजनौतिक-पुननिर्माग होगा, सत्ता केन्द्र में जाकर जनता के हाथ में ग्रा 
जायेगी क्योंकि सारे चुनाव का श्राधार' गाँव होगा, वह गाँव जिसमें जनता-जनादेन 
का निवास हैं। ग्राम-सभा, कषेत्रीय-समिति तया ज़िला-परिषद्‌ में सरकारी 
व्यक्तियों की प्रधानता न होकर जनता द्वारा चुने गये व्यक्तियों की प्रधानता 
होगी--त्रि-स्तरीय-योजना का यही राजनीतिक महत्व है। 

(x) राष्ट्रीय-चेतना--प्राम-पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय-चेतना भी जागृत 
हो रही है। प्रत्येक गाँव में गाँधी-चबूत्रे बने हुए हैं, पंचायत-घर बने हुए हैं, 
जहाँ बड़े-बूढ़े-जवान-बालक एकत्रित होते हैं, रेडियो सुनते हैं, राष्ट्रीय-समस्पाओं 
को सुनते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इस सब से राष्ट्रीय-चेतना उभरती हूँ। 

(a) नागरिकता--पंचायतो द्वारा प्रत्येके युवक-युवति को नागरिकता की 
शिक्षा दी जा सकती है। नागरिक के क्या भ्रधिकार हैं, क्या कतंव्य हैं---ईन 
सब को नागरिक अपने-आप सीखने लगता है जंब उसे पंचायतों के चुनाव में हिस्सा 
छेना होता हैं। चुनाव के समय उम्मीदवारों के गुण-दोप का सूक्ष्म विवेचन होता 
| इस विवेचन से व्यक्त उत्तम नागरिक होने का प्रयत्न करता हैँ ताकि अगर 
उसे भी कभी निर्वाचन के लिए खड़ा होना पड़े तो वह खरे-खोटे की परख में ठीक 

उतर Th | 

` (च) सुशासन की शिक्षा--पंचायत का काम ग्राम का शासन करना 
है। जब ग्राम के शासन की बागडोर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में 
भा जाती है, TA बे शासन करना सीख जाते हैं, शासकों की कठिनाइयों को भी 
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समझने लगते हैं, इसीलिए स्वयं शासन में रहना भौ सीख जाते हैं। किसी भी देश 
के राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिए शासन करना तथा शासन में रहना दोनों महत्व- 
पूर्ण वस्तुएं हैं। कर 
१३. पंचायतों का सूल्यांकन 
[पिंचायतों के लाभ] 

(क) स्थानीय समस्याझ्रों का हल--पंचायतों का सब से बड़ा लाभ 
तो यह हुआ है कि स्थानीय समस्पाओों का हल स्थानीय व्यक्तियों के हाथ में झा 
गया है। पहले स्थानीय समस्याओं पर विधान-सभाझओं का समय व्यर्थं में नष्ट 
होता था। मन्त्री लोग भिन्न-भिन्न स्थानों की स्थानीय समस्याओं को सुलझाने 
में लगे रहा करते थे। उन के निर्णय भी स्थानीय परिस्थितियों का ग्रध्ययन किये 
बिना होते थे इसलिए जनता में ग्रसन्तोष बना रहता था। अब पंचायतों के बन 
जाने तथा सत्ता के विकेन्द्रीरण से स्थानीय मामलों का निर्णय स्थानीय लोग ही 
करेंगे और शासन-सूत्र अपने हाथ में होने से उस निर्णय को क्रियान्वित भी कर 
सकेंगे। ; 

(ख) जन-तांत्रिकता--हमारे देश का विधान जन-तंत्र के आधार पर 
बना है। केन्द्र तथा प्रांत में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे जनता द्वारा चुने 
गये, जनता के प्रतिनिधि हैं । परन्तु शासन के सिर पर बैठे ये जनता के प्रतिनिधि 
शासन-सूत्र का संचालन नहीं कर पा रहे। शासन-सूत्र है अफ़सरशाही के हाथ में। 
यह एक विरोधास्पद बात है। जनता के प्रतिनिधि अफ़सरों के कहे के अनुसार 
चलते हैं। अब जिस प्रकार के पंचायत-राज की स्थापना हो रही है, उसमें ग्राम- 
सभा में, क्षेत्रीय-समिति में, ज़िला-परिपद्‌ में सब जगह जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधि ही प्रधान होंगे, वही शासन-सूत्र का संचालन करेंगे। इस प्रकार 'जन- 
तांत्रिक-विकेन्द्रीकरण' (Democratic decentralization) से यथार्थ wat 
में देश में जन-तांत्रिकता आयेगी । 


(ग) शासन की मज़बूतो--यह तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार . 


ने केन्द्र तथा प्रान्तों में बहुत मज़बूत शासन स्थापित किया था, ISG स्थानीय- 
निकाय--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड--शक्तिहीन थे। शासन का संपूर्ण संचालन ऊपर 
से होता था। केन्द्र से प्रान्त में, प्रान्त से जिले में, जिले से गाँव में शासन चलता 
qr केन्द्र से गाँव तक शासन-सत्ता के पहुँचते-पहुँचते शासन-सत्ता बहुत हल्की पड़ 
जाती थी। अब पंचायती-राज के चल पड़ने से सत्ता गाँव के हाथ में प्रा जायगी, 
और जैसे केन्द्र तथा प्रान्त का शासन मज़बूत था, वैसे ही ग्राम का शासन भी मज़बूत 
हो जायगा, इसलिए मजबूत हो जायगा, क्योंकि गांव के लोगों के हाथ में शासन 


aug [पंचायतों की हानियाँ| 
(क) दलबन्दी--अत्येक गाँव दलबन्दी का केन्द्र होता है, पंचायतों 
के चुनाव में यह दलबन्दी और उम्र रूप घारण कर लेती है। पंचायतों के चुनाव 
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से द्वन्दी हटती नहीं, बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने दल के साथ उम्र रूप 
में हो जाता है, दुसरे दल को नुक्सान पहुँचाने की कोशिश करता है । चुनाव के 
समय तो दलबन्दी बढ़ती ही है, चुनाव के वाद भी इसके आसार कम नहीं होते । 
जो लोग चुने जाते हैं वे सत्तारूढ़ होने के बाद अपने विरोधियों से बदला लेने की 
भावना को त्याग नहीं सकते | 

` (ख़) जातिवाद--दलबन्दी तो जाति के वाहर भी हो सकती है, परन्तु 
जातिवाद तो जाति के अन्दर ही होता है। पंचायतों के चुनाव में अपनी जाति 
के भाइयों से विशेष रूप से अपील की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि 
एक तरफ़ हम जातिवाद को दुर करने के नारे लगाते हैं दुसरी तरफ़ इन चुनावों 
में जातिवाद को प्रोत्साहन देते हैं। 


(a) water व्यक्ति--पंचायती-राज की तीसरी हानि यह है कि 
इसमें अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में भी बागडोर आने की ग्राशंका वनी रहती 
है। पहले तो योग्य व्यक्ति चुनाव का दंगल लड़ने से कतराते हैं, दुसरे अयोग्य 
व्यक्ति जो चुनाव के दाँव-पेंच खेलना जानते हैं, वोट ले जाते हैं। अभी अपने देश 
की जनता इतनी शिक्षित नहीं कि वह भले-बुरे का भेद समझ सके, अच्छे-बुरे 


में तमीज़ कर्‌ सके । € 

यह सव-करुछ होते हुए भी पंचायत-राज से हानि की AAT लाभ ज़्यादा हैं। 
चुनाव-प्रणाली में जो दोष होते हैं वे तो इसमें रहेंगे ही वे दोष पंचायत-राज के ही 
नहीं, सब तरह के चुनावों के हैं, परन्तु इतने से पंचायत-राज को दोषपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता। जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता हैं, जो लोग पंचायतों 
में चुने जायें उनके लिए भी विशेष शिक्षण देने की आ्रावश्यकता है। यह सब- 
कुछ होगा तो पंचायत-राज के दोष अ्रपने-प्राप दूर हो जायेंगे। 


१४. सामुदायिक-विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण-पुनर्निर्माण 
जैसे पंचायतों के पुनःसंगठन से ग्रामीण-पुननिर्माण का कार्य हो रहा है 
बैसे 'सामुदायिक-विकास योजनाग्रों से भी ग्रामीण पुननिर्माण हो रहा है। 
सामुंदायिक विक्ास-योजना्रों पर विचार करते हुए हम निम्न बातों पर विचार 
करेंगे : . 
(क) सामुदायिक-विकास योजनाओं का अर्थ तथा उद्देश्य, 
(ख) सामुदायिकःविकास योजनाओ्रों की रूप-रेखा 
(ग) साभुदायिकःविकास योजनांगरों में जनता का सहयोग, 
(घ) सामुदायिक-विकास योजनाओं का महत्व तथा भ्र-ग्रामीण-जीवन 
पर प्रभाव, mp aE 
(8) सामुदायिक-विकास योजनाश्रों का मूल्यांकन। ` 
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१५. सामुदायिक-विकास योजनाओं का अथे" 


[क] प्लेनिग कनीशन की व्प्राख्या--“जनता के अपने प्रयतनों से ग्रामीण- 
जीवन के सामाजिक तथा श्राथिक ढांचे को बदल देना ही सामुदायिक-विकास 
कहलाता है।” 

[ख] प्रथम-पंचवर्षोय योजना रिपो्ट--“सामुदायिक-विकास-्रोग्राम का 
केन्द्रीय उद्देश्य ग्रामीण-जीवन के सारे स्तर को ग्रामवासियों के सामूहिक श्रम को 
क्रियशील बना कर'उन्नत करना हूँ ।” 

-[ग] इण्डिया: rexe- सामुदायिक-विकास एक एसा श्रनुदान-प्राप्त 
तथा आत्म-निर्भर कार्य-क्रम हैं जिसे ग्रामवासी स्वयं क्रियान्वित करते हैं, सरकार 
केबल तकनीकी सहायता देती है और मागं-दर्शन करती Sl" 

fa] भो देसाई--“सामुदायिक-विकास योजना उस प्रणाली का नाम 
है जिसके ज़रिये पं-वर्षीय-योजना गाँवों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन 
कें रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ करती हैँ।” 


१६. सामुदायिक-विकास योजना का उद्देश्य" 
सामुदायिक-विकास योजनाओं के उद्देश्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता 
है--श्रल्पकालीन तथा दीर्घकालीन | 
(फ) भ्रत्यकालोन उद्वेश्य--सामुदायिक-विकास-योजनाश्रों के अल्पकालीन 
उद्देश्य निम्न हैं :-- 
(i) sf उत्पादन में वृद्धि, 
(ii) बेकारी की समस्या हल करना, | 
` (1) प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करना, 
Mn SESS 


‘+ What do you understand by “Community Projects’? ? 
Discuss their objects. (1956, 1962, 1964) 
[क] “Community Development is an attempt to bring about 

a social and economic transformation of village life through the 


efforts of the people themselves.” —Planning Commission. ° 


[ख] “The central object of the Community Development 
Programme is to mobilize local man-power for a concerted and 
co-ordinated effort at raising the whole level of rural life.” 

—First Five-Year Plan. 

[ग] “It isa programme of aided self-help to be planned 
and implemented by the Yi themselves IRs 

ing technical guidance and financial assis ance.” 
ony ore र INDIA 1959. 
j [ब] “Community Development Project is the method 
through which Five-Year Plan seeks to initiate a Process of 


transformation of the social and economic life of the villages.” 


—A, R.‘ Desai. 
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(iv) मनोरंजन के केन्द्र खोलना, 
(५) दस्तकारी तथा गृहोद्योगों की व्यवस्था द्वारा आशिक सुधार, 
(vi) स्त्रियों की दशा में सुधार 
(vii) सड़कों, मकानों की दशा सुधारना । 
(ख) दीर्घकालीन उद्देश्य 
(i) जनता का सदा के लिए दृष्टि-कोण बदल देना, 
(ii) ग्रामौण-जनता में गरात्म-निर्भेरता की भावना पैदा कर देना, 
(iii) योजनापूर्वक ग्राम की सामाजिक तथा श्राथिक समस्याग्रों 
को हल करते रहना। 


१७. सामुदायिक-विकास-योजनाओं की रूपरेखा” 


पंचायतें बना देने से ही तो ग्रामों का पुननिर्माण नहीं हो जायगा। इसके 
सिए बहुत गहरा काम करना होगा। एक-एक गाँव को पकड़ कर उसकी सव 
समस्याग्नों को सुलझाना होगा। गाँवों की समस्याएं हैं--कृषि, पशु, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, सहकारिता, मकान, सड़क, पानी--यह सब-कुछ। जब तक 
हर समस्या का समाधान नहीं होता तव तक गाँव का पुनर्निर्माण भी नहीं होता । 
इसी लक्ष्य को सामने रखकर स्वतंत्र भारत की सरकार ने “सामुदायिक-योजनाशरों 
(Community Projects) की रूप-रेखा तैयार की और १९५२ में. महात्मा 
गांधी के जन्म दिन २ अक्तूबर को उन्हें जारी किया। 

सामुदायिक-योजना की रूप-रेखा निम्न थी :-- 

(क) 'झग्रगामी-योजना (Pilot project) के परीक्षण--योजना चालू 
की जाय इससे पहले उस प्रकार के परीक्षण कर लेना श्रावर्यक था। इस 
प्रकार के परीक्षण भिन्न-भिन्न प्रांतों में जारी किये गए । इनमें उत्तर-प्रदेश कौ 
१९४८ में प्रारंभ की गई इटावा अग्रगामी-योजना' (Etawah Pilot Project) 
प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त मद्रास की फ़िरका-भ्ग्रगामी-योजना, केरल की 
मार्तण्डम-भ्रग्रगामी-योजना भी प्रसिद्ध हैं । 

(ख) 'सामुदायिक-योजनाएं (Community projects) --उक्त 
््रगामी-योजनाओं से प्रोत्साहित होकर बड़े पैमाने पर ग्राम-पुननिर्माण की 
योजनाओं का प्रारंभ किया गया। शुरू-शुरू में प्लॅनिंग कमीशन ने ५५ 'सामु- 
दायिक-योजनाझओं' की स्वीकृति दी । इन ५५ 'सामुदायिक-योजनाओं' के लिए 
४० करोड़ की स्वीकृति दी TE | इनको सफल बनाने में श्रमरीका ने ४ करोड़ To 

की सहायता दी | ग्रमरीकी सहायता उपकरणों के रूप में दी गई थी। प्रथम- 


+ 1. Give main characteristics of community eee ment 
programme of our country. À (1961) 

2. What are the objectives of our community development 
programme? How are they sought to be achieved? (1962) 
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पंच-वर्षीय-योजना में प्लैनिंग कमीशन ने पहले पाँच वर्षों के लिए .१०२ करोड़ 
रुपया बजट में रखा था। इसका उद्देश्य यह था कि' ५५ योजनां पर ४० करोड़ 
खर्च हो जाने पर इसी प्रकार की भ्रन्य योजनाएँ भी इस १०२ करोड़ रुपये से 
ही जारी की जाँय। एक 'सामुदायिक-्योजना' (Community project) 
२ लाख व्यक्तियों के क्षेत्र की आवद्यकताओं को पूरा करती थी | इसमें ३०० 
गाँव सम्मिलित किये गए थे। प्रत्येक 'सामुदायिक-गोजना' (Community 
project) पर ६५ लाख खर्च किया गया। इन ३०० गाँवों की कृषि, पशु, 
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सव समस्याग्रों को हल किये जाने का प्रोग्राम था । 
जैसा ऊपर कहा गया, ५% “सामूहिक-योजनाओं' का यह कार्ये-क्रम २ अक्तुबर 


' १६५२ को जारी किया TAT I 


(ग) 'सामुदायिक विकास-खंड' तथा “राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड'-- 
(Community Development Blocks and National Extension 
Service 8100.)--ऊपर जिन 'सामुदायिकःयोजनाद्रों' का हमने वर्णन 
किया वे २ अक्तुबर १६५२ में शुरू की गई | इनके ठीक एक साल वाद अक्तूबर 
१६५३ में उससे कुछ छोटी योजनाओं का प्रारभ किया गया । इनका नाम था 
“सामुदायिक विकास-खंड' (Community Development Blocks) 
तथा “राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड' (National Extension Service 
Blocks) 1 इन दोनों खंडों में भेद सिर्फ़ इतना था कि 'राष्ट्रीय-विस्तार- 
सेवा-खंड' में कार्य-क्रम उतना गहरा नहीं था जितना “सामुदायिक विकास- 
खंड' में था, वैसे दोनों का क्षेत्र १०० गाँव, ६० से ७० हज्ञार की आबादी तथा 
१५० से १७० वरेमील क्षेत्र था। 'सामुदायिक-योजनाओं' (Community 
Projects) पर तो अमरीका से ४ करोड़ To की सहायता ली गई थी, इन सामु- 
दायिक-विकास-खंडों' तथा “राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों' के लिए किसी से किसी 
प्रकार की सहायता नहीं ली गई। ध्यान रखने की वात यह हैं कि राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा-खंड' का कामं जब गहराई से चल पड़ता है, तब वही सामुदायिक 
विकास-खंड' के रूप में परिणत हो जाता हैं। प्रथम पंच-वर्षीय योजना तक एक 
“सामुदायिक-योजना' (Community project) में तीन सामुदायिक बिकास- 
as’ (Community development blocks) थे, और इन विकास- 
खंडों' की योजना १६५३ में शुरू की गई ft द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में 
योजना को नये सिरे से ढाला गया। बड़े पैमाने कौ ३०० गाँवों की 'सामुदायिक- 
योजनाओं' (Community projects) को छोड़ दिया गया और उनके 
स्थान में १०० गाँवों के “चिकास-खंड' (Development blocks) बनाये 
गए। इन “बिकास-खंडों' में पहले एक साल तक “पुर्व्‌-विस्तार कार्यकाल (Pre- 
extension phase) होता है जिसमें सिफ़ कृषि पर वल दिया जाता है, उसके 
बाद 'राष्ट्रीय- विस्तार-सेवा-खंड (N.ES. Blocks) के रूप' में पाँच साल 
तक काम होता है भौर उस पर ७३ लाख Ko व्यय होते हैं। जब वह जड़ पकड़ 
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जाता है तब उसे 'सामुदायिक विकास-खंड' (Community development 
block) में बदल दिया जाता है जो फिर पांच साल तक चलता है और उस पर 
भी ७३ लाख To व्यय होता हैं भौर इस प्रकार दस साल काम हो चुकने के बाद 
उस काम को श्रागे चलाने के लिए कुछ स्टाफ़ छोड़ दिया जाता हैं। इस दृष्टि से 
“राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड' तया सामुदायिक विकास-लंड' एक ही योजना के दो 
पहलू हैँ | 

जनवरी १६६३ तक सारे देश में पूर्व-विस्तार कार्य-काल' (Pre- 

Extension phase) में ९६१ विकास-खंड चल रहे थे, जिन खंडों को चले - 
पाँच वर्ष पूरे नहीं हुए थे या जिन्हें जारी हुए पाँच वर्ष हो चुके थे, उनकी संख्या 
४,१८७ थी। देश को कुल ५,२२३ विकास-खंडों में बाटा गया हैं और योजना के 
अनुसार भ्रक्तूबर १६६३ तक सारा देश विकास-खंडों के अन्तर्गत झा जायगा। 

“राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड' (N. E. S. block) तथा सामुदायिक 

विकास-खंड' (Community development block) में जो थोड़ा-बहुत 
अन्तर है वह उनमें काम करने वाले स्टाफ से स्पष्ट हो जायगा। “राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवा-खंड' में निम्न स्टाफ़ रहता है--१ 'विकास-श्रधिकारी'; ३ 'विस्तार- 
घिकारी' (इन तीनों में से एक कृषि का, एक पशुओं का तथा एक सहकारिता 
एवं पंचायतों का विशेषज्ञ); २ सामाजिक-सिक्षा के संगठन-कर्ता (इन दो में से 
एक स्त्री तथा एक पुरुष); १ ओवरसीयर (इसे स्वास्थ्य-सेवा का ज्ञान होना 
चाहिए); १० agih ग्राम-सेवक'; १ गणक तथा भंडारी; १ क्लर्क और 
३ नौकर। सामुदायिक विकास-खंड' में उक्त स्टाफ़ तो रहता ही हैं, परन्तु 
इसके अलावा निम्न स्टा़ अतिरिक्त रहता है--बहुघंधी ग्राम-सेवक' १० की 
जगह १२। इन के अलावा ४ पशुझों के काम के सहायक; १ डाक्टर; 2 
कम्पाउण्डर; १ लेडी हेल्थ विजिटर; ४ दाइयाँ; १ स्वास्थ्य-शिक्षक; २ भंगी 
--ये और रहते हैं । सामाजिक-शिक्षा के संगठन-कर्ताओं के ऊपर १ मुख्य 
समाज-सेवा संगठन-कर्ता भी सामुदायिक विकास-खंड' में रखा जाता है, परन्तु 
बह तीन 'सामुदायिक विकास-खंडों' के. लिए एक होता है । इससे स्पष्ट है कि 
“राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड' की अपेक्षा सामुदायिक विकास-खंड' में बहुत ज्यादा 
भेद तो नहीं होता, परन्तु स्वास्थ्य की दिशा में सामुदायिक विकास-खंड' में बहुत 
ज्यादा ध्यान दिया जाता हैं। भोर-समिति की श्रल्पकालीन स्वास्थ्य-योजना को 
“सामुदायिक विकास-खंडों' में स्थान दिया गथा है। कृषि, पशु, सहकारिता, 
पंचायत, शिक्षा, मनोरंजन ग्रादि सव क्षेत्रों में इन विकास-खंडों में ध्यान दिया 
जाता है। - 

(घ) ‘agi ग्राम-सेबक' (Multi-purpose village-lovel 
workers) “राष्ट्रीयः बिस्तार tarde’ (N. £. S. block) तथा 
“सामुदायिक विकास-खंड'--इन दोनों Get में १०० गाँव होते हैं, इन १०० गाँवों 
की समस्याग्रों को कँसे हल किया जाय ? ऊपर के सारे काम का संचालन तो किसी . 
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एक ही स्थान से हो सकता है, और विकास-अ्रधिकारी उसी एक स्थान पर रह 
सकता है; फिर इन १०० गाँवों के साथ संपर्क कैसे स्थापित किया जाता है? 
इस समस्या को हल करने के लिए ३ से ५ हज़ार के क्षेत्र के १० गाँवों के लिए 
एक-एक 'बहुघंधी ग्राम-सेवक' (Multi-purpose village-level worker ) 
रखा गया है। एक 'विकास-खंड' में क्योंकि १०० गाँव हैं इसलिए एंक खंड में 
१० ग्राम-सेवक रखने की व्यवस्था की गई है। इनका काम १० गाँवों के लोगों 
से सम्पर्क स्थापित करना, उनकी समस्याओं को समझना, इन समस्याओं को 


_ 'विकास-खंड' के अधिकारियों के पास लाना और हल समझ कर गाँव के लोगों 


तक पहुँचाना होता है। ये ग्राम-सेवक इस सारी योजना की जान हैं। इन ग्राम- 
सेवकों को वाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और इनका ग्राम-वासियों की कृषि, 
पशु, लेन-देन, कर्ज, शिक्षा, चिकित्सा आदि हर समस्या से जानकारी रखना 
आवश्यक हैं । 


१८. सामुदायिक विकास-योजनाओं का कार्यक्रम” 


सामुदायिक विकास-योजनाग्रों का उद्देश्य ग्रामीण-पुनर्निर्माण है इसलिए 
इसके कार्य-क्रम में वे सव वातें रा जाती हैं जिनसे ग्रामों का सुधार हो, ग्रामों की 
समस्याओं का हल हो, ग्रामौण-जीवन का जो धीरे-धीरे विगठन हो रहा है उसका 
‘ga; संस्थापन’ (Rehabilitation) हो, वह उन्नत हो। इसके कार्य-क्रम 
भें निम्न वातें श्रा जाती हैं जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि इनके द्वारा ग्रामीण जीवन 
बिकसित होने लगेगा, उन्नत होने लगेगा, विगठित हो रहे ग्रामीण-समुदाय का पुनः 
संस्थापन होने लगेगा, सामुदायिक-विकास योजनाओं द्वारा ग्राम का जीवन झामूल- 
चूल बदल जायगा। 


(क) कृषि का विकास--ऊँषि के विकास से संबंध रखने वाले सव कार्य- 
क्रम सामुदायिक-विकास-योजनाओं के अन्दर झा जाते हैं। उदाहरणार्थ, नयी भूमि 
तोड़ना, बंजर भूमिं को कृषि योग्य बनाना, कूएँ, तालाब, नल-कूप, छोटी नहरों 
की व्यवस्था कर सिचाई का प्रबन्ध करना, बीज, खाद को जुटाना, उत्तम हल आदि 
की व्यवस्था करना, पशुओं की चिकित्सा करना, नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम 
गर्भाधान. केन्र खोलना, मू-क्षरण को रोकना, वृक्ष लगाना ate | 


(ख) यातायात के साधनों को व्यवस्था--सड़के बनाना तथा बनी हुई 
सड़कों को ठीक करना | 


* 1. How are community projects to improve rrr 


in India?” ; r 4) 
2, How have the community projects helped in rehabilita- 
tion of village communities? (1959) 


3. State briefly the influence of community projects en) 


village life. Illustrate your answer with examples. — ( 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


(ग) मकानों की व्यवस्था--गाँव वालों को रोशनी तथा हवादार मकान ' 
बनाने के नक्शे देना और टीन, सीमेंट भ्रादि की सुविधा देना | 

(घ) स्वास्थ्य तथा सफ़ाई--सामुदायिक-विकास ` योजना के प्रत्येक 
खंड में मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक झ्रादि के उन्मूलन का प्रबन्ध किया जाता है; 

. योजनाः्षेत्र में एक चलता-फिरता अस्पताल रहता हैं जिससे ग्रामवासियों को 
इलाज की सुविधा TE | 

(ङ) शिक्षा को व्यवस्था--बच्चों के लिए बेसिक तथा प्रौढ़ों के लिए ग्राम 
में प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ग्रामों में वाचनालय, पुस्तकालय खोले 
जाते हैं। 

(च) प्रशिक्षण-केन्द्र--ग्राम के पंचों, मुखियाभ्रों आदि को प्रशिक्षित करने 
तथा उन्हें अपने काम की जानकारी के लिए सामूहिक-विकास-योजनाग्रों में 
प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जाते हैं जिनमें 5-१० दिन जाकर वे अपने काम के उत्तर- 
दायित्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। 

(छ) रोजगार को व्यवस्था--गाँव में कुछ लोग बिल्कुल बेकार होते हैं 
जो खेती करते हैं वे मी कुछ महीने वेकार रहते हैं। सामुदायिक-विकास योजनाओं 
में ग्रामों में ऐसे उद्योगों की व्यवस्था की जाती है जिससे बेकारों तथा ग्र्ध-बेकारों 
को रोज़गार मिल सके । 

(ज) सामाजिक-कल्याण--सामुदायिक-विकास योजनाश्रों द्वारा ग्रामों में 
हाट आदि की व्यवस्था की जाती है, सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाता है, मेल- 
मिलाप बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, लोग एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहें 
ग्रापसी झगड़े आपस में निबटा लें--ऐसी व्यवस्था की जाती है। 

(a) मनोरंजन के साधन--ग्रामवासियों में सामुदायिकता की भावना 
उत्पन्न करने के लिए, रेडियो, सिनेमा, खेल-तमाशों, प्रतियोगिताग्रों का श्रायोजन 
किया जाता El जब सव मिल कर एक जगह बैठते हैं, Het से कन्धा भिड़ता है 
तब गाँव कौ बहुत-सी समस्याएं तो स्त्रयं हल हो जाती हैं। 


१९. सामुदायिक-विकास योजनाओं का संगठन 


सामुदायिक-विकास योजनाओं का संगठन केन्द्र, राज्य, जिला, खंड, ्राम-- 
इन पाँच स्तरों पर होता हैं। उसका विवरण निम्न है :-- 

(क) केन्द्र के स्तर पर-_केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय मंत्रालय है जिसका 
नाम “मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्यूनिटी डिवेलपमेंट एण्ड को-ग्रौपरेशन' है । यह एक 
मंत्री के झ्राघीन काम करता हैं और देश भर के सामुदाथिक-विकास के लिए यही 
उत्तरदायी g l 

(ख) राज्य के स्तर पर--केन्द्रीय मंत्रालय के ग्राधीन प्रत्येक राज्य में एक 
स्टेट डिवेलपमेंट कमेटी' होती है जिसका प्रधांन राज्य का मुख्य-मंत्री होता है, 
इस कमेटी का मंत्री 'विकास-कमिइनर' होता है। 
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(ग) जिले के स्तर पर--स्टेट डिवेलपमेंट कमेटी' के आधीन प्रत्येक 
जिले में 'डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमेटी' होती है जिसका ग्रथ्यक्ष 'डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट' 
होता हैं। 

(घ) खण्ड के स्तर पर--इस सारे कार्य-क्रम की इकाई “विकास-खंड' 
(Development block) होता हैं । विकास-खंड' में १०० गाँव, 
१५० वर्गमील क्षेत्रफल और ६०-७० हज़ार के वीच की जन-संख्ग्रा होती हैं। 
इस 'विकास-खंड' का मुख्य-ग्रधिकारी “ब्लॉक डिवेलपमेट भ्राफ्िसर या बी० डी० 
ग्रो० कहलाता हैँ। उसी की देख-रेख में सम्पूर्ण विकास-खंड का कार्य चलता E | 
उसके आधीन कुछ एक्सटेंशन आफिसर तथा कुछ “विशेषज्ञ' होते हैं । ये कृषि, 
सहकारिता, पशुपालन, कुटीर-उद्योग आदि में वी० डी० Alo की सहायता करते 
हुँ । 

(ङ) ग्राम के स्तर पर--हमने अभी कहा कि एक विकास-खंड में १०० 
गाँव होते हैं। इनमें से दस-दस गाँवों की इकाई मान कर इनमें एक 'ग्राम-सेवक' 
रहता हैं, सारे विकास-खंड में १० ग्राम-सेवक रहते हैं जो अपने गाँवों में घूमते- 
रहते हैं। इन्हें बहुधंधी ग्राम-सेवक कहा जाता हैं क्योंकि ये कृषि, पशु-पालन, मुर्गी- 
पालन, स्वास्थ्य आदि सब दिशागरों में शिक्षण प्राप्त किये रहते हैं। ये ग्रामवासियों 
से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को हल करते हैं, जिन्हें नहीं हूल कर सकते 
उन्हें विकास-खंड में आकर विशेषज्ञों से सलाह छेकर हल करने का प्रयत्न करते 
हैं। इस सारी विकास-योजना की रीढ़ ये ही ग्राम-सेवक हैं | 


२०. सामुदाषिक-विकास योजना तथा जनता* 


सामुदायिक-विकास योजनाओं की सफलता के आघार-स्तम्भ दो हैं-- 
सरकार तथा जनता। सरकार इस संबंध में जो-कुछ कर रही हैं वह हमने लिखा । 
परन्तु ये योजनाएँ तबतक सफल नहीं हो सकतीं जब तक जनता का इनके सफल 
बनाने में पूर्ण सहयोग न हो । हमने सामुदायिक-विकास योजनाओं का अर्थ लिखते 
हुए लिखा था कि प्लैनिंग कमीशन के शब्दों में “जनता के अपने प्रयत्नों से 
ग्रामीण-जीवन के सामाजिक तथा wae ढाँचे- को बदल' देना ही सामुदायिक- 
विकास कहलाता Zt" सामुदायिक-विकास में जनता का प्रयत्न आवश्यक ह्‌। 
सामंदायिक-विकास के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए हमने लिखा था कि इनका उद्देश्य 
जनता के दृष्टिकोण को वदल देना है, उसमें आत्म-निर्भरता की भावना को उत्पन्न 
कर देना हैं। जबतक ग्रामवासी स्वयं अपनी समस्याओं को खुद नहीं समझेंगे, 
उनके हल करने में खुद नहीं जुटेंगे तबतक सरकार सब-अुछ करने की सामर्थ्ये रखती 
हुई भी कुछ नहीं कर सकेगी | यही कारण है कि ग्राम-सेवकों तथा विकासः 
I SSS Se or TN Si 

* What role are people expected to play in the fulfilment of . 
community project? (1954) 
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अधिकारियों में वे ही सफल हो सकते हैं जो जनता के साथ घुल-मिल जाते हैं, 
जिनका जीवन जनता का जीवन हो जाता है । | 

१६५६ से पहले सामुदायिक-विकास का सारा कार्य सरकार द्वारा होता था, 
परन्तु १६५९ में भारत-सरकार ने यह्‌ तथ किया कि विकास का सारा कार्यं 
सार्वजनिक-संस्थागओों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि अब 
विकास का सारा कार्य पंचायतों के हाथ में सौंप दिया गया है। पंचायतें ही आधार- 
भूत आँकड़े एकत्रित करती हैं, गाँव की आवश्यकताओं का संकलन कर उनमें 
प्राथमिकता का निइचय करती Ë | 

२१. सामुदायिक-योजनाओं तथा राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओं 
, का मूल्यांकन" 
(Evaluation of the working of C.D. and N.E.S. Blocks) 

प्लैनिंग-कमीशन ने सामुदायिक योजनाझओं तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं की 
यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, यह जानने के लिए कि इन योजनाओं 
में कहाँ तक सफलता मिली है, कहाँ हेर-फेर तथा परिवर्तन की झ्रावरयकता हैं 
एक संस्था बनाई हुईं हैं जिसका नाम है--प्रोग्राम इवेल्युएशन गर्गनाइजेशन' 
(Programme Evaluation Organisation) । इस संस्था की तरफ़ से 
एक “प्रोजेक्ट इवेल्युएशन आऑफ़िंसर' (Project Evaluation Officer ) 
भी नियुक्त किया जाता है। इस संस्था द्वारा सामुदायिक-्योजनाशों का 
निरीक्षण करके, उसके कार्यकताओं से मिल-जुल कर, उनकी कठिनाइयों को 
समझ कर और हर वात की जाँच-पड़ताल करके समय-समय पर रिपोर्ट तयार 
की जाती Sl १९५५, १०५६ में भी इस प्रकार की रिपोर्ट तयार हुईं, और मई 
१६५५ में इस संस्था की पाँचवीं रिपोर्ट प्लेनिग-कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत की 
गई। १९५८ की रिपोर्ट में सामुदायिक-योजनाझ्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवाश्रों 
के विषय में जो मुख्य-मुख्य बातें कही गई वे निम्न हैं :-- 

(१) विस्तार-खंड के कार्यकर्ताओं की संख्या और विस्तार-खंड पर दिया 
जाने वाला व्यय विस्तार-खंड के क्षेत्र के श्रनुकुल होना चाहिए-- प्रोग्राम इवेल्यु- 
एशन भ्रॉरगनाइजेशन' को कहना हैं कि योजना-खंडों के अध्ययन से पता चला है कि 
जन-संख्या की दृष्टि से योजना का क्षेत्र प्रायः २५ प्रतिशत बड़ा है, और जो बड़े 
क्षेत्र हैं उनमें उस क्षेत्र के अनुरूप उतना अधिक न तो स्टाफ़ ही रखा गया है और 
न उतने बड़े क्षेत्र के लिए उतने घन की व्यवस्था की जाती हैँ । इसका परिणाम 


* Discuss briefly the aims and objectives of community 
development projects in India. Point out their short-comings. 
(1964 


+ The Fifth Evaluation Report on Working of Community 


Development and N.E.S. Blocks, published by the Programme 
Evaluation Organisation, Planning Commission, May, 1958. 
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यहु gar हैँ कि प्रोग्राम को उतनी गहराई में न चलाकर हल्का करना पड़ता है। 
सामुदायिक-पोजनाझों और राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए 
इन क्षेत्रों में जितने कार्यकर्ताओं की झावश्यकता है और जितने धन की झाव- 
इयकता है उसकी व्यवस्था किये बिना इन योजनाग्रों का पूर्ण रूप से सफल होना 
कठिन है। 


(२) विकास-खंडों की संख्या तभी बढ़ानी चाहिए जब कार्यकताशों की 


संख्या पर्याप्त हो--प्रोग्राम इवैल्युएशन ग्रॉर्गनाइज्ेशन' के सदस्यों का कहना हैकि 


जहाँ तक वस्तु-स्थिति का अध्ययन किया गया हैँ उसके अनुसार तो यह परिणाम 
निकलता है कि विकास-क्षेत्रों में कार्यं करने वालों का अभी बहुत भाव ZI 
उदाहरणार्थ, ४० प्रतिशत विकास-क्षेत्रों में 'क्षेत्र-विकास-अधिकारी' (Block 
Development Officer—B. D. 0.) पूरे समय तक उपस्थित नहीं थे 
आर 'विकास-योजना-क्षेत्रों' (C. D. Blocks) तथा “विस्तार-सेवा-क्षेत्रों 
(N. E. S. Blocks) में कृषि-विशेषज्ञ योजना-काल के एक-चौथाई समय तक 
उपस्थित नहीं थे। इस सब का यही परिणाम हो सकता है कि योजना तो चालू 
रही, परन्तु योजना को क्रियान्वित करने वाछे व्यक्तियों का अभाव रहा। जब 
योजना को चलाने वाले व्यक्ति ही न रहे, तब योजना भी क्या चली होगी ? 


(३) सामुदायिक-योजनाओों और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओों का प्रोग्राम 
और उसे पुर्ण करने के लिए रखे गये कार्यकर्ता उस-उस क्षेत्र की स्थानीय प्राव- 
श्यकताओं को देखकर तदनुरूप होने चाहियें--ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों की योजनाएँ उस-उस क्षेत्र की स्थानीय झावश्यकताओं को देख कर नहीं बनाई 
गईं। परिणाम यह होता हैं कि योजना का जो प्रोग्राम वनाया जाता है वह स्थानीय 
आवश्यकताओं को एरा नहीं करता और इससे वहाँ के लोगों के जीवन को योजना 
छू नहीं पाती । खास कर स्टाफ़ रखते और प्रोग्राम बनाते हुए स्थानीय आवश्य- 
कताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता | 


(x 'खंड-विकास-प्रधिकारी' (Block Development Officer) t 
योग्यत्ता और उसकी स्थिति उसकी वर्तमान योग्यता और स्थिति से ऊंची होनो 
चाहिए--ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा त्यॉ-त्यों अपने देश में सत्ता का विकेन्द्री- 
करण होता जायगा झौर सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित रहने के स्थान में जन- 
साधारण के हाथ में ग्रा जायेगी । प्रजातांत्रिक-युग का यह अवस्यम्भावी 
परिणाम £1 इसका परिणाम यह होगा कि जितने विकास-द्षेत्रों में काम करने 
वाळे अधिकारी हैं उनका महत्त्व बढ़ जायगा क्योंकि वे भारत के ग्रामों में बसने 
बाली जनता के निकटतम सम्पके में रहने वाळे व्यक्ति हैं । ऐसी स्थिति में इन 
कार्यकर्ताओं का महत्त्व पहले से बहुत अधिक बढ़ जायगा । क्योंकि इनका महत्त्व 
बढ़ेगा इसलिए यह श्रावश्यक हैं कि लोग योग्यता में ग्रव सें वढ़े-चढ़े' हों और 
स्थिति इनकी वर्तमान स्थिति से ऊँची मानी जाम | 
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(५) कृषि के अलावा प्रन्य सभी क्षेत्रों में भी विकास तथा विस्तार 
(Development and Extension) के कार्य को बढ़ाया जाय और 
विशेषज्ञों को झपना कार्य करने दिया जाय, उन्हें प्रबन्ध के कार्य से मुक्त किया 
जाय--फ़िलहाल विकास-क्षेत्रों में कृषि के अलावा “विस्तार-कार्य' (Extension 
work) बहुत कम दिखाई देता हैं। जो भी विशेषज्ञ इन विकास-कषेतरों में कार्य 
करते हैं, वें प्रायः प्रबन्ध के कायं में व्यस्त रहते हैं। अगर हम इन क्षेत्रों का सब 
दिशाओं में विकास चाहते हैं तो इन विशेषज्ञों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ध्यान 
देना होगा। उदाहरणार्थ, चिकित्सा-विशेषज्ञ को चिकित्सा की तरफ़, शिक्षा- 

विशेषज्ञ को शिक्षा कौ तरफ़ ध्यान देना होगा। इस समय क्ृषि-विशेषज्ञ तो 
कृषि के विस्तार में लगा ही रहता है, अन्य विशेषज्ञ प्रबन्ध के कार्य में ही व्यस्त 
रहते हैं। इस स्थिति को बदलना होगा । 
(६) 'क्षेत्र-विशेषज्ञ' (Block Specialist) तथा ग्राम-सेवक के 
पारस्परिक सम्पर्क को बढ़ाना तथा ग्राम-सेवक के कार्य तथा क्षेत्र को स्पष्ट 
करना आवश्यक है--इस समय ग्राम-सेवक तथा क्षेत्र-विशेषज्ञों का संपर्क कृषि- 
के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में न के बराबर होता हैं। विशेषज्ञ भी अपने- 
अपने क्षेत्र में अधिकतर प्रबन्ध के काम में ही लगे रहते हैं, और संभवतः इसी 
कारण उन्हें या तो ग्राम-सेवक की आवश्यकता नहीं पड़ती और गर कभी आव- 
इयकता पड़ती भी है, तो वह इतना कम प्रशिक्षित होता हैं कि उनके किसी काम 
नहीं झा सकता, वे उसके बगेर भ्रपना काम चला सकते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। 
हमारी योजना में ग्राम-सेवक 'बहु-धंघी विस्तार-कार्यकर्ता' (Multi-purpose 
extension worker) % परन्तु वह इस भूमिका को सफलता से निवाहुने 
के लिए तैयार नहीं किया जाता। या तो उसका प्रशिक्षण अधिक विस्तृत-ैत्रों 
के लिए होना चाहिए ताकि वह प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके काम में सहयोग दे सके, 
या उसका प्रशिक्षण कुछ ही क्षेत्रों में होता चाहिए और उसे काम करने के लिए भी 
सीमित क्षेत्र देने चाहिएं। इस समय उसके कार्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, परन्तु 
उसकी योग्यता का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है। इस समय ग्रामसेवक की 
जितनी योग्यता होती है उसकी भ्रपेक्षा उसके कार्ये का क्षेत्र २५ प्रतिशत अधिक 
विस्तृत है। इसके ग्तिरिक्त ग्राम-सेवक जहाँ रहता है उस स्थान को छोड़ कर 
अन्य ग्राम जिनमें उसे काम करना है उसकी Sara का ४५ प्रतिशत कम फ़ायदा 
उठा सकते हैं। 

(७) विकास-क्षेत्रों के लिए घन प्राप्त करने की व्यवस्था को सरल बनाना 
होगा--विकास-क्षेत्रों के लिए जितना घन स्वीकृत किया जाता है उतना वे खर्चे 
नहीं कर सकते। इसका कारण हैं धन प्राप्त करने की व्यवस्था का पेचीदा होना । 
या.तो ठीक समय पर घन की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती, जब स्वीकृति हो भी 
जाती है तब भी दफ्तरी लम्बी-चौड़ी कार्यवाही के कारण धन समय परं प्राप्त नहीं 
होता जिससे कार्य अधूरे पड़े रह जाते हैं। 
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(८) जनता का सहयोग प्राप्त करने के उपायों पर विचार करने की 
आवश्यकता है--जव से सरकार द्वारा विकास का कार्यं प्रारंभ हुआ है तब से जनता 
में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि यह सब-क्रुछ सरकार का काम है, इसमें जनता 
को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी लोगों की भावना भी ऐसी ही 
रहती हैं कि वे अपने अफ़सरपन में श्रधिक रहते हैं। इस सब में परिवर्तन की 
आवश्यकता 1 इस दृष्टि-कोण का परिवर्तन तभी हो सकता हैँ जब इन क्षेत्रों में 
सरकारी कार्यकर्त्ता वे लोग हों जिनकी भावना जनता की भावना हो, जो जनता के 
साथ हिल-मिल सकते हों, उनके साथ एक-जान हो सकते हों। जीपों में सर करते 
फिरने वाले और चपरासियों से अपने घर के काम कराने वाले जनता में किसी 
प्रकार का उत्साह नहीं पैदा कर सकते | 

(६) हरिजनों तथा श्रन्य भूमि-हीनों को लाभ पहुँचाने के लिए विकास- 
कार्यों की रूप-रेखा सें परिवर्तन करना होगा--इस समय जो विकास-कार्य चल रहें 
हैं उनसे हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को भी लाभ पहुँचा है। उदाहरणार्थ, 
कुएं खुदे हैं, सड़क बनी हैं, स्कूल खुले हैं। इन सव का इन्हें भी फ़ायदा पहुँचा 
al इन पिछड़े वर्गों के लिए कहीं-कहीं विशेष तौर पर कार्य हुआ। परन्तु 
फिर भी विकासं-क्षेत्रों में म्रधिक कार्य कृषि-संबंधी ही हुआ है, और क्योंकि हरिजनों 
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पास भूमि ही नहीं हे, इसलिए उन्हें wer व्यक्तियों की 
अपेक्षा कम लाभ मिला हैं। इस दृष्टि को सामने रखते हुए हमें विकास-क्षेत्र के 
कार्य की रूप-रेखा में कुछ परिवर्तत करना होगा ताकि इन्हें भी लाभ पहुँच 
सके | 

इस प्रकार हमने देखा कि भारत के ग्रामों का पुननिर्माण पहले गे र-सरकारी 
तौर से चलता रहा और श्रव सरकार की सहायता से विकास-योजनाश्रों द्वारा बड़ी 
तीव्र-गति से चल रहा है। 


प्रशत 


` „ १. भारत में ग्रामीण पुननिर्माण site नियोजन के महत्व की विवेचना कीजिये । 


(१९५१) 

- ग्राम-पंचायत एक्ट ने ग्रामोण-समुदाय के पुनः प्रतिष्ठान सें कहाँ तक 

सहायता पहुँचायी है? (१६५१) 

३. ग्राम-पंचायतें कहाँ तक भारत में सामाजिक-सुधार सें साधन हैं? ma- 
पंचायत एक्ट ग्रामौण-जोवन को कहाँ तक उन्नत कर सकता हे? 

(१६५३) 

४, सामुदायिक-विकास-पोजनाओों द्वारा भारत के ग्रामीण जीवन सें सुधार 

किस प्रकार से होगा ? इन योजनां की सफलता से जनता का दया 

योगा होगा ? (१६५४) 
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y ग्रामीण पुर्नानमाण में ग्राम-पंचायतों के महत्व की विवेचना कीजिये । 


(१६५६) 
६. सामुदायिक विकास योजनाओं से, झाप कया समझते हैं? इनके उद्देश्यों 


को विवेचना कीजिये । (१९५६) 
७. सामुदायिक-योजनाओं ने प्रामीण-समुदाय के पुनःप्रतिष्ठान में कसे 


सहायता पहुँचायी है ! ( १६५६) 
=. ग्रामोण-जोवन पर सामुदायिक-योजनाओ्ों का प्रभाव बतलाइय। अपने 
उत्तर को उदाहरणों से स्पष्ट THT । (१६६०) 
६. हमारे देश में सामुदायिक-विकास कार्य-क्रम के मुझ्य लक्षण बतलाइय। 
(१६६१) 
१०. सामुदायिक-विकास-्योजना के क्या उद्देश्य हैं? उन्हें केसे पूरा किया 
जाय ? | (१६६२) 

११. भारत के ग्रामों के पुर्नानर्माण के लिए कया पग उठाये जा रहे हैं ? 
(१६६३) 


१२. भारत को सामुदायिक-विकास योजनाओं के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की 
संक्षिप्त विवेचना कीजिये। इनको च्यूनताओं पर भी प्रकाश डालिये। 


(१९६४) 


gratia 22222 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ 
नगरां का विकास 
(THE GROWTH OF TOWNS) 
१. नगरीकरण का अथ" 


मानव-समूह का आपस में निकट का संबंध दो तरह का हो सकता है-- 
'ग्रस्थिर' या 'स्थिर'। आप वाजार में चले जा रहे हैं, एक व्यक्ति किसी मकान 
के सामने सिर ऊंचा किये खड़ा हैँ, आप भी उसी की तरह सिर ऊंचा करके उधर 
ही देखने लगते हैं जिवर वह देख रहा था। दूसरा आता है, तीसरा आता हैं 
जितने लोग आते हैं, सब ऊपर को देखने लगते Tl सभा हो रही हे, व्याख्यान 
चल रहा gI एक नहीं, दो नहीं, सँकड़ों-हज़ारों व्यक्ति व्याख्यान सुनने खड़े 
हो जाते हैं। कुछ देर वाद ये सब तितर-वितर हो जाते हैं, फिर इनमें से किसी को 
दुसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता । ये सव लोग मिले थे, इनका कुछ क्षणों 


इस अध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में आ चुके हें :-- 
1. “The best general test of the industrialisation of a 
nation’s life under modern conditions is the rate and character of 
the growth of its towns.”? Explain this statement by tracing the 
growth of towns in India. , (1953) 
2. What were the factors responsible for the growth of 
towns in the past? Account for the decay of the old towns and 


the growth of new ones. (1955) 
.3. Bring out the contrast between rural and urban 
communities in India. (1957) 


4. How far can urban life be regarded as a distinct 
sociological phenomenon? Mention its main characteristics. (1958) 
5. Do youagree with the view that due to industrialisation 
new towns have grown ? What are the factors responsible for the 


growth of towns in India in the past? (1959) 
6. Explain the meaning of urbanisation. What are the 
chief differences between urban and rural life? (1960) 


7. What factors have been responsible for the recent growth 
of towns in our country? Discuss the main social problem faced 
by these growing towns. . (1961) 


* Explain the meaning of urbanisation. (1960) 
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का समुदाय था, पर वह अस्थिर समुदाय था। जस अस्थिर' समुदाय होते हैं, 
वैसे 'स्थिर' समुदाय भी होते हैं। जो लोग एक जगह बस गए, न हीं रहने लगे, 
वहीं काम-चंघा करने लगे, वें भीड़ की तरह कुछ मिनटों के लिए तो एकन्हुसर 
के सम्पर्क में नहीं ग्राते। वे तो दिन-रात साथ रहते हैं, अपने साथ रहनवाल 
दूसरे लोगों के साथ उनके स्वार्थ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य मनुष्य के 
साथ अस्थिर रूप से नहीं, स्थिर रूप से सम्पक म॑ Ala ह, दूसरों के साथ रहने 
लगता है, तव निवास का प्रारंभ होता. है । शुरू-शुरू में मानव-समाज का 
धंघा जब खेती SAT तब यह धंधा करने वाले लोग स्थिर रूप से एक-हुसर के साथ 
रहने लगे, उनका एक जगह निवास हो गथा।, इससे ग्रामा का निर्माण gaT 
परन्तु खेती भी तो ऐसा धंधा नहीं जो सदा-सवदा मानव-समाज को घेरे Wl 
जन-संख्या बढ़ती जाती हैं, गाँव के रहने वालों के लिए भूमि पर्याप्त नहीं रहती 


किसी अत्य काम-काज के लिए निंकल पड़ते हैं। ये काम-काज जिन स्थिर 


स्थानों पर चल रहे होते हैं; वे शहर कहलाते Fl गाँव में आजीविका का साधन 
क्ृषि' तथा शहर में श्राजीविका का साधन 'उद्योग' है; कृषि से ग्रामों का निर्माण 
और उद्योग से शहरों का निर्माण होता हैं । 

जब लोग 'कृषि' को छोड़ कर 'उद्योग' की तरफ़ चल पड़ते हैं, विरल 
प्राबादी की जगह घनी आवादी होने लगती है, जब उनका श्रांमने-सामने का. 
जान-पहचान का जीवन न रहकर ऐसा जीवने हो जाता है कि कोई किसी को 
पहचानता ही नहीं है, तब जो प्रक्रिया चल पड़ती है उसे 'नगरीकरण' कहा 
जाता £1 इस प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न पेशे, भिन्न-भिन्न रोज़गार पदा हो जाते 
हैं, सव तरफ़ विविधता दीख पड़ती है। 


२. ग्रामीण तथा नागरिक जीवन मे भद” 


हमने देखा कि गाँवों तथा शहरों के बनने में मानव-समाज का एक-दूसरे 

के साथ अस्थिर' नहीं, fae संबंध कारण होता है; “्रस्थिर-संबंध भीड़, समु- 
दाय आदि में होता है, स्थिर-संबंध गाँव-शहर Alla में होता है। गाँव तथा शहूर 
दोनों में स्थिर-संवंध के होते हुए: भी गाँव में हर.व्यक्ति का दुसरे के साथ निकट का 
संबंध होता हैं, शहर में निकट का संबंध नहीं होता, दूर का संबंध हाता ६। 
शहर में एक-दूसरे को जानने के लिए क्लब, सभा, सोसाइटियाँ वनी होती हैं, 
जहां लोग. जाते. हैं, उनके सुदस्य, बनते हैं, इस प्रकार एक-दुसरे. के सम्पर्क में ग्राते 
गाँव में घर बैठे ही सब-कोई एक-दुसरे को. जानता | । शहर में हो सकता हू 
लोग पास वाले को न जानते हों, AAT का सदस्य होने के नाते या समाचारः 
MASI दुर कें व्यक्ति को जानते हों; गाँव में दुर्‌ वाले को नहीं परं पास वाळ का 
ज्लोग:जानते हैं.। गाँवों में क्योंकि निकट.का संबंध होता हैँ इसलिए वहां सव एक 


- 


Me What are the chief differences between: urban and rural 


७ = 3 E a 


life 2 cee redau - un» -(1957..1958, 1960) 
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सूत्र में बंधे रहते हैं; शहरों में यह एक-सूत्रता नहीं दिलाई देती। इसी कारण 
रीतिऽरिवाज गाँवों में जिस प्रकार वहाँ की जनता को बाँधे रखते हैं, वेसे शहरों के 
' लोगों-को नहीं बाँध सकते। गाँवों तथा शहरों के लोगों की आथिक-स्थिति में 
* भी भेद रहता हैं। गाँवों में अमीर-ग़रीब का इतना भेद नहीं होता जितना शहरों 
में होतां है। हो सकता हैं कि शहर में एक ग्रादमी करोड़पति हो, दुसरा पसे- 
पेसे का मुहताज हो, गाँव में मनुष्य-मनुष्य में इतना भारी अन्तर नहीं दीख पड़ता, 
सव लोगों कौ स्थिति समान-सी होती है, थोड़ा-बहुत अन्तर होता Sl गाँव में हर 
aa के लोग नहीं दिखाई देते, प्राय: श्रधिकांश संख्या खेती करने वालों की होती ह, 
शहरों में हर बंधे के लोगं दिखाई देते हैं।. गाँव में एक डाक्टर मुश्किल से होगा, 
“शहर में पचासों डाक्टर होंगे, डाक्टरों. में भी श्रपने-भ्रपने विषय के विशेषज्ञ 
होंगे, एक थूक-मूत्र आदि की परीक्षा ही करता हैं, दुसरा एक्स-रे के सिवा श्रन्य 
कुछ नहीं करता, तीसरा टी० ato का विशेषज्ञ है, चौथा टूटी हड्डियाँ.ही ठीक 
करता है। 
ग्रामीण तथा नागरिक जीवन में भेद के विषय में अविक जानकारी के लिए 
हमारी पुस्तक 'संमाजशास्त्र के मू ल-तत्व' का oar श्रध्याय देखिये । 
. ३- -उद्योगीकरण तथा नगरीकरणः ` ` .. -. 
यह समझना कि उद्योगीकरण से, मशीन के श्राविप्कार से ही शहरों का 
निर्माण हुआ, 'उससे पहले शहर नहीं थे, ग़लत zl उद्योगीकरण से पहले भी 
शहर थे। ईस्वी सन्‌ से पहले जब कहीं कल-कारखानों का नाम तक न था, 
मेसोपोटामिया, ईजिप्ट, ग्रीस तथा भारत में बड़े-बड़े शहर मौजूद थे। सिन्धु 
घाटी की खुदाई में मोहनजोदारो तथा हरप्पा के बड़े-बड़े नगर ईस्वी सन्‌ के बहुत 
पहले के मिले हैं। कोलम्वस द्वारा भ्रमरीका के पता लगाने से पहले पेर तथा 
मैक्सिको में बड़े-बड़े शहर Al इसमें सन्देह नहीं कि उद्योगीकरण तथा मशीन के 
युग ने शहरों की वृद्धि में बहुत हिस्सा लिया हैं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जब 
उद्योगीकरण नहीं हुआ था, जब मंशीन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब भी 
बड़े-बड़े शहरों का निर्माण सभ्यता के बिकास के साथ-साथ हुआ और सभ्यता की 
वद्धि के साथ-साथ शहरों की वृद्धि होती रही। पहले कृषि के साथ-साथ. छोटे- 
छोटे गहोद्योग भी चलते थे, कृषि तो केबल गाँवों में होती थी, गृहोद्योग गाँवों 
तथा शहरों दोनों जगह होते थे । कृषि तथा गृहोद्योगों से जो वस्तुएँ पदा होती थीं 
वे एक ही जगह तो नहीं: रह सकती थीं, उनको एक जगह से दुसरी जगह ले जाना 
होता था ताकि जहाँ उनकी जरूरत हे, वहाँ वे पहुँच सके | जिनको ज़रूरत थी वें. 
गाँव-गाँव नहीं. फिर सकते थे, यह्‌ बहुत कठिन कार्य था, इसलिए गाँवों की कृषि 
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३९० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


तथा गुहोद्योग की पैदावार को कुछ केन्द्रं में पहुँचा दिया जाता था जहाँ ज़रूरत- 
मन्द लोग आकर एक ही केन्द्र में हर-किसी वस्तु को खरीद सकते थे। इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न गाँवों से कृषि तथा गृहोद्योगों की पैदावार को मुख्य-मुख्य केन्द्रों में 
बेचने के लिए लाना व्यापार कहलाता था, और ये केन्द्र जहाँ सब सामान आता 
था 'शहर' कहलाते थे। ज्यों-ज्यों किसी केन्द्र में ज्यादा सामान आने लगा, त्यों- 
त्यों वह केन्द्र बढ़ने लगा, छोटा शहर बड़ा होता गया | १८वीं तथा १९वीं 
शताब्दी में कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए। पहले कोयले से मशीनें चली, फिर 
बिजली से चलने लगीं, कल-कारखाने बने, नदियों में नौकाओं की जगह समुद्र 
में जहाज़ चलने लगे, बैल या घोड़ा-गाड़ी की जगह रेल-गाड़ी दौड़ने लगी, पास- 
पास के शहरों में माल पहुँचाने की जगह. हज़ारों मील दुर माल जाने लगा | पहले 
सिफ़ व्यापार से शहरों की बृद्धि होती थी, अब १८-१९वीं शताब्दी में यन्त्रीकरण 
तथा उद्योगीकरण' (Mechanization and Industrialization) से शहरों 
की पहले से भी अधिक वृद्धि होने लगी। व्यापार, कल-कारखाने सव शहरों में 
केन्द्रित होने लगे, काम-घंघा ढूंढने वाले भी शहरों की तरफ़ चल पड़े, इससे शहरों 
की आबादी बढ़ना लाज़मी हो गया। इतने आदमी जहाँ अपने-भ्रपने काम में 
SHE हो जाँय, वहाँ सव प्रकार की सुविधाएँ उत्पन्न हो जाना भी स्वाभाविक है, 
इन सुविधाओं को उत्पन्न करना भी तो एक व्यापार हो जाता है, इससे भी पैसा पैदा 
होता है। इस प्रकार भ्रनाज पैदा करने का काम गाँव वालों पर छोड़ कर दूसरे घंधों 
से पैसा कमाने के लिए जो लोग इकद्ठे होते हैं, उनसे शहर बनते हैं। कृषि से 
इतना पैसा नहीं पैदा होता जितना भ्रन्य घंघों से होता है, इसलिए उद्योग-घंघों वाले 
ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं । ऐशो-आराम से रहने लगते हैं । बहुत-से लोग ऐसे 
भी हो जाते हैं, जो काफ़ी कमा छेते हैं, उन्हें या उनकी सन्तान को ज़्यादा हाथ-पैर 
चलाने की ज़रूरत नहीं रहती! वे अपना ध्यान अन्य दिशाओं में भी देने लगते हैं। 
इस प्रकार शहरों में कल-कारखानों भौर उद्योगों के ग्रलावा संस्कृति का भी विकास 
होने लगता है। संस्कृति के अलावा शहर राजनीति के भी गढ़ बन जाते हैं । 


*जैसा हमने पहले कहा, शहर का विकास केवल कल-कारखानों से, यन्त्री- 
करण से नहीं होता, इसके विकास के अन्य भी अनेक कारण हैं । इसी लिए शहर 
कई तरह के हो सकते हैं। कुछ शहर व्यापार के केन्द्र होते हैं, कुछ कल-कारखानों 
के, कुछ संस्कृति के, कुछ अन्य बातों के | इसी दृष्टि से भारत में भूतकाल में शहरों 
का विकास हुआ । भारत क्या संसार भर में शहरों का विकास इन्हीं कारणों से 
होता है और इसी लिए शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार हो सकता है: 

(क) रक्षा-नगर--ये ऐसे नगर हैं जिनका मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करना 
या रक्षा करने के साधनों को उत्पन्न करना Sl जहाँ-जहाँ फ़ौजें रखी जाती हैं वे 
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रक्षा-नगर हैं। भारत में जहाँ-जहाँ कन्टोनमेंट हैं वें एक-तरह से रक्षा-नगर कहें 
जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, देहरादुन, मेरठ, पूना श्रादि। 

(ख) ब्यापार-तगर--ये वे नगर हैं जो व्यापार के मुख्य केन्द्र हैं। उदा- 
हरणीथं, वम्वई, कलकत्ता आदि शहरों की मुख्यता व्यापार के कारण है। 

(ग) उद्योग-नगर--ये नगर उद्योगप्रधान होते हैं। भ्रहमदाबाद, टाटा- 
नगर, मोदी नगर ऐसे ही नगर हैं । | 

(घ) राजनीलि-नगर--ये नगर राजनीति के गढ़ होते हैं, देश की राजनीति 
का चक्र इन नगरों से चला करता हैं। दिल्‍ली भारत का मुख्य तौर पर राजनीति- 
नगर है। हर प्रान्त के राजनीतिक गुट दौड़-दौड़ कर दिल्ली श्राति हैं । 

(ङ) घासिक-नगर--ये नगर धाभिक केन्द्र होते हैं। हरद्वार, अलाहाबाद, 
काशी भारत के धामिक-नगर हैं | 

(च) शिक्षा-नगर--ये शिक्षा तथा संस्कृति के केन्द्र होते हैं । जहाँ-जहाँ 
विश्वविद्यालय हैं, वे शिक्षा-नगर समझने चाहिएँ | 

(छ) स्वास्थ्य-नगर--ये नगर स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध होते हैँ । उदाहर- 
णार्थे, श्रीनगर, नैनीताल, शिमला, मसूरी में लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि 
वहाँ स्वास्थ्य-लाभ होता FI 


४. नगरों का पारिस्थितिक विक्ञास 


नगरों का विकास शुरू-शुरू में 'पारिस्थितिक' (Ecological) होता हैँ। 
qeqe में किसी विशेष योजना को लेकर शहर नहीं बनते | सब काम 
गड़बड़ तौर पर चलता है। जो ज्यादा दाम -देता है, जमीन ले लेता है, जहाँ 
चाहता है, जैसा चाहता है, मकान वना लेता है। प्रारंभिक नगर 'न्यूनतम- 
हस्तक्षेप' के सिद्धान्त के प्रनुसार बनते हैं, राज्य उनके निर्माण में कोई दखल 
नहीं देता। वरजेस के कथचानुसार शहर के निर्माण में पाँच क्षेत्र होते Zl 
(क) जो स्थान सब के लिए सुविघा-जनक हो वहाँ बाज़ार बन जाता gl यह 
बाज़ार प्रायः शहर के केन्द्र में होता हैं। केन्द्र में इसलिए होता हैं क्योंकि केन्द्र का 
स्थान प्रायः सब केनज़दीक पड़ता है।इस 'ेन्द्रीय-स्थल' (Central zone) पर 
ही कचहरी, सरकारी दफ्तर, होटल, बैंक आदि वनाये जाते हैं ताकि यह स्थान संव 
को नज़दीक पड़े । जिस चीज़ की हर-एक को जरूरत पड़ती रहती है वह केन्द्र 
की तरफ़ जाने लगती है। (ख) इस के्द्रीय-बिन्दु से हटकर शहर का दूसरा क्षेत्र 
इसके बाहर परन्तु इसी से लगा हुआ होता हँ । वहाँ सस्ते मकान मिलते हैं। 
इस स्थान पर मकान सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनके मालिक इनकी मरम्मत 
पर खर्च करना पसन्द नहीं करते। वे उस समथ की इन्तजार में रहते हैं, जब 
केन्द्रीय-स्थल इतना भर जायगा कि उसमें रहने को अधिक गुंजाइश नहीं रहेगी 
और शहर HAT शुरू करेगा। जब शहर फैलने लगता हैं तब इस द्वितीय-स्थल 
की तरफ़ बढ़ता है। उस समय यहाँ रहने बाली ग़रीब आबादी इस स्थान को 
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छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, भ्रौर यहाँ बिना मरम्मत के मकानों की 
मरम्मत होने लगती हैं, wife उनका ग्रव किराया आने लगता है, खाली पड़े 
स्थानों पर नये मकान खड़े होने लगते हैं। इस दूसरे क्षेत्र को 'परिवर्तेन-स्षेत्र 
(Transition zone) कहते हैं क्योंकि यहाँ की श्रावादी ऐसे लोगों की होती 
है जिन्हें किसी-त-किसी समय शहर के फैलने पर उठना पड़ता . हैं, अपना स्थान 
परिवर्तित करना पड़ता है। ये केन्द्र के पास इसलिए बसे होते हैं क्योंकि. केन्द्र 
में रहने वालों को मेहनत-मज़दुरी के लिए इनकी सदा आवश्यकता बनी रहती है। 
महंलों के साथे में झोंपड़े इसीलिए दिखाई देते हैं, परिस्थिति ही शहर की इस 
प्रकार की रचना का मुख्य कारण है। श्रगर केन्द्र के पास इस प्रकार की वस्तियाँ 
न हों, तो केन्द्र में रहने वालों का काम ही न चले। (ग) इस द्वितीय-द्षेत्र के 
चाद शहर का तीसरा-श्षेत्र होता हे जिसमें द्वितीय-क्षेत्र की ate अच्छी आशिक 
स्थिति के लोग रहते हैं। बे केन्द्र में तो महँगा होने के कारण रह नहीं सकते, 
द्वितीय-क्षेत्र के गंदा होने के कारण वहाँ भी नहीं रहते, इसलिए द्वितीय-क्षेत्र 
की बस्तियों के आगे इन लोगों की बस्तिथाँ उठ खड़ी होती हैं। इस तुतीय-क्षेत्र 
सें भी अधिकतर वही लोग रहते हैं, जिनका केन्द्रीय-वस्ती के काम-धंधों के साथ 
संबंध होता हैं, आथिक-स्थिति इनकी द्वितीय-क्षेत्र के लोगों से बेहतर होती है । 
अक्सर कारीगर या वाहर से आकर वसे हुए लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए 
इसे 'कारीगरःक्षेत्र' (Workingmen’s zone) कह सकते हैँ। (€) 'तृतीय- 
क्षेत्र के वाद बाबू लोगों. की वस्ती होती Sl ये मध्य-श्रेणी के लोग होते हैं 
काम के लिए केन्द्रीय-क्षेत्र में बाइसिकल, रेल, वस द्वारा चले जाते हैं, काम के 
वाद खुली हवा में अपने मकानों में श्रा जाते हैं। इस क्षेत्र में बड़े-वड़े मकान नहीं 
होते, साधारण से दो-तीन कमरों के घर बने होते हैं, जो इनके लिए पर्याप्त होते हैं। 
यह मध्यम-वर्ग क्षेत्र' (Middle-class zone) कहलाता & । (ङ) इस चतुर्थ 
क्षेत्र के वाद पाँचवाँ क्षेत्र वह होता है कि जिसे शहर की परिधि कहा जा सकता 
है। यह क्षेत्र शहर के परले सिरे और गाँव के उरले सिरे पर होता है, इसमें 
शहर और गाँव की परिषियाँ मिल जाती हैं, दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। 
इसे उप-नगर क्षेत्र' (Suburban zone) कह सकते हैं। इन उपनगरों में 
बड़े-बड़े लोग बंगले वनाकर रहते हैं, मोटरों में अपने कार्य के केन्द्र-क्षेत्र में जाते 
आर काम कर चुकने के वाद वापस आ जाते हैं, ये लोग नगर तथा ग्राम--दोतों 
का लाभ उठाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। इसे ATS 
ग्रामीकरण' (Rurarbanization) कहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक ऐसे 
क्षेत्र का निर्माण करना है जिसमें नगर तथा ग्राम का भेद मिंट जाय । बम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली के उपनगर इसी प्रक्रिया को सूचित करते हैं । कहीं-कहीं इन 
क्षेत्रों में कारखाने-मिलें लगाई जाती हैं। क्योंकि यह क्षेत्र शहर तथा गाँव के 
OTT पर होता है इसलिए गाँव वालों को काम पर शञाने में सुविधा रहती है । 
यह ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक शहर का विकास टीक इसी ढंग से हुआ हो, इसमें हेर- 
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फेर हो सकता ३, परन्तु मोटे तौर पर शहर के विकास की दिशा इसी ढाँचे पर 
होती है, और-इस ढाँचे पर विकास होने का कारण परिस्थितियाँ हैं। यह सारा 
विकास विना किसी योजना के होता हैं इसलिए जव योजना का युग शुरू होता है. 
तब इस सव में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती हैं। 


५. भारत में नगरीकरण की प्रगति" 


इस समय सव देशों में 'नगरीकरण' (Urbanization) की प्रक्रिया 
बड़े जोरों से चल रही Sl ज्यों-ज्यों भूमि पर जन-संख्या का बोझ बढ़ता जाता 
है, त्यों-त्यों भूमि कम और जन-संख्य्रा श्रधिक होती जाती है। इसके साथ-साथ 
क्रषि नवीनतम उपायों से भी थोड़े ही आदमी काफ़ी भूमि जीत लेते हैं। ग्रादमी 
की जगह ट्रैक्टर और वैल की जगह पेट्रोल से काम लिया जा रहा Sl इस युग में 
यह प्रश्‍न और अधिक बेग से उठ खड़ा हुआ हैं कि जो लोग खेती में नहीं खप रहे, 
वे क्या करें? वे सब शहरों की तरफ़ काम-बंधे की तलाश में मुँह उठाये चले 
जा रहे हैं। इनकी संख्या इतनी वढ़ती:जा रही है, ्ौर इन्हें काम देने के लिए 
कल-कारखाने इतने बढ़ते जा रहें हैं कि छोटे कस्बे शहर बनते जा रहे हैं, Ale 
शहर पहले से दुगुने-चौगुने होते जा रहे हैं। गाँवों का यह सव नगरी करण' वर्तेमान- 
युग 'उद्योगीकरण' (Indusrialization) से हो रहा है। पेट्रोल, ट्रक्टर, 
कल-क्रारखाने--प्रही सव तो गाँवों को नगर बनाते जा रहे हैं। इसका यह AA 
हुआ कि उद्योगीकरण से शहर बढ़ते हैं, या दुसरे शब्दों में जितने शहर बढ़ेंग उतना 
उद्योगीकरण बढ़. रहा होगा । 


अन्य देशों में 'तगरीकरण' की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से ae चुकी है। इंग्लेण्ड 
में सन्‌ १८०० में २० प्रतिशत संख्या शहरों में रहती थी, ८० प्रतिशत गाँवों में 
रहती थी, १६३० में पासा पलट गया, Yo प्रतिशत संख्या गाँवों में रह गई, ८० 
प्रतिशत शहरों में चली भ्रायी। । अमरीका में सन्‌ १८९० में ३५.४ प्रतिशत शहर में 
रहते थे, १९३० में शहर-वासियों की संख्या ५६.२ प्रतिशत हो गई । फ्रांस में 
१८६० में १८.६ प्रतिशत शहरों में रहते थे, १६३० में यह संख्या ४९.१ प्रतिशत हो 
गई। जर्मनी में १८६० में ४७.० प्रतिशत शहरों में रहते थे, १९३० में Ag संख्या 
६७-१ प्रतिशत हो गई। भारत में नगरीकरण हो रहा हैं, परन्तु यह देश कृषि- 
प्रधान है, इसलिए यहाँ नगरीकरण उस तेजी से नहीं हो रहा जिस तेज़ी से अन्य देशों 
में हुआ है। wer देशों का नगरीकरण निम्न सारिणी से स्पष्ट समझ में आ 
जायेगा :-- ह 


ee ae 


+ «The best general test of industrialization of a nation’s 
life under modern conditions is the rate and character of growth 
of its towns.” Explain this statement by tracing the growth of 
towns in India. (1953) 
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२९४ 
२०,००० से अधिक जन-संख्या के नगरों में रहने वाली आबादी 


RA अमरीका इस्लेंड तया फ्रांस जर्मनी 
वेल्स 


भारत में शहरों में रहने वाली जन-संख्या का निम्न-सारिणी से स्पष्टी- 
करण होगा। इस सारिणी से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत में नगरीकरण 
की प्रक्रिया चल रही है, तो भी यहाँ यह प्रक्रिया उस तेज़ी से नहीं चल रही जेसी 
अन्य देशों में चल रही हैं। भारत की प्रक्रिया निम्न है :--- 


भारत को गाँव तथा नगर में प्रतिशत-श्राबादी 


FE; ग का प्रतिशत 
सन्‌ म 
गाँव को आदी शहर को श्ावादो 


१६२१ ८८.७ ११.३ 
१९३१ ८७.€ १२:१ 
१९४१ ८६.१ १२३.९ 
१९५१ ८२.७ १७.३ 
१६६१ ८२.० १८.० 


भारत की लगभग ४३.८६ करोड़ जन-संख्या में से ७.८८ करोड़, 
अर्थात्‌ १८ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, बाकी ३५.९८ करोड़, अर्थात्‌ ८२ प्रति- 
शत गाँवों में रहते हैं। १९४१ से १६५१ तक दस सालों में शहरों की आबादी में 
३.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो १९४१ से पहले के बीस सालों में हुई शहरों की 
२.७ प्रतिशत वृद्धि से भी अधिक है। इसका यही श्रभिप्राय हो सकता है कि भारत 
में भी नगरीकरण की प्रक्रिया जारी है यद्यपि ग्न्य देशों के मुकाबिले में यह नहीं 
के वरावर है। १६६१ की जन-गणना के अनुसार अपने देश में २,६८६ शहर हैं, 
गौर ५,६९४,२५८ गाँव हैं। इन आाँकड़ों से यह स्पष्ठ है,कि भारत युरोपीय देशों के 
'मुकानिले में नगरीकरण की प्रक्रिया में अभी बहुत पीछे है। 
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६. नगर कंसे बनते और बढ़ते हें* 
नगर कैसे वनते और बढ़ते हैं--इसे जानने के लिए पहले यह जान लेना 
जरूरी है कि गाँव कैसे बनते हैं? छोटे-से समूह अपनी सुरक्षा तथा पेट भरने के 
विचार से इकटूठे रहने लगते हैं, उन सब में एक खून होता है, सव की एक साझी 
ज़मीन होती है, सव का एक स्वार्थ होता है, वस एक जगह रहने से उसका गाँव 
वन जाता है। शुरू-शुरू में गाँवों की रचना इसी प्रकार होती है। जब ज़मीन 
धीरे-धीरे उनमें से कुछ की ज़रूरियात पूरी करती नहीं दीखती, तो पेट भरने 
के इससे अच्छे साधनों की तलाश करने लगते हैं, और शहरों का सूत्र-पात हो 
जाता है। जैसे गाँवों का मुख्य घंघा ‘Hie’ है, वैसे शहरों का मुख्य घंधा कृषि 
नहीं, 'उद्योग' है। उद्योग में कृषि की अपेक्षा अधिक प्राप्ति g कृषि से अन्न 
पैदा होता है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति कितना wa खा सकता है? इसके विपरीत 
उद्योग से ज़रूरियात की वस्तुएँ तो बनती ही हैं, साथ ही ऐशो-आराम की, 
विलासिता की तथा अन्य उपभोगों की वस्तुएँ भी बनती हैं। इन वस्तुओं पर कोई 
कितना खर्च करेगा इसकी कोई सीमा नहीं Fl खाने पर ५० रुपया व्यय करने 
वाले, उद्योग से पैदा की हुई वस्तुओं पर हज़ारों और लाखों रुपए व्यय कर देते हैं। 
कृषि से जो उद्योग की तरफ़ जायगा वह after ही मालामाल हो सकता है l 
परन्तु उद्योग के लिए ऐसे स्थान चाहिए जहाँ बिजली हो, रेल हो, जहाँ कारखाने 
लग ae | इन चीज़ों का जहाँ ताँता बिछ जाता है वहीं उद्योग-घंधे, कल-कारखाने 
बन जाते हैं, इन उद्योग-घंचों से रुपया कमाने वाले सेठ-साहुकार वहाँ जमा. हो 
जाते हैं, इन कारखानों में मज़दूरी करके आजीविका चलाने वाले मजदूर वहाँ 
पहुँच जाते हैं, मिलों का माल गाँव-गाँव तक पहुँचाने वाले व्यापारी वहाँ दुकानें 
खोल देते हैं, इन स्थानों के धनी-मानी लोग अधिक रुपया खर्च कर अपने बच्चों 
को ऊँची शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए स्कूल-क्रालिजों की वहाँ भरमार हो जाती है, 
रुपया वहाँ पैदा होता हैं इसलिए उसे बाँट खाने के लिए सव पेशों के लोग वहाँ जमा 
हो जाते हैं। इसी जमघट को शहर कहते हैं। कृषि का उपाय मनुष्य की पेट भरने 
की समस्या का हल है, परन्तु अगर सब लोग कृषि पर ही लगे रहें, तो एक समय 
ऐसा झा जाता है जब जितने लोग खेती पर लगे होते हैं, खेती-वाड़ी उन सब का 
पेट नहीं भर सकती, इसलिए कुछ लोगों का खेती-बाड़ी से निकलना ज़रूरी हो 
जाता है ताकि बचे हुए लोग खेती करते रहें--इसी प्रक्रिया से छोटे-बड़े शहर बन 
जाते हैं । 
dare की जितनी बड़ी-बड़ी सम्यताएँ हुई हैं सब में गाँवों से शहर की तरफ़ 
जाने की प्रवृत्ति देखी गई हैं। असल में, शहरों के बड़े होने का कारण ही इस 
प्रवृत्ति का होना हैं। भौगोलिक-परिस्थितियों' (Geographical environ- 
ments) के कारण पहले लोग नदियों के किनारे बसते हैं, वहाँ खेती-बाड़ी शुरू 


ee SSR 
* What factors have been responsible for the recent growth 
of towns in our,country? (1961) 
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होती है, फिर अच्छी भौगोलिक-परिस्थिति' का यह स्थान सव लोगों का केन्द्र 
वन जाता है, वहाँ जीविकोपार्जन की सुविधाएँ az जाती हैं, ATT यह आशिक 
कारण जनःसंख्या को गाँव से शहरों में खींचकर ले आता हैँ। जव 'कृषि-युग' 
(Agricultural age) से 'उद्योग-युग' (Industrial age) श्राता है, तब 
उद्योग के केन्द्र वे स्थान बनते हैं जहाँ उस उद्योग की सुविधाएँ g l तब नदी-नाले 
का ख्याल न करके जहाँ लोहा हो वहाँ लोहे के कारखाने, जहाँ गन्ना हो वहाँ गन्ने 
की मिलें, जहाँ कपास हो वहाँ जिनिग फ़ैक्टरियाँ बन जाती हैं। इन स्थानों में 
watt की सुविधा alte रहती हैं, इसलिए मानव-समूह इसी स्थान पर 
उमड़ पड़ता है, और यही स्थान शहर कहलाने लगते हैं। ऐसा भी समय आता हैं 
. जव शहर का निर्माण 'भौगोलिक-परिस्थितियों' से बंधा नहीं रहता, जहाँ नदी- 
नाले नहीं, जहाँ लोहे और कोयले की खाने नंहीं, वहाँ भी मनुष्य रेल-ट्रक आदि 
से माल ले आता है, और अपनी मर्जी की जगह पर कल-कारखाने, उद्योग-घंधे 
खड़े कर लेता है, जहाँ चाहे शहर बना लेता हैं, परन्तु मनुष्यों की आबादी शहर 
में इसीलिए आती है. क्योंकि वहाँ उद्योग-धंधों के कारण घन पैदा करने की 
सुविधाएँ बढ़ जाती हैं। गाँवों की आवादी घटने श्रौर शहरों की आबादी बढ़ने 
के मुख्य-मुख्य कारण निम्न हैं :-- $ 
` (क) भ्रतिरिक्त-सम्पदा पर अधिकार (Control over surplus 
resources) हमने देखा था कि ज़मीन एक ga तक ही पैदावार दे सकती हैं, 
उसके वाद मनुष्य-संख्या इतनी बढ़ जाती है कि ज़मीन थोड़ी पड़ जाती है, और 
जितनी हर-एक के हिस्से areal है, वह भी लगातार उतनी पैदावार नहीं देती जितनी 
पहले देती थीं। “उत्पादन के कऋ्रमिक-ह्लास का नियम' (Law of diminishing 
returns) पृथ्वी की पैदावार को कम कर देता है। ऐसी हालत में मनुष्य किसी 
ऐसी 'सम्पदा' या 'साधन' (Resources) की तलाश करने लगता है जिसमें ` 
जन-संख्या को दृष्टि में रखते हुए उत्पादन भ्रधिक किया जा सके । सबसे*पहले तो 
उसका ध्यान ज़मीन पर ही जाता है। बया ऐसा उपाय नहीं किया जा सकता जिससे 
पृथिवी की उत्पादन-शक्ति बढ़ा दी जाय ? ग्रवतक उसकी खेती का साधन मनुष्य 
का श्रम था। मनुष्य में जितनी शक्ति हैं उतना ही तो काम वह करेगा। खुद 
जितना वह कर सकता है करता था, कुछ दूसरों से कराता था। बहुत हुआ, जहाँ 
दास-प्रथा चल पड़ी, वहाँ कुछ काम मुफ्त का करा लेता था । भारत में हरिजनों 
से वेगार ली जाती थी। परन्तु मनुष्य के मनुष्य पर प्रभुत्व से वह इतना उत्पादन 
नहीं कर सका जितना वह चाहता था । जब से मनुष्य के ऊपर प्रभुत्व के स्थान पर 
मनुष्य का प्रकृतिं के ऊपर भ्रभुत्व हो गया हैं, तब से उत्पादन बहुत बढ़ गया है 
एक प्रकार की 'कृषि-क्रांति' (Agricultural revolution) हो गई है। 
मशीन से मिलने वाले श्रम पर मनुष्य का जब से ग्रधिकार हो गया है, तब से 
“उत्पादन के क्रमिक-हास के नियम' (Lw of diminishing returns) का 
मुकाबिला करने की मनुष्य में सामर्थ्यं भ्रा गई है। उसे यह दीखने लगा है कि 
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पृथिवी के गर्भ में छिपी सम्पदा परिमित है, अभी इस 'श्रतिरिक्त-सम्पदा' 
(Surplus resources) को तो उसने छुआ तक नहीं । अभी तक जो-कुछ बह 
पैदा करता था वह कुछ नहीं था, नवीन-साधनों से वह्‌ भंडारों-के-भंडार भर सकता 
=| इसका यह मतलव नहीं कि श्रब उत्पादन के क्रमिक-ह्लास का नियम' लागू 
हीं होगा। नियम तो यही काम करेगा, परन्तु जिस विन्दु प्रर श्राकर हम समझते 
थे कि श्रव पृथिवी की वह सीमा श्रा गई जब कि आगे उत्पादन में उत्तरोत्तर 
ह्लास होगा, वह सीमा इन वैज्ञानिक साधनों ने बहुत पीछे धकेल दी gl श्रव 
यह संभव हो गया हैं कि कुछ थोड़े-से लोग खेती-वाड़ी में लगे रहें, और कृषि के 
नवीनतम साधनों द्वारा संपुर्ण मनुष्य-समाज की अनाज की समस्या को हल करते 
रहें, और अधिक संख्या उद्योग-धन्धों से पनी आजीविका का निर्वाह करे। 
यह हिसाब लगाया गया है कि पहले १४ आदमी जितना अनाज पैदा कर सकते थे 
भ्रव वैज्ञानिक-साथनों से ४ आदमी उतना अनाज पैदा कर BI Fl इंगले ण्ड 
में तो ९० प्रतिशत संख्या उद्योग-धन्धों में लगी हुई है, कुल १० प्रतिशत ही 
खेती करते हैं। इस प्रकार के कृषि के नवीन सावनों के निकल गाने से Ar 
पाइचात्य-देशों में तो थोड़ी-सी जन-संख्या गाँवों में रहकर खेती का काम करती 
है, और अधिक जन-संख्या शहरों में जाकर उद्योग-घंघों में लगकर अर्थोपा जंन 
करती है। अगर 'कृषि-क्रांति' के नवीन साधन--ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, 
एक साल में ही कई पैदावार (Intensive cultivation) आदि--त होते 
तो मानव समाज एक घोर विपत्ति में पड: जाता । कृषि से लोग इसलिए भागने 
लगते क्योंकि ज़मीन की पैदावार जन-संख्या के मुकाबिले में काफ़ी नहीं, और 
अगर सब शहरों में जमा हो जायें, तो अनाज कौन पैदा करता--श्राखिर, बिना 
अन्न खाये, कोयले की खानों और लोहे के कारखानों में कोयला और लोहा 
खाकर तो गुज़र नहीं हो सकती। वर्तमान-युग में पाशचात्य-देशों में लोगों के 
गाँवों से शहरों में MA का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे गाँव छोड़कर निश्चिन्ताई 
से शहरों में आ सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पीछे गाँवों में जो लोग रह जायेंगे, 
चे वत्तमान बैज्ञानिक साधनों से इतना पैदा कर देंगे कि पैसा देकर इन उद्योग- 
धंधों में काम करने वालों को भी खाने-पीने को काफ़ी मिल जायगा | 
(ख) 'उद्योगीकरण तथा व्यापारीकरण' (Industrialization and 
Gommercialization)—-हुरों की जन-संख्या बढ़ने का दुसरा कारण 
“उ्योगीकरण' तथा “व्यापारीकरण' Sl यह तो हम देख ही aS कि शहरों के 
बनने का मुख्य कारण हैं, 'ग्रतिरिक्त-सम्पदा' (Surplus resources) का 
भिल जाना | 'गतिरिक्त-सम्पदा' सबं पृथिवी के गर्भ में छिपी पड़ी gl सबसे 
पहली 'अतिरिक्त-सम्पदा' खेती के रूप में हमारे सामने आयी, उसे थोड़े आदमियों 
के सुपुदे कर देने का परिणाम बचे हुए लोगों का शहरों की तरफ मुँह करके चल देना 
gurl शहरों में भी तो 'ग्रतिरिक्त-सम्पदा' (Surplus resources) का कोई 
खज़ाना होना चाहिए। 'ग्रतिरिक्त-सम्पदा' का मतलब हैं, ऐसी 'सम्पदा' 
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(Resources) जिसमें “उत्पादन' के 'क्रमिक-हास के नियम (Law of 
diminishing returns) की सीमा बहुत देर में काम करने लगे। ऐसी दुसरी 
“सम्पदा' लोहे का कारखाना, कोयले की खानें, कपड़े की मिलें--और इसी प्रकार 
के उद्योग-धंघे हैं। इनमें खेती की अपेक्षा पैसा ज्यादा कमाया जा सकता हैं, 
कच्चा माल मिलता रहे, तो उत्पादन लगातार होता रहता है। इसकी अपनी 
कुछ समस्याएं नहीं--ऐसी बात नहीं है। उद्योगों के भ्रपने सिर-दर्द के मामले हैं 
परन्तु क्योंकि इनमें विविधता हैं--सैंकड़ों, हज़ारों तरह के उद्योग हैं, इसलिए 
हर-एक को कुछ-न-क्ुछ काम मिल ही जाता है। काम ढूंढने के लिए गाँव के 
लोग शहर चल पड़ते हैं। विज्ञान के वर्तमान साधनों से उद्योगीकरण और अधिक 
आसान हो गया है। गाँव के लोग ज़्यादा दौड़-घूप पसन्द नहीं करते, घर से खेत 
और खेत से घर जाना-आना ही वे बहुत मानते हैं, परन्तु रेल, बस, STH, मोटर 
आदि साधनों के निकल श्राने से यातायात की सुविधा हो गई है, वे दूर-दूर जाने 
लगे हैं, और शहर खचाखच देहाती मजदूरों से भरने लगे हैं। प्रौद्योगिक-क्रांति' 
(Industrial revolution) का यह परिणाम हुआ है कि इंग्लैण्ड, अमरीका 
तथा HT समुन्नत देशों में शहरों की संख्या और उनका परिमाण दिनोंदिन 
बढ़ता जा रहा है, भारत में भी भ्रहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में 
उद्योगों की वृद्धि हो रही है, भौर जितना उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, उतना शहर बढ़ते 
जा रहें हैं। 
“उद्योगीकरण' (Industrialization) तो इसी .युग की देन है, परन्तु 
शहरों की वृद्धि बड़े प्राचीन-काल से होती चली आ रही है। जिस समय वड़े- 
बड़े उद्योग नहीं चले थे, तब शहरों में छोटे-छोटे उद्योग होते थे, उनके द्वारा रोज़ी 
कमाने के लिए लोग शहरों में भ्राया-जाया करते थे, परन्तु उद्योगों के अतिरिक्त 
व्यापार के लिए तो सदा से मानव-समाज शहरों का मुँह ताकता रहा है। 'व्यापार' 
उद्योग से भी पहले की संस्था है, और शहरों के इस 'व्यापारीकरण' (Com- 
mercialization) से शहरों की संख्या सदा बढ़ती रही है। जिस शहर का 
व्यापार मारा गया, वह शहर भी शहर नहीं रहा, गाँव का-सा हो गया। आज- 
कल जो नये-नये व्यापार निकल आये हैं, व्यापार के नए साधन निकल आये हैं, 
बिना पूँजी के भी स्टे आदि के व्यापार किये जाते हैं--इनसे भी शहरों की वृद्धि 
होने लगी है । 
(ग) जीवन का उच्च-स्तर' (Higher standard of living)— 
. उद्योगों से नये-तथे पदार्थं सस्ते बनने लगते हैं, क्योंकि एकदम भारी मात्रा में 
मशीनों के ज़रिये उनकी उत्पत्ति होती है। हर-एक उन्हें खरीदना चाहता है। 
एक बार खरीदने के वाद लोगों में उस चीज़ के लिए शौक पैदा हो जाता है, उनकी 
नयी-नयी ज़रूरियात पैदा हो जाती हैं, नयी-नयी फ़रमाइशें होने लगती हैं i 
यह चीज़ भी चाहिए, वह चीज़ भी चाहिए। भ्रभी तक मट्टी के तेल का दिया 
जलता था, पर wa बिजली के लाटू के बिना कंसे काम चलेगा, छोटासा ही 
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मकान क्यों न हो, पलंग चाहिए, मेज़ चाहिए, कुर्सी भी घाहिए। फिर रेडियो 
क्यों न चाहिए ? द्योगिक-युग में धीरे-धीरे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती 
जाती हैं, जीवन का स्तर ऊँचा होता जाता है। जीवन के स्तर के ऊँचा होने 
का मतलव है उन वस्तुओं की माँग का बढ़ जाना, जिनसे स्तर का ऊंचा होना 
कहा जाता है। कृषि से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनकी माँग ऐसे नहीं बढ़ती 
जैसे औद्योगिक-पदाथों की माँग बढ़ती हैं। खाने को कौन कितना खा जायगा, 
परन्तु आवश्यकताओं की तो कोई सीमा नहीं। इन आवश्यकताओं को पुरा 
करने के लिए सैंकड़ों, हज़ारों, लाखों व्यक्तियों के खपने की शहरों में जगह बनी 
रहती है, और इस प्रकार जीवन के उच्च-स्तर होते जाने के कारण शहर बढ़ते 
रहते El 
हमने देखा कि गाँव या शहर बनने में श्राथिक-नियम काम कर रहें होते हैं। 
इन्हीं झाथिक-नियमों के परिणामस्वरूप गाँवों को आबादी घटती, मौर शहरों 
की बढ़ती जाती है। गाँव और शहर बनने की यह प्रक्रिया, गाँवों की आबादी 
घटते मौर शहरों की बढ़ते जाने की प्रक्रिया अपने-आप होती जाती हे, श्राथिक- 
कारण इस सारी प्रक्रिया का संचालन करते Sl हमारे हाथ में नहीं कि हम अपनी 
मर्जी से चाहे जहाँ रहें, हमारी आरथिक-स्थिति हमें कहीं-का-कहीं के जाकर 
पटक देती है। पर्चिमी-देशों में गाँवों की श्राबादी शहरों की भ्रपेक्षा कम हो गई 
है। वहाँ इतना 'उद्योगीकरण' हुआ कि गाँव खाली होते जा रहे हैं, शहर भरते ' 
जा रहें हैं। फ्रांस में ४६.१ से भ्रव ५२ प्रतिशत, और इंग्लेण्ड में ८० प्रतिशत 
जन-संख्या शहरों में रहनें लगी Sl भारत में अभी 'उद्योगीकरण' नहीं हुआ । 
यहाँ ८२ प्रतिशत जन-संख्या गाँवों में रहती है, १८ प्रतिशत शहरों में रहती 
है। १९२१ की गणना के ATA म८.७ प्रतिशत ग्रामीण तथा ११.३ प्रतिशत 
शहरों की जन-संख्या थी, १६३१ में ८७.९ प्रतिशत ग्रामीण तथा १२.१ प्रतिशत 
शहरी जन-संख्मा हो गई, १९४१ में ग्रामीण संख्या म६-१ तथा शहरों की १३.६ 
हो गई, १९५१ में ग्रामीण जन-संख्या ५२.७ तथा शहरी जनसंख्या १७.३ हो 
गई और १९६१ में ग्रामीण जन-संख्या ८5२ तथा शहरी जन-संख्या १८ प्रतिशत हो 
TE | भारत में ग्राम से शहर की तरफ़ गति है, परन्तु अत्यन्त Ara इसका यही 
कारण है कि इस देश का 'उद्योगीकरण' अभी नहीं हुआ। जब से देश स्वतंत्र 
हुआ है, तब से उद्योगीकरण के प्रयत्न हो रहे हैं और तव से शहरों की भी लगातार 
बृद्धि होती जा रही है। 
उक्त कारणों के अतिरिक्त शहरों में मौज-वहार है, नाटक-सिनेमा हैं। 

इन कारणों से भी शहरों की झाबादी बढ़ती हैं। कई लोग दौड़-धूप अर चका- 
चौंध में रहना पसन्द करते Sl दूसरे के माल पर हाथ सफ़ा करने के मौके भी 
शहरों में ज्यादा हैं, वहाँ कुछ करे जाओ, पकड़ में आना कठिन हैं, गाँव में हर- 
एक एक-दूसरे का चेहरा पहचानता है। इन सव कारणों से भी शहरों की भ्रावादी 
दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। 
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प्रशन 


. "ग्राधनिक अवस्थाओं में किसी भी राष्ट्र के जीवन- के उद्योगीकरण की 


सर्वोत्तम कसौटी उस राष्ट में नगरों के विकास की दर और स्वरूप है।” 
भारत सें नगरों के विकास को बतलाते हुए उपरोक्त कथन की व्याख्या 
कीजिये । , (१९५३) 


. भूत-काल में कौन-से कारक नगरों की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी थे ? नथे 


नगरों का विकास किन कारणों से हो रहा है? | (१९५५) 


» भारत सें नागरिक एवं ग्रामीण समुदायों की झसमानताझों का. वर्णन 


कीजिये । (१९५७, १९५८, १६६०) 


„ नागरिक जीवन को कहाँ तक एक पृथक समाजशास्त्रीय तत्व माना जा 


सकता है ? उसकी प्रमुख विशेषताएं बतलाइये । (१९५८) 
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उद्योगीकरण के कारण नये नगरों की 


उत्पत्ति हुई है? भूत-काल में कौन-से तत्व भारत में नगरों की उत्पत्ति के 
लिये उत्तरदायी थे ? (१६५९) 


'नगरीकरण' के ग्रथ समझाइये । नागरिक तथा ग्रामीण जीवन में मख्य . 


' ग्रन्तर क्या है ? (१६६०) 


हमारे देश सें नगरों के वर्तमान विकास के क्या कारण हैं ? (१६६१) 
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नागरिक समस्याएँ ` 


' (URBAN PROBLEMS) ॒ 
१. नागरिक ससस्याएँ किन परिस्थितियों से. उत्पन्न हो रही हूं ?. 


नागरिक-समस्याओओों के उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, परन्तु मुख्य तौर पर 
तीन कारण हैं जिनसे नगरों की भिन्न-भिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वे तीन 
हैं--खुले से बन्द स्थानों में रहना, इने-गिने थोड़े-से लोगों के स्थान में भीड़ 
भड़क्के का हो जाना तथा गुहोद्योगों के स्थान में वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों से 
बिशाल उद्योगों का खड़ा हो जाना। इन तीनों का क्या ग्रर्थ है--पहले हमें यह 
समझना होगा | , 

(क) बन्द कमरों में रहना--समाज-शास्त्रियों का कहना हैं कि आज का 
मानव जिन परिस्थितियों में रहने लगा है, वे उन परिस्थितियों से aga भिन्न हैं 
जिनमें वह वतेमान-सभ्यता के उदय से पहले रहता चला झा रहा है । उनके 
कथनानुसार कोई समय था जब वह वृक्ष की छाया के नीचे रहता था। आगे 
चलकर फिर किसी समय सर्दी-गर्मी-वर्षा से बचने के लिए वह गुफ़ाओं में रहने- 
लगा, ज़मीन के नीचे भूमि खोद कर भी रहने लगा। वहुत-सा समय इस अवस्था 
में बिता चुकने के वाद कहीं मकानों का श्राविष्कार हुआ। जव मनुष्य मकान 
बनाने लगा, तब भी उसका अधिक समय मकान के बाहर ही व्यतीत होता था। 
मकान में सर्दी-गर्मी-वर्षा से तो रक्षा हो सकती थी, परन्तु अन्दर ग्रंघेरा था, सीलन 
थी, - अन्दर खाना बनाने से सारा मकान TE से भर जाता था। इसके अतिरिक्त 
जिन काम-घंधों से वह आजीविका चलाता था, वे भी मकान के अन्दर नहीं चल 
सकते थे, खुले मेदान में ही उसके काम-घंघे चलते थे। अधिकतर मकान रात को 
सोने या दिन को विश्राम करने के काम आते थे, जीवन का अधिक समय मकानों के 
बाहर व्यतीत होता था। ज्यों-ज्यों प्रकाश के साधनों का आविष्कार हुआ, 
ज्यों-ज्यों मकानों के निर्माण में gat बाहर निकलने कें लिए चिमनी का.भ्रयोग 
होने लगा, ज्यों-ज्यों मकानों में हवा-पानी का वन्दोबस्त हुआ, त्ययं मनुष्य भी 
—<—<—<—<—<—<—<—<—<——— अअ ~ < s Ke ¥ 
इस प्रध्याय से.संबंध रखनेवाला निम्न प्रश्न परीक्षा में झा चुका है: 

1. Discuss the main social problem faced by these growing 
towns. : ; ; $ (1961) 
२६ 
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४०२ समाज-कल्याण तया सुरक्षा 


मकान से बाहर रहने के स्थान में मकान के अन्दर रहने लगा। अ्रब स्थिति बदल 
चुकी है। अब मनुष्य का अधिक समय घर के Bat व्यतीत होने लगा है। 
भ्रन्दर बिजली की रोशनी है, गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर तथा सर्दी से 
बचने के लिए हीटर लगे हुए हैं, मकानों के अन्दर सारा काम-काज और धंघा 
चल रहा है। आदि के मानव और आज के शहर के मानव की परिस्थिति में यह 
पहला भेद है। 

(ख) भीड़-भड्क्के में रहना--इस भेद के अलावा इन दोनों at परिस्थिति 
में दूसरा भेद यह है कि आदि का मानव थोड़े-बहुत लोगों के बीच रहता था। 
उस समय सौ, दो-सौ का ज़्यादा-से-ज्यादा एक गिरोह था । हर व्यक्ति 
हर दूसरे-किसी को जानता-पहचानता था, सब का निकट का संबंध था। शुरू 
काल की बात सोचें, हाल के गाँवों की बात सोचें, सब-कहीं शहरों के उदय होने 
से पहले मनुष्य मनुष्य के निकट था। जब से शहर वने.तब से हर शहर में इतना 
भीड-भड़क्का हो गया कि सब लोगों को जानना-पहचानना तो क्या, पास- 
पड़ौसी को भी लोग नहीं जानते-पहचानते। इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा 
जन-समूह जितना भ्राज शहरों में दिखाई देता है गआदि-काल के मानव को बड़े 
मारी प्रचम्भे में डाल देगा। ग्रादि के मानव श्रौर आज के शहर के मानव की 
परिस्थिति में यह दुसरा भेद है । 


(ग) उद्योगीकरण-तीसरा भेद आज का उद्योगीकरण है। पहले हर 
चीज़ अपने हाथ से बनाई जाती थी, श्राज हर चीज़ मशीन से बनती है। मशीन 
के युग ने मनुष्य के युग को पीछे घकेल दिया है, मशीन ने मनुष्य का स्थान ले 
लिया हूँ। यह ठीक हैँ कि आज जव हम किसी कारखाने में जाते हैं ्रौर एक घंटे में 
हज़ारों TH कपड़ा तैयार होता देखते हैं, तव हमें कोई areas नहीं होता, हम 
वर्तेमान-युग में इस सब के ग्रादी हो गए हैं। चारों तरफ़ मशीन-ही-मशीन देखते- 
देखते कोई भी नई चीज़ निकल आये, तो हमें weed नहीं होता। परन्तु आज 
से दो-सौ साल पहले क्या था ? उस समय घर-घर में चरखा और गाँव-गाँव में 
agi चलती थी, बेल-गाड़ी और बहुत हुआ तो घोड़ा-गाड़ी से लोग आते-जाते थे । 
१७३८ में के महोदय ने गौर १७६४ में जेम्स हरग्रीव ने बुनने की मशीनों में 
आविष्कार किये जिनसे बड़े पेमाने पर बुना शुरू हुआ। १७६५ में जेम्स वाट 
ने स्टीम एंजिन का ग्राविष्कार किया। इसके वाद इन कल-क्रारखानों को चलाने 
के लिए कोयले की जरूरत हुई और कोयले की खानों का काम शुरू FAT | कोयले 
के इस्तेमाल के वाद लोहा पिघलाने का काम शुरू हुआ क्योंकि लोहा ऐसे-वैसे 
ताप से तो पिघलता नहीं । ® 


उक्त तीन चीज़ें हैं जो शहर की परिस्थिति को प्रादि-कालीन मानव तथा 
ग्रामीण-मानव की परिस्थिति से भिन्न करती हैं। ये तीनों परिस्थितियां नगर की 
वर्तमान समस्याशरों को उत्पन्न करने का ग्राघार-भूत कारण हैं। ये परिस्थितियाँ 
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नागरिक समस्याएं ४०३ 


नागरिक-समस्याओं को कसे उत्पन्न कर रही हैं इस पर हमें इस ग्रघ्याय में विचार 
करना है। 


२. नागरिक-ससस्याएँ* 


जिन परिस्थितियों का हमने ऊपर वर्णन किया उनसे भिन्न-भिन्न नागरिक- 
समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं कया हैं ? ये समस्याएं हैँ--(क) नगरों 
में मृत्य-दर का बढ़ना, (ख) जन्म-दर का घटना, (ग) अपराधों का बढ़ना, 
(घ) स्नायु रोग, पागलपन तथा भात्म-हत्याओं का बढ़ना, (ङ) विचारों 
की उच्छुखलता, (च) व्यक्तिवाद, (छ) परिवार का विगठन, (ज) व्यक्ति का 
विगठन, (a) मकानों की कमी, (अ) प्रकृति से अलहदगी। हम नगरों की इन 
समस्याओं पर संक्षेप से विंचार करेगे : 

(क). मृत्युदर का बढ़ना--यद्यपि गाँवों तथा शहरों की मृत्यु-संख्या का 
अलग-अलग UT उपलब्ध नहीं है, तथापि जो लोग गाँवों में खुली हवा में रहते हैँ 
उनमें बीमारी का कम होना और जो लोग बन्द कमरों में, भीड़-भड़क्के में रहते हैं, 
उनमें रोग का अधिक होना स्वाभाविक है। शहरों में लोग स्थान की कमी के 
कारण इतने पास-पास रहते हैं, Ale स्थान तंग होने के कारण इतनी धिच-पिच 
में रहते हैं कि फैलने वाली बीमारियाँ एकदम एक-दूसरे को लग जाती हैं। 
प्राचीन-काल में बड़े-बड़े शहर या तो युद्धों के कारण नष्ट-म्रष्ट हो जाते थे, या 
किसी संक्रामक रोग के कारण सब-के-सव तवाह हो जाते Al प्लेग ने कई शहर 
नष्ट कर दिये और आजकल भी इन्फ्लुएंजा आदि जब होते हैं तब सभी के रूमाल 
तर हो जाते हैं। तपेदिक की बीमारी भी हवादार और रोशनीदार मकानों के न 
होने के कारण शहरों में बहुत अधिक पायी जाती है। 

वर्तमान-युग की चिकित्सा-संवंधी उन्नति के कारण शहरों को यह समस्या 
अब कुछ सुलझती जा रही Fl शहरों में स्वास्थ्य की तरफ़ ज़्यादा ध्यान दिया 
जा रहा है। हर शहर की नगरपालिका का अपना-अपना स्त्रास्थ्य-विभाग है, 
जो मलेरिया आदि के सर्वनाश के प्रयत्न करता रहता है। गन्दी नालियों के 
लिए जमीन के नीचे नालियाँ बताई जा रही हैं, टट्टीमेशाव के लिए फ्लश की 
टट्टियाँ बत रही हैं, इनसे मकी-मच्छर कम किये जा रहे हैं। इन सव के बावजूद 
ग्रभी शहरों में गाँवों की अपेक्षा मृत्यु-दर ग्रधिक है। इंग्लण्ड में १६३४ में 
लिवरपूल, बरमिघम, Utes आदि शहरों तथा सफ्फ़ोल्ड, लिकनशायर, fare- 
शायर, श्रॉक्सफ़ोडंशायर Alla गाँवों की मृत्यु-दर देखने से पता चला कि गाँवों 
के २५ वर्ष की आयु के व्यक्तियों की ४७-४८ वर्ष तक तथा शहरों के २५ वर्ष 
की आय के व्यक्तियों की ३८-४२३ वषं तक जीने को आशा की जा सकती थी। 
भारत में भी गाँवों की अपेक्षा शहरों का स्वास्थ्य गिरा हुआ हैं और इसका मुख्य 


+ Discuss the main social problem faced by these growing 
towns. (1961) 
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कारण शहरों में तंग मकानों एवं भीड-भड़क्के का होना तथाः जन-संख्या का 
अधिक होना fl यह समस्या स्तास्थ्य-विभाग के भ्रधिक विस्तार से ही हल हो 
सकती है। 
(ख) जन्म-दर का घटना--पशुझों की जाँच करने वालों का कहना हैं 
कि जंगल में पशुओं की जितनी सन्तान बढ़ती है, उतनी चिड़िया-घरों में नहीं 
वढ़ती। शहरों में बसने वाले इन्सान को, चिड़िया-घरों के जानवरों की तरह 
केद में रहने वाला तो नहों कहा जा सकता, परन्तु फिर भी शहर का बसना एक 
तरह की कंद ही है। जो-कुछ भी हो, यह वात ठीक है कि शहरों में जन्म-दर 
घटती जाती हैं। शहरों की जन-संख्या जन्म-दर के बढ़ने के कारण नहीं बढ़ती 
वह तो इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि गाँवों से जन-संख्या का प्रवाह शहर को तरफ़ 
उमड़ता रहता है। अमरीका आदि देशों में शहर की यह एक बड़ी भारी समस्या है 
कि वहाँ की जन्म-दर घटती जाती हैं। १६३५-४० में भ्रमरीका के शहरों की 
जाँच करने पर पता चला कि अगर ग्रबस्थाएं वैसी ही रहें जेसी हैं, तो १०० बच्चों 
के मरने पर उनकी जगह ७३ बच्चे पैदा होते हैं, गाँवों में १०० मरें तो उनकी 
जगह १५६ पेदा होते al कई समाज-शास्त्रयों का कहना है कि अगर गाँवों से 
लगातार शहरों की तरफ़ नदी के प्रवाह की तरह मानव-प्रवाह न बहता रहे, तो 
शहर कभी के समाप्त हो जाँय। शहरों की परिस्थिति जन्म-दर बढ़ने में सहायक 
भी नहीं है। पहले तो शहरों के लोग गर्म-निरोबक उपायों का प्रयोग भ्रधिक करते . 
हैं। गाँव वालों के लिए ग्रविक सन्तान खेती-बाड़ी का वोझ dem के लिए 
संहारा होती इं, शहर वालों के लिए अधिक सन्तान जीवन के स्तर को कम करने 
वाली समझी जाती हँ, इसलिए शहरी लोग श्रविक सन्तान चाहते ही नहीं । 
इसके अतिरिक्त शहरों में जगह की तंगी होने के कारण मकान ही ऐसे होते | जिनमें 
बच्चे का विकास ही नहीं हो सकता। बच्चा दौइना-घूपना चाहता है, खेलना 
चाहता हैं, उसे अपने विकास के लिए बहुत अधिक जगह की ग्रावश्यकता है। 
शहर में छोटा-सा कमरा, ४ फुट का मुश्किल से वरामदा, बच्चा वहाँ क्या करे? 
शहर बच्चों के लिहाज से नहीं, बड़ों के लिहाज़ से बने होते हैं । एक बच्चे को 
शहूर के तंग मकानों और तंग गलियों में पालना एक समस्या है। शहर में मानव 
का उत्पादन नहीं, उपभोग हो सकता है, शहर मानो मनष्य को खा जाता है।. 
शहर की इस समस्या को हल करने के लिए जगह-जगह वाग़ा-वग्रीचे लगाने 
का प्रत्त किया जाता है ताकि वच्चे खेल-कूद सकें, उन्हें गाँव की-सी खली हवा 
मिल सके। आजकल बच्चों के कंम्प लगाये जा रहे हैं, युवक-शिविर, शिक्षार्थी- 
शिविर। इस सब का उद्देश्य यह हैँ कि शहर में रहने के कारण बच्चों को जो तंगी 
होती हैं, उसे दुर किया जाय। शहर की इस तंगी को दुर करने के लिए भ्रमरीका 
आदि समुन्नत देशों में भ्रव ऐसे शहरों की योजनाएँ वन रही हैं, जिनमें शहरों की सब 
सुविधाएँ हों, पर साथ ही गाँवों का खुलापन, गाँवों की आबादी और गाँवों 
कॉ-सा वातावरण हो, जहाँ गाँव शहर का-सा हो गर शहर गाँव का-सा हो, जहाँ 
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बच्चों को अपने विकास की पूर्ण सुविधा हो। भ्रभीतक तो शहरों में जन्म-दर घट 
ही रही हँ श्रौर यह समस्या एक वास्तविक समस्या है। 

(ग) अपराधों का बढ़ना--गाँवों की अपेक्षा शहरों में अपराध करने का 
अवसर अ्रधिक रहता Sl जो अपराधी मनोवृत्ति का नहीं भी है, वह भी शहर 
H जहाँ उसे कोई नहीं' जानता अपराध करने के लिए ललचा उठता Sl मनुष्य 
के अपराध न करने का बहुत AST कारेण समाज का भय है, लोग क्या कहेंगे, 
बिरादरी क्या कहेगीं ? जहाँ कोई किसी को जानता ही नहीं, वहाँ किसका भय! 
यह तो उनकी बात है जो अपराधी मनोवृत्ति के नहीं हूँ। जो श्रपराघी मनोवृत्ति 
के हैं, उन्हें तो अपराध: करने के लिए शहर एक उपजाऊ भूमि मिल जाती है। 
शहरों में सव तरह के अंपराध करने की सुविधा रहती हँ--चोरी करो, ठगी करो, 
जेव. कतरो--जो-चाहो करो और इतनी बड़ी भीड़ में गुम हो जाओ, फिर कौन 
पहचान पायेगा कि किसने क्या किया | भलेमांनसों को अपराध करने का 
अवसर और बदमाशों को अपराध करने की सुविधा शहरों में मिलती रहती है 
इसलिए शहरों में. अपराध बढ़ते रहते हैं। RRS 
`` ¬ .(च) स्नायु-रोग, पागलपन तथा आत्म-हत्याओं का बढ़ना--हिंसांव 
लगाने वालों का कहना है कि शहरों में गाँवों की अपेक्षा स्नायु-रोग तथा पागलपन 
अधिक पाया जाता है। स्तायु-रोग तथा पागलपन के दो बड़े कारण हैं--आरथिक 
तथा यौन | शहरों में उद्योगीकरण से जहाँ लोग पेसा जल्दी-जल्दी कमाते हैं 
झट-से लखपति हो जाते हैं, वहाँ झट-से कंगाल भी हो जाते हैं। सद्रेवाज ArT 
करोड़पति तो कल कंगाल हो:जाते हैं। ऐसी अवस्था में आथिक कारणों से'घवरा 
कर लोग आत्म-हत्या भी कर बैठते हैं। आथिक कारणों से मानसिक-विक्षोभ 
तो शहरी-जञोगों को रहता ही है। इस प्रकार के मांनसिक-क्षोभ में चिन्ता का 
रोग मनुष्य कौ बेचेन बनाये रखंता' हैं। जिन देशों में नागरिकता का जीवन 
अपने शिखर पर पहुँचे गथा है, वहाँ स्तायु-रोग भी अपने उच्च शिखर पर पहुँचा 
हुआ हैँ। इस प्रकार की स्नायु-ब्याधियों के कारणं शहरों के लोग दुःखी तथा 
faafad रहते हैं और इनसे बचने के लिए तरह-तरह को चित्त-शान्ति की 
ौवधियों का सेवन करते हैं। अमरीका में १६५६ में दई वेचनेवालों ने 
“प्रताद-गुटिकाएँ' (Happy pills) बेचना शुरू किया जिन पर १६५७ में १५ 
करोड़ डालर खर्च होने का अनुमान लगाया TAT है। यह खर्च वे १ करोड़ २० 
लाख के लगभग व्यक्ति करेंगे जो आंत्मिक-शान्ति के लिए और अपनी मानसिक 
बेचेनी को दूर करने के लिए इन गोलियों को खायेंगे। इन गोलियों से कया होता 
हैं? दमी नोंद की-सी हालत में रहता है, परेशानी को भूल जाता हैँ, और शीक्ष 
यम-लोक की राह लेता है। यौन-कोरण भी शहरों में अधिक पाये जाते हैं। 
स्त्री-पुरुष का असँगत मेल पागलपंन का बड़ा भारी कारण हैं। ये परिस्थितियाँ 
गाँवों में इंतनी नहीं होतीं जिंतनी शहरों में होती हैं। ' पागलपन के अतिरिक्त 

आत्महत्या की घटनाएँ भी शहरों में अधिक होती हैं। आत्म-हत्या के भी आथिक 
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तथा यौन-कारण हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से भी निराशा में व्यक्ति झात्म-हत्या 
कर बैठता है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी शहरों की विशेषताएँ हैं। हिसाव 
लगाने वालों का कहना है कि शहरों में ग्रात्म-हत्मा की घटनाएँ गाँवों की भ्रपेक्षा 
तीन ग॒ना पायी जाती हैं । 

(इ) विचारों की उच्छृखलता--प्रामवासियों- की ' विचार-प्रणाली 
परंपरागत विचारों से बँधी रहती है, वे उन बंधे-बंधाये विचारों से इधर-उधर 
नहीं सोचते! शहर का रहने वाला अपनी परंपराओं से जुदा हो चुका होता है 
वह किसी पुरानी परंपरा या Sle का दास नहीं रहता, वह हर वात पर स्वतत्र 
विचार करता है। जहाँ तक स्वतंत्रता तथा विविधता का प्रश्‍न है, यह ठीक ही 
है, मनुष्य को स्वतंत्र विचार करना ही चाहिए, परन्तु प्रायः विचार-स्वातंत्र् 
विचारों की उच्छ खलता में परिणत हो जाता है। शहरों के रहने वालों के लिए 
उन्हें पुरानी प्रथाझों से बाँधने वाली कोई रूढ़ियाँ या मान्यताएं नहीं रहती, 
भौतिकवाद के शिकार हो जाते हैं। जब मनुष्य को बाँवने वाली कोई चीज़ नहीं 
रहती, तव उसका पथ-स्रष्ट हो जाना स्वाभाविक Fl श्राज हमारे शहरी-जीवन 
में विचारों की स्वतंत्रता उच्छु खलता का रूप घारण करती जा रही है और यह 
हमारे नागरिक-जीवन की एक बड़ी समस्था बनती जा रही हैं। विचारों की 
'उच्छुखलता शहरों में अपराध बढ़ाने. का एक बड़ा कारण है। विचारों की 
इस उच्छु खलता ने व्यक्ति की सब श्रास्थाएँ तोड़ दी हैं, वह Wa किसी प्रकार के 
बन्धन में बेधा रहना नहीं चाहता। इस उच्छुखलता ने एक ऐसी विचार-घारा 
को जन्म दे दिया है जिसके सामने सामाजिक-वंघन पारिवारिक-बंघन, व्यक्ति 
का अपना बनाया हुआ वन्धन--सब cect जा रहे हैं, और शहर का मनुष्य बिना 
पतवार की नौका के समान जीवन-रूपी समुद्र में बहता चला जा रहा हैं। इन 
विचारों ने गूढ़ 'व्यक्तिवाद' को जन्म दिया है। और व्यक्तिवाद ने सामाजिक- 
विगठन, पारिवारिक-विगठन तथा व्यक्ति के विगठनः की समस्याओं को, जो 
विशेष कर शहरों की समस्याएं हैं, जन्म दिया है। विचारों की उच्छं खलता, 
व्यक्तिवाद, सामाजिक-विगटन, पारिवारिक-विगठत तथा वैयक्तिक-विगठन 
ये सब एक ही रोग के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 

(च) व्यक्तिबाद या सामाजिक बिगठन--गाँवों में थोड़े व्यक्ति होते हैं, 
इसलिए हुर-एक सिर्फ़ अपने को समाज का अंग नहीं समझता | वहाँ का समाज 
सब की साझेदारी से समाज बनता हूँ। प्रायः सभी का एक पेशा होता है, नहीं भी 
होता तो भी वे इतने थोड़े होते हैं कि वहाँ एक प्रकार का साम्यवाद नज़र श्राता R 
सब एंक-दूसरे के साथ सुख-दुःख में शरीक होते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता। 

वहाँ सव का काम अलग-अलग होता है। कोई व्यापार करता है तो कोई नौकरी 
करता हैं, नौकरी भी कोई कारखाने में, कोई दफ्तर में, एक कहीं तो दूसरा कहीं । 
हर काम-घंघे में विशेषीकरण gi जन-समूह तो इतना अधिक है किं कोई 
ठिकाना नहीं, परन्तु बह जन-समूह उद्योगीकरण .की दृष्टि से इतना अधिक बंटा 
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हुआ है कि व्यक्ति का सामाजिक-सम्पर्क बहुत परिमित लोगों के साथ रह जाता 
है । एक दफ्तर में काम करने वाले बाबू लोग भी एक-दुसरे को नहीं जानते क्योंकि 
उसी दफ्तर के कोई एक विभाग में काम करता है, तो कोई दूसरे विभाग में, 
और इन दोनों विभागों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता। फिर एक ही 
. विभाग में काम करने वालों में से एक व्यक्ति शहर के पूव में रहता है, तो दुसरा 
पर्चिम Ht इनका भी दफ्तर में ही आपस का सम्पर्क होता है। ऐसी हालत 
में इस भीड़-भड़क्के में रहते हुए भी व्यक्ति मानो इकला होता है, पास-पड़ौस के 
न उसे जानते हैं; न वह उन्हें जानता है। वह तो प्रातःकाल अपने काम-घंघे 
पर निकल जाता है, शाम को वापस लौटता है, रात को खाना खाकर सो जाता 
है, छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर सिनेमा-नाटक देखने चला जाता है, उसे किसी 
के सम्पर्क में आने का अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार व्यक्ति समाज में 
रहता हुआ भी समाज से कट जाता हूँ और उसका सोचना-विचारना समाज की 
दृष्टि से नहीं होता, अपनी दृष्टि से होने लगता है, व्यक्तिवाद की दृष्टि से होने 
लगता हैं। व्यक्तिवाद स्वार्थ की जड़ है। व्यक्तिवादी हर बात को. अपनी 
दृष्टि से देखता है, समाज की दृष्टि से नहीं देखता। कोई जिये या मरे--अपने 
लिए हर किसी प्रकार से पौ-वारह होनी चाहिए--यह दृष्टि शहरों की उपज 
है। इस व्यक्तिवाद का नतीजा है कि शहर के लोग हर बात में उथला-उथला 
जीवन व्यतीत करते हैं। अगर किसी सें परिचय है, तो सिर्फ़ सिर हिला देने मात्र 
का, 'ठीक तो है'--कह देने मांत्र का। गाँव का भाई जब तबीयत केसी है-- 
पूछता है तब सचमुच उसका मतलब यह जानने का होता है कि आपकी तबीयत 
Hal है, शहर का भाई जब यह पूछता है तब वह्‌ आपके उत्तर के लिए भी नहीं 
ठहरता। वह तो इसे सामाजिक-व्यवहार का एक अंग समझता: है, सौहाद या 
.मानवीयता की भावना से, भाई-चारे के नाते से यह बात नहीं पूछता। इसे 
व्यक्तिवाद के कारण व्यवहार पर जैसा प्रभाव पड़ता है, वेसा शहरी व्यक्ति के 
आचार पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ता। गाँव में भ्राचार-शारंत्र की जो मर्यादाएँ 
हैं उन्हें कोई तोड़ता नहीं, वें उसके जीवन की जड़ों तक पहुँच चुकी होती हैं, SF- 
लिए पहुँच चुकी होती हैं क्योंकि गाँव का व्यक्ति समाज में इकला नहीं खड़ा होता, 
उसकी जड़ें सामाजिकःभूमि के भीतर जाकर दूसरों की जड़ों के साथ उलझ चुकी 
होती हैं, शहर में व्यक्तिवाद के कारण हर-एक कीं जड़ें अलग-अलग है, हर-एकं 
व्यक्ति अलग-अलग खड़ा है, उसके मान-दंड सामाजिक नहीं, AIA वयक्तिक 
मान-दंड होते हैं, इसलिए कोई भी सामाजिक-मर्यादा उसे बाँध नहीं संकती। . 
जब कोई भी सामाजिक-मर्यादा उसे नहीं बाँध सकती तब वह जैसा म्ाचार-शास्त्र 
बनाना चाहता हैं बना लेता है। व्यक्तिवाद बढ़ते हुए नगरों की बड़ी गहन 
समस्या हैत ; 
शहरों की इस समस्या को शंहरं के लोग भ्रनुभव न करते हों--यह बात 
नहीं हैँ। जगह-जगह सभा-सोसाइटियाँ इसी उद्देश्य से खोलीं जाती हैं ताकि शहर 
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का व्यक्ति अपने को इकला अनुभव न करे, वह समाज के AT व्यक्तियों के सम्पर्क 
में आये।' घामिक; सामाजिक; राजनीतिक संगठन मनुष्य को व्यक्तिवाद में से 
निकालने के प्रयत्न हैं। इन प्रयत्नों के बावजूद शहरों में ६७ प्रतिशत संख्या ऐसे 
लोगों की ही रहती है, जो जीवन की जहोजहद में ही लगे रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ 
भी व्यक्तिवाद के कीचड़ में से नहीं निकाल सकती | 
(छ) परिवार का विगठन--हमने ऊपर व्यक्तिवाद की जो चर्चा की 

उससे कुछ देर के लिए एसा'जान पड़ता है कि शायद शहरं के मनुष्य को वाँघ 
रखने वाली. चीज़ परिवार ही रह गईं है, सामाजिक-बंधन नहीं रहे। परन्तु 
परिवार.भी तो उसे वाँघता नहीं दोखता। शहरी व्यक्ति जहाँ सामाजिक-वन्धनों 
से मुक्त होता जा रहा है, वहाँ उसका पारिवारिक-बंधन भी शिथिल होता 
जाता SASS, उद्योगीकरण तथा उच्च जीवन-स्तर के कारण शहर की 
जह्दोजहुद इतनी उग्र हो उठी हैं कि जबतक परिवार के सब सदस्य कमाने में 
न लगें, .तबतक गुज़र ही नहीं होती। दिनभर, माता, पिता, लड़के, लड़कियाँ, 
अलग-अलग दफ्तरों-कारखानों में रहते. हैं। AAT होते ही. सव की अलग-अलग 
TA होने.लग़ती है। कुछ देर के लिए वे मिलते हैं फिर दिनभर के लिए जुदा: 
हो जाते हैं। पारिवारिक-विगठन नागरिक-जीवन की अनेक समस्याओं में से 
एक है। शहर में व्यक्ति परः नं समाज का बन्धन रहता है, नः परिवार का, और 
परिवार में लड़के-लड़कियाँ न माँ की सुनती हैं; न बाप की, त दुसरे किसी की | 

` (ज्ञ) व्यक्ति का विगठन--जिस समाज में व्यक्ति भ्रपने-समूह से टूट कर 
जुदा हो गया, परिवार के सहारे से भी अलग हो गया, उस समाज में व्यक्ति किस 
आधार पर खड़ा रह सकता है? -विगठिंत समाज car विगठित परिवार में 
व्यक्ति का विगठित हो जाना अवश्यम्भावी है। जब पुराने मूल्य नष्ट हो जाते हैं, 
सामाजिकमूल्य ate पारिवारिक-मूल्य व्यक्ति के. जीवनं में से निकल जाते हैं, - 
तब व्यक्ति कोरा-का-कोरा रह जाता है। उसके सामने न कोई मान-दंड 'रहता है, 
न उसके जीवन की दिशा निर्धारित करने की कोई सामग्री रह जाती है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास का अभिप्राय यही तो है कि व्यक्ति समाज में रहता हुआ सदियों 
से संचित किये हुए सामाजिक-संस्कारों के श्रतुसार अपने को as, जब व्यक्ति 
समाज को, परिवार को, सब को Tet कर निरे व्यक्तिवाद पर अपने जीवत की 
आधार-शिला को खड़ा करता है, तब उसके सामने अपने जीवन के विकास का 
क्या नक्शा रह जाता है? किस नमूत्ते को सामने रखकर वह अपने जीवन के 
. भवन का निर्माण करना चाहता है? जिन नमूनों को वह सामने रख सकता था,' 
उन्ह तो उससे तोड़े-मोड़ कर अलग रख दिया, wa वह जीवन-नौका को. इस 
संसार-समुद्र में किस दिशा की तरफ़ मोड़े ? इस प्रकार पुराने मूल्यों के टूटने 
के परिणामस्वरूप व्यक्ति का विगठन हो जाता है, और वह कभी अपराध करता 
है; कभी मानसिक-व्याधियों का:शिकार बनता है, भौर कोई-कोई आत्म-हुत्या 
कर-डालता है। यह समस्या गाँवों की इतनी नहीं जितनी शहरों की है। . « 
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(झ) मकानों की कमी--हम पहले कह आये हैं कि शहरों की भीषण 
समस्याश्रों के आधार मुख्य तौर पर तीन हैं--मकान, भीड़ और उद्योगीकरण। 
हर किसी समस्मा के ग्रावार में इन तीनों में से कोई-न-कोई, दो या तीनों वातें 
काम कर रही होती हैं, शहरों में मकानों की समस्या स्तयं एक भीषण समस्या 
है। राष्ट्रीय-स्थाली-पुलाक-सर्वेक्षण-विभाग' (National Sample Survey 
Department) ने १६४३ में गाँवों और शहरों के मकानों की समस्या की जाँच 
की थी। उन्होंने बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास--इन चार बड़े-बड़े 
शहरों के alas तेयार किये थे। उनका कहना था कि शहरों में ४४ प्रतिशत घर 
१ कमरे के, २८ प्रतिशत २ कमरे के, १२ प्रतिशत ३ कमरे के थे। ४६ प्रतिशत 
घरों में प्रति व्यक्ति १०० घनफुट से कम जगह का औसत आता है। शहर में 
एक व्यक्ति को १० फुट लम्वाई-ऊंचाई की जगह: मिले, तो उसका स्त्रास्थ्य कंसे 
ठीक रह सकता है? इसके ग्रतिरिक्त शहरों में मकानों की तंगी की कोई हह 
नहीं। १९५१ में शहरों में ६ करोड़ २० लाख की ग्रावादी के लिए लगभग. १ 
करोड़ मकान थे। उस वपं २५ लाख मकानों की कमी. का भ्रन्दाज़ था। 
सन्‌ १९३१ और १६४१ के बीच शहरों की श्रात्रादी.में १ करोड़ ६० लाख की 
और १६४१ से १६५१ के बीच १ करोड़ ५० लाख की बढ़ती. हुई AIT १९५१ 
से १९६१ के बीच शहरी ग्रावादी उंद्योगीकरण की नीति के कारण ३३ प्रतिशत बढ़ 
जाने की संभावना की जा रही है। .ग्रगर शहरों में मकानों के वनाने की योजनाश्रों 
को द्रुतगति से न चलाया गथा, तो १६६१ के ग्राते-आते १६५१ की तुलना में 
मकानों की कमी दुगुनी हो जायेगी। . ak, 

प्रशम पंच-वर्षीय योजना. में भवन निर्माण. पर ३८.५ करोड़ रुपया ख़र्च 
करने के लिए रखा गया था, अब द्वितीय-पंच-वर्षीय योजना में इस मद में 
१२० करोड़ रुपया रखा गथा Fl इस रुपए में से ४५ करोड़ ग्रौद्योगिक-कषेत्रो 
के श्रमिकों के मकानों के लिए सहायता के रूप में कारखानों वालों को दिया 
जायगा ताकि वे अपना भी कुछ रुपया लगाकर श्रमिकों के लिए मकान बनायें, 
४० करोड़ थोड़ी आमंदनी वालों. को मकान बनाने में सहायता के रूप में दिया 
जायगा, १० करोड़ ग्रामों में भवन-निर्माण पर व्यय किया जायगा, २० करोड़ 
गन्दी बस्तियों को हटाकर तथा भंगियों के मकान बनाने पर खर्च. होगा, ३ करोड़. 
मध्यम राथ वालों के मकानों प्र व्यय होगा और २ करोड़ से बाग्रान में काम 
करने वाले श्रमियों के मकान बनेंगे। इस प्रकार अपने देश में शहरों में मकानों 
की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है | 


(ज) प्रकृति से लहदगौ--ग्रामीण-जीवन प्रकृति की गोद में विकसित 
होता है, शहरी-जीवन प्रकृति से पंरे कृत्रिम वातावरण में पंनपता है। शहर में 
प्रकृति की -झाँकी सिर्फ़ आँखें उठाकर शरास्मान में जब चारों तरफ़ से घटाएं 


उमड़ रही होती हैं; दिखाई देती हैं। -चारों तरफ़ आँखें फाड़-फाड़ कर देखनेः 


से भी कहीं हरियावल नहीं दिखाई देती 1 छोटे-छोटे गमलों में लगे पौधों को देख- 
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कर आँखों की प्यास बुझती है। रात को तारों की रोशनी की तरफ़ बिजली की 
रोशनी के कारण किसी को देखने का ध्यान ही नहीं श्राता। प्रकृति की बहार 
से शहर का रहने वाला वंचित रहता है। लहलहाते खेतों की यादगार के 
'लिए शहरों में कहीं-कहीं छोटे-छोटे बाग़-बगीचे लगांये जाते हैं, परन्तु वे प्रकृति 
की छटा के पास भी नहीं पहुँचते | इसी का परिणाम है कि शहरी-जीवन में 
प्राकृतिक सरलता के स्थान में कृत्रिम जीवन की कुटिलता भरी रहती SI 


३. नगर का बढ़ता हुआ प्रभुत्व 


गाँव तथा नगर में वर्तमान-युग में नगर का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता जा 
रहा Fl नगर का रहन-सहन का तरीका, .उसके रीति-रिवाज़ गाँवों के लोग 
अपनाते जा रहे Sl गाँव के लोग नगर का रौब' मानते हैं, नगर की घन-दौलत 
का सिक्का उन पर जमा हुआ है, नगर-निवासियों को अपने से ज्यादा अक्ल- 
मन्द भी समझते हैं। गाँव के माल का खरीदार नगर है। गाँव का माल शहर में 
जब जाता है, तब शहर पर गाँव की छाप नहीं छोड़ता, परन्तु जब नगर का 
माल गाँव में आता है, तब अपने साथ दाह्रीपन की हवा भी थोड़ी-वहुत ले भ्राता 
- है। नगर के प्रभाव के बढ़ने के दो विशेष कारण भी हैं। एक तो रेल-मोटर, 
अखवार-रेडियो ्रादि साघनों से नगर और गाँव का पहले की अपेक्षा संपर्क 
बहुत ग्रधिक बढ़ गया है। पहले गाँव के लोग शहर में जाते थे, शहर के गाँव 
में कम ग्ाते-थे। ग्ब भी गाँव के लोग शहर में जाते हैं, परन्तु वे शहरी बन कर 
शहर की हवा गाँव में ले ग्राते हैं। शहरों का प्रभाव बढ़ जाने का दूसरा कारण 
यह हैं कि शहरों की श्रावादी गाँवों की अपेक्षा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जिन 
देशों में उद्योगीकरण हो गया है उनमें तो.शहरों की भ्राबादी बहुत अधिक बढ़ 
गई है। शहरों की ग्राबादी क्योंकि बढ़ती गाँव के लोगों से ही हैं इसलिए भी शहरों 
का प्रभाव ज़माने के साथ बढ़ता जा रहा है। यद्यपि गाँवों का. नगरों से पृथक्‌ 
अस्तित्व तो नहीं जा सकता, तो भी एक दृष्टि से गाँव ग्रौर नगर का गहरा. भेद 
मिटता जा रहा है, ग्रामों का धीरे-धीरे नगरीकरण होता जा रहा Sl कई 
लोगों का कहना है कि क्योंकि गाँवों से लोग नगर में HTT हैं इसलिए अपने साथ- 
साथ ग्रामीणता को भी छे आते हैं, इससे नगरों का ग्रामीकरण हो रहा है, परन्तु 
एसी बात नहीं है। जो लोग गाँवों से नगरों में गराते हैं वे भ्रंपनी ग्रामीणता को 
छोड़ते जाते हैं, और उसके स्थान में उनका जीवन नागरिकता की अच्छाइयों तथा 
बुराइयों से प्रोत-प्रोत होता जाता है। वे ही लोग ग्रामीण-जीवन को भी प्रभावित 
करते El गाँव के हर व्यक्ति में शहरी बनने की लालसा जाग उठती Z| 


४. . नगर के प्रभुत्व से खतरा 


es कई लेखकों का कथन है कि यह नगरीकरण की प्रक्रिया सभ्यता तथा 
संस्कृति के लिए एक खतरे की चीज़ है, और नगरों का बढ़ता हुआ प्रभाव जहाँ 
नगरों के विकास पर प्रकाश डालता है, वहाँ इससे नगरों के Brae पर भी प्रकाश 
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पड़ता है। नगरीकरण की प्रक्रिया से नगरों को ही खतरा है--यह स्थापना 
कई समाज-शास्त्रियों ने की है जिनमें औसवल्ड स्पैंगलर (Oswald Spengler) 
तथा लुई ममफ़डं (Lewis Mumford) मुख्य हुँ । | 

` स्पैगलर की पुस्तक 'डिक्लाइन ऑफ़ दि axe’ (Decline of the 
West) है। इनका कहना है किं जब शहर अपने विकास के उच्च शिखर पर 
पहुँच जाता है तव इंसके विनाश के सामान भी पैदा होने लग जाते Sl इतना 
ही नहीं कि यह आस-पास के गाँवों की जीवनी-शक्ति खींच लेता हैं, परन्तु साथ 
ही भ्रपनी जीवनी-शक्ति के ह्लास की प्रकिया को भी जन्म दे देता है। शहर में 
वौद्धिक क्रियाशीलता प्रचंड रूप घारण कर लेती है, हर वात बुद्धि की कसौटी 
पर परखी जाती है, नैसगिक-शक्ति का; जो गांवों की देन हैं, ह्लास हो जाता हैं; 
दहर में कृत्रिमता अपने उग्र रूप में प्रकट होती हैं, ग्राम की सरलता विनष्ट हो 
जाती है; शहरी मनुष्य हर समय तनाव के वातावरण में विचरता है, गाँव के 
मानसिक सन्तुलन तथा शान्ति को वह खो बैठता है; शहर में भाई-बन्दी की, 
परिवार की, रिइतेदारी की भावना समाप्त हो जाती है, व्यक्तिवाद और स्वार्थ 
की भावना से मनुष्य जकड़ा जाता है। स्पैगलर के कयनानुसार इन सब प्रक्रियाओं 
तथा मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम यह होता हूँ कि शहर के नागरिक की 
उत्पादन-शक्ति कम हो जाती है, शहरों की उत्पादन-दर घटने लगती है, मनुष्य 
समुदाय के रूप में नहीं परन्तु व्यक्ति के रूप में जीना चाहता है और घीरे-धीरे 
जैसे पहले शहरों का विकास हुआ था, वैसे अब उनके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो 
जाती है और शहर का जन्म उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जिस प्रकार 
शरीर उत्पन्न होता है, युवा होता है, वृद्ध होता और मर जाता है, इसी प्रकार 
स्वैंगलर के विचार के भ्रनुसार शहर की उत्पत्ति-वृद्ध-विनाश होते gı 

लूई ममफ़ई की पुस्तक 'दी कलचर ais facta (The Culture 

of Cities) $1 इनका कहना भी स्मँगलर के कथन की पुष्टि करता है। 
इन्होंने नगरों के विकास के छः क्रम वताये हैं--(क) झादि-नगर, (Eopolis), 
(ख) नगर (Polis), (ग) मुख्य-तगर (Metropolis), (4) विशाल-नगर 
(Megalopolis), (#) झाकान्त-नगर (Tyrannopolis) तथा (च) मृत्यु- 
नगर (Nekropolis) 1 इनका कहना हैं कि नागरिक सम्यता तथा नगरों 
का विकास इन छः क्रमों में से TATA है झर नगर का निर्माण भ्रन्त में नगर के 
विनाश में समाप्त हो जाता है।- ममफ़डं के ये छः क्रम निम्न हैं :--- 

(क) mfra की waen (Eopolis stage) ~—प्रादि-नगर 
निवास-स्थान की सबसे पहली अवस्था हैं। इस अवस्था में मनुष्य समूह में रहने 
लगता है। इस AACA में तगर का विकास तो नहीं हुआ होता, गाँव का विकास 
हो चुका होता el नगर नष्ट भी हो जाथ, मनुष्य के समूह में रहने की यह 
अवस्था तो बनी ही रहती हैं। यह अवस्था नगर बनने से पहले होती है; नगर बन 
जाने पर भी नगर से पृथक्‌ गाँवों में मनुष्य सामूहिक-जीवन व्यतीत करता. है, 
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नगर के नष्ट हो जाने पर भी यह अवस्था नष्ट नहीं होती । जिस समय मनुष्य ने 

स्थिर तौर पर रहना शुरू किया, खाने-पीने के लिए गेहँ-चने के घरेलू पौधों का. 
और दूव-दही के लिए घरेलू जानवरों का पता लगाकर एक जगह अपना स्थिर 

डेरा वना लिया उस समय मानो श्रादि-नगर वन गथा। इस समय मानव-समाज 

को सब तरह का खाना मिलने लगा, उसे खाने-पीने के लिए किसी वात की कमी 

नहीं रही। 

' (ख) ‘and को अवस्था (Polis 5३४०) --'आआदि-नगर' के वाद 
नगर मनुष्य के निवांस को दूसरी अवस्था गाती Zl गाँव इकला तो अपना 
जीवन-निर्वाह कर नहीं सकता, इसे भ्रपनी आवश्यकतांग्रों के लिए बहुत अंश तक 
अपने पर और बहुत-सी बातों के लिए दूसरे पास-पड़ौस के गाँवों पर निर्भर रहना 
पडता हैं। इस पर-निर्मरता सें किसी ऐसे गाँव की मुख्यता बढ़ जाती है जो दूसरे 
गावों की दृष्टि से सब की आवश्यकताओं को औरों से अधिक पूरा कर सकता है। 
यह गाँव ALA नगर का रूप घारण कर लेता हैं। इस समय छोटे-मोटे 
यन्त्रों का प्रांरम्भ होता Bl यन्त्रों के ग्रांविष्कार से श्रम-विभाग शुरू हो जातां 
हे, कोई व्यक्तिं एक यन्त्र चलाता हैं, उसमें चतुर है, दुसरां व्यंक्ति दूंसरा-कोई 
यन्त्र चलांनां जानता है, हर-कोई हर यन्त्र को नहीं चला AHA | अवंतक मनुष्य 
अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा हुआ था । भोजनं, वस्त्र, मकान 
की चिन्ता उसे हर समथ घेरे रहतौ थी, इन्हीं के उत्पादन में वह॑ जुटा रहता था । 
अंब उसे कुछ चेन मिलती हे, वह भोजन के अतिरिक्त wea बातों को भी सोचने' 
लगता है। विकास की इस अवस्था में गणित, ज्ञान-विज्ञान, ज्योतिष ate का 

विकास होता है। ` ः बे * 

(ग) 'मुख्य-नंगर' की अवस्था (Metropolis 5६2४०) इन नगरों 
में भी कोई एक नगर ऐसा होता है, जो दुसरे नगरों की अपेक्षा भ्रनेक बातों में वढ़ा-- 
चढ़ा होता है। उदाहरणार्थ, वहाँ पीने का पांनी प्रचुर मात्रा में हैं, रक्षा के साधनः 
अन्य नगरों की भ्रपेक्षा अधिक हैं, क्षि-योग्य भूमि मिल सकती हैं, वहाँ पानी, 
सड़क या हवा के रास्ते से ग्रासानी से पहुँच सकते हैं, व्यापार की बहुत गुञ्जाइशः 
हैं। ऐसा नगर AA नगरों की भ्रपेक्षा मुख्य हो जाता हैं। यहाँ लोगों का ाना- 
जाना बढ़ जाता हैं। तरह-तरह के लोग ग्राते हैं, श्रपनी-प्रपनी किस्मत आजमाने 
के लिएं, :एक-से-एक बढ़े-चढ़े। इन सव के TA से इस नगर की सभ्यता-संस्क्ृति 

उन्नत होने लगती हैं। इन शहरों का दुर-दुर तक अपनी विशेषता के लिए नाम 
ही जाता है। हर क्षेत्र में श्रम-विभाग अपनी चरम सीमां पर पहुंच जाता है। 
भिन्न-भिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न लोग माहिर माने जाने लगते हुँ | ्रादि-नगर की 
अवस्था में एक आदमी सब-कुछ करता था, श्रव श्रम-विभाग इतना'वढ़ जाता है 
और हरं बात की: गहराई में लोग इतनां जाने लगते हैं कि वे जो-कुछ जानते हैं उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय “श्रम-विभाग' (Division of 
Labour) और 'विशेषीकरण' (Specialization) चरम सीमां परः“ जाते हैं t 
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(घ) 'विशाल-नगर' की अवस्था (Megalopolis ५२४९) —-मुख्यं- 
नगर एक-दूसरे की होड़ में विशाल-नगर वनने लगते Sl इस अवस्था में 
अन्य सव ATA की अपेक्षा शक्तिशाली होना ही ध्येय हो जाता हैँ। शक्तिशाली 
होने के लिए पेसा मुख्य साघन है। इसलिए ऐसे नगरों में पेसापंदा करने के सिवाय 
झौर किसी तरफ़ ध्यान नहीं होता। क्योंकि पेसा Tar करने के साधन बड़े-बड़े 
यन्त्र, कल-का रखाने हैँ, इसलिए इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य यन्त्रीकरण हो जाता 
हैं, मनुष्य को पीछे घकेलः कर मशीन राज्य-सिहासन पर ग्रा विराजती हैं। 
जो लोग उत्पादन तथा बितरण के साधनों के स्त्रामी होते हैं, वे पंसा पंदा करने में 
जुट जाते हैं और उन्हें रुपया-पंसा-नफ़ा--इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। 
जव यह अवस्था आ जाती है तव नगर का पतन, उसका विनाश शुरू हो जाता G | 
इसमें सन्देह नहीं कि यह विनाश एकदम नहीं हो. जाता, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे 
होती है, परन्तु-इसमें भी सन्देह नहीं कि जव मनुष्य मशीन का दास हो जाता हैं, 
तव नगर के विनाश का सूत्रपात हो जाता है। 

(ङ) “ग्राक्रान्त-नगर' की अवस्था (Tyrannopolis ४2926 )---नगर 
में जब रुपया-पैसा कमाने की तरफ़ सब भागने लगते हैं, तव हर-एक के हाथ तो नहीं 
भर जाते। यन्त्रीकरण से पूँजीवाद उत्पन्न होता है। पंसा तो पेदा होता है, परन्तु 
वह कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता हैं। ये लोग अपना गुट 
बनाते हैं क्योंकि सारी शक्ति इनके हाथ में केन्द्रित हो जाती Sl इस समय ताना- 
शाही सिर उठाने लगती हैं। जिनके हाथ में शक्ति श्रा जाती हैं, वें मनमानी करने 
लगते हैं। नगरों की सभ्यता जो श्रवतक विकसित हुई थी, वह इन तानाशाहों 

की इच्छा की दास हो जाती g वे जैसा चाहते हैं जनता को चलाते हैँ, जनता 
अपनी स्वतंत्रता खो बठती है, ज्ञान-विज्ञान भी इनके दास हो जाते Sl इनकी 
अधिकार-लिप्सा का परिणाम युद्ध और रक्तपात होता है और अन्त में भूख, 
महामारी मुँह फैला कर यम-दंप्ट्रा की तरह इन नगरों को निगलने लगती हैं। 

(च) 'मुत्यु-नगर' की अवस्था (Nekropolis stage) जव तानाशाह 
का बोलबाला हो जाता है, सिकन्दर, नादिरशाह्‌, नंपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी 

जैसे लोग शक्ति के पीछे भागने लगते हैं, तब उन्हीं शहरों की जो किसी समय अपने 
यौवन की मस्ती में झूम रहे थे मौत की घड़ी आ पहुँचती है और ये शहर तहस- 
नहस हो जाते हैं । 
शहरों के उत्थान और पतन की TS ममफ़डे के शब्दों में यही करुण 
कहानी हैं। č 
५. क्या यह ़तरा सचमुच का ही खतरा ह? 
लूई ममफ़ड ने शहरों के पतन की ख़तरे की घंटी तो वजाई, परन्तु वह 
स्तैंगलर की तरह उतना निराशावादी नहीं है। ममफ़्ड का कहना हैँ कि यह 
जरूरी नहीं कि शहर इन छहों क्रमों में से अवश्य ही गुज़्रें। यह ठीक हैं कि as- 
बड़े शहरों का प्राचीन इतिहास यही सिद्ध करता हैं कि उनका उत्थान हुआ, पतन 
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भी हुआ, परन्तु यह भी हो सकता है कि बीच में ही कई ऐसे कारण उत्पन्न हो जाँय 
जिनसे पतन की तरफ़ जाता हुआ शहर संभल जाय और नष्ट होता-होता बच ही 
न जाय, aig उसके पुनर्जीवन के सामान भी पैदा हो जाँय। इस तरह ऐसा 
भी हो सकता है कि कहीं-कहीं खतरे की घंटी समय से पहले ही बज उठे और छहों 
प्रक्रिपांग्ों में गुजरने से पहले ही कोई शहर चलता बने | आखिर, मनुष्य के 
जीवन में दुर्घटनाएँ भी होती हैं, ऐसी ही दुर्घटनाएँ नगर के जीवन में हो सकती 
हैं। etree का कहना था कि शहरों में जन्म-दर घट रही हे, मृत्यु-दर बढ़ रही 
है, परन्तु वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति तथा स्वास्थ्य-संबंधी झाविष्कारों से AT पासा 
पलट रहा है। आजकल शहरों में ग्रामों की अपेक्षा स्त्रास्थ्य की तरफ़ अधिक 
ध्यान दिया जा रहा है। पहले जो बीमारियाँ शहरों से निकलती ही नहीं थीं, 
मलेरिया, प्लेग, टायफ़ाइड--वे अब शहरों से भाग रही हैं। अव शहरों की 
मृत्यु-दर घटने तथा जन्म-दर बढ़ने लगी Sl शहरों में qat, मक्ली, मच्छर, 
Te का इलाज किया जा रहा है, और यह कहना असंगत नहीं है कि अव सव खतरे 
जिनके कारण स्पैंगलर ने शहरों के विनाश की तरफ़ संकेत किया था, कम होते जा 
रहे हैं। 
इस प्रकार हमने देखा कि नगरों के साथ-साथ नागरिक-समस्याएं भी पैदा 
होती जा रही हैं, परन्तु आज का मानव उन समस्याओं का हल भी ढूँढता जा रहा 
है। भ्राज के युग में जब चारों तरफ़ निर्माण-ही-निर्माण को हवा वह रही है, नगरों 
के पुननिर्माण की भी योजनाएँ बन रही हैं, तव आशा की जानी चाहिए कि भारत 
में जहाँ WAT बहुत बड़े-बड़े नगरों का निर्माण होने वाला है, हर नवीन नगर का 
किसी योजना के प्रनुसार निर्माण होगा ताकि नगरों के सम्वन्ध में जिन समस्याओं 
का हमें सामना करना पड़ता: है, उनका शुरू में ही हल सोच लिया जाय | 


ART 
१. नगरों की मुख्य सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिये । (१६६१) 


२. नागरिक-समस्याओ्रों का वर्णन करते हुए जन्म-दर, मृत्य॒-दर, अपराध, स्नाय्‌- 
रोग, पागलपन, उच्छ खलता, व्यक्तिवाद, वैय्यक्तिक तथा पारिवारिक 
विगठ्न-इनके सम्बन्ध में शहरी समस्याग्रों पर प्रकाश डालिये । 


३. नगरीकरण की प्रक्रिया से ही नगर को खतरा है'--इस स्थापना पर स्पेंगलर 
तथा ममफ़डं के विचार लिखिये। 
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उद्योगीकरण तथा उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 


(INDUSTRIALIZATION AND ITS! SOCIO- 
ECONOMIC EFFECTS) 


| १. ओऔद्योगिक-ऋान्ति 

१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में युरोप में ौद्योगिक-क्रांति का प्रारम्भ हुआ । 
श्रौद्योगिक-क्रांति की जो प्रक्रिया युरोप में हुई, वही श्रन्य देशों में भी हुई,, और भारत 
में हो रही है, परन्तु क्योंकि औद्योगिक-क्रांति युरोप की और खास कर इंग्लेण्ड की 
देन है, इसलिए इसे ठीक-ठीक समझने के लिए इस क्रांति की प्रक्रिया को समझ 
लेना आवश्यक g | ; z 

इस क्रांति का प्रारंभ यान्त्रिक-आविष्कारों से हुआ। सवसे पहले इंग्लेण्ड 
में औद्योगिक-क्रांति हुई जिससे मनुष्य का जीवन ही बदल गया। इंग्लेण्ड के 
बाद यह क्रांति अन्य देशों में फेल गई, अब भारत में फेल रही Sl इस क्रांति के 
युग में ऐसे-ऐसे आविष्कार हुए जिनसे श्रम की aga अ्रधिक बचत हुई। सन्‌ 
१७६४ में जेम्स हरग्रीव नामक एक पअंग्रेज़ कारीगर ने ऐसे चरखे का निर्माण 
किया जिससे एक के स्थान में इकट्ठे आठ-दस सूत काते जा सकते थे। १७८६ 
में रिचर्ड आकराइट-तामक एक दुसरे कारीगर ने ऐसे बेलनों का आविष्कार किया 
जो हाथ के. बजाय यान्त्रिक-शक्ति से चलते थे। धीरे-धीरे ऐसे यन्त्र निकले 


इस अध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में आ चुके हैं : 


1. State the socio-economic consequences of industrialization 
in India. What steps should be taken to check the evil effects of 
industrialization? (1952, 1959) 


2. Discuss the effects of technological progress on tek 


3. State briefly the social implications of rapid industrializa- 


tion in India. (1960) 
4. What are the social consequences of increasing industrial 
development in India. (1962) 
5, Give the major socio-economic problems of an ce 
z 6. Analyse the socio-economic effects of industrialization, 
with special reference to India. (1964) 
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जिनसे एक-साथ दो-सौ सूत काते जा सकते थे, जिसका ग्रभिप्राय यह था कि अनेक 
सजदूरों का काम एक मजदूर कर सकता था। १७८४ में कार्टराइट-नामक 
कारीगर ने एक एसी खड्डी बनायी जो पानी से चलती थी, और जिस पर एक 
पन्द्रह वर्ष का वालक उतना काम कर सकता था जितना पहले दस कारीगर 
करते Al १७५० में पत्थर के कोयले का. पता लगा। अबतक भट्टियों में लकड़ी 
का कोयला काम भ्राता था, उसमें इतनी गर्मी न थी जितनी पत्थर के कोयले की 
आग में थी । इससे लोहे को गलाने में बहुत सुविधा हो गई, और लोहे की मशीनें 
बनने लगीं। १७६५ में जेम्स वाट ने स्टीम एंजिन बनाया जिसने श्रौद्योगिक- 
क्रांति को बहुंत देंगे दियो। १८१४ में जाजं स्टीवनसन ने पहली रेलगाड़ी वनाई 
जो माल को बैल गाड़ी में ढोने के स्थान में तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले 
जा सकती थी। १८०२ में जहाज़ भी चप्पुओों से चलने के स्थान में स्टीम-एंजिन 

से चलने लगे । ne Ts : 


*१८वीं शताब्दी में एक-साथ इतने जो यांत्रिक-आविष्कार हुए उनसे उत्पादन 
के साधनों में एकदम परिवर्तन श्रा गया। पहले का यान्त्रिक आविष्कार हल था, 
इसलिए उत्पत्ति का साधन 'कृषि' था, अब उत्पत्ति का साधन मशीन हो गई, 
कोयला हो गथा, इसलिए उत्पत्ति का साधन 'उद्योग' हो गथा, कल-कारखाने हो 
गए। समाज-शास्त्र का यह नियम है कि जब उत्पत्ति के साधन बदल जाते हैं, 
तव उस देश का ग्राथिक तथा सामाजिक ढाँचा भी वदल जाता है। पहले यह 
ग्राथिक तथा सामाजिक ढाँचा उत्पत्ति के उन साधनों के अनुकूल बनाया TAT था 
जो पहले प्रचलित थे; ग्रगर वे साधन बदल गए तो इस ढाँचे का भी बदलना . 
ज़रूरी था। जब मनुष्य कृषि करता था, हल ही उसके उत्पादन का साधन था, 

तव श्रार्थिक ढाँचा कया था ? तव व्यक्ति जो-कुछ पैदा करता था, उसका दूसरों 
के साथ भ्रदला-वदला कर लेता था। इसे अर्थशास्त्र की परिभाषा में 'विनिमय' 
कहते el AT मनुष्य के उत्पादन का साधन उद्योग हो गया, मशीन के ज़रिये 
बड़ाषड़ हर चीज़ पहले से सौ-पचास गुणा पैदा होने लगी। wa कौन किससे 
अदला-चदला' करता। इस युग में सिक्के, हुंडी, नोट की ईजाद हुई, पहले की 
ग्राथिक-च्यवस्था बदल कर नयी ाथिक-व्यवस्था उत्पन्न हो गई।' जैसे नवीन 
उत्पत्ति के सांघनों के साथ नवीन आथिक ढाँचा वन जाता है, वैसे ही नवीन 
उत्पत्ति के साधनों के साथ सामाजिक-व्यवस्था भी नवीन हो जाती है, बदल 
जाती हूँ। जव उत्पादन का साधन 'कृषि' थी, तब मनुष्य बड़े-बड़े खेतों में 
रहता था, भीड़-भड़क्कों में नहीं रहता था, गांव ही उसका घर था, गाँव की 
'सम्यता उसकी सभ्यता थी, गाँव का समाज उसका समाज था; जब उत्पादन 
का साधन उद्योग' हो गया, तव॒ एक उद्योग के लिए सँकड़ों हज़ारों व्यक्ति एक 
Eo i 
i * Discuss the effects of technological progress on society. 
| eth 7 (1954) 
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स्थान पर जमा होने लगे, भीड़-भड़कका बढ़ गया, गाँव के स्थान में शहर 
मनुष्य का घर हो गया, शहर की सभ्यता उसकी सभ्यता और शहर का समाज 
उसका समाज हो गथा। जिस प्रकार कृषि के युग का अपने समय की सामाजिक 
तथा ग्राथिक-रचना पर प्रभाव पड़ा, इसी प्रकार तकनीकी प्रगति तथा उद्योगीकरण 
का भी अपने समय को सामाजिक तथा झआर्थिक-रचना पर प्रभाव पड़ा। सामाजिक 
तथा आथिक--इन दो शब्दों के संक्षेप के लिए ea 'सामाजिक-प्राथिक' या 
“सामाजाथिक' (Socio-economic) शब्द का यहाँ प्रयोग करेंगे । यह 'सामा- 
free प्रभाव क्या पड़ा--यही हमें इस अ्रव्याय में देखना है । क्योंकि 
'तकनीकी प्रगति तथा उद्योगीकरण का सबसे पहले प्रभाव श्राथिक-व्यवस्था पर 
पड़ा और उसके वाद सामाजिक-व्यवस्था पर पड़ा, इसलिए हम पहले आर्थिक- 
प्रभाव पर और उसके बाद सामाजिक-प्रभाव पर विचार करेंगे । 


२. उद्योगीकरण का आथिक-व्यवस्था पर प्रभाव* 


उद्योगीकरण से हमारे आर्थिक ढाँचे में जो परिवर्तन ग्राये हैं उनके कारण 
हमारी ्राथिक-व्यवस्था पहले से बिल्कुल बदल गई है। वे परिवर्तन निम्न हैं :+-- 
(क) पूंजीवाद (८७10! )---कृषि-युग में सव लोग खेती करते 
थे इसलिए भूमि ही किसान की सबसे बड़ी सम्पत्ति, सबसे बड़ी जायदाद थी। 
उस समय 'भूमि' तथा 'सम्पत्ति' का एक et at था। जिसके पास ज़्यादा-से- 
झयादा भूमि थी, वह ज्यादा-से-ज्यादा सम्पत्तिशाली था। झौद्योगिक-युग में 
भूमि! और 'सम्पत्ति' का यह गठ-जोड़ा टूट गया, भूमि के अतिरिक्त भी सम्पत्ति 
'नाम की कोई चीज होती हे, वह चीज़ भूमि से भी ज्यादा मूल्यवान्‌ होती है-- 
यह नया झाविष्कार हुआ । भूमि से अतिरिक्त मूल्यवान्‌ वह चीज क्या थी ? 
यह्‌ थी--सिक्का'। कृषि-युग में लोग खेती करते थे, जो पैदावार होती थी, 
उसका विनिमय कर लेते थे। वे विनिमय इसलिए कर सकते थे कि पैदावार 
'बे-अन्त तो न होती थी, जितनी होती थी, उसे किसान संभाल सकता था। ARN- 
'गिक-युग में तो कल-कारखानों से बे-अन्त पैदावार होने लगी। कृषि में परिमित 
भूमि पर परिमित उत्पत्ति होती हे, उद्योग में परिमित कारखाने से अपरिमित 
उत्पत्ति हो सकती है। इतनी ज्यादा उत्पत्ति का विनिमय से कंसे काम चलता ? 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि सिक्का-नोट आदि का म्राविष्कार हुआ । वस्तु- 
“विनिमय के स्थान में रुपए-मेसे से लेन-देन होने लगा। भ्ौद्योगिक-युग की आथिक- 
व्यवस्था का यह पहला आथिक-भ्राविष्कार AT | 
औद्योगिक-युग में एक दुसरा भी आ्िक-आविष्कार gar कृषि-युग में 
किसान भ्रपना खेत जोतता था, कुछ काम दासों से कराता था। युरोप में तो 
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सामन्तशाहो के ज़माने में दास-प्रथा थी ही। सामन्त लोग उन दासों से खेती- 
बाड़ी का काम लेते थे। अपने देश में भी चमारों से दासों का-सा काम लिया 
ही जाता रहा। श्रौद्योगिक-युग में दास-प्रथा हट गई, दास-प्रथा ने AGS 
प्रथा का रूप ले लिया। जैसे उद्योगपति के पास अपना ‘Sart था वसे 
मजदुर के पास अपना श्रम था। उद्योगपति अपने कल-कारखाने का कपड़ा 
बेचकर पैसा पैदा कर सकता था, श्रमी भ्रपना श्रम बेचकर पैसा पैदा कर 
सकता था। 

झौद्योगिक-युग ने ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसमें किसान उद्योग- 
पति हो गया, दास श्रमी हो गया, भूमि की जगह पैसे ने स्थान लिया । एक 
sree में इस युग का लक्ष्य पैसा पैदा करना हो गया--उद्योगपति ने भी पेसा 
पैदा करना चाहा, श्रमी ने भी। परन्तु क्योंकि उत्पत्ति का मुख्य साधन कल- 
कारखाना-मशीन थी, उस पर उद्योगपति का स्वामित्व था, इसलिए श्रमी को 
उद्योगपति की शर्तों पर भ्रपना श्रम बेचना पड़ा, न बेचता तो भूखा मरता । कृषि- 
युगा की श्र्थ-व्यवस्था का लक्ष्य पैसा नहीं था, उसका लक्ष्य जीवन-निर्वाह के लिए 
पर्याप्त उत्पादन करना था, इसलिए जिसको जितनी ज़रूरत थी उतनी वस्तु उसे 
मिल जाती थी, श्रौद्योगिक-युग की अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य पेसा हो गया, इसलिए 
जीवन-निर्वाह हो या न हो सस्ते-से-सस्ते में माल पेदा करना शौर महँगे-से-मह गे 
पर बेचना--यही उद्योगपति का लक्ष्य हो गया। .कल-क्रारखाने से, मशीन से 
माल भारी तादाद में पैदा होता था इसलिए इस युग में खूब पैसा बनने लगा। 
मिल-मालिक के पास पैसे का दरिया बहने लगा। वह इतना पैसा कहाँ रखे, केसे 
रखे, कभी-कभी पैसे की तंगी AT जाती थी उस समय कया हो--इन सब समस्याों 
को हल करने के लिए बैंक खुलने लगे। एक कारखाना खुला तो दूसरा भी खुला, 
तीसरा खुला--आपस में प्रतियोगिता चंल पड़ी । जहाँ पहले थोड़े कारखाने थे 
और उन्होंने पेसे का भंडार भर लिया था, वहाँ भ्रव हर-कोई कारखाना खोलने 
लगा। इस प्रतियोगिता में माल का भाव गिरने लगा, किसी-किसी को अपनी 
सारी पूँजी बर्बाद करके दिवालिया बन जाना पड़ा । मिलों में कभी-कभी माल 
ज्यादा पैदा हो जाता था, बिक नहीं पाता था, मालिक मिलों में ताले डाल देते थे। 
प्रतियोगिता में जब माल सस्ता बेचना पड़ता था तब अपना खर्च कम करने और 
मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए वे मजदूरों की मजदूरी में कमी करते थे, उन्हें इतना भी 
नहीं देते थे जिससे उनका पेट भी भर सके। यही-सब पूँजीवादी ग्र्थ-व्यवस्था 
कहलाती है, और इस अर्थ-व्यवस्था को उद्योगीकरण ने जन्म दिया। इस अर्थ- 
व्यवस्था का लक्ष्य पैसा है, मुनाफ़ा है। अगर पत्थर पीस कर Mle में मिला देने 
से पैसा पैदा होता है, प्रगर चर्वी को घी कहकर बेचने से मुनाफ़ा मिलता है, 
अगर झौरतों को वेश्‍्यालयों के लिए बेचकर चार पैसे गाते हैं, तो उद्योगीकरण की 
बीमारी का मरीज यह सब-कुछ करने को तैयार है । इस युग का माई-बाप 
पैसा है, मुनाफ़ा हैं। पेसे के लिए भाई भाई का गला काटता है, वाप बेटे को, 
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बेटा वाप को भूल जाता है। क्योंकि पूंजीवाद ने ही पैसे को जन्म दिया है, इसं- 
लिए यह सब पूंजीवाद की उपज है, wie पूँजीवाद उद्योगीकरण की उपज है। 

(ख) नगरीकरण (Urbanization )—उद्ोगीकरण का दूसरा 
आरथिक-प्रभाव नगरीकरण पर हुआ है। कृषि की अपेक्षा उद्योगों में रुपया. अधिक 
कमाया जा सकता है---इसमें किसी को सन्देह नहीं । इसी कारण श्रौद्योगिक- 
क्रांति के बाद से युरोप में गाँव उजड़ गए हूँ, नगर बस गए हैं। १६३० में इंग्लैण्ड 
में ८० प्रतिशत जन-संख्या नगरों में रहने लगी थी, जमंनी में ६७.१ प्रतिशत, 
अमरीका में ५६.२ प्रतिशत, फ्रांस में ४६.१ प्रतिशत। भारत में भी उद्योगीकरण 
के साथ-साथ नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही ÈI १९२१ से १९४१ तक 
वीस सालों में नगरों की आबादी में जो वृद्धि हुई उससे १६४१ से १६५१ तक के 

१० सालों में अ्रधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार उद्योगीकरण से गाँव घटते तथा शहर 

बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उद्योगों में काम करके मजदूर 
भी कृषि की अपेक्षा ज्यादा कमा लेता हैं, भौर मिल-मालिक तो ज्यादा कमाते 
ही हैं। क्योंकि कल-कारखानों में एक ही जगह अनेक मजदूरों का रहना ज़रूरी 
हैँ, इसलिए शहरों में भीड-भड़क्का बढ़ता जाता है। माल Tar करने के लिए, 
उसका वितरण करने के लिए, उसे बेचने के सिए शहरों में मजदूर, वाव, दुकानदार 
बढ़ते जा रहे हैं। नगरीकरण की जो समस्याएं हैं--मकानों की कमी, जन्म-दर 
का घटना, मृत्यु-दर का बढ़ना, अपराधों की उत्तरोत्तर वृद्धि--इन सव का वर्णन 
हम पिछले अध्याय में कर ग्राये हैं। यहाँ तो हम सिर्फ़ उद्योगीकरण के आश्िक- 
प्रभाव का ज़िक्र कर रहे हैं। उद्योगीकरण से हमारी जो आर्थिक-व्यवस्था बदस 
रही है, उसमें ग्रामीकरण का स्थान नगरीकरण लेता जा रहा है। 

(ग) बेकारी (Unemployment)—veiriterar का तीसरा afta 
प्रभाव बेकारी -पर पड़ता है। उद्योगीकरण का अर्थ है यन्त्रों से काम लेना | 
इसमें सन्देह नहीं कि यन्त्रों को मनुष्य चलाता है, परन्तु इसमें भी सन्देह्‌ नहीं कि 
एक यन्त्र १०-१५ झादमियों का काम करता है। जो काम १५ व्यक्ति करते हैं, 
वह यन्त्र के द्वारा एक व्यक्ति करने लगता हैं और १४ को बेकार कर देता al 
जब युरोप में पहले-पहल यन्त्रीकरण हुआ तब गृहोद्योग नष्ट हो गए, जो लोग 
घर बैठे रोजगार करते थे, करघे चलाते थे, वे बेकार हो गए। युरोप में इन यन्त्रो 
को शुरू-शुरू में नष्ट करने का प्रयत्न किया गयां, इन्हें मनुष्य का शत्रु समझा TAT | 
‘geq-ara’ (Machine-wrecking) का युरोप का अपना इतिहास है। 
१५७९ में एक इटेलियन पादरी ने एक पुस्तक लिखी.थी जिसमें लिखा था कि जब 
पहले-पहल साधारण से अच्छे, ज्यादा काम करने वाले करषे का झाविष्कार 
हुआ, तब Safer की कौन्सिल ने इस डर से कि इससे कई श्रादमी बेकार हो 
जायेंगे, उसे नष्ट करवा दिया, भौर इस करघे के आविष्कारक को या तो पानी में 
डुववा दिया गया या उसका गला घुटवा दिया गया। अपने देश ane पिछले दिनों 
Sater आधुनिकीकरण' (Rationalization) की योजना चली, तब 
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मजदूरों में बड़ा भारी आन्दोलन हुआ। आधुनिकीकरण' का अभिप्राय ऐसी 
मशीन लगाना हैं जिनसे पहले से ज्यादा पेदा होता हैं, नुक्सान कम होता हैं, 

` उत्पादन बढ़ता है। इसकी सीधी चोट मजदूरों पर पड़ती है, इसलिए आधुनिकी- 
करण' का कानपुर प्रादि शहरों में मज़दूरों द्वारा जबर्दस्त विरोध हुआ। महात्मा 
गांधी का कहना था कि यन्त्रीकरण और उद्योगीकरण की भ्रपेक्षा गृहोद्योगों को 
बढ़ावा देता चाहिए क्योंकि इससे बेकारी घटती है। जिन देशों में जन-संख्या 
कम हैं, उन देशों में तो यन्तरों द्वारा काम लेने से उनकी समस्या हल हो जाती हैं, 
परन्तु भारत में तो जन-संख्पा बहुत काफ़ी है। अगर हम यन्त्रीकरण की नीति 
का अवलम्बन करेंगे तो हमारे यहाँ बेकारी नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा? 

(a) विशेषीकरण (Specialization) ——उद्योगीकरण का चौथा 

आथिकःप्रभाव विशेषीकरण के रूप में है। ग्रामीण आर्थिक-व्यवस्था में हर कोई 
हर-किसी काम को कर सकता है। पंडित-पाधा-पुरोहित-वेच्य के घंधे अलग-अलग 
नहीं हैं, पंडित जी ही पढ़ा भी देते हैं, व्याह-शादी भी करा देते हैं, बीमारी में दवा 
भी देते हैं। यही बात AIR घंघों की है। उद्योगीकरण में इस प्रकार के उथले 
ज्ञान से काम नहीं चलता। वहाँ श्राथिक-कषेव में “श्रम-विभाग' (Division of - 
Jabour) का नियम काम करता है। वैसे तो श्रम-विभाग का नियम प्रारंभिक 
सामाजिक-व्यवस्था में भी काम करता ह, परन्तु अद्योगिक-युग में यह विभाजन 
गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति एक मशीन चला सकता है, वह दूसरी नहीं चला 
सकता, एक मशीन में भी जो एक पुज को ठीक कर सकता हूँ, बह दुसरे Ts के 
विपय में कुछ नहीं जानता। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र का माहिर हैं 
अपने क्षेत्र की वात को ही जानता है, दुसरे के क्षेत्र के विषय में कुछ नहीं जानता। 
इस स्थिति से कई बार संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं, काम एकदम रुक जाता है। 
उस विषय का विशेषज्ञ जबतक नहीं पहुँचता तबतक सब एक-दूसरे का मुँह ताकने 
लगते हैं। विशेषज्ञ होने के कारण उसकी पूछ भी बहुत होती है, वह विशेषज्ञता 
का पूरा-यूरा दाम वसूल करता है। विशेषीकरण में पर-निर्भरता का होना 
ज़रूरी हैं। 

(ङ) समाजवाद (Socialism) —-उद्योगीकरण का पाँचवाँ झआाथिक- 
प्रभाव समाजवाद की विचार-घारा का उत्पन्न होना हैं। हम पहले कह आये हैं 
कि मशीन से पैसा बड़ी तेज़ी से पैदा होता है। जो लोग पैसा पैदा करते हैं, 
वे हर साधन से करते हैं, GAT को उसमें हिस्सा नहीं लेने देते, दुसरों का हिस्सा 
भी हड़प जाते हैं। पूँजीवाद का नतीजा एक तरफ़ अमीरी और दुसरी तरफ़ 
गरीबी का हो जाना है। जब पूंजीवाद अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाता है, तब 
ग्रमीरी तया गरीवी भी उच्च शिखर पर पहुँच जाती हैं। ये ग़रीब लोग मञ्जदुर- 
वर्ग के होते हैं। शहर में रहने के कारण ये हर बात सुनते-समझते हैं, बहस भी 
करते हैं। भ्रमीर-ग़रीव के श्रेणी-मेद को देखकर इनमें श्रसन्तोष उत्पन्न हो जाता 
है, ये अपनी झ्राथिक-अवस्या उन्नत करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न 
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के परिणाम-स्वरूप “श्रमी-संघ' (Trade unions) बनते #1 ये श्रमी-संघ 
मज़दुर-वर्ग में एका उत्पन्न कर अपनी माँगें पेश करते हैं। पूंजीपंति-वर्ग आसानी 
'से, और इच्छा से, अपना मुनाफ़ा इनमें बाँटने को तैयार नहीं होता । जद्दोजहद 
शुरू हो जाती हू | मज़दूर काम वन्द कर देने की धमकी देते हैं पूँजीपति कारखाने 
बन्द कर देने की धमकी देते हैं। इस सव संघर्ष से एक नवीन विचार-धारा उत्पन्न 
हो जाती हं गौर उस विचार-धारा का नाम 'समाजवाद' है। समाजवाद एक 
तरह से पूंजीवाद का ही पुत्र है। उद्योगीकरण ने पूंजीवाद को जन्म दिया, पूँजीवाद 
की बुराइयों ने समाजवाद को जन्म fear समाजवाद धनी-निर्धन के भेद को 
मिटाने का हल्का प्रयत्न है। यह भेद नहीं रहना चाहिए । ऐसा नहीं होना 
चाहिए कि कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मिले और कुछ लोग भूखे-पेट रहें, उन्हें 
'भर-पेट खाने को भी न मिळे। यह विचार-धारा अपने-आप द्योगिक-युग में 
उत्पन्न हो जाती है। जंब इस प्रकार का श्राथिक-परिवर्तन नहीं होता, ऐसा 
परिवर्तेन जो अ्रपने-आप हो जाना चाहिए था, तव भ्राथिक-क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न 
हो जाती है, और उत्पत्ति के साधनों को मज़दूरं-बर्ग जवर्दस्ती हिसा के उपायों से 
अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करते हैं। जबरदस्ती के इसी प्रयत्न को कम्यू- 
Pree कहा जाता हैं। मार्क्स का कहना था कि जब उत्पत्ति के साधन बदल जाँ, 
तव॑ आधिक-व्यवस्था भी बदल जानी चाहिए, भ्रपने-ग्राप बदल जानी चाहिए, 
अगर नहीं बदलती तव क्रांति होती है। जव संसार कृषि से जीवन व्यतीत करता 
था, तव एक तरह की ाथिक-व्यवस्था हम बना चुके थे। वह आथिक-व्यवस्था 
उस युग के अनुरूप थी। जब कृषि के स्थान में उत्पत्ति के साघन यन्त्र वन गए, 
उद्योगीकरण ग्रा गथा, तव हमारी ग्राथिक-व्यवस्था भी वदलनी चाहिए | 
बदल कर वह किस प्रकार की होनी चाहिए ? श्रमी मशीन से काम' करता हु 
अपना लहू तथा पसीना बहाता है। उसके साथ HTT पहले जैसा ही बर्ताव 
किया जायगा, उसे खाने को भी तरसाया जायगा, तो वौखला कर वह उत्पत्ति 
के साधनों पर ही प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। माक्स का कहना था 
कि घनी-वर्ग स्वयं शक्ति हाथ से जाने नहीं देगा, इसलिए भ्राथिक-क्रांति होना 
लाज़मी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उद्योगीकरण का वह श्रवश्यंभावी परिणाम 
हैं। माक्स के इस विचार को रूस ने अपनाया श्रौर जबरदस्ती आथिकन्क्रांति को 
उत्पन्न किया। दुसरे लोग श्रमियों के कल्याण के कानून बनाकर, उन्हें सव तरह की 
सुविधाएं देकर इस क्रांति को शान्त करना चाहते हैं । 
३. उद्योगीकरण का सामाजिक-व्यवबस्था पर प्रभाव * 

उद्योगीकरण का समाज की ्राथिक-व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा या 
पड़ रहा हूँ, उसका हमने वर्णन किया। ग्राथिक-व्यवस्था के श्रलावा इसका समाज 
की सामाजिक-व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वह प्रभाव क्या है? 

* State brieffy the social implications of rapid industria- 
lization in India. (1960, 1962, 1964) 
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(क) परिवार का विगठन (Disorganisation of the family )— 
उद्योगीकरण का सामाजिक-व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा हैं, उसका सबसे भ्रच्छा 
उदाहरण परिवार का विगठन है। इस ज़माने में जीवन का संघर्ष इतना बढ़ 
गया है कि इकले व्यक्ति की आमदनी से घर का खर्च नहीं चलता | झौद्योगिक- 
agi में पति, पत्नी, लड़के, लड़की--सव अलग-अलग कमाते हैं । प्रातःकाल a 
घर से Seal में परोठे डालकर निकलते हैं और शाम को लौट कर आते हैं । 
रात को वे सो जाते हैं। आपस में घुल-मिल कर बैठने की भी उन्हें HAT नहीं 
मिलती | एक ही घर में रहते हुए, रुधिर का संबंध होते हुए भी वे एक-दुसरे से 
इतना ही मिल-जुल सकते हैं जितना पास-पड़ौस के भ्रन्य लोगों से। परिणाम 
यह होता है कि खाने-पकाने का काम होटलों के सुपुदे हो जाता हैं, कपड़े धोने का 
काम AST करने लगती है, घर के लिए कोई काम नहीं रहता। अ्रवतक परिवार 
इसीलिए तो बना हुआ था क्योंकि कुछ लोग घर पर रहते थे, कुछ कमाते थे, 
घर पर रहने वाले घर का काम-काज करते Al ग्रब घर पर कोई नहीं रहता, 
इससे परिवार टूटता चला जा रहा है और यह उद्योगीकरण के कारण हो रहा 
है। उद्योगीकरण से लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ गयी हैं, जीवन का स्तर 
ऊँचा उठ गया है, उस स्तर को कायम रखने के लिए कमाने की ज़रूरत बढ़ गयी 
है, हर-एक कमाने लगा है, घर का काम-काज घर के बाहर होने लगा है और 
इस प्रकार परिवार का दिनोंदिन विगठन बढ़ता जा रहा है, परिवार टूटता जा 
रहा है । | 
(ख) manama का बढ़ना (Increase of ज़ध्या$)--उद्योगी- 
करण का सामाजिक-जीवन पर दूसरा प्रभाव झावक्यकता्रों का बढ़ जाना है। 
कृषि-युग में आवश्यकताएँ क्या बढ़तीं ? उस समय तो खाने-पीने, रहने-सहने 
के सिवाय कोई विशेष ग्रावशयकता थी ही नहीं | आदमी कितना खायेगा, पीयेगा ? 
खाने-पीने पर, मकान पर, कपड़े पर कुछ निश्चित मात्रा ही खर्चे की जा सकती 
है। आवश्यकताएँ तो अनन्त हैं, उनकी कोई सीमा. नहीं । जीवन के स्तर 
के ऊंचा होने का भी क्या मतलव है? खाने-पीने मं कोई कितना स्तर ऊंचा 
कर लेगा ? पचास की जगह सौ, सौ की जगह दो-सौ, पांच-सौ खर्च कर लेगा। 
आवश्यकताओं को पुरा करने में तो कोई SE ही नहीं। एक आदमी की झावश्य- 
कताएँ पाँच रुपए में पुरी हो सकती हैं, दुसरे की पाँच लाख में भी पुरी नहीं होतीं । 
उद्योगीकरण में ही CATA उद्योग बढ़ते हैं, जो मनुष्य के हृदय में नयी-नयी अभि- - 
लाषाएं उत्पन्न कर देते हैं रौर उन्हें पुरा करने में मनुष्य बे-भ्रन्त AA कर सकता 
है। खर्च ही क्या, MARTHA का बढ़ना तो एक प्रवृत्ति का सूचक है, ऐसी 
सानसिक-्रवृत्ति जो उद्योगीकरण का परिणाम है, परन्तु जब वह प्रवृत्ति एक 
बार उत्पन्न हो जाती हे, तब मनुष्य के भीतर तरह-तरह की इच्छाएं घर कर 
लेती 1 ये इच्छाएँ सामाजिक-जीवन को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रभावित करती 


रहती हैं । 
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(ग) संयुक्त-परिवार का टूटना (Disruption of Joint Family) 
“आवश्यकताशों के बढ़ने तथा परिवार के विगठित होने का स्वाभाविक परिणाम: 
संयुक्त-परिवार-प्रथा का टूटना है। ओद्योगिक-युग में जब परिवार का हर-एक 
व्यक्ति कमाने लगता है, तब यह कोई नहीं चाहता कि भ्रपनी कमाई वह दूसरों पर 
खच करे। हर-एक अपने पैसे को अपने पर खर्च करना चाहता है। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हो रहा है कि परिवार के लोग साथ-साथ रहना पसन्द. 
नहीं करते, जहाँ रहते हैं वहाँ कमाने वाले की बहू हर समय यही गाना गाया 
करती है कि हमारे आदमी तो कमा कर लायें और दुसरे लोग घर बैठे खायें ।. 
जव शद्योगिक-युग नहीं था, सव लोग खेती करते थे, तव सभी कुछ-न-कुछ खेत. 
में करते ही थे। ऐसी हालत में उस समय संयुक्त-परिवार प्रथा किसी को अ्रखरती 

हीं थी, आज यह अखरती है और इसलिए टूट भी रही है। इसका परिणाम 
यह्‌ हैं कि ग्रौद्योगिक-युग में परिवार का रूप एकाकी-परिवार का होता जा 
रहा हैँ। पति-पत्नी तथा पुत्र--इस fats के सिवाय लोग नाते-रिशतेदारों को 
साथ रखना पसन्द नहीं करते। संयुक्त-परिवार-प्रथा वृद्धावस्था में माँ-बाप के 
लिए सुरक्षा का एक सहारा थी। ओद्योगिक-युग में वह सहारा उनके हाथ से 
अहि हैं और इसीलिए कल्याण-राज्य को वृद्धों की सुध-बुध लेनी पड़ 
रही है। 


(घ) स्त्री-पुषष संबंधो दृष्टिकोण में afrad (Change in sex- 
morality )---उद्योगीकरण का स्त्री-पुरुष के पारस्परिक संबंधों पर भी प्रभाव 
पड़ा है। गाँव में हर-एक लड़का गाँव की लड़की को बहन, बड़ी को अपनी माँ 
कह कर पुकारता है, परन्तु श्रौद्योगिक-नगर में यह भावना नहीं होती। दूर- 
दर के लोग एक जगह THES हो जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता-पहचानता। 
दफ्तर में लड़के-लड़कियाँ एक ही जगह काम करते हैं, स्कूलों-कालेजों में एक ही 
जगह पढ़ते-लिखते हैं। स्त्री-पुरुष के इस प्रकार समय-अ्समय संपर्क में घ्राने से 
उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन झा गया है।यह परिवतंन अच्छा है या बुरा 
इस विषय में हर-एक की भिन्न-भिन्न राय है, बहुत-कुछ यह राय अपने-अपने 
अनुभव पर भाश्चित होती है। जिसकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है, 
वह तो दोनों हाथों से इस परिवतंन को कोसता है, जिसको कोई बुरा अनुभव नहीं 
हुआ, वह इसकी तारीफ़ करता है, वह कहता है कि लड़के-लड़कियों को रूई 
में लपेट कर रखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जीवन की यथार्थता का सामना 
करना होगा, एकसरे के सम्पकं में आना होगा। जो-कुछ हो, यह ठीक है कि 
स्त्री-पुरुष के आपस के संबंधों को आज के युग ने नितान्त बदल दिया है और यह 
उद्योगीकरण के कारण हुआ है। 


(ङ) मनोरंजन का व्यापारीकरण (Commercialized recreation) 
— हम पहले कह भाये हैं कि उद्योगीकरण ने हमारे आर्थिक ढाँचें को बदल दिया 
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हैं। झआथिक-परिवतंनों ने भी सामाजिक-परिवर्तेन उत्पन्न किये हैं, जो मूलतः 
उद्योगीकरण के ही परिणाम Fl उदाहरणार्थ, आजकल के मनोरंजन के साधन 
आथिक आधार पर बने हैं। नाटक, सिनेमा--ये सब मनोरंजन के सामाजिक 
साघन हैं, परन्तु इनका संगठन आर्थिक दृष्टि-कोण से किया a रहा हैँ। इस 
प्रकार हम देखते हँ कि उद्योगीकरणः का मनोरंजन के साधनों द्वारा सामाजिक- 
जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 

(च) सांस्क्ृतिक-केन्द्र (Cultural ८९०7९) ~-उद्योगीकरण के वाद 
जब शहर बढ़ने लगता हैँ तब fas मज़दूर ही वहाँ-नहीं आने लगते, सव तरह के 
लोगों की शहर में भरमार होने लगती है। कवि, गायक, नाटककार, लेखक, 
चित्रकार, खिलाड़ी--ये सब भी अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करने वहाँ जमा 
होने लगते हैं और उद्योगीकरण के परिणामस्वरूप शहर संस्कृति का भी केन्द्र बन 
जाता है। 


(छ) राजनीतिक-केन्द्र (Political centre) —-उद्योगीकरण का 
झहर के राजनीतिक-जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जो लोग विघान-सभा में 
गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भ्ड्डा भी शहरों में होता हैं। उद्योगीकरण- 
के बाद शहर की जो समस्प्राएँ उठ खड़ी होती हैं, वे शहर के कभी-कभी 
राजनीतिकःजीवन का संचालन करती हैं। कभी मजदूरों की, कभी ताँगेवालों 
की हड़तालें होती Fl इन हड़तालों में भाग लेना, इनका नेतृत्व करना ही तो 
पोलिटिकल लीडरी है। इस प्रकार उद्योगीकरण का राजनीति द्वारा सामाजिक- 
जीवन पर प्रभाव पड़ता है | 

(ज) गन्दी बस्तियां (910113)--उद्योगीकरण ,से शहरों की आबादी 
बढ़ रही है। वहाँ मकानों की पहले ही कमी है, Ararat वढ़ जाने से यह कमी और 
बढ़ जाती है। इस आबादी को कहाँ खपाया जाय? परिणामस्वरूप ऐसी घनी 
गर तंग बस्तियाँ बस जाती हैं जहाँ न न हवा है, न पानी, न रोशनी, सव लोग धिच- 
पिच रहने लगते हैं। बम्बई में चौल, कलकत्ते में बस्ती, मद्रास में चेरी, कानपुर 
मे श्राहाता ऐसी ही गन्दी वस्तियों के नमूने हैं। इंग्लैंड में केवल ६ प्रतिशत श्रमिक 
एक कमरे वाले मकान में रहते हैं, परन्तु बम्बई में ७० प्रतिशत से अधिक AMAL 
एक कमरे वारे सकान में रहते हैं। इन गन्दी बस्तियों का इलाज म्यूनीसिपल वोर्ड, 
grade ट्रस्ट तथा मिल-मालिक ही कर सकते हैं। वे मजदूरों के लिए AS 
मकान बनाकर, इस मद में मिल मालिकों को कर्जा देकर और कुछ हिस्सा मिल 
मालिकों को श्रपनी तरफ़ से लगाने को वाधित कर के इस समस्या को हल कर 
सकते हैं। ये गन्दी बस्तियाँ शहरों का अभिशाप हैं क्योंकि इन्हीं में चोरी, जारी, 
जुआ, शराबख्रोरी Alle व्यसन 'पनपते हैं। 


ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि उद्योगीकरण का प्राथिक तथा सामाजिक 
GHA पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
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प्रइन ु 
. भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक-आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिये । 
उद्योगीकरण के दुष्परिणामों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने 
चाहिय ? (२९५२, १९५९) 
. तकनीकी विकास के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिये । 
(१९५४) 
. भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक उपलक्षणों को संक्षेप में बतलाइये । 
| (१६६०) 
. भारत में बढ़ते हुए उद्योगीकरण की अभिवृद्धि के सामाजिक परिणाम 
षया हूँ ? (१६६२) 
. एक ग्रौद्योगिक नगर की मुख्य-मुख्य सामाजिक-श्राथिक समस्याओं का 
उल्लेख कीजिये । (१६६३) 
„ भारत को दृष्टि में रखते हुए व्यवसायीकरण (उद्योगीकरण) के सामाजिक 
तथा आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिये । (१६६४) 
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सामाजिक-विगठन 


(SOCIAL DISORGANISATION) 
१. सामाजिक-संगठन क्या हे, उसके आवश्यक तत्व 


` 'सामाजिक-संगठन' (Social organisation) तथा 'सामाजिकं- 
farsa (Social disorganisation) दोनों सापेक्षिक शब्द हैं । जसे 
बीमारी को जानने के लिए स्वास्थ्य को जानना आवश्यक है, वेसे 'विगठन' को 
जानने के लिए 'संगठन' को जानना आवश्यक है। 'सामाजिक-संगठन' क्या है? 
'किसी वस्तु को जानने के लिए उसके बाह्य तथा ग्राभ्यन्तर रूप को जान लेने से हम 


इस श्रध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं सें झा चुके हैं : 


1. What do you understand by social disorganisation? 
Discuss its causes. Show how far an individual is responsible 
for it. i (1953) 
3 2. Discuss social disorganisation as a process. What is the 
impact of social disorganisation upon family? (Rajasthan, 1954) 

3. Explain the meaning of social disorganisation. What 
factors lead to such a situation in society? (Rajasthan, 1956) 


A 4. How is social disorganisation engendered by modern 
industrial conditions? (1957) 


5. Explain the concept of social disorganisation. Illustrate 
your answer with examples from Indian society. (Rajasthau, 1959) 


4 6. Define the concept of social organisation and disorganisa- 
on and explain the two processes by means of illustrations. (1960) 


s 7. Indicate some of the major tensions and conflicts pre- 
ng today in our country and discuss their causes. (1962) 


8. Distinguish between personal and social disorganisation 


and show their relationship with crime. (1962) 
9. Define social disorganisation and discuss its causes. 
के (1963) 


10. What do you understand by social disorganisation ? 
What is the relationship between industrialization and social dis- 
organisation ? Illustrate your answer by Indian examples. (1964) 
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सामाजिक-विगठन ४२७ 


उस वस्तु को जान लेते हैं। 'सामाजिक-संगठन' कं वाह्य रूप समाज की रचना' 
(Structure of Society ) है, “सामाजिक-संगठन' का आभ्यन्तर रूप 
“समाज को श्रान्तरिक प्रक्रिया' (Process of Society) #1 इन दोनों को 
जान लेने से 'सामाजिक-संगठन' का वास्तविक रूप हमारे सामने स्पष्ट हो जातां 
हैं। समाज की रचना' तथा समाज की ग्रान्तरिक प्रक्रिया' क्या है ? 
(क) सामाजिक-संगठन फा बाह्य-रूप या समाज की रचना--'संगठित- 
समाज' (Organised Society) की “रचना' (Structure) कंसी होगी ? 
'एक मकान है, जिसकी एक-एक इंट अपनी जगह लगी हुई है, छत, दीवार, खिड़की, 
व्रवाज़ें--सब ठीक हैं, ऐसे मकान को संगठित, सुव्यवरिथत मकान कहा जा सकता 
है। भूचाल आ जाय, तो इंटें हिल जाँयगी, दरंवाज़ें टूट जायेंगे, फिर वह मकान 
संगठित, सुव्यवस्थित नहीं कहा जा THAT | एक स्वस्थ मनुष्य है, अंग-अंग अपनी 
जगह ठीक सज रहा है, हर-एक AT अपना काम कर रहा है, वह सुसंगठित, 
सुव्यवस्थित मनुष्य है। रोग आ जाय, अंजर-पंजर ढीले पड़ जाँय, तो शरीर 
असंगठित, अव्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति, 
अपनी-भ्रपनी जगह बेठा हुआ है, पनी स्थिति के अनुसार अपना-अरना काम कर 
रहा है, किसी को अपनी स्थिति से ग्रसन्तोष नहीं, तव समाज सुसंगठित और 
सुव्यवस्थित है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी 'जगह' बैठा, और अपनी-अपनी जगह 
“काम' कर रहा है-इसका FAT HA है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना “स्थान', 
अपनी 'जगह' (Status) होती है--पह सब कोई जानता है। जवतक उसका 
समाज में वह स्थान, वह जगह' (Status) कायम रहती है, तवतक समाज का 
संगठन बना रहता है। जवतक बड़ों का बड़ा, छोटों का छोटा, पुरुषों का पुरुषों 
का-सा, स्त्रियों का स्त्रियों का-सा, लायक आादमियों को लियाकत के मुताबिक, 
नालायकों को उनके अनुकूल स्थान मिलेगा, तबतक समाज में व्यवस्था, संगठन, 
शान्ति वनी रहेगी | बड़े स्थान का क्या मतलब है ? बड़े स्थान का यह मतलब है 
fe जिसका बड़ा स्थान' (Status) है, उससे बड़ेपन का ही कार्य” (Role) 
लिया जाय, यह न हो कि बड़ा स्थान हो, गौर छोटा काम हो। बुजुर्ग qarit 
के तौर से बते, छोटे छोटे के तोर से बतें, बुजगं छोटों के तौर से और छोटे बुजुर्गों 
के तौर से बरतने लगेंगे, तो गड़बड़ मच जायेगी। सामाजिक-संगठन को कायम 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में हर व्यक्ति का 'स्थान' हो, और जेसा 
“स्थान (Status) हैं, उसके मेल का ही उसका 'काय' (Role) हो। 
समाज में व्यक्ति के स्थान! (Status) तथा ‘ara’ (Role) के समन्वय 
से समाज संगठित कहलाता' है, नहीं तो-समाज्‌ में waka और असन्तोष-हो 
जाता sl 
(ख) सामाजिक-संगठन का भ्राभ्यस्तर रूप या समाज की झान्तरिक- 
अक्तिया या ऐकमत्य--समाज की वाह्य-रचना के संगठित रहने के अलावा “सामा- 
जिक-संगठन' (Social organisation) को वनाये रखने वाली दुसरी 
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चीज़ 'समाज की म्राम्यन्तरःप्रक्रिमा' (Process of Society) हैँ।* समाज 
में अधिकांश व्यक्तियों का अधिकांश बातों में एक तरह से सोचना-विचारना 
'गरास्यन्तरःप्रक्रिया' है। यह प्रक्रिया 'सामाजिक-संगठन' के लिए आवश्यक है। 

समाज की कई समस्याएं होती हैं, परन्तु ATC एक व्यक्ति का एक विचार हैं, 

दूसरे का दूसरा, तो समाज संगठित कसे रह सकता है? जबतक समाज में 
किन्हीं बातों पर एक-मति नहीं होती, तबतक वह किसी बात को क्रिया में केसे 
परिणत कर सकता है? समाज की बाह्य-रचना का रूप व्यक्ति के समाज में 
में स्थान! (Status) तथा कार्य' (Role) का समन्वय है, परन्तु समाज की 

यह. बाह्म-रचना तभी टिक सकती है, जब उसकी आन्तरिक-रचना में विचारों' 
को एकता हो समाज की इस श्राम्यन्तर-एकता को 'ऐकमत्य' (Consensus) 

कहाँ जाता Sl अगर समाज: का आ™म्यन्तरिक 'एकमत्य' (Consensus): 
नहीं होगा, तो समाज बाहर से एक दीखता हुआ भी भीतर से टूटा होने के कारण 
शीघ्र ही बाहर से भी टूट-फूट जायगा, क्योंकि जो-कुछ बाहर है वह भीतर से 

निकलता है। समाज में परिवार का, व्यक्ति का क्या स्थान हैं, सम्पत्ति-जायदाद 
के विषय में हमारे क्या विचार हैं--इन सब बातों के सम्बन्ध में जब सबकी एक 
विचार-घारा होगी तभी समाज संगठित रह सकता है, अन्यथा नहीं। 

(ग) सामाजिक-तियन्त्रण (Social control) --सामाजिक-संगठन केः 
उक्त दो ग्रावदयक तत्वों के अलावा एक तीसरा तत्व हैँ जिसके बिना समाज aT 
ढाँचा बना नहीं रह सकता। वह तत्त्व है--नियन्त्रण'। अगर समाज के भिन्न 
भिन्न तत्वों को नियन्त्रण में न रखा जाय, सव को खुली छूट हो तो सव झपना- 
अपना उल्लू सीधा करने में जुट जायें। यही कारण है कि प्राचीन-काल में प्रथा, 
रीति-रिवाज आदि के द्वारा समाज पर नियन्त्रण रखा जाता था, और ग्ब जव प्रथा 
आदि के वंघन शिथिल होते जा रहे हैं, कानून द्वारा नियन्त्रण रखा जा रहा St 

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसके ग्राघार पर पारसन्स द्वारा की गई सामा- 
जिक-संगठन की निम्न परिभाषा मनन करने योग्य है : 

टलकोट पारसन्स की परिभाषा : “सामाजिक संगठन शब्द समाज की उसः 
व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें समाज की संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के 
समाज में स्थान (Status) तथा ‘ara’ (Role) का समन्वय होता Sl" 

२. सामाजिक-बिगठन क्या हे, उसके आवद्यक तत्व£ 

हमने देखा 'सामाजिक-संगठन' क्या है। 'संगठन' को जान लेना ‘fated 

को जान लेना Sl 'सामाजिक-संगठन' के हमने दो भाग किये--बाह्य तथा 


+ Discuss social disorganisation as a process. (1954) 


> T “Social structure is the term applied to the particular 
arrangement of Statuses and roles which each person assumes 
in the group. — Talcott Parsons. 


£ What do you understand by social disorganisation? (1964) 
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'आभ्यन्तर। वाह्य को हमने समाज की रचना (Structure) तथा ग्राभ्य- 
“न्तर को समाज की प्रक्रिया' (Process) कहा। Fe हमने श्रमी देखा 
fe समाज की ‘cant (Structure) में संगठन का क्या रूप है, और 
समाज की 'प्रक्रिया' (Process) में संगठन का क्या रूप है, वेसे भ्रव हमने 
य्ह देखना है कि समाज की 'रचना' (Structure) में विगठन का क्या रूप है, 
और समाज की 'प्रक्रिया' (Process) में विगठन का क्या रूप हैं। इन दोनों 
-का हम क्रमशः वर्णन करगे । 

(१) समाज के बाह्य रूप या उसकी रचना में विगठन (Disorganisa- 
‘tion in the Structure of Society) gaa देखा कि संगठित समाज में 
अत्येक व्यक्ति की निश्चित-स्थिति' (Status) होती है, और उस fafaa- 
"स्थिति के अनुसार ag काम” (Role) करता 21 जब समाज में व्यक्ति की 
“feafa’ (Status) और ‘ara’ (Role) का मेल टूट जाता है, तव समाज 
, असंगठित कहलाता Zl स्थान' तथा 'काम' में मेल न रहने की तीन भ्रवस्थाएं 
Sl सकती हैं। वे. क्या हैं ? 

(क) नवीन परिस्थिति के कारण सामाजिफ-विगठन--एक अवस्था तो 
वह है जब समाज में ऐसी नवीन-स्थिति उत्पन्न हो जाय कि व्यक्तियों की समाज 
में जो निश्चित ‘feafa’ (Status) थी, वह न रहे, और “स्थिति! न रहने की 
वजह से उन्हें समझ न पड़े कि समाजरूपी रंग-मंच पर वे किस भूमिका में उतरे, 
कया पार्ट Hal करें, क्या कार्य” (Role) करें । अगर दुर्भिक्ष पड़ जाय, लोग 
भूखे मरने लगें, तो एकदम व्यक्ति को एक नयी परिस्थिति का सामना करना 
पड़ता है, कोई इस परिस्थिति का सामना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता । 
मशीन के आविष्कार से पहले घर ही उद्योग का केंद्र था, मशीनों के निकलने 
के बाद घर के बाहर कल-कारखाने खड़े हो गए | इस नवीन परिस्थिति मेंगृह- 
पत्नी की पहली स्थिति! (Status) में परिवर्तेन ar गया ag घर से बाहर 
जाने का era’ (Role) करे, या न करे-यह समस्या उसके सामने खड़ी हो 
गयी। बहुत अधिक व्यक्तियों के शिक्षित हो जाने से आज सैकड़ों युवकों को समाज 
में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं । जब परिस्थितियाँ व्यक्ति को अपनी पहले 
की निश्चित-स्थिति' (Status) से हिला देती हैं, वह मानों जड़ से vas 
जाता है, तब समाज में एक एसा व्यक्ति Gar हो जाता है, जिसका जीवन 
असंगठित हो गया। जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या समाज में बढ़ जाती है, तब 
समाज भ्रसंगठित हो जाता है। 

(ख) ऊंची स्थिति होते हुए weed काम न मिलने के कारण सामाजिक- 
'बिगठन--दरुसरी अवस्था वह हैं जब व्यक्ति की समाज में ऊँची स्थिति! (Sta- 
178) तो बनी रहती हे परन्तु वहु अपनी ऊँची “स्थितिः के भ्रनुरूप कार्य' (Role) 
या तो स्वयं करना छोड़ देता हैं, या समाज की गवस्थाश्रों से बाधित होकर वह 
काम उससे छूट जाता है। ऐसी अवस्था में समाज तबतक संगठित नहीं हो 
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पाता जव तक स्थिति! (Status) नीचे गिर कर ‘ata’ (Role) के स्तर 
पर नहीं झा जाती, या कार्य' (Role) ऊपर उठकर “स्थिति! (Status) 
के स्तर पर नहीं पहुँच जाता । हिन्दू समाज में ब्राह्मणों की 'स्थिति' ऊँची थी, काम” 
नीचा हो गया, यह अवस्था समाज के 'विगठन' की अवस्था थी। यह “विगठन' 
तवतक बना रहेगा, जवतक 'स्थिति' तथा 'काम' का समन्वय नहीं हो जायगा । 
जात-पात के विरुद्ध आन्दोलन इस विगठन को दुर करने का ही एक प्रयत्न है। 
कर्म नीच होते हुए भी जन्म या नस्ल से किसी को ऊँचा मानना 'सामाजिक-विगठन' 
का ही उदाहरण है। जिस व्यक्ति को नीच-कमं के होते हुए भी जन्म के कारण 
ऊँचा माना जाता है उसके विरुद्ध समाज में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। 
यह प्रतिक्रिया ही समाज में श्रसन्तोष, वेचेनी, विद्रोह पैदा करती है, और जब लक 
समाज में यह वेचेनी वनी रहती है तव तक समाज विगठित रहता है। यह हो 
सकता है कि किसी समाज में इस प्रकार की स्थिति के प्रति विद्रोह न हो, ऊँची 


स्थिति के लोग नीच काम करते रहें, नोच स्थिति के लोग ऊंचे काम करते रहें , 


WX पहलों को ऊंचा, FAT को नीचा ही समझा जाता रहे, किसी के हृदय में इस 
अवस्था के प्रति असन्तोष उत्पन्न न हो। हिन्दु-समाज में सदियों तक ऐसा ही होता 
रहा। अच्छा कमं होते हुए भी जन्म के कारण किसी को अछूत झौर व्यभि- 
चारी होते हुए भी जन्म के ब्राह्मण होने के कारण किसी को पुज्य समझा जाता 
रहा, इस स्थिति के विरुद्व किसी ने आवाज़ नहीं उठायी | ऐसी अवस्था में समाज 
विगठित नहीं, संगठित ही कहा जायगा । समाज के विगठित होने के लिए 
'स्थिति' (Status) तथा कार्य” (Role) का बेमेलपन होना ही नहीं, परन्तु 
' बेमेलपन को अनुभव करना आवश्यक है। समाज जब ‘feats’ और ‘ara’ 
के वेमेलपन को अनुभव कर लेता है, तब इसे दुर करने का प्रयत्न करता है। 
सामाजिंक-संगठन का अर्थ ही “स्थिति' (Status) तथा ‘eri’ (Role) की 
विषमता को दूर कर इन दोनों में समता का स्थापन करना है। जबतक व्यक्ति 
को समाज में 'स्थिति' (Status) नहीं मिलती, और उस स्थिति के अनुकल 
‘eta’ (Role) नहीं मिलता, तब तक वह समाज के शरीर में WF aT 
करता रहता हैं और समाज विगठित रहता है। ४ 

(ग) नीची स्थिति होने पर ऊँचा कार्य होने के कारण सामाजिक-विगठन--- 
तीसरी भ्रवस्था वह है जब व्यक्ति की समाज में “स्थिति” (Status) नीची हो, 
परन्तु उसका कार्य' (Role) ऊँचा हो। ऐसी अवस्था तब आती है जब किसी 
देश में नीच कही जाने वाली जातियों को राजनीतिक्‌ःक्षेत्र में विशेषाधिकार 
Fear जाता है। श्राज अपने देश में हरिजन कहें जाने वाले लोगों को योग्यता 
के आधार पर नहीं, नीची स्थिति” के कारण विशेष भ्रधिकार दिये गये हैं। जब 
कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर वन जाता है, तब ऊँचा 'कार्य' (Role) 
रखते हुए उसकी समाज में नीची “स्थिति! (Status) होती है । परन्तु यह 
अवस्था भी नहीं रहने पाती । समाज में 'स्थिति' (Status) तथा 'कार्य' 
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(1२016) को एक स्तर पर लाने की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, और समय 
आता है जब ऊँचे 'काम' वाले को ऊँची “स्थिति” स्वयं मिल जाती है। 

समाज में व्यक्ति की उक्त तीनों प्रकार की 'स्थिति' (Status) तथा 
'काम' (Role) या तो 'जन्म' से होता है, या 'कमं' से। व्यक्ति की समाज में 
जो 'जन्म' से स्थिति होती हें, उसे समाज ने निश्चित किया होता है, उसे 'समाज- 
saq (Ascribed by society) कहा जाता है, अपने उद्योग से व्यक्ति ने 
जो स्थिति प्राप्त की होती हे, वह 'कर्म-प्राप्त' (Ascribed by effort) कही 
जाती है। समाज में जबतक 'जन्म' तथा 'कमं' में विषमता रहती है, तव तक 
समाज विषम, श्रसंगठित अवस्था में रहता है, जब 'जन्म' तथा कर्म' में समता 
स्थापित हो जाती हें, तव समाज समावस्था, संगठित-अ्वस्था में आ जाता Zl 


(२) समाज के झाभ्यन्तर रूप या उसकी प्रक्रिया Ñ fansa (Disorga- 
nisation in the Process of society) ears का बाहर का ढाँचा तो 


~ 


व्यक्ति की समाज में Raf (Status) तथा ‘ara’ (Role) के मेल, 


` इनके समन्वय से बना रहता है, इनके मेल के हट जाने से टूट जाता है; अन्दर 


का ढाँचा 'ऐक-मत्य' (Consensus) से बना रहता है, 'ऐक-मत्य' (Con- 
sensus) के न होने से टूट जाता है। समाज की आमभ्यन्तर-प्रक्रिया में जहाँ एक 
दिशा में सोचने के स्थान में हर व्यक्ति ने भिन्न-भिन्न दिशा में सोचना शुरू किया, 
वहीं समाज के भवन में तरेड़ आ जाती है, और बिना मरम्मत के इसका टिकना 
असंभव हो जाता है। समाज के गाभ्यन्तर में किन कारणों से 'एक-मत्य' 
(Consensus) नष्ट हो.जाता हूँ, किन कारणों से विगठन की प्रक्रिया उत्पन्न 
हो जाती है, उन पर विचार करना भ्रावश्यक है। 


सामाजिक-विगठन के उक्त दो तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं 
जो विगठन के सूचक हैं। उदाहरणार्थ, व्यक्तिवाद, प्राचीन तथा नवीन का संघ, 
एक समूह के कार्यों का दुसरे समूह द्वारा. किया जाना आदि ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक- 
विगठन के सूचक हैं। इन तीनों का भी इस प्रकरण में उल्लेखं करना आवश्यक है | 

(३) व्यक्तिवाद (Individualism )--सामांजिक-क्षेत्र में जब व्यक्तिः 
वाद बढ़ जाता है, जब हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने निजी दृष्टिकोण से सोचने 
लगता है, दूसरों के दृष्टि-कोण की पर्वाह नहीं करता, तब समझ लेना चाहिए कि 
सामाजिक-विगठन के तत्व सिर ऊँचा करने लगे हैं। पहले संयुक्त-परिवार प्रथा 
थी। व्यक्ति जो-कुछ करता था परिवार की दृष्टि से करता था। कमाता था, 
अपने परिवार का पालन करता था, परन्तु अपने परिवार के बन्धुओं का भी ख्याल 
रखता था। माता-पिता बूढ़ें हो गये तो उनका पालन करना वह अपना कत्तव्य 
समझता था। परिवार का कोई व्यक्ति बेकार है तो जब तक वह काम में नहीं 
लग जाता था तब तक उसकी देख-रेख करना परिवार के सब व्यक्ति अपना Hear 
समझते थे। भ्राज वंयक्ति परिवार हो गये हैं, हर-एक को अपनी-अपनी पड़ी है, 
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कोई किसी के दुःख-दर्द का साथी नहीं है, हम हर बात पर अपने निजी दुष्टि-कोण 
से विचार करते हैं। ये लक्षण सामाजिक-विगठन के हैं। 

(४) प्राचीन तथा नवीन का संघषं (Conflict between old and 
71९%) --आ्राचीन-काल में कुछ रूढ़ियाँ वनी थीं। वे रूढ़ियाँ उस समय की आव- 
इयकताझों को देख कर बनी थीं। आज समाज की परिस्थितियाँ बदल गईं; 
पुरानी झावश्यकताएँ नहीं रहीं, परन्तु वे रूढ़ियाँ अभी तक चली आ रही हैं। 
नव-युवक-समाज जव देखता है कि आज के युग में पुरानी Sloat की ज़रूरत नहीं, 
तब वह नव-युग की आवश्यकताओं को देख कर नवीन संस्थाओं का निर्माण 
करने लगता है। इनके निर्माण करते ही पुरानी TAH तथा इन नवीन संस्थाओं 
में संघर्ष छिड़ जाता है। समाज में जब इस प्रकार के संघर्ष के तत्व प्रकट होने लगें, 
तब समझ लेना चाहिए कि समाज विगठन की दिशा में जा रहा है। उदाहरणार्थं, 
जातिःप्रथा भारत की पुरानी Sle है, आज का युवक इस प्राचीन रूढ़ि को तोड़ 
रहा है; स्त्रियों को निरक्षर रखना यहाँ की रूढ़ि बन चुकी है, झाज का युवक 
इस प्राचीन Sle को तोड़ रहा हैं। यह प्राचीन तथा नवीन का संघर्ष सामाजिक- , 
विगठन का सूचक है। पुराना समाज टूट रहा है, नये समाज का निर्माण हो रहा है 
क्योंकि विगठन तथा संगठन साथ-साथ चला करते हैं। 

(५) एक समूह के कार्यों का दूसरे समूह द्वारा किया जाना (Transfer 
of functions of one group to another)——सामाजिक-विगठन का 
पाँचवाँ तत्त्व है एक समूह के कार्यो का दूसरे समूह द्वारा किया जाना | उदाहरणार्थ, 
. एक समय था जब परिवार का काम शिक्षा देना, धर्म में दीक्षित करना, भोजन की 
व्यवस्था आदि सब-कुछ था। उस समय पाठशालाएँ नहीं थीं, देवालय नहीं थे, 
होटल नहीं थे। आज शिक्षा के लिए स्कूल-कालेज खुल गये, धर्म में दीक्षा देने के 
लिए मन्दिर-मस्जिद बन गईं, भोजन के लिए होटल खुल गये। ये लक्षण विगठन . 
के हैं। यह जरूरी नहीं किं विगठन बुरा ही हो। विगठन का श्रर्थ है पुराने संगठन 
का टूटना ग्रौर नये का बनना। आज राज्य के पास भी नये-नये कार्य पहुँचते जा 
रहे हैं। जो कायं पहले राज्य नहीं करता था वें सब वह करने लगा है। ये लक्षण 
विगठन के लक्षण कहे जा सकते हैं।* 


३. सामांजिक-संगठन तथा विगठन को तुलना 


सामाजिक-संगठन सामाजि क-विग ठन 
१. एकमत्य १. अनेकमत्य 

२. सामाजिक दृष्टिकोण २. वेयक्तिक दष्टिकोण 
३. कतंव्य-परायणता ३. प्रधिकारःलिप्सा 


४. पुरातन की रक्षा, रूढ़िवाद ४. पुरातन का घ्वंस, संस्थावाद 


i *Define the concept of social organisation and disorganisa- 
tion and explain the two processes by means of illustrations. (1960) 
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: ५. सामाजिक-नियमों का पालन ५. सामाजिक-नियमों का भंग 
६. ‘feafa’ (Status) तथा. ६. ‘Raf तथा ‘ara’ में वेमेलपन 
‘ata’ (Role) में मेल 
७. सन्तोष, सुख, शान्ति ७. असन्‍्तोष, दुःख, अशान्ति 
८. व्यक्ति तथा समाज में समन्वय 5. व्यक्ति तथा समाज में संघपं 
&. जन-संख्या में एकरसता &. जन-संख्या में विविधता 
१०. विश्वास का वातावरण १०. श्रविशवास कां वातावरण 


४. सामाजिक-विगठन को परिभाषा* 

हमने देखा कि 'सामाजिक-विगठन' का स्वरूप क्या Zl इस स्वरूप को 
व्यान में रखते हुए 'सामाजिक-विगठन' की भिन्न-भिन्न Saat ने जो व्याख्याएँ 
को हैं उनमें से कुछ निम्न हैं :--- ; 

[क] Sad फ़ैरिस की व्याख्या--“समूह के कुछ माने हुए कार्य हैं । 
जव व्यक्तियों के श्रापस के संबंध इतने टूट जाते हैं कि ये कार्य होने वन्द हो जायें 
तब जो श्रवस्था Tar हो जाती हूँ, उसे 'सामाजिक-विगंठन' कहते हुं 1” 

_ [ल] इलियट, मेबल तथा मेरिल की व्याख्था--““सामाजिक-विगठन 
उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिससे किसी समूह के आपसी संबंध या तो टूट जाते हैं या 
समाप्त हो जाते हैं।” TES? ISEB 

[ग] थौसस विलियम की व्यास्या- “समूह के व्यक्तिगत सदस्यों पर से 
सामाजिक-नियमों के प्रभाव के घट जाने को सामाजिक-विगठन कहते हैं ।” 

. ५. समाज के आभ्यन्तर-विगठन के कारण 

समाज के श्राभ्यन्तर को जो कारण छिन्न-भिन्त कर देते हैं, जो 'एकमत्य' 
(Consensus) नहीं रहने देते, जिनके कारण समाज का भ्रन्तरात्मा विगठित 
हो जाता है, और क्योंकि अन्तरात्मा विगठित.हो जाता है, .इसलिए शरीर भी 
विगठित हो जाता हँ, वे निम्न हैं: 


* Define social disorganisation. (1953, 1956, 1959, 1960, 
1963, 1964) 

[क] “Social disorganisation is the disruption of the func- 
tional relations among persons to a degree that interferes with the 
performance of the accepted tasks of the group.” —Robert Faris. 
[ख] “Social disorganisation is the process by which the 
relationships between members of a group are broken or dissolv- 
ed.” —Elliot, Mabel and Merrill. 
[ग] “Social disorganisation is a decrease of the influence of 
existing social rules of behaviour upon individual members of 
the groups.” —Thomas William. 

t Discuss the causes of social disorganisation. 

(1953, Rajasthan, 1956, 1963, 1964) 
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(क) सामाजिक-विगठन का पहला कारण 'सामाजिक-परिवर्तन 
(Social change)-- पहले का समाज सैंकड़ों नहीं, हज़ारों सालो तक एक- 
जैसा रहा। जब से युरोप में गरद्योगिक-क्रांति हुई तव से रहन-सहन, आचार 
विचार सब में परिवर्तन ही नहीं हुआ, जो परिवतँन हजारों सालों में नहीं हुआ 
वह देखते-देखते हो गथा। मनुष्य का जीवन, अवतक जो इढ़ियाँ, प्रथाएँ, रीति- 
रिवाज, दृष्टिकोण बने हुए थे, उनके AAT पर चल रहा था, AA एकदम नथी- 
नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। इन नयी परिस्थितियों के ग्रनुसार प्रथाएं 
गौर रूढ़ियाँ एकदम केसे बदलें ? ATT कोई समाज बदली हुई. परिस्वितियों के 
अनसार अपनी HATH, रूढ़ियों को उठाकर फेंक देता है, और नये ढंग से चलने 
लगता है, तब तो उसका विगठन नहीं होता, परन्तु ऐसा कब gar है ? प्रथाएं 
गौर रूढ़ियाँ, जो किसी समय समाज की रक्षा के लिए बनी थीं, अब परिवर्तित 
परिस्थितियों में भी समाज को बाँबे रखती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, 
प्रथाएँ और sfat नहीं बदलतीं। लड़कियाँ पढ़-लिश्व गई, ऊची-ऊंची वाते 

करने लगीं, परिस्थितियाँ कहती हैं कि.पढ़ने-लिखने के बाद तो पर्दा मत करो, 
प्रथा कहती है कि पर्दा करो; परिस्थितियाँ कहती हैं, स्त्री को आथिक स्वतन्त्रता 
दो, प्रथा कहती है, उसे घर में बन्द रखो। हम क्योंकि परिस्थिति के अनुसार 
झपने विचारों को नहीं बदलते, इसलिए समाज विगठन की, बेचेनी की, विषमता 
की अवस्था में रहता है। 

(ख) सामाजिक-विगठन का दूसरा कारण 'सामाजिक-धारणाएं' 
(Social 2६1६५५९७) --भ्रभी हमने परिवर्तन का वर्णन किया। परिवर्तन 
के कारण पारिस्थितियाँ आगे निकल जाती हैं, मनुष्य का विचार पीछे रह जाता हैं। 
परिवर्तित परिस्थितियों के साथ वह पुराने विचारों का मेल नहीं कर सकता। 
यह अवस्था 'सामाजिक-विगठन' को जन्म देती Fl यह विगठन की अवस्था 
परिवर्तन के कारण पदा होती है, परन्तु पेदा अपने-आप हो जाती है। समाज 
में हर-क्षण जो लगातार यान्त्रिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो रहें हैं, उनका यह 
स्वाभाविक परिणाम है। कभी-कभी 'विगठन' की अवस्था स्वयं नहीं Tar होती, 
समाज उत्पन्न करता है। एक रूसी बच्चे को पाठशाला में शिक्षा देते हुए पूँजी- 
वाद के विरुद्ध भर दिया जाता है। वह पूंजीवाद के विरुद्ध दूसरी बात सोच 
ही नहीं सकता। भ्रमरीका में सामाजिक-परंपरा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति नीग्रो के 
विरुद्ध ही सोचता है। भारत में ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा की भावना वच्चा-बच्चा 
यहाँ के वायु-मण्डल से सीखता Fl मन की ये भ्रवस्थाएँ जो मनुष्य को एक खास 
दिशा में चलने के लिए मानो बाधित कर देती हैं, उसे उधर चाहे-भ्रनचाहे खेंचती 
हैं, मनुष्य की ‘are’ (Attitudes) हैं। थे 'घारणाएँ' अगर पुरानी 
घारणाश्रों के ग्रनुकूल हैं, तव तो ठीक, नहीं तो नवीन-घारणाएँ पुरानी घारणाओं 
से टकराती रहती हैं। कभी-कभी मनुष्य ऐसे समूह में जन्म लेता है, या परि- 
स्थितियों के कारण पड़ जाता है, जिसकी धारणाएँ प्रचलित सामाजिक-धारणाग्रों 
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से उल्टी होती हैं। चोरों, लुटेरों, डाकुश्रों के वच्चों की धारणाएँ उन्हें समाज- 
विरोधी कामों के लिए प्रवृत्त करती हैं, उनकी ऐसी धारणाएँ वन जाती हैं, जो 
समाज के श्रधिकांदा व्यक्तियों की धारणाश्रों के विरुद्ध होती हैं। कई वच्चों को 
जन्म से ही कट्‌ अनभव होने लगते हैं, माता-पिता उन्हें मारते-पीटते हैं, गाली देते 
Zl जुल्मों के बीच और लाइ-प्यार के वीच पले वालक की धारणाएं अलग- 
अलग हो जाती El जिसकी जसी घारणाएँ वन जाती हैं, वह उन वारणाञ्रो को 
लेकर ही समाज में व्यवहार करता Sl कोमल घारणाओं का व्यक्ति संसार में 
कोमलता वहाता है, कठोर धारणाओं का व्यक्ति हर-एक व्यक्ति पर तनी आँखों 
से देखता है। प्रेम की धारणाएं समाज में 'संगठन' पदा करती हैं, द्वेष को, कठोरता 
की, तनातनी की धारणाएँ समाज को 'विगठित' कर देती हैं । 
(ग) सामाजिक-विगठन का तीसरा कारण 'सामाजिक-मूल्य (Social 
values)—'arem’ (Attitude) से मुल्य” (Value) dar होता है। 
घारणा' शून्य के प्रति तो नहीं होती, किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी विचार 
के प्रति होती है। अगर किसी वस्तु या विचार के प्रति यह 'धारणा' हो गई कि 
यह आवश्यक है, तो उसका “मूल्य' उत्पन्न हो गथा, ATT यह घारणा हो गई कि 
वह अनावद्यक है, तो उसका 'मूल्य' कुछ न रहा | समाज जिस चीज़ को मूल्य- 
वान्‌ समझ लेता है, उसकी जी-जान से रक्षा करता Sl जिस चीज़ के प्रति 
हमारी श्रनकल धारणा हैं उसका सामाजिक-मूल्य बढ़ा-चढ़ा हैं, जिसके प्रति प्रति- 
कल धारणा है उसका सामाजिक-मल्य कुछ नहीं Fl सामाजिक-मूल्य की वस्तु 
जहाँ हाथ से जाती दीखती हो, वहाँ समाज उद्विग्न हो उठता Si विवाह के प्रति 
समाज की HAHA धारणा है, HA: समाज की दृष्टि में इसका मूल्य al तलाक से 
विवाह ट्टता नजर भ्राता है, अतः तलाक का विचार हमारी एसी संस्था पर 
आक्रमण करता है जो हमारे लिए मूल्यवान्‌ Ji परन्तु विवाह में पति-पत्नी के 
आपस में बेमेलपन का क्या इलाज हैं? इस वेमेलपन के कारण तलाक का विचार 
उत्पन्न हुआ, इसलिए इस विचार के प्रति भी समाज के कुछ लोगों की अनुकूल 
धारणा वन गई। झनुकल धारणा बन गई, तो इस विचार का भी कुछ मूल्य 
उत्पन्न हो गया । विवाह तथा तलाक इन परस्पर-विरोघी विचारों का मूल्य पड़ 
जाने के कारण दोनों मूल्यों में संघर्ष उत्पन्न हो गया। कोई विवाह के मूल्य को बढ़ा- 
चढ़ा कर कहने लगा, कोई तलाक के मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर कहने लगा। जबतक 
तलाक के प्रति सव की विरोधी धारणा थी, तब तक तलाक के विचार का कोई मूल्य 
न था, भौर संघष की यह प्रक्रिया भी उत्पन्न नहीं हुई थी | एक वस्तु या विचार के 
प्रति एक धारणा का बना रहना संगठन' को पेदा करता हूँ, दो घारणाश्रों का 
उत्पन्न हो जाना 'विगठन' को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि दो घारणाम्रों से समाज 
का 'ऐकमत्य' (Consensus) टूट जाता है, AARAA उत्पन्न हो जाता 
है। वतंमान-समाज में किसी बात में ऐकमत्य' नहीं हैं, किसी बात में हम सब 


` की एक-सी घारणाएं नहीं हैं, इसलिए किसी बात का एक-सा मूल्य नहीं है। यही 
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कारण है कि आज का समाज प्रगतिशील तो है, परन्तु भ्रत्यन्त विगठित है। 
झाज के समाज में धर्म, भ्रथंशास्त्र, राजनीति, स्त्री की समाज में स्थिति, यौन- 
संवंघ---सब बातों में नयी-नयो धारणाएँ उत्पन्न हो रही हैं, ग्रतः नये-नये मूल्य वन 
रहे हैं--/विगठन' बढ़ता चला जा रहा है। tis 
(घ) सामाजिक-विगठन का चौथा कारण 'सामाजिक-संकट' (Crisis) — 
जव कभी समाज में एक बिल्कुल नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तव व्यक्ति 
या समूह उस परिस्थिति का मुकाविला नहीं कर सकते। उस समय समाज के 
सामने संकट उपस्थित हो जाता है, भर समाज विगठित हो जाता है। संकट दो 
प्रकार का हो सकता हैं--आकस्मिक' (Precipitate) तथा aas 
(Cumulative) 1 ‘ग्राकस्मिक-संकट' भारत के विभाजन के समय, महात्मा 
गांधी की अ्रकस्मात्‌ मृत्यु के समय, बिहार तथा क्वेटा के भूचाल के समय, वंगाल के 
दुभिक्ष के समय श्राया था। जब अप्रत्याशित श्रवस्था सामने ग्रा खड़ी हो, समझ 
न पड़े क्या करें, क्या न करें, एकदम संकड़ों, हज़ारों व्यक्तियों को “स्थिति” 
(Status) तया ‘काम’ (Role) एकदम टूट जाँय, तव ्राकरिमिक-संकट होता 
है। इसमें समाज एकदम: 'विगठित ' हो जाता हैं । कभी-कभी संकट धीरे- 
घोरे बढ़ता है, यह संकट की क्रमिक-पअवस्था है। राजपूताना का रेगिस्तान घीरे- 
धीरे बढ़ रहा है, और इससे दिल्‍ली के आस-पास गर्मी बढ़ रही है,. बारिश कम 
होने लगी Fl इन संकटों का जो समाज सामना. कर लेगा वह संगठित, और जो 
नहीं कर सकेगा वह विगठित कहलायेगा। युरोप में श्रोद्योगिक-क्रांति के वाद से 


अथिक-संगठन बदलने लगा, परिवार धीरे-धीरे टूटने लगा, स्त्री भी पुरुष. के 


साथ मज़दूरी करने जगी, होते-होते पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, पूँजीवाद से मज़दूरों 
के संघ वने, श्रव हड़तालें होती हैं, कारखानों में क्रोध भड़क उठने पर अग लगा दी 
जाती हैं। ये सव संकट उद्योगीकरण और यन्त्रीकरण के कारण हैं, परन्तु धीरे- 
चीरे. बरसों में प्रकट हुए हैं। ये सब समाज को विगठित कर रहे हैं, और क्रमिक- 


(ङ) सामाजिक-विगठन का पाँचवाँ कारण aa’ ( War) --युद्ध भी 


a है। सेना में भर्ती होकर जो लड़ाई 
में जाते हैं, उनका जीवन असाधारण हो जाता है। मरना-मारना उनके जीवन का 


अगर हा जाता R य॑ लोग जब युद्ध के वाद लौटते हैं, तव या तो बेकारी का जीवन 


व्यतीत करते हूँ, और समाज में वेकारों की संख्या बढ़ा क्र देश की श्राथिक- 
समस्या को विकट क्र देते हैं, या वेकार नहीं होते, तो ये नये प्रकार के सामाजिक- 
मूल्यों झौर घारणाश्रा को लेकर लौटते हैँ ग्रौर समाज की परंपरागत धारणाझं 
के साथ मेल न खाने के कारण सामाजिक-विगठन को उत्पन्न कर देते हैं। युद्ध के 
समन HOGA के दाम बढ़ जाते हैं, मूल्य वढ़ जाने से जीवन का स्तर गिर जाता है, 


स्तर गिरने से ग्ररीवी बढ़ जाती है। यद्ध से 
= * alaa से वीमारियाँ = 
aie अधिक विगठित कर देती हैं। फलती हैं जो समाज को 
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(च) सामाजिफँ-विगठन का ' छठा कारण 'सांस्कृतिक-विलस्बना' 
(Cultural 128)-——सामाजिक-विगठन के.्रनेक कारणों में से “सांस्कृतिक 
विलम्बना' एक बड़ा भारी कारण है। 'सांस्क्ृतिक-विलम्वना' का क्या अर्थे है ? 
मानव-समाज दो तत्वों से घिरा हुआ है--भौतिक-तत्व तया अ्रभौतिक तत्त | 
भौतिक-तत्व कौन-कौन-से हैं ? हम रेल में चढ़ते हैं, साइकल का इस्तेमाल करते 
हैं, कोट-पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। ये सब भीतिक-तत्व Ss | इनका विकास तथा 
प्रचार बड़ी तेज़ी से हो रहा Fl हर शहर, हर गाँव में ये तत्र दिखलाई पड़ते 
dl श्रभौतिक-तत्व कौन-से हैं? हमारे विचार, हमारी धारणाएँ, हमारा 
सोचना-समझना श्रभौतिक-तत्व हैं। भौतिक-तत्त्रों में तो सदा परिवर्तेन होता 
रहता है, अभौतिंक-तत्वों में परिवर्तन उस तेज़ी से नहीं होता। परिणाम यह होता 
हैं कि भौतिक-तत्व बहुत भ्रागे निकल जाते हैं, अभौतिक-तत्व--हमारे विचार, 
हमारी धारंणाएँ--बहुत पीछे रह जाते हैं। कोट-पैंट तो सब पहनने लगे, परन्तु 
घर में आज का युवक अपनी माता के सामने कोट-पैंट पहनें, जूता पेर में डाले अगर 
चौके में रोटी खाने श्रा बैठे तो माता उसे झिड़क देती Zl इस पर कभी-कभी 
लड़ाई हो जाती El ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिए होता हैं क्योंकि 
युवक ने कोट-पैंट तो पहन लिया, जूते भी चढ़ा लिये, भौतिकत्तत्व में बहुत आगे 
निकल गथा, परन्तु उसके माता के विचारों, उसकी घारणाओं में तो उस तेज़ी 
से परिवतेन नहीं हुआ, वह तो उसे स्नान कर छेने के बाद, घोती पहना कर, चोके 
में बैठाकर खाना खिलाती रही है। इस अभौतिक-तत्व की गति इतनी मंद है कि 
दोनों तत्वों में मेल न बैठ सकने के कारण सामाजिक-विगठन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती & | + 
६. सामाजिक-विगठन के परिणाम या रूप. 

आदि-समाज की श्रवस्था में 'सामाजिक-विगठन' नहीं होता, ज्यों-ज्यों 
समाज विकसित होता जाता है, त्यों-्यो सामाजिक-विगठन' बढ़ता जाता है। 
समाज की भ्रादि-ग्रवस्था “स्थिर' (Static) अवस्था. है, वर्तमान-अवस्था गति 
झञील' (Dynamic) अवस्था है 1 स्थिरता में भिन्नता नहीं होती, गति में 
भिन्नता होती है । आदि-प्रवस्था..संगठित' (Integrated) थी, वर्तमान 
झवस्था असंगठित' (Disintegrated) है, ्रादि-ग्रवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की 
"स्थिति तथा काम' (Status and role) निश्चित था, वर्तमान-पवस्था में 
झनिश्चित हो गया हैं, ग्रादि-अ्वस्था 'जन्म' पर आश्रित थी, वर्तमान-अवस्था 

पर आश्रित हैं। किसी को कुछ नहीं सूझता वह क्या करे, क्या न करे, उसकी 
समाज में क्या स्थिति” हैं, इस सब का परिणाम यह है कि आदि-अ्रवस्था में 
'विगठन' (Disorganisation) नहीं था, वर्तेमान-अवस्था में दिनोंदिन विग- 
oa’ बढ़ रहा है, आदि-अवस्था में 'ऐकमत्य' (Consensus) था, वतंमान 
झवस्था में ‘Hana’ बढ़ रहा हैं, हर व्यक्ति की अपनी-अपनी अलग-अलग 
सम्मति है और इन सव के बढ़ने के साथ-साथ परिवार का झंग-भंग, निर्धनता, 
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पराश्रयता, बेकारी, अपराघ,* व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार न जाने क्या-क्या 
बढ़ रहा है। हम इनमें से कुछ-एक का वर्णन करेगे, परन्तु इसका यह्‌ मतलब 
नहीं समझना चाहिए कि ये सव बढ़ते ही रहेंगे। समाज की प्रक्रिया तव-तक 
सन्तोष से नहीं बैठती जबतक 'विगठन' की प्रक्रिया फिर ' संगठन' की तरफ़ नहीं 
चल देती । बीमारी आरोग्यता प्राप्त करने की तरफ़ ध्यान खेंचती हे, विगठन 
संगठन की आवश्यकता को उग्र कर देता हैँ। 
विगठन के दो रूप हैं--सामाजिक' (Social) तथा 'वेयक्तिक' 
(Pesonal) 1 उदाहरणार्थ, परिवार टूटता जा रहा हैं, निर्वेनता बढ़ती जा रही 
हैं, लोग पराश्रित हैं, बेकार हैं--पह “सामाजिक-विगठन' (Social dis- 
organisation) है; व्यक्ति श्रपराध करता है, युवा, बालक अपराध करत 
हैं--यह 'बैयक्तिक-विगठन' (Personal disorganisation) है । इन 
विगठनों की चर्चा हम आगे करेंगे। 'विगठन' के सामाजिक तथा वेश्वक्तिक रूप 
निम्न हैं :| 
(क) परिवार का अंग-भंग, 
(ख) निर्घनता, 
(ग) पराश्रयता, 
(घ) बेकारी, 
(ङ) युवापराध 
(चः) वालापराध। 


७. परिवार का अंग-भंग** 


‘सामाजिक-विगठन' का पहला परिणाम परिवार का अ्रंग-भंग हैं । सदियों 
से अब तक पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए प्राणों की ग्राहुति देते रहे। 
स्त्रियों ने, और खास कर भारत की पतिब्रता नारियों ने तो पति के मरने पर 
उसकी घबकती चिता में जीते-जी कूद कर सती-प्रथा की परम्परा से इस देश के 
इतिहास के पन्नों को रंग feat हैं। पिता पुत्र के लिए और पुत्र पिता के लिए 
बलिदान हो गथा। ग्रन्वे माता-पिता को बहंगी पर विठाये श्रवण देश-विदेश 
फिरता रहा और माता-पिता की सेवा में ही उसने अपना यौवन न्यौछावर कर 
दिया। यह था एक जमाना-- 

परन्तु भ्रव क्या हो रहा है? आज के युग में दो नयी विचार-घाराए 

फूट पड़ी हैं जो उस पुराने परिवार को नहीं रहने दे रहीं। जो नया ज़माना ग्रा 


* Indicate some of the major tensions and confficts prevailing 


today in our country and discuss their causes. (1962) 
t Distinguish between personal and social disorganisation and 
show their relationship with crime. (1962) 


** What is the impact of social disorganisation upon family? 
(Rajasthan, 1954) 
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रहा है, उसमें पत्नी पति को नहीं पुछेगी, पति पत्नी को नहीं पूछेगा, वेटा वाप की 
परवाह नहीं करेगा, बाप वेटे की चिन्ता नहीं करेगा। ऐसा जमाना आना चाहिए 
या नहीं--इस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। AT रहा है, हमारे देखते- 
देखते ग्रा रहा है, यह सभी जानते हैं--ऐसा ज़माना है जो AT रहा हैं। 

क्‍यों आ रहा है--इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यहु हैं कि वर्तमान- 
युग में मनुष्य की उलझनें ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों वह WIAA परिवार 
के सव लोगों की समस्याओं को हल करने के स्थान में अपनी समस्याओं को भी नहीं 
हल कर पा रहा। समय था जव 'संयुक्त-परिवार-प्रथा थी। बड़ा कमाता था, 
छोटे-खाते थे। वह समय था जब इसी धरती पर दुध, दही और शहद की नदियाँ 
बहा करती थों। उस समय एक आदमी सब का पालन कर सकता AT आज 
ga की जगह चाय, दही की जगह सेपरेटा और शहद की जगह AS हुए गुड़ ने स्थान 
ले लिया है। इस जमाने में कौन किसकी ज़िम्मेदारी ले सकता हैं। इसीलिए 
भाई-भाई AAT हो रहे हैं, खानदानों के टुकड़े होते चले जा रहें हैं। बड़ा भाई 
कहता है, मैं अपने वाल-वच्चों की परवरिश करूं या सब अलाय-बलाय को 
पालूँ ? 'संयुक्त-परिवार' टूट-टूट कर 'विभकत-परिवारों' में बटते चले जा रहे हैं, 
आर्थिक प्रश्‍न उग्र होता जा रहा है, आथिक प्रसत की उग्रता के साथ-साथ “व्यक्ति- 
are’ बढ़ता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपने लिए हैँ। जब व्यक्ति अपनी 
ग्राथिक-समस्या को ही नहीं सुलझा सकता तब वह सारे कुनवे के सिर-दर्द को केसे 
अपने eat पर रे। इस “व्यक्तिवाद' की विचार-धारा की तेज़ तलवार से 
“संयुक्त-परिवार' के कट-कट कर टुकड़े-टुकड़े होने लगे हैं, परन्तु यह्‌ प्रक्रिया यहीं 
तक रुकने वाली नहीं है। जब संयुक्त-परिवार के टुकड़े हुए, और परिवार में 
से भाई-भतीजे, चचा-ताऊ अलग जा पड़े, और परिवार में पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री. 
ही रह गए, तो इनका क्या आपस में गुज़र हो जायगा ? 'च्यर्क्तिवाद' का 
आघार आथिक समस्या Sl हर आदमी के पास काफ़ी पैसा नहीं है इसलिए वह 
दूसरों से पल्ला छुड़ाना चाहता है। संयुक्त-परिवार-पद्धति में कई परिवार जुड़े 
रहते हैं, इस युग की विकट आथिक परिस्थिति में वे जुड़े नहीं रह सकते, इसलिए 
सब अलग-श्रलग होते जाते हैं, परन्तु AAT होकर क्या इन परिवारों की आथिक- 
समस्या सुलझ जाती है? हाँ, सुलझती है, परन्तु सुलझती हुई भी उलझी रहती 
है । आवश्यकताएँ इतनी बढ़ती जाती हैं कि पति-पत्नी का संयुक्त-परिवार से 
झलग होकर भी गुजारा नहीं होता, और वही “व्यक्तिवाद' जिसने संयुक्त-परिवार 
को तोड़ा, पति-पत्नी के इस छोटे-से परिवार को भी बने नहीं रहने देता। आज 
ऐसे परिवार बनते चले जा रहे हैं जिनमें परिवार के सब लोग--पति-पत्नी, 
पुत्र-पुत्नी--नौकरी करते हैं, सब कमाने में जुटे हुए हैं। प्रातःकाल वें लोग चाय 
के लिए इकटूठे बैठते हैं, फिर ८ बजे अपने-अपने टिफ़िन-करीयर लेकर पिता 
अपने दफ्तर चला जाता है, माता कहीं मास्टरनी है तो वह भ्पने स्कूल चली 


` जाती है, लड़की टाइपिस्ट हूँ, और लड़का अपने काम कर लगा हुआ है । अब 
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जव सच अपती-झपनी समस्या खुद हल कर रहे हैं, अपना-अपना कमा रहे हैं, _ 

तव यह खयाल आ जाना कि अपनी कमाई को अपने पर ख़र्च करो, कोई बड़ी 

Sard की बात नहीं है। जो “्यक्तिवाद' 'संयुक्त-परिवार-प्रथा' को छिन्न- 

भिन्न कर रहा है, वही माता-पिता-पुत्र के इस छोटे-से परिवार को भी छिन्न-भिन्न 
क्यों न TST! 

_ “परिवार के विगठन से भाई भाई का शत्रु हो रहा हैं, मुकदमेबाज़ी चलती 

है, हत्याएं होती हैं। ये सव सामाजिक-अपराध परिवार के ग्रंग-भंग होने के कारण 


हो रहे हैं। 
: ८. निर्धनता 

'सामाजिकःविगठन' का दुसरा परिणाम निर्षनता हैं। निर्षनता पर हम 
११वें अध्याय में विस्तार से लिख आये Sl यहाँ उस पर संक्षेप से विवेचन करेंगे । 
निर्घनता के अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य निम्न हैं :-- 

(क) 'वेयक्तिक-श्रसम्थंता' (Incapacity of the Individual) — 
मनुष्य की निर्षनता का एक कारण, उसकी '्रसमर्थता' gi असमर्थता' के 
दो कारण हो सकते हैं--एक वंशगत-ग्रसमर्थेता, दुसरी परिस्वितिगत-श्रसमर्थेता। 
एक यदमी पैदाइश से बहुत ही छोटे दिमाग़ का है, न पढ़ सकता ' है, न लिख सकता 
है, न कोई काम कर सकता Sl दूसरा जन्म से कोढ़ी है, WAT है, बहरा है। 
ऐसे लोग वंशगत-ग्रसमर्थता के कारण faia (Poor) होते हैँ, इनमें कई 
“दरिद्रः (Pauper) होते हैं। परिस्थिति के करण व्यक्ति में श्रसमर्थता तव 
उत्पन्न होती है, जब वह्‌ बीमारी के कारण, मशीन में हाथ कट जाने के कारण, 
लड़ाई में लंगड़ा हो जाने के कारण, दिमाग़ विगड जाने के कारण या किसी अन्य 
कारण से जीवन-संग्राम कें लिए भ्रनुपयूक्त हो जाता है। 

(ख) 'भौतिक-परिस्थिति' (Physical Environment) —-भौतिक- 
परिस्थितिं में कई ऐसी भ्रवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण निर्षनता 
कमी, (1) ऋतु की प्रतिकूलता, (iii) जीव-जंन्तुओं का उत्पात तथा (iv) 
प्रकृति का कोप। इन चारों के विषय में थोड़ा-थोड़ा विचार करना ग्रावइ्यक है। 

(i) भूमि के सम्बन्ध में किये गए भ्रन्वेपणों से ज्ञात हुआ है कि कई भूमियाँ 
ऐसी होती हैँ, जो दुसरों की अपेक्षा ्रधिक उपजाऊ होती हैं, उपजाऊ भूमि के तत्त्व 
भी कुछ समय के बाद वर्षा के कारण वह जाते हैं, उन्हें भूमि में फिर से डालने की 
ग्रावकयकता रहती है, कभी-कभी भूमिं को एक-एक मौसम छोड़कर जोतना होता 
है ताकि उसकी नष्ट हुई ताकत फिर-से लौट झाये। कृषि के ग्रतिरिक्त भूमि के 
खनिज पदार्थों की मात्रा परिमित होती हे, Aa: जब किसी स्थान का कोयला, 
. लोहा, सोना, चाँदी समाप्त हो जाता है, तव वह सथान उजड़ जाता है, जो लोग 
पहले घनी हो रहे थे वही निर्धत हो जाते हैं। भूमि की उपंजाऊशक्ति तथा उसके 
खनिज पदार्थो का कम हो जाना निर्धनता लाने का एक कारण है। > 
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(ii) कभी-कभी भारी सर्दी या ओले पड़ने से फ़सल नष्ट हो जाती हें, 
बहुत ज्यादा गर्मी भी कभी-कभी खेती को सुखा देती हैं। जहाँ नहरें हों वहाँ 
खेती को वचाया जा सकता है, जहाँ पानी न मिले वहाँ क्या किया जाय ? एसे 
स्थानों में किसानों को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता हैँ । दोनों पंच-वर्षीय 
योजनाओं में इसी लिए बड़े-बड़े बाँध वनाकर बड़ी-बड़ी नहरों के बनाने की योजनाएँ 
बनाई गई हैं ताकि ऋतु की प्रतिकूलता के कारण वर्षा श्रादि न पड़े तो किसानों 
की समस्या का हल किया जा सके | 

(iii) भारत में अक्सर टिंडटी-दल खेतों को नष्ट कर देते हैं। खेतों में 
तरह-तरह के कीड़े, जीव-जन्तु फ़सल को नष्ट किया करते हैं। हर पेड़ को कोई- 
न-कोई कीड़ा लगा करता है। किसान के पास इस सब के लिए साधन न होने के 
कारण उसकी अ्ाथिक समस्या विकट हो जाती R | 

(iv) प्रकृति का कोप भी मनुष्य को भटकाया करता है । अपने देश 
में बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहता हैं। भूचाल, AMT लग जाना, 
ज्वालामुखी फूट पड़ना, जहाज़ का डूव जाना, हवाई जहाज का गिर पड़ना--एऐसे 
अनेक उपद्रव हैं, जो उन लोगों के लिए आजीविका कौ समस्या को खड़ा कर देते 
हैं, जिन्हें इनका शिकार होना पड़ता है। | 

(ग) आथिक-कारण (Economic factors) —-निर्षनता को उत्पन्न 
करने वाला सबसे बड़ा कारण ग्रांथिक Fl कोई समय. था जब यह समझा 
जाता था कि सँसार में मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं. को पूरा 
करने के लिए 'उत्पादन' (Production) कम हो रहा है। यह समझा जाता था 
कि जिस मात्रा में “जन-संख्या' बढ़ रही है, भ्रगर उसी मात्रा में 'उत्पादन' बढ़ता रहे, 
तो सव के लिए खाने-पहनने को मिलता रहें, कोई निर्षन न रहे । जब से औद्यो- 
गिक-क्रांति हुई है, तब से उत्पादन पहले से कई गुणा वढ़ गया है, मशीन के जरिथे 
“उत्पादन' की मात्रा इतनी बढ़ गई कि जितना उत्पन्न हो रहा है उतना खप नहीं 
रहा। परन्तु क्या कारण हैं कि फिर भी घनी-नि्घेन का भेद बढ़ता ही नहीं . 
जा रहा है, पहले से कहीं ArH हो गया हैं ? इसका यह कारण है कि उत्पादन 
तो बढ़ गया है, परन्तु उत्पन्न का वितरण” (Distribution) ठीक नहीं है। 
थोड़े व्यक्तियों के हाथ सब-कुछ भ्राता जा रहा है, अधिक व्यक्तियों के हाथ कुछ 
नहीं आ रहा । “उत्पादत के साधनों (Means of Production) पर पूंजी- 
पतियों का प्रभुत्व है, अतेः इन साधनों से जो ‘sated होता है, वह पूँजीपतियों 
के हाथ में केन्द्रित होता जाता हैं। धन का अव्यवस्थित वितरण' (Mal- 
distribution of wealth) atst के व्यक्ति की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण 
हैं। इस भ्रव्यवस्था को राज्य के सिवाय कौन दुर कर सकता है? इसका एक 
उपाय तो यह है कि राज्य ही उत्पादन के साघनों' को अपने हाथ में ले ले, और जो 
मदनी हो, उसे वस्तुओं के दाम कम करके, या जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, 
गच्छे मकान श्रादिं पर खर्च करके जनता को ही लौटा दे। ऐसा प्रयोग रूस में 
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हो रहा है, दूसरे देश भी बड़े-बड़े व्यवसायों को अपने हाथ में लेने लगे हैं। दूसरा 
उपाय यह है कि वस्तुओं के दाम निरिचत कर दिये ata, यह तय कर fear जाय कि 
इतने से अधिक कोई मुनाफ़ा नहीं ले सकता | यह काम भिन्न-भिन्न व्यवसायों के 
लोग स्वयं कर सकते हैं, परन्तु इसकी संभावना बहुत कम हैं, ऐसी हालत में यह 
काम भी राज्य का हो जाता हैँ। ५ 

(घ) सामाजिक-कारण (Social factors)—sat कारणों के 
अतिरिक्त कई सामाजिक कारण हैं जो ग्राज के व्यक्ति की निर्धनता के कारण वन 
रहे हैं। वे हैं--(1) agi शिक्षा-प्रणाली, (ii) त्रुटिःपूर्ण स्त्रास्थ्व-रक्षा- 
प्रणाली तथा (iii) त्रुटि-पुणं मकानों की व्यवस्था। इन तीनों के सम्बन्ध में 
संक्षिप्त विचार कर लेना ठीक होगा :-- 

(i) त्रुटि-पूर्ण शिक्षा-प्रणली--आज हमारी. शिक्षा-प्रणाली भ्रत्यन्त 
दुषित हो रही है। पढ़ने के बाद श्राथिक-समस्या को. किस प्रकार हल किया 
जायगा, इसे कोई नहीं जानता | हर-एक यूनिवर्सिटी हज़ारों ग्रेजुएटों की भरमार 
करती जा रही है, ऐसे ग्रेजुएट जो अपने को किसी काम के योग्य नहीं पाते। 
शिक्षित-व्यक्तियों की इस बेकारी की हालत को देखकर शिक्षा-विज्ञान ने शिक्षा- 
प्रणाली में सुधार शुरू किये हैं, दस्तकारी झ्ादि विषयों को पाठ्य-क्रम में सम्मिलित 
किया जा रहा है, परन्तु अभी तक यह हालत है कि किसानों के लड़के बी० To, 
एम० Co बनना चाहते हैं, और पढ़ कर न वें घर के काम के रहते हैं न घाट के, 
न उन्हें नौकरी मिलती है, न वे खेती कर सकते हैं । फ़ैशन करना वें सीख जाते हैं, 
पैसा पैदा करना नहीं सीखते, यह शिक्षा का दोष है। 

5 (1) त्रुटिःपूर्णं स्वास्थ्य-रक्षा-प्रणाली-हमारी स्वास्थ्य-रक्षा-सम्वन्धी 
व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। संकड़ों, हज़ारों व्यक्ति रोगी होने के कारण कमाई नहीं 
कर सकते। रोगी हो जाने पर रोग का इलाज करने की भ्रपेक्षा ऐसे उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिए जिससे व्यक्ति रोगी ही न हो। एसी हालत में रोगी 
होने के कारण जो दिन बिना कमाई के निकल जाते हैं, उनमें कमाई कर सकने के 
कारण निर्घनता में कमी हो सकती है। मजदुर को दिहाड़ी पर काम मिलता Z| 
बह्‌ रोज़ काम करता है, रुपया-डेढ़ रुपया कमा लाता है, और गुजारा चलाता हैँ। 
जितने दिन वह बीमार रहता है, उतने दिनों का उसे रुपयों में नुक्सान हो जाता हैं। 

` (11) qepi मकानों की व्यवस्था--इस समय मकानों की व्यवस्था 
पसेवालों के हाथ में है। जिनका अपना मकान नहीं, उन्हें किराये के मकानों में 
रहना पड़ता हैं। पेसेवाळे किराये के लिए मकान बनाते हैं, सुविधा, आराम, 
स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं। परिणाम यह होता है कि बहुत थोड़े लोग हैं जिनको 
अपनी सुविधा के भ्रनुसार मकान मिलता है, ञघिकांश व्यक्ति ऐसी गन्दी-गन्दी 
ज्ञोपड़ियों में गुज़र करते हैं जिनमें आदमी fah सिर ढक सकता है, परन्तु अपना 
स्वास्थ्य नष्ट कर लेता है। ऐसे मकानों में निर्धन व्यक्ति ही रह सकता हैं, सम्पन्न 
व्यक्ति नहीं। समाज के निर्धन व्यक्तियों के इस कष्ट के दुर: करने के लिए 
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राष्ट्र की तरफ़ से मकान बनने चाहिएँ, उनका स्वामित्त्र राष्ट्र के पास हो, सिर्फ़ 
किराये की दृष्टि से नहीं, रहने वाले की सुविधा, ग्ाराम की दृष्टि से मकान 
बनाये ata, राष्ट्र उनका किराया ले, परन्तु किरायेदार को विल्क्रुल तबाह न 
कर्‌ दे। अमरीका तथा इंग्लैण्ड में राज्य की तरफ़- से इस प्रकार कें मकान बनाने 
का परीक्षण हो रहा हैं। 

(ङ) युद्ध (War)—fraaar का सबसे वड़ा कारण युद्ध Zl युद्ध 
के समय रोटी तक मिलना कठिन हो जाता है; हर-एक वस्तु लड़ाई में चली जाती है, 
` जो लोग मैदान में लड़ रहे होते हैं बे गिन-गिन कर दिन काटते हैं, जो पीछे रह जाते 
हैं बे दाने-दाने को तरस कर जीते हैं। युद्ध जाति को धन-धान्य में ही निर्वन नहीं 
बनाता, मनुष्यता में भी दरिद्र बना देता है। उभरी छाती के वाके नौ-जवान 
युद्ध की अग्नि में झोंक दिये जाते हैं, मरे-सड़े लोग समाज का सूत्र चलाने के लिए 
पीछे रह जाते हैं। जबतक लड़ाई चलती हे, तवतक नौ-जवान सन्तान नहीं उत्पन्न 
करते, यही बचे-खुचे, ASAT लोग जो रह जाते हैं, कमज़ोर सन्तानों को उत्पन्न 
करते रहते हैं। ऐसी सन्तान जीवन-संग्राम में मुकाबिले में नहीं टिक सकती, 
इसलिए जब यह बड़ी होती है, तव समाज के लिए एक विषम समस्या बत जाती हैं। 
युद्ध के वाद जब सेनाएँ भंग की जाती हैं, तव वे बेकारों की संख्या इतनी बढ़ा 
देती हैं कि चारों तरफ़ निर्षनता-ही-निर्षनता का राज्य दीखने लगता Zl इस- 
'लिए युद्ध के. वाद जीवन का स्तर गिर जाता हैं, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता हैं, 
आर समाज अपनी पूर्ण विगठित श्रवस्था में दीखने लगता है। 


९. पराश्रयता 


'सामाजिक-विगठन' का तीसरा परिणाम पराश्रयता है। जसे निर्षेनता' 
(Poverty) समाज की एक विगठित अवस्था हैं, वैसे 'पराश्रयता (Depe- 
ndency) भी विगठित अवस्था है। वालक माता-पिता के आश्रित है, पत्नी 
पति के आश्रित है, परन्तु जब हम समाज की विगठित अवस्था का वर्णन कर 
-रहे होते हैं, तब इनको qafa नहीं कहते । हाँ, जो वालक माता-पिता के 
मर जाने के कारण HAT हो जाता है, जिस पत्नी को पति छोड़ देता है, वह परा- 
fara अबस्य है। पराश्चित व्यक्ति मुख्य तौर पर तीन प्रकार के हैं--(क) ताथ, 
(ख) वृद्ध तथा (ग) भ्रपंग। हम इन तीनों का थोड़ा-थोड़ा वर्णन करेंगे :--- 

(क) अनाथ--जिस बालक के माता-पिता नहीं हैं, उसकी देख-रेख कोई 
नहीं करता। वह समाज में आवारा फिरता है। कई ऐसे वालक भी हैं, जिनके 
माता-पिता हैं, परन्तु वे इतने निर्धन हैं कि बालकों का पालन-पोषण नहीं कर 
सकते। वे खुद भीख माँगते हैं, बच्चे भी भीख माँगते हैं। ऐसे वालक निर्वन 
होने के साथ-साथ चोरी, गाँठ कतरना श्रादि सब बुरी आदतें सीख जाते हैं। समाज 
के लिए उनके भरण-मोषण का ही प्ररत: नहीं है, उनको शिक्षा देकर योग्य नागरिक 
बनाने का भी प्रश्‍न हैं। ऐसे बालकों को भीख देकर उन्हें जन्म भर के लिए 
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पाहिज बना देता है। अनाथालयों में रखना उन के मन में सदा के लिए अनाथ- 
भावना उत्पन्न कर देना है। ऐसे बच्चों के लिए १६९४२ में उत्तर-प्रदेश में वाल- 
सुधार-कानून' (Children’s Act) पास हुआ था, जिसके अनुसार १६ वर्ष 
से नीची आय्‌ के बच्चों को आवारा फिरता देखकर पुलिस पूछ सकती हैं कि उनके 
अभिभावक कौन हैं? अगर कोई न हों, भौर हों तो बच्चों की देख-रेख न 
कर सकते हों, उन्हें इन वाल-सुधार-आश्रमों में रखकर जीवनोपयोगी सव काम 
सिखाये जायेंगे | इस प्रकार के बच्चों के ग्राश्रम खोलने के लिए लाइसेंस लेने का 
कानून १९५६ में पालियामेंट ने स्वीकार किया । . 

(ख) वुद्ध-ृद्धावस्या में मनुष्य पराश्चित हो जाता हैं। बालक तो 
इसलिए पराश्चित है क्योंकि वहं कमा ही नहीं सकता, वृद्ध इसलिए पराश्चित हैं 
क्योंकि उसने वृद्धावस्था के लिए काफ़ी वचाया नहीं होता। जो मज़दूर सिर्फ़ 
उस दिन के लायक मज़दूरी कमाता है जिस दिन वह काम करता हैं, वह वचा कहाँ 
सकता हैँ? इसलिए या तो हर-एक आदमी का बीमा होना आवश्यक है, या 
बुढ़ापे में उसकी देख-भाल करना राज्य कें लिए झ्रावश्यक है। वीमा खुद करे 
या उसका मालिक कराये | कुछ राज्यों में वृद्धों की रक्षा के लिए ग्राश्रम खुले हुए 
हैं, इन आश्रमों को 'निर्वेनालय' (Poor House) कहते हैं। भ्रसल में, हर 
देश में भीख न माँगने का नियम है, और जो भीख माँगता पाया जाता है उसे इन 
निर्घनालयों में भर्ती कर दिया जाता है। वैसे तो प्रत्येक वृद्ध के पुत्र-पौत्र उसकी. 
देख-भाल करते हैं, परन्तु जहाँ किसी की देख-भाल करने वाला कोई नहीं होता 
वहाँ उसे इन निर्धनालयों में भर्ती कर दिया.जाता Sl जो लोग जवानी में अच्छे 
दिन गुज़ार चुके होते हैं, उन्हें इन निर्षनालयों में रख देना कुछ अ्रन्याय-सा दीखता 
है। उनके लिए qara’ (Old People’s Houses) खुलने चाहिएँ, जहाँ 
अच्छी स्थिति के वृद्ध लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वृद्धावस्था की पेंनों 
का भी प्रवन्ध होना चाहिए | निर्घनालय में प्रत्येक वृद्ध-व्यक्ति पर जो खच होता 
है, वह पेंशन के रूप में दे दिया जाय, तो खर्चे धिक नहीं बढ़ता। परन्तु ये सव 
संस्थाएं युरोप में हैं, भारत में नहीं हैं। 

(ग) श्रपंग-वालक तथा वृद्ध के ग्रलावा तीसरी श्रेणी श्रपंगों की है, 
जो पराश्रित कहें जा सकते हैं। पागल, मूगी के शिकार, जन्म के रोगी, भ्रंग कटे 
हुए, भ्रन्धे, लूले, लंगड़े-ये सव भ्रपंग हैं। गरीब ग्रादमिंयों की जिन बीमारियों को 
दुर किया जा सकता है, उन्हें दूर करना राज्य का काम है, नहीं तो इतने ही निरा- 
श्चितों की संख्या बढ़ती जाती है, भर राज्य पर भ्राथिक बोझ भी बढ़ता जाता Zr 


“निधनता' तथा 'पराश्रयता” का इलाज 


जवत 'निर्धनता' और 'पराश्रयता' को परमात्मा की देन, कर्मों का फल 
तथा भ्रनिवायं समझा जाता था, तबतक दान-पुष्य से इन लोगों की सहायता की 
जाती थी, परन्तु विज्ञान के युग में भ्रनिवाय॑ बातें बहुत थोड़ी रह गई हैं। ऐसे 
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लोगों को भीख देकर उनकी सहायता करके उनकी रक्षा करना घमं नहीं हैं, परन्तु 
ara आदि के कानून बनाकर, रोगी तया अपाहिज सन्तान उत्पन्न करने वाले 
व्यक्तियों को उत्पादन के अयोग्य बनाकर ऐसे व्यक्तियों की तथा समाज की रक्षा 
की जा सकती है। वीमारी, वृद्धावस्था, अपंगता आदि के समय पराश्रय न 
होना पड़े, इस वात को ध्यान में रख कर ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेण्ड में 
बीमा करने की व्यवस्था है। यह बीमे का घन मालिक को देना होता हैं। 
इन व्यवस्थाग्रों के अतिरिक्त सव से वड़ा काम समाज-सेवक (Social worker ) 
का है। जो काम राज्य ज़बदेस्ती कराना चाहता है, वही समाज-सेवक समझा- 
बुझाकर, उन लोगों के साथ उठ-बैठ कर करता हैं। समाज-सेवक का काम अपने 
क्षेत्र के fda तथा पराश्रित व्यक्तियों की गणना करना, किसको क्या मिल 
सकता हैं, किसे दवा-दारू की ज़रूरत है यह सव देखकर उनकी सहायता करना 
21 इस दिशा में आारत-सेवक-समाज' के कार्यकर्ता बहुत भ्रच्छा काम कर सकते 
हैं। इस प्रकार राज्य के कानून तथा समाज-सेवक की प्रेमपूर्ण सेवा के सहयोग से 
daar तथा 'पराश्रयता' की समस्या थोड़ी-बहुत हल हो सकती हैं। इसका 
असली हल तो सारे-के-सारे आथिक ढाँचे को बदलना ži 3 
१०. बेकारी 

'सामाजिक-विगठन' का चौथा परिणाम बेकारी Z| किसी ऐसे काम में लगे 
रहना जिसमें श्र्थःप्राप्ति हो वारोजगारी, और सशक्त-व्यक्तियों की इच्छा 
रहते भी काम न मिलना बेकारी कहलाता है। कई काम मौसमी होते. हैं, ऐसे होते 
हैं जिन्हें कुछ आज आौर कुछ एक-दो दिन छोड़कर करना होता है, इसलिए किसी देश 
में पूर्ण रोजगारी होते हुए भी कुछ-न-कुछ बेकारी तो रहती ही हैं। संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ ने अपने सदस्य देशों को पूर्ण रोजगारी का मान-दंड निश्चित करने को कहा 


= 


था। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि २ से ५ प्रतिशत तक वेरोजगारी 
होने पर भी उस देश. में पूर्ण-रोज़गारी कही जाती हैं, इससे ऊपर बेकारी चली 
जाय, तो वह बेकारी समझी जाती है | हक . 

भारतवर्ष में कहाँ तक बेकारी है, यह बात टीक-ठीक नहीं कही जा'सकती। 
कुछ-कुछ अन्दाज 'रोजगार-दफ्तर - (Employment Exchange) के आँकड़ों 
से लगाया जा सकता fl परन्तु ये श्रंक विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते क्योंकि 
इनके झाँकड़ों में शहरों के उन व्यक्तियों की ही- गणना है. जिन्होंने अपना नाम 
रजिस्टर में लिखवा दिया हैं । इसके श्रतिरिक्त ये केवल शहरों के आँकड़े 
हैं। गाँवों की बेरोजगारी का इनसे कुछ भी पता नहीं चलता । फिर भी प्लेनिग 
कमीशन कौ रिपोर्ट के अनुसार १६५६ में बेकारों की संख्या ५३ लाख थी। यह्‌ 
संख्या तव से लगातार बढ़ रही है ।* 


TS 


+ INDIA 1963, p. 148. 
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भारत की बेकारी की समस्या को तीन हिस्सों में बाँटा जा सकता zi 
(क) गाँवों में लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं, उनके पास भूमि न रहने से 
sfam (Agricultural unemployment) ag रही है। (ख) 
झहरों में कल-कारखाने बढ़ रहे हैं। इन कारखानों में नये-नये ग्राविष्कारों के 
परिणामस्वरूप आदमी का काम यन्त्र करने लगे हैं, इससे 'यान्त्रिक-वेकारी” 
(Technological unemployment) ag रही है। (ग) तीसरी बेकारी 
पढ़े-लिखे लोगों में Zl इस वर्ग में 'शिक्षितों की वेक़ारी' (Educational 
unemployment) बढ़ रही € 1 इन तीनों के विषय में कुछ विचार कर लेना 
आवशयक है। . | 

(क) कृषि-बेकारी तथा उसका इलाज 


भारत क्ृषि-प्रधान देश है। यहाँ की ८२ प्रतिशत जनता ५.६४ लाख गाँवों 

में रहती है और उनमें से अ्ंघिकांश भूमि-माता का वरदान पाकर ही पेट पालती है 
परन्तु जन-संख्या के बहुत अधिक बढ़ जाने तथा भूमि के वट जाने के कारण लाखों 
लोग बेकार हो गए हैं। जिनके पास भूमि हैं भी, वह इतनी थोड़ी है कि उसकी 
उपज से उनके कुटुम्ब का भरण-पोषण नहीं हो पाता। पहले कृषि आमदनी का 
साधन थी, श्रव यह आमदनी का साधन नहीं रही, इसलिए किसान खेती छोड़कर 
मजदूरी करना ज़्यादा पसन्द करते हैं । १६४८-४६ के सम्बन्ध में “राष्ट्रीय- 
आय-कमेटी' (National Income Committee) की रिपोर्ट .१६५१ में 
प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ६८ प्रतिशत व्यक्ति जो कृषि 
में लगे हुए थे, उनकी प्रति व्यक्ति वाषिक श्राय १८० और अन्य व्यवसायों में 
लगे हुए व्यक्तियों की आय ४१६ रुपया कृती गई थी, जो कृषि की भ्रपेक्षा अढ़ाई. 
गुणा के लगभग थी । इसी कारण १६४१ से १६५१ तक दस साल के भीतर १ 
करोड़ आदमी गाँव छोड़कर शहरों में काम की तलाश. में ग्राये--इससे स्पष्ट 
है कि या तो उनके पास भूमि थी ही नहीं, थी तो काफ़ी नहीं थी, काफ़ी थी तो 
उपजाऊ नहीं थी। किसान इसलिए भी बेकार रहता है क्योंकि साल भर तो 
ज़मीन में वह Gat कर नहीं सकता । एक खेती वो देने के बाद उसके पकने तक उसे 
प्रतीक्षा HAS रहना पड़ता | जहाँ नहर ग्रादि हैं, हर समय पानी मिल सकता है, 
वहाँ भी दो-अढ़ाई महीने उसे वेकार बैठता पड़ता है। परन्तु जहाँ पानी की पूरी 
व्यवस्था नहीं है, वहाँ पाँच-छ: महीने भ्रासमान में बादलों की ताक में वह गिन- 
गिन कर दिन निकाल देता हैं। हमारा किसान खेती के लिए ज्यादातर वर्षा पर 

निर्भर करता है। l 

_ इस सब समस्या का हल यही हैं कि बंजर ज़मीनों को नहरों, वैज्ञानिक 
खादों ग्रादि से उपजाऊ बनाया जाय, उन्हें भूमिहीन किसानों में afer जाय, जिनके 
पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन पड़ी है उस भूमि को वे भूदान-यज्ञ में दान दे दें, या 
राज्य की तरफ़ से कानून द्वारा वे ज़मीनें ले कर उन्हें किसानों में ate दिया जाय, 
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किसानों की जो भूमियाँ इधर-उधर विखरी पड़ी हैं उनका ऐसा deara किया 
जाय जिससे एक किसान की सारी ज़मीन एक जगह AT जाय | 

अपने देश में इतनी भूमि पड़ी हैं कि ATT सिंचाई का ठीक-ठीक प्रवन्ध हो 
जाय, तो अन्न-संकट तो अपने-आप दूर हो ही जाय, साथ ही किसान का भी पेट 
ठीक-से भरने लगे। इस दृष्टि से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंच-वर्षीय योजनाओं 
में छोटी-बड़ी जल-योजनाओं को चलाया गया हें जिनसे २२० लाख एकड़ भूमि 
को उपजाऊ बनाया जा सकेगा। इन योजनाग्रं का अन्तिम उद्देश्य यह a कि 
१५-२० साल के भीतर भ्रव से दुगुनी ज़मीन को पानी से सांचा जा सके | 

पानी के अतिरिक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वेज्ञानिक खादों तथा 
ट्रैक्टर आदि के उपयोग से भी कृषि की उपज बहुत बढ़ सकती है। १६४८ में 
भारत में प्रति व्यक्ति कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्रफल .७१ एकड़ था, जापान में 
प्रतिव्यक्ति एक-तिहाई एकड़ था, परन्तु भारत के किसान की अपेक्षा थोड़ी भूमि 
होते हुए भी जापान के किसान की उपज भारत के किसान से ज़्यादा हैं। भारत 
का किसान अगर वेकारी से वचना चाहता है, तो उसे फसलों को अच्छी तरह से 
अदल-बदल कर, अच्छे बीजों को बोकर, अच्छा वेज्ञानिक खाद देकर, वेज्ञानिक 
यन्त्रो का इस्तेमाल करके, सहकारिता के उपायों का प्रयोग करके अपनी स्थिति 
को सुधारना होगा। उसे यह भी जान लेना होगा कि खेती छोड़कर fas शहर की 


ोर चल देने से उसकी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि शहरों की 


वेकारी गाँवों की बेकारी से भी ज़्यादा भीषण रूप धारण करती जा रही ZI 


(ख) यान्त्रिक बेकारी तथा उसका इलाज* 

बेकारी का एक बहुत बड़ा कारण यांत्रिक-युग <I यंत्र-युग में मनुष्य का 
स्थान यन्त्र ले रहे हैं। जहाँ दस दमी काम करते थे वहाँ एक. आदमी यन्त्र द्वारा 
दस मनुष्यों का काम कर रहा है। इसका यही मतलव हैं कि जितना यन्त्रीकरण 
बढ़ता जायगा, उतनी बेकारी बढ़ती जायगी । युरोप में 'यन्त्रीकरण' (Mechani- 
zation) से पहले बेकारी की समस्या नहीं थी । ज्यों-ज्यों "प्राविधिक या 
'यान्त्रिक-आआविष्कार' (Technological inventions) बढ़ते गए, त्यों-त्यों 
मनुष्य का स्थान यन्त्र छेते गए। १६३२ में अमरीका में १ करोड़ ४० लाख 
आदमी बेकार हो गए। जो लोग किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे, वें दर- 
दर भीख माँगने लगे । इस काल को “महा-मंदी' (The Great Depression) 
का नाम दिया जाता <I असल में, पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम बेकारी 
है। यन्त्र का काम थोड़े-से-थोड़े मनुष्यों द्वारा उयादा-से-स्यादा पैदा करना है। 


आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाने पर वह खपे कहाँ ? माल खपाने के 
सिए ही 'उपनिवेश-वाद (Colonialism) चला था। अन्दर माल नहीं खपता, 


+ How is social disorganisation engendered by modern 
industrial conditions? (1957) 
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न्त्रं द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बनता है, इसलिए नये-तये वाज़ार कब्जे में किये 
जाते थे, जबरदस्ती की जाती थी। जिन देशों के पास उपनिवेश नहीं हैं, उनका 
माल अगर देश के भ्रन्दर नहीं खप सकता, तो देश के बाहर माल भजना पड़ता ह। 
परन्तु बाहर भेजनेवाले भी तो एक नहीं, अनेक देश हैं। समय भाता है, भुका- 
बिले में माल का भाव गिराना पड़ता है। भाव इतना गिर जाता हूँ कि अन्दर 
तथा बाहर लागत के भाव भी नहीं विकता। कारखाने वन्द कर देने पड़ते र्‌ 
जो थोड़े-बहुत लोग काम में लगे थे, वे भी बेकार हो जाते हैं । जो देश जबरदस्ती 
दूसरे देशों को ATA ्राघीन रख सकते हैं, वे ज़बदंस्ती दूसरों के गले माल उतारते 
हैं, परन्तु भ्रव तो सभी देश जागने लगे हैं, कोई देश दूसरे के आधीन रहने को तयार 
नहीं है ,. भारत स्वतन्त्र हो गथा है, अन्य एशियाई देश भी aa किसी की घुड़की 
सुनने को तैयार नहीं हैं। वढ़ते हुए माल की खपत न ही, तो कारखानों का वन्द 
होना स्वाभाविक है, कारखानों के बन्द होने से बेकारी का और अधिक बढ़ 
जाना स्वाभाविक है। परन्तु भ्रन्य देशों तथा भारत में एक भेद है। युरोप के 
देशों की जन-संख्या धिक नहीं है, भारत की जन-संख्या का कोई अन्त नहीं I 
अन्य देशों में जन-संख्या की कमी के कारण BAT की वृद्धि की जा सकती है, भारत 
में जन-संख्या इतनी अधिक है कि यहाँ जितना यन्त्रीकरण' होगा, उतनी वेकारी 
बढ़ेगी क्योंकि मनुष्य का काम यंत्र HAT emer 

भारत में यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं॥ एक पक्ष का-कथन -तो यह 
है कि 'न्त्रीकरण' को श्रौर अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने कल- 
कारखाने खुलेंगे, उतनी ही उत्पत्ति बढ़ेगी, जितनी उत्पत्ति बढ़ेगी, उतना दाम 
कम होगा। वस्तुओं के दाम कम होने से हर-एक व्यक्ति सव-तरह को वस्तुओं को 
खरीद सकेगा, जीवन का स्तर ऊंचा होगा। FAC पक्ष के लोगों का कहना है 
कि यन्त्रीकरण' तो मजदुर कम करने का तरीका है। जब मज़दूर कम हो जायेगे, 
'तो जिन लोगों को मञ्जुरी तक नहीं मिलती, वे सस्ती वस्तुओं को.भी कंसे खरीद 
सकेंगे ?' खरीदने के लिए जीवन का स्तर नहीं, क्रम-शक्ति का स्तर ऊँचा होना 
चाहिए, परन्तु बेकारी में तो क्रय-शक्ति ही नहीं रहती। इस सारी स्थिति को 
सोच-समझ कर महात्मा गांबी ने बड़ी दुरदशिता से स्वंदेंशी-ग्रान्दोलन खड़ा किया 
था। स्वदेशी-श्न्दोलन केवल अंग्रेजों के साथ ही लड़ाई का साधन नहीं था, यह 
बेकारी दुर करने का भी सबसे उत्तम उपाय था। यह ठीक हैं कि जो बड़े-बड़े 
कल-कारखाने हैं, वे हटाये नहीं जा सकते, परन्तु इतना तो किया जा सकता हैं 
कि जो काम छोटे कारखानों से नहीं चल सकता, वही बड़ों से लिया जाय, जो 
काम छोटे कारखानों से चल सकता है वह बड़ों से न लिया जाय। दस्तकारी में 
मशीन के बजाय मनुष्य काम करता है, इसलिए जिस देश के पास जन-संख्या कम 
हो, उसे मशीन, तथा जिसके पास जन-संख्या अधिक हो, उसे मनुष्य द्वारा काम 
लेना होगा | मशीन की श्रावश्यकता तो तब होनी चाहिए जब मनुष्य काम न कर 
सके, अगर मनुष्य के रहते मशीन काम करेगी, तो मनुष्य स्वयं बेकार हो जायगा। 
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उद्योगों को तीन हिस्सों में ater जा सकता है--'बड़े पैमाने के उद्योग 
(Large-scale Industries), ‘छोटे पैमाने के उद्योग' (Small-scale 
Industries) तथा 'गृहोद्योग' (Cottage Industries) | 'गृहोद्योगों' के 
स्थान में जितने छोटे पैमाने के उद्योग' बढ़ेंगे, उतना ही कम आदमियों से काम चलेगा, 
आऔर छोटे पैमाने के उद्योगों' के स्थान में जितने बड़े पैमाने के उद्योग' बढ़ेंगे, 
उतनी ही बेकारी बढ़ेगी। इसके साथ जितने आविष्कार बढ़ते जायेंगे, उतनी ही 
ऐसी मशीनें निकलती आयेंगी जिनके द्वारा विना कारीगर के भी काम चलने 
लगेगा। ये स्वयं चलने वाले यन्त्र मनुष्य को बिल्कुल बेकार करके छोड़ेंगे | 
ऐसी अवस्था को देख कर भारत को श्रपनी श्राथिक-नींति में परिवर्तन करना होगा, 
और बड़े-बड़े कारखाने खोलने के वजाय गृहोद्योग जारी करने होंगें । गृहोद्योगों 
में सारा काम मनुष्य करता है, इसलिए जितने ये उद्योग ast, बेकारी घटेगी | 
इसमें सन्देह नहीं कि शुरू-शुरू में गृहोद्योगों के पनपने के लिए सरकार को 
उनकी मदद करनी पड़ेगी। इन उद्योगों द्वारा जो माल बनेगा, वह मशीनों के 
माल के मुकाबिले में कुछ घटिया दर्जे का होगा, उस पर व्यय भी अधिक पड़ेगा, 
परन्तु जनता में अपने हाथ से बनी चीज़ों के इस्तेमाल की भावना को जागृत करना 
होगा। हमारे सामने दो विकल्प हैं--या तो गृहोद्योगों द्वारा बनी हुई सादी चीज़ों 
HT इस्तेमाल करके बेकारी को कम करें, या मनुष्य के स्थान पर मशीनों द्वारा वनी 
हुई चीज़ों को बढ़ाकर बेकारी को वढ़ायें। देश-भन्ति इसी वात में है कि हम 
गुहोद्योगों को बढ़ाकर अ्रधिक-से-अधिक व्यक्तियों को काम में लगायें। जबतक 
एक-एक व्यक्ति काम में नहीं लग जाता, तवतक बड़े कल-कारखाने खोलना 
चेकारी को बढ़ाना = | 
गृहोद्योगों से यह भी फ़ायदा होगा कि जो किसान साल में कई महीने 
बेकार बैठे रहते हैं, उन्हें ख़ाली समय में अपनी आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा, 
और करोड़ों किसान जो खेती को घाटे का घंघा समझ कर शहरों में चल देते हैं, 
वे फिर से गाँवों को लौटने लगेंगे, और भारत की बेकारी की समस्या हल हो 
जायगी। 
हमारे कहने का यह मतलब नहीं हैं कि हमें बड़े-बड़े कल-कारखाने बन्द 
कर देने होंगे। कई वस्तुएँ तो वड़े कारखानों द्वारा ही बन सकती हैं। लोहे के 
कारखाने इसी श्रेणी के हैं। कई प्रकार का ऐसा कच्चा माल है, जो अपने देश में 
बहुत ज्यादा होता है, दुसरे देशों में होता ही नहीं । एसे माल को कच्ची हालत में 
“भेजने के बजाय उसको पक्का वनाकर भेजने से देश की झाय बढ़ सकती है, और 
“उस माल को तैयार करने के लिए बड़े-बड़े नये कारखाने खोलना भी ज़रूरी FI 
'बाहर से जिस माल का 'आयात' (Import) होता है, उसे यहाँ पेदा करने के लिए 
भी कल-कारखाने खोलने की आवस्यकता Sl इस प्रकार के जितने बड़े-बड़े 
कारखाने खुलेंगे, वे भी बेकारी की समस्या को हल करेंगे, इन कारखानों को 
खोलने के लिए 'निजी-क्षेत्र” (Private sector) की पूंजी को प्रोत्साहन देना 


RE 
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होगा, इस प्रकार की पूँजी लगाने वालों को fata’ (Export) की पुरी सुविधा 
देनी होगी, उनका कर भी कम करना होगा ताकि ऐसी पूँजी व्यापार के क्षेत्र में 
झधिकाधिक आये, परन्तु जो काम गृहोद्योगों द्वारा हो.सकते हैं, उनके लिए ag- 
बड़े कारखाने खड़े करने से तो देश की बेकारी बढ़ती ही जायेगी, इसलिए इतने 
ग्रंश तक ही 'यन्त्रीकरण' करना होगा जितने अंश में वह गृहोद्योग में रुकावट 
न atl 
(ग) शिक्षितों की बेकारी तथा उसका इलाज 

पने देश में शिक्षा का उद्देश्य रोजगार देना था। १८३५ में लाड मेकाले 

ने इस झिक्षा-प्रणाली को जन्म ही इसलिए दिया था ताकि पढ़-लिख कर लोग 
सरकारी नौकरियों में भरती हो सकें। इस समय पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या 
नौकरियों की संख्या से कई गुणा अधिक हो गई है, परन्तु फिर भी पढ़ाई-लिखाई 

. को AGT का प्रश्‍न हल करने का साधन समझा जाता Zl इस दिशा में 
दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता È l माध्य्रमिक-शिक्षा के बाद हर वालक की 
मानसिक-परीक्षाःहोनी चाहिए | जो आगे चल सकने योग्य हों, वही आगे चलें, 
वाकी को किसी उद्योग-घंचे की शिक्षा दी जाय, तो पढ़ाई के बाद वेकार रहने की 
आवश्यकता नहीं होगी । -इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर केन्द्रीय सरकार 
के शिक्षा-मंत्रालय ने स्कूल की शिक्षा १२ के स्थान पर ११ साल कर देने की. योजना 
वनाई हैं ताकि ११ साल पढ़ लेने के बाद.एक मंजिल पूरी हो जाय, और लड़का 
किसी व्यवसाय में चला जाय। हर-एक लड़का alo To, एम० Qo ही हो, इसकी 
क्या ज़रूरत है? अगर पढ़ना-लिखना श्राजीविका के प्रश्‍न को हल करने के लिए 
है, तो इतना ही पढ़ना चाहिए जितना भ्रत्यन्त ज़रूरी हैं। कुछ साल पहले पढ़े- 
लिखों की बेकारी को दूर करने के लिए योजना-कमीशन ने प्रारम्भिक-शिक्षा के लिए 
८० हज़ार नए शिक्षकों को नियुक्त करने का निरचय किया था। परन्तु इस प्रकार 
कहाँ तक भर्ती की जा सकती है ? असली हल शिक्षा की दिशा को बदलना है । 
राधाकृष्णन कमीशन ने यह देखकर कि देश की अधिक संख्या खेती के क्षेत्र में आती 
है, यह सिफ़ारिश की थी कि सारी शिक्षा को, अन्य विषयों के साथ-साथ, कृषि के 
विचार से ओत-प्रोत कर fear जाय। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च-शिक्षा 
में कृषि को सर्वोत्तम स्थान मिलना चाहिए। कृषि के साथ दस्तकारी को भी ऊंचा 
स्थान देना होगा। विद्यार्थियों तथा माता-पिता का यह विचार कि पढ़-लिख कर 
लड़का नौकरी करेगा--य्ह दृष्टिकोण सर्वथा बदल देना होगा, तभी शिक्षितों 
की वेकारी की समस्या का हल हो सकेगा, अन्यथा नहीं | इस दिशा में उत्तर- 
प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह गाँवों के सभी प्राथमिक-शिक्षणालयों 
को कृषि-विद्यालयों का रूप दे देगी। इससे गाँवों की ८० प्रतिशत झाबादी जो 
प्राथमिक-स्कलों में शिक्षा ग्रहण कर रही हे, ्रात्म-निर्भर होना सीखेगी क्योंकि 
इस प्रकार की शिक्षा से कमाई का एक साधन उनके हाथ में भ्रा जायंगा। प्रत्येक 
शिक्षणालय के साथ एक १० एकड़ का फ़ार्म होगा जिसमें विद्यार्थी तथा शिक्षक 
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प्रतिदिन दो घंटे क्रषि करेंगे। कृषि के साथ उन्हें पशु-पालन, ग्रामीण ग्रर्थ-शास्त्र 
आदि विषयों की शिक्षा भी दी जायगी। इसी उद्देश्य से उत्तर-प्रदेश सरकार ने 
तीन हज़ार SAT कृषि-पंडितों की भर्ती की थी जो श्रव विद्याथियों की कृषि की 
शिक्षा दे रहे हैं। अनेक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उत्तर-प्रदेश की सरकार 
पोलीटेकनिक aaa का रूप दे रही' है जिससे प्राथमिक-शिक्षणालयों से आने 
वाले विद्यार्थी किसी हुनर की विशेष योग्यता प्राप्त कर सकें। श्राशा की जानी 
चाहिए कि इस प्रयत्न से शिझितों की वेकारी. की समस्या का कुछ हल होगा क्योंकि 
कृषि की ही विशेष तीरपर तथा अन्य उद्योगों की शिक्षा ग्रहण करने के अनन्तर 
विद्यार्थी इधर-उधर दूसरे घंघों में भागने के स्थान पर कृषि तथा गृहो्योगों में ही 
अपने ध्यान को केन्द्रित कर सकेंगे | i 
. 'विगठन' के परिणामों का वर्णन करते हुए हमने लिखा था.कि इसके दो 
रूप हैं----सामाजिक' (Social) तथा 'वैयक्तिक' (Personal) । इनमें 
से ‘farsa’ के सामाजिक परिणामों का वर्णन हमने इस अध्याय में किया, 
'विगठन' के वयक्तिक परिणामों का वर्णन हम अगले दो भ्रध्यायों में करेंगे। 
प्रश्न े 
१. श्राप 'सामाजिक-विगठन' से क्या समझते हैं ? इसके कारणों को विवेचना 
कीजिये । यह बतलाइथे कि एक व्यक्ति इसके लिये कहां तक उत्तरदायी 
है? (१९५३) 
२. 'सामाजिक-विगठन' की एक प्रक्रिया के रूप में विवेचना कीजिये । 'सामा- 
जिक-विगठन' का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? (राज०, १६५४) 
३. 'सामाजिक-विगठन' का at समझाइये । किन कारणों से समाज में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न होती हे? . . (राजस्थान, १६५६) 


'„ ४. श्राधुनिक झोद्योगिक परिस्थितियाँ किस प्रकार 'विगठन' उत्पन्न करती हैं ? 


। (१९५७) 

५. 'सामाजिक-विगठन' की धारणा की व्याख्या कोजिये। अपने उत्तर सें 

.. उदाहरण भारतीय समाज से दीजिये । (राजस्थान, १६५९) 
६. 'सामाजिक-संगठन' और 'सामाजिक-विगठन' की परिभाषा कीजिये और 

` दोनों प्रक्रियाशों को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (१६६०) 

७. Wa देश में वतमान में प्रचलित मुख्य तनावों तथा संघर्षों का निर्देश 


` ` दीजिये तथा उनके कारणों का वर्णन कोजिये । (१६६२) 


८. सामाजिक तथा वेयक्तिक विगठन सें भेद दशति हुए उनका अ्रपराध से 
क्या संबंध है--इसे स्पष्ट कीजिये । (१६६२) 

e सासाजिक-विगठन की व्याख्या कीजिये तथा इसके कारणों पर प्रकाश 
. डालियें। (१६६३) 
१०. सामाजिक-विगठत से राप क्या समझते हैं ? व्यदतायौकरण (उद्योगीकरण) 
तथा सामाजिक-विगठन में क्या सम्बन्ध हैँ? अपना उत्तर भारतोय 

` उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये । (१९६४) 
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भारत में युवापराध 


(CRIME IN INDIA) 
१. बालापराघ तथा युवापराध में भेद* 


'अपराध' के लिए यह आवश्यक हैँ कि जो अपराध करे. उसे इस बात का 
ज्ञान हो कि बह्‌ अपराध कर रहा CI छोटे बच्चे को भ्रपराघ का ज्ञान नहीं होता, 
अतः उसके काम को अपराध नहीं कहा जा सकता। वच्चा पेसा देख कर उठा 
रेता है, परन्तु यह चोरी नहीं है। चोरी तो इसे तब कहा जाता है जब उठाने 
वाला भी जानता हो कि वह दूसरे की चीज़ उठा रहा है, या ऐसा काम कर रहा 

हे जिसे समाज उचित नहीं समझता । इस दृष्टि से अपराध' उस आयु से शुरू 
होता है, जब से भळे-बुरे, ठीक-ग़लत का ज्ञान होने लगता है। बालक जब अच्छे- 
बुरे को जानता हुआ बुरा काम करता है, तब इसे 'बालापराध' (Delinquency) 
'कहते हैं, जब युवा अच्छे-बुरे को जानता हुआ बुरा काम करता है तब इसे qal- 
qaa (Crime) कहते हैं। ७ वषं से नीचे के बच्चे के विषय में तो कोई नहीं 


MSN SET SSO E 
इस अध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में गा चुके हैं :-- 

1. Discuss the causes of crime. What measures would you 

suggest for reforming criminals? Give Indian examples. (1952) 
2. Explain how in a particular economic situation certain 
individuals take to crimes while others do not. Illustrate your 
answer with Indian examples. (1953) 
3. State briefly the various theories of punishment and indi- 

cate the one which appears to you the most reasonable. (1954,1959) 
4. Discuss the present transitional features in Indian 

urban social environment as causes of crime and Vice. (1954) 
5. Discuss the causes of crime. Suggest ways and 

means for the prevention of crime. (Rajasthan, 1954) 
6. Clearly bring out the inter-relationship between crime, 

poverty and war. (Rajasthan, 1956, 1959) 
7. *Discuss the nature and causes of crime and delinquency 

in India. What improvements you can suggest in the existing 


measures for their treatment? (Rajasthan, 1958) 
8. Analyse the causes of increasing incidence of crime in 
India. (1963) 
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कहता कि उसने अपराध किया है; ७ से १८ वषं के वालक के विषय में समझा 
जाता है कि उसका ATA दोष इतना नहीं हे, वंशानुगत-कारणों या बुरी परिस्थिति 
के कारण यह विगड़ रहा है, उसका सुधार हो सकता है--इस आयु के अपराधों को 
'वालापराध' या “किशोरापराध' (Juvenile delinquency) कहते हैं; 
१८ वषं से ज़्यादा ग्रायु के व्यक्ति के विषय में समझा जाता हैं कि चंशानुगत-कारण 
या परिस्थिति जिस-किसी से भी वह बिगड़ा हो, अब वह अपनी ज़िम्मेदारी को 
समझने लगा है और समझते हुए भी नहीं सुधरता इसलिए उसका दोष ज्यादा 
है--इस आयु के अपराधों को अपराध या युवापराध' (Crime) कहते हैं। 
बालक या किशोर जो अपराध करते हैं; युवा भी वही अपराघ करते हैं, ज़रा 
कच्चे-पक्के का भेद है, वैसे आधार-भूत दृष्टि से देखा जाय, तो बालकों तथा 
qaii के अपराधों के रूप में विशेष भेद नहीं ZI 
२. 'अपराध' की परिभाषा 

‘coca’ की परिभाषा भिन्न-भिन्न Saat ने भिन्न-भिन्न की है जिनमें 
से मुख्य-मुख्य परिभाषाएँ निम्न हैं : 

[क] लैन्डिस और लेन्डिस की परिभाषा-- अपराध उस काम को कहते 
हैं जिसे राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिकारक घोषित कर दिया हैं और 
जिसे करने पर राज्य दण्ड दे सकता हैं।” 

[स] इलियट ्रौर मैरिल की परिभाषा--भपराध उस समाज-विरोघी 
व्यवहार को कहते हैं जिसे समूह ने त्याज्य तथा दण्डनीय घोषित कर दिया g” 

[ग] गिलिन और गिलिन को परिभावा-- कानूनी दृष्टिकोण से देश के 
कानून के विरुद्ध व्यवहार को अपराध कहते हुँ।” 

३. कानून द्वारा निषिद्ध कार्यं ही अपराध हे 

उक्त परिभाषाग्रों से स्पष्ट हैं कि किसी काम को 'अपराघ' कहने के.लिए . 
दो बातों का होना आवश्यक है: 

(i) वह कार्यं समाज-विरोधी हो, 

(ii) राज्य ने उस समाज-विरोधी कार्यं को दण्डनीय घोषित किया हो। 

यह ठीक हैं कि.समाज-विरोधी कायं अपराध” कहलाता है, परन्तु उस 
कार्य के अपराध' घोषित किये जाने के लिए यह आवश्यक हैं कि राज्य ने उस 


a anneal eats . 
[क] “Crime is an act which the state has declared harmful 

-welfare and which the state has power to punish.” 
to groupe ~ —Landis and Landis. 
[ख] “Crime may be defined as an anti-social behaviour 

>, rejects and to which it attaches penalties. 
which the group T°) — Elliot and Merril. 
In] “ legal point of view crime is an offence against 
the OR eee and | —Gillin and Gillin. 
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समाज-विरोधी कार्य को दण्डनीय घोषित किया हो। भग र समाज-विरोधी कार्य 
को राज्य ने दण्डनीय घोषित नहीं किया तो वह श्रपराध नहीं माना जाता। 
उदाहरणार्थ, १६३७ से पहले जव तक कांग्रेस ने देश की बागडोर ATA हाथों में 
नहीं संभाली थी मद्यपान अपराध नहीं था यद्यपि वह समाज-विरोधी काय AT | 
कांग्रेस ने मद्यपान-विरोधी कानून बनाये। तव से बह्‌ अपराध हो गया । तब भी 
जहाँ-जहाँ मद्यपान-विरोधी कानून लागू हुआ, वहाँ -वहाँ यह अपराध हैं, जहाँ-जहाँ 
यह कानून लागू नहीं हुआ, बहाँ-वहाँ यह ATTA नहीं हूँ | इसी प्रकार १६२६ से 
पहले तक जब तक हरविलास शारदा वाला वाल-विवाह fadas कानून नहीं लगा 
था वाल-विवाह अपराध नहीं था, उस कानून के बनने के वाद यह्‌ अपराध वन गथा | 
इस सब का क्या अर्थ है? इस सब का यही अर्थ है कि अपराध तभी 
झपराध कहलाता है जब राज्य उसे समाज-विरोधी समझ कर कानून द्वारा निषिद्ध 
घोषित कर देता है। जब तक वह बात कानून द्वारा निषद्ध घोषित नहीं की जाती 
तव तक बह अपराघ नहीं समझी जाती | कानून कब किसी बात को निषिद्ध घोषित 
करता है? कानून किसी बात को तब निषिद्ध करता है जब कानून बनाने वालों 
के सम्मुख यह वात स्पष्ट हो जाती हैं कि वह समाज-विरोधी Z| कभी-कभी 
कानून बनाने वाले जिस बात को आज समाज-विरोबी समझते हैं, उसे पहले 
कभी समाज-विरोघी नहीं समझते थे। उदाहरणार्थ, HTT से १०-१५ वर्ष पूर्व 
mera समाज-विरोषी वात नहीं समझी जाती. थी,. स्वाभाविक समझी 
जाती थी; सती-प्रथा, बाल-विवाह आदि समाज-विरोघी कृत्य नहीं समझे जाते 
थे, स्वाभाविक समझे जाते थे। क्याःकारण है कि.ग्राजःजिस.वात को समाज 
स्वाभाविक तथा समाज के ग्रनुकल समझता है उसी को कालान्तर में ्रस्वाभाविक 
तथा समाजःविरोबी समझ कर उसके विरुद्ध कानून बना देता हैँ? इसका 
कारण यह हैँ कि हर-एक बात, हर-एक संस्था समाज की किसी आवश्यकता को 
पुरा करने के लिए प्रारंभ होती है। जबतक वह उस आवश्यकता को पुरा करती 
रहती हैं तव तक वह स्त्राभाविक समझी जाती Sl जब ग्रावश्यकता समाप्त 
हो जाती है, तव भी अगर वह संस्था या रीति-रिवाज़ बनी रहती हैं तव वह 
समाज के लिए ग्रनावश्यक हो जाती है, समाज-विरोधी हो जाती है, और तव 
कानून से उसे हटाने की ज़रूरत पड़ जाती Fl AH ्रतिरिक्त समाज के Ae 
भी समय-समय पर बदलते रहते हैं । सामाजिक-आदशों तथा सामाजिक-मूल्यों 
के बदल जाने से पहली बातों को हटाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। 
रूस में किसी समय पूँजीवाद का बोलवाला था, समाजवादी दण्डनीय समझे 
जाते थे, AT वहाँ समाजवाद का वोलवाला है, पूंजीवादी दण्डनीय समझे जाते 
gi यह सव इसी लिए हैं क्योंकि वहाँ पहले के सामाजिक-मूल्य वदल गये, उनकी 
जगह नये सामाजिक-मूल्य ग्रा गये। इस. प्रकार समाज-विरोघी रीति-रिवाज़ों 
तथा नवीन सामाजिक-मूल्यों--इन दो कारणों से कानून किसी कार्य को निषिद्ध 
घोषित कर उसे अपराध' की कोटि में गिनने लगता हैं | 
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इस दृष्टि से समाज-विरोबी कार्य ‘area’ (Crime) है। इसका 
आधार कानूनी-दृष्टिकोण है। धर्म-शास्त्र विरोधी कार्य को “पाप' कहते हैं; 
नीति-शास्त्र विरोधी कार्य को दुराचार' या अनेतिकता' कहते हैं; समाज- 
विरोधी-कार्य को 'अपराध' कहते हैं। पाप का दंड लोग ईश्वर के श्राघीन समझते 
हैं; दुराचार तथा अ्रनेतिकता का दण्ड मनुष्य की भ्रन्तरात्मा देती रहती है 
मनुष्य को इसमें श्रात्म-ग्लानि होती रहती है; अपराध का दण्ड राज्य देता EI 
अपराध' पर दाशेनिक-दुष्टि से विचार दो पहलुओं को सामने रखकर 
किया जा सकता है--(१) पहला पहलू तो यह हैं कि अपराव' किसे कहते हैं, 
(२) दूसरा पहलू यह है कि ‘ara’ कां मनोवंज्ञानिक-आधार क्या हैं? हम 
इन दोनों पहलुओं पर यहाँ सँक्षिप्त विचार करेंगे : 


४. अपराध किसे कहते हं ? 


तो फिर 'ग्परांघ' किसे कहते हैं ? समाज में व्यक्ति भिन्न-भिन्न परिस्थिति 
में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। भूखा होने पर एक व्यक्ति रोटी 
माँगता है, दुसरा जब कोई देख न रहा हो, तो दूसरे के घर से रोटी उड़ा लाता 
है, तीसरा मेहनत-मज़दुरी करके रोटी कमा लाता St व्यक्ति के सामने तीन 
“विकल्प' थे--एक रोटी माँग लेना, दुसरा मौका मिलते ही रोटी उड़ा लेना, 
तीसरा मेहनंत-मज़दूरी करना । इन तीनों विकल्पों में से रोटी उड़ा लेने के विकल्प 
को हम अपराध कहते हैं, रोटी माँग लेने या मजदूरी करके रोटी पेदा करने को 
अपराध नहीं कहते। परन्तु क्यों ? यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में कुछ 
एसे आचार, FS ऐसे व्यवहार होते हैं, जो समाज. में सर्वे-मान्य कहे जाते 
हैं-इन्हें सब जगहे चेलने के कारण “सार्वंत्रिक' कहते हैं। उदाहरणार्थ, दुसरे 
की वस्तु को बिना पूछे न लेना, ईमानदारी, सच बोलना आदि 'सावंत्रिक “आचार 
बन चुके हैं। एकपत्नी-विवाहं wa धीरे-धीरे 'सार्वेत्रिक -आचार बनता जा रहा 
है। जितनी भी प्रथाएँ तथा रूढ़ियाँ हैं, वें जिस-जिस समाज में प्रचलित हैं, उस- 
उस समाज के लिए वें संब 'सावेत्रिक-आचार हैं। उसं-उस समांज के लोग 
उन-उन Aa को सर्वे-मान्य समझते हैं, उनके प्रतिकूल नहीं जाते। जिस 
आचार पर समाज ने मुहर लगा दी, उसे अपनी सामाजिक-रचना का गंग बना 
लिया, वह सावंत्रिक-आचार बन गया । चोरी-डाका, लूंट-खसोट को समाज 
ने स्वीकार नहीं किया, इसे सार्वत्रिक बनने नहीं दिया, Teg कई लोगं ऐसा 
होने पर भी झूठ, चोरी, डाका, काला-बाजार--इन .सब को अपनाते हैं, रुपये 
के लिए व्यापार न करके जेब काटते हैं, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए सच न॑ 
बोलकर झूठ बोलते हैं, यौन-संबंध के लिए विवाह न करके व्यभिचार करते हैं, 
शिकायत को दूर करने के लिए भ्रदालत में न जा कर लटूठ चलाते हैं। समाज में 
सब जगह माना हुआ आचार तो सच बोलना, चोरी ने करना, दूसरे की बहु-बेटी 
के साथ छेड़खानी न करना, सुलहंसफाई से काम लेता है--यही-कुछ तो 
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हे। इस प्रकार के सावेत्रिक-प्राचार के विरुद्ध चलने को ही अपराध कहा 

शोरों ह 3 D 6. r 
जाता है। वालकों तथा किशोरों का “सार्वत्रिक -आचार को तोड़ना दोष 
कहलाता है, युवाओं का ऐसा करना अपराध' कहलाता है। 


५. अपराध का सनोवेज्ञानिक-आधार क्या हें! 


हमने देखा कि अपराध' क्या है। परन्तु अपराध का मनोवेज्ञानिक-्राधार 

क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की आधार-भूत कुछ मानसिक-रचना होती है। प्रत्येक 
व्यक्ति दुसरे की आँखों में उठना चाहता है, घनी होना चाहता हैं, स्त्री-पुत्र- 
कलत्र चाहता है। इन्हें भारतीय-झास्त्रों में 'एषणाएं' (Urges) कहा गया 
है। दुसरे की ग्राँखों में उठने की भ्रभिलाषा “लोकंषणा' (Power-urge), घनी 
होने की भ्रभिलाषा वित्तेषणा' (Money-urge) तथा स्त्री-पत्र-कलत्र की 
अमिलाषा ‘gag (Sex-urge) कहलाती है, रौर सब में भिन्न-भिन्न पाई 
जाती है। हर-एक व्यक्ति समाज में भ्रपनी ऐसी “स्थिति' चाहता है जिसमें वह 
इन तीनों एषणाझों को पुरा कर सके। सब के सामने यही प्रश्‍न हैं कि किस 
‘ffir (Status) में रह कर वह इन एषणाओं की तृप्ति का कार्य' (Role) 
पुरा कर सकता है? यदि समाज की रचना ऐसी है जिसमें व्यक्ति की “स्थिति’ 
(Status) तथा ‘era’ (Role) ama में इस प्रंकार बंधे हुए हैं, कि उनके 
द्वारा वह अपनी तीनों एषणाएं पुरी कर सकता है, तव तो व्यक्ति 'अपराध' नहीं 
करता, परन्तु ऐसा होता कहाँ है? समाज की रचना इस ढंग की है कि उसमें 
सैकड़ों, हजारों व्यक्ति जिस ‘faf (Status) X हैं, उसमें अपनी एषणाग्रों 
की तृप्ति के 'कार्य' (Role) को पुरा नहीं कर सकते। ATC समाज का संगठन 
इस प्रकार का है, ATC उसकी रूढ़ियाँ, TANG, नियम, कायदे-कानून इस प्रकार के 
हैं कि सब की एषणाएं पुरी हो सकं, तब तो इन नियमों को कोई नहीं तोड़ता; 
गगर ऐसा नहीं है, तब रूढ़ियाँ, प्रथाएं, नियम, कायदे-कानून एक-के-वाद- 
एक टूटने लगते हैं AIK भ्रपराघ शुरू हो जाते हैं। लोग ATI करते क्यों 
हैं वे भ्रपराघ इसलिए करते हैं क्योंकि समाज की रचना ऐसी नहीं है कि जिस 
स्थिति’ (81878) में वे हैं, उस स्थिति में रहते हुए भ्रपनी ‘wrest’ (Urges) 
को पुरा कर सकें। एक आदमी निर्धन है, घनी होना चाहता हैँ। समाज की 
रचना ऐसी है कि बिना मेहनत-मज़्दुरी किये, या बिना व्यापार-घंधा किये कोई 
घनी नहीं हो सकता। इधर उसकी “स्थिति' (Status) ऐसी है कि आलसी 
होने के कारण न वह मजदूरी करना चाहता है, और पूंजी न होने के कारण न 
वह व्यापार कर सकता है। परिणाम यह होता है कि वह रूढ़ि, प्रथा, कायदे- 
कानून तोड़ कर चोरी करने लगता हैं। एक लड़के-लड़की का प्रेम हो गया। 
लड़का ऊँचे खानदान का है, लड़की नीचे खानदान की है। माता-पिता विवाह 
की स्वीकृति नहीं देते । लड़के-लड़की की अपनी-अपनी स्थिति” (Status) 
ऐसी है कि वर्तमान सामाजिक-रचना में उनका विवाह नहीं हो सकता | परिणाम 
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यह होता है कि लड़का लड़की को भगा ले जाता है। कहने का मतलव यह है कि 
'्पराध' तब होता है जब समाज की रचना इस प्रकार की हो कि व्यक्ति जिस 


‘Rafa (Status) में है, उसमें रहता हुआ, वह ्रपनी 'एषणाओं है, उसमें रहता हश्रा, व म X (Urges) 


की पूति न कर सके एसी अवस्था में समाज-विरोधी उपायों द्वारा व्यक्ति अपनी 


इच्छाओं की पूर्ति करता है, 'अपराध' करता है। जो लोग अपनी इच्छाशों की 
पूर्ति के लिए उन उपायों का सहारा छेते हैं जिनको समाज ने स्वीकार नहीं किया 
हुआ, उनका रास्ता अपराध' का रास्ता कहलाता है। यह 'अपराघ' का मनो- 
वेज्ञानिक-आधार है। 
६. अपराध के सात 'वाद' 

परन्तु प्रइन यह है कि क्योंकि कुछ व्यक्तियों की ऐसी मानसिक-रचना 
हो जाती है कि जहाँ दुसरे लोग अपनी एषणाश्रों को 'अपराघ' किये बगर पुरा 
कर लेते हैं, वहाँ ये, समाज की रचना को ऐसा पाते हैं कि 'श्रपराघ' किये बीर 
इनकी एषणाश्रों की पूर्ति ही नहीं हो पाती ? दूसरे शब्दों में, किन कारणों सेः 
मनुष्य की मानसिक-रचना ऐसी हो जाती हे कि वह 'ग्रपराघ' करने लगता a? 
इस संबंध में सात वाद हैं जिन्हें निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता हैं :-- 

(क) घर्मे-हीनता वाद (Theological school), 

(ख) सुख-प्राप्ति वाद (Hedonistic or Classical school), 

(ग) भौगोलिक-पर्यावरण वाद (Geographical or Ecological 

school), 
(घ) प्रक्ृति-भेद वाद (Typological school), 
(a) समाजवादी अथवा mia वाद (Socialist school or 
Economic Determinism), 
(च) समाज-शास्त्रीय वाद (Sociological school), 
(छ) बहु-कारंणता वाद (Multiple-cause school) | 


(क) घर्महौनता वाद (Theological school) युरोप में मध्य-युग 
में यह समझा जाता था कि शैतान के बस में भ्रा कर लोग अपराध करते हैं। 
गपराध कया, रोग भी शैतान के शरीर में घुस आने से'होता' है---यह समझा 
जाता था। अपने देश में देवी-देवता का शरीर में था जाना, और फिर व्यक्ति 
से तरह-तरह कें काम कराना--इस बात को आज तक कई लोग मानते हैं। इतना 
तो प्रायः सभी मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता से इन्कार करना अपराध का सव सें 
बड़ा कारण हैं। दैवी-प्रकोप या धर्महीनता को भ्रपराध का कारण मानने वाले 
झपराध का दण्ड भी ईश्वर के आधीन छोड़ते हैं और समझते हैं कि वही कर्मों 
के चक्र को चला कर भ्रपराघों का दण्ड देता रहता Zl 

इतिहास यह वतलाता है कि घर्म-हीनता का तथा अपराध का कोई 
संवंध नहीं है। अगर धर्म-हीनता कें कारण अपराध होते हैं, तो यह स्पष्ट है कि 
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जितनी घर्म-हीनता बढ़ेगी उतने अपराध बढ़ेंगे, जितनी घामिक-भावना बढ़ेगी, 
उतने अपराध कम होंगे, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा देखने में नहीं आता। 
मध्य-युग में यूरोप में ईसाइयत का बहुत अधिक प्रचार था, परन्तु इसके साथ at 
अपराधों की संख्या भी बहुत अधिक थी; वाद की सदी में अवामिकता बढ़ गई, 
परन्तु साथ ही अपराध भी घट TT | फैरी ने लिखा है कि उसने ७०० हत्यारों 
की जाँच की जिनमें से सिर्फ़ एंक नास्तिक था; हासिले पादरी लिखता है कि 
उसने २८,३५१ अपराधियों की जाँच की जिनमें से सिर्फ ५७ नास्तिक थे; , 
जोली लिखता है कि पैरिस में ३० साल में फाँसी पर चढ़ाए जाने वाले कंदियों में 
से सिफ एक नारितक था। असलःवात यह है कि घामिकता नेतिकता में कारण तो 
हो सकती है, परन्तु नंतिकता घामिकता के विना भी रह सकती हैं। नेतिक व्यक्ति 
इंदवर को न भी मानता हो, अपराध इसलिए नहीं करता क्योंकि वह उसे समाज- 
विरोधी कार्य समझता है; घामिक-व्यंक्ति अपराध इसलिए कर बेठता है क्योंकि 
'पाप करते समय ईश्वर तो उसे दीखता नहीं, परन्तु AS वह सोच लेता कि पाप कर 
चुकने के वाद वह ईश्वर से माफ़ी माँग सकता .हैं । 

(ख) सुख-प्राप्ति वाद (Hedonistic school) मनुष्य जो-कुछ 

करता है सुख प्राप्त करने और दुःख से हटने के लिए करता Jl इस वाद को 
पाञ्चात्य-दशंन में 'सुख-प्राप्ति-वाद' (Hedonism) कहा जाता € 1 सुख- 
दुःख के इस मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त को १७७५ में qaa (Bentham) 
ने अपराध-शास्त्र पर घटाने का प्रयत्न किया। उसका कहना था कि अपराध 
करने से कितना सुख होगा AIT भ्रपराघ के दण्ड-स्त्ररूप कितना दुःख होगा--इन 
दोनों वातों को तौलने के वाद जब उसे सुख का पलड़ा भारी दिखाई देता है. 
तव मनुष्य अपराध' करता Zl इस वांद के अनुसार यह स्वाभाविक हूँ कि दण्ड 
War दिया जाय, जो भ्रपराव करने के कारण प्राप्त होने वाले सुख से कहीं भ्रविक 
हो। ग्रगर दण्ड अपराध के प्रत्याशित सुख से अधिक नहीं होगा, तो व्यक्ति ATMA 
करता रहेगा। | 

परन्तु क्या हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही अपराध करता है ? 

क्या ऐसे अपराध नहीं हैं जिन्हें करने की कई लोगों को आदत-सी पड़ जाती है ? 
एसी हालत में यह ‘ate’ कहाँ तक सही कहा जा सकता है ? 

(ग) भौतिक-पयावरण वाद (Ecological $०००1) --ग्रनुसंघान से 
मालूम हुआ है कि अपराध पर भौगोलिक अवस्थाओं, सर्दी-गर्मी, ऋतु तथा मौसम 
का वड़ा प्रभाव पड़ता Jl १८३० में कुछ अपराव-शास्त्रियों ने यह विचार प्रकट 
किया कि मार-पीट कें अ्रपराघ पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा, ऊबड़-खावड 
इलाकों में उससे कम, और सम-स्थलों में सब से कम होते हैं । बलात्कार पहाड़ी 
इलाकों में श्रौर सम-स्थलों में ज़्यादा होता हैं। गमं मुल्कों में मार-पीट, और सदं 
ent में चोरी-डकती की ज्यादा घटनाएं होती हैं । शीत ऋतु में सम्पत्ति तथा 

औष्म ऋतु में व्यक्ति-संवंघी श्रपराथ ज्यांदा देखे गए हैं। जनवरी, फरवरी, 
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मार्च, अप्रेल में बच्चों की हत्या, जुलाई में आक्रमण तथा मनुष्य-हत्या, जनवरी 
तथा अक्तूबर में माता-पिता की हत्या, मई, जुलाई तथा अगस्त में बलात्कार, 
दिसम्बर में बलात्कारों का भ्रत्यन्त कम हो जाना पाया जाता है। सर्द देशों तथा 
सर्दी की मौसम में भार-पीट इसलिएं कम हो जाती ह॑ क्योंकि लोग सर्दी की वजह 
से ज़्यादातर घरों में वन्द रहते हैं; गर्म मुल्कों तथा गर्मी की मौसम में मार-काट 
इसलिए ag जाती है क्योंकि लोगों को एक-दूसरे के संपर्क में आने का अविक . 
अवसर मिलता है। सर्दी में चोरी आदि इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि सर्दी के कारण 
aatia के साधन कम हो जाते हैं। डेक्सटर (Dexter) ने देखा कि सर्दी के 
होने के साथ-साथ लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगते हैं, ऋतु की भयानक्रता के साथ-साथ 
अपराध घट जाते हैं । 


ये सब परिणाम अभी और देखने होंगे, परन्तु इन सब अपराधों का कारण 
यही प्रतीत होता है'कि ऋतु का सीधा अपराध करने पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, 
मनुष्य की मनोवृत्ति पर अ्रवश्य प्रभाव पड़ता हैं, और उस प्रभाव के कारण 
- हले से भ्रपराघी मनोवृत्ति का व्यक्ति अपराध कर सकता है, परन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि इन ऋतुओं के कारण मनुप्य ATT करता है। 


(घ) प्रक्ृति-भेद वाद (Typological school) १८७५ में इटली 
के लोस्न्रोसो (Lombroso) à भ्रनेक भ्रपराधिथों के सिर, कान, नाक ग्रादि की 
परीक्षा करके इस बात पर ज़ोर दिया कि अपराधी तो जन्म से अपराधी की बना- 
वट, अपराधी का ढाँचा लेकर Tar होते हैं, उनका टाइप ही अलग होता है, . 
उनकी प्रकृति ही श्रपराघ करने की होती Fl लोम्ब्रोसो का कहना था कि चोरों 
के कपाल की लम्वाई-चौड़ाई सामान्य-व्यकितियों से कम होती ह, माथा छोटा 
होता है। भारत में भी ज्योतिषी लोग हाथ की रेखाएं देख कर चोर, ठग, व्यभि- 
चारी को पहचानने का दावा करते हैं। कई जेल-खानों के कदियों की शारीरिक- 
परीक्षा से यह ज्ञात हुआ हैं कि अपनी आयु के अन्य व्यक्तियों को अपेक्षा अपरा- 
fagi के शारीरिक-गठन में कुछ न्यूनाविकता होती Sl यौन-अपराधों के स्त्री- 
पुरुषों की परीक्षा से ज्ञात हुआ हैं कि उनकी शारीरिक-वृद्धि असाधारण तौर से 
बढ़ी हुई होती ह॑, इसलिए वे दुराचार-बलात्कार आदि कर बेठते हैं। शरीर 
की ग्रन्थियों के संबंध में जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हैं उसके ग्राघार पर भी कहा 

.जा सकता है कि अनेक भ्रपराघ 'ग्रन्थि-रस' (Glandular secretion) के aa- 
अधिक होने के कारण होते हैँ। थाँयरायड-ग्रन्थि के घट जाने से व्यक्ति मोटा, सुस्त 
हो जाता है, काम नहीं करता; एड्रिनल-ग्रन्थि के बढ़ जाने से मनुष्य लड़ाक्‌ हो 
जाता हैं, स्त्री पुरुष-जैसी हो जाती है; जनन-प्रन्थियों के बढ़ जाने से व्यक्ति विषयी 
हो जाता हैं। सुस्त आदमी चोरी कर सकता है, लड़ाक आदमी कत्ल कर सकता 
है, विषयी व्यक्ति बलात्कार कर सकता हैं। भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग भिन्नः 


'भिन्न भ्रपराध कर सकते हैं। 
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लोम्ब्रोसो के ‘are’ का तो बर्ट तथा पीयर्सन ने खंडन कर दिया, परन्तु 
प्रक्ृति-भेद-वाद' के अंतर्गेत अन्य विचारकों ने अपने कुछ विचार रखे। इनमें. 
एक विचार यह था कि मानसिक-विकास का अपराधों पर प्रभाव पड़ता zl 
झगर किसी व्यक्ति का मानसिक-विकास नहीं हुआ, तो वह तरह-तरह के 
ग्रपराघ कर बैठता Fl मानसिक-विकास के अलावा एक विचार मचोविश्छेफ्म-- 
«वादियों_ (Psycho-analyst) का था जिसके अनुसार मानसिक-क्षोभ के 
कारण अनेक अ्रपराध होते हैं। इसका विवेचन हम 'वालापराघ' (J uvenile: 
Delinquency) के प्रकरण में अगले श्रष्याय में करेंगे । 


(ङ) समाजवादी अथवा आर्थिक वाद (Economic school) -- 
इस विचार-धारा का अभिप्राय यह्‌ हैं कि समाज की हर वात का आधार maT 
होता है। परिणामस्वरूप, अपराध का आधार भी आर्थिक हैं। श्राथिक कारणों 
तथा अपराधों का पारस्परिक संबंध है। गरीबी और बेकारी में प्रायः अनेक व्यक्ति 
चोरी करते हैं। स्त्रियाँ वेश्या-वृत्ति करती हैं। इस वाद के अनुसार गरीवी, 
बेकारी तथा घन की ग्रधिकता--ये ही अपराध के एकमात्र कारण हैं। इस वाद 
के मानने वाले अपराघ के अन्य कारणों को नहीं मानते। इनका कहना हे, 
कि कल्पना करो एक व्यक्ति बेकार है, सुबह से शाम तक काम की तलाश में 
मारा-मारा फिरता है, जहाँ जाता हैं वहीं दरवाजा बन्द देखता है। वह भूखा, 
प्यासा, थकावट से चूर रात को घर लौटता Fl घर में घुसते ही वह क्या देखता 
है कि उसके बीवी-बच्चे भी उसकी तरह ही भूख से बिल-बिला रहे हैं। घर में 
. एक दाना नहीं है, उनके तन-बदन पर सर्दी से बचने के लिए वस्त्र भी नहीं ër 
ऐसा व्यक्तिः क्या करेगा ? क्या वह समाज के मूल्यों, उसकी प्रथाओं,, रीति- 
रिवाज़ों, कायदे-कानूनों को देखता रहेगा, या जैसे भी हो सकेगा, चोरी से, 
डाके से, छीना-झपटी से कुछ-न-कुछ लाकर बाल-बच्चों का पेट WoT? वह 
अपराध” करने के लिए निकल पड़ेगा, एक वार अपराध' करने के बाद दूसरी 
बार पक्का भ्रपराधी बन जायगा । अपने दुःखों को भुलाने के लिए वह शराब भी 
पीयेगा, नक्षा भी करेगा। अगर वह बूढ़ा है, जीवन के भ्राथिक-संघर्ष को बर्दाइत' 
नहीं कर सकता तो वह आत्मघात भी कर छेगा। उसके लड़के जेब काटने को निकलः 
पड़ेंगे, लड़कियाँ वेश्यालयों में जा बेठेंगी | 

गरीबी तथा अपराध के पारस्परिक संबंध पर अनेक समाजशास्त्रियों ने अनु- 
संघान किये हैं। इटली के श्री फोर्नासरी feat इटली में अपनी गवेषणाझं के 
झाधार पर इस परिणाम पर पहुँचे कि वहाँ ८५ से ९० प्रतिशत भ्पराघ निर्धन- 
बगे के लोग करते हैं। हालैंड के भ्रपराघशास्त्री बाँगर का कहना है कि निर्धनता 
से मानसिक-संघ्ष, शरावखोरी बढ़ती है जिससे अपराध होते हैं। साइरिल ae 
का कहना है कि उसके भ्रध्ययन में १६ प्रतिशत भ्रपराधी अत्यन्त निर्धन परिवार के 
थे, ३७ प्रतिशत ग्रपराधी प्रत्यन्त तो नहीं, परन्तु निर्घत परिवार के ही थे । 
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-शा तथा इलियट का कहना है कि उनके अध्ययन के भ्रनुसार निर्धन परिवारों के 
व्यक्ति ही श्रपराघ करते पाये गये ।* 
यह सब-कुछ स्वाभाविक Fl श्राज के युग में पेसा ही सब-कुछ हो गया ZI 
'पैसा न हो तो जीवन की यह्‌ गाड़ी चलती नहीं | इसके अलावा आज इच्छाएं 
-भी सब की वढ़-चढ़ गई हैं। ग्रीव भी सिनेमा देखना चाहता है, पेसा नहीं होता 
at चोरी कर लेता Fl इससे स्पष्ट है कि गरीबी तथा अपराध का अनुसंधान 
करने पर ही संबंध पाया जाता हो--यह बात नहीं, यह संबंध स्वाभाविक भी है। 
परन्तु इस प्रकरण में यह समझ लेना आवश्यक हैं कि अनेक समाज- 
शास्त्री आथिकवाद को ATT वाद' मानते हैं। उनका कहना हैं कि भूखा होने 
यर कुछ लोग चोरी ज़रूर कर बैठते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक 
है जो भूखे रह जाते हैं परन्तु चोरी नहीं करते। इसी प्रकार यह्‌ ठीक है कि कुछ 
औरतें गरीवी के कारण वेश्या बन जाती हैं परन्तु समाज में अधिकांश संख्या उन 
स्त्रियों की है जो ग्ररीब रह जाती हैं परन्तु अपने सतीत्व पर आँच नहीं आने देतीं । 
इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि एक विशेष रथिक अवस्था में कुछ व्यक्ति अपराध 
करते हैं जब कि दूसरे नहीं करते । इतना ही नहीं, य ह भी देखा जाता हैं कि जिनके 
'पास धन है वें चोरी करते हैं, जिन स्त्रियों के पास किसी बात की कमी नहीं वें 
व्यभिचार करती हैं। इसका क्या कारण है PT । 
(i) बेयक्तिक-कारण (मानसिक रचना)--अपराध का बड़ा भारी 
कारण मनोवैज्ञानिक है। कई व्यक्तियों की मानसिक रचना ही ऐसी होती है कि 
बे अपराध करते ही करते हैं। काम-वासना तीन्र होने पर व्यक्ति व्यभिचार में 
अवृत्त होगा, अमीर हो, ग़रीब हो--इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। 
क्रोधी व्यक्ति बिना बात के भी लड़ पड़ेगा, एक पैसे के लिए दुसरे का सिर फोड़ 
देगा, शान्त व्यक्ति सैंकड़ों लुट जाने पर भी हाथ नहीं उठायेगा | 
(ii) सामाजिक-कारण (रोति-रिवाज्ञ)---कभी-कभी किसी-किसी 
समाज में कुछ ऐसे चलन होते हैं जिन्हें हम अपराध कहते हैं परन्तु उस समाज के 
लोग उसे भ्रपराध नहीं कहते | उदाहरणार्थ, नागा लोगों में किसी का सिर काट 
लाना साहस का, शावासी का काम समझा जाता है, हमारे समाज में इस पर मूत्यु- 
दंड दिया जाता है। यही कारण है कि भारत में अनेक अपराधी जातियाँ हैं जिनका 
वेका ही अपराध करना हैं, वे अमीरी-गरीबी कें कारण अपराध नहीं करते, पेशे 


के कारण अपराध करते E | 


+ Clearly bring out the inter-relationship between crime and 
poverty. (Rajasthan, 1956, 1959) 
+ Explain how in a particular economic situation certain 
individuals take to crime while others do not. Illustrate your 
answer with Indian examples. (1953) 
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(च) समाज-शास्त्रीय वाद (Sociological school )--इस वाद 
का प्रारंभ १६१५ से कहा जा सकता हैं। यह वाद प्रायः शिक्षा-शास्त्रियों के दुष्टि- 
कोण पर आधारित £1 डयूई, मोड, कूले प्रादि का कथन है कि जसे मनुष्य 
आर बातों को समाज से सोखता है, वैसे अपराध को भी समाज से सीखता al 
एक व्यक्ति जिसका ईश्वर में विश्वास है, जो झारीरिक-दृष्टि से विल्कुल TT 
है, जो पैसे से भी तंग नहीं हैँ, बुरी संगति में पड़कर बुरा हो जाता है; अपराध 
करना सीख जाता है, दुसरा ईकवर और धर्म में विश्वास न करता हुआ, शरार से 
भी अपंग होता हुआ, fada होता हुआ मौका मिलने पर भी अपराध नहीं 
करता। इसका कारण क्या हैं? इसका कारण यही है कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है, वह समाज से बनता है, Wes सामाजिक-परिस्थिति में वह अच्छा 
बन जाता है, वुरी.सामाजिक-परिस्थिति में बुरा बन जाता है। जिस मनुष्य के 
सामने प्रलोभन लगातार बना रहेगा, वह स्वभाव से अच्छा होता हुआ भी विगड़ 
सकता है, जिसके सामने प्रलोभन नहीं आयेग। वह विगड़ा हुआ भी अपराध नहीं 
करेगा। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमारी पुस्तक 'समाज-शास्त्र 
के मूल-तत्व' के--पर्यावरण का क्या ग्र्थ हैँ--इस अध्याय का ALATA करना 
लाभप्रद है। 

(छ) बहु-कारणतावाद (Multiple-cause $०००1) ऊपर हमने 
जो-क्रुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि 'अपराध' का एक कारण नहीं, अनेक कारण 
हैं, प्राय: वे सभी हैं जिनका wat तक उल्लेख किया गया । इसके अतिरिक्त 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते हैं, Tal की भ्रपेक्षा जवान अधिक 
अपराध करते हैं, ग्रामीणों की अपेक्षा शहरी लोग अधिक श्रपराब करते हैं। 
समाज के उच्चतर व्यक्तियों की भ्रपेक्षा निम्न सामाजिक तथा आशिक स्तर के 
लोग अविक अपराध करते हैं, ग्रौर इन सवं श्रपराधों के एक नहीं, ग्रनेक कारण 
होते हैं। ES 

; ७. अपराध के कारण* i 

हमने भ्रपराघ के विषय में सात 'वादों' का अध्ययन किथा। इन वादों 
के भ्रव्ययन में ्रपराघ के कारणों का अपने-प्राप उल्लेख हो जाता है। फिर भी 
विषय को और अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ अलग से अपराधों के कारणों 
का उल्लेख कर रहे हैं। उक्त 'वादों' में किसी ने घामिक, किसी ने भौतिक, किसी 
ने ग्राथिक, और किसी ने किसी और कारण को अपराध का एकमात्र कारण सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। भ्रसल में भ्रपराघ के ग्रनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य 
निम्न हैं :-- 

(क) शारीरिक-कारण (Physical (४०६८$)--शारीरिक-दष्टि से 
स्वस्थ व्यक्ति श्रपराध कम करता है, अंग-हीन व्यक्तियों में Tae alas पाया 


+ Discuss the causes of crime. (1952, Rajasthan, 1958) 
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> 
Ša 


जाता है। depa की कहावत है कतरचित्‌ कांगो भवेत्‌ सावु:--काणा व्यक्ति 
बड़ा टेढ़ा होता हैं। हिन्दी की कहावत है--सौ में सुर लाख में काना, सवा लाख 
में ऐंचा-ताना, ऐंचा-ताना करे पुकार, काने से रहियो होशियार ।' जो व्यक्ति 
शारीरिक-दृष्टि से हीन होता है ae भ्रपनी हीनता. को पुरा करने के लिए ग्रपराध 
के मार्ग पर चल पड़ता है | 

शारीरिक-दृष्टि पर विचार करते हुए लड़के-लड़कियों में भी अपराव 
के क्षेत्र में श्रपना-अ्पना रास्ता है। लड़के ज्यादातर घर से वाहर रहते हैं, 
सड़कों पर आवारा फिरते हैं, आसानी से HAT में पड़ जते हैं, इसलिए लड़कियों 
की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं । सम्पत्ति-संवंधी चोरी, डाका ग्रादि अपराय 
तथा मार-पीट और हत्या आदि अपराध स्त्रियों की अपेक्षा पुरुप श्रधिक करते हैं। 
यह भेद अधिकतर शारीरिक-भेंद के कारण FI a 

(ख) मानसिक-कारण (Mental 21५९5) --मानसिक-दुर्बेलता, 
मृगी तथा पागलपन भी अपराध के कारण होते हैं। गोरिग ने ९४८ जेल-खाते 
में भर्ती हुए अपराधियों की वुद्धि-परीक्षा ली। वह इस परिणाम पर पहुँचा कि 
अनाज के ढेर में श्राग लगाने वाळे अपराधियों में ५२.६ प्रतिशत मानसिक-दुष्टि 
agia d, मन्द-बुद्धि थे। गिलिन का कथन है कि जेलखानों में जो भ्रपराधी 
पाये जाते हैं, उनमें -से १२ प्रतिशत तो किसी-न-किसी मानसिक-दोष से ग्रस्त 
होते हैं। होली ने शिकागो में दुबारा waa करने वाले:एक हज़ार अपराधियों 
की जाँच-पड़ताल की।-वह इस परिणाम पर पहुँचा कि उनमें ७ प्रतिशत मुगी 
रोग से पोड़ित थे। पागल AAR अपराध करते हैं--यह तो सब कोई जानता हैं। 

(ग) उद्रेगीय कारण (Emotional 2५५९5) --मनोविइलेषण- 
वादियों का कहना हें कि जब मनुष्य का कोई उद्वेग पूर्ण नहीं होता तो उसके भीतर 
तनाव उत्पन्न हो जाता हैं। उस तनाव को दुर करने के लिए वह झपराध करता 
है। एकः लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, वह पूर्ण नहीं होता | वह लड़की 
को भगा ले जाता है, कभी-कभी उसकी हत्या कर डालता हैं । एक व्यक्ति 
दूसरे को सांसारिक ऐश्वर्य-उपभोग करते हुए देखता है, पर उसे खाने को भी नहीं 
मिलता | यह सव देखकर उसके भीतर ईर्ष्या Far हो जाती है। इस तनाव को 
दूर करने के लिए वह चोरी करता है। काम-क्रोघ-लोभ-मोह आदि उद्वेग मनुष्य 
के भीतर भिन्न-भिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के कारण अतेक 
पराध होते है। गीता में ठीक कहा है-- संगात्संजायते कामः कामात्क्रोबोऽमि- 
जायते। ऋ्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति-विभ्रमः॥ स्मृतिभ्न शाद्‌ बुद्धि- 
नाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

(घ) आनुवंशिक कारण (Hereditary Causes )--लोम्ब्रोसो आदि 
ग्रनेक अपराध-शास्त्रियों का विचार है कि अपराध वंश-परंपरा से आता है । 
समाज-शारत्री इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि श्रपराघ तो वंश- 
परंपरा से नहीं आता, परन्तु शारीरिक-मानसिक-उद्देगात्मक दुर्बलता बंश-परंपरा 
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से झाती है, आनुवंशिक होती है। इन दुर्बलताओं से जैसा हम अभी लिख श्ये 


हैं, व्यक्ति ATTA कर बैठता है। 
(ङ) सामाजिक कारण 
परिवार, रीति-रिवाज, बेकारी तंथा गरीबी, मद्यपान, 
21 
Q 


(Social 215९5) ~सामाजिक-कारणों मे 
सिनेमा आदि AT जाते 


बच्चे को परिवार में उचित वातावरण नहीं मिलता, 
तब वह अपराधी मनोवृत्ति का हो जाता है। जो माँ-बाप, आपस में झगड़ते 
हैं, शराब पीते हैं, दुराचार-व्यमिचार करते हैं, जेल भुगतते हैं, बच्चों से भीख 
मंगवाते हैं, उनके बच्चों का अपराधी बन जाना स्वाभाविक हैं। 

(ii) रोति-रिवाज--हमारे समाज में कई ऐसे रीति-रिवाज हैं, जो 
व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायक हो जाते & 1 विघवाश्रों को विवाह न करने 
देने से व्यभिचार तथा भ्रवैध-संतान का हो जाना, दहेज की कुरीति से कन्यां का 
आत्म-हत्या कर लेना इस बात के दृष्टान्त हैं। 

(iii) बेकारी तथा ग़रीबी--वेकारी ग्ररीवी को पैदा करती हैं और 
गरीबी के कारण व्यक्ति चोरी आदि के अपराध कर बैठता है। समाज-शास्त्रियों 
ने अंकों के सहारे यह परिणाम निकाला हैं कि जव-जब अनाज का भाव बढ़ता है 
तब-तब चोरियों की संख्या बढ़ जाती हैं, जब-जब अनाज का भाव गिरता हैं, 
तब-तब इनकी संख्या भी गिर जाती है। भारत में डा० हैकरवाल ने १६१७- 

१६२७ के बीच अनाज के भावों तया MATA की संख्या का पता लगा कर यह 
परिणाम निकाला है कि इन दोनों में अटूट संबंध है। भाव चढ़े तो अपराध बढ़े, 
cara गिरे तो अपराध भी कम हो गये । 

(iv) भद्यपान--मद्यपान तथा अपराध का भी संबंध हैं। मद्य के नशो 
सें मनुष्य विवेक को खो देता है और कहीं मोटर की टक्कर कर बैठता है, कहीं 
यौन-ग्पराघ करता है, कहीं दुसरे पर हमला कर देता है, युद्ध में सिपाहियों 
को शराब इसीलिए पिलाई जाती है, जिससे कि वे मरने-मारने में किसी प्रकार की 
हिनक न करे। 

(४) सिनेमा--आजकल कें सिनेमा अपराध करने के नये-तये तरीके 
दिखलाते हैं, और इन्हें देख कर अपरिपक्व-आ्रयु के बालक उन भ्रपराघों का 
TAT करने लगते हैं । 

(च) श्राथिक-कारण (Economic Causes) कई भ्पराघ- 
शास्त्रियों का कथन है कि ्राथिक-कारण से पुरुष चोरी करने तथा स्त्रियाँ श्रनेतिक 
जीवत बिताने लगती & 1 वेश्यावृत्ति का मुख्य कारण आथिक है। कई समाज- 

चास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते | उनका कहना है कि भूखा होने पर चोरी 
करने और निर्षेन होने पर व्यभिचार करने वाले पुरुष-स्त्रियों को संख्या बहुत कम 
होती है। ऐसे बहुत हैंजो भूखे रह जाते हैं, परन्तु चोरी नहीं करते। ऐसी स्त्रियाँ 


(i) परिवार--जब 


बहुत हैँ जो निर्षेत रहेंगी परन्तु व्यभिचार नहीं करेंगी । भ्रसल में, पारिवारिक- 
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ne 


परिस्थितिः शिक्षा तथा वातावरण ही श्रगर ठीक न हो, तो आर्थिक कारणों के 
उपस्थित होने पर व्यक्ति अपराब करता है, ATTA ठीक हों तो आर्थिक तंगी होने 
पर भी वह अपराध नहीं करता। 

(छ) भौगोलिक कारण (Geographical (8६०७ )--अपराध पर 
भौगोलिक-परिस्थिति, जलवायु, ऋतु आदि का बहुत प्रभाव है। लोम्ब्रोसो का 
कथन था कि मार-पीट के अपराध पहाड़ों में सवसे भ्रधिक, समतल भू-भागों में 
सव से कम होते हैं। वलात्कार पहाड़ों की अपेक्षा समतल भू-भागों में अधिक 
_ होता है। कई अपराब-झास्त्रियों. का कथन हैं कि गर्मियों में अपराध अधिक 
होते हैं, सदियों में कम । समाज-शास्त्रियों का कहना है कि अपराध के इन 
भौगोलिक-कारणों से यह सिद्ध नहीं होता कि भौगोलिक-परिस्थिति अपराध का 
कारण &1 होता कप्रा .है? होता यह्‌ हैं कि सदियों में लोग घरों में बन्दी 
रहते हैं, इसलिए उन्हें श्रपराध करने का मौका कम मिलता है। गर्मियों में 
alex फिरते हैं, इसलिए उन्हें अपराध करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। 
इस दृष्टि से भौगोलिक-कारण अपराध करने का प्रत्यक्ष कारण (Direct 
Cause) न होकर 'भ्रप्नत्यक्ष-कारण' (Indirect Cause) है | 

(ज) युद्ध (War as a. cause of crime) *--जैसे निर्षेनता 
तथा ATLA का पारस्परिक-संबंधर हू वेसे युद्ध तथा अपराध का भी पारस्परिक- 


daa हैं। इसके कारण निम्न हैं: 
स्त्रियों, वूढ़ों, बच्चों को तो भेजा 


(i) युवाओं का सर जाता--युद्ध में 
नहीं जाता, युवाश्रों को भेजा जाता हैं। वे युद्ध की वलि-वेदी पर चढ़-जाते हैं। 


इसके परिणाम दो होते हैं--एक तो देश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ag जातो 
है, दुसरे जो विवाहिता स्त्रियाँ थीं, वें बिबवा हो जाती हैं । स्त्रियों की संख्या 
बढ़ जाने से व्यभिचार बढ़ने लगता. हैं; विववाओं की संख्या बढ़ जाने से परिवार 
का अंग-भंग हो जाता है। gS | 
(ii) परिवारों का अंग-भंग--युद्ध के कारण जब परिवार टूट जाते हैँ 
तब परिवार के लड़के-लड़कियों की देख-रेज नहीं हो पाती, ये बच्चे आवारा हो 
जाते हैं और भ्रपराध करने लगते हैं। $ 
-परिवारों के अंग-भंग के कई रूप हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, स्त्रियाँ 
आजीविका के लिए कल-कारखानों में जाने लगती हैं। न जायें तो पेट केसे परे ? 
इससे बच्चों पर से नियन्त्रण उठ जाता हैं। वें अनुशासनहीन हो जाते हं। 
स्त्रयां भी जब कल-कारखानों में जाती हैं वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के संपक 
में आकर सुनिद्चित मागे को प्रायः छोड़ बैठती हैं। कभी-कभी उन्हें HY शहर 
छोड़कर आजीविका के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। .इन सव बातों से 
परिवार का जीवन चष्टाय हो जाता है, स्त्रियाँ, लड़के, लड़कियाँ--सब मानो, 


Eis oa ०-० टन परम प जग अत एक ti hi i 
+ CG bring out the relationship between crime and war. - 
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अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं Ae परिणामस्वरूप अपराधी मनोवृत्ति के शिकार हो 
जाते हैं । ‘ a 

(iii) मुना्ाख्रोरी तथा काला बाज़ारी--युद्ध के समय हर वस्तु महंगी 
हो जाती है, व्यापारी मुनाफ़ाखरोरी करने लगते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार 
हर बस्तु पर नियंत्रण करने लगती हैं, नियन्त्रण सफल नहीं हो पाता, काला 
बाज़ार चल पड़ता है। 

(झ) बदलता हुआ सामाजिक पर्यावरण (Transitional social 
environment) *—अपराघ का एक बड़ा भारी कारण हमारे गाँवों तथा 
शहरों का बड़ी तेज़ी से बदल रहा पर्यावरण भी है। पर्यावरण में जो परिवर्तन 
झपराध की मनोवृत्ति को बढ़ा रहे हैं वे निम्न हूँ: : 

(i) उत्तेजक वातावरण--आज का शहरों का वातावरण बड़ी तेज़ी से 
बदल रहा है। हर-एक शहर में सिनेमाओ्ों की भरमार होती जा रही हैं। सिनेमा 
के अइलील इश्तहार ऐसे स्थानों पर प्रदर्शित किये जाते हैं जहाँ हर किसी की 
नज़र पड़ सके। सिनेमा हाल के भीतर तो प्रेम की कहानियाँ और प्रेम के गीतों 
के सिवाय कुछ नहीं होता। सिनेमा के अलावा फ़ैशनपरस्ती भी बढ़ती जा रही 
हैं। लड़के लड़कियों और लड़कियाँ लड़कों-सी बनती जा रही हैं । ऐसे फ़ैशन 
बढ़ते जा रहें हैं जिनसे शरीर का नग्न प्रदर्शन हो। फ़ैशन का झ्राधार सेक्स का 
झाकरषंण होता जा रहा है। यह बदलता हुआ उत्तेजक वातावरण अपराधी 
मनोवृत्ति को उभारता है। 

(ii) सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन--कोई समय था जव सचाई, SATA- 
दारी, समाज-सेवा झादि मानव की प्रतिष्ठा के ग्राघार माने जाते थे, भ्राज इनका 
नाम रह गया है, रुपया-पेसा सब-कुछ हो गया है। परले दर्जे का वेईमान हो 
परन्तु पेसे वाला हो तो वह समाज में पूजा जाता है, व्यभिचारी-दुराचारी 
होने पर भी कोठीवाला झौर मोटरवाला होने से मनुष्य ग्रादर पा लेता ZI 

ये बदलते हुए सामाजिक मूल्य भी अपराधी मनोवृत्ति को उभारते हैं। 

(ii) पड़ोसीपन का ग्रभाव--गाँव में सब एक-दूसरे को जानते-पहचानते 
हैं, इसलिए किसी प्रकार की बुराई करते हुए पड़ौसी से शमति हैं, परन्तु शहरों में 
साथ-साथ मकान होते हुए भी लोग एक-दूसरे को पहचानते नहीं | इसका परिणाम 
यह होता है कि सामाजिक नियन्त्रण उन पर से उठ जाता है, उन्हें किसी की शर्म 
नहीं होती। अनेक अपराध एक-दुसरे की शर्म के कारण रुके रहते हैं, जब हम 
पड़ौस के व्यक्ति को पह्चानते तक नहीं तव किसे किसकी शर्म । पड़ौसीपन की 
बदलती हुई भावना भी भ्रपराघी मनोवृत्ति को उभारती है। 

(1४) प्रलोभनों की बहुलता--उत्तेजक वातावरण के ग्रतिरिक्त शहरों में 
प्रलोभनोंकी भी बहुलता रहती है। Te Vag, व्यभिचार के चकले यद्यपि कानून 
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द्वारा निपिद्ध हैं तो भी इनका भ्रस्तित्व शहरों में बना रहता है AIX चुपके-चुपके 
ये सब काम होते रहते हैं। शहर में रानेवाला नवयुवक इन प्रलोभनों में आसानी से 
फेस जाता है और भ्रपराघ कर बेठता है । 


८. अपराध के लिए दण्ड-बिधान के बाव“ 


ग्रपराघ को रोकने के लिए श्रादि-काल से दण्ड का विधान है, परन्तु 
प्रश्‍न यह है कि दण्ड का उद्देश्य क्या होना चाहिए । दण्ड के उद्देश्य को सामने 
रखते हुए ही यह निर्णय किया जा सकता है कि किस प्रकार का दण्ड दिया जाय। 
इस संबंध में तीन ‘are’ हैं--'प्रतीकार-वाद' (Retributive theory), 
'निरोब-वाद' (Deterrent theory) तथा ‘gareana’ (Reformative 
theory) | 

(क) प्रततीकार-वाद--इस 'वाद' का झाधार यह नेतिक विचार हैं कि 
गच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल मिलना चाहिए। श्रगर कोई 
शुभ कार्य करता है तो उसे इनाम और ATA कार्य करे तो उसे वेसी ही सज़ा 
मिलनी चाहिए । ऐसी सज़ा देते हुए यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जिसका 
हर्जाना हुआ है वह पुरा किया जाय। आजकल भी हम देखते हैं कि जिसका नुकसान 
होता है वह दूसरे पक्ष के लिए सज़ा तथा दूसरे पक्ष से हर्जाना--दोनों की माँग 
करता हैं। 

(ख) निरोघ-बाद--इस “वाद! का आधार यह्‌ हैं कि भ्रपरावों के लिए 
इतना भय उत्पन्न कर दिया जाय कि ग्ागे से समाज में वेसा अपराध न हो। 
सर्जा देते हुए ऐसी कड़ी सज़ा दी जाती हैं जिसे देख कर सब काँप उठें । प्राचीन- 
काल में चोरी के लिए हाथ काट देना, व्यभिचार के लिए गुप्तांग काट देना इसी 
उद्देश्य से होते थे इस वाद का गांधार भय हैं और इसलिए कड़ी-से-कड़ी सज़ा 
दी जाती है। आजकल भी कोड़े लगाना, मारना, पीटना--सब इसी उद्देश्य से 
किये जाते हैं कि भ्रपराधी दुबारा अपराघ न करे और उसे देखकर दूसरे भी रुके । 

(ग) सुधार-वाद--इस वाद का आधार यह है कि अपराधी हमारी 
तरह ही मनुष्य है, समाज के वातावरण के कारण वह अपराधी बना है। जेसे 
बातावरण से वह AAA घना है, उससे भिन्न वातावरण उत्पन्न कर देने से 
वह भ्रपराघ को छोड़ भी सकता Fl दण्ड का उद्देश्य अपराधी का सुधार होना 
चाहिए, न कि बदला लेना। इस उद्देश्य से मृत्यु-दण्ड, तनहाई, ME लगाना आदि 
का दण्ड-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मृत्यु-दंड से तो अपराधी मर 
ही जाता है। उसके सुधार का प्रश्‍न ही नहीं उठता, इसलिए यह अनुचित है। 
झपराधी के साथ सहानुभूति से बरतना चाहिए। भ्रगर भ्राथिक कारण से अपराध 
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हुआ है, तो कड़ी सज्जा देने से तो वह चोरी-डकेती को नहीं छोड़ेगा, वह इन 
eS आन i 
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अपराधों को करेगा, परन्तु पकड़ में न झाने के तरीके dear | उस के लिए तो 
उसकी आथिक समस्या को हल करना होगा और अआथिक-समस्या को हल करने के 
लिए उसे किसी प्रकार के उद्योग-घंघे की शिक्षा देनी होगी । अआंजकल यही विचार- 
चारा प्रवल होती जा रही है।, यह विचार २१ जनवरी १७६० में शुरू हुआ जब 
इंग्लैंड, अमरीका आदि देशों में अपराधी के gare का सिद्धान्त स्त्रीकार किया 
गथा । आज हर देश में सुधारवाद की दृष्टि से जेलों का पुनः संगठन हो रहा है। 
कड़ी सज़ाएँ हटाई जा रही है, उनकी जगह कंदी को कष्ट देने के बजाय उसके 
साथ सहानुभूति का वर्ताव किया जा रहा है। मनोवेज्ञानिकों को कंदियों की 
देख-रेख के लिए रखा जा रहा है जिससे वे प्रत्येक कंदी के वंयक्तिक-सम्पर्क में 
आथे और देखें कि उसकी निज की क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, वह क्यों 
अपराध करता है, और इस प्रकार उसे अपने जीवन की दिशा को वदलने में सहा- 
यता दें। भ्रपने देश में श्रभी यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, मुख्य तौर पर तो 
केदियों के साथ वरतावें में भी भेद श्राया है । उनके रहने-सहने के तरीके वदल 
गये हैं, उनको आराम से रखा जाता है, उनके खेल-कूद के सामान बढ़ाये जा 
रहे हैं, उन्हें खाने-पहनने को भ्रच्छा दिया जा रहा हैँ। इससे लाभ हें, परन्तु 
इससे हानि होने की भी संभावना. हैं। यह हो सकता है कि कंदी को वाहर की 
झपेक्षा अच्छा खाना मिले, अच्छा'पहनना मिले, खेलने-ऋदने के सामान हों, 
बाहर उसे जो आराम नहीं मिलता अन्दर जेल में वह सब आराम मिले। इससे 
ae भी संभव हूँ कि बेईमानी और चोरी करने पर एक कंदी को मक्लन- 
डबल रोटी मिले, मौर ईमानदारी से पसीना वहाकर पेसा पदा करने वाले को सुखी 
रोटी भी न मिले। सुधारवाद के जोश में हम समाज के मूल्य को ही न पलट दें, 
वेईमान को जेल में भ्रच्छा खाना और ईमानदार को समाज में सूखा खाना नसीव 
हों--ऐसी हालत न पं दा हो जाय, इस वात का ख्याल रखना होगा । 


९. युबापराधों का इलाज* 


बालकों तथा वयस्कों के भ्रपराध के विषय में तो हम अगले श्रध्याय में 
frat, यहाँ हम पूरी आयु के अपराधियों की चर्चा कर रहे हैं। उनके अपराधों 
को रोकने के लिए तीन उपायों का समाज में प्रयोग हो रहा है---(क) पुलिस, 
(ख) अदालत तथा (ग) जेलखाना। इन तीनों पर हम यहाँ संक्षेप में विचार 
करेंगे-- mae | 

(क) पुलिस--अपराधी को पकड़ने का सबसे पहला काम पुलिस का 
है। पुलिस के लोग यों ही भर्ती नहीं किये जाने चाहिये, उन्हें ्रपराधी मनोवृत्ति 
को समझने की शिक्षा दी जानी चाहिए । कवायद कर लेना ही शिक्षा नहीं है। 


. * What measures would you suggest for reforming crimi- 
nals? Give Indian examples. - (1952, Rajasthan 1954) 
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aia जव कि अपराधी का सुंघार हमारी दण्ड-व्यवस्था का आधार बनता जा 
रहा है, हमें अपराधी के साथ विल्कुल निकट संपर्क में आने वाले पुलिस के 
व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। काम: करते-करते यें लोग जो थोड़ा-बहुत 
सीख जाते हैं वही उनकी शिक्षा नहीं समझी जानी चाहिए। जव तक समाज 
प्रारंभिक-अवस्था में था, ग्रामीण-परिस्थितियाँ शहरी परिस्थितियों के मुकावले 
में अधिक थीं, तव तक किसी भी व्यक्ति को झान्ति-स्थापना का कार्य दिया जा 
सकता ari आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पुलिस का काम उतना आसान 
न रहकर पेचीद। हो गया है। पुलिस का काम जिम्मेदारी का काम है । भ्रभी 
तक यही मनोवृत्ति काम कर रही है कि बदमाशों के साथ बदमाशी से ही वर्ता 
जा सकता Sl इस अवस्था को बदलने की ज़रूरत है। पुलिस वाले को साधारण 
शिक्षा के साथ-साथ कानूनी तथा कुछ श्रपराव-मनोविज्ञान की शिक्षा भी मिलनी 
चाहिए । 

(ख) श्रदालत--ग्रपराधी को पकड़कर भ्रदालत के सामने पेश किथा 
जाता हैं। कानून की इतनी वारीकियाँ हैं कि जो अच्छा तगड़ा वकील कर सकता 
हैं, वह भारी-से-भारी जुर्म करके भी छूट जाता हैं, कभी-कभी बेगुनाह आदमी 
अच्छा वकील न करने से मारा जाता है। १६५० में ३५,७६,८६४५ जुर्मों की 
शिकायतें हुईं जिनमें से ३०,८२,०६४ सच्चे थे, किन्तु कानूनी पेचीदगियों के कारण 
२१,००,१५४ को ही अदालत सज़ा दे सकी, & लख के लगभग को छोड़ना पड़ा | 
अगर हम उन व्यक्तियों के मनों में प्रदेश कर सकते, जो अपराध करके छूट जाते 
और बिना श्रपराघ.किये सज्जा पा जाते हैं, तो अ्रमरीका के राष्ट्रपति टाफ्ट की उस 
उनित का हमें सत्य समझ झा जाता कि 'न्यायालयों में जिस प्रकार न्याय किया 
जाता हैं, वह अत्यन्त लज्जाजनक' हैं।' अमरीका में न्यायालयों के साथ मनो- 
वैज्ञानिकों का सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। न्यायाधीश के 
सम्मुख जो भी व्यक्ति लाया जाय, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से सचाई 
का पता भ्रधिक लग सकता है। 

*इसके अतिरिक्त न्यायालय को दण्ड देते हुए वर्तमान सुधार-वाद की दुष्ट 
से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए--इस पर झ्राजकल बहुत-कुछ विचार 
हो रहा है। वैसे यह विचार विधान-समाश्रों का है, न्यायालयों का नहीं, परन्तु फिर 
भी न्यायालय विधान-सभाओं कां ध्यान निम्न बातों की तरफ़ खींच सकते हेँ-- 

| (i) प्राण-बंड--अाजकल की विचारधारा में यह असंगत प्रतीत होता 
हैं। - हैनरी अष्टम के समय चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाता था, १६३४ 
में जालसाज़ी के अपराध में भी प्राण-दण्ड दे दिया जाता था, परन्तु सर संम्युश्नल, 
रोमिल्लो, बैत्यम; लोम्न्नोसो, बेक्केरिया आदि ने आन्दोलन किया कि प्राण-दण्ड 


+ What improvements you can suggest in the existing 
measures for their treatment? (Rajasthan, 1958) 
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देने से तो सुधार को अवसर ही नहीं मिलता, इसलिए श्रब धीरे-धीरे सब देश इस 
दिशा की तरफ़ सोचने लगे हैं। 


(ii) कोड़े लगाना तथा यातनाएँ--यह भी आजकल की दण्ड-व्यवस्था 
में चल रहा है। किसी समय तो अंग काट देते थे, कभी-कभी इस अंग-छेदन से 
अपराधी की मृत्यु हो जाती थी, भाग से दाग्र देते थे, जलते-तेल में डाल देते थे। 
ये सब तो wa हट गये, परन्तु फिर भी जेल में तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती 
हैं, तनहाई में रखा जाता है, कोड़े लगाये जाते हैं। इन यातनाओं का उद्देश्य 
सुधार नहीं, प्रतिशोध है। यह समझ लिया जाता हैं कि अपराधी का सुधार 
तो हो नहीं सकता, भय से उसे भ्रपराध से रोका जा सकता TI १६१७ तक 
स्त्रियों को भी कोड़े लगाये जाते थे । १६१४ में इंग्लैंड में कोड़े लगाने की सज़ा 
को कानूनन निषिद्ध कर दिया गया। भारत में १६४४ में श्री काजमी ने विधान- 
सभा में इस झाशय का एक बिल पेश किया था, परन्तु वह पास न हो सका। 
झसल में, कोड़े लगाने भ्रादि की सख्त सज़ा से ATT ग्रौर ढीठ हो जाता हैं और 
सदा के लिए समाज को अपना शत्रु समझने लगता है। 

(iii) जुर्माना--प्रायः wae अपराधों में जुर्माना किया जाता है। 
बहुत कुछ तो जुर्माना करने का कारण यह होता है कि इस प्रकार वसूल हुए 
रुपए से सरकार केदिथों का खर्च चलाती है, कुछ, जिसे नुकसान पहुँचाया गथा 
है उसे हजनि के तौर पर भी दिया जाता है। TATA से अपराधी का सुधार नहीं 
होता। छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माने में कोई हज नहीं, परन्तु जहाँ तक 
हो सके, कोशिश यही होनी चाहिए कि जुर्माने के बिना काम चल सके। ग़रीब 
ग्रादमियों को जुर्माना अदा करने के लिए काफ़ी समय देना चाहिए, अपराध के 
अनुपात में जुर्माना करना चाहिए, जुर्माना भ्रदा करने वाले की सामर्थ्यं को देखकर 
जुमनि की मात्रा निर्वारित करनी चाहिए, सब को एक लाठी से हाँकना ठीक नहीं । 
हो सके तो किश्तों में प्रदायगी की सुविधा देनी चाहिए | 


(iv) तनहाई--यह भी सज्ञा का एक प्रकार है। कदी को विल्कुल 
इकला वन्द कर दिया जाता Fl इस प्रकार उसे अ्रकेले रखने में आधार-भूत 
बात यह है कि क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक-प्राणी है इसलिए उसे समाज से 
काट देने पर वह दुःखी होता है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि इकला रहने से 
वह श्रात्म-निरीक्षण कर सकता है, इसलिए इकला रहना उसके ग्रात्मिक-सुधार 
का एक तरीका हैं। इनमें से पहली बात तो ठीक है, इकला रहकर इंसान TAT 
होता है, परन्तु यह बात ठीक नहीं कि इकला रहकर उसका सुधार होता ZI 
दिमाग्री काम करने वाला बेशक इकले में कुछ सोच-विचार करे, दूसरे इकले में 
और ग्रधिक Asad हैं, ग्रौर समाज से विद्रोह करने लगते हैं। जहाँ तक हो 
सके तनहाई की सज़ा नहीं देनी चाहिए। रूस में यह नहीं रही, ग्रपराधी को अन्य 
व्यक्तियों से मिल-जुलकर ब्रात्म-सुघार के लिए प्रेरित करना चाहिए | 
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(v) अनिश्‍्चित-काल का दण्ड (Indeterminate sentence) — 
यह कैदी के सुधार का बहुत अच्छा तरीका है। सज़ा की भ्रवधि कहीं साल, कहीं 
दो साल--इस प्रकार थोड़ी या बहुत रखी जाती है । सज़ा देते हुए अदालत . 
सज़ा का.समय भी निर्धारित कर देती है। कई विचारकों का कहना है कि 
ऐसा करना ठीक नहीं । १७८१ में जेम्स हैनवे ने 'अनिर्चित-काल-दण्ड' 
(Indeterminate sentence) के विचार को जन्म दिया । अन्य विचारकों 
ने भी इस विचार की पुष्टि की। इसका अभिप्राय यह है कि कंदी की सज्ञा 
का कोई काल निदिचित नहीं किया जाता, जितनी जल्दी व सुधर जाय उतनी 
जल्दी उसे रिहा कर दिया जाता है। स्पेन के कर्नल मौन्देसिनोज्ञ ने १८३५ में 
कैदियों को फ़ौजी कम्पनियों की तरह टुकड़ियों में ate कर उनके कप्तान आदि 
निश्चित कर दिये, आत्म-नियंत्रण के सिद्धान्त के आधार पर उनका शासन चलाना 
प्रारंभ किया। उसका कहना था कि जब हर वात की सिम्मेदारी अपराधियों 
पर डाल दी जाती है, तव वे सुधार की दिशा में बहुत तेज़ी से उन्नति करते हैं। 
१८७६ में ्रमरीका में एलमीरा रिफ़ॉमेटरी वनाई गई जिसका उद्देश्य 'अनिरिचित- 
काल दण्ड' के आधार पर अपराधियों की देख-रेख करना था। इस कंद-खाने 
में ऐसे अ्रपराधी रखे जाते थे जिन्होंने प्रथम वार अपराध किया होता था और 
जिनकी AIT १८ से ३० साल के अन्दर थी। इस प्रकार की रिफ़ॉमेंटरी में मुख्य 
उद्देश्य अपराधी का सुधार है। जब भी वह सुघर जाता हैं तभी उसे रिफ़ॉमेंटरी 
से छुट्टी दे दी जाती हैं। अमरीका में अनिश्चित-काल के आधार पर दण्ड देने 
के नेक जेलखाने खुले हैं। भ्रधिक से अधिक संमय तो अदालत निश्चित कर देती 
है, न्यून समय जेल के अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। जो जितनी जल्दी 
सुबर जाते हैं उन्हें जेल के अधिकारी उतनी जल्दी बिना किसी से पूछे छोड़ देते हैं, 
हाँ, जो अधिक-से-धिक निश्चित किये हुए काल में भी नहीं सुधर सकते उनके 
समय को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। | 

(vi) प्रोबेशन या परिवीक्षा (Probation) —-इसकी आजकल दिनों- 
दिन अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। कोर्ट को यह अधिकार 
होना चाहिए कि वह अपराधी की मानसिक-अ्रवस्था को सोच-समझकर अगर 
उसे जेलन भेजना चाहे, तो किसी सुधार-अधिकारी' (Probation officer) 
की देख-रेख में रख दे। ऐसी हालत में श्रपराधी को जेल भेजने की झ्रावश्यकता 
नहीं wat | उसे किसी 'सुधार-अधिकारी' की देख-रेख में रख दिया जाता हैं, 
स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का, अपने सुधार का उसे अवसर दिया जाता है, और 
अगर वह सुधर जाय, तो मुख पर जेल की कालिमा लगने से वह बच जाता है। 
कभी-कभी कुछ समय तक जेल में रहने के बाद भी अपराधी स्वयं या उसके अभि- 
आवक इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे झात्म-सुघार का अवसर दिया 
ort | ऐसी ग्रवस्था में 'सुघारूअधिकारी' की संरक्ष में उसे छोड़ दिया जाता 
2) इस प्रकार कुछ देर जेल भुगतने के बाद प्रोबेशन पर छूटने को परोल' कहते 
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हैं। इसी दृष्टि से १६३८ में उत्तरप्रदेश में “बन्दी की परिवीक्षार्थ रिहाई का 
कानून! (Prisoner’s Release on Probation) पास किया wat | इसके 
अनसार कोई अपराघी एक-तिहाई समय तक सज़ा भुगतने के बाद इस शर्तें पर 

. जेल से रिहाई माँग सकता हैं कि ग्ब वह ठीक चाल-चलन रखेगा । अपराधी को 
पना सुधार करने का इस कानून से अच्छा श्रवसर मिल जाता हैं। प्रोबेशन पर 
जैसे युवापराधियों को छोड़ा जा सकता हैं, बैसे वयस्क तथा बालापराधियों को 
भी प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। यह प्रणाली वर्तमान विचार-धारा से मेल 
खाती है। इसमें भ्रपराघी से बदला लेने की भावना नहीं रहती, उसे एक प्रकार 
का रोगी समझ कर उसका इलाज करने का प्रयत्न किया जाता है । यह प्रणाली 
इंग्लैंड तथा भ्रमरीका में ४०-५० वर्ष से चल रही है, भारत में अभी मद्रास, 
बम्बई तथा उत्तर्‌ प्रदेश में चालू है। _ 

(vii) पेरोल (?47०।९)-ग्रपराघी के सुधार का यह एक AK 
तरीका है। प्रोबेशन'में तो अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता, किसी “Gare 
अविकारी” की देख-रेख में रख दिया जाता है। पैरोल में कुछ देर जेल भुगतने 

के वाद उसके या उसके अभिभावकों के श्राग्रह पर उसे छोड़ दिया जाता F | 
इस अवसर में वह 'पैरोल-ग्रधिकारी' (Parole officer) की देख-रेख में 
रहता है। पैरोल पर छूटा हुआ भपराधी तभी ठीक से सुधर सकता हैं जब उस 
पर देख-रेख रखने वाला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे झौर उससे सम्पर्क 
बनाये रखे । प्रायः देखा जाता हैं कि भ्रधिकारी लोग भ्रपनी जिम्मेदारी को टीक- 
से नहीं निभाते भर भ्रपराघी वेसे-का-वेसा वना रहता है। 
हमारे कहने का भ्रभिप्राय इतना ही है कि भ्रदालत को सज़ा देते हुए भ्रपराधी 
के सुधार का घ्यान अधिक रखना चाहिए, उसे दंड देने का इतना नहीं । बेकार 
के दंड देने से कुछ फ़ायदा नहीं | उदाहरणार्थ, १५ दिन या महीने की सज्जा 
देने से क्या लाभ है? ऐसी सजाएँ न देकर उनकी जगह अन्य उपायों को सोचना 
चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे ग्रपराघी का सुधार हो, उसकी AAT 
उन्नत हो, वह सज़ा भुगतकर समाज का शत्रु वनकर न निकले, समाज का मित्र 
वनकर निकले, यह अनुभव करके निकले कि जो कुछ उसने किया था अभ्रनुचित था 
आर आगे से वह ऐसा काम नहीं करेंगा। यह सारा दृष्टिकोण सामने रखना 
न्यायाघीश का कतव्य है। 
(ग) जेलख्ाना--मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु स्वतंत्रता है, इसलिए 
अपराध करने के कारण उसको सबसे बड़ा दंड उसको जेल में बंद किये जाने 
का दिया जा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त जो व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करता 
है, उसे समाज से हटा देना ही हितकर है। परंतु जेल का उद्देश्य यह नहीं है कि 
अ्रपरावी इसमें रहकर इसी योग्य रह जाय, समाज में ्राकर भले-मानस की 
तरह रहं ही न सकें! इस समय हमारी जेलों की जो हालत है, उसमें व्यक्ति का 
सुधार नहीं हो पाता। जेल में से श्रपराधी समाज के कठोर भ्रत्याचारों के प्रति 
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और श्रविक विद्रोह की भावना को लेकर निकलता g | इसी का परिणाम है कि 
कई अपराधी बार-बार बंदी-गृहों के अतिथि वनते हैं। श्रवस्था यहाँ तक पहुँच 
गई है कि अगर कोई एक वार जेल पहुँच गथा, तो श्रगर वह कच्चा भ्रपराबी 
था तो पक्का वनकर निकलता है, भौर इसी जीवन को वार-वार दोहराता gI 
हमें ्रपरावियों के दो भाग कर लेने होंगे। एक तो बे, जो भ्रपनें को सुधार ही 
नहीं सकते | समाज को उन्हें अन्य व्यक्तियों से सदा के लिए अलग रखने का 
निश्‍चय करना होगा । दूसरे वे, जो भ्रपनी गलती समझ TT हैं, अपना FAK 
करने के लिए तैथार हैं। उनके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। ऐसे अपराधियों 
को उन अपराधियों से अलग रखना होगा जो किसी हालत में भी सुधर नहीं सकते। 
इनको सुधरने की सव सुविधाएं देनी होंगी, इनको समाज में फिर प्रतिष्ठित 
जीवन विताने योग्य बनाना होगा, तभी समाज में से अपराध कम हो सकता 
ZI 

(a). श्रादर्श-बन्दीगृह (Model Prisons) इन सुधार के विचारों 
को लेकर जेलों में अनेक सुधार हुए। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रांतों 
को मार्ग-प्रदर्शन का कार्य कियां। १९४९ में लखनऊ में आदर्श वन्दी-गृह की 
स्थापना की गई। इस बन्दी-गुह में रेडियो भी रखा गथा है और aadi को 
नागरिक वनने की सुविधाएँ दी गई हैं। उन्हें शिक्षाप्रद फ़िल्में दिखाई जाती हैं। 
लखनऊ के इस Aas कें एक कंदी को बलरामपुर अस्पताल में भेजा 
गया। ag बिना किसी प्रतिबन्ध के डेढ़ महीने तक वहाँ रहा और इलाज हो 
चुकने पर भ्रपने-ग्राप बन्दी-गृह्‌ में वापिस चला आया। इस वन्दी-गृह के ऐसे कंदी 
जो पढ़ा-लिखा सकते हैं, उन्हें अन्य वन्दी-गृहों में शिक्षकों का काम करने के 
लिए भेजा जाता है। १९५२ में बनारस जिले की चकाई तहसील में. चन्द्रप्रभा 
नदी के किनारे कैदियों का एक ET खोला गथा जो चारों तरफ़ से ऊंची-ऊंची 
दीवारों से घिरा हुआ नहीं R का नाम “सम्पूर्णानन्द कम्प' रखा गया 
क्योंकि श्री sto सम्पूर्णानन्द जी की प्रेरणा से यह बन्दी-कम्प खोला गया AT 
इस कैम्प में २००० कें लगभग बन्दी थे। ये चन्द्रप्रभा नेदी के बाँध पर काम करते 
थे। प्रान्त भर के कैदियों की छान-बीन कर ऐसे कंदी चुने गये थे जिन पर भरोसा 
किया जा सकता था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किथा। इन पर ज़िम्मे- 
वारी डाल दी गई थी इसलिए खुले रहते हुए भी किसी ने भागने का प्रयत्त नहीं 
किया। इत कैदियों में से कुल दो भागे, बाकी सब दिल लगाकर काम करते रहे। 
इन्होने इतना काम किया कि इनकी मजदूरी १ लाख रुपया बनी l इनके लिए 
कैन्टीन खोली गई, अपनी आमदनी से ये कुछ रुपया घर भज सकते थे, कुछ 
रुपया जमा कर सकते थे और कुछ वीड़ी-तेल में खर्च कर सकते थे। विल्कुल इस 
तरह के तो नहीं, परन्तु इससे मिलते-जुलते परीक्षण वम्बई में हुए । वहाँ जेल में 
मनोवैज्ञानिक लोग रखे गये, मनोविज्ञान की प्रयोगशोलाएं भी रखी TE | अगर 
जैलों के साथ मनोवैज्ञानिकों का संबंध जोड़ दिया जाय और अपराधियों के साथ 
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मनोविज्ञान के पंडितों का वैयक्तिक संबंध स्थापित कर दिया जाय, तो अपराधियों 
के सुधार में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकेगा | 


१०. भारत में अपराध * 


(क) प्राचीन-काल--इस देश का आचार संसार प्रसिद्ध था। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में राजा भ्रव्वपति कंकेय का कथन गाता है कि मेरे राज्य में चोर, 
शराबी, व्यभिचारी, मूखं--कोई नहीं। इतिहासकार स्ट्रेबो का इस देशवासियों 
के लिए कथन था कि यहाँ मकानों में ताले नहीं लगाये जाते थे और वचन देने के 
चाद लिखत-पढ़त की जरूरत नहीं समझी जाती थी। इसका यह मतलव नहीं 
हैं कि यहाँ अपराध होता ही नहीं था। निरुक्तकार यास्क्र ने अपराधों की 
गणना करते हुए लिखा है कि चोरी, परस्त्रीगमन, ब्राह्मण की हत्या, गर्भपात, 
मद्यपान, झूठ बोलना आदि अपराध माने जाते थे। कहने का ग्रभिप्राय इतना 
ही है कि अ्रपराधों की संख्या बहुत कम॑ थी | 

(ख) satia काल--आावुनिक काल में भ्रपराधों की संख्या बहुत बढ़ 
गई। उदाहरणार्थ, इंडिया १६५२-५३ के अनुसार अविभक्त भारत में १९४१ 
में अपराधों की शिकायतें २२ लाख के लगभग थीं, तो विभक्त भारत में १९५० 
में यह संख्या ३५ लाख के ऊपर चली गई। इसमें दंडित व्यक्तियों की संख्या 
१९४१ में १५ लाख थी, तो १६५० में यह संख्या २१ लाख तक चली गई। 
इससे स्पष्ट है कि अपने देश में अपराधों की संख्या बढ़ती पर SI 

अपराधों का विवरण देखने से प्रकट होता है कि स्थानीय-निकायों श्रर्थात्‌ 
स्यूनिसिपेलिटियों आदि के नियम मंग करने की संख्या सब से अधिक है, उसके 
'बाद चोरी की संख्या है, उसके बाद चोट पहुँचाना, लड़ना-झगड़ना भ्राता हैं, 
फिर सीमा का उल्लंघन Wale किसी के मकान में घुसना ग्राता है। ये सब 
अपराध एक ही प्रकार के हैं AIL इनमें से अधिक संख्या ्राथिक-श्रपराघों की 
पायी गई Zl 

ऊपर जो-कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट हैँ कि भारत में अपराघों की संख्या 
निरन्तर बढ़ रही है! इस प्रकार भ्रपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ने का कारण 
क्या हैं? कारणों का विवेचन हम इसी भ्रध्याय में अन्यत्र कर आये हैं, इसलिए 

उन कारणों को यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं g l 


प्रश्‍न 


१. ग्रपराध के कारणों को विवेचना कोजिये। झाप ग्रपराधियों को सुधारने 
के लिए क्या उपाय सुझायेंगे ? भारतीय उदाहरण दीजिये। (१६५१) 


+ Analyse the causes of increasing incidence of crime in 
India. (1963) 
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भारत में युवापराध ४७५ 


, इसका कारण समझाइये कि एक विशेष आर्थिक अवस्था में कुछ व्यक्ति 


श्रपराध करते हैं जबकि दूसरे नहीं करते। भारतीय उदाहरण दीजिये। 
(१६५३) 


, दण्ड के विभिन्न सिद्धान्त बतलाइये श्र यह संकेत कोजिये कि इनमें से 


कौन-सा आपको सबसे भ्रधिक aigi लगता है। (१९५४, १६५९) 


, बर्तमान समय में भारतीय नगरों में बदलते हुए सामाजिक पर्यावरण को 


अपराध और वगुण के कारणों के रूप में विवेचना कोजियें। (१६५४) 


, झपराध के कारणों को विवेचना कौजिये। अपराध रोकने के तरीके व 


साधन बतलाइये । (राजस्थान, १६५४) 


, अपराध, निर्धनता और युद्ध के ग्रन्तःसंबंघों को स्पष्ट कोजिये। 


(राजस्थान, १९५६) 


, भारत सें अपराध की प्रकृति और कारणों का विवेचन कीजिये। उनके 


उपचार के लिए विद्यमान उपायों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे 
सकते हैं ? (राजस्थान, १६५८) 


, भारत में अपराध की घटनाओं की वृद्धि के कारणों का विश्लेषण 


कीजिये । (१६६३) 
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भारत में RMIT 
(JUVENILE DELINQUENCY IN INDIA) 
१. बालापराध या किद्योरापराध को व्याख्या 
हम पिछले अध्याय में लिख आये हैं कि ७ वर्ष से नीचे के वालक के विषय 
में तो कोई नहीं कहता कि उसने भ्रपराध किया है, .७ से १८ वर्ष की आयु के 
बालकों या किशोरों के विपय में समझा जाता हैं कि उन्होंने अपराध किया हू । 
१८ वर्ष से ऊपर की श्रायु के युवाओं के अपराधों के विषय में हम विस्तार से लिख 
झाये हैं, ७ वर्ष से १६ या १८ या कहीं-कहीं २१ वर्ष की ary के वालकों के 
झपराध वालापराध या किशोरापराध कहलाते हैं, और उन्हीं के विषय Ñ इस 


इस अध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में झा चुके हें :-- 
1. Discuss the causes of juvenile delinquency. How far have 
Borstal institutions helped in solving the problem? (1952) 
2. What factors are mainly responsible for juvenile delin- 
quency? What steps should be taken to reform juvenile offenders? 
(Rajasthan, 1955) 
3. ‘Poverty is the main cause of juvenile delinquency.’ 
Discuss. (1956) 
4. Discuss the measures that have been adopted in advanced 
countries for the reform of juvenile delinquents. (1957) 
5. Discuss the role of home, the school and the correctional 
institutions in the rehabilitation of juvenile offenders. (1958) 
2 6. What is the difference between criminal and delinquent? 
What plan would you suggest for the care of the delinquents? (1960) 

. 7. What are the important factors which account for the 
increase in the rates of juvenile delinquency? (Rajasthan, 1960) 
$. How far is probation helpful in the control of juvenile 


delinquency. (Rajasthan, 1961) 
9. Distinguish between crime and delinquency and analyse 

the causes of increasing rate of delinquency in India. Ca 
10. Discuss the relation between poverty and. juvenile 
delinquency. हे (Rajasthan, 1961) 
11. Discuss the socio-economic background of juvenile 
delinquency in India. =e (1964) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NEE nem Ss, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में किशोरापराध ४७७ 


आध्याय में चर्चा करनी Hl ७ से १६ और कहीं-कहीं २१ वर्ष तक की आयु के 
व्यक्तियों द्वारा किये गये समाज-हिंत के विरुद्ध कार्यों को अपराध (Crime) 
न कहकर 'वालापराध' या “किशोरापराब' (Juvenile delinquency) कहा 
जाता हैं क्योंकि इस आयू के व्यक्ति युवा न होकर या तो वालक होते हैं, या ज़रा 
बड़ा होने पर किशोर कहे जाते हैं। समाज-हिंत के विरुद्ध कार्यं करने वाले ७ AT 
से अधिक तथा १६-१८-२१ वपं से कम श्रायु के वालक या किशोर जब यह्‌ जानते 
2 कि उनका कार्य भ्रनुचित है, तव वें वालापराधी या किज्योरापराधी कहलाते हैं। 


२. बालापराध या किशोरापराध का मनोवेज्ञानिक विइलेषण 


(क) रुकावट पाकर, 'ज्ञान', 'इच्छा', 'क्रिया' का सीघे नहीं परन्तु Se ड 
से अपने को पुरा करना अपराध का पहला रूप है--पशु तथा मनुष्य में कई 
“नैसगिक-शक्तियाँ' (Instincts) होती हैं, जो इस जन्म में नहीं सीखी जातीं, 
जो पैदा होते ही जन्म के साथ ग्राती हैं। इन 'नेसगिक-शक्तियों' के कारण प्राणी 
में तीन बातें पाई जाती हैं। पहली बात तो यह हैं कि प्राणी तथा उसकी जाति 
की जीवन-रक्षा के लिए जो. वातें आवश्यक हैं उनकी तरफ़ उसमें खुद-व-खुद 
‘gf’ (Interest) उत्पन्न होती है, उनकी तरफ़ उसका ध्यान खिचता हैं 
दुसरी यह्‌ हैं कि. उनकी तरफ़ ध्यान खिचने के वाद प्राणी में सुख या दुःख का 
'मानसिक-क्षोभ' या ‘saw’ (Emotion) उत्पन्न होता हैं; तीसरी यह है कि 
“मानसिक-क्षोभ' या “उद्वेग' के उत्पन्न होते ही प्राणी के शारीर में क्रिया (Actio n) 
उत्पन्न होती हैं जिसके कारण वह उस बस्तु को प्राप्त करने या उसे दुर करने का 
अयत्न करता है। प्राणी के प्रारम्भिक इतिहास से ही हमारी किन्हीं वस्तुग्रों 
को देख wt. उनकी तरफ़ रुचि';- उसके अनुकूल या प्रतिकूल मानसिक-क्षोभ' 
या 'उद्वेग'; और उस 'क्षोभ' या उद्देग' की वेचेनी को दुर करने के लिए परिणाम- 
स्वरूप प्राणी का “व्यवहार' या क्रिया--ये तीन प्रक्रियाएँ पाई जाती हूँ । ये 
तीनों 'ज्ञान' (Knowing), इच्छा' (Feeling) तथा ‘Bit ere) 
के ही ख्पान्तर हैं। पशु ने तो संयम सीला नहीं होता, अत: शेर E भूः 
हो, तो शिकार देखकर ‘Faq हो जाता है, और oe तब तक दुर नः होती, 
जब तक वह उसपर 'लपक' कर उसे खाने नः लगता | हरिण भेड़िये को 
“देख' कर 'डर' जाता है, झौर अपनी जान बचाने के लिये या तो भाग खड़ा होता 
है, या भाग नहीं सकता तो सींगों से 'लड़ता है। ये सब नसगिक-शक्तियाँ 
(Instincts) ऊपर की तीनों Tore इच्छा, कृतिम से स्पष्ट 
गज़रती नजर श्राती हैं। जीवन की रक्षा के लिए नेसगिक-शक्ति (Instinct) 
का उक्त तीनों क्रियाओं में से गुजरना आवश्यक हूं, नहीं तो प्राणी इस जीवन- 
संग्राम में ठिक नहीं सकता। जब तक मनुष्य जंगली अवस्था मं था तब तक उसके 
जीवन की रक्षा के लिए. रुचि, 'मानसिकक्षोभ', _क्रिया---इसी प्रक्रिया की 
आवद्यकता थी, और वह इसी प्रक्रिया में से TT था, परन्तु Satay वह 
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सभ्य होता गया, उसने इस प्रक्रिया पर काबू पाना शुरू किया, संयम” सीखना 
शुरू किया। भूखे आदमी के लिए भोजन देखते ही वेचेन होकर उस पर टूट पड़ना 
. भ्रनुचित समझा जाने लगा; पुरुषों तथा स्त्रियों का पशुओं की तरह मिलना-जुलना 
लज्जास्पद हो गया; भयानक वस्तु को देखकर भाग खड़े होना कायरता हो गया | 
परन्तु इस प्रकार के नियन्त्रण के लिए संयम” की आवश्यकता है, यह “संयम” 
सीखा जाता हैं, जन्म से तो हम पशुओं की तरह 'नेसगिक-शक्तियों (Instincts ) 
को लेकर ही श्राते हैं, और अगर सभ्यता के प्रभाव में न आये हों तो नेसगिक- . 
व्यवहार ही करते | भूख-प्यास, लड़ना-झगड़ना, छीनना-झपटना, विषय-वासना 
आदि'नेसगिक-सक्तियों' (Instincts) को संयम में न रखकर, 'रुचि', 'मानसिक- 
ara’, 'क्रिया--इस प्रक्रिया में से पशु की तरह बिना रुकावट बहने देने को 
मनुष्य-समाज उचित नहीं समझता । 'नेसगिक-सक्ति' (Instinct) तो अपना 
पुरा रास्ता--रुचि', क्षोभ', 'क्रिया-तय करके दम लेती है--यह प्रक्रिया 
तो उसको जान है--परन्तु मानव-समाज के नियम इस प्रक्रिया में रुकावट 
डालते हैं। परिणाम यह होता है कि कभी-कभी 'नेसगिक-शक्ति' (Instinct) 
इस प्रक्रिया को तो पुरा कर लेती है, परन्तु सीधे ढंग से पुरा करने के स्थान में 
Se ढंग से पूरा करती है। इसी टेढ़े ढंग से 'नंसगिक-शक्ति' (Instinct) की 
रूचि, 'क्षोभ', क्रिया' की प्रक्रिया को पूरा होने को हम 'दोष' या 'श्रपराघ' 
कहते El बालक को भूख लगी। बालक अगर पशु के तरीके से चले, तव तो 
जहाँ उसे भोजन दीखे, उठाकर खा ले । परन्तु समाज इसमें रुकावट डालता है। 
इसे बुरा मानता हैँ। नतीजा यह होता हैँ कि “भूख” की 'नेसगिक-शक्ति' सीधे 
रास्ते से भ्रपनी प्रक्रिया पुरा करने के स्थान पर, समाज के नियमों को रुकावट 
के तौर पर पने सम्मुख खड़ा हुआ देख, टेढ़े रास्ते से उसी प्रक्रिया को पुरा करती 
हैँ, और वच्चा चोरी” करके भूख को शान्त कर लेता है 'नैसगिक-शक्ति' के 
क्रिया में परिणत होने के मागं में जो रुकावट ग्राती हैं--भले ही बे माता-पिता 
द्वारा खड़ी की गई हों, AS ही समाज द्वारा खड़ी की गई हों--उन्हं बालक जिन 
उपायों से दुर करता है, उन्हीं उपायों को हम दोष” (Fault) या 'बालापराघ' 
(Delinquency) कहते हैं। वालक को ग्रपराघ से बचाने का उपाय यही 
है कि उसकी 'नेसगिक-झक्ति' के प्रवाह को सीघा रोकने के स्थान पर उसे उचित 
दिशा में बहने दिया जाय! इसके बजाय कि वालक चोरी से किसी चीज़ को ले, 
ग्रौर वह यह समझ छे कि चोरी से ही वह कुछ पा सकता है, इसके बिना नहीं, 
माता-विता को चाहिए कि स्वयं उसे वह चीज़ दें, और उसमें यह भावना उत्पन्न 
कर दे कि पुछकर चीज़ छेने में किसी प्रकार की आशंका नहीं बनी रहती। 
'न॑सगिक-शक्तियों' को शुद्ध मार्ग में, देख-रेख में बहने का अवसर देना ही “दोष” 
या अपराध' से बचाने का उपाय S| 
(ख) भ्रपराध का दूसरा रूप है 'भावना-ग्रन्थियाँ--हमने ait देखा 
था कि 'नेसगिक-शाक्ति' (Instinct) में aà को 'क्रिया' में लाने की एक 
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भारत A किशोरापराध ४७९ 


अदम्य क्षमता होती Sl इसका कया कारण हैँ? इसका कारण वह 'मानसिक- 
stra’, “उद्वेगं या ‘IAA (Emotional disturbance) हैँ, जो किसी 
'नैसगिक-शबित' का आवश्यक अंग हैं। भूखे को भोजन देखकर 'बेचेनी' हो 
जाती है, कामी को विषय देखकर 'मानसिक-क्षोम' उत्पन्न हो जाता Z| 
यह 'वेचेनी' यह 'मानसिक-क्षोभ' तब तक वना रहता हैँ जब तक इच्छा पूर्ण 
नहीं हो जाती। बालक में किसी चीज़ के लिए जब बेचैनी qar हो जाती हूँ, तब 
या तो अपनी इच्छा को पूर्ण करके वह उस बेचेनी को दूर कर लेता हैं, और कोई 
अपराध कर बैठता हैं, और या वह उसे दवा देता Fl AAT दबा देता हुँ, तो 
क्या होता है? मनोविज्ञान का कथन हैं कि कोई इच्छा, खासकर एक FAT- 
इच्छा! दवती नहीं । वह अन्दर जाकर दूसरे रूप में प्रकट होती हैं और साथ ही 
अपनी बेचैनी किग्हीं दूसरी इच्छाओं को भी दे देती है। बच्चा किसी चीज़ को 
लेने के लिए बेचैन है। माँ ने उसे घमका दिया। वच्चे की इच्छा उस समय दब 
गई। परन्तु मौका पाते ही उसने उसे चुरा लिया । साथ ही, क्‍योंकि उसकी 
बेचेनी अन्दर चली गई थी, इसलिए दूसरी इच्छाशों के साथ भी वह जुड़ गई। 
इतना ही नहीं कि उसने चोरी करना सीख लिया, वह घर से भागना, अकारण 
गुस्सा करना भी सीख TAT | दवा हुआ 'मानसिक-क्षोभ' या ‘sat’ (Emotion) 
भीतर जाकर नष्ट नहीं होता। प्रकृति का नियम यह है कि शक्ति कभी लुप्त 
नहीं होती | ये दबे हुए 'मानसिक-क्षोभ' ही 'अज्ञात-चेतना में “भावना-गरन्थियाँ 
(Complexes) वना देते हैँ । ये मानो 'मज्ञात-चेतना' में भावना की एक गाठ 
ata देते हैं । जब तक यह्‌ गाँठ नहीं-खुलती तब तक बालक का व्यवहार सीधा न 
हो कर टेढ़ा रहता हैं, वह ‘orca’ किया करता Fl बच्चे को दोषों या 
'गपराधों' से बचाने का उपाय 'भावना-मत्तियों (Complexes) को न 
बनने देना हैं। इच्छा के होते हुए 'मानसिक-क्षोभ' का होता 'नेसगिक-शक्ति' 
(Instinct) का अंग है, परन्तु इच्छा के होने पर “मानसिक-क्षोभ' को न होने 
देना मानवता की पराकाष्ठा है, विकास का ध्येय है। गीता में इसी अवस्था को 
गनिस्संगता', 'निष्कामता' कहा गया है, क्योंकि निष्काम-व्यक्ति की 'श्रज्ञात- 
Saar में “मावना-ग्रन्थियों' (Complexes) का निर्माण नहीं होता | यह 
मानसिकःस्थिति साधना से प्राप्त होती Zl 

५ (ग) अपराध का तीसरा रूप 'तेसगिक-शक्ति' की प्रबलता या 
निर्बलता है--नैसगिक-शकितियों' के प्रवाह के सामने रुकावट का आना तथा 


'मावना-म्रन्थियों का बनता-ईत दो के अतिरिक्त अपराध” का एक तीसरा: 


रूप भी 2) 'नेसगिक-सक्तियाँ' (Instincts) दो प्रकार की हैं--'सबल' 
(Sthenic) तथा “निर्बलः: (Asthenic) । “सबलं में “मोजनान्वेषण', 'भोग', 
ag, संचय', पीछा करता”, विचरण', “जिज्ञासा, गिरोह में रहना, शात 
गौरव” तथा ea; 'निबंल' में देन्य, “मयः, घृणा» प्रेम, दुःख', ‘aa 
तथा 'खेल' सम्मिलित हैं। कई बालकों में जन्म से ही 'सवल-नेसगिक-शक्तियां' 
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अधिक मात्रा में होती हैं, कई में न्यून मात्रा में; इसी प्रकार कई वालकों में 
“निर्बल-नेसगिक-शक्तियाँ' जन्म से ही भ्रधिक मात्रा में होती हैं, कई में न्यून मात्रा 
में। साधारण अवस्था का वालक तो संयम से काम छे लेता है, परन्तु स्त्रभाव 
से ही 'सबल' तथा 'निर्बेल' नंसगिक-शकितियों के बालकों के लिए 'संथम' संभव 
नहीं होता। इन'नेसगिक-शक्तियों' के बहुत भ्रधिक या बहुत न्यून होने के कारण 
चांलक जो कुछ करते हैं, उसे भी हम :दोष' या 'अपराध' कहते हैं। जिस वालक 
में भूख की नंसगिक-शक्ति' ही ्रधिक मात्रा में है वह मौका पाकर चोरी कर सकता 
है, पूछने पर झूठ बोल सकता है, खाने की इच्छा पर रुकावट देखकर घर से 
भाग सकता Sl जिस वालक में Seq’ की प्रधानता है, बह बुरी संगत में झट 
पड़ जाता हैं, भीख मांगने लगता है, बुराई का मुकाविला नहीं कर सकता। 
साता, पिता तथा शिक्षक के लिए यह्‌ देखना आवश्यक है कि वालक जो अपराध 
कर रहा है, वह्‌ उस 'नेसगिक-शक्ति' (Instinct) के उसमें धिक या न्यून होने 
के कारण तो नहीं। जिस बच्चे को भूख ही अधिक लगती हैं उसका इलाज 
उसे झधिक भोजन देना है, नहीं तो वह चोरी से खायगा। जिसमें काम-वासना 
अधिक है उसे कला में व्यस्त कर देना उचित हैं, नहीं तो वह अपने को और 
दुसरों को खराव करेगा | जिसमें क्रोध अधिक है उसे कमज़ोर साथियों की रक्षा के 
'लिए प्रोत्साहन देना ठीक मार्ग है, नहीं तो वह हर वात में यों ही लड़ेगा । 
३. बालापराध तथा किशोरापराध के कारण . 
'वालापराघ' तथा 'किशोरापराघ' को दो भागों में ater जा सकता है। 
'चंशानुसंक्रमण' (Heredity) के कारण होने वाले area; परिस्थिति’ 
(Environment) के कारण होने वाले ware | 'परिस्थिति' के चार भाग 
किये जाते हैं-सामाजिक-परिस्थिति, झारीरिक-परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक- 
परिस्थिति तथा ग्राथिक-परिस्थिति | इस प्रकार अपराधों के सात मुख्य कारण हैं : 
(क) वंश के कारण; 
(ख) सामाजिक-परिस्थिति के कारण; 
(ग)' शारीरिक-परिस्थिति के कारण; 
(घ) मनोवज्ञानिक-परिस्थिति के कारण; 
. (ङ) ग्रवरुद्ध-इच्छा के कारण; l 
(च) भावना-ग्रन्थियों के कारण; 
(छ) आशिक-परिस्थिति के कारण | 


ns Ė m s: ' 


* 1. Discuss the causes of juvenile delin 
quency. (1952) 
aa 2. What factors are mainly responsible for juvenile 
i ae icy ? What steps should be taken to reform juvenile 
० oes ठ i i ' (Rajasthan, 1955) 
delingye?’y Discuss the socio-economic: Dui juveni 
2770 a aT o-economic background of 11964) 
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.- (क): वंश के कारण बालापराध या किशोरापराध . . 
'बंश' से'जो दोष' या “श्रपराघ' आते हैं, उनका कोई इलाज. नहीं। एसे 
बच्चों के लिए 'रिफ़ॉमेटरी” श्रादि अलगःही स्थान हैं। ऐसे बालक समाज में 
सव जगह दिखलाई देते हैं। ऐसे बालकों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी 


` चाहिए उसका हम इस अध्याय में आगे चलकर वर्णन करेंगे ' ' ८ 


(ख) सामाजिक-परिस्थिति के कारण बालापराध या 
FRE) “किशोरापराध i 

` सामाजिक-परिस्थिति के कारण जो बालक या किशोर अपराध करते हैं, 

उनके (i) घर या परिवार की परिस्थिति, (ii) स्कूल की परिस्थिति, (iii) 

पॉस-पड़ौस, (iv) संगति, (४) युद्ध, (vi) सामाजिक-विगठन--ये मुख्य कारण 
z, : 

[ घर या परिवार की परिस्थिति ] 
: (a) असंतुलित या भग्न-परिवार--वालक जिस परिवार में जन्म लेता 


है, उसमें ग्रसंतुलन हो सकता है। माता-पिता की आपस में नहीं बनती, 


इसका प्रभाव बच्चों पर अ्रच्छा नहीं पड़ता। बच्चा देखता है कि saw माता- 


` पिता हर समय लड़ते-झगड़ते हैं, किसी बात में एक-मत होकर नहीं चलते । वच्चा 


भौ झगड़ालू हो जाता है, उसकी किसी से नहीं बंनती । इस स्वभाव के कारण 
वह मार-पीट कर बैठता है, उदंडता करने लगता. है। . | P 

पारिवारिक असंतुलन के भ्रलावा कभी-कभी बच्चा अपने को भग्न-परिवार 
में पाता है। पिता ने माता को या माता ने पिता को छोड़ दिया, तलाक हो गया, 
तलाक नहीं भी ger किन्तु वे दोनों साथ-साथ नहीं रहते। बंच्चा या तो माँ के 
साथ रहता हैं या बांप के साथ । जब माँ-बाप में इस प्रकार घनिष्ठता. नहीं 
रहंती तब वच्चा भ्रपराधी मनोवृत्ति का हो जाता है। | TP 
"` (8) सोता-पिता का सन्तान के भ्रति व्यवहार--कभी-कभी माता- 
पिंता का संतान के प्रति सौहादं का व्यवहार होने के स्यामे में कड़ा व्यवहार 
होने लगता है। बांत-बात में संन्तान से कड़ाई से वरतना, झिड़कना, घमकाना, 
मारना पीटना---इंस सबं से बच्चे मांता-पिता के साथ भी सिघाई से बरतने के 
स्थान में टेढ़ा बरतने लगते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, घर से बाहर रहकर 
आ्रावारागर्दी करना सीख जते हैं। :--- ~). ¬ ` ३७ ` 

(८) - माता-पिता at चरित्र--कभी-कमी- माता-पितःः शराबी, व्यमिः 
चारी,जआारी, झगड़ालू, कुसंगीःहोते हैं। उनके बच्चे उन्हीं से दीक्षा लेकर बड़े 
होते हुँ रौर अपने:माँ-बाप के कान काटने. लगते हैं । Eeit 

(d) माता-पिता द्वारा नियन्त्रण का झभाव--माता-पिता के बिल्कुल . 

नियंत्रण-हीन AT अत्यन्त नियंत्रण-शील होने पर भी बालक उच्छ Get हो जाते 
हैं वे या तो विद्रोह कर देते हैं या घर से भाग जाते हैं। 
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(e) परिवार में इकला रह जाना--कभी-कभी किसी बच्चे के माता- 
पिता मर जाते हैं, मांता।नहीं तो पिता या पिता नहीं तो माता मर जाती हं, या 
'पिता-माता में से कोई एक दूसरे साथी के न रहने से दुसरी शादी कर लेता हैं। 
इस परिवार की इन परिस्थितियों में बच्चे की तरफ़ ध्यान देने वाला कोई नहीं 
रहता, वह अपने को इकला अनुभव करता है। ऐसे. बच्चे इकले रह जाने के 
कारण अपराधों में प्रवृत्त.हो जाते हैं। . : 


(J) भाई-बहनों का प्रभाव-माता-पिता के अलावा बड़े भाई-बहनों 
का. छोटों पर भ्रच्छा तथा ब्रा दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। बड़ा भाई 
झगर शरारती है तो. छोटा उससे कम नहीं रहता | बड़े भाई-बहन छोटों से उन्ह 
डरा-घमका कर ऐसे. काम करवाते हैं.जो अनुचित होते हैं।. इसका प्रभाव छोटों 
पर अपराघी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के सिवाय कुछ नहीं होता। 


| 51» [स्कूल की परिस्थिति] 
` (८) स्कूल के साथी--धर के बाद स्कूल में बच्चा भर्ती होता है। स्कूल 
में उसे कसे साथी मिलते हैं। व्रे साथी आसानी से मिलते हैं इसलिए उनसे वह 
भ्रपराध करना सीख जाता ह. ' 


(b) खाली समय -तथा मनोरंजन-अगर स्कूल में बालक का सारा 
समय काम में लगा हुआ नहीं, उसके पास खाली समय -है, तो यह देखा गया 
है कि इसी खाली समय को. वह AIMS, Her में बिताता Sl ज्यादातर.अपराब 
शति या रविवार को होते हैं क्योंकि इन दिनों उसके पास खाली समय ज्यादा होता 
हैं। इसी प्रकार ४-५ के बीच सायंकाल जब बालक HT फ़्संत होती है, अपराध 
किये जाते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि खाली aaa में वह सिनेमा में, नाटक- 
घरों में जाता हैं या क्रिकेट-कबड्टी.खेलता है? क्या खाली समय बिताने के लिए 
उसके पास-आमोद-प्रमोद...के उचित साधन हैं.या नहीं? . मनोरंजन के उचित 
साधन न.होंग तो अनुचित दिशा में उसका जाना स्वाभाविक हो जायगा.। - हमें 
यह भी देखना होगा कि जिस समय वह्‌ खाली नहीं होता, काम में लगा.होता है, 
उस समय को क्या वह सचमुच काम-में लगाता है या उस समय भी कोई शरारत 
सीख रहा होता है। ae - Peay 


. (८) स्कूल का स्तर--जिस स्कूल में बालक पढ़ता है, क्‍या वंह उसके 
विकास के अनुकूल है, या प्रतिकूल? जो विषय वह पढ़ता हैं; उनमें उसकी 
रुचि हैं, यां नहीं ? जिंन अध्यापकों के संपकं में वह आता है, वे कसे हैँ? इन 
सब का वालक के अपराधी या निरपराधी होने पर बड़ा प्रभाव है। प्रतिकल 
वातावरण में, विषयों में रुचि न होने के कारण या श्रध्यापक के ही कुरुचिपूर्ण होने 
के कारण बालक अपराधी बन सकता है। इन सव कारणों से स्कूल के स्तर का 
उठा होना ग्रावकयक है | 
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[पास-पड़ोस] . 
घर तथा स्कूल के वाद वालक के विकास पर पास-पड़ौस का श्रसर पड़ता 
है। जिन मुहुल्लों में वालक रहते हैं, जिनमें खेलते हैं, उनमें wer बालक किस 
तरह के हैं ? प्रायः देखा-गया है कि शहर के मध्य में रहने वाले बालकों का पड़ौस 
अपराध की प्रवृत्ति सीखने में बहुत सहायक है, इसलिए सहायक हुँ: क्योंकि शहरों 
के बीच की बनी श्रावादी में चोरी, डाका, जूआ आदि की सब से चिक सुविधा 
रहती Sl ज्यों-ज्यों हम शहर के प्रान्त-भाग में जाते हैं, त्यों-त्यों बस्ती के विरल 
हो जाने के कारण अपराधों के लिए सुविधा भी कम हो जाती है, घनी श्राबादी 
Tt के कारण अपराध करने परं पकड़े जाने की आशंका भी बढ़ जाती है। 
` ` [बरी संगत] 
वालक अधिकतर अनुकरण से सीखता है, विशेषत: उन लोगों का वह 
अनुकरण करता है जो उसकी समान AUT के तो नहीं होते, TST लगभग समान 
आयू के होते हुए उससे कुछ ही वड़े होते हैं। वालकों के सदा कुछ गिरोह बने होते 
हैं, और प्रत्येक बालक ग्रंपने गिरोह की वाह-वाही लेना चाहता है। लगभग 
समाच-्आयु के इन बालकों के गिरोह प्रायः बुरे कामों के प्रेरणा-त्रोत होते 
गिरोह अच्छे भी हो सकते हैँ, परन्तु भ्रच्छे कम होते हैं। समान-आय के बालकों 
के इन गिरोहों की संगति से वहु अपराध करना सीख जाता 
At [द] ० < 
जब देशों में युद्ध छिड़ जाते हैं तब पिता लड़ाई के मंदान में भेज दिया 
जाता है, माता . कल-कारखानों में आजीविका के लिए जाती है। ऐसी. प्ररि- 
स्थिति से बालकों की देख-भाल ठीक-से नहीं हो पाती और वे अपराध की तरफ़ 
प्रवृत्त होने लगते हैं। ऐसे समय में ख़ास कर वे एसे. अपराध करना. सीख जाते 
हैं, जो माता-पिता के नियंत्रण के भ्रभाव में हो सकते हैं । - उदाहरणार्थ, : लड़के- 
लड़कियों को इस समय! विशेष स्वतंत्रता मिल जाती है, चे अवैब यौन-संबंघ- 
करने लगते हैं, AAT संताने -इस समय aga भ्रधिक होने लगती हैं। 
जे हेफ [सामाजिक-विगठन] `. `: : . - 
जब संपूर्ण समाज' में बिगठन को अवस्था हो, पुराने मूल्य बदल रहे हों 
उनका स्थान'नेंवीन मूल्य ले रहें हों परन्तु इन नवीन मूल्यों की मान्यता अभी 
पुरी तरह से न स्वीकार की गई हो, तब संपूर्ण समाज में अपराधी मनोवृत्ति 
उत्पन्न हो जातीः है AC उसी का प्रतिबिव बालकों तथा किशोरों के जीवन में 
पड़ने लगता है । उदाहरणार्थ, आज के समाज में जाति-च्यवस्था आदि 
पुरानी Seat ARAN टूट रही हैं, उनका स्थान fret नवीन रूढ़ियों ने 
नहीं लिया, समाज विगठन की प्रक्रिया HA Tax रहा हैं। ऐसे समय में जात- 
पात का झ्यालःन करके युवक-युवति घरों:से भाग जाते हैं, प्रेम-विवाह *रचते हैं। 
यह WAFS साम्राज़िक-विंगठन/ का, परिणाम हूँ। .= ` 7. ; 
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(ग) शारीरिक-परिस्थिति के कारण बालापराध तथा 
pris 'किशोरापराध 

कई बच्चों का शरीर विकसित नहीं हो पाता, कइयों का ज़रूरत से ज़्यादा 

लस्बा-चौड़ा हो जाता है; कइयों की.जवानी देर में उभरती है, कइयों को जवानी 
जल्दी झा पकड़ती है; कइयों का चेहरा खूबसूरत होता हैं, कइयों का वदसूरत। 
ये भी 'गपराघ' में कारण बन जाते हैं । उदाहरणार्थ : 

(i) एक बच्चा ठिंगना है। Fe देखता है कि उसकी कोई परवाह 
ही नहीं करता, परन्तु 'आत्म-गौरव' (Self-assertion) की 'नेसगिक- 
शक्ति” तो उसमें भी है। वह डॉक्टर बन. गया। wa जो कोई भी उससे मिलने . 
झाता है वह आघ घंटे से पहले बाहर नहीं निकलता। वह्‌ अपने मित्रों को भी 
इस प्रकार सताता Sy उसके अपने वच्चे भी बीमार पड़ जाये, तो विना दस 
बार गिड़गिड़ाने के ag किसी को दवाई नहीं देता। ठिंगनेपन के कारण दुनिया 
ने जो उसका तिरस्कार किया उसी का वह दुनिया. को सताकर बदला ले रहा 
होता है। एक बच्चे की आँखें कमज़ोर थीं, वह पढ़ नहीं सकता था। उसने 
दुसरे बच्चों की ऐनकें चुरानी शुरू कर दीं। आँखें कमज़ोर होने के कारण वह 
क्लास में पीछे था; दुसरे बच्चे ऐनक लगाने के कारण सब-कुछ देख सकते थे, 
और पीछे नहीं थे। 'प्रतिस्पर्द्धा की भावना ने पढ़ाई में तेज़ होने के स्थान पर 
ऐनक चुराने का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार बच्चे अनेक ऐसे अपराध 
कर बैठते हैं, जिनका कभी-कभी कोई कारण समझ नहीं ATT | 

(ii) एक बच्चा watt श्रेणी के अध्यापक से भी लम्बा-चौड़ा था। 
बचपन का मन और पूरे जवान का-सा शरीर ! सब उस पर हँसते थे---वह 
घर से भाग गया। i ] 

(ii) जवानी भी कई 'भप्राध' करा देती है। जब बच्चा अपने भीतर 
कोई नई शक्ति देखता हैं, तो उस शक्ति का प्रयोग करने लगता हैं। जब वह 
पाँवों पर खड़ा होना सीखता है, तो दिन भरं भागा फिरता हैं, निरचल नहीं 
बैठ पाता। जब बोलना सीखतां है, तो बेमतलंब 'अ्र-अआ'--'ऊऊ' किया करता 
Zi नई शक्ति को देख कर वह उसके ओर-छोर को देखने के प्रलोभन का संवरण 
नहीं कर सकता |: इसी प्रकार जव उसकी जननेन्द्रियों में विकासःहोता है, तब 
वह इन अंगों का भी कभी-कभी: दुरुपयोग करने लंगतां हैं, जो प्रायः जिज्ञासा” 
A हक Bie फेक as Oe Some oS 

` ` (1५) खूबसूरत बच्चे अपनी खूबसूरती के कारण मारे जाते हैं, और 
बद-सू रत भ्रपनी कमी को पुरा करने के लिए मार-पीट करने लगते हैं । - ; 

(a) मनोवेज्ञानिक-परिस्थिति के कारण बालापराध तथा 

5 'किशोरापराध . : 

2 कुई बच्चे “मन्दबुद्धि! होते हैं; कई तेज़ होते हैं। कई पढ़ने में, गणित 

i या किसी विषय में कमजोर होते हैं; कई बात-बीत में,. कल्पना-शकित में 
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या दस्तकारी आदि में तेज़ होते Fl मन्द-बुद्धि या तेज़ होना अपराध का कारण 
केसे बन जाता है? 
` (1) बुद्धि की मन्दता प्रायः अपराध” की तरफ़ ले जाती है। 'मन्द- 
बुद्धि वालक में इतनी दीर्घ-दशिता नहीं होती कि वह समझ सके कि प्रलोभनों 
में फंसने से ग्न्त में पछताना ही पड़ता है। एक बालक चोरी करता था। उसकी 
आयु ८ वर्ष की थी, परन्तु परीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि उसकी 'मानसिक- 
aq’ (Mental age) पाँच ही वषं की थी। वह किसी चीज़ को चमकता 
देखकर,उठा लेता था। एक दूसरा बच्चा 'भगोड़' था। वह स्कूल जाते हुए रास्ते 
में ही गलियों की सैर में पड़ जाता था। .वह दस वर्ष का था, परन्तु उसकी 
'मानसिक-आयु" छः वर्ष की थी। उसकी माँ को समझाया गया कि इसे दस वर्ष 
का न समझकर छः वर्ष का ही समझो, और छः वषं के बच्चे की-सी इसकी देख- 
रेख करो। बच्चा सुधर गया। प्रकृति में एक खास क्रम से नेसगिक-शक्तियों, 
(Instincts) का विकास होता है। इन शक्तियों पर संयम पाना. ही शिक्षा 
है। “मन्द-बुद्धि-बालक इस संयम को नहीं पा सकता | परिणाम-स्वरूप वह 
बुद्धि के विकास के बहुत निचले स्तरों पर रहता हैँ। इन स्तरों के जो.विकास- 
क्रमः हैं उन्हीं के अनुसार उसके 'अपराध' होते हैं। शुरू-शुरू में बच्चा AT 
तथा ‘quar शुरू करता है, अतः 'मन्द-बुद्धि-बालकों के ज्यादातर. अपराध 
भगोड़ेपन (Truancy), eat तथा नुक्सान पहुँचाने के होते हैं | संचय- 
शक्ति” का विकास पीछे होता है, इसमें कुछ थोड़ी-बहुतः बुद्धि की. भ्रावरयकता 
पड़ती है; wa: चोरी करना, और चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोलना बच्चा 
पीछे सीखता है। साधारण बच्चा 'नेसगिक-शक्तियों'” के विकास-कम में से गुज़- 
रता हुआ उनका लाभ उठा लेता है, “मन्द-बुद्धि' इन्हीं, शक्तियों की उलझन में 
पड़कर'अपराघी बन ज़ाता है। shat AE ate 
5 (ii) कभी-कभी तेज बालक भी' भ्रपराघ करते: हैं । बेवकूफ़ माता-पिता 
का तेज़ लड़का. प्रायः उन्हें चकमा दिया करता :है। जो तेज़ लड़के कमज़ोर 
बच्चों की क्लास में म्रा पड़ते हैं, वे पाठ को बहुत आसान.देखकर ही ATT 
होशियारी को शरारतों में खर्चे किया करते हैं। ऐसे बच्चों को ऊपर की श्रेणी में . 
चढ़ा देनेसे उनकी शक्ति ठीक दिशा में चल पड़ती है। 5: , ४ 
iii) ःकई बच्चे: किन्हीं खास विषयों में कमजोर होते हैं, इसलिए, स्कूल. 
से भांग खड़े होते हैं। | कक eRe का 
(iv) कई बच्चों-की कोई-कोई खास योग्यता होती हैँ। जो बच्चे: 
बात-चीत में तेज़ होते हैं, वे पढ़ाई में कमज़ोर होने पर, TH मार-मार कर दूसरों. 
पर रौब जमाया करते हैं, इसी से उनकी झूठ बरोलने.की प्रवृत्त दृढ़ हो जाती है। 
कई बच्चों की 'कल्पना-सक्ति' असाघारण होती 'है। जैसे हम स्थूल-जगत्‌ से 
काम हेते हैं; वसे वे काल्पंतिक-जगत्‌ से कामः लेते हैं। वे अपतत साथी को: कल्पता 
में ऐसे ही देखते हैं, जैसे यथार्थ में देख रहे हों। ऐसे बच्चे प्रायः कहा करते हैं 
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किबुराई को जानते हुए भी उससे बच नहीं सकते । ''कल्पना-शक्ति' ही “यथार्थता' 

का रूप धारण कर उनसे हठात्‌ कोई काम करा देती है। कई बच्चे हाथ के काम 
में कुशल होते हैं, वे मौका पाकर किसी की जेब कतरने में संचय-शक्ति', जिज्ञासा 
या आत्मगौरव” की नसगिक-शक्तियों' के वेग को पुरा करते-करते सिंद्ध-हस्त 
चोरं हो जाते हैं। 


(ङ) अघरुद्ध-इच्छा के कारण बाळापराध तथा किशोरापराध 


मन के तीनं पहलू हैं: ज्ञान. (Feeling), इच्छा! (Knowing) तथा 
aia (Willing) । ‘ata की कमी के कारण बालक ‘areata’ हो जाता 
है; 'इच्छा-शक्ति'' के: ठीक संचालन न होने से वह अपराधी” हो: जाता है, 
'कृति-रक्ति' न होनें से वह 'अस्थिर' हो जाता Sl इस दृष्टि से अपराध का प्ररन 
वास्तव में 'इच्छा-शक्ति' (Knowing), संवेदन’ (Feeling) तथा उद्वेग! ` 
(Emotion) का श्रशन है, इसलिए हम इस परःकुछ'विस्तृत विवेचन करेंगे। 

* (i) मेक्ड्गल ने प्रत्येक” नेसगिक-शक्ति’ (Instinct) के. साथ एकः 
“उद्वेग या क्षोभ' (Emotion) लगा हुआ माना: है E 'पलायन' एक “नेसगिक- 
शक्तिं है। इसके are Wa का उद्वेग” जुड़ा हुग्रा है। यह ‘sen’ ही नेसगिक-- 
शक्ति में “क्रियाशीलता” को उत्पन्न करता है । 'उद्देग' से भ्रन्दर-ही-भ्रन्दर जो" 
'क्षोम--बिचेनी--पेदा होती ह, वह-तब तक दुर नहीं होती, जब तेके 'नेसगिक- 
शक्ति! अपने को पूर्ण नहीं कर लेती ।- पशु इस 'उद्देग' या क्षोभ' को रोकता नहीं, 
मनुष्य रोकता St रोकेंने के कई" कारण हैं--मुख्य कारणः समाज तथा धर्म हैं। 
‘Sat अर्थात्‌ “क्षोभः (Emotion) का नियम यह हैः क्रि यह क्रिया में आकर ही 
निवृत्त होता है, अन्यथा वह वेसा ही बता रहता है, “AT दूसरा रूप घारण HT 
लेता है। जिस ‘san’ को हमने दबा दिया, वह ज्ञातं-चेतना' में जाकर भावना 
की एक गाँठ बना'देता है। यह गाँठ वहाँ पड़ी-पड़ी' रड़क पैदा करती रहती है। 
इसी कोः aaaea (Complex) कहते हैं। यह 'कम्प्लेक्स'--अतृप्त-इच्छा 
it की गाँठ हैं, और हमारे व्यवहार को'भोतर से ही प्रभावित करती 

| ; 5 
(ii) दबी हुई इच्छांग्रों'के विषय में दुंसरी बात यह है कि जब कोई 
निसंगिकशक्ति! (Instinct) अंवरुद्ध:होंकर भावना-ग्रन्थि' उत्पन्न करती है 
तो भीतर जाकर इसकी बेचेनी इसी तक सौमित नहीं रहती। यह भपनी बेचेनी: 
दूसरी इच्छाग्रों को भी दे देती है; भौर. इसीलिए घमकाएं जाने पर बच्चा झूठ 
भी बोल सकता हैं, चोरी भी कर सकता है, घर से भाग भो सकता है, दुसरे 
पर श्राक्रमण भी करं सकता हैं। यही कारण है कि जो बच्चे अपराध करते हैं 
वें एक ही नहीं, सभी प्रकार के श्रपरांध किया करते हैं। ot 
(iii) तीसरी बात ध्यान देने! की यह हैं कि दवी हुई इच्छा रूपान्तरित: 
होकर प्रकट होती हैं, हमते किसी लड़के को किसी लड़की के साथ मिलने-जुलने 
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से मना किया। अब वह उस लड़की की फ़ोटो को.उसकी जगह रखने लगा। 
फ़ोटो भी. छीन लिया, तो अनजाने ही वह उसी लड़की से मिलती-जुलती किसी 
लड़की के साथ खेलने लगा। जिस ग्रब्यापक ने मना किया था उसके किसी प्रिय. 
शिष्य पर उसने हमला करः दिया। दवी हुईं इच्छा रूपान्तरित हुई, परन्तु फिर 
भी ag एक खास दिशा में चली | जिस लड़की से मिलने से उसे मना किया गया 
था उसके कोट में. एक:फूल लगा हुआ था। वह. लड़का बगीचे में जहाँ फूल. देखता 
तोड़ लेता। लड़के में फूलों के तोड़ने की एक बुरी लत. पड़ गई । .'भावना- 
ग्रन्थि’ हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं करती, एक खास दिशा में परिवर्तन 
करतीं है। जो 'नेसगिक-शक्ति' दवाई गईं है उसके साथ मिसंते-जुलते किसी 
'स्थानापन्न'--'उप्लक्षक' (Substitute). को लेकर हमारे. व्यव्हार में परि- 
वर्तन होता है। परिणाम यह होता है कि बच्चा चोरी तो करता है, परन्तु किसी 
खास ही चीज़ की चोरी करता है, हर चीज़ की नहीं, और वह: खास चीज़ 
असली चीज़ की “स्थानापन्न होती -है। जो. बच्चा झ्ाँख कमज़ोर होने से केवल 
ऐनक्‌ःकी चोरी करने लगा वह:इसी नियम का दृष्टान्त है। . ... ,; ३5 
` :,५(६४) “अवरुद्ध-इच्छाम्रों ¦ (Repressed desires) के संबंघ में चौथी 
बात ध्यान देने की यह है कि-वे एक maga (Mental conflict) को उत्पन्न 
कर देती हैं। बच्चा घर में मिठाई देखता. है। उसमें इसे लेने की इच्छा होती. है, 
उठा लूँगा:तो पिटूंगा, यह डर भी पैदा होता है। येः दोनों'नेसुगिक-सक्तियां' 
हैं। :बालक में जो प्रबल:होगी उसी: के अनुसार वह कर:गुजरेगा; और प्रायः . 
मिठाई को मुँह में डाल कर वह. aa - को.शीष्् समाप्त करू देगा। झगरः 
माता-पिता के fae सम्मान की भावना उसमें प्रबल है, तो वह बिना पूछे मिठाई 
को हाथ नहीं लगाएग़ा। परन्तु अगर. उसे बार-बार वह मिठाई, दीखे, AIT 
बार-बार ही माता-पिता के सम्मान.या डर के कारण उसे अपनी इच्छाः दबानी 
' पड़े, तो दोतों भावनाझों.के प्रबल हो जाने के.कारण 'ग्रन्तदुन्द्र लस्बा हो जायग। 
MAMAS वातावरण में पला हुआ: लड़का AIA, दिल में कहेगा--मैं: 
बिना पूछे.तो लूंगा;नहीं,: परन्तु मिठाई-को.छोइूगा भी नहीं, माँ से जाकर पुछ - 
झाता हूँ, मिठाई Si परन्तु:प्रायः यातो बालक ही इस इच्छाको दबा लेता है, - 
या. माता-पिता बच्चे की इच्छा पूरी न करके: उसे दबा देते हैं || एक इच्छा दब 
जाती है, दुसरी जीत जाती है। परन्तु मह दबी हुई इच्छा नष्ट होते के स्थान. 
में: प्ज्ञात-चेतना' में जाकर मातो HTC का फोड़ा बंत जाती: :है। +सवाद अन्दर 
रुक नहीं. सकता, फोड़ा तो फूटकर रहेग।। कोई क्षण श्राता हैःकि माता-पिता 
'के सम्मान या डर की भावना को बालक परे फेंक देता है, ag मिठाई चुरा लेता 
है।... बह प्रपने दिल में कहता है--मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर मुझे डर क्या ' 
है ?' परन्तु कुछ देर बाद वह क्या देखता है कि उसकी. आत्मा प्र एक बोझ-सा 
झा पड़ा है, उसके झन्तरात्मा में एक गाँठसी पड़ गई Q: और वह दुःखी रहने 


लगा है। -कभी-कभी बालक इस.अलोगन का मुकाबिला-करता है, वह दिल में 
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कहता है--में चोरी नहीं करूँगा ।' कुछ देर बाद ही देखते हैं कि वह अनजाने 
चिड़चिड़ा हो गथा है; भौर यों ही किसी से लड़ने लगा है। कभी-कभी हमारी 
ज्ञात-चेतना' में 'भ्रन्तद्वन्दर होता है, इसका हमें पता होता हैं, Ades प्राय 

अज्ञात-चेतना' में, 'मावना-ग्रन्थि' द्वारा, चल रहा होतां है, इसका हमें पता नहीं 
होता--हम सब-कुछ भूल चुके होते हैं। बालक के अनेक 'अपराघ' इस Ades 
के परिणाम होते है। “भन्तरईन््र' की स्थिति न उत्पन्न होने देना अपराध को रोकने 
का एक मुख्य साधन R! 

(च) भावत्ता-ग्रन्धषियों के कारण बाळापराध तथा; किशोरापराध 


हमने अभी देखा कि दो इच्छामओरों की टक्कर से अन्तेन प्रारंभ होता 
है। एक इच्छां दबं जाती' है, दूसरी जीत जाती हैं। ये दोनों ही नसर्गिक- 
afeat (Instinces)- या 'सामान्यःभ्रवृत्तियां (Innate or General 
tendencies ) होती हैं। जो दब जाती है, उसे हम भूल जाते हैं, वही भावना- 
ग्रन्थि’ (Complex) बन जाती है, और हमांरें भ्रनजाने भिन्न-भिन्न रूपों में. 
प्रकट होती है। “भावना-ग्रन्थियाँ' (Complexes) ‘saga’ (Mental 
conflict) की ही'उपज हैं और प्रपराधे' का मनोवेज्ञानिक कारण हैं। वें अनेक 
हैं, परन्तु हम मुख्य चार का वर्णन करगे 
(i) “क्माता-ग्रन्यि ` (Step-mother Complex) :—यह प्रायः 
लड़कियों में पदा होती है। २ वर्ष तक लड़की माता को ही संब कुछ समझती 
Sl इसके बाद वह इघर-उघंर दौड़ने-फिरने लगती है, तो at उसे भिन्न-भिन्न 
बातों'में टोकने लगती है। -साथं ही पिता का प्रायः लड़के की: पेक्षा लड़की पर 
ज्यादा प्रेम होता है। बच्ची दिल में सोचने लगती है कि माँ का मुझ से प्रेम क्यों 
कम हो गया ? पहले तो यह मुझे कभी कुछ न कहती थी, म्रब मुझे यह हर बात 
में टोकती है; यह न कर, वह न कर, इधर न जां, उघर न जां ! साथ ही वह 
देखती हैं कि पिंतां उससे माता की म्रपेक्षा ग्रधिक प्रेमे करतां है। तीन वर्ष की 
नन्ही बच्ची भ्रपने दिल से पूछती: है--तो' कयाः यहं मेरी असली माता. है?” 
उसंका दिल कहता है, “नहीं,यह असली माँ होती तो मुझे टोकती क्यों, 'पहला-सा 
प्रेम क्यों न करती, सांथ ही पिता की अपेक्षा ज्यादा प्रेम क्यों नं करती ?' यहं 
बच्ची अ्रपनीः माता को 'विमाता' संमझने.लगती Sl WIC उसकी माँ वास्तव में 
हीःविमातां हो,' ग्रौर उसका बच्ची यो बच्चे को किसी तरह से भान हो जाय, 
तब तो “कहना ही क्यो? बच्ची''के हृदय में विद्रोह मच जाता हैं। पंरन्तु, 
माँ के प्रति विद्रोह करना ag उंचित भी नहीं समझती । इंन दो भावनाग्रों में 
aa fos जातां हैं, Hd बच्ची विमांता की: भावनां को दंबा देती हैं, यही 
“विमाता-भावना ग्रन्यि कहलाती है.। अ्रपनी st at के प्रति लड़की में, और 
विमाता के प्रेति लड़के त॑था लड़की दोनों A, ag ग्रन्थिं पेदा हो जाती 
परिणाम यह होता' हैं कि बंच्चा प्रेम के लिए तरसा करता 'हैं। कई बच्चे इसी 
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खोज में घर से भाग जाते हैं। वें अपनी असली माँ को खोजा करते हैं। वे कहते 
हैं कि माँ-सा प्रेम देने वाला कोई मिले। माँ नहीं मिलती, तो जो भी उनसे 
सहानुभूति दर्शाता है उसी के वे गुलाम हो जाते हैं। बच्चों में घर से विद्रोह 
तथा बाहर से लगन का यही मनोवेज्ञानिक ्राधार हैं।  - | 

(ii) "शासन-ग्रन्थि' (Authority Complex)—aeat माँ के प्रति 
विद्रोह नहीं करता; पिता के प्रति करता है। कारण यह्‌ है कि माँ लड़के कों 
ज्यादा प्यार करती है। माँ को कुछ कहना भी होता हुं, तो पिता से ही कहल- 
चाती हैं। माताएं अक्सर कहां करती हैं, “आने तो दे वाप को'। लड़के के लिएं 
बाप शासन का, दण्ड का प्रतिनिधि बन जाता हैं। परन्तु पिता के प्रति विद्रोह 
करने को भी बच्चा उचित नहीं समझंता, रतः इस भावना को वह दबा छेता है, 
और शासन-भावनां-ग्न्थि' को निर्माण हो जाता हैं। बच्चा पिता से तो डरता 
हँ, परन्तु अध्यापक, सभा, सोसाइटी, घमं--प्रत्येकं शासन के प्रति विद्रोह का 
झंडा खेड़ा करं देता है, कहीं किसी के बस नहीं भ्राता। आज्ञा न पालने की जो 
प्रायः शिकायत सुनी जाती है, उसका कारण यही 'मोवना-ग्रन्थि' g 

(iii) "लग-ग्रन्थि' (Sex Complex) ala घरों में घर छोटे होने 
के कारण प्रायः बच्चे छुटपन में ही “लिग-संबंधी' बहुत-सी बातें जान जाते हैं। 
इंन बातों का जानना इतना नुक्सान नहीं पहुँचातां जितना इस संबंध में उत्पन्न 
हुई उत्सुकता को दवाना। घनी घरों के बालक कों घर की परिस्थितियों के 
कारण इनं बातों का ज्ञान प्रायः कम रहता हैं। इन बातों को जानने की जिज्ञासा 
तोःसंब में हैं, परन्तु इनका जानना बुरा समझा जाता है। जानूँ-न-जानूँ--- 
इस utes से ही 'लिग-संबंधी भांवनां-्रन्थि' (Sex Complex) उत्तन्न होती 
है जिसे संक्षेप में लिग-ग्रन्थ' कह सकते हैं। -जिन बालकों में काम-वासना प्रबल 
होती है, चे तो अपने को रोक ही.नहों सकते; परन्तु जो अपने को बस में कर छेते 
हैं, वे काम-प्रवृत्तियों से बचुकर भी दूसरे अपराध कर बेठते हैं। इन अपराधों का 
आंधारमूत तकं यह होता है कि काम-संबंधी कुकर्म तो बहुत बुरा है, इससे कम 
बुरे कार्य करने में क्या ह है? प्रायः देखा गया है कि घनी माता-पिता के बालक 
घर में भराम से रहने की बजाय मारे-मारे फिरते' हैं, चोरी करते हैं। घर में 
संब कुछ होते हुए भी उनकी इस दशा का कारण उक्त 'मावनाअन्वि ही है 
“~ iv) 'हीर्नता-प्रन्यि' (Inferiority Complex)—ste बच्चों में, 
खासकर गरीब बच्चों में, “हीनता की भावना-ग्रत्यि' पड़ जाती है जिसे संकप में 
नताय कह सकते हैं । छोटा बच्चा तो चारों तरं से बड़बड़े लोगों से 
चिरा होता है। वे कृद में बड़े, हर बात में बड़े इसलिए हर बच्चे में कुछ-न-कुछ 
अंश मं मह ग्रंथि होती है । गरीब के पास कुछ होता नहीं, उसे सब का मुंह ताकना 
पड़ता, है। परन्तु' 'प्रात्म-गौरव' (Self-assertion) की नेसगिक-शक्ति: भी. 
सब्‌, High a था: आत्मनौरन' AA में /हीनता-ग्रत्यि का निर्माण 


होत! है” जो बच्चों एक 
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फूट निकलता है.। बायरन लंगड़ा था, वह अच्छा तेराक बन गया, मिल्टन भन्या 
था, वह महान्‌ कवि बन गथा। . एक प्रकार की न्यूनता दुसरे प्रकार की श्रेष्ठता 
से पलड़ा बराव्रर क़र लेती है। पत्नी की धिक्कार ने ही. कालिदास को कालिदास 
बना दिया, और तुलसीदास को- तुलसीदास | आत्म-गौरव' का शुद्ध रूप तो 
यही है कि बच्चा भ्रच्छे कामों से अपनी हीनता. को, क्षति को: पुरा करे, परन्तु 
यह रास्ता कठिन है। प्रायः बच्चा ग्रासानः रास्ता पकड़ लेता -हैः। जो बच्चा 
पढ़ाई में FAM है, वह घर से पेसे चुरा लाता है, और साथियों को बाँट देता 
है, उन पर्‌ रौब जमाता है, इसी से वह 'हीनता की भावना? का मुकावला करता 
है। काणा काम में तेज़ होकर भी श्रपनी हीनता. को दुर: कर सकता है, रंगीन 
चश्मा.लगा कर भी। आत्म-गौरव? : की भावना को. उत्तेजित कर देना शिक्षक 
का.काम है। अक्सर देखा गया है कि लंगड़े ऐसे चलते हैं जैसे लंगड़े न-हों; काणे 
एसे देखते हैं Ae sash भली-चंगी ate हों। जिन लोगों में एक;दिशा में कोई 
कमी होती हू: वे..ुसरी दिशा में उसे बहुत काफ़ी पुरा HUSA हैं! यह सब 
आत्म-गौरव' की: नसगिक-शक्ति’ का ही परिणाम हुं जो अच्छे शिक्षक की देख- 
रेख में बच्चे को कुछ-का-कुछ बना सकती है। $o 
gaai के साधारण दोष/ (Faults) aar. “अपराध” (Delin- 
quency) के मुनोवेज्ञानिकः झाघार-का- निरूपण fear है, इसलिए 
A, झूठ, घर से भागना', -मारना-पीटना',- चिढ़ना-चिढ़ाना' - झादि. का 
अलग-झलग वणन करने को; झावश्यक॒ता नहीं.। प्रत्येकः बालक' के .'दोष'. या 
अपराध" को- देख कर उसके कारण, का-पता लगाना, TAL SA कारणः: को दूर 
कर देना. ही- बच्चे के: सुधा र. का; एकमात्र उपाय, हैः। p 


(छ) आथिक-परिस्थिति के कारण बालांपराध तथा 
किशोरापंराध* ` ४ ``“ म 


निर्धनता. TAT. का बड़ा. भारी: कारणं है, विश्वेषतः बालक निर्घतता के. 
कारण चोरी करने लगते हैं । जब बालक देखता है कि sar साथी:के पास सब- 
कुछ हैं, उसके पास कुछ नहीं,. तब वह या तो धनी बालकों से द्वेष करने लगता है, 
या ईर्ष्या करने लगता. है या उनकी वस्तुओं के लिए. ललचाने लगता है। देष, 
ईर्ष्या. तथा लालच से जो भी श्रपराघ हो सकते हैं, उन सब के लिए, उसमें भमि 
तयार हो ज़ाती.है। ... .. 
: ` पाश्चात्य देशों. में और भ्रव अपने देश में:भी लड़कियाँ परिवार की आय 
बढ़ाने के लिए दफ्तरों में काम करती हैं, बेपढ़ी-लिखी लड़कियाँ घरों में झाड - 


* 1. ‘Poverty is the main. cause of. juvenile delinquency 
(1956) 


Si 2. Discuss the relation between poverty © and juvenile 
delinquency. ie हे | Cuajasthan 1961) 
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सफाई के लिए जाती हैं, चौका-चूल्हा. करती. हैं। ` आजकल' दुकानों पर-भी लड़- 
feat ar काम दिया जाने लगा है.। इस सब का परिणाम यह होता है “कि 
मौका पाकर या तो वे पथ-भ्ष्ट हो जाती हैं या उन्हें पथ-म्रष्ट किया जाता है। 

जहाँ ग्ररीवी के कारण बालक अपराध करते हैं वहाँ अमीरी के कारण भी 
कम अपराध नहीं 'होते।: अमीर चोरी नहीं करेगा . तो दुसरे अपराध करेगा। 
'पैसा देकर किसी को पिटवा देना, मार-पीट करके पेसे के ज़ोर पर छूट जाना, 
पैसे का लालच देकर दुसरे. को अपराध के लिए फुसलाना--ये सब पैसे के भ्रपुराध 
हैं। यह ठीक है कि गरीब अपराध करके पकड़ा जाता है, क़ानून के.शिकजे में 
झा जाता है, अमीर पकड़ा नहीं:जाता, पकड़ा जाता हैं तो इन्फ्लुएन्स . लगा कर 
छूट जाता हैं। . 


४. किश्ोरापराध की परिभाषा 


किशोर-अपराध को दो दृष्टियों से ara सकता. है । .इसके विषय.. में 
एक दृष्टि मनोवैज्ञानिक है, दुसरी दृष्टि कानूनी Z|. 

सनोवँज्ञानिक-दष्टि:के म्रनुसार १४-१५ से १८-२१ [वर्ष की- आयु के दे 
सभी बालक तथा बालिकाएँ किशोरापरादी हैं जो दुसरे को नुक्सान पहुँचायें, 
ae ही वें पेकड़े जायें या न पकड़े जाय ।, उदाहरणार्थ, एक बालक किसी 
मकान को झाग लगा देता है, दूंसरे की बंस्तु चुरा लेता है, किसी की साइकल 
उड़ा लेता है। ये संब लोग मनोवज्ञानिक-दृष्टि सें किंशोरापराधी हैं । जो लोग 
इने कामों कों करते हुए पकड़े जाते हैं. वें कानूनी दृष्टि सें किशोरापराधी हैं 
रन्तुं जो पकड़े नहीं भी जाते, वें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध के क्षेत्र से बाहर 
नहीं जांतें। जो झाज पकड़ा नहीं गया वहे कल पकड़ा जा सकता है। ' ` ' 


“ - " काननी-दष्टि के अनुसार उक्तं प्रकार के असामाजिक कार्य करने वाला, 
कानून को तोड़ने वाला किशोर-ग्रपराघी समझा जाता है। कानून ने. किंशोरा- 
qai की आय निश्‍चित की हुई है। कहीं यहं AMT १५ व्ष है, कहीं १६, कहीं 
१८, कहीं २० और कहीं २१ वषं है.। मारत में कानूनी-दूष्टि से किशोरापराधी 
की. भ्रधिकतम आयु १६ वर्ष है। इस झायु तक किशोर को; नरम दृष्टि से देखा. 
जाता हैं, इसके बाद उसे सस्त दृष्टि से देखा जाता है। 


[क] sto सेयना की परिभाषा: “बालक Aaa, किशोर, द्वारा समाजः 


की, दृष्टि से अनुचित कार्य करने . को “किशोरापराघ'. कहते, हैं । इस ्रपराघी 
की कानून द्वारा कोई-न-कोई प्रायु निश्चित की गई होती/ है ।” * | 


[क] “Juvenile delinquency involves wrong doing by a 


der an age specified by, law 
child or young person who is un i 
e being in force). of the place concerned 
sf! sere : wii ni —Sethna:; 
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[ख] श्री न्यूमेयर की परिभाषा--'किशोरापराधी वह व्यक्ति है जो 
किसी निर्चित arr से छोटा होता है और जिसने कोई समाज-विरोधी ऐसा काथ 
किया होता है जो कानून की दुष्टि से अनुचित FI" 

५. अपराधी तथा किशोरापराधोी में भेदँ 
` ` (क) ma में भेद--अपराधी तथा किशोरापराधी दोनों समाज- 
विरोधी कार्यों के दोषी हैं परन्तुं जो व्यक्ति एक निर्चित भ्रायु से कम है वह 
'किशोरापराधी” (Delinquent) कहलाता हैं, जो उस निश्चित arg से श्रधिक 
हैं वह mad (Criminal) कहलांता हैँ। ` 

(ख) अ्रपराध के प्रकार में भेद--अ्रपराधी योजना बनाकर अपराध 
करता है, किशोरापराधी बिना योजना बनाये काम करता है। भ्पराधी 
सारी योजना बना कर चोरी; करनेःजायगा, STAT. :डालेगा, किसी खास उद्देश्य 
से कहीं ग लगायेगा; किशोरापराघी बिना मतलब के, निरुद्देश्य जंगल में प्राग 
लंगा देगा, रेल की पटरी पर पत्थर रख देगा, 'किसी की मोटर का शीशा तोड़ 
देगा, हँसी में ही किसी को नुक्सान पहुँचा देगा aaa’ (Crime) योजना- 
बद्ध होता है, किशोरापराध' (Delinquency) योजनांहीन होतां हैं। 

... ` इ. अपराधों का इलाज | 
[rata दृष्टिकोण] 
- - पिछले श्रध्याय- में. हमः युवापराधों का -वर्णन कर. ग्राये- हैं। उस सिल- 
fae में युवाप्रों के लिए जेलखानों ्रादिं का वर्णन भी-हमने -किया - है-। अपराधों 
के विषय में भ्रव दुष्टिकोण बदलता-जा. रहा.- है:। अब- ग्रह नहीं :समझा जाता 
कि भ्रपराघी अपने माँ-बाप से ही: पराध करने की प्रवृत्ति लेकर. आता है। 
आज का दृष्टिकोण समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण है। यह समझा जाता है कि ATT 
का मुख्य कारण परिस्थिति है--चाहे वह घर की हो, समाजे की हो, भौतिक 
हो, मनोवैज्ञानिक हो, परन्तु मनुष्य में अपराध. करने का बीज परिस्थिति से 


[ख] “A delinquent is a person under age who is guilty 
of anti-social act and whose misconduct ‘is: an infraction of 
law. ~ :— Newmeyer- 
* 1. What is the difference between criminal and d ore) 
What plan would you suggest for the care of the delinquents 60) 

+ ‘ “2. Distingufsh between crime and delinquency and analyse 
the causes of increasing rate of delinquency in India -: =(1961) 

+ 1. Discuss the measures that have been adopted in 
advanced countries for the reform of juvenile delinquents. (1957) 

= `` 2, What ‘steps should be “taken to reform juvenile 
offenders? | : (Rajasthan, 1955) 
3. Discuss the role óf home, the school and the correctional 
institutions in the rehabilitation of juvenile offenders. (1958) 
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पड़ता है। इसीलिए भ्रपराधों का इलाज करने के .स्थान में अपराधी का इलाज 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है, भ्रपराधी को सुधारने: को दिशा. में ज्यादा 
उद्योग हो रहा हैं, अपराधी के निकट संपकं में आकर उसके जीवन:को बदलने 
का प्रयत्न हो रहा हैं। युवापराधियों के विपय में अगर यह बात उचित -है कि 
उनको दंड देने के बजाय उनका सुघार करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो किशोरा- 
पराधिथों के विषय में तो यह. बात श्रौर भी अ्रविक उचित है। क्िशोरापराधी 
ही तो आगे चलकर युवापराधी बनता हैं। इसलिए. इस दिशा. में जो.सुधार 
के प्रयत्न हो रहे हैं, उनका दिग्दर्शन कराना आवश्यक हैं।. 
i (क) - किशो र-न्यायालय 
(Juvenile Courts) 

कोई समय था जब कानून के सामने ७ से १४ वषं के बच्चों को बड़ों की 
तरह अपराधी समझा जाता था और उसी प्रकार दण्ड दिया जाता था, बच्चों 
तथा बड़ों को एक-से अपराधों के लिए एक-से दण्ड दिये जाते थे, उन्हें जेल में 
एक-साथ रखा जाता था, जब ये बच्चे जेलों से निकलते थे, तो जो थोड़ा-बहुत 
उनमें कच्चापन होता था, वह भी निकल जाता था। बच्चों तथा बड़ों को भिन्न- 
भिन्न दृष्टि से देखना चाहिए--यह एक नया विचार “है और इस विचार के ग्रनु- 
सार 'भ्रपराधी-न्यायालय' (Criminal Court) तथा 'किशोर-त्यायालय 
(Juvenile Court) अलग-अलग होने चाहिएँ । अब कई देशों में बच्चों 
के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग न्यायालय खुल गये हैं और जिनमें अब 
तक नहीं खुले उनमें खुलते जा रहे हैं। इन दोनों प्रकार के न्यायालयों का एक- 


दुसरे से निम्न भेद हैं :--- 
प्राघी-न्यायालय. किशोर-न्यायालय 
(Criminal courts) (Juvenile courts) 


, इसमें दो. विरोधी पक्षों की 
गवाहियाँ ली जाती हैं और देखा 
जाता है कि व्यक्ति. ने- अपराध 

- किया है या नहीं किया। 


.२. गवाहियों का उद्देश्य fam यह: 

` - .जानना होता है कि अपराध = 
: किया गया या नहीं, इसलिए :: 
.. यह मुकद्गमा (Trial). कह- 


लाता हैं। 


३: इसमें चल रहे मुकदमे के अति- 


रिक्त मुल्जिम के चाल-चलन 


का पता लगाने को व्यवस्था: 


नहीं होती । 


2. इसमें “मुकदमाः- 


१. इसमें वेज्ञानिक ढंग पर 


जानने का प्रयत्न किया जाता 
हैं कि किस मनोवृत्ति के. कारण 
बालक ने ्रपराघ किया. है।, ; 
- नहीं. चलता 
परन्तु ज्यादातर बालक की बात 


ot सुती जाती है, इसलिए , Ag 


सुनवाई'- (Hearing) कह- 
लाती है। i 


3. इसमें बालक के साधारण चाल- 


चलन का पता-लगाने की लंबी- 
चौड़ी व्यवस्था की जाती -है। 
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vex 
४. अगर मुल्जिम के चाल-चलन ४. वालक के. साधारण चाल-चलन 
की चल रहे मुकदमे के Ala का जानना इसमें आवश्यक है 
रिक्त दूसरी बातें ज्ञात हों, तो क्योंकि उसी के आधार पर यह 

इस मुकदमे :की सज़ा बढ़ाने- व्यवस्था करनी होती हैं. कि 
घटाने पर'उसका विशेष प्रभांव उसके सुधार के लिए किस 

नहीं पड़ता। प्रकार का कदम उठाया जाय। 

५. दोषी पाये जाने पर जेल भेजा १. दोषी पाये जाने पर जेल' नहीं 
जाता है, और दंड दिया जाता भेजा जाता,. उंसे सरकारी 

है! OS ; संरक्षा में लेकर सुधार-श्रवि- 


कारी की देख-रेख में या रिफ़ॉ- 
ah di 'मेंटरी में भेजा जाता है। 
६. जेल में व्यवहार ATTY By 


al ६. सुधार-अ्रधिकारी उसे माता- 

दृष्टि में रख कर नहीं, अपराधों' . पिता की संरक्षां में ही छोड़ 

को दृष्टि में रख कर faa ' देता है, waa सिर्फ़ देख-रेंख 
समाग्रों द्वारा बनाये कानूनों के. करतो रिफॉर्मेटरी :में' भी 
अनुंसार किया जाता el ये ' . उस” पर ख़ास तौर पर देख- 
कानून भिन्न-भिन्न अपराधियों ' रेख रखी जाती हैं। इनके साथ 

को सामने रख कर बनाये ही. व्यवेहांर के कोई निश्चित नियम' 

. नहीं जा सकते, इस दृष्टि से. : नहीं होते। उद्देश्य अपराधों' को 
` - बनाये जाते हैं कि जो कोई भी : दुर करना नहीं; इंस अपराधी” 
चोर आदि हों, उन सब पर का सुधार करना होतां हैं, इस- 

एक समान लाग किये जायें लिए aah साथ-एक-सा वर्ताव 
'ताकि आगे सें वे“श्रपराध न करने के बजाय हर अपराधी के 
FI Š ` साथ उसके योग्य aata: किया 


जाता gI 
प्रमरोका में पहले-पहल १८६६ में 'किशोर-न्यायालय': (Juvenile 
Courts) बने। इससे पहले ७ वर्ष तक के वालक को बंड़ों के सांथ नहीं गिना 
जाता था, उससे ऊँची.आयु के वालक अन्य अपराधियों कें साथ ही गिंने जाते 
थे। १८९६ में यह आये १६ वर्ष कर दी गईं १६ वषं तक के ग्रपरावियों 
के लिए अलग न्यायालयों की ब्यवस्था की गई। घीरे-बीरे यह ara १६ से 
` १७, १८ और कई अपराधों में २१ तक कर दी गई। जिन देंशों में 'किशोर- 
न्यायालय (Juvenile courts) बन गये हैं, उनमें तो बच्चों: के मामले 
श्रपराघी-न्यायालय' (Criminal: courts) में जाते ही नहीं, ‘Freire 
न्यायालयों! में जाते हैं, जिनमें 'किंशोर-न्यायालय' नहीं बने, उनमें भी एसे 
कातून वन गए हैं जिनके ग्रनुसार बच्चों के लिए सुधार की दृष्टि से कानून बना 
दिये गये हैं और 'पराबी-न्यायालय' इन कानूनों के अनसार ही निर्णय देते हैं। 
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इंग्लेंड में भी इस बात को अनुभव किया गया कि बच्चों या बड़ों के भ्रपराधों 
को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाःसकता। बच्चों के लिए अलग कानन बनाने 
की व्यवस्था करना लाज़मी है। इस दृष्टि से इंग्लैंड में भिन्न-भिन्न समथों पर 
भिन्न-भिन्न कानून बनाये गये, जिनका उद्देश्य कानून के नाम से ही स्पष्ट हो जाता 
हं। इस संबंध के अंप्रेज़ी कानन निम्न 

१८५७ में रिफॉमेंटरी-स्कल एक्ट बनों, 

१८७९ में समरी जुरिसंडिक्शन एक्ट वना, 

१८८७ में प्रोबेशन ऑफ़ फस्ट श्रौफ़ेण्डसं एक्ट बना, 

१६०७ में प्रोवेशन ऑफ़ औफ़ेण्डर्स एक्ट बना, 

१६२४ में प्रोबेशन आफ ग्ौफेण्डसं एक्ट, प्रिवेंशन आफ क्राइम एक्ट, 
क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, तथा चिल्ड्रेन एक्ट-- 
इन सब एक्टों का एकीकरण १६२५ के एक्ट में किया गथा । 

१६३३ में चिल्ड्रेन एण्ड यंग परसन्स एक्ट वना। 

भारत में बम्बई में “किशोर-न्यायालय' है। इसका वातावरण न्याया 
धीश, अपराधी, पुलिस का-सा नहीं होता, अपितु मनोवज्ञानिकों की प्रथोग-शाला 
का-सा होता Sl पुलिस के लोग भी रौवदार वर्दी में नहीं होते। न्यायावीशों 
में दो स्त्री-न्यायाघीश भी होती Sl सारा वातावरण सहानुभूति से ओत-प्रोत 
होता हैँ । जसे चिकित्सक रोगी का इलाज करने के लिए aA सह- 
योगिथों से सलाह करता हूँ, वसे न्यायाधीश भी वालक का सुधार करने के लिए 
यह सोच-विचार करता हैँ कि उसको सही रास्ते पर किस प्रकार डाला जाय। _ 
इस प्रकार के 'किशोर-न्यायालयों' के प्रत्येक प्रान्त में बनने की आवश्यकता ZI 

उक्त 'अ्पराधी-त्यायालय' तथा 'किशोर-न्यायालय' वालकों के सुधार 
की दुष्टि से अपराधी वालकों के लिए दो प्रकार की ग्राज्ञाएं देते हैं। एक व्यंवस्था 
तो अपंराधी वालक को किसी “सुधार-अ्रधिकारी' (Probation officer) 
की देख-रेख में छोड़ने की हैँ, दसरी व्यवस्था उसे. किसी सुधार-गृह' (Refor- 
matory school) Ñ भेज देने की है। सुधार-गृह' कई प्रकारं के हैं, जिनमें 
एक प्रकार 'बोस्टंल-संस्था' (Borstal Institute) को हूँ । किशोरापराधियों 
के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने. के लिए 'सुधार्‌-अ्विकारी',' सुधार-गृह', 
बोस्टल' का जानना आवश्यक है । आगे हमं इन तीनों का क्रमशः वणनःकरंग। 


(ख) सुधार-अधिकांरी (Probation officer) ot 

` . इस बात को माना जा रहा हैं कि अनेक, बालकों तथा युवाओं का सुधार 
हो सकता हैं। उन्हें दंड देकर सीधा जेल भेज देने से EH अपराधी बन जाते 
हैं।. अमरीका में युबा-सुबार-कानून' (Youth. Correction Act) बना 


iia 
robation helpful in the control of juvenile 
आस्न? oe (Rajasthan, 1961) 
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हुआ है, जिस के अनुसार जज को २१ वषं से कम आयु के श्रपराधियों को 'युवा- 
सुवार-अधिकारियों' (Youth Correction Authority) के पास भेज देने 
का अधिकार Fl उत्तर-प्रदेश में १६५२ में 'वाल-सुघार-कानून' (Children’s 
Act) स्वीकृत हुआ है जिसके अनुसार १६ वर्ष से कम गायु के बालकों के 
सुधार के लिए झ्राश्रम खोले जा रहे हैं, और जो वालक अ्रपराधी पाये जाते या 
आवारा फिरते मिलते हैं, जिन वालकों के घर का वातावरण उनके स्वस्थ विकास के 
लिए ठीक नहीं होता, उन्हे इन श्राश्रमों में रख कर दस्तकारी शादि की शिक्षा दी 
जाती है। ऐसे कानून सारे देश में बनने की भी व्यवस्था हो रही है। 


J 


लेडी मजिस्ट्रेट भती गुरदीपकौर नोनिहालसह 


ae बच्चेसे प्रश्नोत्तर कर रहोहै। 
रः वाल-सुधार के लिए कुछ नये: परीक्षण किये जा रहे हैं। १९३५ में-उत्तर 
प्रदेशः में ्रथम-ञअपराघीःभ्रवीक्षा-कानून' (First Offenders Probation 
Act) पास हुआ। इस कानून के अनुसार; १८ ay से छोटी आय का व्यक्ति 
गरगर कोई ATT करे, तो न्यायाधिकारी उसे दण्ड तो दे देता है, परन्तु जेल 


Me. 


| Re 
pee 
AE 


'दिल्‍लों को 


में भेजने के स्थान में 'युधार-पअधिकारी' (Probation Officer) के सुपुदे 
कर देता Zl इस समय उत्तर-प्रदेश में प्रायः सभी जिलों में सुधार-श्रधिकारी 
हैं। मजिस्ट्रेट पहले 'सुचार-भ्रचिकारी' से रिपोर्ट माँगता है कि उसकी सम्मति में 
अमुक भ्रपराधी को उसकी देख-रेख में छोड़ा जा सकता है या नहीं। 'सुधार- 
ग्रविकारी' जाँच-पड़ताल करके पता लगाता है कि वह अपराधी कसा 'है,. प्रयत्न. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by भारत में FEM VAC ennai and eGangotri ४६७ 


से वह सुधर सकता हैया नहीं। भगर सुबर सकता है, तो भ्रपराधी इस शर्ते 
पर छोड़ दिया जाता है कि जितने समय का उसे दंड मिला है, उतने समय तक 
वह घर में रहता gat 'सुवार-प्रधिकारी' के सम्पर्क में रहेगा। 'सुधार-अधि- 
कारी' को अपराधी नियत दिनों में मिलता रहता है, 'सुधार-अ्धिकारी' भी समय- 
समय पर अपराधी के घर पर जाकर उसकी पड़ताल करता रहता है । वह कितना 
कमाता है, कमाई घर लाता है या नहीं, चाल-चलन केसा है, पड़ौसियों की 
उसके विषय में क्या सम्मति है--ये-सब बाते पता लगांकर 'सुधार-अधिकारी' . 
बालक का सुधार करने का प्रयत्न करता = दिल्‍ली, बम्बई, मद्रास, बिहार आदि ` 
में भी ऐसे ही कानून बने हुए हैं। 
सुधार-अधिकारी के काम 
सुधार-श्रधिकारी को अंग्रेज़ी में 'प्रोबेशन-श्राफिसर' कहते हैं, जिसका 
सुधार किया जाय उसे 'प्रोबेशनर' कहते हैं। 'प्रोबेशंन' के लिए हिंन्दी में 'प्रवीक्षण - 
शब्द का प्रयोग होता है। सुधार-अधिकारी' या 'प्रवीक्षक' के निम्न काम हैँ: 
` (क) जिस बालक या किशोर को प्रोवेशन' पर रखना है उससे निकटता, 
मित्रता स्थापित करना, उससे सहानुभूति प्रदर्शित करना। 

(ख). प्रोवेशनर के घर जाकर उससे मेल-मुलाकात' रखना, कभी-कभी 
उसे अपने निवास-स्थान पर भी बुलाना, उसे यह श्रनुभव कराना कि वह उसका 
हित-चिन्तक है । | ER 

(ग) प्रोबेशनर ने न्यायालय में जिन शर्तों के पालन करने का वचन 
देकर बौंड भरा है उन शर्तों के पालन में उसे प्रेरित करना तथा सहायता देना। 

(च) न्यायालय को प्रोवेशनर की गति-विधि से समय-समय पर सूचित 
करते RTI 

(a) अगर प्रोवेशनर को काम-धन्धे की जरूरत हो तो उसे किसी व्यव- 
साय को करने में सहायता देना। 

(च) समय-समय पर प्रोबेशनर की समस्याश्रों का पता लगाकर उसे उनके 
हल करने में परामर्श देना। ¥ 

इसं व्यवस्था से लाभ 


(क) इस व्यवस्था से वालक सुधरने का प्रयत्न करता है। जब उसे 
मित्रता, सहानुभूति, सहायता मिलती है तब वह भ्रपने को समाज के अनुरूप 


बनाने का प्रयत्न करता है। 

(ख) इस व्यवस्था से बालक कारावास के घुणित वातावरण से बच 
जाता हैं। उस वातावरण में रहकर तो कुसंगति के प्रभाव से वह और पक्का 
प्रपराधी बनकर निकलता, परन्तु इस व्यवस्था से वह ऐसे संकट से वच जाता है। 

(ग) इस व्यवस्था से इतना ही नहीं कि बालक अपराधी होने से बच 


“grat है, वह समाज का उपयोगी अंग बन जाता है। अनुभव ने सिद्ध किया 
३२ 
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है कि जितने बालकों को प्रवीक्षण पर छोड़ा जाता है उनमें से दो-तीन को छोड़कर 
"बाकी सब सन्मागं पर चलने लगते हैं। 
(ग) सुधार-गृह (Reformatory School) 

सुघार-गृह दो तरह के हो सकते हैं । 'किशोर-सुधार-गृह' (Juvenile 
reformatories) तथा 'वयस्क-सुधार-गृह' (Adult reformatories) | 
बालकों के लिए किशोर-सुधार-गृह' तेथा बड़ों के लिए 'वयस्क-सुधार-गृह' 

बनांये जाते हैं। इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के गुह-उद्योग सिखाये जाते हैं। ये एक 
प्रकार की 'म्रौद्योगिक-पाठशालाएँ' होती हैं जिनमें बालकों तथा बड़ों को कामं सिखा 
HC उन्हें अपराध से निवृत्त करने का प्रयत्न किया जाता El अंनेक अपराध 
काम न मिल सकने के कारण होते Sl जंब इनको जीवन में कमाने के लिए कोई 
war सिखा कर इस योग्य बना दिया जाता है कि ये भ्रपने पाँवों पर खड़े हो सकें, 
तब अपराधी-कार्यों को वें MIT झाप छोड़ देते हैं। लखनऊ तथा बरेली में इस 
प्रकार के सुघार-गृह सरकार की तरफ़ से वन चुके हैं। पूर्वी पंजाव में हिसार में 
एक सुघार-गुह खुला है जिसमें पंजाब, दिल्ली और हिमाचल-प्रदेश के बालापराधी 
भेजे जाते हैं। वम्बई में डेविड aga औद्योगिक स्कूल, चेम्बूर में वाल-गृह, पूना 
में यरवदा ग्ौद्योगिक-र्कूल, सतारा में श्री साहू छत्रपति बोडिंग हाउस, नासिक 
में सेवा-सदन-गृह, शोलापुर में सटिफ़ाइड स्कूल, धारवाड़ में बोस्टल स्कूल 
ग्रादि इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मध्य-प्रदेश के लिए जबलपुर में तथा 
पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए हजारीबाग में एक सुघार-गृह है। 
इन स्कूलों में निश्चित समय तक रहने के वाद जव ये बालक बाहर निकलते हैं, 
तब भी इनको देख-रेख ग्रावस्यक है। ठीक धन्धा न मिल सकने के कारण फिर 
से थे लोग अपराधी-मनोवृत्ति के शिकार हो सकते हैं। इस उद्देश्य से रिफ़ॉमेटरी 
से बाहर निकलने के बाद इनकी देख-रेख के लिए उपरान्त संरक्षण-समितियों' 
(After-care associations) की आवश्यकता है । बम्बई में इस प्रकार 
की समिति बनी हुई है, न्य प्रांतों में भी जहाँ-जहाँ रिफ़ॉमेटरियाँ हैं, इनके 
बनने की ज़रूरत है। 

(घ) बोस्टल-संस्था (Borstal Institute)* 

१९०२ में सर रगल्स ब्राइस (Ruggles Brice) ने इंग्लैंड के बोस्टंल 
स्थान पर एक गैरसरकारी जेलखाना स्थापित किया जिसका उद्देश्य किशोरा- 
पराधियों को वहाँ रख कर उनका सुधार करना था। १६०८ में बोस्टंल-प्रशिक्षण 
को सरकारी मान्यता दे दी गयी। १६३० में बोस्टल जेलखानों में बालक के 

सुधार के लिए शिक्षा के नवीन सिद्धांतों का उपयोग शुरू किया गया। १६४८ 
से इस पद्धति को और. श्रधिक मान्यता दी जाने लगी। यह निश्चय किया गथा 
J Se eee 


* How far have Borstal instituti i lyin 
oile delinquency problem? See Berge 
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कि वोस्टॅल में १६ वषं से कम और २१ वर्ष से अधिक आयु का युवक नहीं रह 
सकेगा | इस अवस्था में सुधार की संभावना रहती है इसलिए आयु की निचली 
तथा: ऊपरली ये दो सीमाएँ निर्धारित की गयीं । यह निइचय किया गया कि 
बोस्टॅल के लिए युबक को कम-से-कम तीन या चार साल के लिए भेजना चाहिए 
ताकि दो साल तक शिक्षा-संस्था में काम-घंघा सीख कर संस्था से निकलने के 
बाद एक-दो साल उसकी 'उपरान्त देख-रेख' (After-care) की जा सके। 

बोस्टल-पद्धति में बालक तथा संस्था के अधिकारी का निकट का संबंध 

होना आवश्यक 'हैं। इस पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त ही यह हैं कि अ्रपराघी- 
बालक a व्यक्तित्व को इस प्रकार बढ़ावा दिया जाय जिससे वह अपराधी 
मनोवृत्ति को परे फेंक दे। इस पद्धति में अपराध” का इतना ख्याल नहीं :किया 
जाता जितना अपराधी' का किया जाता है ? अपराध' तो अपराधी” की 
किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम होता 1 वह परिस्थिति क्या थी, क्यों 
थी, वैसी परिस्थिति आगे उत्पन्न न हो, यह सब प्रयत्न करना वोस्टेल के अधिकारी 

का काम हैं। 5 
यद्यपि 'बोस्टेल-स्कूल कानून' 'मद्रास, AST, पंजाब, बंगाल, मध्य-प्रदेश, 
उत्तर-प्रदेश, TAS, मैसूर, तथा ट्रावनकोर (केरल) में लागू हैं, तथापि अभी 
भारत में सिर्फ़ एक वोस्टॅल-संस्था .हैं। इनके alsa बढ़ाने की आवस्यकता. है. 
क्योंकि अपराधों की ज़्यादातर नींव इसी उम्र में पड़ती -है जिस उम्र के बालकों 
का सुधार “बोस्टॅल-पद्धति' का मुख्य लक्ष्य FI ५ 
gareng (Reformatory) तथा ‘aeae (Borstal 
institute) में भेद यह है कि सुधार-गृह' तो एक प्रकार का मान्यता-प्राप्त 
विद्यालय ही है. जिसमें छोटी आयु के अपराधी बालक सुधार की दृष्टि से भेजे 
जाते हैं, उन्हें wer स्कूल के विद्यार्थियों की तरह पढ़ाया जाता हैं, 'बोस्टॅल' 
भी एक प्रकार के मान्यता-प्राप्त विद्यालय हैं, परन्तु विद्यालय के साथ वे एक 
प्रकार के बन्दीगृह ही हैं जिनमें १५ से २० और कभी-कभी २३ वर्ष तक के वयस्क 
अपराधी रखे जाते हैं। श्रगर कोई अपराधी बोस्टेल' में रह कर भी सुधरता 
नज़र नहीं आता, तो उसे बाकायदा जेल में ही भेज दिया जाता है। 

किशोरापराधियों के लिए भारत के १६४ राज्यों में कानून बने हैं। कुछ 
राज्यों में इनके मुकदमे विशेष अदालतों में पेश होते-हैं। अभी तक इस प्रकार के 
झपराधियों की सुधार-संस्थाओ्रों की बहुत कमी Sl योजना-प्रायोग के विवरण 
के अनुसार इस समय किशोरापराधियों के लिए देश भर में ६७ हवालात, 
४६ सर्टिफ़ाइड स्कूल, ७ सुधार-स्कूल, ५ किशोरापराधी-जेल तथा १ बोस्टेल 
स्कूल है। यह व्यवस्था बहुत कम है, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों 
को सुझाव दिया हैं कि प्रत्येक प्रमुख नगर में किशोरापराधियों के लिए एक हवा- 
लात होनी चाहिए, इनमें वे किशोरापराधी रखे जायेंगे, जिनके मामलों की जाँच 
या सुनवाई हो रही हो। केन्द्रीय-सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक सठिफ़ाइड 
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स्कल तथा छात्रावास खोलने का भी सुझाव दिया है ताकि इनमें उन बाल- 

अपराधियों को रखा जाय, जो मुचलके पर छोड़ दिये जाते हैं और जिन्हें उपयुक्त 
परिवारों में रखने की व्यवस्था नहीं की जा सकती | केन्द्रीय सरकार कां एक और 
सुझाव प्रत्येक राज्य में एक-एक बोस्टंल-स्कूल खोलने का है, जिसमें १५ से २० 
वषं की अवस्था के किशोरापराघी रखे जा सक | 


प्रशन 
१- किशोरापराध के कारणों की विवेचना कीजिये। बोस्टल संस्थाएं इस समस्या 
को हल करने में कहाँ तक सफल हुई हैं ? .- . (१९५२) 


2, कौन-से कारक बालापराध के लिए प्रमुख - रूप a उत्तरदायी हैं.? 
सालापराधियों को सुधारने के लिए कौन-से उपाय करने चाहिये? - 


(राजस्थान, १९५५) 

३. “बालापराधों का मुख्य कारण दरिद्रता. है”--इस कथन की विवेचना 
कौजिये। (२९५६) 

. ४. प्रगतिशील देशों में बालापराघ के सुधार के -जो , तरीके अपनाये गये हैं 
उनकी विवेचना कोजिये। oat - (१६५७) 
~ ५; बालापराधियों के पुनः प्रतिष्ठान में गुह, विद्यालय तथा सुधार-संस्याझों 
: ` ~ के महत्व की विवेचना कोजिये। : (१९५८) 


६. अ्रंपराधी और फिशोर-श्रपराधी में क्या अन्तर है? किशोर-अ्रपराधियों को 
देख-भाल के लिए ग्राप कौन-सी योजना प्रस्तुत करेंगे ? (१६६०) 

"७. किशोरापराघ को बढ़ाने के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिये। 
| (राजस्थान, १६६०) 
“Se बालापराध को रोकने के लिए प्रोबेशन कहाँ तक सफल हो सकता है? 


(राजस्थान, १६६१) 
`` & अपराध और बालापराघ में भेद बतलाइयें और भारत में बालापराघ 
` की बढ़तो हुई संख्या का कारण बतलाइये। (१६६१) 


१०. बालापराघ तया निर्घनता के पारस्परिक संबंध की विवेचना कीजिये। 
(राजस्थान, १६६१) 

११: भारत में बाल-अपराध की सामाजिक तथा श्राथिक पष्ठ-भमि की व्याख्या 
कोजिये। (१९६४) 
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२३ 
नशा-निरोध 


(PROHIBITION) 


१. नझा-निरोध का अर्थ * 


स्वतंत्र भारत की नीति नशा-निरोघ की नीति है। भारतीय संविधान 
के ४७वें भ्रनुच्छेद में कहा गया है कि नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने का प्रयास 
करना राज्य-सरकारों का कर्तव्य है। तो फिर नशीले-पदाथों के सेवन-को रोकने 
का क्या भ्र्थे हैं ? | 
` (क) उत्तेजक या भ्रचेतनाकारक पदार्थों पर रोक--नशीले पदार्थं तीन 
तरह के हो सकते हैं--उत्तेजक, ग्रचेतनांकारक, न्यूनं चेतना कारक । शराब 
उत्तेजक पदार्थ है, AMT अ्रचेतनाकारक हैं, चरस, गाँजा, भाँग चेतना को न्यून 
कर देते हैं। ये सब पदार्थं स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, इसलिए इन सब नशीले 
पदार्थों पर रोक लगाता नशा-निरोघ हैं। i 
: ¦ (ख) नशा-निरोध कीं नीति रूढ़िगत नहीं है--नंशा-निरोध की नीति एक 
गंतिशील नीति है, रूढ़िगत नीति नहीं | इसका क्या श्रथ है ? इसका अर्थ यह है 
कि अनेक झौषधियों में et की, भ्रफीस की, भाँग की आवश्यकता पड़ती है। 


इस ध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में भ्रा चुके हें:-- 

. 1. Discuss the socio-economic importance of prohibition 
in India. How far will prohibiton be beneficial to Indian 
labourers? (1951) 
2. * What do you understand by prohibition? How is it likely 

to benefit the people? Has this policy been successful in U.P. 
 . (1955) 

3. Make a case for prohibition in India. Has it been 
successful? Se (1958) 
4. To what extent has prohibition helped in improving the 
socio-economic condition of the labourer in India?, - (1959) 
5, Write short note on Prohibition policy of Indian Govern- 
Sas RR (1961) 

6. “The policy of prohibition is bound to end in failure.?? 
Discuss. | ॒ MV) 
- 7, *Write short notes on Prohibition in India. - — (1964) 
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उन पदार्थों के निर्माण के लिए नशा-निरोध-तीति के रहते हुए भी छूट दी जांती हे, 
उस छट से नशा-निरोघ-नीति में भेद नहीं पड़ता। इस नीति के गतिशील होने 
का यह अर्थ भी है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें डाक्टरी सलाह पर इन पदार्थों 
के सीमित मात्रा में सेवन करने की भ्रावश्यकृता पड़ सकती है । इस ग्रावसय- 
कता को पुरा करने के लिए सरकार की तरफ़ से परमिट दिया जा सकता है। 
ऐसा परमिट देने पर भी सरकारी नीति नशा-निरोध की ही कही जायगी । 
(ग) पुर्ण तथा ग्रांशिक निषेध--नशा-निषेध पूर्ण भी हो सकता है 
झांशिक भी। उदाहरणार्थ, किसी दिन भी शराव न पी जा सके--ऐसा नियम 
पुर्ण-निषेध है, किसी-किसी दिन की छूट दे देना भ्रांशिक-निषेध R | 


२. नञ्ञा-निरोध का पुराना. इतिहास 


नशीले पदार्थों में मद्य, ग्रफ़ीम, भाँग, गाँजा, और चरस आते El इनमें 
मद्य को छोड़ कर AT नशीले पदार्थ अधिकतर नीचे तबके के लोग पीते हैं। 
मद्य ऐसी चीज़ है जो ऊँचे-नीचे सब तबकों के लोगों में चलती Fl पहले हम मद्य 
' के विषय में ही लिखेंगे क्योंकि नशीले पदार्थों में वही एक विकट समस्या है। 
इसके साथ गानुषंगिक तौर पर हम भ्रन्य नशीली वस्तुओं का भी वर्णन करेंगे । 
प्राचीन-भारत में सुरापान को निषिद्ध माना जाता था। यह राक्षसों का 
पेय था। उच्च-वणं के लोग सुरापान से दूर रहते थे। मध्य-काल में इसका कुछ 
प्रचार हुआ परन्तु उस समय भी कई शासक इसे निषिद्ध करार देते रहे।. भ्रलाउद्दीन 
खिलजीने १३१० में दिल्ली में नशेबन्दी का कानून लागू कर दिया था। औरंगजेब 
शराब को हाथ नहीं लगाता था। फ़ा-हियान, वास्को-डी-गामा, बनियर तथा टेव- 
नियर यात्री भारत में श्राये । उनका कहना यही है कि राजा लोग भछे ही नशा 
करते रहे हों, यहाँ की आम जनता शराब से सदा परहेज़ करती रही। 
अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले शराव और नशीली वस्तुओं से सरकार 
आमदनी नहीं करती थी | इसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि नशा 
करने वाले लोग ही थोड़े थे, दूसरा कारण यह aT कि इस प्रकार की कमाई को 
राज्य के लिए उचित कमाई नहीं समझा जाता था। यही कारण है कि जब 
अंग्रेजों की ईस्ट-इंडिया-कम्पनी का यहाँ राज हुआ, तो उन्होंने पहले-पहल झाब- 
कारी महकमा खोला, ऐसा महकमा जिसका काम शराब तथा भ्रन्य नशीली वस्तुओं 
से ठीक उस ढंग की आमदनी करना था जैसी खेती से मालगुज़ारी की आमदनी 
होती है। १७९० में श्रावकारी तथा अन्य नशीली वस्तुझ्रों की बिक्री के कानून 
बने, महकमा खोला गया, श्राबकारी की पुलिस वनाई गई। शराब बनाना एक 
प्रकार का गृहोद्योग समझा TAT | सरकार की यह नीति जरूर रही कि इस पर 
ज़्यादा-से-ज्यादा कर लगाया जाय क्योंकि पीने वाला तो हर हालत में कितना भी 
क्यों न देना पड़े, ख़च॑ करके पीयेगा। क्योंकि सरकार को इस विभाग से अच्छी- 
खासी ्रामदनी हों जाती थी इसलिए शराब वन्द करना मंग्रेज-सरकार का उद्देश्य 
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चशा- 


५०३ 


कभी नहीं रहा। १८७५-७६ में विदेशों से ७,० १,१७७ गैलन शराब आयी थी, 
१३०४-०५ Ñ १२,६९७,६११ गैलन आयी | इसका यह मतलब नहीं कि क्योंकि 
इस असे में आवादी बढ़ गई इसलिए शराव का आयात भी बढ़ TAT | आबादी तो 
१८७२ से १६०१ तक ४२.७ प्रतिशत बढ़ी, शराव का आयात ८५ प्रतिशत बढ़ा । 
शराव का इतना भ्रधिक आयात इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश-सरकार की नीति 
शराब की विक्री पर कर लगा कर ज्यादा-से-उयादा. रुपया कमाने की थी। 
१८९६-१६०० तथा १६०५-०६ के बीच शराब की दुकानों की संख्या ८२,१७७ 
से बढ़कर १,४४७ हो गई; नशीली वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों की संख्या 
इस असं में १६,७६६ से बढ़कर २१,८६५ हो गई ।* 


३. भारत सरकार .को सन्‌ १९०५ को आबकारी को नौति 


७ सितम्बर, १६०% को तत्कालीन भारत-सरकार ने अपने प्रस्ताव सं० 
५००१ द्वारा अपनी आबकारी संबंधी नीति को एक प्रस्ताव का रूप दिया जिससे 
उनकी नीति की निश्‍चित दिशा निर्धारित हो जाय। इस प्रस्ताव में कहा गया था-- 
“भारत-सरकार उन लोगों की आदतों में दखल देना नहीं चाहती, जो मघ्य-मान 
में शराब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जरूरियात को पूरा करना 
लाज़मी है। भारत-सरकार कौ निश्चित नीति यह है कि शराब जो नहीं पीते 
उनके सामने पीने के प्रलोभन को कम-से-कम किया जाय, और जो ज़्यादा पीते 
हैं उन्हें अनुत्साहित किया जाय । आमदनी का झ्याल इस नीति को मुख्य बना कर 
रखना होग़ा। इस नीति को क्रियात्मक रूप देने का उपाय यही है. कि शराब 
पर ज्य़ादा-से-क्यादा कर लगाया जाय, परन्तु कर बढ़ाते हुए इस बात का खाल 
रखा जाय कि इससे चोरी-छुपे गैर-कानूनी तौर पर शराब न बनने लगे और शराब 
की जगह लोग इससे भी ज़्यादा हानिकारक किसी पदार्थ का सेवन न करने लगें। 
शराब की दुकानों के संबंध में भी सरकारी नीति यह हैं कि उनकी संख्या परिमित 
कर दी जाय, और उनका स्थान निर्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय 
कि वे ऐसी जगह पर न हों जहाँ प्रलोभन मनुष्य को पुकारने लगता है.। इन, 
दुकानों की जगह निश्‍चित करते ge जनता के विचारों का ध्यान रा जाय। 
इन दुकानों पर जो शराब विके ag स्त्रास्थ्य के लिए हानिकर नहीं होनी 
चाहिए। | 
भारत-सरकार की झाबकारी की यह नीति ३२ साल तक एसी ही चलती 
रही । सरकार नशा-निरोध के लिए बहुत उत्सुक तो थी नहीं, इसलिए वह इस 
कार्य के लिए केबल दो उपाय बरतती रही। एक उपाय था शराब और AT 
मादक-द्रव्यों का दाम ज्यादा-से-क्यादा बढ़ाना, और दूसरा उपाय था मादक-द्रव्य 


+ इस अध्याय के झाँकड़े ‘Report of the Prohibition Enquiry 
Committee’ से लिये गये हैं। 
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बेचने वाली दुकानों की संख्या कम करना | अगर सरकार सचमुच चाहती 
कि इन चीज़ों की खपत रुके, लोगों में मादक-द्रव्यों के इस्तेमाल की रुचि घटे, तो 
इस HINT का कोई कानून बनाती, जनता में इनके विरुद्ध कुछ प्रचार करती, 
परन्तु ऐसा-कुछ नहीं किया गया, न कानून बने, न प्रचार हुआ | परिणाम यह 
हुआ कि नशीली चीज़ों की खपत वैसी ही बनी रही, घटने के स्थान में कुछ बढ़ी ही | 
शराब और नशीले पदार्थ का सेवन ऐसा तो नहीं है कि अगर ये कम तादाद में 
मिलें, इनके पीने में नियन्त्रण हो, हर दुकान पर न मिल सकें, किन्ही खास इनी- 
गिनी दुकानों पर मिलें, wet दामों पर मिलें, तो लोग इनका सेवन करना छोड़ 
दें। थे तो लत हैं, और जब किसी चीज़ की लत पड़. जाती है, तो सस्ते-महंगे 
का सवाल नहीं रहता, पास-द्रुर का सवाल नहीं रहता, सवाल किसी-न-किसी 
तरह उसे पाने का रह जाता हैँ। सरकारी नीति यह थी कि शराब तथा नशीली 
चीज़ों का ठेका ज्यादा-से-ज्यादा दाम पर उठे, ठेकेदारों की नीति यहं थी कि वे 
इन चीज़ों को बेच कर ज़्यादा-से-ज़्यादा नफ़ा उठायें और पीने वालों की नीति यह 
थी कि किसी भाव भी मिले, कहीं पर भी मिले, जब सरकार कहती है कि वह 
किसी की वयक्तिक-स्वतंत्रता में दखल नहीं देना चाहती, तो जितना हो सके 
frat. Š 

सरकार यह तो नहीं कह सकती थी कि वह नशाखोरी बढ़ाना चाहती 
है, परन्तु यह सत्य है कि वह नशाखोरी न बढ़ाना चाहती हो, भ्रामदनी ज़रूर 
बढ़ाना चाहती थी, इसलिए सरकार की घोषित-नीति यह थी कि इतना बढ़ा- 
चढ़ा कर दाम लो कि लेने वाले की कमर टूट जाय, नशाखोरी झपने-आप बन्द हो 


जायगी। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि नशाखोरी तो नहीं वन्द हुई, सरकार 


के ख़जाने भर गए । १६१२-१३ में नशीली चीज़ों पर लगाये गए कर से 
सरकार को १३.२ करोड़ की भ्रामदनी हुई थी, वह १६३०-३१ में बढ़कर १६.७ 
करोड़ हो गई; १६३८-३६ में नशीली चीज़ों पर लगाये गए कर से १३.०८ 
करोड़ की भामदनी हुई थी, वह १९४४-४५ में बढ़कर ४३.४२ करोड़ हो गई। 
भ्राज भी जब नशाबन्दी की बात की जाती हे, तो स्वतंत्र-भारत की राज्य-सरकारों 


की तरफ़ से कहा जाता हैं कि रुपया कहाँ से झायेगा ? श्रव तो मादक-द्रव्यों पर .....- 


लगाये गए कर से जो रुपया आता है, वह शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि पर व्यय: किया 
जाता है। श्रगर मादक द्रव्यों का बिल्कुल निषेध कर दिया जाय, तो शिक्षा, 
स्वास्थ्य श्रादि पर व्यय करने के लिए रुपए का क्या प्रबन्ध होगा ? इस युक्ति को 
देनेवाले यह नहीं सोचते कि एक तरफ़ शराब से स्वास्थ्य-नाश करना और दूसरी 
तरफ़ उसी रुपए से स्वास्थ्य का प्रवन्ध करना कुछ अर्थ नहीं रखता। मकान को 
गिरा कर उसे खड़ा करने की क्या जरूरत है? ज़रूरत इस वात की हैं कि मकान 
को गिरने ही न दिया जाय, परन्तु फिर भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे-भले मकान 
को गिराकर उस पर कच्चा कोठा खड़ा करना चाहते हैं। अंग्रेज़ी सरकार की 
अपने राज्य-काल में यही नीति बनी रही। A 
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४. कांग्रेसी-सरकार को १९३७-३८ को नशा-निरोधक नीति* 


१६३७-३८ में जव कांग्रेसी. मन्त्री-मंडल वना तव नशीले पदार्थों के 
सेवन के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ | इस समय कांग्रेस ने मादक- 
रव्यों के निषेध को अपने कार्य-क्रम का एक मुख्य अंग वनाया। कांग्रेस इस दिशा 
में १६२० से कार्य कर रही थी। १६२० में कांग्रेस ने शराब तथा मादक्रवयों 
को बे चने वाली दुकानों को बन्द कर देने की माँग की भ्रौर नशा-निवारण को अपनी 
नीति घोषित किया। इसके बाद १६३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में शराव की 
दुकानों पर घरना दिया गया | इसी समय जब गांबी-इरविन समझौता हुआ तव 
महात्मा गांधी ने शराब की दुकानों पर घरना देने को प्रत्येक व्यक्ति का जन्म- 
सिद्ध अधिकार कहा 1.१६३१ में कांग्रेस की कार्य-कारिणी ने इस बात को स्पष्ट 
किया कि शराव की दुकानों पर घरना देना सत्याग्रह-प्रान्दोलन का हिस्सा नहीं है, 
यह तो प्रत्येक नागरिक का जन्म-सिद्ध अधिकार हे, इसलिए ATT सरकार के साथ 
किसी समय समझौता करने पर सत्याग्रह का हथियार हटा भी लेना पड़े, तो भी 
नशीली चीज़ों को बेचने वाली दुकानों पर घरना देना नहीं रक THAT | १६३७ 
से सितम्बर १६३९ तक, जब द्वितीय विशव-युद्ध शुरू हुआ, कांग्रेस -मन्त्री-मंडल 
काम करता रहा | सितम्बर १६३६ में कांग्रेस मन्त्री-मंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया । 
अपने कार्थ-काल में कांग्रेस ने मद्रास, alo पी०, बरार, बिहार, उड़ीसा तथा 
फ्रंटीयर--इन पाँचों प्रान्तों में मादक-द्रव्य-निषेवक कानून पास किये । पहले- 
पहल सारे प्रान्त में नशेबन्दी के स्थान में कुछ-कुछ भागों को नशा-निवारण. के 
लिए क्षेत्र चुना गया। मद्रास में १ भ्रक्तूवर १६३७ में सेलम जिछे को नशा- 
निषिद्ध-क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद चित्तूर, कुइपाह जिलों में १ झक्तुवर 
१६३८ तथा उत्तरी भ्ररकॉट में १६३६ में नशा-निषेघ का कानून लगाया गया । 
जुलाई १६३८ में बम्बई के अहमदाबाद जिले के मजदूरी इलाकों में, और कुछ 
देर बाद विशाल-बम्बई में यह कानून जारी हुआ। उत्तर-प्रदेश में १६३८ 
में दो जिलों से यह परीक्षण शुरू हुआ और १६३९ में चार और जिलों को GELS 
निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मध्य-प्रदेश में १६३८ में ६३३३ वर्ग-मील 
क्षेत्र को निषिद्ध्षेत्र बनाया गया। | re 

जैसा हमने शुरू में ही कहा था नशे से भ्रभिश्राय केवल शराब से नहीं है, 
झफ़ीम, चरस; गाँजा--सब नशीछि पदार्थ हैं। जैसे शराब के निरोध के लिए 
प्रयत्न हुए. वैसे इन पदार्थों के निरोध के लिए भी प्रयत्न हुए। ब्रिटिश-सरकार 
की तो हर नशीली चीज़ के लिए एक ही नीति थी । 'थोड़े-से-थोड़ा लाश और 
ज्यादा-से ज़्यादा दाम दो' (Maximum revenue. from minimum 
consumP!0n)~_दस नीति के भ्राधार पर शराब, अफ़ीम, गाजा, माँग, चरस 
FEES ee 


. + Write short note on prohibition policy of Indian Govern- 
ment, ite (1961, 1964) 
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---सब-कुछ मिलता था। अफ़ीमःके लिए तो यह समझा जाता था कि इसको खाना 
हानिकारक नहीं है, इसे घुएँ के साथ पीना हानिकारक है। झासाम में झफ़ीम को 
चिलम में पीने की बहुंत प्रथा थी । भ्रफ़ीम पीने वालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 
'ग्रोपियम स्मोकिंग एक्ट्स' पास किये गए जिनके अनुसार कुछ देर के लिए इनको 
रजिस्टर्ड किया जाता था, बाद को. इनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाता 
था। इनसे झाशा की जाती थी कि इस बीच वे घ्रपनी आदत बदल लें। पीनेवालों 
पर प्रतिबन्ध लगाने पर भी अफ़ीम खाने वालों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया । 
खाने वालों के विषय में तो वही पुरानी नीति रही कि दाम बढ़ा दो, भ्रपने-आप 
खाना कम हो जायगा, परन्तु जैसा हम पहिरे कह आये हैं, लत वारे दाम की पर्वाह 
नहीं करते और दाम बढ़ने पर भी जैसे शराब का पीना कम नहीं हुआ, वेसे भ्रफ़ीम 
का खाना भी कम नहीं GAT | अन्त में १९४६ में केन्द्रीय-सरकार ने हर साल १० 
प्रतिशत कोटा कम करने की नीति का म्रवलबन किया और यह निश्‍चय किया कि 
चीरे-चीरे १० प्रतिशत कम करते-करते १९५९ में भ्रफ़ीम का खाना-पीना दोनों 
सवंथा रोक दिये जाँय | 
चरस भाँग की ही एक किस्म है। पंजाब सरकार इसे यारकन्द से कास्मीर 
के लेह के रास्ते मेंगवाकर भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लायसेंसशुदा ठेकेदारों में बाँटती 
है। चरस को चिलम में पीते हैं। यह लत उत्तरःप्रदेश, पंजाब, दिल्‍ली, बंगाल 
तथा बम्बई में ्रधिक है। जहाँ यह पैदा होता था भ्रव वहाँ की सरकार ने इसकी 
चैदावार बन्द कर दी है इसलिए इसके पीने वाले अब गाँजा पीने लगे हैं। गाँजा भी 
भाँग से ही वनता हैं। इसे चिलम में पीते हैं, भाँग घोट कर पी जाती है। जिन 
श्रान्तों में नशा-निवारण का कानून बना हुआ है, उनमें भाँग की पैदावार पर भी 
-रोके लगी हुईं है। मद्रास में १९४७-४८ में भाँग पैदा करने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया और १९४९-५० में गाँजे का गोदाम बन्द कर दिया गया। 
वम्वई में १६४७ में गाँजे और भाँग के लिए परमिटप्रथा जारी की गई जिसके 
अनुसार सरकारी डिपो से केवल रजिस्टर्ड व्यक्तियों को जिन्हें इनकी लत पड़ी 
हुई है, गांजा तथा भाँग मिल सकती है। उनके कोटे की भी लगातार कटौती 
होती रहती है ताकि वें भ्रपनी आदतों को बदलें। इनके दाम भी बढ़ा दिये गए 
हैं। पश्चिमी बंगाल में गाँजे पर कर १६३२-३३ में ४० रुपए प्रति सेर था, वह 
१६५१-५२ में २३६ रुपया प्रति सेर कर दिया गया; १६३५-३६ में भाँग पर 
कर ३ रुपये ५ आने प्रति सेर था, वह १९४९-५० में ६० रुपया प्रति सेर कर 
fear गया। बिहार सरकार ने १६ नवम्बर १६४६ में गाँजे पर कर १७५ रुपए 
सें २८० प्रति सेर कर दिया परन्तु इसका नतीजा यह हुआ कि नेपाल से चोरी-छुपे 
गाँजा भ्राने लग।। इसकी रोकथाम के लिए बिहार सरकार को फिर वही पुराने 
दाम कर देने पड़े। चरस तया भाँग के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार तथा स्वतंत्र- 
भारत की सरकार ने परमिट-पद्धति एवं दाम बढ़ा देने की नीति का झाश्रय लेकर 
इन मादक:्रब्यों की बिक्री पर पर्याप्त प्रतिवन्ध लगाथा। परिचिमी-बंगाल के 
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प्रतिवन्ध का परिणाम यह हुआ कि १६४७-४८ में गाँजे की खपत जहाँ ६७६ मन 
१८ सेर थी, वहाँ १९५०-५१ में कुल २४० मन ३० सेर हो गई | इसी प्रकार 
बिहार सरकार की खपत भी कम हुई। 
५. स्वतंत्र-भारत को नशा-निरोधक नीति 

हमने भ्रभी देखा था कि १६३७-३५ में जब कांग्रेसी मंत्री-मंडल आया, 
तब उसने अपनी नशा-निरोध नीति के अनुसार ज़ोर से कार्य करना शुरू कर 
दिया। १६३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारंभ होने पर कांग्रेसी मन्त्री-मंडल ने 
इस्तीफ़ा दे दिया ati १६९४६. में फिर सार्वजनिक मंत्री-मंडल बना। १५ 
अगस्त १६४७ में जब देश का विभाजन हो कर देश स्वतंत्र हुआ तव कांग्रेस ने 
फिर से अपनी नशा-निरोधक नीति को क्रियान्वित किया। देश के स्वतंत्र होने 
पर स्वतंत्रःभारत का जो संविधान वना उसमें प्रेरक-निदेंशों (Directive 
Principles) में ४७वें खंड में कहा गया था--“राज्य के प्राथमिक-कर्तंव्यों में 
एक कर्तव्य यह भी होगा कि अपने नागरिकों के पोषण के स्तर तथा जीवन के 
मान-दंड को ऊँचा करे, और विशेष तौर पर राज्य उद्योग करे कि नशीले पेयों 
तथा meat का, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं, चिकित्सा को छोड़ कर अन्य 
किसी प्रकार का उपयोग न किया जा सके ।” : 

इस. नीति को आधार बनाकर देश को दो भागों में बाँट दिया गया। एक 
तो वे राज्य थे जिनमें नशा-निवारण चालू किया गया, दुसरे वे राज्य थे जिनमें 
लक्ष्य तो न॒शा-निवारण रखा गया परन्तु ्राथिक कारणों से बहाँ की राज्य-सरकारों 
ने इस नीतिं को शुरू नहीं किया। नशा-निवारण करने वाले राज्य थे--बम्वई, 
सौराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, उत्तरप्रदेश, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, ट्रावनकोर-कोचीन तथा 
कुछ अन्य प्रदेश; नशा-निवारण न करने वाले राज्य थे--पद्चिमी बंगाल, बिहार, 
हैदराबाद, राजस्थान, पेप्सू तथा जमेर एवं Ht को छोड़ कर सब सी -राज्य। 
अब तो नए विभाजन के भ्रनुसार सी' राज्य रहे नहीं, दिल्ली के. लिए कॉर्पोरेशन 
वन गथा है, और दिल्‍ली में भी १६५६ से नशाबन्दी का श्रीगणेश हो TAT | 

६. पूर्ण नशाबन्दी के राज्य 

महाराष्ट्र--१९४६ में जब जनता की सरकार बेंनी तब बम्बई राज्य ने 
यह निश्चय किया कि अप्रैल १६४७ से प्रारंभ करके तीन साल के भ्रन्दर-भ्रन्दर 
नशाबन्दी का काम पूरा कर दिया जाय। इस नीति के अनुसार शराब तथा अन्य 
मादकःद्रव्यों में प्रति वर्ष २५ प्रतिशत की दर से कटौती की जाने लगी और ६ 
अप्रैल १६५० में बम्बई राज्य भर में नशा-निवारण जारी कर दिया गया। घुरू- 
शरू में २५ प्रतिशत कटौती के भ्रलावा इस दिशा में अन्य कुछ उपाय भी ad 
गए.। वे थे--(क) १६४७-४८ में सप्ताह में २ दिन, १६४८-४६ में सप्ताह 
में ३ दिन, १९४९-५० में सप्ताह में ५ दिन नशे की दुकानों को बन्द रखा गया, 
(ख) १६४७-४८ से १६४६-५० तक उक्त प्रकार की दुकानों में क्रमशः कमी की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


You समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


गई, (ग) देशी शराब की मादकता को हल्का किया गया, (घ) विदेशी शराव 
तथा नशीली दवाइयों को रख सकने की मात्रा में ऋमिक ह्लास किया गया, (ड) 
देसी शराब पर कर बढ़ाया गया और (च) नशाबन्दी के कानूनों को तोड़ने के 
गपराधों के दण्ड बढ़ा दिये गए। तीन साल का समय इसलिए रखा गथा ताकि इस 
बीच में नशा करने वाळे भ्रपनी आदतें बदल लें, नशीली चीज़ें बेचने वाले अपने 
लिए कोई दुसरा SAT चुन लें और सरकार इस आमदनी को गया समझ अपना खर्चे 
चलाने का कोई दूसरा रास्ता निकाल लें। इसके बाद बिना परमिट या लाइसेंस 
के कोई नशीली चीज़ नहीं रख सकता। परमिट सिर्फ़ स्वास्थ्य की दृष्टि से उन 
लोगों को दिया जाता है जिनको डाक्टरी दृष्टि से इसकी ज़रूरत होती है । फ़ौजों 
सें मरौर विदेशी दूतावास के उन लोगों को जिनके देश में शराब भ्राम तौर से पी 
जाती है, शराव पीने की आज्ञा है, परन्तु उसके लिए भी परमिट लेना ज़रूरी है। 
पारसी, ईसाई, यहूदी भ्रपने घामिक कार्यों के लिए भ्राज्ञा लेकर शराव रख सकते 
हैं। डाकटरों, वंद्यों, होम्योपथों को .भी श्रौषध के लिए इनकी भ्राज्ञा दे दी जाती 
है। शराव के साथ-साथ AGIA, चरस, गाँजा, भाँग, टौडी--इन सब की मनाही 
कर दी गई है। जब से बम्बई में नशाबन्दी की योजना चालू हुई हैँ तब से मादक- 
द्रव्यों पर लगाये गए कर से आमदनी जो १९४५-४६ में ८५६१ लाख थी, १६५०- 
५१ में गिरकर १०७ लाख रह गई और १६५४-५५ में सिफ़े ६६ लाख रह 
गई। १ अप्रैल १९६१.से महाराष्ट्र में पूर्ण नशाबन्दी है। पिछले दिनों दिसम्बर 
१९६३ में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस दिशा में नीति बदलने की बातें कहनी शुरू 
की थीं, परन्तु जनवरी १६६४ में भुवनेश्वर में जो. कांग्रेस का ग्रधिवेशन हुआ 
उसमें यह निश्‍चय किया गया कि नशाबन्दी के संबंध में कांग्रेस की घोषित नीति को 
ढीला न किया जाय | 
` सौराष्ट्र--बम्बई की योजना के अनुसार सौराष्ट्र में ६ भ्रप्रेल १६५० से 
नशाबन्दी चालू की गई। सौराष्ट्र में पहले ही शराब का बहुत भ्रधिक प्रचार नहीं 
था इसलिए वहाँ अनन्य प्रान्तों कीसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। 
यहाँ १९५०-५१ में मादक-दरव्यों से आमदनी १५ लाख थी, जो १६४४-५४ में 
७ लाख रह गई। HT जो श्रामदनी हो रही हे, वह ज़्यादातर भ्रफ़ीम से तथा 
ओऔषधियों एवं उन पदार्थों पर लगाये गए कर से वसूल हो रही है, जिनके बनाने में 
अऑलकोहल का प्रयोग होता है। : l 
` सद्रास--मद्रास. में नशाबन्दी की योजना. तीन क्रमों में चालू की गई। 
पहले-पहल १ भ्रक्तुबर १९४६ में आठ जिलों को नशा-निषिद्धःक्षेत्र घोषितः 
किया गया; १९४७ में इस योजना में Are और जिले सम्मिलित कर दिये गये 
और २ भ्रक्तुवर १९४८ में शेष तौ जिलों पर यह योजना लगा दी गई। बम्बई में” 
जिस प्रकार किन्हीं-किन्हीं भ्रवस्थाग्रों में भ्रपवाद है, वेसा इस राज्य में भी हैं । 
श्रफ़ीम खाने वालों को रजिस्टर्ड किया गया और १ अक्तुबर १६४९ से उन पर 
२० प्रतिशत कटौती लागू की गई। सितम्बर १६५३ तक अ्रफ़ीम को भी खत्म 
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कर दिया गया, सिर्फ़ उन लोगों को परमिट दिया जा रहा हैं जो इसके इतने आदी 
हो चुके हैं कि उनसे यह छूट ही नहीं सकती । उनको भी बिना डाक्टरी सर्टिफ़िकेट 
- के ग्रफ़ीम नहीं मिल सकती.। १६४५-४६ में इस मद से आमदनी १२.८ करोड़ 
थी, जो १६५४-५५ में मद्रास तथा ATT दोनों राज्यों को मिलाकर ३२:लाख 
रह गई। यह आमदनी भी औषधियों तथा अन्य पदार्थों में-इस्तेमाल की जाने 
वाली ऑलकोहल पर लगाये गए कर से या नशाबन्दी के कानूनों को तोड़ने वालों 
* पर लगाये गए जुर्माने से वसूल होती हैं; aman HR 
७. अर्ध-नशाबन्दी के राज्य 
| मैसूर--मेसुर में बंगलौर, गुलवर्गा तथा रायचूर ज़िलों को छोड़ कर सब 
जिलों में यह योजना चालू हैं। इस प्रकार मैसूर के ८१.१ प्रतिशत क्षेत्र तथा. ७९ 
प्रतिशत जनता पर यह योजना लग रही है। १९३८ में मैसूर में इस योजना 
कां परीक्षण शुरू किया TAT! १६४७ तक सिफ़ दो ताल्लुकों में यह परीक्षण 
हो रहा था। १ जुलाई १६४८ में इस कछुए की चाल को छोड़ दिया गया और 
एकदम तीन जिलों में योजना लगा दी गई, १९४६ में इसमें दो जिले और जोड़ दिये 
TT | १९५०-५१ में इस मद में २ करोड़ की झामदनी थी, जो १९५४-५५ 
* में १.४ करोड़ रह गई। | R a i ४३: 
- उसरप्रदेश--उत्तरम्रदेश में नशेबन्दी के लिए क्या-क्या किया जा रहा 
है और इस प्रदेश को अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता मिली है?*. . : 
उत्तर-प्रदेश का लक्ष्य पूणं नशाबन्दी करना है। शुरू-शुरू में इस प्रदेश 
में ५१ में से ११ ज़िलों में नशाबन्दी जारी थी। वे ११ जिले ये---फ़रेखाबाद, 
- एटा, मैनपुरी, बदायूं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, उन्नाव, कानपुर, फ़तेहपुर, 
. तथा राय बरेली। इनके श्रलावा EATS ऋषिकेश तथा वृन्दावन के तीर्थे-स्थान 
- होते के कारणं इनमें भी नशाबन्दी थी । १ दिसम्बर १६६२ से सारे उत्तर-प्रदेश में 
` राष्ट्रीय महत्व के सव दिन तथा अन्य ५७ दिलों में नशाबन्दी जारी कर्‌ दी गई। 
१६५०-५१ में नशे से इस प्रदेश को ६३ करोड़ की आमदनी थी जो 
१६५४-५५ में ५.४ करोड़ रह गई र अब और कम हो गई है। नशेबन्दी 
के लिए उत्तरप्रदेश ने जो-कुछ किया वह निम्त है: ) 
(क) १ दिसम्बर १६६२ से सारे उत्तर-प्रदेश में कुछ दिनों के लिए 
नशाबन्दी का कानून लगा दिया गया | ; 
(ख) सिनेमाझओं के बारों, नाचघरों, रेलवे के भोजनालयों के शराब के 
लाइसेंस रह कर दिये TA | 
(ग) नशीली. वस्तुओं को बेचने की दुकानों पर कर बढ़ा दिया गया और 
उनके खुलने के घंटे कम कर दिये गये । 
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(घ) नशाखोरी के विरुद्ध प्रचार शुरू किया गया। इस प्रचार के लिए 
केम्प लगाये जाते हैं, मेलों में प्रचारक भेजे जाते हैं, सभाएँ की जाती हैं, नशे के 
(परिणामों को जनता तक पहुँचाने का प्रयतन किया जाता हैं, चार्ट, चित्र, फ़िल्में 
दिखाई जाती हैं। $ 

(a) जिन निम्न जातियों में शराबखोरी ज्यादा हैं उनकी पंचायतों से 

aaa न पीने के प्रस्ताव पास कराये जाते हैं। लखनऊ के धोवियों और भंगियों 
की पंचायतों ने, कानपुर के पासियों और जल्लादों की पंचायतों ने इस प्रकार के 
प्रस्ताव पास किये हैं 

प्ररत यह हैँःकि क्या इस सब से: उत्तर-प्रदेश की सरकार को अपने ध्येय में 
सफलता मिली हैँ ? इस प्रइन का हाँ तथा 'न--इन दो में उत्तर दिया जा सकता 
Zl ~+ 

HAT हमने कहा नशेबन्दी से उत्तर-प्रदेश की-सरकार की आय डेढ़-दो करोड़ 
रुपया घट गई Gl इससे स्पष्ट हैँ कि मादक द्रव्यों की खपत में काफ़ी कमी हुई 
है। इस काम को पंचायतों ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, इससे भी 
Mees कि कानून के अलावा जनता में भी इस दिशा में काम करने की भावना 
उत्पन्न हो गई Fl समाज-सुघारक संस्थाओं को सरकारी नीति से बल मिल 
रहा है प्रौर उनके आन्दोलन पहले से तीब्र हो गये हैं। इस सबं से कहा जा सकता 
है कि नशेवन्दी का आन्दोलन सफल हो रहा है, परन्तु इसके साथ यह भी कहा जा 
सकता है कि जितनी सफलता की आशा की जाती चाहिए उतनी सफलता 
सरकारको नहीं मिल रही। इसका क्या कारण है? Poe ae! 

'कारण यह है कि नशेवन्दी पर आंशिक रोक लगाना इसे सफल नहीं होने 
दे रहा। जो वस्तु बुरी है वह बुरी हें, एक दिन बुरी है, दूसरे दिन बुरी नहीं है-- 
'ऐसा नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रीय महत्व के दिनों में नशीली वस्तुओं के सेवन 
पर रोक है, इनके अतिरिक्त ५७ और दिन मद्य-निषेव के हैं, तो बाकी दिन की 
छूट मद्य के व्यसनियों को इन छूट के दिनों के लिए और ग्रधिक बेचैन कर देती हू । 
प्रलोभन से बचने का सर्वोत्तम उपाय तो प्रलोभन को सामने न आने देना ही है। 
क्योंकि हमने शराब को बुरा तो कहा है, परन्तु इस प्रलोभन का शिकार बनने के 
लिए कभी-क्रभी छूट दे दी जाती है, इसलिए इस दिशा में आशानुकल सफलता 
नहीं मिल रही। । 

मध्य-प्रदेश--१६३५ में कांग्रेसी मंत्री-मण्डल ने २२,२८५ वर्गमील क्षेत्र 
में यह योजना चलाई, परन्तु १६३६ में कांग्रेस के मन्त्री-मंडल के इस्तीफ़ा दे 
देने के कारण यह श्रागे नहीं बढ़ सकी । १६४६ में जनता के मन्त्री-मण्डल बनने 


के बाद उक्त क्षेत्र में १७,३५८ वर्गमील क्षेत्र उक्त योजना में सम्मिलित कर ' 


दिया गया। इसके.बाद से १० साल के लगभग समय.बीत जाने पर भी इस दिशा 
“में कोई प्रगति नहीं हुईं। इस समय इस योजना के ्रन्तर्गत राज्य का. लगभग 
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तिहाई तथा आवादी का ४८ प्रतिशत हिस्सा AT जाता हैं। इस समय इस मद से 
राज्य को २ करोड़ की आमदनी है जो सारी ग्रांमदनी का ८ प्रतिशत है। 
उड़ीसा--१९४७-४८-४६ में कटक, पुरी तथा वालासोर के ग्रामीण- 
क्षेत्रों में पूरी नशावन्दी जारी की गई जो अप्रैल १६५४ में इन शहरों में भी लगा 
दी गई। १९४५-४६ में इस राजय की आमदनी का एक-चौथाई हिस्सा शराब 
तथा मादक-द्रव्यों पर लगाये गए कर से ही वसूल होता था, अव भी इस राज्य की | 
ग्रामदनी इस मद से काफ़ी ज्यादा होती है। १६५४-५५ में यह आमदनी १.४५ 
करोड़ थी। खास बात यह है कि उड़ीसा में इस १.५ करोड़ आमदनी का gat 
हिस्सा अफ़ीम पर लगाये गए कर की श्रामदनी से होता है। १ भ्रप्रैल १९५९ से 
अफ़ीम की दुकांनों को सर्वथा वन्द कर दिया गया | | 
`` क्केरल--यहाँ ३६ ताल्लुकों में से १४, अर्थात्‌ इस राज्य का ३० प्रतिशत 
क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत Sl १६४७ में कोचीन के एक तथा १६४८ में 
ट्रावनकोर के.६ ताल्लुकों में यह योजना प्रारंभ की गई और धीरे-धीरे इसे अन्य 
तालुकों पर भी लगाया गथा। जिन क्षेत्रों में यह योजना चल रही है, वहाँ 
परमिट से शराव आदि उन लोगों को दिये जाते हैं जो इनके ग्रादी हैं, और जिन्हे 
स्वास्थ्य की दृष्टि से डाक्टर इन्हें परिमित मात्रा में लेने की अनुमति देता Zl 
कई लोग ‘aa! के नाम से शराब निकालते थे और इस नाम से लाइसेंस ले लेते 
थे। १ अप्रैल १६५४ से इन क्षेत्रों में इस प्रकार के लाइसेंस देना बन्द कर दिया 
गया है। १६५४-५४ में इस मद से यहाँ २ करोड़ की आमदनी थी जो इस राज्य 
की सारी आय का १२ प्रतिशत है। 


८. बिना नशाबन्दी के राज्य 


कुछ राज्यों में अभी तक नशाबन्दी की योजना बिल्कुल चालू नहीं हुई। 
उदाहरणार्थ; पश्चिमी बंगाल, बिहार, हैदराबाद, राजस्थान, पेप्सू तथा अजमेर 
और कुर्य को छोड़कर सी-राज्य। ये सी' राज्य तो श्रब समाप्त कर दिये गए 
हैं और भिन्न-भिन्न राज्यों में मिला दिये गए हैं। स्वभावतः जिस राज्य में ये 
मिलेंगे उसकी नीति ही इनमें भी चलेगी। दिल्ली में अगस्त १६५६ से नशाबन्दी 


'शुरू हो गई है। होटलों झ्रादि में शराव का चलन बन्द कर दिया गया हैं। जिन 


राज्यों में नशाबन्दी नहीं शुरू हुई, उनमें वही पुरानी भ्र्रेजी नीति थोड़े-से-थोड़ा 
बानो रौर ज़्यादा-से-ज्यादा दाम दो' (Maximum revenue from mini- 
mum consumption) चल रही हैं। पर्चिमी बंगाल तथा बिहार ने अपना 
लक्ष्य तो नशाबन्दी को ही बनाया हैं परन्तु उनका कहना है कि आ्थिक-स्थिति 
कमज़ोर होने के कारण वे इसे जारी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुल आय में 
इस मद से क्रमशः १० तथा १२ प्रतिशत आता है। राजस्थान तथा ty इस 
दिशा में अपनी कोई नीति स्थिर नहीं कर सके। पेप्सु की आमदती पिछले पाँच 
सालों में इस मद॑ से एक-तिहाई से एक-चौयाई तक होती रही है। .हैंदराबाद 


~~ 
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- की २८ प्रतिशत भामदनी इस मद से है इसलिए वहाँ तो नशेबन्दी की दिशा में 
सोचा ही नहीं जा रहा। 


९. नशाबन्दी से छाभ--आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्ब-संबंधो * 
(Socio-economic and Hygienic Advantages of Prohibition) 


(क) प्रायः कहा जाता है कि जिन लोगों को नशा करने की आदत पड़ 
जाती है उन लोगों से वह छूटती नहीं। भिन्न-भिन्न राज्यों में नशाबन्दी की 
योजनाओं का अनुभव बंतलाता है कि यह बातं ग़लत है। मद्रास में नशा-निषेध 
पूर्णतया लागू है। वहाँ की सरकार का कहना है कि जब से नशा-निषेध लगाया 
गया है तब से पुराने खाने-पीने वालों ने. भी Aled बदल ली हैं, सिर्फ़ वही. टस- 
से-मस नहीं होते जो बहुत ही ज़्यादा भ्रादी हो चुके Sl मद्रास सरकार का कहना 
है कि २०-२५ लाख नशा करने वालों में-से ७५ प्रतिशत ने इस आदत को छोड़ 
दिया हैं, सिफ़ २५ प्रतिशत ऐसे रह गए हैं जिनके सुधार की आवश्यकता है। 
बम्बई सरकार का भी लगभग यही अनुभव है। सव से बड़ी बात तो यह है कि 
इन पुरानों के सुधार के साथ-साथ नई पीढ़ी में नशा करने की Alaa नहीं पड़ती । 
एसे पुराने नशाबाज़ों के खत्म होते ही जो किसी तरह भी इस Area को छोड़ नहीं 
सकते, नई पीढ़ी ऐसी उत्पन्न हो जायगी जो नशीली चीज़ों को हाथ लगाना. भी 
पसन्द नहीं करेगी | 
(ख) इसके अतिरिक्त नशा छोड़ने से व्यक्ति की श्राथिक स्थिति में सुधार 
हो जाना ज़रूरी है। बम्बई सरकार ने. इस विषय में 'प्रोहीबिशन एन्क्वायरी 
PAT के सम्मुख अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है--“शराब तथा अन्य 
मादक-द्रव्यों के न मिल सकने के कारण श्रमिकों का जो रुपया बच रहता है उसका 
बड़ा अच्छा परिणाम निकल रहा है। लोग अपने He चुकाने लगे हैं, मकानों की 
मरम्मत होने लगी हैं, नए मकान बनने लगे हैं, मट्टी के बरतनों की जगह ताँबे 
भ्रौर पीतल के वरतन खरीदे जाने लगे हैं । जो ्रबतक नशा करते थे, वे नशा 
छोड़कर उत्तम भोजन पर खच कर रहे हैं, कपड़े Wes पहनने लगे हैं, घर की 
औरतों के लिए जेवर बनाने लगे हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, उन्हें शिक्षा 
देते हैं। अब तक.जो खेती को छोड़ बेठे थे वे खेती के लिए नवीन उपकरणों का 
इस्तेमाल करने लग हैं, नये बेल लाकर खेती में उन्नतिं कर रहे हैं।” हरिजनों में 
नशे की ग्रादत ज्यादा War जाती भी। नशा-निवारण के वाद उनके जीवन 
का स्तर उच्च हो गया है। १९३८-२३९ में बम्बई सरकार ने श्री गुलजारीलाल 
नन्दा की ग्रघ्यक्षता में “नशा-निषेघ्र गवेषणा-पटल' बनाया था जिसने अहमदाबाद 


* 1 Discuss the socio-economic importance of prohibition 


in Indi. (1951, 1959) 
2. How far is prohibition likely to benefit the people? (1955) 
3. Make a case for prohibition in India (1958) 
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नशा-निरोध प१३ 


के नशा-निषिद्धक्षेत्रों की जाँच-पड़ताल करते हुए ६,५८४ श्रमियों के पारिवारिक 
वजटों की पड़ताल की । इनमें से ५,२७९ व्यक्ति इस क्षेत्र को नशा-निपिद्ध क्षेत्र 
घोषित करने से पहले नशा करते थे, १,३०५ नशा नहीं करते थे। नशा-निषेध 
करने के वाद से इनकी वाषिक श्राय ३१.२७ लाख रुपया बढ़ गई। इस रुपए में से 
२० लाख तो सीधा वह रुपया वचा जो ये लोग नशे पर खर्च करते थे, ३.२५ लाख 
बह रुपया बचा जो नशे के कारण बीमारी श्रादि पर ये लोग खर्च करते थे, ३.३१ 
लाख AE रुपया वचा जो स्वस्थ रहने के कारण इन लोगों की पहले से आमदनी 
बढ़ी और २.५६ लाख AS रुपया वचा जो नशे के साथ-साथ उससे सम्वद्ध अन्य 
इल्लतों पर ये लोग व्यय करते थे। इस प्रकार जो वचत हुई, उसमें से १६.१६ 
लाख इन लोगों का उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्रों पर व्यय होने लगा, ७.२२ लाख 
कज्जा को निपटाने में व्यय हुआ और ४.८९ लाख अन्य मदों में खर्च हुआ । बम्बई 
राज्य का अनुभव वतलाता है कि वहाँ के श्रमियों का नशा-निवारण से बहुत 
उपकार हुआ, पहले उनकी AUT का २५ से ३० प्रतिशत जो रुपया पानी की तरह 
नशे में वह जाता था वह बचने लगा और उससे उनके जीवन का स्तर पहले से 
aga ऊँचा उठ TAT I” i 

(ग) आथिक-स्थिति के सुधार के साथ-साथ नशा-निवारण से श्रमियों 
तेथा wea नशावाजों की सामाजिक-स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ । जो लोग 
शराव पीते थे, नशा करते थे, वे समाज में घृणित समझे जाते थे, किन्तु जब से 
उन्होंने इन सव बातों को छोड़ कर जिन्द्रगी को पलटा, तथ से वे समाज के एक 
उपयोगी अंग बन गये, उन्हें घृणा से देखने के स्थान में उनको समाज में सम्मानपूर्वक 
देखा जाने लगा। a 

(घ) यह कहने की झावश्यकता ही नहीं कि नशे को छोड़ने के साथ-साथ 
इन लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। जिन-जिन राज्यों में नशा-निषेध हैं वहाँ 
के स्वास्थ्य में एकदम उन्नति हुई है। 

१०. नशाबन्दी से हानि--ग र-कानूत्ती शराब 

नश्चा-वन्दी के लाभों के साथ-साथ कानून द्वारा शराव और नशा वच्द करने 
की एक बड़ी भारी हानि भी हैं और वह यह हैं कि ज्यों-ज्यों इसे कानून से रोका 
जाता हैं, त्यों-त्यों ग़ैर-कानूनी तौर पर, चोरी-छुपे शराव की भट्ठियाँ वनने लगती 
हैं, और भादी लोग श्रच्छी शराब न मिल सकने या उसके बहुत महँगा होने के 
कारण देशी, रदी शराब पीचे लगते हैं, क्‌ई aar ही पी जाते हैँ। यह युक्ति 
शराब का धंधा करने वाले तो बहुत ही जोर से देते हैं। उनका कहना है कि शराव 
का पीना तथा मादकट्रव्यों का सेवन रुक नहीं सकता। इसे रोका जायगा, तो 


RR a 
+ 1. How far will prohibition be beneficial to Indian 
bo Dr 

T extent has prohibition elpe in improving the 

5 A condition of the labourer in India? (1959) 
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५१४ समाज-कल्याण तया सुरक्षा 


गैर-कानूनी तौर पर शराब बनने लगेगी। लोग तो पिथगे, परन्तु राज्य को जो 
आमदनी होती थी वह खत्म हो जायगी। इस दृष्टि से नशेवन्दी की नीति असफल 
होकर रहेंगी।* 
यह बात कुछ AT तक ठीक है, परन्तु इस बात पर ज़रूरत से अधिक वल 
दिया जाता हैं। गैर-कानूनी शराव ज़रूर ही वनेगी--यह क्यों कहा जाता है? 
इसके कहने का मुख्य कारण यह है कि देश में शराब पर बिल्कुल रोक नहीं लगाई 
गई। कई प्रान्तों में रोक है, कई में नहीं। जिनमें रोक है उनमें भी कई प्रान्तों 
में कुछ हिस्से में रोक हैं, कुछ में नहीं | शराव की छूट झौर विना छूट के हिस्से ऐसे 
मिळे-जुळे हैं, कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अ्रा-जा सकना संभव ही नहीं, आसान 
भी है। जिन स्थानों में छूट है वहाँ शराव 'बना सकने की आसानी ज्यादा है। 
इसलिए आसानी ज्यादा है क्योंकि वहाँ यह पहचाना नहीं जा सकता कि यह 
कानूनी शराब है या ग़र-कानूनी Fl वहाँ बनती हैं, दूसरी जगह जाती है। 
इसका यह मतलब नहीं कि जहाँ छूट नहीं है वहाँ नहीं बनती। वहाँ भी जगह-जगह 
छिपे-छिपे भट्ठियाँ चलती हैं, परन्तु वहाँ पकड़े जाने की ज्यादा संभावना रहती 
है, क्योंकि वहाँ इस काम के सिए अलग पुलिस तैनात है। wre पुलिस ही अपने 
काम में ढिलाई न करे, तो वहाँ यह काम कुछ कठिन हो जाता है। एसी हालत में 
. ग़र-कानूनी शराब के बनने का मुख्य कारण सारे देश में एक-से कानून का न होना 
Sl अगर देश भर में शराव पर पावन्दी लगा दी जाय, कोई इलाका इस रोक से 
छटा हुआ न हो, जो जहाँ बनाये वहीं उसके पकड़े जाने की संभावना हो, तो ग़ेर- 
कानूनी शराव बनने की मात्रा अपने-भ्राप कम हो जायगी। इस का यह मतलव 
नहीं कि यह काम झट-से रुक जायगा, परन्तु इतना ज़रूर हैं कि यह धंधा उतना नहीं 
चल सकेगा जितना Aa चलता Sl चलती दुनिया में क्या चीज़ नहीं है ? कानून 
बने हुए हैँ तो क्या चोरी नहीं होती, डाके नहीं पड़ते, सूट-मार नहीं होती, व्यभिचार 
नहीं होता--क्या नहीं होता, सव-कुछ होता है। परन्तु क्योंकि कानून वने होने 
पर, ग्रदालतों की मौजूदगी में, जेलख़ानों के होते हुए यह सब-कुछ होता है, इस- 
लिए कानून रह कर दिये जाँय ? कानून न हो, तो इनकी संख्या और श्रधिक 
बढ़ जाय। एसी हालत में सारे देश में जब शराब पर पाबन्दी हो जायगी, पाँच- 
सात राज्यो में नहीं, हर राज्य में, राज्य में भी पाँच-दस जिलों में नहीं, हर जिले में 
पाबन्दी हो जायगी, तो गैर-कानूनी शराव बनता भी कम हो जायगा | 
इसके अतिरिक्त एक और वात ध्यान देने की है। गैर-कानूनी शराव 
बनाने का धंधा इसलिए नहीं चलता क्योंकि शराव पर रोक लगा दी जाती है। 
यह घंधा तो इसलिए चलता है क्योंकि इससे आमदनी ज्यादा है। समझा तो यह 
जाता हैँ कि जिन राज्यों में शराव पर रोक लगा दी जाती ह वहाँ गैर-कानूनी शराव 


>= = 


ss * “The policy of prohibition is bound to end in failure.” 
jiscuss. | (1963) 
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बनने लगती है, परन्तु यह वात नहीं हैं। जब शराब पर किसी प्रान्त में भी रोक 
नहीं थी, तव भी यह गैर-कानूनी शराब बनती थी । जिस राज्य में रोक लगा दी 
जाती है, उसमें पुलिस सिर्फ़ इस काम पर मुस्तैद कर दी जाती हैं कि वह ऐसे 
मामलों को पकड़े इसलिए नशा-निषिड क्षेत्र में ऐसे मामले ज्यादा नज़र आने लगते 
हैं क्योंकि पुलिस के इन मामलों के लिए ही चौकन्ना हो जाने के कारण ऐसे मामले 
ही पकड़ में राते हैं, नहीं तो गैर-कानूनी शराव का मुख्य कारण तो नफ़ा है। 


११. प्रोहीब्िशन-एन्कवायरी-क्कसेटी की रिपोर्ट 


स्त्रतंत्र-भारत की सरकार का ध्यान मादक-द्रव्यों के निषेव की तरफ़ ज्यादा 
Zl हम पहले ही लिख आये हैं कि जव-जव कांग्रेसी मंत्री-मंडल वना, तव-तव 
एकदम इस दिशा को तरफ़ व्यान दिया गथा। श्रव जब स्त्रतंत्र-भारत में मंत्री- - 
मंडल ही कांग्रेस का है, ऐसी हालत में इस तरफ़ ध्यान दिया जाना स्वाभाविक 
था। इसी दृष्टि से नशा-निवारण पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए 
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्रीमन्नारायण की ग्रध्यक्षता में प्लॅनिग कमीशन ने 
१६ दिसम्वर १६५४ में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने १० सितम्बर 
१९५५ में अपनी रिपोट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशों की गई हैं, बे 
निम्न हैं :-- 

(क) नशा-तिवारण को फंच-वर्षीय-योजनाओं का अ्रभिन्न-अंग माना 
जाय | > 

(ख) 2 Wie १६५८ तक देश भर में नशावन्दी कर दी जाय। इस 
व्यवस्था को करने के लिए एक 'केन्ट्रीय-समिति' का निर्माण किया.जाय, जो समय- 
समय पर नशाबन्दी के संबंध में उठती समस्पाझ्नों का हल करती रहे, और जो राज्य 
इस दिशा में पछड़ रहा हो, उसको सावधान. करती ZI 

(ग) १६५४ के अन्त से पहले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें इस वात की 
घोषणा कर दें कि नशा-निवारण राष्ट्र की नीति है और इस नीति को सफल बनाने 
में सहयोग देने के लिए जनता से भ्रपील HT केन्द्रीय-सरकार यह घोषणा कर दे 
कि १ ATT १६५८ से पहले प्रत्येक राज्य-सरकार की तरफ़ से नशा-निरोध 
राष्ट्रीय-कानून का रूप ले छेगा। 

(घ) जिन राज्यों में नशा-निवारण प्रारंभ नहीं हुआ, उनमें १ अप्रेल 
१३५६ से जो होटल, वार, रिस्टाँराँ, म॑स, क्लब, सिनेमा हैं, और उनमें जो सामा- 
जिक पाठियाँ आदि हों, उनमें शराव का उपयोग न हो सके। वीच के काल के 
लिए उन होटलों में जहाँ विदेशी यात्री आते हैं शराव देने के लिए एक अलग कमरा 
निर्चित किया जाय। इन होटलों को राज्य-सरकार से परमिट लेना लाज़मी हो। 
फ़ौजों के भोजनालथों में जव बाहर के लोगों को निमन्त्रित किया जाय तव शराब 
टेबल पर लाने की मनाही हो। १ भ्रश्नेल १९५६ से शराब-संबंघी सव इश्तिहार 
बन्द कर दिये जाँय । 
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(a) १ प्रप्रैल १९५६ से १ अप्रेल १९५५ तक शहरों तथा ग्रामों में 
शराब की दुकानें क्रमशः कम करते जाँय। सप्ताह में ज्यादा-से-ज्यादा दिन इन 
दुकानों को बन्द रखा जाय, इन दुकानों को माल देने में क्रमशः कमती की जाय, जो 
शराब बेची जाय उसकी तेज़ी क्रमशः कम की जाय, श्रमियों के केन्द्रों तथा सामू- 
हिक योजनाभ्रों के भ्रास-पास शराव को कोई दुकान न रहने दी जाय, गाँवों की 
दुकानें गाँवों से दुर हों और शहरों की दुकानें ऐन भरे बाज़ार में हों जहाँ से पीने 
वाले को हर-कोई देख सके। न 

(च) सरकारी नौकरी के नियमों में यह ad बढ़ा दी जाय कि को 
सरकारी नौकर शराब नहीं पी सकेगा। 

(छ) aan, गाँजा, चरस, भाँग आदि के लिए यह व्यवस्था की जाय 
कि उत्तरोत्तर दुकानों की संख्या को घटाया जाय भर इन दुकानों का कोटा घीरे- 
घीरे कम किया जाय। 

इसके अतिरिक्त कमेटी का कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी १६५८ 
के बाद किसी को परमिट न दिया जाय। विदेशी यात्रियों, धामिक कृत्यां तथा 
औौषघ के लिए इन द्रव्यो का इस्तेमाल हो सके, भ्रत्य किसी काम के लिए नहीं । 


१२. टेकचन्द मद्य-तिषेध अध्ययन-दल 
(Tek Chand Study Team) 

` प्लैसिग कमीशन ने २९ अप्रैल १९६३ को पंजाब हाईकोर्ट के न्यायाधीश 
श्री टेकचन्द की अध्यक्षता में श्री एल० एम० श्रीकान्त तथा Sto Yo एम० खुसरो 
की एक स्टडी टीम की नियुक्ति की थी जिसका काम मद-निषेध की सरकारी 
नीति की सफलता की जाँच करना तथा मद-निषेघ के संबंध में अपने सुझाव 
देना था | इस दल की रिपोर्ट ६ मई १६६४ में प्रकाशित हो गई। 

मद्य-निषेघ के विरुद्ध सव से बड़ी युक्ति यह दी जाती हूं कि इससे राज्य की 
आय कम हो जाती है, और मद्य-पान रुकने के बजाय भ्रवेघ तरीकों से बढ़ता E | 
अगर मद्यःनिषेघ का परिणाम यह हो कि मद्यपान तो कम न हो, परन्तु राज्य 
की A कम हो जाय, तो यह नीति निरर्थक ही नहीं, हानिकारक हो जाती g 
टेकचन्द कमेटी का कहना है कि इस देश में साल में १४६ करोड़ की शराव पी 
जाती है, जिसमें से HAT रूप से पी जाने वाली शराब ५२ करोड़ की Sl Wal 
तक सारे देश में तो शराब-वन्दी चल नहीं रही। जितनी भी शराव-बन्दी चल 
रही है उससे देश को ४०.१ करोड़ का नुक्सान हो रहा है और शराव-बन्दी चालू 
रखने के लिए पुलिस ग्रादि पर ५.४ करोड़ व्यय हो रहा है।.इस नुक्सान के विषय 
में टेकचन्द-कमेटी का कहना है कि जहाँ देश को इतना नुक्सान है वहाँ जनता का 
शराव पर व्यय कम हो जाने के कारण ३१ करोड़ की बचत हो जाती है, ग्रौर 


अगर शराब पीने की ग्रादत उत्तरोत्तर कम होती जाय, तो देश का यह घाटा - 


जनता के शराव पर व्यय कम हो जाने के कारण पुरा हो जाता है। अगर १९७५- 
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७६ तक पूर्णं शराव-वन्दी किप्रान्वित हो जाय तो देश को ८० करोड़ का घाटा 
पड़ेगा, परन्तु वह सेल्स टॅक्स, लग्जरी टेक्स आदि से पूरा हो जायगा | 
कमेटी का कहना हैं कि भ्रगर ३० जनवरी १६७० तक, जब कि हम महात्मा 

गांधी की सौवीं वर्षगाँठ मना रहे होंगे, संपूर्ण देश में नशा-बन्दी हो जाय, तो इससे 
भ्रच्छी दूसरी वात नहीं होगी, परन्तु अगर ऐसा न हो सके तो १६७५ तक तो समूचे 
देश में शराव-वन्दी हो ही जानी चाहिए। इसके लिए कमेटी ने शराब-बन्दी के 
लिए चार चरणों के कार्य-क्रम का सुझाव दिया हैँ। 

दल ने कहा है कि पहले चरण में जिन राज्यों में शराव-बन्दी नहीं हैं 
वहाँ सबसे कम भ्रसर वाली शराव की खपत कीं भ्रनुमति दी जाय। 

दूसरे चरण में देसी शराव की ताकत घटा दी जाय तथा उसमें १० प्रतिशत 
मद्यसार रखा जाय। विलायती शराव में मद्य-सार (अलकोहल) १४.२९ प्रति- 
शत से अधिक न रहने दिया जाय । 

इसी प्रकार उत्तरोत्तर चरणों में शराब की खपत को धीरे-धीरे कम किया 
जाय और १६७५ तक संपूर्ण देश में शराव-वन्दी कर दी जाय। 

कमेटी के सुझावों में से निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं : 

(क) शराबीपन की जाँच के लिए नवीन उपकरणों का उपयोग; 

(ख) उच्च-स्तर के लोगों में शराब को प्रतिष्ठा के स्थान से ग्रपदर्थ 

करना; 
(ग) स्पिरिट रादि के पीने के दुरुपयोग पर रोक लगाता; 
(घ) ताड़ी का नियन्त्रित प्रचार करना। 


१३. अन्य देशों का अनुभव 


भारत नशाःनिरोध में जो-कुछ कर रहा है उसे कई लोग जल्दबाजी का 
नाम देते हैं। उनका कहना हैं कि जिन अन्य देशों ने इस किस्म का तजर्बा किया 
है हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। दुसरे देशों की समस्या शराब-चन्दी की उतनी 
नहीं रही जितनी ज्यादा शराब पी जाने की रही है। उनमें से अनेक देशों में भोजन 
के पीछे शराब पीने का ऐसा ही रिवाज़ है जसा हमारे यहाँ पानी पीने का हैं। 
उनके तजे और हमारे तजबें में यह मौलिक भेद हैं कि हमारे यहाँ शराब इतनी 
ज़रूरी नहीं समझी जाती रही और न इतनी ज्यादा पी जाती रही हैं कि इसका 
` रोक सकना कठिन हो। उन देशों में यह बात नहीं थी । उनमें घर-घर शराब पी 
जाती थी। हमारे यहाँ जैसे शराब पीना बुरा माना जाता है वेसे उनके यहाँ बुरा 
नहीं माना जाता। उत देशों का ध्यान झराब-वन्दी पर ज्यादा शराब पी छेते से 
जो इल्लतें उठ खड़ी होती हैं, उनकी तरफ़ गथा। इस मौलिक भेद को ध्यान में 
रख कर हमें उन देशों के श्रनुभव पर विचार करना होगा। 

बाहर के देशों में मुख्य तौर पर झराब-बन्दी का परीक्षण अमरीका, फिन- 
लैण्ड तथा आइसलैण्ड में हुआ। स्वीडन तथा चारवे में भी शराब के राशनिंग 
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का परीक्षण किया गया । फ्रांस में दुनिया के सब देशों से ज्यादा शराव पी जाती है, 
वहाँ भी इसे कम करने का यत्न किया जा रहा है। हम इन देशों के तजबों की 
वावत कुछ जिक्र यहाँ करेंगे : 
मरीका--१६१९ से १६३३ तक भ्रमरीका में नशाबन्दी रही जव कि 
१३३३ में प्रेज़ीडेण्ट Sates के समय यह कानून रह कर दिया गया। FETS 
में जब शराब पर रोक लगाई गई तव Mo इरविंग फ़िशर के अनुसार अमरीका 
की सम्पूर्ण आथिक रचना को एकदम प्रोत्साहन मिला। व्यापार पहले से ज़्यादा 
HAC गया, प्रत्येक अमरीकत का जीवन-स्तर उठ गथा। उस समय के व्यापार- 
मन्त्री हरबर्ट हुवर का कथन है कि दराव-वन्दी के परिणामस्त्रूप afad की कार्य- 
क्षमता में १० प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसमें सन्देह नहीं कि शराव-घन्दी के 
कानून में कुछ ऐसे दोष “रह गये थे कि पूरी तरह से शराव पीना रोका नहीं जा 
सका। यह काम राज्य-सरकार तथा केन्द्रीय सरकार--दोनों के हाथ में था, 
और दोनों में पुरा-पूरा सामंजस्य नहीं हो पाता AT | जिस काम को एक की जगह 
दो करें, उसमें गड़वड़झाला हो ही जाता है, तो बसा ही हुआ | शराववन्दी 
राजनैतिक प्रतिद्वन्द्रियों के वोट झपटने का श्रखाड़ा वन गथा। बाहर से Tt 
कानूनी शराव को AT से रोकने का भी ठीक-ठीक प्रवन्ध न हो सका | शराव के 
ठेकेदारों भौर दुकानदारों का भी लगातार सख्त विरोध रहा। श्रमरीका के 
विधान में शराब-वन्दी का कातून अठारहवाँ संशोधन' (Eighteenth Amend- 
memt) कहलाता हैं। १९३० के वाद भ्रमरीका में जो मंदी झायी उसने १०वें 
संशोधन को समाप्त कर दिया। उस समय जौ ग्रादि इतना सस्ता हो गया कि 
किसी भाव भी न विक सका। शराव के पक्षपातिथों की बन आयी। उन्होंने 
यह कहना शुरू किया कि अगर इससे शराव वनाई जाय तो इतने कारखाने खुलेंगे 
कि aa अन्न खप जायगा, बेकारी दुर होगी झौर देश संकट में से निकल जायगा | 
जैसा हम ग्रभी कह आये हैं, गरे चुनाव में रिपव्लिकन हार गए, डेमोक्रेट जीत 
गए, Sates प्रेज़ीडेंट वने, १८वाँ संशोधन रह कर दिया गया और १४-१५ 
साल शराव-वन्दी का परीक्षण करने कें वाद अमरीका फिर अपने पुराने रास्ते पर 
चलने लगा। इसका यह मतलव नहीं हैँ कि भ्रव वहाँ शराव-वन्दी का आन्दोलन 
नहीं al ग्रान्दोलन हैं, परन्तु पहले यह आन्दोलन अधिक शराव पीने के विरोध 
में था, श्रव यह बिल्कुल नशा-निरोध का रूप घारण करता जा रहा हैं। 
फ़िनलेण्ड--फ़िनलैण्ड में नशा-निवारण का प्रबल आन्दोलन उठा और 
१६१६ में कानूनी तौर पर नशावन्दी कर दी गई। लगभग १० साल तक यह 
कानून वहाँ चला आर जव तक यह कानून रहा तब तक इस देश में अपराधों की 
संख्या भी कम रही। १६०६-१३ में १० हजार व्यक्तियों के पीछे ५४:४ 
व्यक्ति ्रपराघ करते थे, १६२०-२६ में यह संख्या १० हज़ार व्यक्तियों के 
पीछे ४४.८ रह गई। भ्रपराधों की कमी के साथ मृत्यु की दर भी कम हो गई । 
| १६१० में मृत्यु-दर १७.१ प्रति हज़ार थी, १६२० में १५.६ तथा शरावःवन्दी के 
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सात साल के अन्दर-अन्दर १६२६ में १३.४ प्रति हज़ार रह गई। देश में खेती 
तथा उद्योगों से होने वाली पैदावार बढ़ गई। फ़िनलैण्ड के एक बैंक के डॉयरेक्टर 
के अनुसार शराव-बन्दी के सालों में श्रमियों की बचत बढ़ गई और उसके साथ ही 
उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठ गया । इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि १६२७ 
में श्रमियों ने श्रपने मकान बनाने में लाखों रुपया खर्च किया। १६३० में फ़िनलेण्ड 
मे श्राथिक-संकट आया जिससे पार उतरने के लिए वहाँ की सरकार ने कर द्वारा 
आसानी से रुपया प्राप्त करने के लिए शराब पर से रोक उठा ली। इस भ्राथिक 
संकट के अलावा फ़िनलैण्ड में शराव-वन्दी की असफलता का यह भी कारण था 
कि वह छोटा-सा देश है, चारों तरफ़ से ऐसे देशों से घिरा हुआ हैं जिनमें शराव पर 
कोई रोक-टोक नहीं है। वहाँ से लगातार चोरी-छिपे शराव गाती रहती है। 
भारत में भी तो इस परीक्षण के सफल होने में यह रुकावट हैं कि भ्रगर किसी एक 
राज्य में या एक राज्य के कुछ हिस्सों में इस परीक्षण को जारी किया जाता हैं, 
तो आस-पास से शराव श्राने लगती है। फ़िनलेण्ड का परीक्षण यही सिद्ध करता 
हैं कि अगर नशावन्दी या शराव-बन्दी करनी हो तो छोटे-छोटे क्षेत्रों में यह परीक्षण 
करना कारगर नहीं होता, रोक लगाई जाय तो सव जगह, छोटी-छोटी जगह 
नहीं | ; 

ग्राइसलैण्ड--१६१२ से १६२० तक ग्राइसलंण्ड में यह परीक्षण सफल रहा, 
परन्तु १६२२ में जब टनों कौड-मछलियाँ स्पेन जाने वाली थीं तब स्पेन ने मछलियाँ 
लेने से इनकार कर दिया और यह शतं रखी कि अगर भ्राइसलँण्ड स्पेन की शराब 
छेने को तैयार हो तभी वह आइसलेण्ड से मछलियाँ आने देगा। इस प्रकार स्पेन 
से बाधित होकर श्राइसलैण्ड को १६२४ में अपना शराव-बन्दी का कानून रद्‌ 
करना पड़ा। 

इस प्रकार हमने देखा कि अन्य देशों कें परीक्षण हमारे देश से कुछ भिन्न 
हैं और उनमें नशावन्दी की असफलता यह, सिद्ध नहीं करती कि हमारे देश में भी 
यह परीक्षण असफल ही सिद्ध होगा। यह ठीक है कि नशों के लिए खुली छूट होने 
से सरकार की कर की आमदनी बढ़ती हैँ, परन्तु इस आमदनी का सरकार क्या 
उपयोग करेगी? यही उपयोग तो होगा कि इस रुपए को सरकार जनता के 
` स्वास्थ्य पर ख़च करे, शिक्षा पर खर्च करे। TST जब नशाबन्दी से स्वास्थ्य का 
स्तर उठ जाता है, श्रमी की व्यय-शक्ति बढ़ जाती है, उसका जीवन का मान-दंड 
बढ़ जाता है, तव सरकार से इन मदों का बोझ भी तो अपने-आप घट जाता हैं। 
लोग बीमार हों भौर उनके लिए हस्पताल खोले जाँय, वे बच्चों को पढ़ा न सक और 
उनके लिए स्कूल खोले जाँय, इसकी अपेक्षा क्या यहु च्छा Wel है कि वें बीमार 
ही न हों, ताकि अस्पतालों की इतनी जरूरत न पड़े, वे इतना कमाये कि अपने 
ग्राप बच्चों की शिक्षा का बोझ उठा सकें ताकि उन्हें किसी का मुँह न ताकना पड़े। 
शराबबन्दी और नशाबन्दी से श्राय अवश्य कम होगी, परन्तु उसी मात्रा में सरकार 
की ज़िम्मेदारी भी कम होगी। 
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प्रर 


, भारत में नशा-निषेध के सामाजिक तथा भ्राथिक महत्व की विवेचना 
कीजिये । भारतीय श्रमिकों के लिये नशा-निषेध कहाँ तक लाभफारी 
होगा ? (१९५१; १९५९) 
. नशा-निषेध का क्या अर्थ है? यह जनता के लिये किस प्रकार लाभ- 
दायक हो सकता है ? क्या उत्तरप्रदेश में यह नौति सफल हुई है? 
(१९५५) 
. भारतेवषं सें नशा-निषेष के पक्ष में तकं प्रस्तुत कोजिये। क्या यह 
सफल हुआ है? (१९१५) 
. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--भारत सरकार की मद्य-निषेध नीति । 
(१६६१) 
: “नशा-निषेध की नोति भ्रसफल होकर रहेगी”--इस कथन की विवेचना 
कीजिये । ( १६६३) 
` भारत में मच-निषेष (नशा-निरोध) पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दीजिये । 
(१६६४) 
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भारत में श्रमिकों की हालत 


(LABOUR CONDITIONS IN INDIA) 


१. श्रमिकों की समस्या का श्रीगणेश * 


भारत कृपि-प्रधान देश हैं, परन्तु कृषि सें सव का पेट नहीं भरता। ज़मीन 

थोड़ी है, जन-संख्या अधिक है, भूमि पर जन-संख्या का दवाव बढ़ता जा रहा है। 
देहातों में जो कृषि करते हैं वे भी साल के कुछ दिन वेकार रहते हैं। इनके भ्रति रिक्त 
देहात के विल्कुल वेकार रहने वालों की संख्या सवा करोड़ है। उत्तर-प्रदेश में 
- ग्राम-वासियों में ३३ प्रतिशत भूमि-विहीन हैं। यह नहीं कि पहले इस देश के 
देहातों में सभी के पास भूमि थी, पहले भी ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी, 
परन्तु उस समय इनके पास अगर भूमि नहीं थी, तो ग्रामों में जगह-जगह छोटे- 
छोटे उद्योग थे और उन उद्योगों में वे सव खपे रहते थे। १८वीं शताब्दी तक कृषि 
से बची हुई यह देहातों की श्रतिरिक्त जन-संख्या ग्रामोद्योगों में लगी हुई थी। 
यहाँ की खड्ियों पर बुना हुआ रेशम इतना महीन होता था कि थान-का-थान एक 
अंगूठी में से निकल जाता AT | यहाँ के बने कपड़ों को विलायत को मेमें फ़ैशन के 
तौर पर पहनती थीं। विलायत ही नहीं, युरोप, मध्य-पूर्व तथा केन्द्रीय एशिया में 
यहाँ की बनी हुई चीजे जाती थीं। उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी भी यहाँ की बनी 
हुई चीज़ों को खरीद कर विलायत भेजती थी और खूब THT उठाती थी। यह समय 
वह था जब युरोप में औद्योगिक-क्रान्ति हो रही थी। इस समथ वहाँ कपड़े के 
बड़े-बड़े कारखाने खुले और मशीन के ज़रिये हर चीज़ सस्ती बनने लगी ।. भ्रव 
अंग्रेजी कल-कारखानों का स्त्रार्थं यह हो गथा कि भारत का माल विलायत में न 
आये, पितु विलायत का माल भारत में जाकर विके। इस नई परिस्थिति से 


इस अध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में श्रा चुके हैं :-- 


+ 1, Inspite of the most uptodate labour legislations, the lot of 
Indian workers remains unsatisfactory as compared to workers in 
other industrial countries. Explain. (1955) 

2, Account for the fact that inspite of the most modern 
labour legislations labour conditions in India are not comparable 
with such conditions in other industrially advanced countries of 

` the world. (1957, Rajasthan, 1958) 
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कस्पनी-सरकार को श्रपनी नीति बदलनी पड़ी, और देहातों के गृहोद्योगों पर 
प्रतिबन्ध लगाने का उसे हुक्म हुआ। वही ईस्ट-इंडिया कम्पनी जो यहाँ के 
गृहोद्योगों का माल खरीद कर विलायत भेज कर मुनाफ़ा उठाती थी अब इन 
उद्योगों का सर्वनाश करने पर तुल TE | कारीगरों के अंगूठे काटे गए ताकि वे 
जीवन भर बेकार हो जाँय | भारत के विलायत जाने वाले माल पर ५० प्रतिशत 
तक कर लगाया गया और तव भी जव यहाँ के माल की माँग वनी रही, तो उसे 


कातूनन विलायत जाना रोक दिया गया। इस प्रकार भारत के भूमिहीन किसानों - 


के गृहोद्योगों में खपने का जो हल था वह जाता रहा। 

परन्तु इस बीच उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य-काल में कुछ अंग्रेज़ों को भारत 
में कारखाने खोलने की सूझी । उन्होंने देखा कि इंग्लैण्ड में तो तरह-तरह के 
कानून वन रहे थे। मज़दूरों के लिए यह करो, वह करो। भारत में कारखाना 
खोलने से किसी प्रकार का झगड़ा न था। भग्ने ने कारखाने खोले, उनकी देखा- 
देखी भारतवासियों ने भी कारखाने खोले। जितनी देर तक काम कराना चाहो 
कराओ, स्त्री-बच्चे सभी से काम लो। काम न करें तो कोड़े लगाओो, मारो- 
पीटो, जो चाहो करो, यहाँ पूछने वाला कोई न था। इसका नतीजा यह हुआ कि 


विलायत की वनिस्व॒त यहाँ माल सस्ता बनने लगा। यह देखकर लंकाशायर वालों _ 


ने फिर शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने भारत सरकार का ध्यान इस बात की 
तरफ़ खींचा कि भारतवर्ष के कल-कारखानों में मज़दूरों की बुरी हालत है, उनसे 
गुलामों की तरह काम लिया जाता है, कोई समय निरिचित नहीं, बच्चों को भी 
काम में जोता जाता है। विलायत के सरमायेदारों ने यह बात भारत के श्रमिकों 
के साथ हमदर्दी के लिए नहीं कही थी, उन्होंने तो इसलिए शोर मचाना शुरू किया 
था क्योंकि यहाँ की सस्ती मजदुरी से सस्ता माल पैदा होने लगा था, इससे उनको 
चक्का पहुँच रहा था, परन्तु इस बुराई से भी भलाई निकल पड़ी श्रौर सरकार ने 
मजदूरों के संबंध में तरह-तरह के कानून बनाने शुरू कर दिये। इन कानूनों का 
. वर्णन हम रागे करेगे, परन्तु यहाँ यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि यह था 
वह प्रकार जिससे इस देय में श्रमियों की समस्या का श्रीगणेश हुआ । 


२. श्रमियों की बुरी हालत 


z वसे तो अंग्रेज़ी-सरकार भारत के उद्योग-कारखानों को अ्रधिक प्रोत्साहन 
नहीं देती रही, Teg जब प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६१८) हुआ तव बाहर से 
साल आना बन्द हो गथा, और देश में श्रनेक नये कल-कारखाने खुले। प्रथम युद्ध 
के बाद फिर उद्योगों में कुछ ढील पड़ी, परन्तु द्वितीय-महायुद्ध (१९३९-१६४५) 
कै कारण यह ढील फिर दर हो गई। जापान के युद्ध में शामिल होने से तो जापान 
से am भी वंद हो गया और कल-कारखाने बहुत तेज़ी से ae । जितने 
रखाने बढ़े उतने ही. मज़दुर बढ़ने स्वाभाविक थे और मज़दूरों की बढ़ती के 
. साथ उनकी समस्याएँ विकट रूप धारण करती गईं। 
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भारत में श्रमिकों की हालत ५२३ 


कारखाने में काम करने के लिए उनके पास ही मजदूरों की जगह-जगह 
वस्तियाँ पैदा हो जाती हैं। ये वस्तिथाँ इतनी गन्दी होती हैं कि उनमें रहने वालों 
का स्त्रासथ्य ठीक रह ही नहीं सकता।. इन बस्तियों का वर्णन करते हुए श्री जवाहर- 
लाल नेहरू ने अ्रपनी पुस्तक 'डिसकवरी फ़ इंडिया” में लिखा है--'कल- 
कारखानों ने लड़ाई के दिनों में खूब कमाया, १०० से २०० प्रतिशत बंगाल की 
जूट तथा वम्बई-्रहमदावाद की कपड़ा-मिलों से आमदनी हुई। इस आमदनी का 
कुछ हिस्सा इन मिलों के site हिस्सेदारों के पास डंडी भौर लन्दन पहुँचा, कुछ 
हिस्से से हिन्दुस्तानी करोड़पतियों ने खजाने भरे। परन्तु जिन श्रमियों ने इस 
धन को पैदा किया था उनकी हालत ऐसी रही जिस पर यकीन भी नहीं किया जा 
- सकता। उनके जीवन का स्तर वैसे ही नीचे-क्रा-नीचा वना रहा, वे गन्दे, वीमारी 
के घर खुड्टों में पड़े रहे। वे जहाँ पड़े रहते थे वहाँ न हवा के लिए खिड़की थी, 
न धुआ निकलने के लिए चिमनी, न रोशनी के लिए रोशनदान, न पानी के लिए 
नल, न हाजत के लिए टट्टी--ाज़ें यह कि किसी बात के लिए किसी तरह का 
इन्तज्ञाम नहीं था। वम्बई में जहाँ हिन्दुस्तानी सरमाया ज्ाहिरा तौर पर नज़र 
आता था, जाँच-कमीशन ने १५ Mile लम्बे, १२ फ़ीट चौड़े कमरे में ६ परिवारों 
को रहते हुए पाया जिसमें ३० व्यक्ति रह रहे थे। इनमें से तीन स्त्रियाँ गर्भवती 
थीं। हर परिवार ने इस छोटे-से कमरे में ATA चूल्हा अलग-से बनाया हुआ था । 
मुझे याद है कि एक वार मैं श्रमियों की गन्दी-बस्तियों को देखने कमरे के अन्दर 
घुसा तो मेरा दम घुटने लगा और में वहाँ से चकराता हुआ निकला। इस हालत 
को देखकर मेरे ग्राइचर्यं तथा क्रोध का ठिकाना न रहा। मैं एक वार झरिया 
की एक कोयले की खान देखने ज़मीन के नीचे उतरा । वहाँ मैंने स्त्रियों को बुरी 
हालत में काम करते TAT | यह देखकर कि मनुष्य से किस प्रकार वेरहमी से काम 
लिथा जाता हैं मुझे जो धक्का लगा उसकी तस्वीर हर समय मेरे सामने वनी रहती 
है और उसे मैं कभी भूल नहीं THAT” | 

भारत में कल-कारखानों का निर्माण यहाँ को सस्ती मजदुरी देख कर हुआ । 
जब शुरू-शुरू में यहाँ कारखाने खुले तव १५-१५ घंटे मजदूरों से काम लिया 
जाता था। छोटे-छोटे Teal से काम छेने में भी कोई संकोच नहीं था। मजदूरी 
नाम मात्र को दी जाती थी। रहने-सहने की मिल-मालिक की कोई ज़िम्मेदारी 
नहीं थी। मजदुर वीमार हो जाथ या मर जाय--कोई पूछने वाला नहीं था। 
झब अवस्था वह नहीं Sl अब सरकार की तरफ़ से मज़दूरों के लिए अनेक कायदे- 
कानून बन गये हैं। इन कानूनों का जिक्र हम आगे करेगे । फिर भी अन्य देशों के 
मुकान्निले में श्रमियों की हालत सुधारने में हम बहुत पीछे G1 मिल-मालिक नफ़ा 
कमाते हैं, नफ़ कें लिए ही वे मिलें खोलते हैं, परन्तु WIA पर खर्च करते हुए 
चे हिचकिचाते हैं। वे समझते हैं कि जितना मजदूरों को मजदुरी देने में, उनकी 
हालत सुधारने में खर्च होगा, उतनी ही उनके मुनाफे में कमी आ जायगी। इस, 
कारण WA भारत के मज़दुर की हालत यह है कि उसे काम के मुताविक पुरी 
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मजदूरी नहीं मिल रही, उसके रहने के लिए मकान का पूरा प्रबन्ध नहीं है, जो-कुछ 
है वह ठीक नहीं हे, बीमारी तथा बेकारी की हालत में उसकी समस्प्राए हल नहीं 
होतीं, उसके स्त्रास्थ्य तथा शिक्षा की समस्याएँ भी उसे हर समय घेरे रहती हैं । 3 

श्रमियों की इस हालत को देख कर समय-समय पर यहाँ फ़ैक्टरी-कानून बनते 
रहे। श्रमियाँ की सव समस्याग्रों को HHT १६४८ के फैक्ट री-कानून में उन्ह हल 
करने का प्रय॑त्न किया गया है। इस कानून का विस्तार-पुवेक हम श्राग वर्णन 
करेंगे, परन्तु क्योंकि इस कानून की धाराएँ श्रमियों की हालत सुधारने के लिए 
वनाई गई हैं, इसलिए हम यहाँ इस कानून में श्रमियों की दशा सुधारने के लिए 
जो art कही गई हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य का वर्णन करेंगे। 


३. श्रमियों की हालत में सुधार के प्रयत्न 


(क) सफ़ाई-+मिलों में जहाँ-तहाँ गन्दगी दिखाई देती है, स्वास्थ्य का 
कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सफ़ेदी नहीं कराई जाती, फ़र्श कच्चा, चारों तरफ़ 
धूल श्रौर गर्दा। ऐसी हालत में श्रमी बीमार न पड़ें तो क्या हो। इस सव को 
ध्यान में रख कर १९४८ के फेक्टरी-कानून में यह कहा गथा है कि कारखाने 
में नित्य सफ़ाई करनी होगी, झाड़ देनी होगी, और प्रति सप्ताह श्रमी के काम करने 
के फ़ को फ़िनाइल आदि से धोना होगा, भ्रगर कहीं पानी जमा होता हो तो उसे 
बाहर निकालने के सिए नाली श्रादि का बन्दोबस्त करना होगा, कारखाने को 
दीवारों, छतों आदि को कम-से-कम पाँच साल में एक वार रंगना और उन पर 
वारनिश करनी होगी । श्रगर उन पर रोग़न या वारनिश नहीं हे, तो कम-से- 
कम १४ महीने में एक बार उन पर THA करनी होगी | इतना सव-कुछ होने 
पर भी कारखानों के मालिक सफ़ाई की तरफ़ ध्यान नहीं-देते श्रौर श्रमियों को 
mai में काम करने पर वाधित होना पड़ता Sl जो कारखाने कानून की परि- 
भाषा में नहीं आते वे तो सफ़ाई करना अपनी गाँठ के पेसे पर झाक्रमण समझते हैं। 

(ख) हवा तथा तापमान--अपने देश की जल-वायु ऐसी है कि गर्मियों में 
गर्मी, सदियों में सर्दी और बरसात में वर्षा नाक में दम कर देती हैं। ग़रीब 
श्रमी तो इन तीनों की मार को सह नहीं सकता। फ़ेक्टरी कानून के श्रनुसार इस 
अवस्था को भी वदलने का प्रयत्न किया गया हूँ। sa ग्रौर दीवारें ऐसी बनी 
होनी चाहिएँ जिससे गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में ज्यादा सर्दी महसूस न हो। 
राज्य-सरकारों को आदेश दिया गया है कि प्रत्येक कारखाने में हवा और तापमान 
की ठीक-ठीक व्यवस्था करायें। फ़ेक्टरियों को बाधित किया जा सकता है कि 
छतों को ऊँचा करके, खिड़कियों पर पर्दे लगा कर, और जिस किसी तरह से भी 
हो ग्रन्दर एसी AACA पैदा करें जिसे सहा जा सके। 

(ग) गदं तथा धुआँ--का रखानों में काम करते हुए गर्दे और Tat इकट्ठा 
हो जाता है जो फेफड़ों में पहुँच कर नुक्सान देता है। फ़ैक्टरी-कानून में यह 
नियम बना दिया गया है कि इनको वाहर निकालने की पुरी-पूरी व्यवस्था होनी . 
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cx 


चाहिए। इन सब के बावजूद कारखानों का वातावरण Te तथा IC से विल्कुल 
वरी तो नहीं हो सकता और श्रमियों को थोड़ी-बहुत गदे और Tat फाँकना ही 
पड़ता है । 

(घ) जगह को कमी--कारखानों के मालिक थोड़े-से स्थान में सब-कुछ 
भर देना चाहते हैं। श्रमियों को खड़े होने तक के लिए जगह की तंगी होती है। 
अनेक वर्षों तक श्रमियों ने इसी हालत में काम किया, परन्तु अब १९४८ के 
कानून के अनुसार नए कारखानों के लिए ५०० घन फुट तथा पुरानं के लिए 
३५० घन फुट प्रति व्यक्ति जगह होना आवश्यक कर दिया गया z1 

(ङ) प्रकाश--कारखानों में काम करने वालों को WAL कोठरियों में 
काम करना पड़ता था। रोशनदान थे नहीं, थे तो शीशे इतने गन्दे होते थे कि 
उनमें से रोशनी नहीं AT पाती थी। इससे आँखों पर ज़ोर पड़ता था और प्रकाश 
कम होने के कारण दुर्घटनाएँ भी aia दिन हुआ करती थीं। फैक्टरी कानून के 
अनुसार रोशनदान THT होने चाहिएँ, उनसे भरपूर प्रकाश AT सकना चाहिए, 
dia नहीं पड़नी चाहिए | 

(च) पानी--फ़ैक्टरी-कानून के अनुसार यह नियम हैं कि जहाँ २५० 
से ज़्यादा श्रमी काम करते हों, वहाँ गर्मी के दिनों में ठंडे पानी का प्रबन्ध करना 
होगा। अन्यथा काफ़ी पानी का प्रबन्ध करना तो हर कारखाने के लिए आवश्यक 
है। जहाँ पीने का पानी रखा हो, वहाँ मोटे-मोटे अक्षरों में जिन्हें श्रमी पढ़ सकें, 
लिखा होना चाहिए कि यहाँ पीने का पानी. मिलता है। टट्टीपेशाव के स्थान के 
२० फ़ीट के भ्रन्दर-श्रन्दर पानी का प्रबन्ध होता चाहिए। 

(छ) सूत्रालय तथा शौचालय--का रखानों में प्रायः ऐसी जगह और इस 
ढंग के मूत्रालय तथा शौचालय हुआ करते थे जहाँ जाना नरक में जाने कें समान 
था। यह समझा जाता था कि टट्टी को क्या सफ़ाई, वह स्थान तों AST हुआ, 
वद्बूदार और गन्दा होना ही चाहिए । फैक्टरी-कानून में इस बात पर विशेष 
ध्यान दिया गया हैं कि मूत्रालय तथाःशौचालय अलग-अलग हाँ, पुरुषों तथा स्त्रियों 
के लिए भी अलग हों, उनमें हवा रौर रोशनी आ AH, हर समय साफ़ रहेँ, सफ़ाई 
के लिए मेहतर TE! २५० श्रमियों वाले कारखाने के मूत्रालय तथा शौचालय 
स्वास्थ्य-विभागं के नियमों के अनुसार बनाये जाँय और उनके अन्दर की दीवारें 
qai से ३ फ़ीट तक चमकदार टाइलों की हों, प्रति सप्ताह उन्हें फ़िनाइल से धोया 
जाय। राज्य-सरकार मूत्रालथों तथा झौचालयों के लिए और कड़े नियम वनां 
सकती हैं। 

(ज) थूकदान--जहाँ बहुत धिक श्रमी इकटूठे हो जाते हैं, कोई पान 
चबाता हैं, कोई तस्वाक्‌ फाँकता हैं, तो वे जगह-जगह थूका करते हैं, दीवारों को 
चितकबरा कर देते हैं | इससे वीमारी फैलती हैं गन्दगी तो होती ही हैं। 
फैक्टरी कातून में थोड़ी-थोड़ी दुर पर सुविधाजनक स्थानों पर भूकदान रखने का 
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५२६ ` समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


भी विधान है और जो थूकदान में न थूक कर इधर-उधर थूके उसे पाँच रुपए 
तक जुर्माना किया जा सकता है। 

(a) इुर्घटनाओं से सुरक्षा--पहरू कारखानों में भ्रनेक दुर्घटनाएँ हो जाया 
करती थीं। कोई मशीन की लपेट में भ्रा गया, किसी का हाथ कट गथा, किसी 
की टाँग कट Te | मशीन जो ठहरी, अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी चिल्लाहूट 
को सुनती थोड़े ही थी, दनादन चलती चली जाती थी। फ़ैक्टरी-कानून में मशीन 
को इस प्रकार घेर देने के विधान बनाये गए हैं जिससे कोई दुर्घटना न हो सके। 
चलती मशीन को कोई वच्चा हाथ नहीं लगा सकता। युवा ही उसे परखेगा 
और वह भी वही जो इस काम का खास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, जिसके 
कपड़े बिल्कुल जिस्म से सटे हों। मशीन का हर पुर्जा, जिससे मनुष्य का सम्पर्क हो 
सकता हैं, ऐसा घिरा होना चाहिए जिससे कोई उसे छू तक न सके। चलती 
मशीन कोई वालक या स्त्री नहीं छू सकेगी, न उसमें तेल दे सकेगी। इस कानून 

, में चलती मशीन को, खतरे की हालत में, बिजली से एकदम काट देने का प्रबन्ध 
आवश्यक Sl १९४८ के कानून के भ्रनुसार हर मशीन के ढके होने का नियम 
वना दिया गथा g 1 मशीन के खरीदार का ही काम नहीं कि ढकी हुई मशीन को 
लगाये, मशीन बेचने वाले कें लिए कानून में व्यवस्था की गई है कि ढकी हुई मशीन 
को ही बेचेगा जिससे खतरे की संभावना न रहे। एक व्यक्ति कितना वोझ उठा 
सकता हूँ--इसके भी नियम बना दिये गए हैं। कुछ मात्रा से अधिक बोझ नहीं 
उठ्वाया जा सकता ताकि चोट का खतरा न हो। तेज़ रोशनी से श्रा को बचाने, 
खतरनाक भाप से तथा ग्राग लग जाने पर रक्षा करने की भी इस कानून में व्यवस्था 
है। कारखानों के निरीक्षकों को अधिकार दिया गया है कि श्रमियों की रक्षा के 
लिए जो बात आवश्यक समझें, कारखानों के मालिकों से उसे करायें। 

जेसे १९४८ के फंक्टरी-एक्ट में श्रमिथों की दशा सुधारने के लिए कानूनी 
व्यवस्था की गई है, TA १९५२ के इण्डिमन-माइन्स-एक्ट तथा १६५१ के प्लान्डेशन 
लेबर-एक्ट में इन-इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिथों की दशा सुधारने के लिए 
कून चना दिये गए हैं। इन सव का वर्णन हमने 'श्रम-कानून' के ग्रध्याय में 
TI 


४. कानून बन जाने पर भी श्रमियों की समस्या नहीं सुलभी 


कारखानों, खानों, वाग़ान आदि के सम्वन्ध में 'रीगे लेवर इन्वेस्टीगेशान 
कमेटी (१६४६) ' ने जो जाँच की थी उसमें ag इसी परिणाम पर पहुँची थी कि 
यद्यपि कई कानून वन गए हैं, सरकार इस दिशा में काफ़ी जागरूक है, तो भी अभी 
श्रमियों की हालत सुधरी नहीं हैं। इसके निम्न कारण हूँ: j 
| (क) प्रशिक्षा--अन्य देशों में लोग शिक्षित हैं, इसलिए जब कोई कानून 
वनता हूँ तव च॑ उस का लाभ उठा सकते Si 'रीगे छेवर इन्वेस्टीगेशन कमेटी' 
का कहना था कि यद्यपि चोट लग जाने पर मुझ्ाविज़ा देते का कानून 
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भारत में श्रमिकों की हालत ५२७ 


~ 


(Wokman’s Compensation Act) १६२३ से बना हुआ हैं तो भी 
१९४६ तक किसी इक्के-दुबके ने ही इस कानून का फ़ायदा उठाया। 

(ख़) ग़रीबी--अन्‍्य देशों में जहाँ श्रमी शिक्षित हैं वहाँ इतने गरीव 
भी नहीं हैं कि पने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये खर्च ही न कर सक। भारत 
में अदालती काम बहुत महँगा पड़ता हैं, श्रमी के पास लड़ने के लिए घन नहीं होता, 
इसलिए कानूनों के होते हुए भी बे कानूनी सहायता नहीं ले सकते । 

(ग) मालिकों को उपेक्षा तथा विरोध--अन्य देशों में मिल-मालिक कानूनों 
की उपेक्षा नहीं करते, कानून वन जाने पर उसका विरोध नहीं करते, इससिए 
वहाँ श्रमियों की वह दुर्गति नहीं होती जो अपने देश में होती है। यहाँ कानून बन 
जाता है, तो भी कारख़ानों के मालिक उसकी उपेक्षा करते हैँ, कभी-कभी उपेक्षा 
ही नहीं, वें इन कानूनों का विरोध भी करते हैं । जो थमी श्रपने भ्रधिकारों के 
लिए लड़ता है उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे तंग कर देते हैं, और अगर श्रमः 
निरीक्षक वीच में पड़ता है तो उसकी मुट्ठी गर्म कर मामला खत्म कर देते हैं। 

(च) निरीक्षकों की शिथिलता--कानून वना देना एक वात हूँ, कानून 
के अनुसार कार्यवाही करना दूसरी वात हैं। सरकार ने श्रमियों के कल्याण के 
लिए अनेक कानून वनाये हुए हैं, उन का पालन हो--यह देखने के लिए निरीक्षक 
नियत किये हुए हैं। परन्तु भ्रगर निरीक्षक ही आँखें वन्द कर लें, खाने-पीने लगें, 
तब काम कैसे चल सकता Sl कानून होने पर भी श्रमियों की बुरी दशा का यह 
भी बड़ा भारी कारण हैं। 

(ङ) अम-संघों की दुर्बंलता--अ्रमियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 
श्रम-संघ बने हुए हैं परन्तु दो कारणों से वे सफल नहीं हो रहे । पहला कारण तो 
यह है कि श्रमियों में ही एकता नहीं है। हर जगह श्रमियों में दो दल हो जाते हैं। 
एकता टूटी कि संघ के पैर उखड़ गये। दूसरा कारण यह है कि ये श्रम-संघ 
भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के अखाड़े बने हुए हैं। पेशेवर राजनीतिक नेता इन 
श्रम-संघों का नेतृत्व करते हैं जिनका उद्देश्य श्रमियों का कल्याण करना नहीं, 
अपना उल्लू सीधा करना होता है । श्रमिथों की संख्या अधिक है, उनके पास 
बोट होते हैं। ये नेता वार-वार विना कारण के मामलों को तुल देते रहते हैं ताकि 
उनका नाम सव की जवान पर ग्रा जाय श्रौर चुनाव कें समय सव उनके नाम की 
माला जपें। इस कारण भी कानून वन जाने पर भी भ्रत्य देशों की तुलना में 
अपने देख मे श्रमियों की हालत शोचनीय ही वनी हुई है । 


ART 


१. “भारत सें झाधुनिकतम भम-प्रधिनियमों के होते हुए भी भ्रमिकों 
कौ दशा गत्य भ्रौद्योगिके देशों की तुलना में दयनीय है।” विवेचना कीजिये । 
' (१६५५, १६५७; राजस्थान, १९५८) 
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२६ 


श्रम-कल्यांण की समस्याएँ 


(PROBLEMS OF LABOUR WELFARE) 


१. भम-कल्याण के विचार का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रारम्भ 


० युरोप की द्योगिक-क्रान्ति' ने संसार के सम्मुख एक सुख तथा वेभव का 
नक्शा खड़ा कर दिया था | तरह-तरह की चीज़ें मशीनों के ज़रिये वनने लगी थीं । 
संसार के सम्पत्तिशाली लोग घन-क्रुबेर बनने के सपने लेने लगे थे, परन्तु उसके 
साथ-ही-साथ श्रमियों की समस्या भी उठ खड़ी हुई थी। दुनिया को श्रानन्द- 
बभव से भरपूर करने के लिए अपने घर-वार को छोड़कर ग्राम-वासी शहरों की 
तरफ़ चल पड़े थे। वहाँ उनको रहने की ठीक जगह नहीं मिलती थी, अन्धेरी 

` काल-कोठरियों में वे ज़िन्दगी बसर करते थे, जीवन का निर्वाहमात्र करने के लिए 

उन्हें मजदुरी मिल जाती थी। इस स्थिति को देखकर कई लोगों के हृदय में विद्रोह 
उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्रमियों की हालत सुधारने की कोशिश की। इनमें से 
इंग्लेण्ड का एक व्यक्ति राबर्ट ग्रोन. (१७७१-१८५६) था । वह स्वयं एक 
कारीगर था, अपने उद्योग से समुद्ग उद्योगपति.हो गया। स्काटलेण्ड में उसको 
अपनी कपड़े की मिल थी। उसने अपनी मिल में काम करने के घंटे कम कर दिये, 
मज़दूरों के रहन-सहन का बन्दोवस्त किया, उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई 


इस अध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्न परीक्षाओं में घ्रा चुके हें :- 


1. Discuss the extent of overcrowding in industrial towns. 
What measures have been taken by (a) the Government, (b) Muni- 
cipal Boards and Inprovement Trusts, and (c) Employers, in provid- 
ing better housing for workers ? (1951) 

2. What steps have been taken by the Government of India 
to protect female and child labour in Indian factories? (1951) 

3. Discuss the problem of post-war urbanisation in India. ` 
How far have the Central and Provincial Governments succeeded in 
solving the problems of overcrowding in industrial towns? Suggest 
other remedies. (Agra, 1952; Rajasthan, 1955) 
‘4, Discuss the evils of the system of indirect recruitment. 
How far have Employment Exchanges been successful in meeting 
the situation? (1955) 
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की व्यवस्था की । १८१६ में उसके प्रयत्न 'से पालियामेंठ ने कारखानों में बच्चों 
के काम करने के घंटे परिमित कर दिये। उसने मज़दुरों की समस्याओ्रों को हल 
करने के लिए आन्दोलत किया 
Use ओवन के सामने यह समस्या खड़ी की गई कि यदि इंग्लेण्ड में मजदूरों 
को ज्यादा मजदुरी दी जाय, उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए 
उन पर बहुत-सा रुपया खर्च कर दिया जाय, तो दुसरे देशों के व्यापारी सस्ता 
माल पैदा कर सकेंगे PA उनका उत्पादन-पर व्यय कम श्रायगा। एसी हालत में 
इंग्लेण्ड का व्यापार पीछे रह जायगा । इन विचारों का परिणाम यह हुआ कि 
कुछ लोगों ने श्रम-कानूनों के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय दुष्टि-कोंण सेः सोचना शुरू 
किया। उनका कहना at कि एक देश में ही नहीं, सब देशों में मज़दूरों की हालंत 
सुधारनी होगी, सव देशों के कानूनों में ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे मजदुर 
को काफ़ी मजदूरी मिले, उसके रहने के लिए साफ़-सुथरे मकानों का प्रवन्ध “हो, 
उसकी अन्य समस्याओं को भी हर देश में हल किया जाय। इस दिशा में ब्रिटिश 
पालियामेंट के सदस्य श्रीयत्‌ चाल्सं हिडले ने वहुत काम किया। 
एक देश के ही नहीं, संसार के सब श्रमियों का जीवन-स्तर ऊँचा करना होगा, 
यह राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय-समस्या है---यह आवाज़ चारों तरफ़ से उठने लगी । 
झलसेशिया के डेनियल लेग्रेंड तथा वेलजियम के एडग्राडं डुकपंटाऊ ने १९वीं 
शताब्दी के मध्य-काल में मजदूरों की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करने 
पर ज़ोर दिया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण में यरोप के अनेक देशों में ट्रेड-यूनियन-मूवमेंट का प्रारंभ हो TAT | 
मज़दूर अपनी यूनियन बनाते थे, ALT पेश करते थे, माँगों के पूरा न होने पर 
हड़तालें करते थे। इन हड़तालों को तोड़ने के लिए मिल-मालिक दूसरी जगहों से 
मजदुर ले Ala थे । यह ट्रेड-यूनियनों के लिए नया अनुभव था। इसके आधार पर 
seafront ने पारस्परिक सहयोग से काम लेना शुरू किया और इस सहयोग सें 
भी मज़दूर-वर्ग में अपनी समस्याओं पर अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना 
प्रारंभ Far | 
१८४७ में माक्स और एंजल्स ने अपना प्रसिद्ध 'कम्यूनिस्ट मनीफ़ेस्टो' 
प्रकाशित किया जिसमें संसार भर के मज़दूरों को सम्बोधित करके कहा गया 
था--“संसार के मज़दूरो ! एक हो AAT, तुम्हारी एकता से तुम्हारा भ्रगर कुछ 
जायगा तो तुम्हारे दासता के बन्धन ही जायेंगे, और कुछ नहीं जायगा।” 

. जो लोग मज़दूरों के अन्तर्राष्ट्रीय भ्रधिकारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे, 
उन्होंने प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर यह माँग की कि जहाँ युद्ध को समाप्त 
करते हुए संसार भर के लोगों के लिए राजनीतिक तया आध्िक स्वतंत्रता की नींव 
रखी जा रही हे, वहाँ संसार भर के मजदूरों के लिए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी 
जाय जिससे उन्हें भौतिक आवश्यकताओं से मुक्ति मिले, उन्हें बेकारी का सामना 
न करना पड़े, वे अपना संगठन बना सके, उनके काम करने के घंटे निश्चित कर. 
३४ | 
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दिये जाँय झर उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि का पूरा-पूरा प्रबन्ध हो। परिणाम 
यहु हुआ कि ३१ जनवरी १६१६ को-शान्ति-सम्मेलन' (Peace Conference) 
ने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ' (1. L. O.) 
रखा गथा, अर जिसका काम भभन्तरराष्ट्रीय-श्रम-कानून' बनाना था, ऐसे श्रम- 
कानून जो इस संघ की दृष्टि में मज़दूरों के हित में हर देश में चलने चाहिएँ। यह 
संघ 'राष्ट्र-संघ' (League of Nations) का at था और लीग के विश्व- 
शान्ति के उद्देश्यों की तरह इसका उद्देश्य भी मज्दुरों में शान्ति उत्पन्न करना था। 
द्वितीय विश्व-युद्ध से राष्ट्र-संघ तो समाप्त हो गया, परन्तु अन्तराष्ट्रीय 
श्रम-संघ' (LL.O.) मौप्ट्रीयल में काम करता रहा । मई १९४४ में द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समाप्त होने पर इस संघ ने फिर अपने उद्देश्यों को दोहराया और 
यह घोषित किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ' (1.1..0.) के प्रोग्राम के 
आधारभूत सिद्धान्त ये होंगे--(१) हर-एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, 
उसका जीवनस्तर ऊँचा होना चाहिए, (२) प्रत्येक श्रमी को वही काम मिलना 
चाहिए जिसमें वह प्रपना पूरा-पुरा' कौशल काम में ला सकता है, जो उसकी 
रुचि के भ्रमुकूल है, (३) प्रत्येक श्रमी को पनी योग्यता बढ़ाने और जहाँ बह 
काम करना चाहे वहाँ जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, (४) मजदूरी, काम 
करने के घंटे तथा सुरक्षा का यथोचित प्रवन्ध होना चाहिए, (५) मजदूरों 
को संगठित रूप से सौदा करने का भ्रधिकार होना चाहिए, उत्पादन के स्तर को 
बढ़ाने के लिए मालिक तथा AMET का सहयोग होना चाहिए तथा सामाजिक एवं 
ग्राथिक समस्याओं को हल करने में दोनों को मिल कर एक-दूसरे की समस्या को 
सुलझाना चाहिए, (६) जरूरतमन्दों के सम्मुख सुरक्षा के साधन उपस्थित करना 
तथा उनकी चिकित्सा की पुरी-पूरी व्यवस्था करना जरूरी है, (७) हर पेशे 
के श्रमियों की जिन्दगी की हिफाजत तथा उनके स्वास्थ्य की ete क्रनी 
- चाहिए, (८) बाल-कल्याण तथा मातृ-कल्याण के सधिनों का अवलंबन करना 
चाहिए, (8) पर्याप्त-पोषण, पर्याप्त-गृहःव्यवस्था तथा मनोरंजन एवं संस्कृति- 
विकास के सव उपाय उपस्थित रहने चाहिएँ, और (१०) शिक्षा प्राप्त करने तथा. 
किसी चंघे के सीख सकने की पुरी-पुरी व्यवस्था होनी चाहिए। 
„पहले जिस प्रकार gaia (League of Nations) के अन्तर्गत 
अन्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ (LL.O.) काम कर रहा था, वैसे ग्ब 'संयक्त-राष्ट-संघः 
(United Nations Organisation) के अन्तर्गत यह काम कर रहा है, 


ae ऊपर जिन आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है उनके sarc पर 
का ( गा बनाता रहता है। इन 'विधानों' (Co nventions ) 

र्‌ सरकारें अपने-अपने यहाँ मजदूरों में 
ar यहाँ के सम्बन्ध में कानून 
के T में oer S >श्रम-संघ' की रचना के ATAT पर भारत 
ए य श्रमसघ (Tripartite Labour Organisation) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रम-कल्याण को समस्याएं ५३१ 


की स्थापना कर दी थी। इसे 'त्रिदलीय' इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरकार, 
मालिक तथा मज़दूर तीनों दलों के प्रतिनिधि होते हैं। 'ग्रन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ' भी 
“त्रि-दलीय' है, भारतीय श्रम-संघ' भी 'त्रिदलीय' हैँ। इसका उद्देश्य यहाँ के 
कानूनों को 'श्रनतर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ-विधानों (Conventions) के अनुसार : 
ढालना है। पहले तो इस दिशा में कोई अधिक काम नहीं हुआ, परन्तु श्रगस्त 
१९५४ में भारत-सरकार के श्रम-मंत्रालय ने 'त्रि-दलीय' सिद्धान्त पर एक 
कमेटी बनायी जिसका काम अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ' (1.1..0.) के ‘fray 
(Conventions) की छान-बीन करके उन्हें भारतीय-मज़दुर-कानूनों का अंग 
बनाना ATL १६५५ तक भारत '्रन्तरराष्ट्रीय-श्रम-संघ' के १०३ 'विधानों' में 
से २३ को ATT चुका AT | 


२. भम-फल्याण को AMAT 


जैसे कृषि-युग में किसान की समस्याएं होती हैं, वसे श्ौद्योगिक-यंग में 
“मज़दूर' की समस्याएं हैं। ,कृषि पर विचार करते हुए हमें किसान की समस्याओं 
को समझना और उन्हें हल करना हूँ; उद्योगों पर विचार करते हुए हमें 'मज़दूर' 
की समस्याओं को समझना और हल करना Fl मजदुर की समस्याएं क्या हैं ? 
वे निम्न हैं :--- 
(क) प्रवासी प्रवृत्ति की समस्या (Problem of Migratory cha- 
racter of labour), 


(ख) मज़दूरों की भर्ती की समस्या (Problem of Recruitment 
of labour), 


(ग) मजदूरों की काम से अनुपस्थिति (Absenteeism), 
: (घ) मज़दूरों का हेर-फेर (Turn-over in labour), 

(ङ) छुट्टियाँ तथा ataa अ्वका(Holidays and leave with pay), 
. (च) ट्रेड-यूनियन-ग्रानदोलन (Trade-unionism), 

(छ) ओद्योगिक-झगड़े (Industrial disputes) 

(ज) ब्रौद्योगिक गृह-समस्या (Industrial Housing problem) 

(a) श्रम-कल्याण (Labour- Welfare) 

(a) मजुरी (Wages) 

(ट) ऋण-प्रस्तता (Indebtedness), 

(ठ) जीवन का स्तर (Standard of living), 

(ड) स्वास्थ्य (Health) 

(ढ) कार्य-क्षमता (Efficiency), 

(ण) स्त्री-अमिकों तथा बाल-श्रमिकों की समस्या (Problem of 

Female and Child labourers) 1 


` 
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(क) प्रवासी प्रवृत्ति को समस्या के 
पाइचात्य देशों में फ़ैक्टरियों में काम करने वाले मजदुर शहर में स्थिर 
तौर पर बस गये हैं, वें काम के लिए शहर में श्राते हों आर मौके-बे-मौके गाँव 
वापस चले जाते हों--ऐसा नहीं होता | भारत में यह बात नहीं है। यहाँ मजदूर 
लोग गाँवों से आते हैं, और स्थिर तौर पर शहरों में नहीं रहतें, उनका गाँवों से 
झाना-जाना लगातार चलता रहता Sl इस दृष्टि से जहाँ पाइचात्य देशों का 
आद्योगिक श्रमी-वर्ग स्थिर है;- वहाँ भारत at श्रमी-वर्ग अस्थिर: aA ये 
गाँवों से हैं--इसमें सन्देह नहीं। १९५१ की जन-गणना के अनुसार १ लाख की 
झावादी.के ७५ शहरों की जन-संख्या पिछले १० सालों में .४३.८ प्रतिशत" बढ़ 
गई। दिल्‍ली की १६७.७, मद्रास की ८३.६, वम्बई की ६३:१ तथा कलकत्ता की 
२०.६ बढ़ी। इतनी अबादी HA बढ़ी ? कुछ तो पाकिस्तान बन जाने से बढ़ी, 
और बहुत-कुछ कल-कारखानों में गाँवों से मज़दूर आने से बढ़ी । यह जरूरी नहीं 
कि ये मजदूर भ्रास-पास से ही झाते हों। दूर-दूर के जिलों और भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
से मजदूर भ्रते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं कि ये सब मज़दुर पेशे के किसान हों, और 
तभी शहरों में आते हों, जब फ़सल:के दिनों से उन्हें Baa मिलती g l ये 'ज्यादा- 
तर भूमिहीन किसान होते Sl कर्ज चुकाने या कमाई करने ये शहरों को निकल 
पड़ते हैं, परन्तु क्योंकि मज़दूरों की सुरक्षा का शहरों में उचित प्रबन्ध नहीं हैं, 
इसलिए वीमारी के समय, आराम के लिए, बच्चों से मिलने-जुलने के लिए ये 
लौट-लौट कर गाँवों में झाते-जाते रहते हैं । 

यह ग्राना-जाना मजदूरों के लिए और मालिकों के लिए एक समस्या है। 
मालिकों के लिए तो इसलिए समस्या है क्योंकि उन्हें भ्रपनी मज़दूर-संख्या पर भरोसा 
नहीं रहता। पता नहीं कब मज़दूर छुट्टी लेकर चला जायगा। इसके अतिरिक्त 
जब मज़दूर जाता हैं, तब जो-कुछ उसने सीखा होता है, उस सब के मट्टी में मिल 
जाने का AAT रहता है। नए मजदुर को नए सिरे से सिखाना पड़ता है और 
इससे उत्पादन क्री सुकरता में बाधा पड़ती है। मजदूरों के लिए यह इसलिए 
समस्या है क्योंकि उन्हें परिस्थितियों से वाधित होकर गाँव जाना पड़ता है। 
श्रच्छे मकानों का प्रबन्ध न होने से उन्हें वाल-बच्चों को गाँव में छोड़ कर आना 
होता है। शहर में एक कमरे में आठ-दस पड़े रहते हैं, उसमें बाल-बच्चों को 
कसे रखें ? फिर उन्हें समय-समय पर मिलने न जाँय तो क्या करें? साथ ही 
रोगी होने की हालत में उनकी शहर में देख-भाल कौन करे? इसलिए भी 
ats होने पर वे गाँव भाग जाते हैं । बेकार होने पर भी मजदुर के लिए गाँव 
चले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। वहाँ वह संयुक्त-परिवार का अंग है, 
खाने की समस्या वहाँ उठती हुई भी नहीं उठ्ती । एक तरह से गाँव चले जाना 

उसकी 'सुरक्षा' (Security) का एक साधन zi we ३ 
AARC का गाँव से सम्बन्व बना रहना चाहिए यां नहीं, क्या भारत का 


š $ वर्ग = वन x --इस es मे भन्न भिन्न a wu 
मज़दूर-वर्ग प्रवासी ही बना रहे संबंध में भिन्न-भिन्न विचार हैं। रॉयल 
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लेवर कमीशन ने १६३१ को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मज़दूरः का गाँव से 
सम्बन्ध कायम रहने देना चाहिए--इससे उसका स्वास्थ्य सुधरंता हैं, उसमें 
स्फुरण उत्पन्न होता है, और वह नये उत्साह से काम करने आता है। Sto 
राधाकमल मुकर्जी का कहना है कि हमें फ़ैक्टरियों के निर्माण में नियोजन का 
पुटं देना चाहिए । कल-क्रारखाने बनाने ही ऐसी जगह चाहिएँ जहाँ मजदूर 
अपने गाँवों से लारियों या रेलों से श्रा सकें और शाम को अपने-अपने गाँवों में 
घरों में जा सकें। १९४६ में रीगे की ग्रध्यक्षता में जो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें कहा गथा कि मज़दूर दो बातों से गाँव जाते हैं 
एक तो '्राराम' के लिए, दूसरा 'सुरक्षा' के लिए। श्रांराम के लिए जाँय इसमें 
किसी को आपत्ति नहीं, परन्तु सुरक्षा के लिए जाँ इसका तो यही अभिप्राय है 
कि हमने उनके मकानों का प्रवन्ध नहीं किया, उनके बालं-बच्चों के रहने का 
प्रवन्ध नहीं किया, बीमारी और वेकारी में उनका कोई वाली-वारिस नहीं। 
सुरक्षा के ये काम संयुक्त-परिवार-प्रथा या जात-बिरादरी पर न छोड़ कर अब 
सरकार को अपने हाथ में लेने होंगे, क्योंकि धीरे-धीरे ये पुराने संगठन cet जा 
रहे हैं और ऐसी स्थिति आती जा रही है कि भ्रगर सरकार की तरफ़ से इन संब 
बातों का प्रबन्ध न हुमा, तो भारत का मज़दुर न घर का रहेगा, न घाटं का। 
(ख) मज़दूरों की भर्ती की समस्या” ; 
१०९६ में प्लेगं तथा १९१८ में इन्फ्लुएन्जा से इतने लोग मरे. कि मज़दुरों 
की भर्ती में भी बड़ी कठिनाई आने लगी। इन कारणों से तथा इसलिए भी 
क्योंकि यह तरीका ही आसान था शुरू-शुरू में कारखानों में भर्ती.ठेकेदारों के ज़रिये 
होती थी। इन्हें सरदार, मिस्त्री, qarga, टंडेल, चौधरी कहा जाता था। स्त्रियों 
की भर्ती नायकिनों तथा मुकहदमियों के ज़रिये होती थी। इस प्रथा से मिल- 
मालिकों को तो यह लाभ था कि मज़दूरों की भर्ती के सिए जगह-जगह नहीं 
भटकना पड़ता था, मजदूरों की जवांबदेही भी इन्हीं ठेकेदारों के ऊपर रहती थी, 
इसके साथ ही श्रम-कल्थाण के कामों पर भी उन्हें कुछ नहीं खर्च करना पड़ता था 
क्योंकि मजदूरों की सारी जिम्मेदारी ठेकेदारों की थी। ठेकेदारों को यह लाभ था 
कि उन्हें मजदुर लाने का कमीशन मिलता था, और मजदूरों से भी काम पर लगाने 
का अपना कमीशन अलग ले छेते थे। Hagel को यह लाभ था कि जाने-पहचाने 
लोगों के साथ काम-व्यवहार करने में उन्हें ज्यादा आसानी प्रतीत होती थी, इत 
ठकेदारों को वें अपना कर्ता-धर्ता समझते थे। इन लाभों के होते हुए भी ठेकेदारों 
के ज़रिये भर्ती करने में एक बड़ा भारी दोष था। एंक तो ये ठेकेदार मज़दूरों को 
खब ठगते थे, दुसरा मिल-मालिक उनकी भलाई का कोई काम नहीं करते थे, 
ने समझते थे कि उनकी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, ठेकेदार की जिम्मेदारी हैं। 


SR ae 


+. Discuss the evils of the system of indirect recruitment. 
. How far have Employment Exchanges been successful in meeting 
‘ the situation? (1955) 
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. इन सब बातों को देखकर रायल लेबर कमीशन ने यह राय दी कि भर्ती की 
इस प्रथा को बदल देना चाहिंए। भर्ती किसी के ज़रिये नहीं, सीधी करनी चाहिए। 
प्रत्येक मिल को भ्रपना एक लेबर अफ़सर रखना चाहिए। यह भ्रफ़्सर स्वयं गाँव 
में जाकर मजदूरों की भर्ती करे। इस प्रकार बिना ठेकेदार को बीच में डाले सीघे 
तौर पर भर्ती करने के कई परीक्षण हुए और हो रहे हैं। एक तो यही है---लेबर- 
झफ़सर रखने का। बम्बई, कलकत्ता में ५० प्रतिशत कपड़े की मिलों ने लेबर- 
अफसर रख लिये हैं, वे ही मज़दूरों की भर्ती करते हैं। कई मिलों ने स्पेशल रिक्रू- 
fet आफ़िसर रखा है, यह भी लेबर-अफ़सर ही समझना चाहिए। कई जगह 
लेबर व्यूरो खोल दिया गया Fl यह एक दफ्तर होता हैं जो छेबर-अफ़सर के नीचे 
काम करता Sl इसका काम मजदूरों की भर्ती तथा ग्न्य सब समस्याओं को हल 
करना है। कई जगह लेबर-यूनियन ने यह कामं भ्रपने ज़िम्मे लिया है। मिल- 
मालिकों को जो नई भर्ती करनी होती हें उसकी सूचना लेबर-यूनियन के पास 
पहुँचा दी जाती है, भौर यूनियन इस माँग को पूरा करती है। बम्बई की कई 
मिलों में कुछ नए परीक्षण शुरू हुए हैं--इनमें से एक परीक्षण 'बदली' कहलाता 
Gl इन्होंने मजदूरों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया है--पक्‍के, कच्चे तथा बदली । 
पक्के वे हैं जो स्थिर हैं, कच्चे वे हैं जो कुछ समय के लिए रखे गए हैं। ये पक्के 
ग्रौर कच्चे समय-समय पर छुट्टी जाते रहते हैं। इनका स्थान भरने के लिए कुछ 
नए भ्रादमी रखे जाते हैं। ये नए कौन होते हैं ? कच्चों में से कुछ को कार्ड दिये 
जाते हैं, भौर वेकार मजदुर जो नौकरी चाहते हैं उनको भी कुछ काडे दिये जाते हैं। 
ये कार्ड वाळे.मजदूर प्रातःकाल मिल में पहुंचते हैं। भ्रगर कुछ पक्के छुट्टी पर चले 
गए हैं, तो कार्ड वाले कच्चे उनकी जगह रख लिये. जाते हैं, और इन कच्चों की 
जगह कार्ड वाले जो अब तक बेकार थे, उन्हें रख लिया जाता है। इसी को 
'बदली' कहते हैं। कई जगह यह भी कोशिश हो रही है कि मजदुर के बाल-चच्चों 
को नौकरी के लिए तरजीह दी जाय। उत्तरप्रदेश में 'लेबर डिपो? खोले जा रहें 
हैं जहाँ मजदुर लोग श्राकर इकटूठे होंगे भर वहाँ से उनकी भर्ती होगी। जहाँ पर 
वें जमा होंगे वहाँ उनके रहन-सहन आदि की व्यवस्था की जायगी। इस प्रकार 
उन्हें कोई बहुका नहीं सकेगा। द - 
इस प्रकार हमने देखा कि भ्रव धीरे-घीरे मालिक तथा मजदुर में जो विर्चल 
थे वे हटते जा रहे हैं, मज़दूरों-की सीघी भर्ती होने लगी 21 कपड़े a मिलों, 
समकर के कारखानों जिनमें मौसमी भर्ती होती है, खानों में प्रब सीघी भर्ती होने 
लगी है। इसका सबसे भ्रच्छा उपाय “रोज़गार-दफ्तर' (Employment 
Exchange) हैं। अन्य देशों में तो रोज़गार-दफ्तर बहुत पहले खुल गये ये, 
परन्तु अपने देश में जुलाई १९४५ से ये दफ्तर खुले हैं। मञ्दूरों की इनके ज़रिये 
भर्ती करने से भर्ती की भ्रनेक समस्पाएँ सुलझ सकती हैं । यह सब-कुछ होने पर 
भी Se से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भ्रमी बहुत ee तक बिचेलों 
» चौषरियों झौर टंडेलों की मार्फ़त ही मज़दूरों की भर्ती होती है। i 
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(ग) मजदूरों की काम से अनुपस्थिति की समस्या 

गभी तक हमारे यहाँ मजदूरों के रहने की व्यवस्था ठीक नहीं हैं। जिन 
स्थानों में वे रहते हैं, वे अत्यन्त गन्दे होते हैं। ऐसे मकानों में रहने और EAT: 
सुखा खाने के कारण उनकी जीवनी-शक्ति बहुत निम्न-कोटि की हो जाती है। à 
नतीजा यह होता है कि वे हर समय मलेरिया, टायफ़ाइड, तपेदिक के शिकार बने 
रहते हैं। छोटी-मोटी बीमारी तो उनका पीछा छोड़ती ही नहीं । ऐसी हालत में 
वे काम से अनुपस्थित हो जाते हैं। फ़सल के दिनों में भी मजदुर लोग अपने गाँवों 
को भाग जाते हैं। व्याह-शादी के लिए भी उनका जाना ज़रूरी होता है। AT 
बे छुट्टी लेकर जाँय तब तो इसे अनुपस्थिति नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस 
हालत में उनकी जगह दूसरा STA हो जाता है। परन्तु ऐसे मजदूरों की संख्या 
भी बहुत पर्याप्त है जो बिना छुट्टी लिये शौर श्रपनी जगह बिना एवज़ी दिये घर को 
चल देते हैं। मारच, १६५८ में ऐसे गैर-हाजिरी वाले wage की संख्या सुत, 
ऊन तथा रेशम की मिलों में बम्बई में ८.०, अहमदाबाद में ८-०, MATT में 
१३.१, मद्रास में १०.०, मदुरा में १५.४५, कोयम्बटूर में १३-४, कानपुर में 
१३.०, धारीवाल में ५.९ , माइसोर में ११.१ प्रतिशत थी। १ अप्रैल १९६२ से 
३१ मार्च १९६३ तक भारत के कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों की ATT 
स्थिति की दर ७.३ प्रतिशत थी ।* 

इस. अनुपस्थिति का मजदुरों पर तो यह असरु होता है कि उनकी दिहाड़ी 
मारी जाती. है. और मिल-मालिकों पर यह असर होता है कि उनको काम सीखे 
हुए मजदुर नहीं मिलते, काम का नुक्सान होता हैँ । इसका उपाय मिल- 
मालिकों ने यह सोच रखा है कि वें कुछ फ़ालतू लेबर-फ़्ोस रखते हैं। चे wage 
को समय-समय पर जबरदस्ती छुट्टी के लिए भेजते हैं और उनकी जगह इस लेबर- 
Ge से काम लेते हैं। यह लेबर-फ़ोर्स एक तरह की मिल-मालिकों की द्वितीय 
रक्षा-मंक्ति है, परन्तु इससे मज़दुरों का नुक्सान तो होता ही -हैं। 

अनुपस्थिति को दुर केसे किया जाय-यह एक समस्या है। रीगे लेबर 
इन्वेस्टिगेशन कमिटी ने सुझाव दिया था कि मजदूरों की दशा सुघारी जाय, उनका 
वेतन बढ़ाया जाय, छुट्टियों की व्यवस्था की जाय--इन सब से उनको अनुपस्थित 
रहने का प्रलोभन नहीं रहेगा। sr 1 कक 

(घ) मजदूरों को हेर-फेर को समस्या 

अनुपस्थिति' (Absenteeism) तथा “हेर-फेर (Turn-over) में 
भेद है। भ्रनुपस्थिति' में तो मजदुर काम पर भाता ही नहीं, परन्तु हेर-फेर 
में जो काम पर नहीं राता उसकी जगह या तो वही एवज्ची रख जाता है, या 
प्रबन्धक लोग नया मजदूर रख लेते हैं। मजदूरों की संख्या में कमी नहीं गाती, 


~ 


सिफ हेर-फेर हो जाता है। परन्तु इस हेर-फेर से काम को तो नुक्सान पहुँचता 
ARUANA ts 
+ Indian Labour Journal, January 1964, p. 5. 
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है। जो मजदूर काम सीखा हुआ हैँ उसको जगह नया मज़दूर कितना काम करेगा ? 
ग्रह हेर-फेर भी हमारे कारखातों में काफ़ी है। पुराने मज़दुर घर की अवस्थाओं 
से, रोगी होने के कारण, या किसी अन्य कारण से काम छोड़ जाते हैं, उनकी जगह 
नथों को भर्ती होती रहती हैं। इससे कारखानों को लुक्सान पहुँचता हैँ। 
इस हेर-फेर को कसे रोका जाय? मिल-मालिक स्त्रथं भी हेर-फेर करते 
रहते हैं। उनका ख्याल रहता है कि नए मजदूरों को कम मजदुरी देनी पड़ेगी 
इसलिए मिल-मालिकों -को फ़ायदा हो जायगा । परन्तु यह म्रम-मूलक विचार 
हैं। पुराना, सीखा हुआ मजदुर जितना काम कर सकता है, उतनाः नया मज़दूर 
नहीं कर सकता । मिल-मालिकों के. अलावा जहाँ चौधरी, ठेकेदार, मुकहम 
झादि के ज़रिये मज़दूर रखे जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए नए-नए 
मजदूर भर्ती करने लगते हैं ताकि उनको कमीशन मिले। वे पुरानों को हटाने 
लगते हैं। इससे भी हेर-फेर बढ़ती है। हर हालत में हेर-फेर न मजदुर के हित 
में है, न मिल-मालिक के, इसे शीध्र-से-शीध दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए | 
(ङ) छुट्टियों तथा सवेतन अबकाश की समस्या 
अनुपस्थिति' तथा ORC अपने देश में इतने अधिक इसलिए हैं क्योंकि 
मजदूरों को छूट्टी की सुविधाएं नहीं हैं । भ्रगर मज़दूर लम्बी छुट्टी पर जाता है, तो 
उसे बिल्कुल जाना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती &1 रॉयल कमीशन ने मशवरा 
दिथा था कि कारखानों के मालिकों को छुट्टी के लाभ समझने चाहियें। इससे 
Hage का स्वास्थ्य उन्नत होता है,. उनमें क्रिपाशीलत। बढ़ती हैं, फर्ती आती 
है, भौर छुट्टी से वापस लौट कर वे काम को पहले से भ्रच्छा करने लगते हैं । 
हमारे देश में wet के महत्त्व को पुरा नहीं समझा जाता। स्थिर कार्यकर्ताश्रों 
को तो सवेतन श्रवकाश दिया जाता है, wer किसी को नहीं। भ्रव तो इतवार 
तथा त्यौहारों के दिन छूटी होने लगी है, परन्तु फिर भी छुट्टियों की व्यवस्था अभी 
बहुत ढीली है os की मिलें साल में १०-१५ दिन की सवेतन छुट्टी 
देने लगी ns REU एक्ट १९४८ के मुताबिक २४० दिन काम करने पर २० 
दिन के पीछे १ दिन के हिसाव से वाषिक सवेतन अवकाश का नियम भी बन गथा 
Lee = के TE स्थिति बहुत सुधरी हुई नहीं हैं। इस समथ कोई 
; साल से ज़्यादा समथ तक वह जमा नहीं 
ee ह्‌ जमा ॒ हो सकती। इस समथ 


(च) ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन 
Wage को समस्याओं पर विचार करते हुए मजदूर की सबसे प्रिय संस्था 
ट्रेंड-यूनियन' पर विचार करना भी ज़रूरी हो जाता है। टट्रेड-यनियन' का 
विचार अपने यहाँ नया हैं और बाहर से आया है, इसलिए भारत में ट्रेड-यनियन' 
पर विचार करने से पहले इंग्लेण्ड में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ इस पर थोड़ा- 
सा विचार कर लेना श्रप्रासंगिक न होगा। PE 
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(i) इंग्लैंड में 'ट्रेड-यूनियन--युरोपः में ट्रेड-यूनियन झद्योगिक-क्रान्ति 
का परिणाम थी। जब तक कोई हुनर घर में ही चलता था तव तक तो ट्रेड-यूनियन 
का कोई सवाल नहीं पैदा हुआ, परन्तु औद्योगिक-क्रांति के बाद हाथ की मशीनों 
की जगह विजली की मशीनों से बड़े-बड़े कारखाने खुलने लगे। पहले एक हुनर 
के AAU को दूसरे हुनर वालों से मिलने का कोई मौका नहीं पड़ता था, अब 
कारखानों में सैंकड़ों-हजारों मज़दुर एक-दूसरे के सम्पक में आये। १८वीं शताब्दी 
में इंग्लेण्ड के उद्योग बढ़े, और इन उद्योगों के कारण मज़दूरों को आपस में मिलने 

का मौका-मिला। जब लोग आपस में मिलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भ्रपनी 
समस्थाओ्रों पर विचार करते हैं। इस विचार का क्रिप्रात्मक रूप ट्रेड-यूनियनों के 
रूप में प्रकट हुआ। उस समय इन्हें 'यूनियन' न कहकर नफ़रत से 'साँठ-गाँठ- 
संघ' (Combination) कहते थे। शुरू-शुरू में पालियामेंट ने मज़दूरों का 
इस प्रकार मिल कर बड़ी-बड़ी बातें बनाना व्यापार के लिए भ्रहितकर समझा, 
और इन संगठनों को षड्यन्त्र का नाम दिया, इनको अवैध घोषित किया। इससे 
AGS में ग्रसन्तोष उत्पन्न हो गथा, Are ज्यों-ज्यों परिस्थिति खराब होती गई, 
त्यों-त्यों भ्रसन्तोष भी बढ़ता TAT वे खुले तौर पर यूनियन नहीं बना सकते थे, 
उन्होंने लुके-छिपे मिलना शुरू fear, जो लोग इन मीटिगों में जाते थे उनके 
नाम भी गुप्त रखे जाते थे। इस बीच १८२४ में पालिथामेंट के कुछ सदस्यों के * 
प्रयत्न से एक कानून बन। जिसके ग्रनुसार इन संगठनों के अवेधपन को हटा दिया 
गथा। इस नये कानून के अनुसार मजदूर अपनी संगठित-शक्ति के आधार पर 
मिल-मालिकों से अपने अनुकूल शर्तें तय कर सकते थे। १८२४ के बाद से 
यूनियनों का काम लुक-छिप कर होने के स्थान में प्रत्यक्ष रूप में होने लगा । 
१८६७ में ट्रेड-यूनियनों पर विचार करने के लिए रॉयल कमीशन नियुक्त हु । 
उसकी सिफ़ारिशों के आधार पर १८७१ में 'ट्रेड-पूनियंन एफ्ट” पास FAT! 
इस समय से ट्रेड-यूनियंन की बाकायदा कानूनी-सत्ता मानी जाने लगी--अगर 
ट्रेड-यूनियन अपने को रजिस्टर्ड करा ले तो वह कानूनी तौर पर अपना काम- 
काज चला सकेगी यह स्वीकृत हो गया । एक तरफ़ तो १८७१ के एक्ट के अनुसार 
यूनियनों की कानूनी-सत्ता स्वीकार की गई, दुसरी तरफ़ फौज़दारी-कानून के 
अनुसार पिकेटिंग को ग्रैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। इससे तो ट्रेड-यूनियन 
का काम ही नहीं चल सकता था। यूनियन को मौका ग्रा पड़ने पर पिकेटिंग 
करना ही पड़ता है इसलिए इस विषय में आन्दोलन उठ खड़ा FAT! १८७५ 
में दूसरा कानून बनाना पड़ा जिसके अनुसार शान्तिमथ पिकेटिंग को वेघ घोषित 
कर दिया गया और मजदूरों को अपने अधिकारों को पाने के लिए सामूहिक 
सौदा' करने का अधिकार दे दिया गया । इसके बाद इंग्लैण्ड में अनेक 'ट्रेंड- 
यूनियनें' बनीं । इंग्लैण्ड की ट्रेड-यूनियनों' ने मज़दूरों के लिए कई काम किये। 
उनकी गृह-समस्या को हल: किया, ज़रूरतः पड़ते पर यूनियन मजदूरों को कानूनी 
. सहायता देती है, मजदूरों के बच्चों को स्क्रालरशिप'देती हैं, बीमारी, चोट लगने 
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और मौत हो जाने पर नकद रुपए से भी सहायता करती है । इंग्लैण्ड में ट्रेड 
यूनियन का थोड़ा-सा हाल हमने इसलिए दिया जिससे अपने देश में ट्रेड-यूनियन की 
समस्या को तुलनात्मक दृष्टि से समझने में हमें सहायता मिले । 


(ii) भारत में 'देड-्यूनिवन--इंग्लेण्ड के दुष्टान्त में हमने भ्रभी देखा 
कि ट्रेड-यूनियन वर्तमान ओद्योगिक-विकास' का परिणाम है, यह मशीनों के युग 
की सन्तान है। 'श्रम' कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसे संभाल कर रखा जा सके । 
काम न मिला तो मज़दूर की श्रम-शक्ति बेकार रही। मजदुर को या तो काम 
मिलना चाहिए, या वह भूखा मरेगा। इसलिए वह किसी शतं पर भी, थोड़े 
वेतन भ्रौर कई घंटे काम करके पेट भरने के लिए काम करेगा ही करेगा । इसी. 
. कारण पंसे वाले मिल-मालिक श्रमी का जितना हो सके नाजायज फ़ायदा उठाते 
Ql इकला श्रमी भ्रपने भ्रधिकारों के लिए कुछ नहीं कर सकता। . हाँ, जव श्रमी 
मिल जाते हैं, तब वे प्रपूनी शर्ते रख सकते हैं, काम करने से इन्कार कर सकते 
हँ 1 कोई काम नहीं करेगा, तो मिल-मालिक को श्रमियों की बात माननी ही 
पड़ेगी। इसी विचार-घारा से सब जगह ट्रेड-यूनियनों' का सूत्रपात हुआ, और 
इसी विचारधारा से भारत में भी ट्रेड-यूनियनें' बनीं । इस दृष्टि से ट्रेड-यूनियन' 
Sire के उस संगठन का नाम है जिसमें वे मिलकर पने हितों की रक्षा करते 
id रमे णी ससा को सड के है 
शरम के मि के लिए भनन कखे हैं। 

: ट्रेंड-यूनियन-आान्दोलन किसी देश में तभी चल सकता है भ्रगर वहाँ 
ओदयोगिक:विकास हो रहा हो, भौर साथ ही वहाँ मजदूरों में नी हालत से 
असन्तोष भी हो। जहाँ श्रौद्योगिक-विकास नहीं हुआ, मशीन का युग नहीं आया, 
वहाँ ट्रेड-यूनियन काहे को बनेगी। इसके साथ ही जहाँ मजदूर अपनी स्थिति से 
HOGS नही, वहाँ भी यूनियन बनने का.कोई कारण नहीं। भारत में बहुत देर 

eer ही नहीं बने, बने तो भ्रशिक्षित होने के कारण मजदूरों में 
के ee उतनन हुआ, वे जितना-कुछ मिलता था उससे सन्तुष्ट रहे। हम 
गाँव में जाने n कि यहाँ का मजदुर शहर में टिंकना नहीं चाहता, वह हर समथ 
हिक घुन में रहता, है क्योंकि उसके बाल-बच्चे, सगे-संबंधी सब वहीं 
स्थिर रूप से शहरों न च्यान ट्रेड-यूनियन' की तरफ़ उतना नहीं गया जितना 
a रहने वाले पाइचात्य-देशों के श्रमियों का गया । वह TAT 
ae यूनियन का चन्दा तक नहीं दे सकता। ग्न्य देशों में हर-एक 
ae के का सदस्य होता है, सदस्यता का कार्ड हर समय अपनी जेब में 
e hs कि Ss क को दिखाता है, यूनियन का चन्दा बिना a 
अतिमास स्वयं भेजता रहता है, यहाँ मजबुरी ह 

ee मिलती ae मजदुर लोग यूनियन का चन्दा देने से कतराते हैं, यूनियन 

' SAM चन्दा इकट्ठा करने के लिए फिरते हैं। ऐसी 
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हालत में are यहाँ द्रेड-यूनियन के ान्दोलन ने उतनी गहरी जड़ें नहीं पकड़ीं, 
तो कोई Meas नहीं । फिर भी इसका यह मतलब नहीं कि यह भ्रान्दोलन भारत 
में बिल्कुल नगण्य है। 


भारत में द्रेड-यूनियन' का आन्दोलन प्रथम महायुद्ध कें बाद १६१८ से 

प्रारंभ हुआ। इस युद्ध ने युरोप का नक्शा बदल दिया था। रूस में मज़दूरों की 
ऋति से राज ही पलट गया था। जो सिपाही युरोप से लौटे उन्होंने वहाँ Age 
को आराम से रहते देखा था। लड़ाई के दिनों में बाहर का माल न झा सकने के 
कारण यहाँ भी नए-नए कारखाने खुल गए थे, और मजदूरों की संख्या बढ़ गई 
थी। नौकरी से छूटने पर युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों की भी मजदूरों की तरह इन 
कारखानों में भर्ती हुई। इन सब बातों से कारखानों में काम करने वालों में एक 
नवीन चेतना ने जन्म लिया और जैसे देहातों में किसान-भ्रान्दोलन चला AT Fa 
अव मज्दुर-श्रान्दोलन का सूत्रपात हुआ । इस बीच महात्मा गांधी का स्वराज्य 
आन्दोलन भी तेज़ी से प्रगति कर रहा था। महात्मा जी का श्रहमदाबाद-वम्वई 
में aga प्रभाव था। समय-समय पर वें भी बाजारों की, स्कूलों की, मज़दुरों की 
हड़ताल कराते रहते थे। इन संगठित हड़तालों से मज़दुरों में श्रौर श्रधिक चेतना 
उत्पन्न हुई। घीरे-धीरे wage ने संगठन शुरू किया ate यूनियन बनने 
म्लगीं । . 
` “ट्रेड-यूनियन' के तीन काम थे--पहला काम तो यह था कि मिल-मालिकों 

से लड़-झगड़ कर, हड़तालें करके, बॉयकाट करके, श्रापस में बातचीत चला कर 
और 'सामूहिक-सौदा' करके मजदूरों की तनख्वाह बढ़वाना, उनके काम करने 
के घंटे कम करवाना, उन्हें छुट्टी प्रादि की सुविधाएँ दिलवाना झादि। दसरा काम 
यह थां कि चन्दा करके जरूरतमन्द मजदूरों की मदद करना, AAC में सहयोग 
तंथा भ्रातृ-भाव उत्पन्न करना ताकि मौक़ा पड़ने पर सब एक-साथ Alara उठा 
सके। तीसरा काम एक भ्रौर था जो महात्मा गांधी के प्रसहयोग-भ्रान्दोलन के 
समथ घीरे-घीरे स्पष्ट रूप घारण करता गया। यह तीसरा काम यह था कि 
मज़दूरों की इतनी संख्या थी कि ये किसी भी राजनीतिक आन्दोलन को आगे 
बढ़ने में घक्का दे सकते ये। १६१६ में रोलट एक्ट के विरोध में जो देश भर में 
हड़ताल हुई, उससे यह स्पष्ट हो गया कि मजदुर आन्दोलन राजनीतिकस्षेत्र में 
कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
हम पहले देख गरामे हैं कि 'राष्ट्र-संघ' (League of Nations) के समय 
grates श्रम-संघ' (I. L. 0.) की स्थापना हुई थी। मित्र-राष्ट्र इसके 
सदस्य थे, और अंग्रेजों के प्राधीन होने के कारण भारत भी इसका सदस्थ था । 
इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संब' के सालाना जलसों में हर सदस्य-देश को ट्रेड-यूनियन' 
से प्रतिनिधि भेजे जाते ये। १६२० में जब प्रतिनिधि भेजने की ज़रूरत हुई, तब 
“पॉल-इंडिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस' (A. 1. T. U. C. ) की स्थापना की गई। 
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अखिल भारतीय स्तर पर यह पहली ट्रेड-यूनियन थी। इसका श्रीगणेश इंडियन- 
नेशनल-कांग्रेस की तरफ़ से हुआ था। इसके प्रथम श्रधिवेशन के सभापति लाला 
लाजपत राय थे। इस अधिवेशन के बाद श्री चित्तरंजन दास, श्री जवाहरलाल 
नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र वोस. तथा श्री गिरी इसके अगले अधिवेशनों के प्रधान होते 
रहे। ट्रैड-यूनियन' का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की समस्याओं को हल करना है 
परन्तु राजनीतिक दल उसका अपने मतलब से प्रयोग करना चाहते हैं। इस ध्येय 
` से १९२६ तथा . १९२८ में कम्यूनिस्टों ने 'गऑल-इंडिया-द्रे-यूनियन-कांग्रेस' पर 
कब्जा करने के प्रयत्न किये। कम्यूनिस्टों को इस प्रकार कब्ज़ा करते देख क्र 
अंग्रेज़ सरकार चौकन्नी हो गई और उन्होंने मुख्य-मुख्य कम्यूनिस्टों की पकड़- 
THE शुरू कर दी। मेरठ कान्स्पीरेसी' केस' के नाम से एक मुकदमा चलाया 
गया जो चार साल तक चलता रहा। १६३३ में इन सब को भिन्न-भिन्न समयों की 
जेल देकर सरकार ने ठंडी साँस ली। 
इसके बाद 'गरॉल-इंडिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस' (A. 1. T. ए. C.) पर 
कम्यूनिस्टों का ही कब्जा रहा।' इस सारी स्थिति को देखकर इंडियन-नेशनल- 
कांग्रेस के नेता सरदार पटेल ने जून १९४७ में श्रखिल भारतीय स्तर पर wage 
के एक दुसरे संगठन की नींव रखी जिसका नाम . इंडियन-नेशनल-ट्रेड-यूनियन-- 
कांग्रेस (I. N.T. U. C.) रखा। १६४६-४७ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ' 
के लिए फिर प्रतिनिधि भेजने की समस्या उत्पन्न हुई, तो कम्यूनिस्टों ने दावा 
किया कि. उनकी 'ऑल-इंडिया-ट्रे-यूनियन-कांग्रेस” (A. I.T. U. C.) कोः 
प्रतिनिधि भेजने का हक़ है, और कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी 'इंडियन-नेशनल-- 
ट्रेड-यू नियन-कांग्रेस' (L.N.7.U.C.)को प्रतिनिधि भेजने का हक़ है। १६४८ 
में दोनों संस्थाओं के सदस्यों. की गणना की गई, तो कम्यूनिस्टों की ट्रेड-यूनियन केः 
८,१५,०११ संदस्प पाये गए, कांग्रेस की ्रेड-यूनियन के ९,७३,१७९ सदस्य, 
ग्रौर इसलिए कांग्रेस ट्रेड-यूनियन को ही भारत-सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया । 
दिसम्बर, १३४८ में समाजवादियों ने अपना ग्रलग श्रमिक-संघ बनाया जिसका नामः 
“हिन्द मजदुर सभा! (H.M.S.) रखा, मई १६४६ में sito के० dto शाह नेः 
एक और श्रम-संर्ध बनाया जिसका.नाम ,संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस' (U.T. 
U.C.) रखा। १६६० में कम्यूनिस्टों की. ऑल-इंडिया-ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस” 
(A.LT.U.C.) के ५,०४,६६२ सदस्य थे; कांग्रेस की 'इंडियन-नेशनल-द्रेड-- 
यू नियन-कांग्रेस” (LN.T.U.C.) के १० /* ३,३८६ BRET थे; समाज-- 
वादियों की "हिन्द मञदुर-संभा (H.M.S) के २,५६.२०२ सदस्य थे aie 
संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस' के १,१०,०३४ सदस्य थे | 


` भारत में ट्रेड-यूनियन ग्रान्दोलन को वैध रूप देने के लिए पहले-पहल॑" 
१९२१ में एन० एम० जोशी ने उस समथ की एसेम्बली में एक बिलं पेश किया 
Ty RE वह स्वीकृत न हो सका। १६२६ में फिर एक ट्रेड-यूनियन बिल पेश 
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हुआ, जो अन्त में एक्ट वन गया। इस प्रकार भ्रपने देश में ट्रेड-यूनियन का असली 
काम १६२६ से शुरू हुआ | १९२८ तथा १९४२ में इस एक्ट में मामूली-से 
संशोधन होते Wl १९४७ में “ट्रेड-युनियन gae में जो संशोचन हुआ उसके 
अनुसार यह्‌ नियम वना दिया गया कि मिल-मालिकों को ऐसे यूनियन की हुस्ती 
स्वीकार करनी होगी जो मजदूरों की प्रतिनिधि हो। यह नियम बना दिया गथा 
कि ७ या इससे ज्यादा सदस्य रजिस्ट्रार के सामने यूनियन बनाने की दरख्वास्त दे 
सकते हैं। इनमें से कम-से-कम आधे व्यक्ति किसी उद्योग में काम करने वाले होने 
चाहिएँ। इनकी दरख्वास्त पर ट्रेड-यूनियन रजिस्टर्ड कर ली जायगी । रजिस्टडं- 
ट्रेड-यूनियन के सदस्य अपने भ्रधिकारों के लिए कानून को बिना तोड़ भ्रान्दोलन कर 
सकते हैं। इन.पर अपने ग्रधिकारों के लिए लड़ने के कारण ्रदालती कार्यवाही 
नहीं चल सकेगी। इनको अपनी. यूनियन” का हिसाब-किताब ठीक MCS रखना 
होगा जिसकी रजिस्ट्रार की तरफ़ से जाँच-पड़ताल हो सकती है। हिसाब Ñ 
गड़बड़ी पाये जाने पर यूनियन का रजिस्ट्रेशन भंग किया जा सकता gI १९४७ 
के एक्ट के अनुसार-मज़दूरों तथा मालिकों के लिए कुछ am ग्रनुचित घोषित 
कीः गई G1 उदाहरणार्थ, अनियमित हड़ताल में भाग लेना यूनियन क्रे लिए 
उचित नहीं है। इसी प्रकार मालिक के लिए मजदूरों को यूनियन के सदस्य होने 
से रोकना अनुचित है, यूनियन के साथ समझौते की वातचीत करने से इन्कार कर 
देना अनुचित है। जो मालिक अनुचित कार्यवाही करता पाया जायगा, उस पर 
१,००० रुपए तक जुर्माना हो सकता है, जो यूनियन अनुचित कार्यवाही करती हुई 
पायी जायगी उसका रजिस्ट्रेशन रह्‌ किया जा सकता Fl १९५० में इस कानून में 
फिर संशोधन करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ । सरकार 
यह चाहती है कि ट्रेड-यूनियन की स्वीकृति के बिना जो हड़तालें होती हैं, उन पर 
रोक-थाम लगाई जाय और उनके विषय में यूनियन की ज़िम्मेदारी निश्चित कर 
दी जाय। इस विषय में अभी तक अन्तिम निर्णय कुछ नहीं हो पाया। 

जैसा हमने देखा, ट्रेड-यूनियन का मुख्य उद्देश्य तो AMAT की हालत सुधारना 
है-हुड़तालों तथा सामूहिक-सौदेबाज़ी से अपने लिए सुविधाजनक अवस्थाओ्रों 
को मालिकों से मनवा कर और चन्दा आदि इकट्ठा कर के आपस में मेल-जोल 
और सहयोग वढ़ा कर, परन्तु इनका उपयोग राजनीतिक लोग अपने कामों के 
लिए छेने लगे हैं। अधिकतर इन यूनियनों के नेता Arce के नहीं कोई बाहर 
के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मजदूरों की हालत को HIT भ्रगुभव से नहीं 
जानते, देखा-सुनी जानते हैं, जिनका अपना TAT कोई और ही होता हैं, जो कभी- 
कभी अपने राजनीतिक जीवन को बनाने के लिए मजदूरों को अपना कार्यक्षेत्र 
' चुन छेते.हैं। वाहर के लोगों के इस क्षेत्र में रने का यह भी कारण हैं कि मालिक 
लोग यूनियन में श्रधिक दिलचस्पी रखने वाळे श्रमियों के साथ बदला उतारते हैं 
उन्हें तंग करते हैं, भौर मौका पड़ने पर उन्हें छठी का दूध पिलाये वगर नहीं मानते। 
मालिकों के लिए.यह समझना जरूरी है कि जितना ही वें बाहर के व्यक्तियों को 
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मजदूर-समस्या में हाथ डालने का मौका देंगे उतना ही वे आथिक के साथ-साथ 

राजनीतिक-समस्माश्रों में उलझते जायेंगे | इसलिए श्रमियों के साथ उन्हें सहयोग 
से काम लेना चाहिए ताकि श्रमियों में से ही उनका नेतृत्व हो सके। श्रमी लोग॑ 
श्रमियों की समस्या को अधिक MHS सुलझा सकते हैं--उनकी तो वह असली 
समस्मा ही है, दिन-रात उन्हें उसी से उलझना है, नेता लोग तो श्रमियों के ददं के ` 
लिए उतना नहीं छटपटाते जितना अपने लिए, भ्रपने दल का टिकट लेने के लिए 
छटपटाते हैं। a 


. (छ) ओद्योगिक झगड़ों की समस्या | 


छोटे उद्योगों में श्रम' (Labour) तथा पूंजी! (Capital) एक ही के 
हाथ में होती है, जो थोड़ी-सी पूंजी लगाकर उद्योग चलाता हैं वही अपने हाथ से 
या अपने बाल-बच्चों के साथ काम करता हैं, इसलिए वहाँ कोई. झगड़ा नहीं 
होता। बड़े उद्योगों में मजदूर श्रम करता है, पूँजीपति पूँजी लगाता है; मजदूर 
चाहता है उसको फ़ायंदा मिले, पूंजीपति चाहता है, वही सब-कुछ हड़प जाय | 
इससे झगड़े खड़े हो जाते Fl मज़दूर इकले तो कुछ कर नहीं सकते, संगठन 
बनाकर, यूनियनों द्वारा ATA मुतालबा पेश करते हैं, माना जाय तो ठीक, नहीं 
तो हड़ताल कर देते हैं। अगर मजदूरों का संगठन मज़बूत है तब तो उनकी 
माँग पूरी हो जाती है, अगर पूंजीपतियों की भेद-नीति से संगठन टूट गया, तो 
Bt के देने पड़ जाते हैं। अपने देश में भ्रभी मजदूरों में उतना प्रबल संगठन नहीं 
बना, वें औद्योगिक-नगरों में स्थिर रूप में रहना भी नहीं चाहते, उनका दिल 
अपने गाँव में होता हैं, इसलिए भी उनकी सामूहिक रूप से सौदा कर सकने की 
ताकत उतनी नहीं बढ़ी जितनी परिचिमी देशों में बढ़ गई है। फिर भी हमारे देश 
के मज़दुर-संगठन विल्कुल कमज़ोर भी नहीं हैं। कई वार उन्होंने लम्बी-लम्बी 
हड़तालें की हैं। राजनीतिक-हड़तालों में लोकमान्य तिलक को ६ साल की सज़ा 
दिये जाने पर १६०८ में मजदूरों ने ६ दिन की लगातार हड़ताल रखी थी। 
१९१९ में रौलट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़ताल हुई जिसमें मज़दुरों ने विशेष 
_ भाग लिया। प्रथम विश्वयुद्ध (१६१४-१८) के बाद से तो यहाँ '्रड-यू नियनों' 
का संगठन भी as गया और हुडतालों की संख्या भी दिनों-दिन बढ़ने लगी। 
इसके अतिरिक्त मजदुर आथिक कारणों से तो हड़ताल करते ही रहते हैं। १६२१ 
ट aes चाय-बाग़ान में वहाँ काम करने वाले सव मजदूरों ने हड़ताल कर 
दी और सामूहिक तौर पर अपने-अपने घरों को लौट गए । जब ये अपने 
घरों को वापस जा रहे ae Treat सिपाहियों ने इन निहत्थों पर आक्रमण 
= दिया जिसके विरोध में ग्रासाम-बंगाल रेलवे के मजदुरों ने भी हड़ताल कर | 


निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि में | 
लिका से स्पष्ट इस देद् में मजदूरों की 
तरफ़ से हड़तालें तथा पूंजीपतियों की तरफ़ से र os :— 
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श्रम-फल्याण का समस्याएं ५४३ 
साल* हड़ताल तथा ताले- हडइ़तालियों की काम के दिनों का 
बन्दियों की संख्या संख्या नुक्सान 
१६२१ ` ३९६ ६,००,३५१ ६६,प८४,४२६ 
१९३१ १६६ २,०३,००८ २४,०८५,१२३ 
१९३६ :: ४०६ ४,०९६,१८९ ४९,६२,७९५ 
१९४३ ७१६ ५,२५,०८८ २३,४२,२८७ 
१६४६ १,६२६ १९,६१,९४८ १,२७,१७,७६२ 
:१९४७ * १,८११ १८,४०,७८४४ १,६५,६२,६६६ 
१६५१ १,०७१ ६,९६१,३२१ ३८,१८,९२= 
१६५२ _ ९६३ ८,०९,२४२ ३३,३६,६६१ 
१६५३ ७७२ ४,६६,६०७ ३३,८२,६०८ 
१६५४ avo ४,७७,००० ३३,७३,००० 
१६५५ १,१६६ ५,२५८,००० ५६,९६८,००० 
१६५६ १,२०३ ७,१५,००० ६६,६२,००० 
१९५७ १,६३० -. ८,८६.००० ६४,२९६,००० 
१६५८ १,५२४ ९,२८,५९६६ ; 919,89, 454 
१६५६ १,५३१ ६,९३.६१६ ५६,३३,१४य 
१६६० १,५५६ ६,८२.८६८ ६५.१४.९५५ 
१६६१ (सितम्बर 
तक ) १,३२६ ४,८०,१३२ ४१,९२,५४४ 


उक्त विवरण से स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम विश्व-युद्ध के पीछे हड़तालों 
का सिलसिला शुरू हुआ गौर द्वितीय विश्व-युद्ध के पीछे फिर बढ़ा । इनमें सबसे 
अधिक झगड़े बम्बई में और वहाँ भी कपड़ों की मिलों में हुए i आसाम में १६५२ 
में १८.और १६५३ में ९ झगड़े हुए, तो बम्बई में इन सालों में क्रमशः २६६ और 
१७६ TI यही कारण है कि इस संबंध में कानून की शुरूआत भी पहले-पहल 

में ही हुई। _ - 
= TE का मुख्य कारण आथिक है। मज़दूर-वर्ग चाहता है कि उसका 
चेतन बढ़े, बोनस मिले, महँगाई-भत्ता मिले, रहने-सहने के तरीके में सुधार हो, 
काम करने के घंटे कम किये जाँय, नौकरी से यू ही m किया जाय, उनके 
साथियों के साथ न्याय हो। ये सब वातें झगड़ों की कारण हैं। १६२९ में 'रॉयल 
लेबर कमीशन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 2822 से १६२८ के बीच ६७६ 
झगड़ों में मुख्यः माँग वेतन तथा बोनस से संबंध रखती थी। ee में ८१४ 
angi में २२३ झगड़े ATT और बोनस के सम्बन्ध में थे, १९५१ में २९ प्रतिशत 
झगड़ों की जड़ में मज़दूरी और भत्ता--यही कारण थे। 

foe Sn ee ee 


* Indian Labour Year Book for 1961. 
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` मजदूरों की तरफ़ से हड़तालें तथा पूँजीपतियों की तरफ़ से मिलों पर ताले 
ठोक देना--इससे किसका फ़ायदा होता है ?:प्जीपति तो पैसे वाले हैं इसलिए 
TFA वर्दाइत भी कर लेते हैं, बेचारे मज़दूर को तो रोज़ के खाने के लिए भी 
कमाना होता है। ऐसी हालत में इन 'भ्रौद्योगिकेझगड़ों' का कोई इलाज़ होना 
ज़रूरी हैँ। इसका दो तरह से इलाज़ हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि 
झगड़े पैदा हीन होने दिये जाँय। यह 'निरोधक-उपाय' (Preventive method) 
है.। दुसरा तरीका है, झगड़े पेदा होने पर श्रमीततथा मालिक में सुलहनामा 
करा दिया :जाय। यहः 'उपचारात्मक-उपाय' (Curative) %1 हमः इन 

दोनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे | i EE 
झिगड़ों को दूर करने के लिए निरोधक उपाय] $ 

“निरोघात्मक-उपाय' क्या है? “निरोघात्मक-उपायों' को चार भागों में 
वाँटा जा सकता है---(1) मजबूत ट्रेड-यूनियन, ' (ii) 'कार्य-समिति' (Works 
Committee) का निर्माण, (iii) मजदूरों की आ्थिक-दशा का सुधार तथा 
(iv) 'स्थायी-निदेशों' (Standing Orders) की व्यवस्था । 

(i) “मज़बूत ट्रेड-पुनियन---मिल-मालिक हंर-एक मजदुर की समस्याओं 
को अलग-अलग तो नहीं समझ -संकता, सुसंगठित ट्रेड-यूनियन के जरिये ही ये 
समस्याएं उसके सामने जायी जा सकती हैं। जो मालिक इन यूनियनों को अपना 
शत्रु न समझ कर मित्र समझते हैं चे सदा इनसे सम्पकं बनाये रखते हैं, और उनके 
यहाँ arene भी ज्यादा नहीं उठतीं। wage को अपनी समस्याओं को आसानी 
से a के लिए इन संगठनों को दृढ़ बनाना होगा। s 

(1) "कार्य-समिति'--१६२६ में 'रॉयल लेबर कमीशन' ने राय 
कि भौद्योगिक-केन्दों में झगड़े पैदा न हों, इस उद्देश्य से हर केन्द्र में पनित 
(Works Committee) का निर्माण होना चाहिए | इसमें मजदूरों के 
प्रतिनिधि भी हों, और मिल-मालिकों के भी। थे लोग रोज़-रोज़ की समस्याओं 
को आपस में मिल-जुल कर तय कर लिया करें। समस्याएँ मजदूरों की हैं, तो 
मालिकों की भी तो हैं। दोनों मिलकर बैठेंगे, तो एक-दुसरे को ज्यादा समझ 
सकेंगे। लेवर-कमीशन की यह सिफ़ारिश १७ साल तक यों ही पड़ी रही। 
ie जव 'इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट' वना तव उसमें इन कार्य-समितियाँ 
: ee m = । यह तय किया गथा कि जिस कारखाने 
ate वर होनन a Senet का निर्माण किया जाय 
र का चन्न का दुर कर सकं । इन कार्ये-समितियों में 
seat की-तरफ़ से चुने जायेंगे। अबतक तो यही 
om es इन कार्य-समितियों को दसरी ट्रेड-यूनियन 
यूनियन वाले इन ति ला a A A 
सन्देह की नज़र से देखते थे। र [वश्यकः ons on e 
ARAT इस वात की थी कि इनका कार्य-क्षत्र 
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निश्चित कर दिया जाय, सो १६४७ के “इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट' में वह 
कर दिया गया। यह तय किया गया कि इन 'कार्थ-समितियों' में मजदूरों के 
प्रतिनिधि ट्रेड-यूनियन की तरफ़ से भेजे जायेंगे। उत्तर-प्रदेश ने इन कार्य- 
समितियों? के निर्माण में सबसे पहले कदम रखा। १६४७ में उत्तर-प्रदेश की 


. सरकार ने एक आाज्ञा जारी की जिसमें पहले शक्कर के कारखानों को और बाद में 


दूसरों को एक अहीने के अनन्दर-श्रन्दर 'कार्य-समितियों' को बनाने का हुक्म दिया। 
१३५४ की लेबर-रिपोर्ट के भ्रनुसार देश में २,०६५ 'कार्य-समितियाँ कार्य कर 
रही थीं। 

(iii) age को झाथिक-दशा का सुधार--मजदुर जो आन्दोलन 
करते हैं उसका मुख्य कारण यह होता है कि वे अपनी आथिक-दशा को सुधारना 
चाहते हैं। वे बोनस चाहते हैं, वेतन बढ़वाना चाहते हैं, भत्ता ज्यादा चाहते हैं, 
कम घंटे काम करना चाहते -हैं, मकान-स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधा चाहते हैं। 
मालिक लोग ये सुविधाएँ नहीं देते इसलिए सारा झगड़ा है। परन्तु भ्रगर गहराई 
से सोचा-जाथ, तो इन सुविधाओं को देने से मालिकों को भी तो फ़ायदा है। 
ग्रगर हड़तालें होती रहें, मजदूर हड़ताल न करें परन्तु काम में धीरे चलो” की 
नीति का भ्रवलम्बन करने लगें, तो मालिकों को क्या फ़ायदा है ? कंम्यूनिस्टों का 
कहना तो यह है कि जव तक पूंजीवाद रहेगा तव तक मजदूरों की हालत सुधर 
ही. नहीं सकती, परन्तु अमरीका तथा इंग्लेण्ड के अनुभवों ने इस वात को ग़लत 
सिद्ध कर दिया है। वहाँ कम्पूनिज्म नहीं है, परन्तु मजदुर वर्ग अपनी स्थिति से 
संतुष्ट हैं, सन्तुष्ट ही नहीं, मौका पड़ने पर हुकूमत भी हाथ में ले लेता हैं। असल 
में पूंजीपतियों को समझ लेना चाहिए कि उनके सामने दो ही रास्ते हैं--या तो 
रूस की तरह अपनी सारी पूँजी से हाथ घोयें, या इंग्लेण्ड और अमरीका की तरह 
मज़दूरों के हिंत में अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा GA करें। अब मजदूरों 
के खून से पलने के दिन नहीं RI aa तो कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिनमें 
मजदूरों की मजदुरी ही नहीं बढ़ेगी, उन्हें कारखानों की आय का कुछ हिस्सा भी 
मिलने लगेगा। 

(iv) 'स्थायो-निर्देश---मज़दूर तथा मालिक कें ATS को दूर करने का 
चौथा निरोधक-उपाय यह है कि सरकार मजदुर की नौकरी की शतो को निश्चित 
कर दे। मज़दूर तथा मालिक के बीच छोटी-छोटी बातें इकट्ठी होकर बड़ा रूप 
घारण कर लेती हैं। मज़दूर को यह. अधिकार तो होना ही चाहिए कि जिन शर्तों 
पर वह नौकरी कर रहा हैं, उनका उसे ज्ञान हो। मज़दूर तथा मालिक के बीच 
नौकरी की जो शर्तों हैं उन्हीं को “स्थायी-निदेश' (Standing Orders) 
क्रहते हैं। विलायत में मालिक तथा मजदुर के बीच एक-दूसरे की रज़ामन्दी 
से इच्छा-पुवंक जो शर्तें तय हो जाती हैं, वें लिख ली जाती हैं। इनकी कानून 
की-सी हैसियत होती हैँ। इनके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। इस देश में 
बड़े-बड़े अंग्रेज़ी कारखानों में इसी प्रकार के 'स्थायी-निर्देश' रखने का रिवाज 
३५ 
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अंग्रेज-मालिकों ने डाल रखा था। कहीं-कहीं कारखानों के मालिकों के संघों 
ने इस प्रकार के “स्थायी-निर्देश' जारी कर रखे थे। परन्तु अनेक उद्योगों में 
इस प्रकार के स्थायी-निर्देशों का अभाव था, मजदुर को पता भी नहीं था कि वह 
किन शर्तों पर नौकरी कर रहा है, उसे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। पहले- 
पहल बम्बई सरकार ने अनुभव किया कि इस प्रकार के 'स्थायी-निर्देश' का होना 
कारखानों के झगड़ों को कम.करने के लिए ज़रूरी है। १६३८ में जब बम्बई में 
'बस्बई इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स wae’ वना तव कानून बना दिया गया कि इस 
एक्ट के बनने के दो मास के अन्दर-अन्दर सब कारखाने 'स्थायी-निर्देशों' का 
मसौदा लेबर-कमिश्नर के सामने पेश करें। इन 'स्थायी-निर्देशों' में उन्हें यह 
दिखाना था कि मजदुर कच्चा है, पक्का है, वदली का है, मजदुर को क्या 
मजदुरी दी जायगी, कितने घंटे काम लिया जायगा, नौकरी से बरखास्त किया 
जायगा तो किस तरह--आदि-आदि।- अगर इन “स्थायी-निर्देशों' के उचित- 
अनुचित होने के सम्वन्ध में कोई झगड़ा खड़ा होता था, तो लेवर-कमिशनर उसकी 
सुनवाई करता था, उसके hae के खिलाफ़ अपील इण्डस्ट्रियल-कोर्ट” में हो 
सकती थी, WE कोर्ट मामला सुन कर “स्थायी-निरदेश' को रह भी कर सकता था, 
इसे बहाल भी रख सकता था । जो “स्यायी-निर्देश' एक बार तय हो गथा एक 
साल तक उसमें रहोवदल नहीं हो सकती थी। 'स्थायी-निदेंशों' की उपयोगिता 
को केन््रीय-सरकार ने भी अनुभव किया और १६४६ में 'इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट 
(स्टेंडिग orga) एक्ट' पास किया जिसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त के सौ से अधिक 
मजदूरों के कारखानों में 'स्थायी-निदेंश' रखने की व्यवस्था हो गई जिससे झगड़ों 
में भी कभी की संभावना हुई। 


[ झगड़ों को दुर करने के उपचारात्मक उपाय | 
झगड़ों को दुर करने के निरोधक-उपायों 
उद्देश्य हैं, झगड़ों को पैदा ही न होने देना । परन्तु अगर झगड़े पेदा हो जाँय, तब 
क्या किया जाय? इसके लिए उन झगड़ों का उपचार करना होगा। यह 
उपचार का काम कानूनों के ज़रिये ही हो सकता है इसलिए सरकार ने झगड़ों को 
निपटाने के लिए कई कानून बनाये और वना रही है। वे कानन क्या हे? 
ae) (८६० का औद्योगिक-विवाद का कानून--आौद्योगिक-झगड़ों को 
i के लिए सब से पहला कानून १८६० में बना । इसका नाम था-- 
eas एण्ड वक्त (डिस्प्यूट्स) एक्ट | इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह 
ue के मजदुरी के सबब म झगड़ों को देर तक न खींचा जाय, जल्दी-से-जल्दी 
ng Nan जाय। दुर्भाग्यवश, इस कानून में नौकरी की शर्तें अंग करने पर 
पर फ़ौजदारी की दफ़ा लगाई जाने का विधान मजदूरों 
aes Hee न था। यह कानून मज़दूरों 
हित में न होकर गें के : ee. 


हित में बनाया गया ar | रॉयल Sax कमीशन' 


का हमने वर्णन किया। इनका 
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(ii) १९२९ का ग्रौद्योगिक-विवाद का कानून--१९२९ में केन््रीय- 
सरकार ने 'द्रेड-डिस्प्यूट्स एक्ट' पास किया । द्योगिक-झगड़े निपटाने का 
यह्‌ FAUT कानून था। इस एक्ट के मुताविक दो चीज़ें वनाई गईं--- कोर्ट आँफ़ 
एन्क्वायरी' तथा बोर्ड आँफ़ कनसिलियंशन'। कोई भी झगड़ा हो, वह पहले 
‘mle ग्राफ़ एन्कवायरी' के पास जाँच के लिए जाता था, फिर उस जाँच के प्रकाश 
में यह सुलह-सफ़ाई के लिए बोर्ड के पास जाता था। अगर सुलह-सफ़ाई करने 
वाले बोर्ड ain कनसिलियेशन' के प्रयत्न करने पर भी झगड़ा नहीं निपटता था, 
तो बोर्ड ग्रपनी रिपोर्ट, सिफ़ारिशों के साथ, सरकार के पास भेज देता था। इस 
एक्ट के अनुसार रेलवे, पोस्ट आफ़िस, बिजली, पानी, सफ़ाई आदि जन-सामान्य के 
लिए आवश्यक कार्यों में हड़ताल करने के लिए पहले से १४ दिन का नोटिस देने 
की शर्त लगा दी गई। भ्रगर नोटिस दिये विना हड़ताल होगी, तो उसके लिए 
दण्ड का विधान किया गया। यह भी कहा गया कि उसी हड़ताल को वेष माना 
जायगा, जो द्योगिक-झगड़ों को निपटाने के लिए को जायगी, ्रन्य प्रकार की 
हड़तालों को सरकार गैर-कानूनी मानेगी। सहानुभूति के लिए की गई हड़तालों 
को भी इस कानून द्वारा अवध कहा TAL | इस एक्ट के अनुसार मजदूरों के हितों 
को देखने के लिए सरकारी लेबर-ग्राफ़िसरों की नियुक्ति का भी विधान किया 
‘TAT | 
१६३४ में इस एक्ट में संशोधन FAT! १९२६ का एक्ट सिफ़ पाँच वर्ष 
के लिए लागू किया गया था, अव १६३४ के संशोधन के अनुसार इसे स्थिर रूप 
दे दिया गया। १६३७८ में इसमें फिर संशोधन हुआ, परन्तु अब भी इस कानून में 
भारी दोष बने रहे। पहला दोष तो यह था कि कोर्ट ऑफ़ एत्कवायरी' तथा 
‘ard ain कनसिलियेशन' स्थिर संस्थाएँ नहीं थीं। ज़रूरत पड़ने पर इनका निर्माण 
किया जाता था, ज़रूरत खत्म हो जाने पर ये अपने-आप भंग हो जाती थीं। 
दूसरा दोष यह था कि इनके GAS को मानना ज़रूरी नहीं था, इनके फसले 
को कोई पक्ष माने या न माने--यह- उसकी इच्छा पर निर्भर था। इन सब 
झगड़ों को देखकर १९३८ में वम्वई में 'बम्बई-इण्डस्ट्रियल-डिस्प्यूट्स एक्ट 
बना। इस कानून के अनुसार ट्रेड-यूनियन्ों को चार हिस्सों में ate दिया 
गया-- स्वीकृत” (Recognised); “रजिस्टरड - (Registered); ‘ara’ 
(Qualified); “प्रतिनिधिः (Representative) | स्वीकृत वे थीं जिन्हें 
मिल-मालिक स्वीकार कर चुके थे; रजिस्टडं वे थीं जो रजिस्टर्ड हो चुकी थीं; 
arg’ वे थीं जिनके संगठन में उस घंधे को करने वाले ५ प्रतिशत मजदुर सदस्य 
थे; 'प्रतिनिधि' वे थीं जिनकी सदस्थ-संख्या उस घंधे में काम करने वालों. में 
से २४ प्रतिशत थी। ये सब ट्रेड-यूनियन वम्बई में इस कानून के अनुसार वेध मान 
- ली गईं। दूसरी बात इस कानून में यह थी कि प्रान्त के लेवर-कमिश्नर को अपने 
पदाधिकार से कनसिलियेशन-कमिश्तर (सुलहकार) मान लिया गया। इसके 
ग्राधीन भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए सहायक-सुलहकार 
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नियत किये गए। इनका काम ग्रौद्योगिकझगड़ों में सुलह-सफ़ाई कराना AT | 
इस कानून के अनुसार झगड़ा हो जाने पर निम्न तरीका बरता जाता था। पहले 
तो झगड़े की बातें लिखित रूप में रजिस्ट्रार के सामने पेश की जाती थीं। रजिस्ट्रार 
बही जो यूनियनों को रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रार इस Paes को 'कनसिलियेशन- _ 
कमिइनर' के सामने पेश करता AT | AS हम कह ही चुके हैं कि 'लेब र-कमिइनर' 
ही 'कनसिलियेशन-आफ़िसर' था। अब यह कनसिलियेशन-आफ़िसर' सुलह 
कराने के लिए कुछ व्यक्ति नियत कर देता था, जो मालिक तथा मजदूरों के 
चीच में पड़कर सुलह-क्रायं कराते Al ATL मामला तय हो गया तो ठीक, न 
हुआ तो 'कनसिलियेशन-झफ़िसर' भपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज देता AT | 
यह हम पहले ही कह आये हैं कि १९२९-१६२४-१६३८ के “ट्रेड डिस्प्यूट्स 
एक्ट' के अनुसार दो चीज़ें बनी हुई थीं-- को भ्रॉफ़ एन्क्वायरी' तथा बोर्ड ऑफ़ 
कनसिलियेशन'। सरकार 'कनसिलियेशन-कमिइनर' की रिपोर्ट इस 'कनसिलि- 
येशन-बोडे' के पास भेज देती थी। यह बोर्ड फिर सुलह-सफ़ाई के प्रयत्न करता 
था। WIL फसला हो गया तो ठीक, नहीं तो अगर दोनों पक्ष माने तो मामला 
बोर्ड प्रॉफ़ आविद्रेशन को भेजा जाता था। यह्‌ बोर्ड ale ग्राविद्रेशन' क्या 
था ? यह इण्डस्ट्रियल-कोर्ट' का ही दुसरा नाम था। 'इण्डस्ट्रियल-कोटं' अथवा 
'वोडं-अफ़-आविद्रेशन' का फ़ेसला दोनों पक्षों को मानना होता था। इस प्रकार 
१इण्ड स्ट्रियल-डिस्प्यूट्स Ute’ को बम्बई सरकार ने अपने यहाँ नया रूप दिया। 
इस कानून से बम्बई में झगड़ों में काफ़ी कमी श्रायी और.वम्बई के भ्रनुभव के 
आधार पर केन्द्रीय-सरकार ने १६४७ में एक नथा कानून वनाया। 
(ii) १९४७ का ग्रौद्योगिक-विवाद का कानून--१६४७ के इस कानून 
का नाम 'इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट! था। इस एक्ट ने १९२६ का ट्रेड- 
डिस्प्यूट्स qe खत्म कर दिया और उसका स्थान ले लिया। भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में भी १९४७ के 'इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स Qae के ग्रनुसार कानून बनाये गए। 
ट्रेंड डिस्प्यूइस Uae’ की जगह यह १९४७ का 'इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 
क्या था? इसमें दो बातों पर ज़ोर दिया गया। एक बात तो यह थी कि १०० 
से भ्रधिक मजदुर जहाँ हों, वहाँ मजदूरों तथा मालिकों के रोज-रोज़ के झगड़े 
न खड़े हों इसके लिए उन दोनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से 'कार्य-समितियों' 
(Works Committees) के निर्माण की व्यवस्था इस कानून में की गई । दुसरी 
वात यह थी कि वम्वई के कानून के भ्रनुसार सुलह-सफ़ाई के लिए बने तरीके को 
कानून का रूप दे दिया गथा। वह तरीका निम्न था। इस कानून के ग्रनुसार 
चार व्यवस्थाएं की गई--(१) भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए तथा भिन्न-भिन्न 
स्षेत्रों के लिए भ्रनेक कनसिलियेशन-प्राफ़िसर', (२) 'बोर्ड-परॉफ़-कनसिलियेशन', 
(३) वोड्ड-ऑफ़-एनक्वायरी' तथा (४) “ण्डस्ट्रियल-ट्रिब्यूनल” । इस कानून 
के अनुसार पहले हर-एक झगड़ा 'कनसिलियेशल-प्राफ़िसरः के पास जाता है। 
वहाँ फसला हो गया, तो दोनों पक्ष सुलहनामे पर हस्ताक्षर करते हैं और झगड़ा 
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खत्म हो जाता है। अगर वहाँ खत्म न हुआ, तो मामला सरकार के पास भेज दिया 
जाता है । सरकार इस मामले के लिए 'बोडं ऑफ़ कनसिलियेशन' बना देती 
है। हर मामले के लिए बोर्ड फ़ कनसिलियेशन' अलग-अलग वनाया जाता है। 
इसमें एक स्वतंत्र METH होता है और दोनों पक्षों की तरफ़ से एक-एक या दो- 
दो प्रतिनिधि होते हैं। इस बोर्ड को दो मास के भीतर मामला तय कर देना होता 
है। भ्रगर तथ हो गया तो ठीकु, गर न हुआ तो यह बोर्ड अपनी रिपोर्ट सरकार 
के पास भेज देता है। ऐसी हालत में सरकार सब बातों की जांच करने के लिए 
मामले को कोर्ट आफ़-एन्क्वायरी' के पास भेजती है, और आदेश देती है कि छः 
महीने के भीतर-भीतर सारी जाँच होकर मामला सरकार के पास पहुँच जाय 
फिर सारा केस 'इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल' के पास भेज दिया जाता है। इस ट्रिब्यूनल 
का फैसला दोनों पक्षों के लिए मान्य होता है, भौर झगड़े करने वाले दोनों पक्ष 
एक वर्ष के लिए उस hae से बँघ जाते R 
१९४७ के “इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट' के ग्रनुसार लोकोपयोगी कार्यों में 

हड़ताल करने के लिए ६ सप्ताह का नोटिस देना आवश्यक कर दिया गथा । 
जब फैसले की बातचीत चल रही हो तब हड़ताल, ताछेबन्दी ग़र-कानूनी करार 
दिये गए। फैसले के बाद भी अगर कोई पक्ष HAS से असन्तुष्ट होकर किसी प्रकार 
की कार्यवाही करना चाहता है, तो उसे भी किसी हालत में सात दिन और किसी 
हालत में दो महीने का नोटिस देना होगा। अगर कोई लोकोपयोगी कार्यों में बिना 
नियमित सूचना दिये हड़ताल करेगा या हड़ताल एवं तालेबदी के उपरोक्त नियमों 
को तोड़गा, तो उसके लिए भी इस कानून में दण्ड की व्यवस्था कर दी Tal जब 
मामला चल रहा हो, तब कोई मालिक नौकरी की शर्तों को बदल नहीं सकेगा, 
और मजदूरों को किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकेगा । हाँ, अगर उनका कसूर 
चल रहे मामले से किसी प्रकार संबंधित नहीं होगा, तो दंड दिया जा सकेगा। 
इस प्रकार हमने देखा कि १९४७ के कानून में झगड़ों को निबटाने का सारा सिल- , 
सिला बना दिया गथा। एक बात की इसमें कमी थी। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
“इण्डस्टरियल-ट्रिव्यूनल' कायम तो कर दिये गए, परन्तु जैसे हाई-कोटों के ऊपर 
ुघ्रीम-कोटं हैं, इस प्रकार का कोई भ्रखिल-भारतीय-द्रब्यूनल नहीं कायम किया 
गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सब जगह के फैसले भिन्न-भिन्न प्रकार के होने 
लगे, उनमें कहीं-कहीं विरोध भी दिखाई देने लगा। इस कमी को पूरा करने के 
लिए १६५० में 'इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपलेट टरिब्मूनल) एक्ट' पास किया गया 
जिसके सामने भिन्न-भिन्न द्रिब्यूनलों के फसलों के खिलाफ़ अपील की जा सकती 
थी | १६४७ के एक्ट में १९५३ में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार जो 
मज़दुर १ वर्ष तक लगातार नौकरी पर रहे हैं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना हो तो, 
यातों उसे एक महीने का नोटिस देना होगा या उसे एक महीने का वेतन देना 
होगा। इस प्रकार का नोटिस या वेतन दिये बिना उसे नौकरी से नहीं हटाया 
जा सकेगा। 
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१६४७ के एक्ट के आधार पर उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत में भी झगड़ों 

को निबटाने के लिए कानून बने जिनमें उक्त आधार पर झगड़े खत्म किये जाते हैं। 
तरीका यह है कि दिल्‍ली में तो एक 'चीफ़-लेवर-कमीशन' रहता हैं, उसके आधीन 
भिन्न-भिन्न रीजनों में रीजनल-लेवर-कमिश्नर' रहते हैं। पंजाब तथा उत्तर- 
प्रदेश के लिए कानपुर में, वम्बई तथा सी० पी० के लिए नागपुर में, इसी तरह 
अन्य प्रान्तों के लिए अन्य क्षेत्रों में रीजनल-लेबर-कमिश्नर' रहते हैं। इन “रीज- 
नल-लेबर-कमिइनरों' के साथ-साथ उस-उस रीजन में “रीजनल कनसिलियेशन- 
आफ़िसर' भी रहते हैं। पहले झगड़ा 'रीजनल कनसिलियेशन-आफ़िसर' के 
पास आता हैं। वहाँ फ़ैसला न हो, तो “रीजनल-लेबर-क़्मिइनर' के पास जाता 
है। वहाँ भी फंसला न हो, तो 'चीफ़-लेबर-कमिशनर' के पास जाता है। वहाँ 
फसला न हो, तो 'इण्डस्ट्रियल-ट्रिव्यूनल' के पास जाता है। वहाँ फ़ैसला न हो, 
तो अपेलेट-ट्रिब्यूनल' के पास जाता हू । 

यह सब तो चलता ही हूँ, परन्तु अगर सरकार, मजदुर और मिल-मालिक 

तीनों मिलकर फसला कर लें कि देश को संकट में से निकालना है, कम उत्पादन 
होगा तो देश पछड़ जायगा, तब तो ये तीनों किसी झगड़े को जड़ पकड़ने ही न दें। 
इस आशय से दिसम्बर १९३७ में एक “इण्डस्ट्रियल g a रिजोल्यूशन' पास किया 
गथा जिसमें सरकार, मज़दूरों और मिल-मालिकों के प्रतिनिधि थे। इस प्रस्ताव 
द्वारा सबने मिलकर तय किया कि श्रगले तीन साल तक हड़तालें, तालाबन्दी श्रादि 
कुछ न हो, देश की खातिर यह सब बन्द रखा जाय, तीन साल के बाद देखा 
जायगा। इस प्रस्ताव को सामने रखकर भारत-सरकार ने ६ WIT १९४८ 
के प्रस्ताव द्वारा भ्पनी औद्योगिकनीति की घोषणा की जिसमें निजी-क्षेत्र की 
विस्तृत-सीमा का प्रतिपादन किया गया। निजी-कषेत्र में काम तभी चल सकता था 
अगर ग्रौद्योगिक-ेत्र में लड़ाई-झगड़े न हों, शान्ति का राज्य हो । परन्तु शान्ति 
प्रस्तावों से थोड़ ही होती Gl अगर मजदुर जब काम पर श्राये, तब मालिक 
को राखें तरेरता हुआ पाये, घर जब लौटे तव अपने को गन्दी से चारों तरफ़ 
से घिरा हुआ पाये, बढ़ते हुए दामों में अपने पैसे की कीमत को दिनोंदिन गिरता 
हुआ देखे, तो वह इस वात की पर्वाह कव करेगा कि उसने किसी 'द्रस' के प्रस्ताव 
पर हस्ताक्षर किये हैं, या नहीं। परिणाम यह हुआ कि ‘ca के प्रस्ताव को 
सामने रखकर सरकार ने अपनी भ्रौद्योगिक-नीति' की १६४५ के प्रस्ताव द्वारा 
घोषणा तो कर दी, परन्तु मज़दुर-जगत्‌ में शान्ति का राज्य फिर भी न WTI 


(iv) १९५६ = झौद्योगिक-विवाद का कानून--अगस्त १६५६ में 
एक नया कानून वना जिसका नाम हैं--इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमेंडसेंट एण्ड 
भिस्सलेनियस प्रोवियन्स) एक्ट' । इस एक्ट द्वारा १६४७ के एक्ट में कुछ सुघार 
किये गए हैं और १६५० के “इण्डस्ट्रियल feruza (श्रपेलेट द्विब्यूनल) एक्ट! 
को रद्‌ कर दिया गथा है। भ्रपैलेट-द्रिब्यूनल को इसलिए रह कर दिया गया है कि 
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इसमें अपीलें महीनों पड़ी रहती थीं। भ्रव तीन तरह के कोर्ट बनाये जायेंगे-- 
लेवर कोर्ट, इण्डस्ट्रियल-ट्रिव्यूनल तथा नेशनल इण्डस्ट्रियल-ट्रिब्यूनल | इन तीनों 
में सिर्फ़ एक आदमी के सुपुर्द मामला होगा aga आदमियों से भी. मामला लस्त्रा 
हो जाता हैँ। 'नेशनल-इण्डस्ट्रियल-ट्रिव्यूनल' फ़िलहाल एक ही बनेगा जिसके 
सामने बड़े-बड़े मामले लाये जायेंगे। वाकी, पहले मामला लिबर-कोर्ट' में जायेगा, 
वहाँ एक ही भ्रादमी मामला सुनने वाला होगा, इसलिए जल्दी फसला हो जायगा, 
वहाँ फसला न हुआ तो 'इण्डस्ट्रियल-ट्रिब्यूनल' में मामला चला जायगा | वहाँ भी 
सुनने वाला एक ही होगा, इसलिए wae में वहाँ भी देर नहीं लगेगी। इसके 
अतिरिक्त दुसरा सुधार इस कानून में यह किया गथा है कि ५०० से नीचे वेतन 
लेने वाले सब श्रमियों को 'श्रमी' की श्रेणी में रख दिया गथा है। अबतक उच्च 
श्रेणी के श्रमी श्रमी-वर्ग में नहीं राते थे, वे ट्रेड-यूनियन के सदस्य भी नहीं हो सकते 
थे। श्रव ५०० रुपए तक लेने वाले सब ‘AA होने का लाभ उठा सकेंगे। 
‘ot’ लोग हड़ताल कर सकते हैं, तरह-तरह की मागें कर सकते हैं, ये सब मांगें 
झभी तक छोटी तनख्वाहों वाले ही कर सकते थे। तीसरा सुधार एक और FAT 
है। १६४७ के एक्ट की घारा ३३ के अनुसार द्रिब्यूनल के सामने कार्यवाही 
चल रही हो, तो नौकरी की शर्तों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती थी, झगड़े से जिन 
श्रमियों का संबंध हो उनके खिलाफ़ किसी तरह की कार्यवाही भी नहीं की जा 
सकती थी। अगर कुछ कार्यवाही करनी होती, तो अधिकारियों से लिखित 
स्वीकृति लेनी पडती थी। इस प्रकार के मिल-मालिकों के अनेक प्रा्थना-पत्र 
हर समय श्रधिकारियों के सामने पड़े रहते थे जिनमें यह शिकायत होती थी कि 
प्रमुक-अमृक श्रमी जिसका ट्रिब्यूनल के सामने झगड़ा चल रहा है काम विगाड़ 
रहा हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की HAT दो जाय। Ha १६५६ के कातून 
में यह सुधार किया गथा है कि अगर मालिक यह देखे कि झगड़े से सम्बन्ध न रखती 
हुईं बातों में भी श्रमी गड़बड़ कर रहा हैं, तो कारखाने के जो 'स्थायी-निदेश' ` 
(Standing Orders) हैं उनके मुताबिक कार्यवाही कर सके। हाँ, अगर इस 
कार्यवाही में श्रमी को नौकरी से अलग करना पड़े, तो उसे एक महीने का वेतन 
दिया जाय, और उसी समय, जिस अधिकारी के भागे मामला चल रहा है उसके 
सामने इस कार्यवाही की स्तरीकृति का प्रार्थना-मत्र दिया जाय । १६५६ के कानून 
के अनुसार एक और बात भी की गयी हैं। १९४६ में 'इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट. 
(स्टेण्डिग meg) एक्ट' पास हुआ था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि १० ae ; 
अधिक मजदूरों के कारखानों में स्थायी-निर्देश' रखने की व्यवस्था की जाय, ऐसे 
निर्देश जिनको मिल-मालिक ने एक बार मान लिया और जिसे Ha वह भंग नहीं 
करेगा । परन्तु इन स्थायी-निर्देशों' का निर्माण प्रायः मालिक लोग ही करते थे । 
अब इस कानून में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि इन 'स्थायी-निर्देशों' को 
भी देखा जाय, वे न्याय-संगत हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं कि वे सिर्फ़ मालिक़ की बात 
कहते हैं, मज़दूर की बात ही उनमें नहीं। | l 
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झयड़ों का निपटारा पाँच तरह से होता है--(क) लेन-देन की वात 
(Negotiation) ; (ख) सामूहिक-सौदेबाजी (Collective bargaining) ; 
(य) समझौता (Conciliation); (घ) झगड़े के कारणों की जाँच 
(Enquiry) तथा मध्यस्थ द्वारा निपटारा (Arbitration or Adjudica- 
tion) । औद्योगिक-विवादों के संबंध में wa तक जितने कानून बने हैं उनमें 
इन पाँचों उपायों को घ्यान में रखा जाता रहा है। 
(ज) औद्योगिक गृह-समस्या 
. . (i) mà बस्तियां (Slums) *---अपने देश में भ्राने-जाने की सुविधा 
कम है, मज़दूर फॅक्टरी से दुर रहे तो उसका बहुत-सा समय आने-जाने में नष्ट 
हो जाता है, इसलिए वह फॅक्टरी के पास ही रहना चाहता है। वहाँ झोपडे 
डाल कर या टीन-टान के टुकड़े खड़े कर वह TATA मेंह-धूप में गुजर करता है। 
कंल-कारखानों के बढ़ने के साथ-साथ उसमें काम करने के लिए गाँवों से भ्राने बाले _ 
मजदूरों की आबादी भी बढ़ती जाती हैं। वे,लोग रहना भी जान-पहचानवालों 
के साथ चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि कल-कारखानों के firs मज़दूरों की 
गन्दी बस्तियाँ बनने लगती हैं। “५ ॒ 
कल-क्रारखाने बढ़ने से गन्दी-चस्तिथाँ बढ़ती हैं--यह इन बस्तियों के बढ़ने 
का एक कारण है। गन्दी-बस्तियों के बढ़ने का दुसरा कारण यह है कि जिन 
शहरों में कल-कारखाने होते हैं उनमें मजदुरी पेशा लोगों की भ्राबादी भी बहुत 
अधिक बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ, १९४१ से १६५१ तक दस सालों में ७५ 
बड़बड़ शहरों की झाबादी ४३.८ प्रतिशत बढ़ गई। नई दिल्‍ली में १९७.७, 
मद्रास में ८३.९, बम्बई में ६३.१, कलकत्ता में २०.६ प्रतिशत आबादी बढ़ी | 
उत्तर-प्रदेश के प्रमुख नगरों में आबादी इस wa में ३३.७ प्रतिशत बढ़ी | १९५१ 
से १९६१ के बीच २० हज़ार या इससे अधिक आवादी के शहरों में जन-संख्या 
४० प्रतिशत बढ़ी परन्तु १९५१ में जहाँ मकानों को कमी २५ लाख थी वह 
१९६१ में ५० लाख तक पहुंच गई IT इस जन-संख्या में अधिक तादाद मजदूरों 
की होती ह जो गन्दी-बस्तियाँ बसाते हैं। 
गन्दी-बस्तियों का तीसरा कारण यह हूँ कि जिस तेज़ी से शहरों की आबादी 
बढ़ती है उस तेज़ी से मकान नहीं वनते | परिणाम यह होता है कि कई जगह मज़दूर- 
, पेशा लोग रात को सड़कों पर चारपाई डाल कर सोते हैं, जहाँ ज़रा-सी भी जगह 
मिली वहीं डेरा डाल देते हैं भर गन्दी-बस्तियाँ उठ खड़ी होती हैं। इन बस्तियों 
ir a को इतनी भी जगह नहीं मिलती जितनी हम लोग गांय-मैंस के लिये 
i } 
eg 
* di ene tri 
| om the reaso is slum conditions in indata 
T THIRD FIVE YEAR PLAN—p. 680. 
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श्रम-फल्याण को समस्याएं ५५३ 


(ii) श्रौद्योगिक गुह-समस्य (Problem of industrial hous- 
178) *---गन्दी-बस्तियों की समस्या मुख्य तौर पर औद्योगिक गृह-समस्या है। 
उद्योगों के बढ़ने के कारण ही तो शहरों की आवादी घनी होती जा रही है, घनी 
होने पर मकानों की कमी के कारण गन्दी-बस्तियाँ बन जाती हैं, गन्दी-वस्तियों 
के बनने से इन स्थानों की श्रनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। वे क्या हैं ? 

(८) अ्रमिकों का स्वास्थ्य नष्ट होता है--इन बस्तियों में रहने वाले 
कड़े-ककंट में पड़े रहते हैं, उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, बीमारियों के वे 
शिकार हो जाते हैं। 

(b) अमिकों को कुशलता नष्ट हो जाती है--अच्छा स्वास्थ्य न रहने से 
श्रमिक की कार्य-कुशलता श्रपने-अआप नष्ट हो जाती है। स्वच्छ मकान में न रहने 
से, चारों तरफ शोर-गुल बने रहने से न व्यक्तिं ठीक-से सो सकता हैं, न ठीक-से 
आराम कर सकता है। जो व्यक्ति हर समय थका-थका रहेगा उसकी कार्य- 
कुशलता HA बनी रह सकेगी । 

(८) अमिकों की नेतिकता नष्ट हो जाती है--घिच-पिच में रहने से 
गोपनीयता नहीं रहती और बच्चे माता-पिता के गोपनीय व्यवहार को भी देखते 
हैं और बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार सारी बस्ती एक प्रकार से 
उघड़ी रहती है, किसी का व्यवहार गोपनीय नहीं रहता। इस गन्दे वातावरण 
HHT, चोरी, व्यभिचार, शराब सब अपना HET झा जमाते हैं | 

(d) श्रमिकों को mian हानि होती है--कार्य-कुशलता और नेतिकता 
नष्ट हो जाने से श्रमिक की उत्पादन-शक्ति कम हो जाती है, वह उतना काम नहीं 
कर सकता जितना उसे करना चाहिए। परिणाम यह होता हैँ कि उसको आय में 
कमी झा जाती हूँ | 

(e) मालिकों को भी आर्थिक हानि होतो है--गन्दी-बस्तियों में रहने के 
कारण जव श्रमिक रोगी रहने लगता है, थका-माँदा काम पर आता है, तब जहाँ 
उसकी उत्पादन-शक्ति कम हो जाने से उसे झाथिक हानि होती हं, वहाँ मालिक 
का काम कम होने लगता है, इसलिए मालिक को भी आर्थिक हानि होने लगती 


a | 


[५ 


(iit) झ्ौद्योगिक-नगरों में प्रत्यधिक भोड़-भाड़ को समस्या (Problem 
of overcrowding in industrial 10ए॥8)[--उड़ें-बड़े शहरों में कल- 
कारखाने खुल जाने से गाँवों के लोग आजीविका के लिए नगरों की तरफ़ चल देते 
हैं। परिणाम यह होता हैं कि इन नगरों में गन्दी-बस्तियाँ उठ खड़ी होती हैं और 


——— अमान कल तन 


* Write short notes on the problem of industrial housing. 
Write sho Goel) 


ercrowding in industrial towns. 
+ Discuss the extent of overcro (1951) 
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AUX समाज-फल्याण तथा सुरक्षा 


औद्योगिक गृह-समस्या अपना विकराल रूप घारण कर लेती है। औद्योगिक नगरों 

में आवादी जिस तेजी से बढ़ रही हे, गृह-निर्माण उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। इसके 

अतिरिक्त श्रमियों के पास जो मकान हैं, उनमें जगह की भारी कमी पायी गई हैं । 
एक सर्वेक्षण के अनुसार नगरों में ४४ प्रतिशत मकान सिर्फ़ एक कमरे वाले, २८ 
प्रतिशत सिर्फ दो कमरे वाले पाये गये हैं। इतने थोड़े स्थान में भीड़-भाड़ का होना 
स्वाभाविक हैं। कुछ प्रमुख नगरों की भीड़ की दशा. निम्न है: 

(a) बम्बई--बम्बई में गन्दी-वस्तियों को 'चॉल' कहा जाता-है। यहाँ 

१०” % १२” के कमरे में ७-८ व्यक्ति पड़े रहते हैं जिसका सब मिलकर थोड़ा- 
थोड़ा किराया देते Sl आस-पास कड़े-ककंट का ढेर लगा होता हैं, हवा-रोशनी 
का अभाव रहता È | 

(b) कलकत्ता--कलकत्ते में गन्दी-बस्तियों को बस्ती” कहते हूँ । ये 
बस्तियाँ बिना तरतीब बनी अनेक झोंपड़ियों का झुण्ड होती हैं। इन चस्तियों 
में पानी का निकास नहीं होता। वहीं बच्चे टट्टी-पेशाब करते हैं, वहीं बर्तेनों 
का पानी इकट्ठा पड़ा-पड़ा AST करता Fi इनमें मिलों के wget की भीड़ 
जमा रहती है। 

(८) मब्रास--मद्रास में ग॑न्दी-वस्तियों को 'चेट्टी' कहते हैं । ये अत्यन्त 
घनी बस्तियाँ हैं जिनमें पशुओं की तरह मज़दूरों की भीड़ जमा रहती है । इनमें 
न हवा, न रोशनी, न पानी का प्रवन्ध होता है जिससे इनमें रहने वाले मज़दुरों का 
स्वास्थ्य दिनोंदिन नष्ट होता जाता है। 

(4) कानपुर-कानपुर में गन्दी-बस्तियों को ‘aera’ कहते हैं। 
कानपुर श्रम-जाँच-समिति की रिपोट के अनुसार ६५ प्रतिशत श्रमिक-परिवार एक 
कमरे वाले मकान में रहते हैं जिनकी लम्बाई-चौड़ाई ८७८ १० फीट होती है। 
इन मकानों में न रोशनी है, न हवा है, न सड़कों में नालियाँ हैं, न न आस-पास 
पानी की कोई व्यवस्था है। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार रात के समय इन 

क्षेत्रों में किसी नये व्यक्ति के लिए जाना खतरनाक है। 

(iv) गद्योगिक गृह्‌-समस्या के हल करने के प्रयत्न (Measures 
to relieve the problem of industrial housing) *--श्रौद्योगिक 
गृहसमस्या को हल करने के प्रयत्न सरकार, भ्यूनिसिपल बोर्डों, इम्भूवमेंट ट्रस्ट 
m मालिकों हारा हो रहे हैं । इन सब पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक 

(८) सरकार द्वारा प्रयत्त--सितम्बर १६५२ में भारत-सरकार ने राज्य- 
सरकारों, मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके सहायता प्राप्त 
= a a atts. 


“i * What measures have been taken by (6) Government 
(b) Municipal Boards and Improvement Trusts, AS (c) Employees 
: in providing better housing for workers? (951, 1952, 1959) 
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श्रप्ू-फल्पाण की समस्याएं ५५५ 


ौद्योगिक्रे आवास योजना (Subsidized Industrial Housing 
Scheme) बनाई जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार तीत प्रकार की संस्थाग्रों 
को मकान बनाने के लिए सहायता दे रही है--राज्य-सरकार, सहकारी-समितियाँ 
तथा मिल-मालिक। राज्य-सरकार को संपूर्ण लागत दी जायगी जिसका ५० 
प्रतिशत सहायता के रूप में होगा, ५० प्रतिशत ऋण के रूप में होगा। यह ऋण 
राज्य-सरकारों को २५ वषं में चुकाना होगा । इस सहायता से राज्य-सरकार 
श्रमियों के लिए मकान बनायेगी। श्रमिकों की रजिस्टर्ड सहकारी-समितियों को 
२५ प्रतिशत सहायता के रूप में,: ५० प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायगा, वाकी 
उन्हें अपने पास से व्यय करना होगा। सहकारी-समितियों को दिया गया ऋण २५ 
at में चुकाना होगा। मिल मालिकों को २५ प्रतिशत सहायता के रूप में और 
३७.५ प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायगा जो उन्हें १५ वर्ष में चुकाना होगा। 

प्रथम-योजना-काल में श्रौद्योगिक-आवासों के लिए २५ करोड़ रुपया 
रखा गया था परन्तु ऋण तथा सहायता के रूप में १३.३८ करोड़ व्यय हुआ l 
इस काल में ४३,८३४ मकानों का निर्माण हुआ | 

द्वितीय-योजना-काल में औद्योगिक गृहनिर्माण के लिए ५२.७६ करोड़ 
रुपया रखा गया और १६६२ तक १ लाख २४ हज़ार मकानों का निर्माण हो गया। 

तृतीय-योजना-काल में औद्योगिक गृहःनिर्माण के लिए २६.८ करोइ, 
डाक श्रमिकों के गृह-निर्माण के लिए २ करोड़, गन्दी बस्तियों को हटा कर उनके 
स्थान में अच्छे मकान बनाने के लिए २८:६ करोड़ रखा गया Fl इस रुपये से 
औद्योगिक गुह-निर्माण द्वारा ७३ हज़ार गन्दी बस्तियों को हटा कर उनके स्थान 
में १० हज़ार मकान बनाने की योजना हैं। 

(b) स्थूनिसिपल बोडों पादि द्वारा प्रथत्त--म्यूनिसिपल वोर्डों तथा 
इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों हारा भी श्रमिकों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं। उदाहरणाथ, 
लखनऊ बोडे ने ऐशबाग़ में ५६० मकान बनाये हैं, कानपुर में ट्रस्ट के द्वारा 
४,५०० मकान बनाये गये Sl . i n 

(०) मिल-पमालिकों द्वारा प्रयत्त--कानउर में ब्रिटिश इंडिया कौरपो- 
रेन ने दो कमरों वाले १,६०० मकान बनाये हैं, कानपुर की एलगिन-मिल ने 
१५६ मकानों की दो वस्तियाँ बनाई हैं। HATA में मढुरा मिल्स ने श्रमिकों के लिए 
६०० उत्तम मकान बनाये हैं। भ्रहमदाबाद की सूती श्रमिकं समिति ने ३६ सहकारी 
समितियों का निर्माण किया है जिनके द्वारा श्रमिकों के लिए ५०० मकान बनाये 
गये हुँ l DN ; 

(a) श्रम-कल्याण की समस्या* 
कई लोग श्रम-कल्याण (Labour Welfare) तथा “सामाजिकः 
कल्पाण' (Social Welfare) में मेद करते हैं। उनका कहना हैं कि जब मिल- 
Saxe eS ae ER 


* Write short notes on Labour Welfare. (1964) 
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५५६ ससाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


मालिक श्रमियों के कल्याण की योजना बनाता है, तब उसे 'श्रम-कल्याण' कहते हैं, 
जब दूसरी कोई संस्था ऐसी योजना बनाती है, तब उसे 'सामाजिक-कल्याण' कहते 
हैं। “रीगे-रेवर-इन्वेस्टीगेशन-कमेटी' का कहना हैं कि 'श्रम-कल्याण' में वे सव 
योजनाएँ AT जाती हैं जो सरकार, मिल-मालिक या अन्य कोई संस्था मजदूरों की 
भलाई के लिए बनाती Sl साघारण तौर पर सरकार, मिल-मालिक या अन्य 
किसी संस्था के लिए बाधित तौर पर इन योजनाओं को करने की कोई जिम्मेदारी 
नहीं होती। वे इन योजनाओं को करें या न करें--यह उनकी इच्छा पर निर्भर 
ह । फिर भी मानवीयता के नाते ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिन पर सरकार, 
मिल-मालिक या अन्य कोई संस्था व्यय करती है। अस्पताल खोले जाते हैं, शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाता है, बच्चों की देख-भाल का इन्तज़ाम होता है, खाने-पीने 
की सुविधा दी जाती हे, मकान बनाये जाते हैं, और भी बहुत-क्ुछ किया जाता है। 
इसके विपरीत कई लोगों का कहना है कि 'श्रम-कल्याण' की योजनाएँ किसी की 
मर्जी पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस क्षेत्र में सरकार की तरफ़ से हस्तक्षेप 
होने की श्रावश्यकता है, श्रम-कल्याण' के लिए कानून बनना जरूरी है। कुछ 
अंश तक सरकार ने इस क्षेत्र में दखल देना शुरू कर भी दिया है। Hace, माइनिग, 
प्लांटेशन, रेलवे ग्रादि से संबंध रखने वाले सब कानूनों में श्रम-कल्याण को 
आजकल सरकार ध्यान में रखती है। नियम बनाती हू कि इतने मजदूरों पर 
अस्पताल रखना होगा, कन्टीन खोलनी होगी, बच्चों की देख-रेख के लिए शिशु- 
गृह बनाने होंगे--यह सब श्रम-कल्याण में सरकार का हस्त-क्षेप ही तो है। 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अम-कल्याण का बहुत-कुछ काथं हुआ हैं। १६३९ 
में वस्बई में कुछ गादशं-श्रम-क्तल्याण-केन्द्र खोले गए थे जिनके लिए सरकार ने 
१ लाख २० हज़ार रुपया स्वीकृत किया । १९४४-४५ में २ लाख २० 
हज़ार स्वीकृत किया गया; १६४६-५० में इस मद पर १० लाख ९८ हज़ार 
रुपया व्यय किया गया। वहाँ श्रम-कल्याण की योजना का रूप यह था कि डिप्युटी 
लेबर-कमिशनर के आधीन ५३ केन्द्र खोले गए जिन्हें ग्र-ब-स-द के नाम से अलग- 
अलग बाँट दिया गया। “केन्द्र में एक बड़ा शामियाना होता था जिसमें नाटक 
करने के मंच का भी प्रवन्ध था। केन्द्र के साथ एक क्रीड़ा-क्षेत्र था जिसमें सब लोग 
मजे में खेलते थे। व्यायामशाला, स्तान-गृह, स्नान के लिए स्त्री तथा पुरुषों के 
लिए अलग-अलग फव्वारे, बच्चों के लिए नसँरी-स्कूल--इस सव का ‘a केन्द्र 
में प्रवन्ध था। T केन्द्र इसी का छोटे पैमाने पर संगठन था। 'स' केन्द्र किराये 
के मकान में रखा गया था और उसमें उतनी सुविधाएँ नहीं हो सकती थीं जितनी 
Wa व केन्द्र में थीं। द' केन्द्र में केवल दूर मैदान में खेलों का प्रवन्ध 
था। १६३७ में उत्तर-प्रदेश में श्रम-कल्याण योजनाओं का लेबर-कमिशनर के 
ग्राधीन ग्रायोजन किया गया। इनको “अ'~ब'-“स-इन तीन श्रेणियों में afer 
गया। श्र केन्द्र में एक ऐलोपेथिक दवाखाना, वाचनालय, पुस्तकालथ, स्त्रियों 
के लिए किसी कला के सीखने का प्रबन्ध, खेल-कूद का बन्दोवस्त, गाना, रेडियो, 
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तबला,. ढोलक--सब की व्यवस्था थी। जच्चा-बच्चा के लिए पुरा प्रबन्ध और 
बच्चों की पूरी व्यवस्था--यह-सब a केन्द्र में था। 'ब' केन्द्र में यह सब- 
कुछ तो था, परन्तु अस्पताल में एलोपेथी की जगह होम्योपैथी की दवा मिलती 
थी। “स केन्द्र में इससे कुछ कम प्रबन्ध था । इसी प्रकार बंगाल, बिहार, मध्य- 
प्रदेश तथा सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में श्रम-कल्याण की योजनाएँ चलायी गई। 
क्योंकि रुपया सीमित था इसलिए ये योजनाएँ सीमित रूप में ही चलाई जा सकती 
थीं। हर जगह तो ये कल्याण की योजनाएँ नहीं चल सकीं, परन्तु जितनाःबन पड़ा 
इन्हें चलाया TAT | न हि 
सरकार ने श्रम-कल्याण की बहुत-सी बातें तो कानूनों में वेसे ही डाल दी हैं। 
'फक्टरीज्ञ-एक्ट' में स्वास्थ्य-रक्षा तथा सुरक्षा-संबंधी सभी वातें रख दी गई हैं । 
वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि सफ़ाई, रोशनी, हवा, पानी का पुरा-भुरा 
Wart होना चाहिए, गन्दगी नहीं रहनी चाहिए, धूल-धुआँ नहीं दीखना चाहिए, ' 
सदियों में कमरे गरम तथा गर्मियों में ठंडे रखने का प्रबन्ध होना चाहिए, २५० 
से अधिक श्रमी हों तो पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इस एक्ट के 
बाद जो फ़ैक्टरियाँ बनें उनमें प्रति व्यक्ति ५०० घन फ़ुट तथा पहले वनी फॅक्टरियों 
में ३५० घन फ़ुट जगह अवश्य होनी चाहिंए। नहाने-धोने की सुविधा, wee 
एड, Herm, विश्राम-गृह, शिशु-गृह, श्रमियों के बेठने की जगह--सब का प्रबन्ध 
होना चाहिए। कपड़े सुखाने की जगह अलग-से हो। ५०० से ज़्यादा श्रमी 
जहाँ हों, वहाँ लिवर-वेलफ़ेयर-प्राफ़ितर' नियुक्त किये जांय । इनकी नौकरी 
की शर्ते सरकार तय करेगी, तनख्वाह कारखाने वाले देंगे। खानों के सम्वन्ध में 
` जों कानून बनाये गए हैं उनमें भी स्वास्थ्य, कल्याण तथा सुरक्षा की बातें डाल दी 
गई हैं। ज़मीन के ऊपर तथा नीचे काम करने वाले मजदूरों के लिए इन कानूनों में 
पीने के पानी की व्यवस्था, जगह-जगह शौचालय तथा मूत्रालय, १५० मज़दूरों के 
पीछे फ़स्ट-एड बक्स तथा निश्चित दवाएं, ५०० मजदूरों के पीछे एम्बूलंस गाड़ी, 
स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था की गई है। wre किसो खान में खतरा दीखता हो, 
तो जब तक खतरा हट न जाय तव तक इन्स्पेक्टर को अधिकार दिया गया है कि 
काम रुकवा दे। कॅन्टीन, शिशु-गृह भ्रादि. को भी इत कानूनों में स्थान दिया गया 
है। फैक्टरी और खान की तरह चाय-बग्रीचों के लिए जो कानून बने हैं, उनमें, 
यातायात के कानूनों में, जहाज़ों पर काम करने वाले AMC के लिए बने कानूनों 
ant यह कि श्रमियों की समस्याओं को हल करने के लिए जितने भी कानून 
बने हैं और बन रहे हैं, उन सब में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन कानूनों 
की पृष्ठभूमि स्वास्थ्य भौर कल्याण को लिये हुए हो। 
` ` श्रम-कल्याण के लिए जो-कुछ भी करना होगा उसमें रुपया तो खर्च होगा 
ही। सरकार ने इस रुपये का भी प्रबन्ध सोच रखा है। सरकार ने इसके लिए 
सरकारी कारखानों में 'लेबर वेलफेयर फंड' खोले और निजी कारखानों में 'बेल- 
फ़ेयर Fee फंड' खोलने की योजना बनाई। १९४८-४६ में सरकार द्वारा चलाये 
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जाने वाझे ८० कारखानों में AIS १६५०-५१ में २२१ सरकारी कारखानों में 
यह फंड खोला गया । इस फंड में ७ लाखे रुपया जमा हो गया जिससे १ लाख २० 
हज़ार SAAT को लाभ पहुँचा। इस फंड से वाचनालथ, पुस्तकालय चलाये जाते 
हैं, घर में तथा घर से बाहर की खेलों का प्रबन्ध होत है, इसी प्रकार श्रमिथों 
के लाभ की AT बातें की जाती हैं। इस फंड का रुपया जमा करने का तरीका 
यह है कि पहले साल तो सरकारी कारखानों में जितने श्रमी काम करते हैं, उनके 
हिसाब से प्रति व्यक्ति एक रुपया सरकार देती है। दूसरे और तीसरे साल सरकार 
प्रतिव्यक्ति श्राठ आने, तथा श्रमी लोग जितना रुपया दें उतना रुपया सरकार की 
तरफ़ से और दिया जाता gl सरकार यह अतिरिक्त रुपया आठ आना प्रति 
व्यक्ति से अंधिक नहीं देती |. चौथे साल जितना श्रमी लोग देते हैं उतना सरकार 
दे देती है, जो एक रुपया प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होना च।हिए। इस रुपए का 
¬ इन्तज़ाम करने के लिए एक 'फंड-कमेटी' बना दी जाती हे और वही कल्याग- 
योजनाझों पर रुपया खर्च करती हैं। ८ अगस्त १६५६ को उत्तर-प्रदेश को विधान- 
सभा में Ao Tro लेबर बेलफ़ेयर फंड का बिल रखा गया। Ta सरकारी कार- 
खानों से लेबर वेलफ़ेयर फंड जमा होता है, वसे निजी कारख़ानों से वेलफ़ेपर 
टृस्ट फंड जमा होता Sl १६५२ में भारत-सरकार को तरफ़ से प्रान्तोय- 
सरकारों को पत्र लिखें गए और उन्हें कहा गया कि इस प्रकार का फंड निजी 
कारखानों में खोलें। कारखानों के मालिकों ने इधर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
१९५४ में फिर सरकार ने मालिकों का ध्यान इधर खींचा और उनसे श्रपने-ग्राप, 
इच्छापूर्वक इस प्रकार के 'बेलफ़ेयर टूस्ट फंड” खोलने का अनुरोध किथा। सारी 
योजना यह है कि पहले साल कारखानों के मालिक प्रति व्यक्ति एक रुपया इस 
फंड में दें, और मज़दूरों से देने के लिए कोई शर्त न रखें। दुसरे और तीसरे साल 
मालिक आठ आना प्रति व्यक्ति दें, और श्रमी वर्ग जितना इस मद में दें उतना 
कारखानों के मालिक और जमा कर दें बशर्ते कि यह अतिरिक्त राशि आठ आना 
प्रति व्यक्ति से ज्यादा न हो। चौथे साल जितना श्रमी दें उतना मिल-मालिक 
दें, परन्तु यह राशि एक रुपया प्रति व्यक्ति से ज़्यादा न हो। 

१९४७ में कोल-माइन्स लेबर-वेलफ़ेयर फंड वना । १६५३-५४ में 
५३.४१ लाख रुपया कोयले को खानों की भिन्न-भिन्न योजनाओं पर इस फंड में से 
व्यय हुआ जिसमें ७.६३ लाख गृह-व्यवस्था तथा ४५.७८ लाख अन्य कल्याण- 
योजनाओं पर व्यय किया गथा जिसमें ग्रस्पताल आदि योजनाएं भी सम्मिलित थीं। 
इस फंड द्वारा २ केन्द्रीय ग्रस्पताल, ८ क्षेत्रीय श्रस्मताल जिनमें मात-गह तथा शिशु- 
गृह सम्मिलित हैं, २.चिकित्सालय, २ टी० dio के किलिनिक चल रहे हैं | 

मलेरिया दुर करने तथा बी० सी० जी० के टीके लगाने का भी उपक्रम हो रहा हैं। 
युवकों तथा स्त्रियों को शिक्षा देने के केन्द्र भी खोले जा रहे हैं, बच्चों के लिए 
खेलने के उद्यान भी बन रहै हैं । १९६३ तक इस फंड की सहायता से ३,६६८ 
मकान चन चुके थे, WIC १०३ बन रहे थे। इस फंड की आमदनी १९६३ में 
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२,७५,००,००० Fo थी और इसमें से समाज-कल्याण के कार्य पर २,३४,२७,००० 
Go व्यय किये जाने का अन्दाज़ था। कोयले की खानों की तरह माइका की खानों 
में भी माइका-माइन्स लेबर-वेलफ़ेयर फंड खोला गया। इस फंड में से विहार, 
न्क्ष, तथा राजस्थान में हज़ारों श्रमियों को श्रम-क्ल्याण की योजनाओं से लाभ 
पहुँचा। कहीं श्रस्पताल खोले गए, कहीं मरूरिया के नाश का यत्न किया गया, 
कहीं शिक्षा की योजनाओं को चलाया गया। १६६२-६३ में माइका पैदा करने 
वाले प्रान्तों को इस फंड में से विहार को १७.२ लाख, आन्ध् प्रदेश को ४.५ 
लाख और राजस्थान को ८.८ लाख समाज-कल्याण के कार्यों के लिये दिया गया। 
कहने का मतलब यह्‌ है कि वेलफ़ेयर-दूस्ट-फंड तथा लेबर-वेलफ़ेयर-फंड से श्रम- 
कल्याण की योजनाओं को बहुत प्रगति मिली । 

अब प्रश्न यह रह जाता हैं कि श्रमियों के कल्याण की मोटी-मोटी योजनाएँ 
क्या हैं? ये योजनाएँ हैं--(1) ete, (ii) श्रमी-शिशु-गृह. (क्रेचेज़), 
(iti) मनोरंजन के साधन, (iv) चिकित्सा, (५) नहाने-धोने की सुविधाएँ, तथा 
(vi) शिक्षा की सुविधाएँ । इन छहों पर हम कुछ संक्षेप से विचार करेंगे :-- 

(i) कन्टीन--इनके विषय में यह समझा जाता हैं कि किसी ठेकेदार को 
ठेका दे दिया तो केन्टीन बन TS ये ठेकेदार तो मुनाफ़े के लिए केन्टीन चलाते हैं, 
और रही-से-रही माल रखते हैं। असल में, श्रमियों के लिए केन्टीने का अर्थ है 
ऐसा भोजनालय जिसमें TEAS खर्च में अच्छे-से-अच्छा पौष्टिक-भोजन 
दिया जाय। इसका उपाय तो यह है कि केन्टीन के संचालक का वेतन मिल- 
मालिक दे, इसके अतिरिक्त कॅन्टीन को मिल की तरफ़ से अन्य प्रकार की भी 
रुपए-पैसे की मदद दी जाय। ऐसा न होने से कैन्टीनों में रदी भोजन मिलता हैं 
और श्रमी लोग वहाँ को भोजन लेने के स्थान में घरों से डिब्बों में भोजन लाना 
पसन्द करते हैं। भोजन की पौष्टिकता बढ़ा कर श्रमियों को Herat में खाना 
खाने की आदत डालनी चाहिए। १९४८ के फ़ैक्टरोज़-एक्ट में केन्टीनों के लिए 
नियम भी बनाये गए हैं जिनके अनुसार २५० श्रमियों वाले कारखानों को केन्टीन 
बनानी पड़ती हैँ। उसकी सजावट केसी हो, जगह कितनी हो, मेज-कुर्सी कितनी 
हों, दाम कया लिया जाय, प्रवन्ध करने वाली समिति को किस प्रकार चुना जाय-- 
भे सब बाते इस एकट में कन्टीनों के प्रकरण में स्पष्ट की गई हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में कारखानों, खानों, बाग्रान, यातायात-विभाग तथा भ्न्य स्थानों में केन्टीन 
भिन्न-भिन्न संख्या में खुल गए हैं | x हि 

(ii) श्रमो-शिशु-गह (aaa) इनका भी श्रम-कल््याण में महत्वपूर्ण 
स्थान हैं। इनके अभाव में माताएँ बच्चों को अपने साथ. रखती हैं, जो उनको 
काम नहीं करने देते, आर अलग रखती हैं तो उन्हें सोये रहने के लिए अफ़ीम 
खिला देती हैं। उनके पड़े रहने का स्थान भी अस्वच्छ होता हैं। नीचे ज़मीन पर 
उन्हों डाले रखती हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए फ़ैक्टरीज-एक्ट में श्रमी-शिशु- 
agi के निर्माण की व्यवस्था हैं। ५० से ज़्यादा स्त्रियाँ जहाँ काम करती हों, वहाँ 
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६ साल से नीचे के बच्चों के सिए ऐसे गृहों का निर्माण होना आवश्यक हैं । भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में कारखानों, खानों, बागान, यातायात-विभाग तथा अन्य स्थानों 
में भ्रमी-शिशु-गृह भिन्न-भिन्न संख्या में खुल गए हैं । 

(üi) मनोरंजन के साधन--इनका श्रमियों के लिए होना आवस्यक है। 
इनके विना वें शराब, Tar, व्यभिचार में पड़ जाते हैं। उनका काम घूल-बुआँ- 
शोर में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिता देना होता है। इसमें से निकल कर अगर 
उन्हें मनोरंजन के साधन न मिलें, तो वे उखड़े-उखड़े फिरते हैं। इस उखड़ेपन का 
इलाज न हो, तो वे स्वयं शहर की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं ? श्रमियों के 
लिए टेनिस, बिलियडं जैसे खेलों का प्रवन्ध होना चाहिए, हाकी, फुटबाल का भी _ 
प्रबन्ध होना चाहिए। मनोरंजन के इन साधनों को जुटाने में खर्च” तो . ज्यादा 
नहीं पड़ता, परन्तु इनसे लाभ ज्याद। होता Si श्रमियों की थकान मिट जाती 
है, उनकी कार्यंशीलता तथा कार्यक्षमता बढ़ जाती है और वे स्वस्थ रहने 
लगते हैं। ६ ' - 

(iv) चिकित्सा--इसकी श्रमियों तथा मालिकों दोनों के हित में इसलिए 
आवश्यकता है, क्योंकि कारखानों में भ्रनुपस्थिति का मुख्य कारण श्रमियों की 
बीमारी हू। क्योंकि श्रमी को पौष्टिक-भोजन नहीं मिलता इसलिए एक बार 
बीमार पड़ने पर उसकी बीमारी लम्बी चलती. है, अगर वह ठीक होकर काम पर 
आने भी लगता है तो कमजोरी की वजह से पहले से श्राधा काम कर पाता है। 
मजदुर भी देश की अन्य जनसंख्या का अंग है, इसलिए जैसे हर मनुष्य के स्वास्थ्य 
की ज़िम्मेदारी सरकार की है, वेसे मजदुर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी केवल. 
मिलःमालिक की ही नहीं, सरकार की भी है। जैसा हुम पहले भोर-समिति 
की सिफ़ारिशों का वर्णन करते हुए लिख आये हैं, देश में स्वास्थ्य-सेवाग्रों का ताँता 
' बिछ जाना चाहिए और देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए. जिसे 
'निरोबात्मक' तथा 'उपचारात्मक' चिकित्सा का लाभ न पहुँचे। सरकार इधर 
ध्यान दे रही है, परन्तु जब तक स्वास्थ्य की ये लम्बी-चौड़ी योजनाएं क्रिया में 
परिणत नहीं हो जातीं, तब तक मालिकों का भी कत्तंव्य है कि वे श्रमियों के स्वास्थ्य 
की तरफ़ ब्यान दें। इस समय REUE का बकस रखना फ़ैफ्टरीज़ एक्ट के 
अनुसार ग्रावश्यक है, परन्तु उसका कभी उपयोग नहीं होता, उसका उपयोग जानने 
वाला भी फ़क्टरियों में कोई नहीं मिलता। wa १९५१ से 'एम्प्लायीज स्टेट 
a एक्ट T hss श्रमियों के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी मालिकों पर 

सरकार पर हो जायगी । इस एक्ट आगे ` ' के श्रध्याय में 
आ न या जायेगा इस एक्ट का ग्रागे सुरक्षा' के अ्रध्याय में 

(४) नहाने धोने को सुविधाएँ--इनके सम्बन्ध में फ़ेक्टरीज़ एक्ट में यह. 
लिख दिया गया है कि अगर श्रमियों को मिल आदि में किसी ऐसे पदार्थ से सम्पर्क 
करना पड़े जो स्वास्थ्य के लिए घातक है तो उन्हें कपड़े घोने के लिए पर्याप्त जल 
मिलना चाहिए, उनके स्नान के लिए नलों भादि की व्यवस्था होनी. चाहिए | 
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“रॉयल लेवर कमीशन! ने तो अपनी सिफ़ारिशों में यहाँ तक लिखा था कि क्योंकि 
अधिकांश मजदुर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ नल की सुविधाएँ नहीं हैं इसलिए 
कारखानों में सब्र के स्तान का प्रबन्ध होना चाहिए, Hoare से AT का प्रबन्ध 
होना चाहिए जिससे उनकी तबीयत बहाल हो। aA rely 
:  (शं) शिक्षा--इसकी दृष्टि से मज़दूरों की तरफ़ ध्यान देना HATA 
हैं। इनकी अधिकांश संख्या एकदम खेती से उद्योग में प्रवेश करती. है। उद्योग: में 
जोःकौशल अपेक्षित है वह इनमें होता नहीं, इसलिए जहाँ तक हो सके शिक्षा द्वारा 
इनका मानसिक-विकास कर्‌ देना आवश्यक है। शिक्षा से जहाँ इनमें कौशल 
` उत्सन्न होगा वहाँ थे अपने पेशे की समस्याओं को भी समझने लगेंगे। इस समये 
श्रम-कल्याण के अनेक कार्य हो रहे हैं, परन्तु श्रमियों के अ्शिक्षित होने! के .कारणं 
इन कार्यों का संगठन नहीं हो पा रहा। जितना ये लोग शिक्षित होंगे उतना: इत्त 
संगठनों को सफल बना सकेंगे। श्रमियों की भ्रपनी शिक्षाःके श्रतिरिक्तः उनके 
बच्चों की शिक्षा भी उतनी ही.ज़रूरी Sl वें लोग जब काम पर चले जाते हैं, तव 
उनके बच्चे मारे-मारे धक्के खाते फिरते हैं, और शहरों में रहकर बुरी आदतें सीख 
जाते हैं। इनके स्कूल खुल जाने से ये बच्चे देश के लिएं किसी काम के वन, सकते 
हैं, नहीं तो यही बच्चे बड़े होकर देश की अनेक उलझनों में एक भौर उलझन उत्पन्न 
HT देते हैं। ै झह की | 
Bait aca (ञ्य) मजदूरी की समस्या 
मजदुरी दो तरह की होती है--नकद' और 'असली'। ‘Ane मजदुरी 


` * तो वह है जो दिहाड़ी के तौर पर साप्ताहिक या मासिक रूप में नकद दी जाती है। 


o जाता। ` 


परन्तु इसके अतिरिक्त भी तो मजदुर को बहुत-कुछ मिलता है--बोनस, AN- 
कल्याण के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कॅन्टीन आदिं की सुविधाएं। इनका 
नकद मूल्य जोड़ा जाय, तो मजदूर को नकद से काफ़ी ज्यादा मिल जाता है, 
जो असली' है, परन्तु मजदूरी तय करते हुए इन चीज़ों को साथ नहीं जोड़ा 


[ मज़दूरी के सिद्धान्त] | 

. (1) जोवन-निर्वाह का सिद्धान्त--मजदूरी तय किस नियम पर होती 
है--इस विषय में अनेक सिद्धान्त हैं। एक सिद्धान्त यह है कि मज़दूरी इस बात 
पर निश्चित होती है कि मजदुर का कम-से-कम कितने में गुजारा चल जायगा। 
इसे 'जीवन-निर्वाह का सिद्धान्त' (Theory of subsistence) कहते हैं। 
अगर आम मजदूरों का ४५ रुपया प्रतिमास से TATE चल जाता है, तो मजदुरी 
AMA ४५ रुपये पर आकर टिक जायगी। मजदुरी को रेट अगर ४५ से 
कम कर दी जायगी, तो काम करने के लिए कम मजदुर मिलेंगे | कम सजूर 
होंगे; तो मजदूरी भ्पने-भ्राप ज़्यादा देनी पड़ेगी और फिर ४५ रुपया रेट. शा 
जायगा। प्रगर मज़दूरी ४५ से ज्यादा दी जायेगी, तो ज्यादा मजदुर काम करने 
३६ 
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के लिए आने लगेंगे, ज्यादा आयेंगे तो मज्रदूरी अपने-आप गिर जायगी और 
फिर रेट ४५ रुपये पर ग्रा टिकेगा। इस सिद्धान्त के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि ग्ररीब मुल्कों में तो यह नियम काम करता है, दूसरे देशों में तो ट्रेड- 
यूनियनों के ज़रिये मज़दूरी को गिरने ही नहीं दिया जाता । 

(i) जीवन-स्तर का सिद्धान्त-मजदुरी के विषय में दुसरा सिद्धान्त 
'जीवन-स्तर का सिद्धान्त” (Theory of standard of living) है। यह 
हो सकता है कि एक arent का जीवन-निर्वाह बहुत थोड़े रुपये में हो सके, परन्तु 
उसने ग्रपना स्तर ऐसा बना लिया हो कि उतने में वह भ्रपना निर्वाह करने के लिए 
तैयार न हो। आजकल लोगों ने अपने खर्चे ऐसे बना लिये हैं कि निर्वाह-मात्र 
लेने के लिए वे तैयार नहीं होते, उन्हें अपने निर्वाह के लिए नौकरी नहीं चाहिए, 
अपना स्तर कायम रखने के लिए नौकरी चाहिए। ऐसी हालत में यह कहना 
असंगत न होगा कि मजदुरी की राशि का निशचय हर-एक व्यक्ति के जीवन-स्तर 
पर श्राश्रित gl उस स्तर से नीचे wage मिलेगी, तो वह काम छोड़ देगा। 
परन्तु सिर्फ स्तर ऊँचा कर लेने से कोई नौकरी अवश्य दे देगा यह ara नहीं 
है। नौकरी तो मिलती है श्रम द्वारा इतनी उत्पत्ति करने से कि दूसरे को लाभ 
हो। j 

(iii) wage का सिद्धान्त--मज्जदुरी की दर क्या होती है इस विषय में 
एक सिद्धान्त यह है कि वस्तु के उत्पन्न करने में जो-जो भी व्यय होते हैं उनके 
अदा करने के बाद जो HALTS रह जाता है, बच रहता है, वह मजदुरी के रूप 
में दिया जाता है। वस्तु को उत्पन्न करने में पूँजी लगती है, मकान का किराया 
देना पड़ता है, सूद लगता हैँ, मुनाफ़ा भी लगाना ही होता है। इन सव के निकाल 
देने पर जो शेष बचता' है वह मजदूरी में दिया जाता हूँ। इसका मतलब यह 
हुआ कि अगर कार्यक्षमता के कारण त्रामदनी ज़्यादा हो जाय, तो मजदूरी 
बढ़ जाती हैं, कम हो जाय, तो मजदूरी घट जाती है। परन्तु यह बात भी ग़लत 
है। उत्पादन से तो बहुत पहले मजदूरी की दर तय हो जाती हे और बची हुई 
रकम मजदुर को नहीं, कारखाने के मालिक को मिलती हैं। कभी-कभी कुछ 
नहीं बचता, तो मालिक को पूँजी भी हाथ से खोनी पड़ती है। 'ग्रवसेष के सिद्धान्त 
को अग्रेजी में ‘Residual claimant theory’ कहते हैं। 

(iv) मजङूरी-फंड का सिद्धान्त--श्रीयुत्‌ मिल का कहना था कि किसी 
भी उद्योग में मजदूरों की कुछ निश्चित संख्या होती है, और उद्योगपति ने उद्योग 
में काम करने वाले wage को बाँटने के लिए घन-राशि अलग-से निकाल 
ar होती हैं। इस राशि को 'मज़दुरी-फंड' (Wages fund) कह सकते 
हैं। यह मंज़दूरी-फंड तो एक निश्‍चित राशि है, wage घटते-बढ़ते रहते हैं। 
अगर मजदूरों की संख्या बढ़ गई, तो मज़दूरी घट जाती है, श्रगर संख्या घट गईं 

तो मज़दूरी बढ़ जाती है। मजदुरी की राशि बढ़ाने के लिए या तो मज़दूरी-फंड 
को बढ़ाना पड़ेगा, या मज़दूरों की संख्या को घटाना पड़ेगा। परन्तु इस सिद्धान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रम-फल्याण की समस्याएं ५६३ 


में यह मान लिया गथा है कि मज़दूरी-फंड तो निर्चित है, इसमें घटा-बढ़ी नहीं हो 
सकती | क्यों नहीं हो सकती ? 


(४) उत्पादन में बचत का सिद्धान्त--हम मजदुर रखते हैं। क्यों रखते 
हैं? इसलिए कि वह जो-कुछ Tar करेगा उसमें से उसके श्रम का मूल्य उसे 
मिलेगा, और कुछ श्रम ऐसा भी करेगा जिससे वह उत्पादन तो करेगा, परन्तु 
उस उत्पादन को वह मालिक के लिए छोड़ देगा। ATT मज़दूर के ऊपर हमारा 
इतना खर्च आ जाय कि मालिक को कुछ न बचे, ऐसे मजदुर को कौन रखेगा ? 
मजदुर के श्रम पर fas इतना खर्च पड़ना चाहिए जिससे उसका खर्च निकाल कर 
उत्पादन में बचत हो AH | यह उत्पादन में बचत का सिद्धान्त (Theory of 
marginal productivity) कहलाता @1 उत्पादन में जितनी बचत होगी 
उतनी मञ्जदूरी बढ़ेगी। परन्तु ऐसा नहीं sari मालिकों को बचत होती ' 
है, और उससे दे अपना ही पेट भरते हैं। उत्पादन में बचत' तथा अवशेष का 
सिद्धान्त” लगभग एक-स Ë | 

(vi) माँग तथा पूर्ति का सिद्धान्त--मजदूरी के विषय में माँग तथा 
qiq का सिद्धान्त' (Theory of Demand and Supply) सब से ज्यादा 
प्रचलित gl हम मज़दूर को मज़दूरी देते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह 
WMHS उत्पादन करे उसमें से हमें भी कुछ बचे | हम मज़दूर को ज्यादा-से-स्यादा 
उतना ही तो दे सकते हैं, जितने से, हमें कुछ मिले या न मिले, परन्तु उसके श्रम से 
उसका खर्च निकल सके | इससे अधिक मजदुरी उसे किसी हालत में नहीं मिल 
सकती | कम-से-कम हम मजदुर को उतना देते हैं जिससे उसका निर्वाह हो सके। 
निर्वाह से कम मिलने पर मजदुर काम नहीं करेगा, और अपना GA न चला 
सकने: पर मालिक मजदूर को नहीं रखेगा। मज़दूर का निर्वाह होना चाहिए 
ac मालिक को कुछ बचना भी चाहिए। इन दोनों बातों के साथ-साथ मजदुर 
ने अगर श्रपना कोई जीवन-स्तर वना लिया हैं, तो उसका भो झ्याल रखना 
चाहिए | यह सब होते हुए भी “माँग तथा पूर्ति का सिद्धान्त' के ऊपर मजदूरी को 
दर निरिचित होती हैं। ज्यादा माँग होगी, कम पूर्ति होगी, तो मजदुरी अपने 
झाप बढ़ जायगी, ज्यादा पूर्ति होगी, कम माँग होगी, तो दर अपने-आप घट जायगी, * 
परन्तु इस माँग तथा पूर्ति के साथ जीवन-निर्वाह्‌, जीवन-स्तर, ग्रवशेष, तथा बचत 
के सिद्धान्त भी जुड़े WT | 

[ भारत में मजदूरी को दर | 

ये तो सिंद्धान्तों को बातें हुई। भारत के मज़दूर को क्या. मजदूरी मिल 
रही हैँ? इस संबंध में १९२१ में श्री फिडले राज्ञ ने जो जांच की थी उसके 
अनसार यहाँ के मजदूर को जेल के कदी को दी जाने वाली खुराक से कम खाना 
मिल रहा था। १९३१-३२ में Slo राब की जाँच के अनुसार विहार तथा उड़ीसा- ' 
में ४५३, मद्रास में २०५, बम्बई में २६५, बंगाल में १९५, मव्य-प्रदेश में १८७, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

yer सम्सज-कल्याण' तथा सुरक्षा 
उत्तरप्रदेश में १२९, आसाम में ६३ र० प्रतिवर्ष प्रति श्रमी की आमदनी थी। 
बम्बई सरकार के लेबर विभाग ने १६३४ में जो जाँच की उसके अनुसार द्वितीय 
'महायुद्ध से पहले मजदूर को बस्वई में ५० रुपया प्रतिमास, “अहमदाबाद में ४६, 
शोलापुर में ४०, मद्रास में ३७ प्रतिमास मिल रहा था। : 

` भिन्नभिन्न उद्योगों में मजदुरी की दर अलग-प्रलंग है। इंडियन लेबंर 
ईयर बूक १६६१ के अनुसार १९६५६ तथा १९६० में भिन्न-भिन्न उद्योगों _ मे 
afore et ०5. ` 5 


Ei; ` ` प्रति व्यक्तिः वाषिक मज़दुरी 

उद्योग घ पजय हकर 

१९५६ . -| .. . १६६० 

> ` सूती कपड़े के कारखाने १,४७७ १,५४७ 
जूट के कारखाने : १,०५७ | | १,१३० 
रेशमी कपड़े के कारखाचे १,१४६ - | ` १,३०१ `` 
« + . कागज बनाने के कारखाने १,४१० | २१,३७९. . 
. . छापाखाना, प्रकाशन . १,३१६ १,२२८ 
चमड़े के कारखाने ७८३ ७७१ 
खाद बनाने के कारखाने १,३६१ १,२६० ` 
` * हेवी केमीकल i १,३५९ ` १,४२४ 
` ` ` दियासलाई के कारखाने ` १,५७० ` ८९६ 
“लोहा तथा इस्पात 5 |i SEAS: "१,६२७ 
. ट्रंक बनाने के कारखाने . .| . १,१३४ १,११८ 
. . मशीनरी बनाने के कारखाने . | , १,३८४ . १,३१४ 
. जहाज बनाने के कारखाने ' १,६२० १,६८८ 


" ` ऊपर जो-कुछ लिखा गया है उससे इतना स्पष्ट है कि पहले इस देश में 
मजदुरी बहुत कम थी, पिछले दिनों उसमें कुछ सुधार हुआ है । परन्तु इस सुधार 
के बावजूद हम यह नहीं भूल सकते कि जिस कदर चीज़ों के दामों में वृद्धि हुई है 
उस कदर मजदूरी में वृद्धि नहीं.हुई। मजदुर के जीवन का स्तर भी पहले से 
ऊंचा हो गया हैं। मजदूरी क्या होनी चाहिए इस पर विचार करते हुए हमें सोचना 
है कि श्रमी को पौष्टिक भोजन मिले; रहने को उसके पास मकान हो, कपड़े वह 


< 7 * Indian Labour Year Book, 1961. 
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पहन सके। WIL एंक मज़दूर को प्रतिदिन २,७०० केलोरी देने वाला . भोजन, 
१०० वग फ़ीट रहने को स्थान और ४५ गज प्रति वर्ष कपड़ा लेना हो, तो द्वितीय 
महायुद्ध से पहले इतने पर २० से २५ रुपया मासिक व्यय होता था। भ्राज उक्त 
सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पहले की-सी मजदुरी से तो काम नहीं चलेगा। 
यह सब सोचं-विचार कर १९४८ में मिनिमम वेजेज्ञ एक्ट पास किया गया। यह 
एक्ट क्या हैँ? 
[१६४८ का मिनिमम - वेजेज.एक्ट | 
भारत. में पहले-पहल १६४5. में मिनिमम वेजेज़. एक्ट पास हुझ्ा। यह 
एक्ट उन उद्योगों. पर लगा जिनमें श्रमियों को बहुत अधिक पसीना बहाना पड़ता 
है। इस कानून द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दे दिया गया 
कि अपने क्षेत्रों में वे श्रमियों की न्यूनतम मजदुरी .को एक निरिचित-काल.की ग्रवधि 
के अन्दर निश्चित कर ae | जिन उद्योगों में यह न्यूनतम मजदुरी निश्चित की 
जा सकेगी, उनकी सूची बना दी गई। इनमें ऊनी, ग़लीचे तथा शाल. बनाने .के 
कारखाने, तम्बाक तथा बीड़ी बनाना,.चावल, Ale तथा दाल दलने: की चकिकियाँ, 
बागान; - तेल की. मिलें, सिटी-्रोडों के नौकर, . सड़क .-वनाना, पत्थर -तोड़ना, 
मकान बनाना, लाख, WAH तथा चमड़े के कारखाने--ये सब आ जाते हैं । जिस 
उद्योग में प्रान्त भर में १,००० से कम मजदूर काम करते हैं उसमें न्यूनतम मजदूरी 
निश्‍चित करने की अवश्यकता नहीं समझी गई। इस एक्ट में यह निश्चित कर 
द्विया गया कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों में प्रौढ़, वयस्क तथा बच्चों से कितने घंटे 
'ज््यादा-से-ज्यादां काम लिया जा सकेगा। इसके साथ यह भी निश्चित क्र दिया 
गया कि 'ओवर-टाइम' काम ज्यादा-से-ज्यादा कितने घंटे हो सकेगा। काम की 
दृष्टि से भी प्रत्येक घंधे को देखकर निश्चय किया गथा:कि ज़्याद/-से-ज््यादा काम 
कितना लिया जा सकेगा क़्योंकि थोड़े घंटों में भी:तो लालच देकर, मार-प्रीट करंके 
ज़्यादा काम कराया जा संकेता है। भब प्रश्‍न यह रह जाता हैँ कि इस एक्ट के 
अनुसार AAA AE क्या होगी? 
न्यूनंतम मज़दुरी निश्चित करने के तीन तरीके हों सकते हैँ। पहला तरीका 
तो यह है कि श्रमी की मूल-मज़दुरी' (Basic wage) के अतिरिक्त उसे 
महँगाई भत्ता इस अधार पर दिया जाय क्रि आजकल वस्तुओं. के जो. दाम बढ़ 
गए: हैं. उनके अनुसार उसका भत्ता;हो;।. दूसरा तरीका यह है कि: मूलःमजडुरी 
Taa HEME भत्ता दिया जाग्न या:न दिया. जाय, परत्तु खाने-पीने की जीवन 
के लिए झ्रावश्यक वस्तुं को रियायती दामों पर द्विया,जाप्र,या.इस प्रकार रियाग्रत 
करने. पर जितनी. रयासत. बते वह-तक्रद दे. दी.जाम।; तीसरा तरीका यह Se 
मूल-मजदूरी' के झगड़े,में न पड़क्र मजदूरी ही बढ़ा दी जाय । सहँगाई AACA 
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चीजों के रियायती खरीदने के दाम भ्रलग से इन नामों से न देकर सीधा मजदुरी 
बढ़ा दी जाय | 


इस एक्ट के भ्रनुसार सरकार को भ्रधिकार दे दिया गथा कि वह प्रतिदिन 
काम करने के घंटे नियत करें, साप्ताहिक छुट्टियों की व्यवस्था करे और यह 
देखे कि जिन-जिन व्यवसांयौं में यह एक्ट लागू किया गया है उनमें मालिक लोग 
झोवर-टाइम का रुपया नियमपूर्वक देते हैं या नहीं। सरकार को अधिकार दिया 
गया कि वह भिन्न-भिन्न व्यवसायों की जाँच-पड़ताल करने के लिए समितियाँ. 
उंप-समितियाँ बनाये और देखे कि किस व्यवसाय में न्यूनतम मजदुरी क्या होनी 
चाहिए, जो दी जा रही हं उसमें कुछ परिवर्तेन करने की आवश्यकता है या 
नहीं। इन कमेटियों के पारस्परिक-सहयोग के लिए एक सलाहकार-बोड भी 
बनाया गया ताकि वह सब समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता रहे, 
ऐसा न हो कि कहीं की कमेटी ने कुछ मजदूरी तय कर दी, कहीं की कमेटी ने कुछ। 
'जिस प्रकार प्रान्तीय सरकारें सलाहकार-बोडं स्थापित कर सकती हैं, उसी प्रकार 
केन्द्रीय-सरकार भी भिन्न-भिन्न कमेटियों में एकरूपता लाने के लिए सलाहकार- 
बोडे स्थापित कर सकती है। इन सब कमेटियों में मालिक तथा मजदूरों के प्रति- 
निधि बराबर-बराबर रहेंगे, और बाहर के लोग भी होंगे जिनकी संख्या एक- 
तिहाई से ज्यादा न होगी। इन्स्पेक्टरों का काम होगा कि वे देखें कि न्यूनतम 
“निश्चित मजदुरी प्रत्येक श्रमी को मिल रही हैया नहीं। इस काम के लिए रजिस्टर 
रखे जायेंगे और भ्रगर कोई मालिक निश्चित मजदूरी नहीं दे रहा होगा, तो वह 
दण्डनीय होगा | 


'. ` उक्त एक्ट में उद्योगों में 'न्यूनतम-मज़दूरी' लाग्‌ करने की ग्रवधि २ साल 
त्था कृषि में ३ साल रखी गई थी। १६५० में उक्त एक्ट में संशोधन करके सब 
eat के लिए ४ साल की भ्रवधि रख दी गई। १६५१ में एक और संशोधन 
से फिर wate बढ़ाई गई झौर ग्रन्य उद्योगों में ३१ मार्च १६५२ तथा कृषि में 


३१ दिसम्बर १९५३ कर दी गई। यह अवधि फिर मार्च १६५४ तक बढ़ा दी 
Tel 


भारत सरकार ने एक केन्द्रीय-सलाहकार-बोर्ड बनाया है जिसमें मालिकों 

तथा मजदूरों के प्रतिनिधि भी हैं। बोडे ने अप्रैल १६५४ की अपनी बैठक में यह 

निश्‍चय कर दिया कि देश के मज़दुर को कम-से-कम १-२-० से २ रुपया प्रतिदिन 

के हिसाब से मज़दुरी मिलनी चाहिए, इससे कम नहीं। १६४८ के एक्ट के भ्रन- 

* सार किस-किस श्रान्त में किस-किस धंधे में इस समय क्या-क्या न्यूनतम-मजदूरी 
निश्चित है, इसका निम्न चित्र से कुछ परिचय मिल जायगा 
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अम-फल्याण को समस्याएं 
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 _ (ट) ऋण-ग्रस्तता की समस्या 

हम प्रहरे कहे MA हैं कि भारत का किसान-ऋण में पैदा होता है, ऋण में 

मरता हैं, भौर अपनी rate को विरासत में ऋण दे जाता है। यही हालत यहाँ 

के मज़दूर की है। “रॉयल लेबर कमीशन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सबसे 

रयं परन्तु साथं ही दुःख की बात यह ,है कि भारत का मजदूर अपने बाप के 

Se ae को जिसकी उसके ऊपर कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है झट AT ऊपर 
ले लेता है और इस बात की बिना पर्वाह किये हुए कि साहूकार उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता कर्ज को उतारने के लिए जी-जान से लग जाता है। कि 
' १९४७-४५ की लेबर-ईयरअ-बुक़ में मज़दूंर-परिवारों की जाँच करने के. 
बांद Saat ऋण-ग्रस्तता -के विषय में 'जो-परिशाम निकला वहः इस प्रकार 


155 मजदूरों में enema là 
a ae a | कितने ˆ |. z ae : 
¦ केद्र | परिवारों को | परिवार परिवार का : 
( `} ` |. यानाः =| eet ऋण, ` 
T २,४३५ है १,३०१ of १३३-१४:७ y 
जलगाँव' ३३८ २०५ rte 
का २,४०७ | १,१२४ ११७- ६-१. 
pei |, ates | 
गौहाटी | २४१ ३२ eas 
लुधियाना २३१ ६६ a ee ] 
मद्रास ह २७४ | tee oe आ 
श ea २४ | w | ` नच | पर ७-७ २० १७ Ch 


| १९४६ की रीगे केवर इन्वेस्टीगेशन कमेटी? के भ्रनुसार भिन्न-भिन्न उद्योगों 
में ऋण-प्स्तता की मात्रा निम्न प्रकार थी: £: ian 
=| ग़लीचें-बुनने में सिर्जापुर में.७०.८ प्रतिशत' मजदूरों पर कर्ज था और हर 
PART पर. लगभग ११४४ रुपया क था। इसी घंधे में श्रीनगर में इरे प्रतिशत 
रों पर कर्ज था और हर कडार पर लगभग, १३०5-० कया | ड़ 
के धे में कलेकतत में १००, कानपुर'में ६९.३ तथा मेंद्रास में ६६.४ प्रतिशत मंज़दुरों 
पर कर्ज़ था। छापेखाने में शिमला में ८४ प्रतिशत पर क़ था गौर हुर कर्जदार 
पर ४३४ के लगभग कज था। दिल्ली में ५१.३ प्रतिशत पर कर्ज और हर PUT 
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पर ३३० के लगभग देनदारी, अलाहाबाद में ८७.२ प्रतिशत पर कर्ज और हर 
कर्जदार पर १६१ रुपए की देनदारी, अलीगढ़ में ८०.७-प्रतिंशत पर कर्ज ग्रौर हर 
कर्जदार पर १७१ की देनदारी, कलकत्ता में ७०:१ प्रतिशत पर कर्ज और प्रति 
कर्जदार पर २४७ की देनदारी, मद्रास में ७१ प्रतिशत पर कर्ज और प्रति केदार: 
पर १६४ की देनदारी, बम्बई में-६८:८ प्रतिशत पर कर्ज और प्रति Ha पर 
३३४ -की देनदारी थी। x pi `$ EF 
“wage में इतनी. भारी कज़ंदारी कां कारण क्या हैं? इसका सबसे बड़ा 
कारण कम मजदुरी है। भारत का मजदुर अशिक्षित होने के कारण प्रथा का दास 
है। उसे विवाह भ्रादि सामाजिक-प्रथाओं पर काफ़ी खेंचें करना पड़ता है। 
इसके भ्रतिरिक्त जब वह शहर में नौकरी करने भ्राता है तब शुरू-शुरू में उसके 
पास कुछ नहीं होता। उस हालत में वह कर्ज रेता है।. जमानत के तौर पर वहु 
कुछ रख नहीं सकता इसलिए २०० प्रतिशत से ऊपर के सुद पर उसे कजे मिलता 
है। इस कर्ज को वह चुकाता रहता हैं रौर नया कर्ज लेता रहता G | शहर में 
आकर उसे जुए-शराब की भी झादत पड़ जाती है। ये भी उसकी ऋण-प्रस्तता 
के कारण हैं। .. Sec ate ple हट 
. मज़दुरों की इस ऋण-प्रस्तता-को दुर करने के लिए अनेक उपाय सोचे गए।. 
'रॉयल लेबर कमीशन' ने मजदूरों की ऋण-ग्रस्तता को सुधारने के लिए सिफ़ारिश 
की कि ऐसा कातून बनना चाहिए जिससे ३०० रुपया प्रतिमासःसे कम वेतन: लेने. 
वाळे श्रमी के वेतन.को कुक न किया जा सके ।-कमीशन की सिफ्रारिश को fan 
में परिणत करने के भाशय से १६३७ में कानून पास किया गया जिसके झनुसार 
१०० रुपए से कम छेने वाले श्रमी के वेतन की कुर्की नहीं की जा सकती। अगर कोई 
श्रमी सरकारी नौकर हो, तो नौकरी: लगने के.पहले महीने के १०० रुपए और उस 
के बाद के आधे वेतन की कुर्की नहीं हो सकतीः। साथ ही इस कानून के प्रनुसार 
गरगर किसी श्रमी के ATS वेतन की लगातार २४ महीने तक Hal होती रही है, 
तो. उसके बाद १ साल तक उसकी कुकी रोकःदी ज़ायगी। भ्क्तुबर ,१६५० में 
सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा बोनस, महंगाई-भत्ता मादि के कुक किये जाने का 
भी निषेध.कर दिया।. - : ` `. ` फू ७. 1 ot 
. „कई साहुकार मज़दुरों को क्के लिए जेल भिजवाःदेते थे! अबतक Xo 
रुपए से ऊपर HATE को साहुकार ६ महीने के लिए भौर कम के कर्जदार को: 
डेढ़ महीनेः कें. लिए ae THT करने पर जेल भिजवा सकता था। “रॉयल लेबर 
कमीराना तेः सिफारिश की कि इस कानून क्ते-ब्रदलना होगा:। "इसके: अनुसारः 
१९३७मे भारंत-सरकार चे. कज केः लिए Age “का जेल.'मिजकना रोक 
दिया | SIS? 
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प्रायः देखा जाता है कि मज़दूर-लोगों के ऊपर अपने मासिक वेतन से 
चार गुणा कर्ज होता है। इस भ्रवस्था को दुर करने के लिए कमीशन ने सिफ़ारिश 
की थी कि साहुकार के लिए कज देना बेकार बना दिया जाय। श्रभी तक इस 
दिशा में केवल मध्य-प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया है। उन्होंने कानून बना 


` . “दिया कि ९० रुपया प्रतिमास लेने वाला मजदुर जिस पर उसके तीन मास से ज्यादा 


का कर्ज है किसी समय भी अदालत में दरख्वास्त दे सकता है कि उसे ऋण-मुक्त 
कर दिया जाय। इस कानून में यह भी कहा गया है कि सुद की जमा राशि किसी 
भी समय मूल-कर्ज से बढ़ नहीं सकती। इस प्रकार के कानूनों के अन्य प्रान्तों में 
-भी बनने की आवस्यकता है। Ss 


(ठ) जीवन के स्तर की समस्या 


. . जीवन का स्तर्‌' भी मजदुर की एक समस्या है, परन्तु जीवन का स्तर क्या 
है--यह कुछ नहीं कहा जा सकता। एक देश का. दुसरे देश से जीवन का स्तर 
“ऊँचा या नीचा होता है, एक ही देश में एक वर्ग का दुसरें वर्ग से जीवन का स्तर 
ऊँचा या नीचा होता हैं। जीवन के स्तर के एक-दूसरे से भिन्न होने का अभिप्राय 
यह्‌ है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भ्राराम पर, मनोरंजन पर कोई कितना खर्च 
करता है। खाने-पीने, कपड़े-मकान पर तो हर-कोई खर्च करता ही है, इन wat 
के बिना तो गुज़र ही नहीं, परन्तु इनके अलावा भ्रन्य बातों पर जो जितना खर्च 
करता है उसका जीवन का स्तर उतना ही ऊँचा है, जो इन पर कम खर्च करता है 
उसका जीवन का स्तर उतना ही नीचा है। इसके म्रतिरिकत एक और बात घ्यान 
रखने की है। ऊँचे तथा नीचे जीवन-स्तर वालों में भोजन-कपड़े आदि के व्यये में 
AL तुलना की जाय, तो उसमें इतना भेद नहीं होता जितना शिक्षा, स्वास्थ्य 
मनोरंजन आदि के ऊपर किये गए व्यय में भेद होता है। अमीर भी रोटी खाता 
है, ग़रीब भी रोटी खाता है। भ्रमीर रोटी पर १०० रुपए खं्च कर लेगा, तो 
ग़रीब २० रुपए तो at करेगा ही, परन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर 
ग़रीब ५ रुपए खर्च करेगा, तो अमीर ५ हज़ार भी व्यय कर देगा | जीवन का स्तर 
इस बात से प्रतीत होता है कि भोजन भ्रादि जीवन के लिए आवश्यक बातों की 
तुलना में AT बातों पर हम कितना व्यय करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो 
श्रमी की मजदुरी का बहुत ग्रधिक हिस्सा भोजन-कपड़े पर ही खच हो जाता है 
अन्य बातों के लिए उसके पांसं कुंछ बचता ही Well इसके अतिरिक्त ai 
यर, रीति-रिवाज़ पर, संयुक्त-परिवारःप्रथा होने के कारण अन्य सगे-संबंघियों, 
भाई-भतीजों पर मजदुर का सब-कुछ व्यय हो जाता है, बचा-खुचा कर्ज चुकाने में 
चला जाता हैं, फिर उसके पास जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए रुपया ही 
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mage के जीवन-स्तर के संबंध में १९४७-४८ की इण्डियन-लेबर-ईयर- 
बुक में एक सारिणी दी गई है जिससे पता चलता है कि मज़दूर के परिवार में कमाने 
वाले कितने हैं और किन-किन मदों में उसका कितना-कितना व्यय होता है। 
इस सारिणी का कुछ ग्रंश नीचे दिया जा रहा है: 


wage के परिवार की रचना 


5 51 a 


| कितने ` f कमाने ` कमाने वाळे 
केन्द्र परिवार व्यक्तियों वाले 
जाँचे का अनुपात 


po 


NN Eos R १४३ | २.६६ 1 
खड़गपुर - २२२ -६२ - १.५७ Ke l 
` झहमदाबाद १,८२० ४.३३ | १.४६ |. २.७७ | 
बम्बई २,०३० ३.९६ | १,५३ | २.४३ 
* शोलापुर ७७६ ४.३६ १.८५ | ३.५४ ` 
fet ˆ| ९ब१ „| ३.३० way | २.४६. 


उक्त सारिणी से प्रकट होता है कि मजदूरों के परिवारं में जितने व्यक्ति 
होते हैं, उनमें से लगभग एक-चौथाई कमाने वाले होते हैं; बाकी तीन-चौथाई न 
` कमाने वाले होते हैं। क्योंकि ये मजदुर प्राय: गाँवों से आते हैं, .झौर.गाँवों में 
संयुक्त-परिंवार-प्रथा ` है, इसलिए कमानेवांले बिना कमानेवालों का भरण-पोषण 
करते हैं। पहले तो मजदुर की मजदूरी ही कितनी होती है, उस पर MHS 
' बह कमाता है, उसका बहुत बड़ा भाग दूसरों पर खचें हो जाता: है, इसलिए 
मंज़दूर के जीवन का स्तर ही क्या हो सकता है? ह ee 
इसके भ्रतिरिक्त मजबुर का निम्न-जीवन-स्तर इससे भी स्पष्ट हो जाता 
है कि ag जीवन के लिए भ्रावश्यक बातों पर कितना खर्चे करता है । खाने- 
' पीते, कपड़े आदि पर उसकी आमदनी का कितना ब्यय होता है, और अन्य 
बातों पर उसकी झामदनी का कितना भाग व्यय होता हैं । इस बात को स्पष्ट 
करने के लिये निम्न सारिणी जीवन के स्तर के विषय में मजदुर की स्थिति 
को बहुत श्रधिक स्पष्ट कर देती हैं । इस सारिणी को ग्रगले पृष्ठ पर. 
देखिये ` 
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उक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि मज़दुरःकी आमदनी का आधे से ज्यादा 
तो खाने पर खच हो जाता है, बाकी ईघन, रोशनी, कपड़ा, किराया आदि में चला 
जाता है। इस व्यय से भोजन भी वह ऐसा पाता है जिसमें कलोरी की मात्रा बहुत 
कम होती है, पोषक-तत्वों के भोजन पर वह व्यय नहीं कर सकता। कपड़े भी 
उसके प्रायः फटे होते Sl WAL मज़दूर बदन पर घोती के सिवाय. कुछ नहीं 
पहनते | जिस दिन घोती खरीद लाते हैं उस दिन मानो उत्सव मनाते हैं, सब को 
चोती दिखाते फिरते हैं। रोशनी के लिए मट्टी के तेल: की टीन: की एक डिबिया 
जलाते हैं। अन्य व्ययों में शराव-नशे आदि झा जाते हैं। जहाँ शराव-वन्दी हो 
जाती है वहाँ चोरी-छिपे देशी शराव जो बिकती है उसे पीकर ग़म ग़लत करते हैं--- 
ऐसी हालत में उनका जीवन-स्तर कंसे ऊँचा हो सकता है जब तक उनकी आमदनी 
न बढ़े। | 
जीवन के स्तर पर. विचार करते हुए “निर्वाह-सुचक-अंक' या 'उपभोक्ता- 
मूल्य-सूचक-ग™ंक' ( Cost of living-index number or Consumer 
price index) के विषय में कुछ लिख देना असंगत च-होगा-। भ्रव तक जिसे 
“निर्वाह-सूचक-अंक' (Cost of living-index ) कहते हुँ, भष उसे भ्रन्त- 
- राष्ट्रीय प्ररिभाषा::में :'उपभोकता-मूल्य-सूचक-अंक' (Consumer’ price 
index) कहने लगे Fl यह तो सब-कोई जानते हैं, कि वस्तुओं के दाम घटते- 
बढ़ते रहते हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा घटता-बढ़ता हैं। हिसाब लगाने 
वालों ने एक तरीका निकाला है जिससे पता लग जाता है कि पहले की अपेक्षा 
सब वस्तुओं के दामों को मिलाकर कितनी घटा-बढ़ी हुई। उदाहरणार्थ, अगर 
यह मान लिया जाय कि १६३६ में वस्तुओं का “उपभोकता-मूल्य-सूचक-अंक 
या निर्वाह सूचक-अंक' १०० था, तो हम देखते हैं कि १६४०५ में बम्बई में यह 
२२४, मध्य-प्रदेश में २५३, मद्रास में २२८, पंजाब में ३३३, विहार में ३०४ 
था। १९३९ के 'उपभोक्‍ता-मूल्य-सुचक-अंक' या “निर्वाह-सूचक-अंक' को आधार 
मान कर उसे १०० माना जाय, तो १६४६ में यह अंक बम्बई में २६१, मध्य-प्रदेश 
में ३८१, मद्रास में ३२७, पंजाब में ४६८ तथा बिहार में ४४४ हो गया। अब जो 
आँकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं, उनमें १९२६ को आधार मानने के स्थान पर 
१६४६ को झाघार मान कर उपभोक्ता-मूल्य का सूचक-अंक निकाला जा रहा है। 
` अर्थात अगर १६४६ में निर्वाह पर जो व्यय था, उसे १०० मान लिया जाय, तो 
अब निर्वाह पर क्या व्यय पड़ रहा है। इस हिसाब से यह पता लगा है कि अखिल- 
भारतीय-स्तर पर अगर 'उपभोक्ता-मूल्य-सूचकःअंक या 'निर्वाह-सूचक-अंक 
१३४६ में १०० था; तो १६५३ में १०६ हो गया, १६४४ के माचे में १०१ 
हो गया। भिन्न-भिन्न स्थानों के मजदुरों के संबंध में भिन्न-भिन्न सालों के 
“उपभोक्ता-मूल्य-सूचक-अंक' या “निर्वाह-सुचक-अंक देखने से पता चलता है कि 
अगर १६४९ को आधार बनाकर उसका अंक १०० मान कर चला जाय, तो 
१६६१ में अजमेर का 'निर्वाह-सुचक-झंक' ११३, गौहाटी का १०६, जमशेदपुर का 
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१२३, बम्बई का १४०, भ्रहमदाबाद का १२१, शोलापुर का ११८, दिल्ली का 
१२७, नागपुर का १३१, मद्रास का १४८, बंगलौर का १५०, मैसूर का १५१, 
लुधियाने का १०५ तथा. कानपुर का १०२ था। इसका मतलब यह हुआ कि 
१६४९ की अपेक्षा १६६१ में जीवन का स्तर 'उपभोक्ता-मूल्य-सुचक-ग्ंक' या 
'निर्वाहसूचक-अंक' के बढ़ने के कारण घटा क्योंकि 'उपभोक्ता-मूल्य-सूचक-मंक' 
या 'निर्वाह-सुचक-अंक' जितना बढ़ेगा उतना जीवन का स्तर घटेगा। 

१९५०-५१ से १९५८ तक ग्रखिल-भारतीय तथा बड़े-बड़े प्रान्तों के स्तर 
पर यह प्रंक किस प्रकार बढ़ता रहा इसकी झलक निम्न तालिका से स्पष्ट हो 
जायगी गौर इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि ज्यों-ज्यों समय गुज़रता जा रहा है 


अपने देश में जीवन का स्तर ऊंचा उठने के स्थान में नीचे गिरता चला जा रहा 
है-.- 


Q 
magi का उपभोक्ता-मूल्य-सूचक-अ्रंक* 
(अगर १६४६ में यह AH १०० माना जाय) 
अखिल- 
वर्ष भारतोय बम्बई sane दिल्‍ली मद्रास 
स्तर 

aa 8 Sd er ed 
१९५०-५१ १०१ १०३ १०१ १०२ १०१ 
१९५१-५२ १०४ १०८ १०६ १०८ “१०४ 
१९५२-५३ ` १०४ ११२ १०० १०७ १०३ 
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SS ey Sys 
(ड) स्वास्थ्य की. समस्या 

मज़दुर के स्वास्थ्य की समस्या के दो पहलू हैं । एक पहलू तो यह है कि 

मजूर भी अन्य लोगों की तरह देश में रहने वालों में से एक है। जैसे भ्रन्य लोगों के 

स्वास्थ्य का दख-र सरकार का काम है, TA मज़दूर के स्वास्थ्य की देख-भाल भी 

सव-साधारण के लिए खोले गए ग्रस्पतालों के अन्तर्गत wr जाती हैं। दूसरा पहलू 


* India—1959, . 
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यह है कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में उन-उन उद्योगों से कई बीमारियाँ हो जाती हैं। 

छापे-खानों में काम करने वालों को सीसे का जहर चढ़ जाता है, खानों में काम 
करने वालों को दमा-निमोनिया हो जाता है, चाय-बाग्रान के मजदूरों को मलेरिया 
अधिक सताता है, कल-कारखानों में जहाँ ग्राग से काम लिया जाता है, वहाँ गर्मी 
के कारण, तथा जहाँ कारखाने में सीलन रहती है, वहाँ नमी के कारण बीमारियाँ 
हो जाती हैं। इन सब का इलाज करना जरूरी है और जहाँ साधारण स्वास्थ्य को 
जिम्मेदारी सरकार की हैं वहाँ उद्योग-घंधों से होने वाले रोगों की जिम्मेदारी 
मालिकों की है और इसके लिए उन्हें अपने यहाँ भ्रस्पताल तथा डिस्पेंसरी रखना 
ज़रूरी है। कभी-कभी मिल के काम के कारण कई प्रकार की चोटें लग जाती हैं, 
उनकी ज़िम्मेदारी भी मिल-मालिक की ही हैं। 

wage के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कई रिपोट प्रकाशित हुई हैं। Mo 

ग्रदरकर ने ्रौद्योगिक-श्रमियों के स्वास्थ्य-बीमे के सम्बन्ध में कुछ मसाला एकत्रित 
किया था। उनका कहना था कि अपने देश में प्रति वपं प्रति श्रमी के १४.६ दित 
बीमारी में कटते हैं । डा० थामस बेडफ़ोडं ने १९४६ में श्रमियों के स्वास्थ्य के 
संबंध में भारतीय-सरकार के ग्रादेशानुसार एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसका 
कहना था कि इस देश में कारखाने ही ऐसे बने हैं जिनकी बनावट ठीक नहीं | 
हवा-पानी-रोशनी का इनमें बन्दोबस्त नहीं, साँस में धुंआ तथा रेता जाते हैं र 

पारचात्य देशों की अपेक्षा बीमारी की प्रतिशत बहुत अधिक हैं। खानों के संबंच में 

जाँच से पता लगा कि वहाँ रतौंधे की बीमारी बहुत हैँ । वाग्रान के संबंध में 

१६४७ में डा० लोयड जोन्स ने जो जाँच को उसके अनुसार इन मजदूरों के खाने 
में कोई पौष्टिक-तत्व नहीं जाता, वे कमज़ोर हैं, जीवन-शक्ति-शून्य {1 भोर- 

कमेटी ने, जिसका वंर्णन हम ते रहवें अ्रध्याय में कर आये हैं, कहा. कि यहाँ के wager 
के स्वास्थ्य टीक न होने के कारण E—(i) कारखानों में अस्वास्थ्यकर अवस्थाएँ, 
(ii) अपौष्टिक-मोजन तथा (iii) उपचारात्मक एवं निरोधात्मक चिकित्सा का 
ग्रभाव। इनमें से कुछ का उपाय तो १९४८ के फ़ंक्टरोज़-एक्ट ने कर दिया हैं, 
कुछ का उपाय श्रम-कल्याण की योजनाओं ने कर दिया है। इन योजनाश्रों का 
वर्णन हम पहले कर आये हैं। 


(ढ) कार्य-क्षमता की समस्या 


एक निश्चित समय में एक श्रमी कितना काम कर सकता है-पह एक 
समस्या है। एक मजदूर छः घंटे में जितना काम करता हैं, दुसरा उससे डयोढ़ा 
काम कर लेता है। जो ड्योढ़ा काम करता हैं उसकी पहले को अपेक्षा कार्य-क्षमता 
अधिक हैं। यह स्पष्ट हैं कि मालिक सदा कार्य-क्षमता चाहता Zl परन्तु यह 
हो सकता हँ कि एक कार्यक्षम मजदुर इतनी अविक मजदुरी माँगने लगे कि 
मालिक के लिए वह कायं -क्षमता बेकार सिद्ध हो। इसलिए VA ATT परदा 
दृष्टियों से विचार किया जा सकता है--एक निरपेक्ष कार्य-क्षमता; ऐसी जिसमें 
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खर्च का कोई सवाल न हो, कार्य-क्षमता की ही बात हो, पैसा चाहे कितना ही देना. 
पड़े; दुसरी सापेक्ष कार्य-क्षमता, ऐसी जिसमें दुसरे मजदूरों के बराबर पैसा देने 

पर काम उनकी अपेक्षा अच्छा मिले। असल में, हमारे काम भ्रानेवाली कार्ये- 

क्षमता तो यह सापेक्ष कार्य-क्षमता ही है। l pE? 

- कार्य-क्षमता के आधार-भूत कारण क्या हैं? कई लोग तो पैदाइश से ही 
दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा तथा कुशलता-पूर्वक काम करते हैं। पंजाबी गुजराती की 
ग्रपेक्षा शारीरिक काम भ्रधिक कर :सकेगा। यह: कार्य-क्षमता आनुवंशिक है। 
जल-वायु-भी क्षेमता को बढ़ाने में कारण है। सर्दी में गर्मी क्री पेक्षा ale 
काम होता" है। जीवन का स्तर जिसका ऊँचा होगा, जो पौष्टिक-भोजन खायेगा, 
जिसको काफ़ी मज़दुरी मिलेगी, जो शिक्षितःहोगा, “जिसके कामः करने के घंटे 
क्रम होंगे, जिसे काम के बीचःथकावट दूर HST का मौका मिलता होगा, जिसके 
काम करने की जगह साफ़सुथरी होगी, जिसके उपकरण .ठीक होंगे, उसकी 
कार्य-क्षमता बढ़ेगी, इसमें सन्देह नहीं । आज:भारत का मजदुर अन्य देशों की 
तुलना में कम कार्य-क्षम है। १९२७ में टेरिफ़ बोडं:नेः लिखा था कि fret में 
भारत का मज़दुर १८० तकुझों को संभाल सकता है जब कि जापान का २४० को, 
इग्लेण्ड.का `५४० से ६०० को और भ्मरीका:का ११२० को उतने ही समय में 
संभाल लेता है। इण्डस्ट्रियल कमीशन के सामने: गवाही देते हुए सर एलेग्जेंडर 
मेक-रौबर्ट ने कहा था कि भारतीय मजदुर की भ्रपेक्षा अंग्रेज मज़दुर ३.५ गुणा 
अधिक काम करता है। ` लि पड ४ । 

यह बात नहीं कि भारत का मंज़दूर पे दाइश से ही अंग्रेज़-मज़दुर का मुका- 

बिला नहीं कर सकता | भारत का मज़दूर भरपेट भोजन नहीं पाता, जो-कुछ उसे 

खाने को मिलता है उसमें पौष्टिक-तत्व नहीं होते, उसका जीवन का स्तर नीचा है, 

वह हर समय शहर से भाग कर गाँव जाने की सोचता है, कजं से वह दवा रहता 

है, शिक्षा उसे है नहीं--ऐसी हालत में are वह अंग्रेज-मज्जदुर की अपेक्षा कार्य- 

क्षमता में नीचे है, तो रचयं ही क्या है। इन कमियों को दुर कर दिया जाय, 

तो यहाँ का मज़दूर संसार के किसी भी श्रमी के साथ कार्य-क्षमता में टक्कर ले 
सकता है | 

(ण) स्त्री-श्रमिकों तथा बाल-श्रमिकों की समस्या* 
स्त्री-अमिकों को समस्याएं तथा सरकारी-्धिनियम] 
(1) स्त्री-अमिकों की समस्याएँ--कारखानों, खानों तथा चाय-वगीचों में 
काम करने वाली स्त्री-अमिकों की अनेक समस्याएं हैं जो निम्न हैं: 

(८) पुरुषों के बरावर काम करने पर भी उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी 

दी जाती है। 


* What steps have been taken b th t of India 
to- protect female and child labour in Indian Cn (1951) 
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श्रम-कल्याण को समस्याएं ५७७ 


(छ) स्त्रियों को कठोर काम दे दिये जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए 

अहितकर होते हैं। 

(८) बच्चों को ga पिलाना, सुलाना are उनकी पुरुषों से भिन्न 

समस्याएं हैँ | 

(4) प्रसूति-लाभ तथा शिशु-गृहों के विधान के बावजूद इनकी व्यवस्था 

नहीं की जाती । 

_ (1) स्त्री-्मिकों की समस्याग्रों को हल करने के लिए सरफार द्वारा 
कानूनी व्यवस्था---स्त्री-अमिकों की उक्त समस्याओं को हल करने के लिए सरकार 
द्वारा कुछ कानून बनाये गये हैं जिनका उद्देश्य स्त्री-श्रमिकों की समस्याओं को हलं 

करना हूँ। ये कानून निम्न हैं 

(a) १८९१ का कारखांना-प्रधिनियम--स्त्री-अमिकों के लिए सबसे 
पहिले १८६१ में कानून बना कि उन से ११ घंटे से अधिक काम न लिया जाथ, 
रात के ८ बज से सवेरे ५ बजे के बीच काम न लिया जाय और दिन को कांम कें 
बीच १३ dat विश्राम के लिए छुट्टी दी जाय। 

(b) १६४८ का कारखाता-अधिनियम--इसके वाद १६४८ में कानन 
बना जिसमें स्त्री-श्रमिकों को विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई । इस कानन 
के अनुसार जो व्यवस्था की गई वह निम्न थी 

१... स्त्री-श्रमिकों से & घंटे प्रतिदिन से ग्रधिक काम नहीं Sar | 

२. उनसे शाम ७ वज से प्रातः ६ वजे तक काम नहीं लेना | 

३. मशीन चलते समय उनसे इनको AMIR तथा तेल डालने का काम नहीं 

लेना। 
. ४, किसी खतरनाक काम पर उन्हें नहीं लगाना । 

५. ६५ पांड से अधिक वोझ उनसे नहीं .उठवाना | 

६. दोपहर को विश्राम के अतिरिक्त बच्चों को दुध पिलाने की सुविधा देना। 

७. जहाँ ५० से भ्रधिक स्त्री-श्रमिक हों वहां शिशु-गृह बनवाना । 

(c) सातुत्व-लाभ कानून--मातृत्व के कारण स्त्री-्रमिकों को प्रसव से 

पहले तथा पीछे ६ सप्ताह का सर्वेतन अवकाश देने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य- 
सरकारों ने नियम बनाये हुए हैं जिनकी चर्चा हस सामाजिक-सुरक्षा के भ्रघ्याय में 
met || tse ` 
[ बाल-अमिकों को समस्याएं तथा सरकारो-प्रधिनियस | 

(i) बाल-अमिकों को ` समस्वाए--कारखानों, खानों, चाथ-अगीचों में 
काम करने वाले बाल-श्रमिकों को अनेक समस्याएं हैं जो निम्त हैं 

(८) बचपन में श्रम प्रारभ करने से उन बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती । 

(b) इससे देश में शिक्षा की दर कम हो जाती' हुं ' ' 

(८) कठोर काम करने के कारंण बच्चों का स्वास्थ्यं गिर जांता है। 

३७ 
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(d) कांरखानों में बच्चों की अधिक संख्या होने से उत्पादन-दर गिर 

जाती है। के 

(e) बच्चों का व्यक्तित्व उभर नहीं पाता | ee 

(J) बच्चे अपने ग्रधिकारों को नहीं जानते इसलिए कानून क हो 
जाते हैं।. : 

(४) बाल-अमिकों की समस्याग्नों को हल इन लिए सरकार द्वारा 
कानन की व्यवस्था--बाल-श्रमिकों की उक्त समस्थारों को हल करने के लिए 
सरकार द्वारा कुछ कानून बनाये गये हैं जिनका उद्देश्य. बाल-श्रमिकों की समस्याओं 
को हल करना है। वे कातून निम्न हैं: epee : 

(८) १८८१ का कारखाना झधिनियम--वाल-अमिकों के लिए सबसे 
पहले १८८१ में कारखाना-प्रधिनियम बना कि ७ वर्ष से कम आयु के बच्चा से 
काम न लिया जाय, ७ से १२ वर्ष की AIT बच्चों से'एक घंटा श्राराम का मिला 
कर & घंटे से अधिक काम लेना गैर-कानूनी घोषित कर दिथा गया। 

(b) १८९१ का कारखाना-्रधिनियम--१८९१ में जो कारखाना- 
झधिनियम बना उसके अनुसार & वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेता WAT 
घोषित कर दिया गया, & से १४ वर्ष की AT के बच्चों से काम लिया जा सकता 
था, परन्तु उनके काम के घंटे ६ की जगह ७ कर दिये TT | 7 

(c) १६११ का कारखाना-प्रधिनियम--१६११ के कारखाना-अधि- 
नियम के ग्रनुसार बच्चों के काम करने के घंटे प्रतिदिन ६ कर दिये गये और उनसे 
रात को काम लेने की मनाही कर दी गई | 

(d) १६२२ का कारखाना-भ्रधिनियम--१६२२ के कारख़ाना-अभि- 
नियम के अनुसार १२ वपं से कम ग्रायु के बालकों के काम पर लगाने पर रोक 
लगा दी गई, सायं ७ से प्रातः ५९ वजे तक बच्चों के काम पर लगाने का निषेव 
कर दिया गया, प्रति ४ घंटे के वाद ग्राघ घंटे का आराम देना आवश्यक कर दिया 
गया। alee 
(e) १६३४ का कारखाना-पधिनियम--१६३४ के कारखाना-प्रधिनियम 
के अनुसार बच्चों के काम के घंटे प्रतिदिन ५ कर दिये गये। उन्हें भर्ती से पहले 
शारीरिक-योग्यता कां प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो TAT | 

(f) १९४८ का कारखाना-प्रधिनियम--१६४८ के कारखाता-अ्रधि- 
नियम के भ्रनुसार १४ वर्ष से कम आय के बच्चों के काम पर रोक लगा दी गई। 
काम के घंटे ४३ प्रतिदिन निश्चित कर दिये गये, सायं ७ बजे से प्रात: ६ तक उनसे 


काम लेने पर रोक लगा दी गई, १५ दिन के बाद १ दिन तथा.वरस के बाद १४ | 


दिन के सर्वेतन अवकाश देने का नियम बना दिया गया, भर्ती से पहले आयु का 
डाक्टरी प्रमाण-पत्र देना ग्रावरयक हो TAT | ; 

(g) १६५२ का खान-भ्रधिनियम--१९५२- में खानों में काम करने वाले 
बालकों के लिए कानून बना कि १८ वर्ष से कम ग्रायु के बालकों को खानों में न 
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लगाया जाय, उन्ह भर्ती से पहले आयु का डाक्टरी प्रमाण-पत्र देना होगा, उनके 
काम के घंटे ४३ प्रतिदिन होंगे । 

हमने इस अध्याय में श्रम-कल्याण की समस्याश्रों पर विचार किया। ये 
समस्याएं सव एक-दुसरे से बढ़ कर हैं। इन समस्याओं के ममाघान से ही मजदूरों 
का कल्याण हो सकता हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की एक बहुत 
बड़ी संख्या मजदूरों के रूप में काम कर रही हैं। हमारी सब योजनां का भार 
इन्हीं के कन्धों पर है। जितना इनकी समस्याओं का हल होगा उतना ही ये लोग 
जो-जान लड़ाकर देश की योजनाओं को पुरा करेंगे। इनकी समस्याओं के 
हल में देश को समस्याओं का हल छिपा है । 

प्रशन 


१. औद्योगिक नगरों में भ्रत्यधिक भोड-भाइ़ की सीमा की विवेचना कोजिये। 
श्रमिकों के लिए अच्छे मकान निर्माण करने में सरकार, नगर-पालिकाग्रों, 


` विकास टूस्टों तथा मालिकों ने क्या प्रयत्न किये हैं ? (१६५१) 
२. भारत-सरकश्र ने भारतीय कारखानों में काम करने वालो स्त्री-श्रमिकों तथा 
बाल-अ्रमिकों को रक्षा के लिए क्या उपाय किये हैं” ' (१६५१) 


३. भारत में युद्ध के उपरान्त नगरीकरण की समस्याओं का वर्णन कौजिये। 
्ौद्योगिक नगरों में अधिक भीड़-भाड़ की समस्याश्रों को सुलझाने में केन्द्रीय 
` तथा प्रान्तीय सरकारों को कहाँ तक सफलता मिलो है ? WAT सुझाव प्रस्तुत 


` कोजिये । | (१६५२) 
४. अप्रत्यक्ष भतो पद्धति को बुराइयों का उल्लेख कोजिये। रोज़गार दफ्तर 
` इस समस्या को हल करते में कहाँ तक सफल हुए हैं ? (१९५५) 


५, औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियों के होने के क्था कारण हैं ? सरकार, 
नंगरपालिकाओं और मालिकों ने गन्दी बस्तियों को समाप्त करने के लिए 


कौन-से तरीके अपनाये हैं ! (१६५६) 
६. संक्षिप्त टिप्पणी लिलिये---भ्ौद्योगिक-निवास को समस्या। (१६६१) 


७. श्रम-कल्याण पर टिप्पणियां लिखिये । ` (१६६४) 
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ह ` ` at 


_ (LABOUR LEGISLATION) . 
१: भारत में श्रम-कानून कां इतिहास" 


: ५ “भारत 'में:श्रम-कातून के इतिहासः को दोःभागों में बाटा जा सकता FI 
अंग्रेजों के भारत" ने के बाद से प्रथम विश्‍्व-युद्ध ( १६१४-१८) से पहले तक 
लगभग सौं वर्ष का एक काल है; उसके बाद आज तक का दुसरा काल है। प्रथम- 
कल में यहाँ श्रम-कानून लगभगःन होने के बराबर था। इसका मुख्य कारण 
यह था कि तवतक कल-क्रारखाने इस देश में खोलना अंग्रेजों की नीति में ही नहीं 
था। उनकी नीति"यहं'थी कि कच्चा माले यहाँ से विलायत जाय, ,और वहाँ 
तैयार होकर पक्का माल यहाँ आकर बिके। उनके लिए यह देश कच्चे माल की 
खान और पक्के माल की खपत का क्षेत्र था। मुनाफ़ा सब लंदन को मिलना 
चाहिए--यह उनकी नीति थी। प्रथम-युद्ध के समय जब बाहर से माल आना 
बन्द हो गथा, तब यहाँ दवादव कारखाने खुलने TT | पहले क्योंकि कारखाने कम 
थे इसलिए श्रमी भी कम थे, श्रम-कानून भी नहीं थे; जब कारखाने खुले तव श्रम- 
कातून भी घड़ाघड़ बनने लगे। 

=` परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि लड़ाई से पहले यहाँ श्रम-कानून थे ही 
नहीं। थे, परन्तु उनका उद्देश्य श्रमियों की समस्याभ्रों को हल करना नहीं था, 
मालिकों की समस्याभओरों को हल करना था। सबसे पहले यहाँ चाय-बाग़रान का काम 
शुरू दुअ्रां था। पहला बगीचा १८५० में आसाम में बना। उस समय सबसे 
बड़ी समस्या यह थी कि श्रमी कहाँ से आयें। जो झाते थे, वे भ्रंग्रेज मालिकों के 
दुव्यंवहार तथा काम करने की कठिनाइयों को देख कर भाग खड़े होते थे । 
१८५९ तथा १८६० में इन श्रमियों के विरुद्ध यह कानून बना कि जो काम करने के 
इकरार को तोड़ कर भागेगा उसे सज़ा मिलेगी । साथ ही उस समय जो कानून 


इस अध्याय से संबंध रखनेवाले निम्न प्रश्‍न परोक्षाओं मे ग्रा चके हैं । 


+ 1. Discuss the growth of labour legislation in India with 
particular reference to safety and welfare of workers. (1952) 


2. Give a brief history of labour legislation in India 
indicating the important provisions of the Act of 1948. (1959) 
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बने वें सव प्रकार के श्रमिथों की समस्माश्रों को हल करने के लिए, श्रमी-मात्र को 
सामने रखकर नहीं वने। चाय-वाग़ान के श्रमियों की समस्या खड़ी हुई तो वाग़ान 
के कानून वने, खानों की समस्या खड़ी हुई तो खानों के कानून बने, कपड़े की 
मिलों की समस्या खड़ी हुई तो कपड़े के कारखानों के मजदूरों के संबंध में कानून 
बने, मजदूर-मात्र के लिए कानून नहीं बने । 

हमारे कथन का यह भी ग्रभिभ्राय नहीं है कि इस समथ श्रम-कानून सदा 
मज़दूरों के खिलाफ़ और मालिकों के हक.में ही बने । मज़दूरों के हक में भी बने, 
THE उनका मुख्य उद्देश्य भी मज़दूरों का हित नहीं था। शुरू-शुरू में इस देश में 
जो मिलें बनीं वे मञ्चदूरों से सुबह से शाम तक काम लेती थीं, छोटे-छोटे बच्चों 
को हर समय काम में जोते रखती थीं, कम-से-कम खर्च कर ज़्यादा-से-ज़्यादा 
मुनाफ़ा कमाना. पूँजीपतियों का उद्देश्य .था। १८७० में लंकाशायर की कपड़े 
की मिंलों के मालिकों को कहीं से पता चला कि बम्बई में एक कपड़े की मिल 
खड़ी हो गई है, जो घड़ाघड़ पैसा बना रही हें मौर इसका कारण यह है कि इस देश 
में मज्जदूरी पर कुछ खर्च ही नहीं पड़ता । इसका मतलब यह था कि यह मिल लंका- 
शायर से बहुत सस्ता कपड़ा बनाकर वेच सकती-थी और लंकाशायर को नुकसान 
था। उन लोगों ने १८७४ में एक डेप्यूटेशन भारत-सचिव के पास भेज कर AT 
अनुरोध किया-कि फ़ैक्टरी- एक्ट के जो कानून ब्रिटेन में लग रहे हैं वे ही भारत में 
भी लगाये जाँय। १८७५ में इस बात के लिए एक कमीशन बनाया TAT | उसने 
सारी स्थिति की जाँच करके यह सिफारिश की कि एक फ़ेक्टरी-कानून बनाया 
` जाय जिसके अनुसार मजदूरों से १० घंटे से ज़्यादा काम न लिया जाय, बच्चों की 
न्यून-से-त्यून ग्रायु नियत कर दी जाथ, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी हो, हंवा-पानी 
का बन्दोबस्त हो। भारत के समाज-सुघारकों ने भो इस दिशा में आवाज़ उठानी 
शुरू की । ma में १८८१ में लंकाशायर के मिल-मालिकों तथा भारत के सुवारकों 
के उद्योग से पहला फ़ैक्टरी-एक्ट स्वीकृत हुआ। इसके बाद इसमें अनेक वार 
संशोधन हुए जिनका वर्णन हम फ़ैक्टरी-एक्ट पर विस्तृत विचार करते हुए करेंगे! 

१६१४-१८ का जब प्रथम विशव-युद्ध समाप्त हुआ तब लड़ाई की समाप्ति 
के साथ-साथ एक और बात हुई जिसने भारत में श्रम-कानूनों के बनने में-बड़ा 
भाग लिया। प्रथम विशव-युद्ध की समाप्ति पर 'वारसाई की संवि हुई oe | 
इस संधि में यह कहा गया था कि हमें संसार का जो पुननिर्माण करना हैं उसमें सब 
के साथ न्याय होना चाहिए, सामाजिक-न्याय उस संधि का मूल मंत्र था। अगर 
सामाजिक-न्माय नहीं होगा, तो जिस वरे के साथ न्याय नहीं होगा, ag सान्ति 
का केन्द्र बना रहेगा । - जैसे पहले अछूत, अस्मुक्य झादि पीड़ित वर्ग हुआ करते थे 
ay भौद्योगिक-युग में एक और पीड़ित-वर्ग उत्पन्न हो गया है शौर वह है श्रमी- 
ai पहले का युग PEAT था, इसलिए उस समब घर्मे-पीड़ित वर्ग बन गयी, 
झब का युग घन-प्रघान है,- इसलिए इस समय घन-ीड़ित, वर्ग उत्पन्न हो WAT है ।- 
इस. श्रसी-वर्ग के श्रधिकारों की रक्षा न होगी, तो प्रशान्ति का वीज बना रहेगा। 
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इस उद्देश्य से १६१६ में विश्‍व के श्रमियों की समस्याओं को हल करने के लिए 
'अत्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ' (1. L. 0.) की स्थापना की गई। इस संघ में संसार के 
वहुत्तसे देश शामिल हैं। १६६२ में सदस्य-राज्यों की संख्या १०२ थी। भारत 
१९१९ से इस संघ का सदस्य है और १६२२ से इसकी गवनिंग बाँडी' का भी 
सदस्य Fl उसके सारे खर्च का ५ से. ७ प्रतिशत यह देश देता है। इस संघ का 
अपना दफ्तर Sl १६६२ में इसके स्टाफ़ में ७१ व्यक्ति थे। संघ की अपनी 
शासिका-सभा है जिसमें कुल ३२ सदस्य हैं। इन ३२ में १६ सदस्य भिन्न-भिन्न 
राज्य-सरकारों के, ८ मालिकों तथा 5 श्रमियों के हैं । इस प्रकार की इसकी रचना 
सरकार, मालिक तथा मज़दूर--इन तीन के कारण 'त्रि-दलीय' (Tripartite) 
है। इस संघ को तरफ़ से प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय-कान्फ़रेंसें होती हैं जिनमें सदस्य- 
राष्ट्र अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इन कान्फरेंसों में कुछ 'सामाजिक-विधान' 
(Conventions) तथा कुछ 'सिफ़ारिशें' (Re-commendations) स्वीकृत 
होती हैं। इनमें भिन्न-भिन्न राज्यों को श्रमिकों के लिए जिन कानूनों को बनाना 
चाहिए, उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है, और सदस्य-राज्यों से यह 
आशा की जाती हे कि अपने देश की शासिका-सभाओं द्वारा उनं-उन 'सामाजिक- 
विवानों' तथा 'सिफ़ारिशों' को भ्रपने यहाँ स्वीकृत कराकर चाल करायेंगे। जैसा 
हमने कहा, भारत शुरू से 'अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ' (I.L.O. ) का सदस्य रहा है भौर 
जहाँ तक हो सका हैं वहाँ स्वीकृत हुए 'सामाजिक-विधानों' (Conventions) 
को अपने यहाँ चलाने का प्रयत्न करता रहा है। १६३६ में जब द्वितीय महायुद्ध 


शुरू हुआ तब संघ का कार्यालय जेनेवा से कनाडा में मौन्टरीयल चला wari | 


द्वितीय युद्ध के दरमियान १९४४ में फ़िलेडलफ़िया में एक ग्रन्तराष्ट्रीय-कान्फ़रेंस 
हुई जिसमें यह घोषित किया गया कि इस युद्ध के बाद श्रमियों के लिए सामाजिक्र- 
न्याय की उसी नीति को संसार के राष्ट्र भ्रपनायेगे जिसे वे प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 
'न्तरष्ट्रीय-श्रम-संघ' के द्वारा ग्रपनाते रहे हैं। द्वितीय-यृद्ध के बाद से 'अन्तर्रा- 
्ट्रीय-्रम-संघ' (1. L. 0.) तथा 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ’ (U.N. 0.) दोनों का 
पुरा सहयोग चल रहा ZI १६१९ से १६६२ तक “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ' ११८ 
सामाजिक-विघान' (Conventions) बना चुका था जिनमें से २७ को भारत 
अपना चुका था । 
पहले तो अंग्रेज़ सरकार "न्यूनतम हस्त-क्षेप' (Laissez-faire) 
की नीति की sere देती थी। किसी प्रकार का श्रम-कानून नहीं बनाती थी। 
बनाती तो इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ ज़्यादातर भ्रंग्रेज़ों ने ही कल-कारखाने 
खोले हुए थे, परन्तु जब देशी लोगों ने भी कारखाने खोलने शुरू कर दिये, लंका- 
शायर के मिल-मालिकों ने शोर मचाना शुरू किया और प्रथम-युद्ध के बाद 
श्रन्तर्राष्ट्रीय-भ्रम-संध' की स्थापना हुई और भारत उसका सदस्य बना तव से यहाँ 
राज्य ने श्रम-समस्या में दखल देना शुरू किया और श्रम-कानून बनने लगे। 
“श्रम-क़ानून' केवल कपड़े की मिलों के लिए ही नहीं बने, बाग़ान के लिए भी बने, 
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खानों के लिए, यातायात के साधन रेलों तथा बसों के लिए, जहाजों-बन्दरगाहों 
के लिए--इन सव के लिए बने। इनके साथ-साथ श्रमी-मात्र के लिए भी श्रम- 
कानून बने, सिर्फ़ अलग-अलग उद्योगों के लिए नहीं, अपितु उद्योग-मात्र के लिए, 
श्रमी-मात्र के लिए, हर उद्योग के श्रमियों के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून 
बने। हम पहले भिन्न-भिन्न उद्योगों से संबंध रखने वाले श्रम-क्ानूनों का वर्णन 
करेंगे, फिर श्रमी-मात्र से संबंध रखने वाळे कानूनों का वर्णन करेंगे। भिन्न- 
भिन्न उद्योगों में कल-कारखानों के लिएं फैक्टरी-एक्ट पास हुआ, खान, ANTA, 
यातायात आदि के लिए अलग-अलग कानून बने। हम पहले फ़ैक्टरियों कें, Fac 
खानों, बाग़ान, यातायात आदि के कानूनों का क्रमशः वर्णन करेंगे। 


२. फ़ंक्टरियों के लिये कानून* 

_ जैसा हम अभी कह ग्राये हैं, भारतवषं में पहली फैक्टरी उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्यकाल में खुली। लंकाशायर के मिल-मालिकों को जब पता चला कि उसमें 
मज़दूरों के काम लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, और वह कारखाना 
घड़ाघड़ पैसा बना रहा हैं, तो उन्होंने आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन के 
फलस्वरूप १८८१ में पहले-पहल फ़ेक्टरी-एक्ट पास हुआ | 

पहला फेक्टरो-एक्ट (१८८१)--इसके अनुसार फॅक्टरी वहु थी जो साल 
में कम-से-कम चार महीने या इससे ज्यादा समय TH काम करती थी और Yoo 
या इससे ज्यादा मजदुर जिसमें काम करते थे। इस कानून द्वारा ७ वर्ष से नीचे 
के बच्चों से काम लेने की मनाही की गई और ७ से १२ वर्ष की झायु के वच्चे 
& घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते Al काम के बीच १ घंटे का उन्हें अवकाश 
तथा महीने में ४ दिन की छुट्टी आवश्यक थी | खतरनाक मशीन को घेर कर रखना, 
अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो उसकी रिपोर्ट करना, और इन कानूनों को क्रिप्रा- 
न्वित करने के लिए फैक्टरी-इन्स्पेक्टरों का नियुक्त करना ज़रूरी कर दिया गया। 
वयस्क स्त्री-पुरुष मज़दूरों के लिए इस कातून में कुछ नहीं कहा गया, उनके संबंध 
में उचित-मनुचित का फैसला मिल-मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया गया। 

- दुसरा फ़ैक्टरी-एफ्ट (१८६१)--१८८१ के कानून से लंकाशायर 
संतुष्ट नहीं FAT | उन्होंने भारत-सचिव के पास फिर फ़र्माइश की कि इतने से तो 
कुछ नहीं बना। १८५४ में फिर एकु कमीशन बनाया गया जिसने बच्चों तथा 
स्त्रियों के संबंध में ऐसे कानून बनाने का परामर्शे दिया जिससे उनसे ज्यादा काम 
न लिया जा सके। श्रन्त में १८९१ में पहले फेक्टरी-एक्ट को बदला गथा। 
पहला कानून तो १०० मज़दूरों के कारखानों पर लगता था, यह कातून ५० 
या इससे ज्यादा मज़दूरों के उन कारख़ानों पर लगाया गया जिनमें हाथ के बजाय 
भाप आदि शक्ति (पॉवर) से काम लिया जाता था। राज्य-सरकार की इच्छा 


‘nS Sh fs ue the 
* Give a brief history of labour legislation in India. (1959) 
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पर छोड़ दिया गया कि वह चाहे तो २० मज़दुरों के कारखानों को भी इस कानून 
'के भ्रन्तगेत कर सकती है। इस कानून के अनुसार & साल के नीचे के वच्चे को 
कारखाने में भर्ती नहीं किया जा सकता था। & से १४ साल के व्यक्ति बच्चे 
“गिने जायेंगे, और ७ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकगे। स्त्रियाँ तथा वच्चे 
-सुवह ८ से लेकर ५ बजे तक ही काम कर सकेंगे, झागे-पीछे नहीं। स्त्रियाँ ११ 
M2 काम कर सकेगी, परन्तु इस बीच उन्हें डेढ़ घंटा ग्राराम के लिए देना होगा । 
सप्ताह में १ दिन की छुट्री की सब प्रकार के श्रमियों के लिए व्यवस्था की: गई। 
फक्टरियों के निरीक्षण, शुद्ध-वायु तथा स्वास्थ्य-प्रबन्ध का भी इस कानून में 
ध्यान रखा TAT | PE Bope SS 
तीसरा फ़ेक्टरी-एक्ट (१९११)--१६०४५ में जब बम्बई की मिलों में 
बिजली का प्रवेश हुआ तब तो रात को भी काम करना संभव हो गया, और मिल- 
मालिकों ने दिन-रात कारखाने चलाने शुरू किये। मजदूरों से देर-देर तक काम . 
लिया जाने लगा। खासकर कलकत्ते की जूट की-मिलों में तो मज़दूरों को बहुत 
काम करना पड़ता था । इससे फिर लंकाशायर चौकन्ना हो उठा । भारत के समाज- 
सुधारकों ने भी काफ़ी आन्दोलन किया। इन सब आन्दोलनों के फल-स्वरूप 
१६११ का कानून बना। इस कानून में फ़ैक्टरी की परिभाषा तो वही रही जा 
१८९१ में थो, परन्तु फैक्टरी कानून में पहली बार यह कानून बना कि मज़दूर 
से १२ घटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, साथ ही बीच में उसे १ घंटा 
विश्राम के लिए देना होगा। अबतक स्त्रियों और बच्चों के लिए तो कानून ने 
“कुछ राहत दी थी, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं था, उनसे गुलामों की तरह 
“जितने घंटे चाहे काम लिया जाता था। बच्चों के लिए ६ घंटे से अधिक काम 
करना निषिद्ध ठहराया गया, रातपाली उनके लिए हटां दी गई। स्त्रियों के ११ 
घंटे काम के निश्चित किये गए थे, वे तो बसे ही रखे गए, परन्तु उनके विश्राम का 
समय डेढ़ घंटे से घटा कर १ घंटा कर दिया गथा। उनके लिए भी रातपाली 
की मनाही रखी गई। भ्रवतक मौसमी कारखाने इस एक्ट.के grax नहीं आते 
थे। १६११ के कातून को विस्तृत करके मौसमी कारखानों को भी इस एक्ट में 
शामिल कर दिया गया, उन पर भी ये नियम लागू होने लगे। बच्चों के लिए 
* उनकी आयु का डाक्टरी सटिफिकेट होना लाजमी कर दिया गथा ताकि मिल- 
मालिक बच्चों को भर्ती करके यह न कहने लगें कि ये पूरे श्रादमी हैं और उनसे 
aera जितना काम लेनेःलगें। °. go 
चौया PART (१९२२) --१६१४-१८ में प्रथम विश्व-युद्ध हुआ 
जब कि बाहर से माल इस देश में ग्राना कम हो AT | उस समय कल-का रखानों 
- की यहाँ बहुत.वृद्धि ge | मुनाफ़ा बढ़ने लगा, यह देखकर मजदुर ने भी चिल्लाना 
- शुरू किया कि उसे भी कुछ मिलता चाहिए। इस कानून में फ़ैक्टरी की परिभाषा 
को और अधिक विस्तृत किया गया। १८९१ तथा १९११ में ताकत से चल रहे 
Xo मजदूरों के कारखाने को इस कानून में गिना गया था, १६२२ में २० मजदूरों 
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ee हे ते 3 ° मजदूरों से कम के कारखानों पर भी यह कानून 
कर ह्‌ भी साथ जोड़ दिया गया | वथस्क-मञ्जदुर के लिए काम करने 
के घंटे- १२ की जगह ११ कर दिये गए। सप्ताह में ६० घंटों से ज़्यादा उससे काम 
“नहीं लिया जा सकता था। बच्चों के लिए ६ घंटे काम रखा गथा, परन्तु ८८१ 
में ७से १२ साल, १८६१ में ९ से १४ साल तथा १६२२ में बच्चों की आयु १२ 
से १५ साल कर दी गई-। इससे नीचे की आयु के बच्चे फ़ैक्टरी में काम नहीं कर 
सकते थे, और इससे ऊपर की आयु के लोग ही वयस्क समझे जा सकते थे। 
स्त्रियाँ तथा बच्चे सायंकाल ७ से प्रातःकाल ५.३० तक काम पर नहीं लगाये जा 
सकते थे । ४ घंटे काम करने के बाद-बच्चों को झाधा घंटा विश्राम के लिए देना 
होता था, रविवार या अन्य किसी वार सप्ताह में एक दित की छुट्टी ज़रूरी थी। 
६ घंटों के बाद तो हर-एक श्रमी को १ घंटे का विश्राम MAAT था । इसके वाद 
इस एक्ट में दो बार संशोवन FAL ATE १८५६ तथा १८६० के उन कानूनों को 
भी रह कर दिया गथा जिनके अनुसार काम पर न आने पर मज़दुरों को सज़ा हो 
सकती थी, जो कानून शुरू-शुरू में मिल-मालिकों के हित में बनाये गए थे । 
पाँचवाँ फ़ैक्टरी-एक्ट ( १९३४) --१९२> में “रॉयल लेबर कमी शन' नियुक्त 
हुआ जिसने १६३१ में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस के अनुसार १६३४ का यह 
संशोधन हुश्रा। इसके अनुसार फ़ैक्टरियों के दो विभाग किये गए--बारहमासी 
(Perennial) तथा मौसमी (Seasonal) 1 जो tefat साल में 
छः महीने से ऊपर चलती थीं, वे 'बारहमासी', जो साल में १५० घंटे से कम 
चलती थीं, वे मौसमी” मानी गईं। बारहमासी में काम करने के घंटे प्रतिदिन 
१० तथा प्रति सप्ताह ५४ एवं मौसमी में ११ तथा ६० निश्चित किये गए। 
बच्चों के काम के घंटे. ६ से घटा कर ५ कर दिये गए। इस एक्ट के अनुसार एक 


नई बात की गई और वह थी “Hara (Spread over) के सिद्धान्त का एक्ट . 


में समावेश । 'फैलाव' का मतलब क्या है? कई घंधे ऐसे हैं जिनमें श्रमी सुबह से 
काम करने झ्राता है, शाम तक रहता है। बीच में उसे ३-४ घंटे को छुट्टी दे दी 
जाती. हैं। वह इत ३-४ घंटों से कोई काम नहीं ले सकता। एक तरह से उसका 
सारा दिन बेकार जाता है। इस 'फेलाव' के सिद्धान्त का यह अर्थे था कि अगर इस 
प्रकार काम लेना हो, तो फैला कर ज्यादा-से-ज्यादा इतने घंटे में मजदुर को 
काम से छुट्टी मिल जानी चाहिए। इस कानून में मजदुर के काम के घंटे १० रखे 
गए थे, परन्तु फैलाव' के सिद्धान्त से वे १३ घंटे से अविक नहीं होने चाहिएं--मह 
निदिचित किया गया ।..बच्चे के काम करने के घंटे ५ रखे गए थे, परन्तु 'फला[व' 
से वे.६३ घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ते चाहिएं। ओवर-टाइम के लिए निश्चित किया 
गया कि वेतत से ड्योढ़ा: देना होगा] इस कानून में अ्रमियों का एक भर वर्ग 
बनाया wat! wat तक 'बच्चे' (Children) तथा वयस्क (Adults) 
ये दो वर्ग थे, अब Gar’. (44९1९४०९8) -यहृ तीसरा वर्गं बनाया गथा। 
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१५ से १७ वर्ष आयु के बालक युवा” समझे जायेंगे, “ATER! नहीं, और उनको 
बच्चों की सव सुविधाएं प्राप्त होंगी । 2 
छठा फ़ैक्टरो-एक्ट ( १९४६)--१६३४ के बाद सात बार इस कानून में रहो- 
'बदल हुई और फिर १९४६ का कानून बन्ना इसके बाद १६४७ में भी सुधार हुआ, 
१६४८ में भी हुआ। १६४८ का सुधार तो बहुत गहरा था इसलिए उसका वर्णन 
हम पृथक्‌ तौर पर करेंगे। १९४६ में एक ज़रूरी सुधार यह हुआ कि बारहमासी 
कारखानों में काम के घंटे १० से घटाकर & प्रतिदिन तथा ५४ से घटा कर ४८ 
प्रति सप्ताह एवं मौसमी कारखानों में ११ से घटा कर १० तथा ६० से घटा कर 
- ४४ कर दिये गए। 'फॅलाव' को भी घटाकर बारहमासी तथा मौसमी में १३ से 
घटाकर क्रमशः १० तथा ११ कर दिया गया | ओवरं-टाइम का पेसा डेढ़ गुणा 
से दुगुना कर दिया गंया। १६४७ के संशोधन के अनुसार २५० श्रमियों से 
“अधिक के कारखानों में केन्टीन रखने का भी कानून बना । 
| [फ़ेक्टरी-एक्ट १६४८] * 

१९३४ के कानून में अन्य भी कई दोष पाये गए इसलिए १९४८ में इन 
सब दोषों के निराकरण के लिए १६४८ का एक विस्तृत कानून बनाया गया। यह 
विस्तृत कानून ्राजकल सब फ़ैक्टरियों पर लागू हो रहा है इसलिए इसकी विशेष 
रूप से जानकारी भ्रावर्यक है। इस कानून की विस्तृत रूप-रेखा निम्न है:-- 

क्षेत्र--इंस कानून के क्षेत्र में जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर भारत के वे 
सव कारखाने AT जाते हैं जिनमें अगंर ताकत से काम लिया जाता है, तो १० या 
इससे ज्यादा ASC काम करते हों, अगर ताकत से काम नहीं लिया जाता तो 
२० या इससे ज्यादा मजदुर काम करते हों। 

स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा भ्रमो-कल्याण-श्रमियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण 
एवं उनकी सुरक्षा के लिए इस कानून में विस्तृत घाराएँ बनाई गई हैं। सफ़ाई, 
प्रकाश, हवा कें लिए निरिचित नियम बनाये गए हैं, कूड़ा-ककंट को हटाने, TR- 
बुझा दुर करने, थूकने की व्यवस्था के संबंध में भी घाराएँ दी गई हैं। यह भी कहा 
गया है कि फ़ेक्टरी का तापमान नियन्त्रित रखना होगा, ठंड में TAL तथा गर्मी में 
ठंड की व्यवस्था करनी होगी। २५० से ज्यादा मज़दूर जहाँ हों वहाँ गमियों में 
ठंडा पानी पिलाने का प्रबन्ध होना चाहिए। इस कानून से पहले बने कारखानों में 
प्रतिव्यक्ति ३५० घन-फ़ुट तथा बाद में बने कारखानों में प्रतिव्यक्ति ५०० 

'घन-फ़ूट जगह अवश्य होनी चाहिए। श्रमियों को चोट ग्रादि न लगे इसके लिए 
जो उपाय मिल-मालिक को बरतने चाहिएँ, वें सब इस कानून में दे दिये गए हैं। 
वयस्क, युवा, बच्चे तथा स्त्रियाँ कितना बोझा ढो सकते हैं---इसकी भी व्यवस्था की 
गई हैं । नहाने-धोने, फ़र्स्टं-एड, केन्टीन, भ्राराम-गृह, शिशु-गुह भ्रादि का भी 
विधान हुँ। १६४८ के कानून में यह नई बात जोड़ी गई कि मजदूरों के बेठने के 


_ * Indicate the important provisions of the Act of 1948. (1959) 
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लिए अलग स्थानों का प्रबन्ध होना चाहिए, उनको कपड़े धोने और उन्हें सुखाने 
की पूरी-पूरी सुविधा और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन श्रम-कल्याण- 
योजनाओं में श्रमियों के प्रतिनिधि मालिकों के साथ मिल-जल कर इन कल्याण- 
योजनाओं को पूरा करायें--इसके लिए भी इस कानून में नियम बनाने का अधि- 
कार राज्य-सरकार को दिया गया है। अगर किसी कारखाने में ५०० मजदुर 
होंगे, तो वहाँ कारखाने के मालिक को वेलफ़ेयर-भाफ़िसर रखना होगा। 


‘gaat’ (Adolescents) का मजबूरी करना--यह निश्चित कर दिया 
गया हैं कि १४साल से कम आयु का बालक मजदूरी नहीं कर सकता । १५ से १८ 
साल की आयु के वालक युवा समझे जायेंगे, भौर उन पर बच्चों के नियम लगेंगे । 
कोई बालक तब तक कारखाने में मज़दूरी नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास 
सटिफ़िकेट देने वाले सर्जन का उसकी आयु को प्रमाणित करने का पत्र नहीं होगा । 
यह पत्र उसके पास, जब भी वह काम कर रहा हो, होना चाहिए। एक साल के 
चाद दुबारा प्रमाण-पत्र SAT होगा | 
काम करने के घंटे--इस कानून के अनुसार 'वयस्क' & घंटा प्रतिदिन एवं 
४5 घंटे प्रति सप्ताह काम कर सकता है। hara की हालत में दिन में १०३ 
घंटे। ५ घंटे काम करने के वाद ३ घंटा भ्रवकाश अवश्य होगा । बच्चों तथा 
युवाश्रों के लिए काम के घंटे ५ से ४% कर दिये गए हैं, फैलाव से ५ घंटे । कुछ 
सीमाओं में राज्य-सरकारों को किन्हीं-किन्हीं व्यवसायों में कुछ व्यक्तियों को 
छूट देने का भी ग्रधिकार है, किन्तु किसी भी हालत में १० घंटों से, और फेलाव 
की हालत में वयस्कों से १२ घंटों से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। सप्ताह में 
५० घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता। श्रोवर-टाइम मजबुरी से दुगुना 
देना होगा । 
बेतन-सहित झ्रवकाश-- इस कानून में यह व्यवस्था की गई हैं कि साप्ताहिक 
छुट्टी के अतिरिक्त हर वयस्क को १२ मास के निरन्तर सेवा-काल के परचात्‌ 
प्रत्येक २० दिन पर १ दिन के हिसाब से कम-से-कम १० दिन की छुट्री देनी होगी । 
बच्चों तथा युवाझ्रों को १५ दिन पर १ दिन की श्रौर साल की सेवा के बाद कम-से- 
कस १४ दिन की छुट्टी । 
धंधे के रोग--भ्रगर कोई मजदुर काम करता हुआ Alec हो जाय, मर 
जाय या उसे कोई विकार हो जाय जिसका उस घंधे से संबंध हो, तो उसकी फ़ौरन 
रिपोर्ट देनी होगी | इन कारखानों में जो डाक्टर काम करते हैं उनकी भी यह कानूनी 
जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की कोई बात उनके ध्यान में आये, तो उसे फ़ोरन 
फैक्टरी के इंस्पेक्टर के नोटिस में लायें । कारखाने में जो चीज़ें बनती हैं उनके 
“नमूने लेकर उन पर इस बात की जाँच करने का कि इनसे मज़दूरों को कोई रोग 
तो नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर को पूरा अधिकार है। कोई वाकया हो जाय, तो 
उस पर राज्य-सरकार जाँच-कमेटी बेठा सकती है। i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EJ}. ‘hii, | we ३ 
k. BR ‘hf ७20४७ i w pe Bip 
ae bb} 2 PR ‘Bb 3 Bek RÈ RI ih 2b 33 i REE R Bee 332} 
I? b bole BBR शा : . । 

BE pz ble : k Blk 1५४ PR i Ria 181७ | हु 
Pè ४1४ 91५७५. Ihab beh 3 1७ ]७७४ ; Pete 2B? 28 EPR} 25 EER} $ 226 ३०३३ ६ 
Bok, | be pm ao eee 2h 2h Ina ३४ pins g 
15: TS % Mbh & hk Shih ‘RIP pp © 
p o erti ga mam Wh yp ee ey Rene Ras. s 
E Ten eb] 1७ 915४] $ 2ehrp2ed TE Ta 
E o  : -:: 10०1७ l? Soho  20-॥६७,] bob] Rlibbj-ibhji 1५४ bb Ba—lile Irib] he Le pitik Binh: [bap ‘ži a 
E Wie 1४8 DE ५५ २७ ६ ae ‘ihi Disb as ORR ५६1६ ६ 200३-२४ BD ANS} है 8००३ kj Lab UN ३ = 
: 1 1918 lbh > bb) oad phi 1७ DIR LY ७ PRIR LARI? 18 ४७] le Be IPR Dhj Be è? ४) ७ 5438.18 31७ £ 
2233 Be 2 bib nite BB Ue uh (०१४ Beth ued Cains हि 0४ BARD) DIPS ०७३३४-- (२४३४ ) ७४-७२ o < 
: È : र D b Oo 


I 198 ehh) DE ijile In 1155 Bb BDL) Le 110012%% - 


AKER ERIS leb DEBE ०४७४ k ७४३३ ‘Dib oR} e 3४३३ PBR FOS e ok3} ‘Pbk ३०४ EID ie 


18५ 18 b ERIS Pb kle >19 ५1६ Ens dh Lulka apie vf y 12 ees 
र ; bls Disbib ५ bbb & bbl bE 712] 121 8 ERODE) PDS | Bp op 

Lieto be kein} क 8 ४1% ik kbs | Be 18 oe RE Ihab [LLP IIe ५७ aah BE sb ६38] ae 
ae Fe DÈID Fst @Bh R 543} JB aj 180 Be 10108 WEBS | Bh lk Iele ५ Lhe ७४ iro 
Ur Abie Dik blè है BIR 1४8 Le 3:88 ०९ MB 1818 Lod hls . pep 18 DEBE ०३ nhs gah pe ane ee 


65 


ge TS 


हू... 0७७ hibe BN Gre, RSE Fee se 
>f a 4 TE yar T vore i AOR 
10४४-७४ (६) i } j i ह 75158 
$ NES seen aie 


wey 928208) at oe ६ 5} ३.2३ enn gyi kp epi 1, 4३3३ 


12B 

. BBR Bey: 
pe n 2: . TB 2h 

1 9४ bby IPB bb) bres >1& 819५७ Boe PEER od k 

ae Bè ki pik toh = dip * he 5 "8 ०5. -BIs BR ०४ Lak pip 
& ०३०३-३४०३४ - hh) BPR gh x kee RS ९३ BS 'श ४-3 8३ LEP h ४४ BER RLAR ९४०३४ 


~ Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Bb Ue bps (Bua wus 
ep beb pR ` Boye 7 ke 2 A == EE 
(ele pèb ble "BS babe "pb lb kl 


- ॥६ BERBER ३६०९... pe) २३.३... R33 ३४) ay 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- + lnk 
Ine] Lb} ogk 
_ bly 1% 811 ९३ == == -= ha ना — 55 2४6३६ 
H ७1५90 >1५ 
छ -RJB ED} è he 
5 2h ४४] ४३ € WÈ bie 
हि. mè ie shia ih mkeo >b 1281४ 
Br 2h pee keek} 5 i ot k pele 
È “Dith ५४ BIL bR dh bb} od - he bb} os fob bal lk} 
$ 1 12६ ibb} 122 khe Ped} 5} R Rè gh Ms (६३) Rup he ०३ X 
{e 2k 1% nh -RJ ebb} wh As X है beh ‘BR Blab pay peek 
DY Rhe 3 k 21959 A} ker Mk के आह 1 ४1३ '8 3३. REBEL 2233 
= kh par Rs . 
a ip Ue bps Bam 
R ४ } kie 2h ४७४ at °} ४ ७०४५७ hue 2h 
Rar) Bru RRM bpjs (hg) Bibb aR hes ob k 
è RRR 1298 हैं. ७४ pregar Rares BD ५०७ ३. Jama 


+° 


== hej gen bagal X? Rè? Br & wah ee p NDP kebab 3:३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: श्रम-कानन 


५६१ 


३. खानों के लिए: कानून 

१८९० में बलिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय-कान्फरेस हुई थी जिसमें खानों के 
विषय में विचार-विमंर् हुआ था। भारत-सरकार ने भी श्रपना प्रतिनिधि वहाँ 
भजा था। वहाँ के.विचार-विम्श के अनुसार इस देश में भी १८९४ में एक खान- 
निरीक्षक नियत किया गथा। अभी तक कोई इंडियन-माइन-एक्ट नहीं बना था। 
१९०१ में. पहला माइन-एक्टं बना जिसके अनुसार कानूनी तौर पर खान-निरीक्षक 
नियत किये गये। इससे पहले एक निरीक्षक नियत किया गया था, परन्तु क्योंकि 
तब तक कोई एक्ट नहीं बना था इसलिए वह सरकार ने ही अपनी तरफ़ से नियत 
कर दिया था, १६०१ में तो एक्ट ही बन गथा । यह एक्ट १६२३ में संशोधित 
होकर एक नये रूप में आया। - ; : 

इंडियन साइन्स-एक्ट (१९२३)--यह एक्ट सब खानों पर लागू किया गया। 
खान की परिभाषा यह की गई कि वह खुदाई जो खनिज पदार्थों के दूढने या पाने 
के लिए की जा रही है, खान कहलायेगी। खान में श्रमी खान के बाहर तथा भीतर, 
जमीन से ऊपर या नीचे काम करते हैं। ऊपर वालों के लिए अलग और नीचे वालों 
के लिए अलग नियम बनाये wa | ऊपर वालों के लिए ६० घंटे तथा नीचे वालों 
के लिए काम के ५४ घटे प्रति सप्ताह नियत किये गये। सप्ताह में १ दिन की: Bet 
थी.। १३ साल से कम का कोई बालक नीचे काम नहीं कर सकता | इस समय YY 
प्रतिशत मज़दूरों का काम औरतों से लिया जाता था।. शुरू-शुरू में उनको हटा 
देने से काम ही रुक जाता इसलिए उन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया 
गया, परन्तु इस दिशा में सुधार की आवश्यकता तो थी ही,.इसलिए १६२६ में 
सरकार ने नियम बना दिया कि औरतों से खानों में नीचे काम नहीं लिया जायगा, 
उनसे ऊपर का जो काम लिया जा सके ले लिया जाय | इसके वाद इस कानून में 
अनेक बार संशोधन होते रहे। रॉयल-लेवर-कमीशन' ने कई संशोबनों की तरफ़ 
निर्देश किया था, वें भी हुए। १६३४, १६३७, १९४०, १९४६ में इस कानून में 
कई वार संशोधन हुए। . 7i: 

. साइन्स-एक्ट (१६५२)--हम पहले देख आये हैं कि १६४८ में फ़ैक्टरी- 
एक्ट में विस्तृत संशोधन हुआ था। इस संशोधन के बाद आवश्यकता अनुभव हुई 
कि श्रम-संबंधी अन्य कानूनों को भी- १६४८ के फ़क्टरी-एक्ट के समकक्ष लाया जाय। 
इस दृष्टि से खानों से संबंध रखने वाले कानून में भी १९५२ में संशोधन हुम्रा। 
१६५२ का संशोधित खान-कानून निम्न हैं :-- - 

क्षेत्र--जम्मू तथा कारमीर को छोड़कर यह कानून भारत: की उन सब 
खानों पर लागू होगा जिनका उद्देश्य: खनिज-पदाथो को डुँडना -या पाना होगा । 
इसमें हर प्रकार की मशीन, वर्क-शाप, बिजली-घर जिसका संबंध- किसी खान के 
काम से होगा शामिल समझी जायगी | hs Ne 

स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा श्रसी-कल्याण--हर कानून में मजदुर के स्वास्थ्य, 
सुरक्षा तथा कल्याण का ध्यान रखा जाता हैँइसलिए इस कानून में कहा गया कि 
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सब खानों में ऊपर तथा नीचे काम करने वालों के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध 
होना चाहिए, सुविधाजनक स्थानों पर शौचालय तथा मूत्रालय होने चाहिएँ। 
फस्टं-एड वकस हो, १५० श्रमियों के पीछे एक अलमारी हो जिसमें निश्चित वस्तुएँ 
हर समय मौजूद रहें। ये सब किसी ऐसे व्यक्ति की देख-रेल में होनी चाहिए 
जो थोड़ी-बहुत दवाई करना जानता हो। ५०० से ज़्यादा श्रमियों की खान 'में 
एम्बूलेंस गाड़ी हो, स्ट्रेचर हों और इन वस्तुओं का उपयोग करने में सधा हुआ 
स्टाफ़ं हो। अगर खान-निरीक्षक स्त्रास्थ्य के लिए अन्य किन्‍्हीं वातों की झावेश्य- 
कता समझें तो सब बातें कराने का उन्हें अधिकार है। कोई खान श्रसुंरक्षितं 
प्रतीत्त होती हो, तो उसमें निरीक्षक तबतक काम रोक सकते हैं जब तक उसंमें काम 
करना खतरे से खाली नहीं बना दिया जाता। अ्रगर कहीं कोई दुर्घटना हों जाय, 
तो उसकी सूचना तत्काल देनी होगी, हर दुर्घटना की जाँच कैरोनी होगी। सरकार | 
किसी बीमारी को खांन की ख़ास बीमारी घोषित कर संकती है। जब कोई ' 
बीमारी सरकार द्वारा खान की बीमांरी घोषित कर दी जाय, तव हर ऐसे बीमार 
की सूचना निरीक्षक को देनी होगी। ऐसे बीमार जव खान के डाक्टर के ध्यान में 
aa, तो उनकी सूचना निरीक्षक को देना डाक्टर का कर्त्तव्य होगा। अगर खान 
कीं खास बीमारियों से कहीं रोगी मरेगा, तो उस पर सरंकार को जाँच-कमेटी 
बेठाने का अधिकार होगा। इस कमेटी की जाँच प्रकाशित 'कर दी जायगी | 
केन्द्रीय-सरकार को भ्रधिकार होगा कि खांन के प्रत्रन्धकों की योग्यता-के संबंध में, 
सामान जमा रखने के संवंध में, बारूद के संबंध में, खान के खतरनाक स्थानों के 
संबंध में, हवा, रोशनी, सुरक्षा ग्रादि के संबंध में नियम बनाये । केन्द्रीय-सरकार 
खानों के लिए शिश्ु-गृहों, स्त्री-पुरुषों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ स्नांन-गृहों, १५० से 
ज्यादा मज़दूरों वाली खानों में मजदूरों के लिए आराम-गृहों, केन्टीनों तथा Yoo 
सें ज्यादा Hage वाली खानों के लिए कल्याण-प्रधिकारी रखने के नियमों को 
वना सकती है | । PESE EA 
युवाओं का मजदुरी करना--१५ वर्ष से कम का वालक खान में मज़दूरी 
नहीं कर सकेगा। ऐसे बालकों का खान के अन्दर या बाहर, जहाँ खुदाई चल रही 
हों, ग्राना-जाना भी मना है, खुदाई में गोला-बारूद भी तो चलता है जिसमें 
अनजाने बालक कहीं घिर सकता है। १५ से १८ वर्ष के वालक ज़मीनं' के नीचे 
Wage कर संकते हैं, परन्तु इन्हें qar (Adolescent) समझा smati, 
‘ques’ (Adult) नहीं समझा जायगा। इन युवाश्रों से नीचे कांम नहीं 
लिया जा सकेगा जबतक उनके नीचे काम करने के योग्य होने का डाक्टरी सटि-. 
finte a होगा, वह सर्टिफिकेट उन्हें हर समथ अपने पास रखना होगा और उन्हें 
हर ४३ घंटे के काम के वाद ग्राधा घंटा विश्राम के लिए देना होगा 1 यह सर्टिफिक्रेट' 
हर साल नथा बदलना होगा। श्रगर सर्टिफ़िकेट देते हुए चिकित्सक ग्रनुभवं करे 
कि थुवा' के स्त्ास्थ्य की हालत खान में नीचे काम करने की नहीं, तो वह ऐसा 
संटिफ़िकेट देने से इन्कार कर सकता हैं । इन युवात्रों' के अ्रतिरिकत, खाने में, 
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` काम करने वाले 'वयस्कों' की ay १८ वषं या इससे ऊपर की निर्धारित - की 
गई Zl 

काम करने के घंटे--त्रयस्क € घंटे प्रतिदिन तथा ४८ घंटे प्रति सप्ताह 
ज़मीन के ऊपर काम करेगा। ज़मीन के नीचे ८ घंटे प्रतिदिन तथा ४८ घंटे. प्रति 
सप्ताह । जो मशीनें हर समथ चलती हैं, उनके लिए सप्ताह में ५४ घंटे का समथ दे 
दिया गथा है। ५ घंटे के बाद आघ घंटे का वयस्क! के लिए आराम आवश्यक है। 
युवा” जिसे 'वयस्क' की तरह काम करने का सर्टिफ़िकेट नहीं मिला ४% घंटे से 
ज्यादा काम नहीं कर सकेगा । स्त्रियों से खान के नोचे काम लेना निषिद्ध हैँ। उनसे 
सायंकाल ७ वजे के बाद से प्रातः ६ वजे तक काम नहीं लिया जा सकता। किन्ही 
खास-ख्रास ग्रवस्थाश्रों में केन्द्रीय-सरकार स्त्रियों तथा युवाओं के संबंध में रात 
में. काम करने पर से प्रतिवन्ध उठा सकती है, परन्तु फिर भी रात के १० बजे से 
सवेरे के ५ बजे तक तो किसी भी हालत में उनसे काम नहीं ले सकते। ओवर- 
टाइम मिला कर १० घंटे रोज़ से ज्यादा किसी से काम नहीं लिया जा सकेगा । 
ओवर-टाइम के लिए ज़मीन के नीचे काम करने वालों को वेतन से दुगुना और 
ऊपर वालों को वेतन से ड्योढ़ा मिलेगा । 

वेतन-सहित अवकाश---सप्ताह में १ दिन छुट्टी के अलावा इस कानून के 
अनुसार खानों में काम करने वाले श्रमियों को १२ मास लगातार काम करने पर 
अगर उसे वेतन मासिक मिलता हैं तो १४ दिन का और अगर साप्ताहिक मिलता है 
तो ७ दिन का वेतन-सहित साधिकार अवकाश मिलेगा। जो श्रमी मासिक वेतन 
पाते हैं उनकी छुट्टी ज्यादा-से-क्यादा २८ दिन तक जमा हो सकेगी, दूसरों की नहीं। 
मासिक वेतन पाने वाले श्रमी की उपस्थिति अगर २६५ दिन होगी, और दुसरों 
की १६० दिन होगी, तो यह समझा जायगा कि वह १२ मास उपस्थित रहा है। 

प्रबन्ध--खानों का प्रवंध खानों के मुख्य-निरीक्षक के आधीन होगा | 
उसके आधीन खान-निरीक्षक होंगे जो इनकी देख-रेख और जाँच-पड़ताल करते 
रहेंगे। १६५३ में इस देश में ३,१३० खाने थीं जिनमें से २,३६६ का निरीक्षण 
हो सका। इनमें से २७१ के ऊपर भ्रनियमित काम करने के कारण कानूनी कार्य- 
वाही की गई। 

४. बाग़ान के लिए कानून 


१८६० में श्रासाम में पहला चाय-बग्रीचा बना। इसके बाद बग्रीचों का 
ताँता बंध गथा। श्रामदनी बहुत थी। इन वग्रीचों के लिए मजदुर दुर-दुर से 
लाये जाते थे। उनके साथ जो दुव्यंवहार होता था उससे वे भाग भी जाते थे।. 
इसलिए बाग़ान के संबंध में शुरू-शुरू में १६५६-६० में जो कानून बने, वे इन मज़- 
दूरों की पकड़-घकड़ के, वाग्रान से भाग जाने पर इन्हें जेल में डाल देने के कानून 
थे। GAT हम ऊपर कह आये हैं, इन कानूनों को तो १६२२ में रह किया गया L 
इनके साथ इन बागान के लिए १६६३ तथा १६०१ में कुछ सालों के लिए एग्रीमेंट , 


३८ 
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से मजदूर भर्ती किये जाते थे जो तब तक काम करने के लिए वध जाते थे। यह भर्ती 
गुलामी जैसी थी। इस तरह के कानूनों को १६९०८ तथा १९१५ में रह किया गया। 
१६३१ में रॉयल-लेबर-कमीशन' ने इन सब समस्याग्रों को सामने रखते हुए 
परामर्श. दिये। इन परामशों के भ्राघार पर १९३२ में एक कानून बना जिसका 
नाम टी डिस्ट्रिक्ट्स एमीग्रेट लेबर एक्ट था। उस एक्ट का आशय निम्न था :-- 
A डिस्ट्रिक्ट्स एमोग्रेंट लेबर एक्ट (१६३२)--इस कानून का उद्देश्य 
आसाम के चाय-वग़ीचों में मजदूरों की भर्ती को नियमित करना था। इसके 
अनुसार केन्ट्रीय-सरकार किसी क्षेत्र को वाग्रान की भर्ती के लिए नियन्त्रित-क्षेत्र 
. घोषित कर सकती थी। इस क्षेत्र से वाग्रान के कारकुन मजदूर भर्ती कर सकते 
- थे, परन्तु उनकी भर्ती पर सरकारी देख-रेख रखी जाती थी। इन कारकुनों को 
भर्ती करने के लाइसेंस छेने पड़ते थे। गरगर कोई कारकुन मज़दूर को बाय़ान 
तक पहुँचाने के रास्ते में उनके रहन-सहन, भोजन, आराम की व्यवस्था नहीं कर 
सकते थे, तो उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता था। इन मजदूरों को निर्धारित मार्ग 
सेही भेजा जा सकता था। इस कानून के अनुसार १६ साल से कम के लड़के बाग़ान 
में मजदुरी के लिए इसी शतं पर जा सकते थे यदि उनके माता-पिता अथवा ग्न्य 
कोई भ्रभिभावक साथ होते थे। कोई विवाहिता स्त्री पति की आज्ञा विना नहीं 
जा सकती थी। प्रत्येक मज़दूर के परिवार वालों को अधिकार था कि आसाम में 
प्रवेश करने के तीन साल वाद अपने रिइ्तेदारों को किन्हीं खास हालतों में बाग़ान 
के मालिकों के खर्च पर वापस वुला सकें | 


इस कानून के भ्रनुसार भर्ती के मजदूरों का नियन्त्रण करने के लिए एक 
कन्ट्रोलर की नियुक्ति भी की गई थी जिस के नीचे उसके कुछ सहायक थे। इस 
विभाग का ख़र्च चलाने के लिए बाहर से झाने वारे प्रत्येक मजदुर, के पीछे ९ रुपया 
बागान के मालिकों से लिया जाता ary १६५१-५२ में यह रुपया € से ३ कर 
दिया गथा। इस कानून में और तो बहुत-कुछ था, परन्तु श्रमियों के कार्य की 
भ्रवस्थाओं ग्रादि पर ध्यान नहीं दिया गया | | 


 लान्टेशन लेबर एक्ट (१६५१)--वाग़ान में काम करने वाले मज़दूरों 
की शोचनीय अवस्था पर १६४६ की 'रीगे-लेवर-इन्वेस्टीगेशन-कमेटी' ने ध्यान 


में १९५१ का कानून बना जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं :--. 


आ कानून जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर ऐसे हर बाग्र पर लागू 
होगा जिसमें बाय, काफ़ी, रबर, सिनकोना आदि की खेती की जाती है, जिसका 
ATT २५ एकड़ तथा जिसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या ३० या इससे 


अधिक  है.। 
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een सुरक्षा तथा श्रमी-कल्याण--इस कानून के अनुसार श्रमियों के 
लिए पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था, स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग-ग्ंलग 
Reuss शौचालयों तथा मूत्रालयों का बनवाना, चिकित्सा का प्रवन्ध करना--ये 
सव आवश्यक हैं। अगर कोई वगीचा ये व्यवस्थाएँ नहीं करता, तो वाग्रान के 
मुख्य-निरीक्षक को अधिकार है कि इन स्तास्थ्य-सेवाम्रों का प्रबन्ध कर दे और 
खर्चा वागान से वसुल कर ले। राज्य-सरकारों को इस कानून द्वारा ग्रधिकार 
दे दिया गया हँ कि वे मजदूरों के मनोरंजन के नियम बनाकर मालिकों से उन्हें 
पुरा करायें, जहाँ १५० मज़दूर हों वहाँ केन्टीन और जहाँ मजदूरों के ६ से १२ 
की ग्रायु के २५ या अधिक बच्चे हों, वहां शिशु-गृह तथा पाठशाला खुलबांयें। 
जहाँ ५०.या इससे ज्यादा स्त्री काम करे वहाँ इनके बच्चों के इस्तेमाल केलिए 
उपयुक्त कमरों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। राज्य-सरकारों ने कन्टीन, 
झिशु-गृह, मनोरंजन के साबन, शिक्षणालय आदि के विपथ में विस्तार-पूर्वे् 
नियम बनाये हैं कि इनका क्या-क्या रूप होना चाहिए। मज़दूरों के परिवारों के 
रहने के लिए गृह-व्यवस्था करना भी मालिकों का काम है। ये मकान कंसे होने 
चाहिएँ, मकान बनाने की जगह कंसी होनी चाहिए--इन सब बातों के लिए 
भी राज्य-सरकारों को अधिकार दिया गथा है कि इन faam में नियम वनाकर 
उनका पालन करायें। राज्य-सरकारों को इस सम्बन्ध में भी नियम बनाने होंगे 
कि मालिक मजदूरों को धूप-नर्पा से बचने के लिए किस प्रकार के छाते, वरसाती, 
कोट दे। ३०० से ज्यादा मज़दुर जहाँ काम करें, वहाँ श्रम-कल्याण-ग्रफसर नियुक्त 
होना चाहिए जिसका काम राज्य-सरकार नियत करेगी | 
युवाओं का मज़दूरी करना--१२ वर्ष से कम आयु का बालक इनमें काम 
नहीं करेगा। १५ से १८ वर्ष की आयु के युवा” ( Adolescent) कहे गए हैं। 
१८ से ग्रथिक ary का ages’ (Adult) i बच्चे तथा युवा तभी काम कर 
सकेंगे अगर उनके पास काम करने के योग्य होने का डाक्टरी सर्टिफ़िकेट होगा 
Wit वह सर्टिफ़िकेट काम करते समय उनके पास होगा। साल भर के बाद इस 
सर्टिफ़िकेट का दुबारा बनाया जाना भी ज़रूरी है। ये सव नियम इसलिए बनाये 
गए हैं ताकि वच्चों और कमज़ोर आदमियों से ज़बदंस्ती काम न लिया जा सके । 
काम करने के घंटे--वच्चों से ४० और वयस्कों से ५४ घंटा प्रति aag 
काम लिया जा सकता है। प्रति दिन घंटे.का इस कानून में हिसाव नहीं हैं । फेलाव 
की दृष्टि से यह कह दिया गथा है कि काम के लिए इन्तिज़ार, छुट्टी आदि मिला कर . 
किसी दिन १२ घंटे से ज़्यादा किसी को काम पर नहीं रहना SMT | सरकार की 
स्पष्ट आज्ञा लिए बिना स्त्रियों तथा बच्चों से प्रातः ६ से सायं ७ के बोच ही कॉम 
लिया जा सकेगा, इन समयों के इधर या उबर नहीं। ५ घंटे काम करने के बाद 
श्राव घंटा आराम के लिए देना होगा। अगर कोई श्रमी काम शुरू होने के समथ 
से भ्राघ घंटा पोछे आये, तो मालिक उसे काम पर लगाने से इन्कार कर सकता है। 
श्रमी आराम के दिन भी काम करना चाहे तो कर सकता है, वह दिन ऐसा नहीं 
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होना चाहिए जिस दिन सब काम बंद हों। लगातार बिना छुट्टी के १० दिन 
लगातार से अधिक वे काम नहीं कर सकते | अगर कोई श्रमी आंधी-तुफ़ान आदि 
के कारण काम पर नहीं AT सके, तो वह चाहें तो उस दिन को अपनी हफ्तेवार 
छुट्टी में गिना सकता हैं। जिन मजदूरों ने ६ दिन पूरे हफ्ते काम नहीं किया 
उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकरा नहीं | 
बेतन-सहित श्रवकाश--साप्ताहिक छुट्टी के Mera वयस्क को २० दिन के 
काम पर १ दिन और बच्चे तथा युवा को १५ दिन के काम पर १ दिन सवेतन 
झवकाश का अधिकार होगा। ३० दिन तक की छुट्टी इकट्ठी जुड़ सकेगी। 
छुट्टी के दिनों में बोनस ग्रौर ओवर-टाइम निकाल कर किन्तु महँगाई भत्ता और 
aa रियायतें मिला कर जितना वेतन बनता है वह मिलेगा। अ्रगर किसी वायदे, 
इकरारनामे आदि के कारण उसे छुट्टियों से ज़्यादा वेतन मिल सकता है तो वेसा 
'मिलेगा। 
रुग्णावस्था तथा मातृत्व के लाभ--योग्य चिकित्सक से प्रमाण-पत्र मिलने 
पर रोगी को रोगी-मत्ता मिलेगा और स्त्री को ज़च्चा-वच्चा की हालत में मातृत्व 
का भत्ता मिलेगा। इस संबंध में विशेष-विशेष नियम राज्य-सरकारें स्वयं बनायेंगी 
और उन नियमों को क्रियान्वित करना राज्य-सरकारों के द्वारा नियुक्त बाग़ानों 
के मुख्य-तिरीक्षकों का काम होगा। राज्य-सरकार किसी मालिक को इन शर्तों से 
मुक्त भी कर सकती हैं, परन्तु उसके लिए केन्द्रीय-सरकार की आज्ञा लेनी होगी.। 


५. यातायात के लिए कानून 


यातायात के कानूनों को तीन भागों में ater जा सकता है--(क) रेलवे 
के यातायात के कानून, (ख) जहाजों के कानून तथा (ग) बन्दरगाह के कानून । 
थे तीनों यातायात के साधन हैं। इन तीनों पर हम क्रम: विचार करेंगे । 

(क) इंडियन tata एक्ट (१८६०)--इस एक्ट के श्रनुसार रेलवे- 
श्रमियों के दो विभाग किये गए हैं-*निरंतर श्रमी' (Continuous 
workers), 'भ्रनिरन्तर-श्रमी' (Intermittent workers) ग्रनिरंतरः श्रमी 
वे हैं जिनके काम का रूप ही इस प्रकार का है कि उन्हें निरंतर काम नहीं करना 
होता, निरन्तर-्रमी वे हैं जिनके काम का रूप इस प्रकार का है कि उन्हें लगातार 
काम करना होता Sl ग्रनिरन्तर-श्रमी ८४ घंटा और निरंतर-श्रमी ६० घंटा 
भ्रति सप्ताह काम करेंगे । सब रेल-कर्मचारियों को प्रति सप्ताह २४ घटे का विश्राम 
मिलेगा । अगर काम का बहुत बोझ होगा, तो इस अवकाश 'के समय में कामं 
लिया भी जा सकेगा, परन्तु काम लेने की श्रवस्या में उनको विश्राम के समय में 
इस प्रकार काम करने का मुग्राविजा देना होगा। ओवर-टाइम साधारण वेतन 
से सवा गुणा होगा। इस कानून में सरकार को कर्मचारियों के लिए कुछ नियम 
बनाने का भ्रधिकार दिथाःगया हैं जिनमें काम के घंटों के संबंध में कुछ नियम 
बनाये गए हैं । 'रीगे लेबर-दन्वेस्टीगेशन-कमेटी”- ने. इन निथमों - के “सब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अस-कानून BE ५६७ 


कर्मृचारियों पर लागू न होने तथा म्न्य बातों से रेलवे-कर्मचारियों में बढ़ते 
भ्रसन्तोष की तरफ़ सरकार का ध्मान खींचा था। रेलबे-श्रमियों में 'निरंतर- 
श्रमी' और भ्रनिरन्तर-श्रमी' के भेद से उनमें ग्रसन्तोष था । इस सब पर विचार 
कर के ग्रपना निर्णय देने के लिए सरकार ने १६४६ में न्यायाधीश श्री राजाष्य्रक्ष 
को अपना निर्णय देने के लिए नियुक्त किथा। श्री राजाध्यक्ष ने १६४७ में अपना 
निर्णय दिया जिसे सरकार ने मान लिया । 


राजाध्यक्ष-निर्णय--सरकार को काम करने के घंटों के संबंध में कुछ नियम 
बनाने का अधिकार था, जो कुछ कर्मचारियों पर लागू किये गए थे, कुछ पर नहीं । 
जिन पर वे लागू नहीं किये गए थे उनकी माँग थी कि उन नियमों को उन पर भी 
लागू करना चाहिए। राजाध्यक्ष-निर्णय में कहा गया कि ये नियम सब पर एक- 
समान लागू किये जाँय। अबतक श्रमियों में जो दो प्रकार का भेद था उसको 
राजाध्यक्ष-निर्णय में बदलकर चार प्रकार का कर दिया गया। एक तो वे श्रमी 
गिने गए जिनका काम कठोर AT | इन्हें 'कठोर-श्रमी' (Intensive workers) 
कहा गया। इनको काम में लगातार ध्यान गड़ाये रखना होता था और सख्त 
काम करना पड़ता था। इनके काम के घंटे सप्ताह में ४५ निश्चित किये गए और 
सप्ताह में ३० घंटे इनके लिए विश्राम का समय नियत किया गया । दूसरे 
"निरन्तर-श्रमी' (Continuous workers) कहे गए। इनके लिए ५४ 
घंटे काम के रखे गए, सप्ताह में ३० घंटे का AIA! तीसरे 'अनिरन्तर- 
श्रमी” (Intermittent workers) कहे गए। ये ऐसे श्रमी थे जिनके पास कुछ 
समय करने का कुछ भी काम होता ही नहीं है। इनके काम के घंटे सप्ताह में ७५ 
रखे गए। काम के बाद रात मिला कर २४ घंटे का आराम इन्हें दिया गया I 
चौथे, इनसे बाहर' के (Excluded) थे। ये वे थे जो उक्त चारों में नहीं राते 
थे। उदाहरणार्थं, गेट-कीपर, स्वास्थ्य-सेवा का स्टाफ़ आदि। इनके लिए १० 
घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। उक्त श्रेणी-विभाग के अतिरिक्त राजा- 
ध्यक्ष निर्णय में छुट्टी, सवेतनावकाश आदिं के संबंध में भी भ्रनेक बातें कही गई। 
१६४८ में भारत-सरकार ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। १६५१ में 
भारत-सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए राजाध्यक्ष-नि्णय को सामने रखते 
हुए नए नियम बनाये। , 


(ख) इंडियन मर्चेण्ट शिपिग एक्ट (१६२३ )--१६२० में अन्तर्राष्ट्रीय- 
श्रम-कान्फ़रेंस ने नाविकों के संबंध में न्यूनतम आयु का 'सामाजिक-विधान' 
(Convention) बनाया। १६२१ में इसी कान्फरेस ने नाविकों के संबंध 
में दो और “सामाजिकःविघान' बनाये। इन सब को आधार बनाकर भारत- 
सरकार ने १६२३ में शिपिंग-एक्ट बनाया। १९४६ तथा १६५१ में इसमें फिर 
संशोधन हुए। १९४६ के संशोधन के अनुसार नाविकों की भर्ती के लिए ऐसे दफ्तर 
खोले गए जिनके द्वारा नाविकों की भर्ती होगी। १६५१ के संशोधन के अनुसार 
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नाविकों की डाक्टरी-परीक्षा तथा उनकी योग्यता के अन्य नियम बनायें AT | 
मख्य कानन १९२३ का ही, है और उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं 


भर्तो--इसके अनसार भारतीय, ब्रिटिश या विदेशी जहाज़ पर केवल 
शिपिग-मास्टर की उपस्थिति में किसी जहाज़ का मालिक निश्चित नियमों के 
अनसार नाविक की भर्ती कर सकता हैं। १९४६ के संशोधित कानून के अनुसार 
भारत की केन्द्रीय-सरकार नाविकों की भर्ती के दफ्तर वन्दरगाहों पर खोलेगी और 
उन्हीं के द्वारा नाविकों की भर्ती हो सकेगी। जहाँ ये दफ्तर नहीं खुल सकेंगे वहाँ 
भी सरकार द्वारा नियुक्त. व्यक्तियों के द्वारा ही भर्ती होगी। इस कानून के 
लिए जब तक वहाँ कोई दफ्तर नहीं खुलता तब तक वें व्यक्ति ही भर्ती!के दफ्तर 
समझे जायेंगे। जो जहाज़ों के मालिक सीघे भर्ती करेंगे उन्हें १०० रुपया तक 
जुर्माना हो सकता है। १९५४ में बम्बई में इसी प्रकार का नांविकों की भर्ती. का 
एक रोज़गार-दफ्तर खोला गथा और कलकत्ता में भी अब खुल गथा है। भर्ती से' 
पहले नाविकों की डाक्टरी-परीक्षा होती हैँ। इस.के लिए १९५१. में भारत-सरकार 
ने नाविकों की डाक्टरी-परीक्षा के कुछ नियम बनाये थे। १९५२-५३ में बम्बई में 
८,६६५ तथा कलकत्ता में १०,६५६ नाविकों की डाक्टरी-परीक्षा हुई।. जिन 
नाविकों को नौ-सेवा के भ्रयोग्य करार दे दिया जाता है उनकी शिकायत को सुनने 
के लिए एक अपील-चोडं भी बना हुआ है। जब किसी श्रमी की जहाज़ पर भर्ती 
होती हैँ तव जहाज़ के मालिक को श्रमी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता. है कि अगर 
विदेश में उसे सेवा से मुक्त किया जायगा, तो या तो उसे वहाँ नौकरी दिलाई 
जायगी या भारत के किसी बन्दरगाह तक या जिस बन्दरगाह से उसे भर्ती किया गया 


हु वहाँ तक लौटने की उसकी व्यवस्था की जायगी या वहाँ तक का उसे किराया 
दिया जायगा | 


` युंवाप्रों का काम करंना--१४ से कम आयु के वालक नाविक के काम में 
नहीं भर्ती किये जा सकते। १८ से कम उम्र के लड़के को पतवार चलाने का काम 
नहीं दिया.जा सकता। 


मजदूरी देने के नियम--एग्रीमेंट के बाद काम के लिए नाविक को अपने. 


को पेश करते हीं उसका वेतन का भ्रधिकार शुरू हो जाता हैं। .माल को बन्दरगाह 
पर उतारने के ४ दिन वाद या नाविक की बर्खास्तगी के ५ दिन बाद नाविंक का 
वेतन उसे मिल जाना चाहिए। अगर नाविक को: समय पर वेतन: न मिले, तो 
हर देरी के १ दिन के लिए उसे २ दिन का वेतन देना पड़ेगा। कुल हर्ज़ाना १० 
दिन के दुगुने वेतन से ज्यादा न होगा। प्रत्येक नाविक के पास एक फाम रहेगा 
जिसमें उसके वेतन, कटौती आदि का विस्तृत eater लिखा होगा। अगर बिना 
कसुर के नाविक को यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही नौकरी से श्रलहदा किया 


जायगा, तो उसे १ मास का वेतन देना होगा। वेतन मिलने से पहले ही वेतन को: 


कुवः नहीं कराया जा सकता | 
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` स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अमी-कल्याण--शुद्ध पानी की पर्याप्त मात्रा नाविक 
at जहाज़ पर मिलनी चाहिए। यात्रा में होने वाली दुर्घटनाओं तथा बीमारी के 
लिए जहाज में औषधियों की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए | नाविकों की चिकित्सा 
मुफ्त होगी। हर-एकः नाविक को कम-से-कम ७२ घन फुट जगह देनी होगी। 

'नियन्त्रण--जिस नाविक को नियमपूर्वक नौकरी पर रखा गया हो, वह 
शर्तों के अनुसार, समय पूरा होने से पहले काम नहीं छोड़ सकता। अगर कोई 
` छोड़कर चला जाय, तो उसका सब सामान जब्त हो जाता है, और उसे बचा हुआ 
वेतन भीः नहीं दिया जाता। अगर भारत के बाहर कोई इस प्रकार काम छोड़ 
कर चला जाय, तो उसे-१२ सप्ताह की जेल हो सकती है। काम करने से इन्कार 
करने पर या विना छुट्टी लिये अनुपस्थित होने पर नाविकों .के लिए भिन्न-भिन्न 
सज़ाञ्ओं का विधान है । l >) 

प्रबन्ध--जहाज़ों के दफ्तरों का प्रबन्ध शिप-मास्टरों तथा उनके सहायकों के 
झ्राधीन होता है। जहाँ कोई शिप-मास्टर नियत न हो वहाँ कस्टम्स के दफ्तर ही 
शिप-मास्टरों का काम करते हैं। शिप-मास्टर का कतंव्य है कि जहाज़ों पर 
काम करने के लिए नाविकों की व्यवस्था करे और उनकी देख-भाल रखे। 
कलकत्ता तथा बम्बई में नाविक-कल्याण-अ्रफ़सर रखे गए हैं जो नाविकों के सम्बन्ध 
में कल्याण-योजनाशों का संचालन करते हैं। z ; 

(ग) Ste aaa (रेगुलेशन फ़ एम्प्लायमेंढ) एक्ट (१९४८)--- 
जहाज़ों पर काम करनेवालों के अतिरिक्त वन्दरगाहों पर काम करने वाले मज़दूरों 
की भी समस्याएं हैं। ये समस्याएँ दो तरह की हैं। एक समस्या तो यह हैँ कि 
बहाँ छोटे-छोटे बच्चों से मज़दुरी कराई जाती है, दुसरी समस्या यह है कि बन्दरगाहों 
का काम हर रोज़ का नहीं, वहाँ का काम आकस्मिक SI बच्चों से नौकरी न 
कराने के लिए १६०८ में भारतीय-बन्दरगाह-कानून (इंडियन पोटस एक्ट) 
बना। १६२२ तथा १९३१ में उसमें संशोधन हुए। इस कातून के भुसार 
१२ वर्ष से न्यून भ्रायु के बालकों से बन्दरगाह में मजुरी कराने की मनाही को 
गई। मजदुरों की wage की आकस्मिकताःदूर करने के लिए १६२६ में, 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ! (I L. 0.) ने कुछ सा|माजिक-विधान' (Conven- 
tions) बनाये। “रॉयल-लेबर-कुमीशंन' ने भी इन मजदूरों की आकस्मिकता 
को हटाने के परामर्श दियें। इन सब का नतीजा यह हुआ कि १६४८ का कानून 
बना। इस कानून की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं . , ' 

. इस कानून के अनुसार केन्द्रीय-सरकार मुख्य-मुख्य बन्दरगाहों तथा राज्य- 
सरकारे अपने-अपने बन्दरगाहों के लिए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की योजनाएं बनायेंगी 
afs बन्दरगाहों पर काम करने वाले मज़दूरों को नियन्त्रित किया जा सके। 
इन मजदूरों को मजदुरी क्या दी जाय, काम के घंटे कितने रखे जाँय, छुट्टी, जिन 
पर ये योजनाएँ नहीं लगतीं उन पर नियन्त्रण, इन मजदूरों का प्रशिक्षण, इनके 
स्वास्थ्य तथा कल्याण का प्रबन्ध, जिन दितों इनके पास काम न हो उन दिनों 
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भी इनको मजदुरी देना--इस सब की भी सरकार व्यवस्था करेगी । २७ जनवरी 
१६५१ को इन मज़दूरों के लिए केन्द्रीय-सरकार ने एक योजना बनाई। इस 
योजना के अनुसार रजिस्टर्ड AMT का एक रजिस्टर बनाया गथा । जिन आसा- 
मियों का बहुत काम आता था उनका भी एक रजिस्टर बनाया गया। हर भासामी 
के लिए रजिस्टडं मजदुर नियत कर.दिये गए। जिस ग्रासामी के लिए जो मजदुर 
नियत थे, उस आसामी को उन्हीं मजदूरों से काम लेना होता था, वे मजदुर भी 
झन्य किसी का काम नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उन्हें महीने में १२ दिन की 
मञ्चदुरी निरिचित रूप से देने का प्रबन्ध कर दिथा। इन दिनों में अगर किसी 
दिन उन्हें काम नहीं भी मिलता था, तो १ रुपया प्रतिदिन के हिसाव से उन्हें 
मजदूरी दी जाती थी । 'इस प्रकार इस कानून द्वारा इन मज़दुरों की 'अआकस्मिकता' 
(Casualness) का इलाज़ किया गया। - 
इस योजना का संचालन हर बन्दरगाह पर 'डौक-लेबर-बोडं' करता है। 
यह एक प्रकार का त्रिदलीय बोर्ड हे जिसमें १२ सदस्य होते हैं। इनमें कुछ सरकार 
के, कुछ बन्दरगाह के मज़दुरों के और कुछ उन कम्पनियों के प्रतिनिधि होते 
हैं जिनका माल बन्दरगाहों से जाता Fl इस प्रकार मजदूरों को रजिस्टर्ड. करके 
उनकी समस्या को हल करने का प्रयत्नं किया गया है। ३१ मार्च, १९५४ तक 
चम्बई में ३,५२४ तथा कलकत्ते में १०,६७९ मजदुर रजिस्टर्ड थे और उक्त योजना 
के अनुसार झाकस्मिकता-निवारण' (The Decasualisation) की योजना 
चल रही at | 


` ६. अन्य श्रस-कानून 


हमने फ़ैक्टरियों, खानों, वाग्रान तथा यातायात (रेल, जहाज, बन्दरगाह) 
के मुख्य-मुख्य कानूनों का वर्णन किया। इनके अलावा झन्य भी भ्रनेक प्रकार के 
श्रम-कानून हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्न हैं :-- 
(क) दुकानों तथा व्यापारिक-संगठनों में काम करने वाले मजदूरों के 
` लिए श्रम-कानून (Legislation for Workers in Shops 
| and Commercial Establishments), 
` (ख) प्रौद्योगिक:संगठनों के श्रमियों के लिए गृहनिर्माण का कानन 
(Legislation for Industrial Housing), 
(ग) सुरक्षा तथा मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम-कानून (Legisla- 
tion for Safety and Welfare), 
(घ) maa को मजदुरी देने का श्रम-कानून (Legislation for 
" Payment of Wages), = 
(ङ) न्यूनतम मजदूरी के श्रम-कानून (Legislation for Mini- 
mum Wages), ! 
(च) लड़ाईझगड़ों के निपटाने के श्रम-कानून (Legislation for 
Industrial Disputes), 
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(छ) सामाजिक-सुरक्षा संबंधी श्रम-कानून (Legislation for Social 
Security) 1 i 

इन छहों श्रम-कानूनों का थोड़ा-थोड़ा विवेचन करने की आवश्यकता ZI 
हम यहाँ इनका संक्षिप्त विवेचन करेंगे। ; 

(क) दुकानों तथा ma व्यापारिक-घंधों में काम करने वाले मजदूरों के 
लिए शरम-फानून (Shops ९८.) दुकानों तथा अन्य व्यापारिक-घंघों में 
भी छोटे-छोटे बावुझों तथा श्रमियों की देश भर में बहुत भ्रघिक संख्या काम करती 
है। ये लोग न फ़ैक्टरी-एक्ट में आते हैं, न खानों, बाग़ान या यातायात के कानूनों 
में आते हैं। इनसे सुबह से शाम तक काम लिया जाता था। दुकानदार सवेरे ६ 
बजे से दुकान खोल कर बैठ जाते थे, भौर रात को दस बजे तक दुकान खोले aS 
रहते थे। इतवार को भी छुट्टी नहीं करते थे। इनको तो पैसा कमाना होता था, 
इसलिए इन्हें तो १४-१४ घंटे काम करना दुभर नहीं लगता, परन्तु उनके कमं- 
चारी उतने ही निरिचित वेतन में, बिना किसी प्रकार के ग्राराम या छुट्टी के दिन-रात 
पिसते थे। इनके लिए सब से पहले १९३६ में बम्बई ने कानून बनाया, १६४६ में 
बम्बई ने इस कानून में संशोधन किया। इस कातून को १९४० में बंगाल तथा 
पंजाब ने, १९४७ में उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा मध्य-प्रदेश ने, १९४८ में प्रासाम 
तथा. मद्रास ने, १६५० में ट्रावनकोर-कोचीन ने, १६५१ को ,हैदराबाद ने और 
१९५२ में मध्य-भारत ने भ्रपना लिया, १६५४ में दिल्ली में भी इस आशय का 
कानून बन गया। । 

क्षेत्र--यह कानून दुकानों, व्यापारिक घंघों, होटलों तथा सिनेमा aria 
पर लागू होता Fl सरकार इसे जिस क्षेत्र में भी लगाना चाहे उसमें लगा सकती हैं 
और: जिस क्षेत्र को इससे मुक्त करना चाहे उसे मुक्त कर सकती SI 

काम के घंटे तथा ध्ाराम--भिन्न-भिन्न प्रान्तों में काम के घंटे भिन्न-भिन्न 
हैं। दुकानों में परिचिमी बंगाल तथा पंजाब में काम के घंटे १०, आसाम, बम्बई, 
मध्य-भारत, मध्य-प्रदेश तथा बिहार में & एवं उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा हैदराबाद 
में ८ घंटे रखे गये हैं । व्यापारिक-घंधों में कहीं ९ तथा कहीं ८, होटलों में भी = 
से लेकर १० घंटे तक काम रखा गथा हैं। उत्तरप्रदेश में दुकानों, TA, होटलों, 
सिनेमाग्रों में ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं हो सकता | 

छूट्टी--पहले इन लोगों को सातों दिन काम करना पड़ता था, परन्तु जब 
से ये कानून लागू हुए तब से सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आवस्यक कर दी गई 
है। इस छुट्टी के भ्रतिरिक्त साधिकारःअवकाश को भी स्थान दिया गया हैं। 
साल में भ्रासाम में १६, बम्बई में १४ विहार में वयस्कों के लिए २०.दित के बाद १ 
दिन तथा बच्चों के लिए १५ दिन के बाद १ दिन, उत्तर-प्रदेश में १५ दिन का 
` साधिकारावकाश लिया जा सकता है। इस साधिकारावकाश के अतिरिक्त कहीं 

१० और कहीं १२ दिन का झ्राकस्मिकावकाद भी मिलता हैं। ae 
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काम करने वाले की आयु--प्रासाम, वम्बई, मध्य-प्रदेश, मध्य-भारत, 
हैदराबाद, बिहार में १२ तथा मद्रास एवं उत्तर-प्रदेश में १४ से कम wy के 
बालक से नौकरी नहीं कराई जा सकती | इनसे ६ घटे प्रतिदिन से ज्यादा काम 
नहीं लिया जा सकता। मध्य-प्रदेश, पंजाब, बंगाल तथा हैदराबाद में काम का 
समय ७ घंटे रखा गया हैं। ३ या ४ घंदे के बाद Aa घंटा इन्हें विश्वाम देना 
होगा। | PGE 
वेतन का भुगतान---कई प्रान्तों में कानून बना दिया गया. हैं कि ANE आँफ 
Seis एक्ट हर क्षेत्र में जहाँ कोई भी श्रमी काम करता है, लागू होगा । उदा- 
- हरणार्थ, बम्बई तथा मध्य-भारत में दुकानों, घंघों, होटलों तथा सिनेमाओं के 
कर्मचारियों पर पिमेंट MIG AAT एक्ट' लगता है। पर्चिमी-बंगाल तथा आसाम में 
वेतन वाजिब हो जाने के १० दिन के अन्दर, उत्तर-प्रदेश में ७ दिन के भ्रन्दर, 
मद्रास-हैदराबाद में ५ दिन के भ्रन्दर, पंजाब के कानून. के अनुसार वाजिब होते ही 
वेतन दे देना होता हैं । ओवर-ट[इम के लिए पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा 
मद्रास के कानूनों के अनुसार साधारण वेतन से STAT वेतन देना पड़ता है, मध्य- 
प्रदेश, हैदराबाद तथा परिचिमी-बंगाल के कानूनों के श्रनुसार डेढ़ गुना । वम्बई 
तथा मध्य-भारत के कानूनों के ग्रतुसार दुकानों, औद्योगिक-धंधों, होटलों तथा 
सिनेमाओं. के कर्मचारियों को ड्योढ़े की दर से और विश्वामालयों में काम करने 
वालों को दुगुने की दर से ओवर-टाइम मिलने का कानून है। उत्तर-प्रदेश तथा 
अन्य अनेक प्रान्तों में किसी कर्मचारी को १ महीने का नोटिस दिये बगैर निकाल नहीं 
सकते, अगर निकाला जाय तो १ महीने-का वेतन देना पड़ता हैं। इसके संबंध में 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कानूनों में थोड़ा-वहुत फ़र्क है। उत्तर-प्रदेश, बिहार, हैदराबाद 
के अनुसार कर्सचारी भी बिता एक महीने का नोटिस fed नौकरी नहीं छोड़ 
सकते। | ० 
` -अब्रन्ध--उत्तरःप्रदेश, प्रद्िचमी-वंगाल, पंजाब. तथा.. हैदरावाद में इन 
कानूनों को क्रियात्मक रूप. देने के लिए ग्रौर यह देखने के लिए कि इनका पुरा- 
पूरा पालन होता है कि.नहीं,. निरीक्षक रखे गए हैं। दिल्ली में “डायरेक्टर फ़ 
इण्डस्ट्रीज.तथा लेवर' का काम है कि इन व्यवस्थाओों को देखे | इसी प्रकार भिन्न- 
मिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न विभागों की यह देखने.की ज़िम्मेदारी लगा दी गई. है कि. 
ये कानून सिफ कागज़ों पर ही न frag रहें। भ्रब तो दूकानों, होटलों, सिनेमाओं में 
काम करने वालों ने भ्रपनी-भ्रपनी यूनियने बना ली हैं और इन कानूनों को क्रिया- 
न्वित करना आसान हो गया है। l ; 
(ल) श्रोद्योगिक-संगठत्तों के श्रमियों के लिए गृह-निर्माण के कानून 
(Industrial Housing) —ot श्रमी झ्ौद्योगिक-संगठनों में काम करते हैं, 
कोयले की या अ्रभ्नक की खानों में, शक्कर के कारखानों में और दुसरी जगहों पर--- 
उनके लिए मकानों की बड़ी भारी समस्या हैं। पहली समस्या तो रुपए की है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"` > अम-कानून ६०३ 


दूसरी जगंह खरीदने, तीसरी जगह पर किसी योजना के अनुसार मकान बनाने | 
की है। रुपए की समस्या को हल करने के लिए दो प्रकार के उपाय किये गए हैं | 
एक उपाय तो भिन्न-भिन्न उद्योगों:में कानूनों द्वारा फंड कायम किये गए हैं। 
उदाहरणार्थ, १९४६ में केन्द्रीय-सरकार ने माइका-माइन्स लेबर-वेलफ़ेयर-फंड- 
एक्ट बनाया था, १४७ में कोल-माइग्स लेबर-वेलफ़ेयर-फंड एक्ट बनाया TAT | 
इन कानूनों से इन उद्योगों पर एक खास प्रकार का टॅक्स लगा दिया गया था जिससे 
इनके श्रमियों के मकान झादि की व्यवस्था की गई। १६५१ में उत्तर-प्रदेश में 
“उत्तर-प्रदेश शुगर एंड पावर एलकोहल-इंडस्ट्रीजञ लेबर-वेलफ़यर एण्ड डिवलपमेंट 
'फण्ड एक्ट' बनाया गया । इसका उद्देश्य ऊपर के दोनों कानूनों के अनुसार शक्कर 
के कारख़ानों पर टैक्स लगाकर रुपया जमा करना था जिससे इनके श्रमियों 
के गृह-निर्माण का कार्य किया जा सके! ८ अगस्त १९५६ में उत्तर-प्रदेश की 
विघान-समा में ‘qo dto लेबर वेलफेयर फ़ण्ड बिल' पेश हुआ जिसका उद्देश्य 
यह या कि मिल-मालिकों के पास ऐसा जो रुपया पड़ा हैं जो बोनस आदि के रूप में 
नहीं बाँटा-गया,. जों सालों-साल से जमा होता-होता काफ़ी बढ़े गया है, उसे 
'इस फंड के नाम से इकट्ठा कर दिया जाय और सरकार के आधीन एक बोर्ड वना 
कर्‌ इस रुपए से श्रमियों के गृह-निर्माण आदिं का कार्य किया जाय। १९४८ में 
बम्बई में dled हाउसिंग बोर्ड एक्ट बना, १९४६ में मंसूर में मसुर लेबर हाउसिंग 
qaz वना, १६५० में मध्य-प्रदेश में सध्यःप्रदेशं Estat एक्ट वना, १६५२ में 
हैदराबाद में हैदराबाद लेबर हॉर्जासग एक्ट वना। इन सब का उद्देश्य श्रमियों के 
लिए गृह-निर्माण की समस्या को हल करना था। इनको सहायतां, Tal हमने 
अभी कहा, उन-उन उद्योगों पर टॅक्स लगाकर की गंई, साथ ही प्लैनिंग-कमीशन ने 
इनके लिए प्रथम योजना में ३८:५ करोड़ रुपया तथा'ढितीय-योजना में १२० 
करोइ रुपया सहायता दि के रूप में रखा। इसकां विस्तृते विवरण हुम 'श्रम- 
कल्याण की संमसंयाएँ' के अध्याय में दें ग्राये हैं" जंगह खरीदने आदि के लिए 
४8३३ में लेंड एक्बोज्ञीशंन एक्ट पास किया गंथा था जिसके अनुसार मियो के 
मकान बनाने को सावंजंनिक-कांय कहा गया था। उक्त योजनाग्रों के लिए 
मकान बनाना इस एकट के अनुसार आसाने हो गेया । ' इने योजनाओं. के नुसार 
मकान बनाने के लिए सरकार ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर बोडे बना दिये जिनमें 
सरकार, श्रमी तथा मालिकों के प्रतिनिधिः थे। इनका काम परस्पर विचारः 
“विनिमय करके श्रमियों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था करना था ।' 1 
(ग) सुरक्षा तथा मजदूरों के कल्याण के लिए अ्रम-कानून ( Welfare) — 
हम श्रम-कल्थाण' की समस्याओं का वर्णन करते हुए सुरक्षा ey के 
लिए बनाये गए. कानूनों का जिक्र कर आाये हैं। इसी अ्रध्याय में अभी हमने 
ओऔद्योगिक-श्रमियों के लिए मकानों के लिए बनाये गए कानूनों का भी जिक्र किया | 
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भिन्न-भिन्न उद्योगों में फड जमा करने के ये कानून सुरक्षा तथा कल्याण के उद्देश्य 
से ही बनाये गए हैं। इनमें से कुछ कानूनों का वर्णन हम यहाँ करेंगे :-- 

(i) इंडियन डोक लेबरस एक्ट (१६३४)--बन्दरगाहों पर काम करने 
वाले श्रमियों की सुरक्षा तथा कल्याण का यह कानून, १६३४ में बना था, परन्तु 
कई कठिनाइयों के कारण यह १९४७ में लागू हुआ । जहाज़ों से सामान उतारने 
तथा उनमें चढ़ाने वाले मज़दुरों की सुरक्षा के लिए यह कानून वना । इस कानून के 
अनुसार ऐसे नियम बनाये गए जिनसे काम करने की जगह पर भ्राने-जाने के मागे 
में किसी तरह का खटका न रहें, काम करने की जगह में प्रकाश का प्रवन्ध. हो, 
वह स्थान घिरा FHT तथा सुरक्षित हो, जहाज़ पर चढ्ने-उतरने के साधनों में किसी 
प्रकार का खतरा न हो, मजदूरों को जहाज तक पानी में हिफ़ाज़त से ले जाया 
जाय और उतनी ही हिफ़ाज़त से वापस लाया जाय, बड़ी-बड़ी चीज़ों को इवर-' 
उधर करने में उन्हें कोई खतरा न हो, अगर कोई पानी में गिर पड़े तो उसको झट- 
से वचा लिया जाय--्रादि। ये नियम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, वंशाखापटाम 
तथा कोचीन वन्दरगाहों पर लागू हैं। इन नियमों में कुछ दोष पाये गए, उन्हें भारत 
सरकार ने १९५३ में दुर कर दिया। अब तक झगर कोई दुर्घटना हो जाती थी, 
तो उसकी शिकायत करने की जिम्मेदारी बन्दरगाह के भ्रधिकारियों पर थी, अब 
यह ज़िम्मेदारी मालिक को कर दी गई। इस सारी व्यवस्था को देख-माल 
फ़ेक्टरियों के चीफ़ इन्स्पेक्टर के ्राधीन है। 

(il) साइका-भाइन्स लेबर-वेलफेयर-फंड एक्ट (१६४६)--माइका 
Wap को कहते El भारत से जितना अ्रश्नक विदेशों को जाता हैँ उस पर ६३ 
प्रतिशत उसके मूल्य पर कर लग सकता है, १६५३-५४ में यह कर २३ प्रतिशत 
था । इस प्रकार इस कानून के भ्राधीन जो रुपया वसूल होता हैं उसे wary की 
खानों में काम करने वाले श्रमियों के गृहों के निर्माण तथा ग्न्य सुरक्षा एवं कल्याण 
व्यवस्था पर खर्च करने का ग्रधिकार केन्द्रीय-सरकार को है। प्रत्येक प्रान्त में इस्‌ 

फंड को सुरक्षा पर व्यय करने के लिए सरकार ने परामशंदातृ-समितियाँ बनाई 
हुई हैं जिनके परामश के अनुसार यह रुपया व्यय होता है। 

(111) ~ कोल-माइन्स लेबर-बेलफ़यर-फंड एक्ट (१६४७)---खानों से जब 
कोयला लदता है तब ४ श्राने से ८ आना टन के हिसाब से इस एक्ट के अनुसार 
कर ले लिया जाता gl यह रुपया गृह-निर्माण तथा सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण में: 
खच किया जाता हैं। इसका खर्च भी केन्द्रीय-सरकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बनाई 
गई परामर्शदातृ-समितियों के साथ सलाह-मशविरे से करती ह। 

(iv) qo पी० शुगर एण्ड पांवर-श्रलकोहल इण्डस्ट्रीज लेबर-वेलफ़यर' 
एण्ड डिवलपमेंट फंड एक्ट (१९५०)-यह पास तो .१९५० में हुआ परन्तु लागू 
१९५३ में हुआ। अलकोहल बनाने वाले कारखानों को सरकार शीरे (मोलासेज्र) 
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को एक निद्चित दाम पर देती हैं। इनको देने के वाद जो शीरा बच रहता है वह्‌ 
खुले बाज़ार में बेचा जाता है। खुले बाज़ार में शक्कर के कारखानों को दाम कुछ 
ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा दाम की यह जो भी राशि होती है, वह इस फंड में चली 
जाती Fl इस फंड को इन कारखानों में काम करने वाले श्रमियों के गृह-निर्माण, 
सुरक्षा तथा कल्याण-योजनाओं पर व्यय किया जाता Fl इसकी व्यवस्था के लिए 
भी परामशंदातृ-समितियाँ वनाई गई हैं। 

(४) बम्बई लेबर वेलफ़ेयर फंड एक्ट ( १६५३) तथा उत्तर-प्रदेश लेबर- 
वेलफ़ेयर फंड एक्ट (१६५६)--१९५३ में बम्बई में उक्त एक्ट स्वीकृत हुआ। 
उत्तर-प्रदेश में इस आशय का बिल ८ अगस्त १६५६ को विधान-सभा में पेश हुआ, 
जो a एक्ट बन चुका है। इन दोनों का उद्देश्य इन-इन प्रदेशों के श्रमियों के लिए 
सुरक्षा तथा कल्याण की योजनाझों को क्रिया रूप में IP aT करना हैं ! 

(घ) मजदूरों की मजदूरी देने का अस-कानून ( Payment of Wages) 
__'रॉयल-लेवर-कमीशन' ने श्रपनी रिपोर्ट में मजदूरों के सम्बन्ध में जो पराम 
दिये थे, उनको क्रियान्वित करने के लिए १६४६ में एक कानून बना जिसका नाम . 
‘ie ऑफ़ Aaa Wee था। वह्‌ कानून निम्न था :-- 

पेमेंट als चेजेज्ञ एक्ट (१६३६) --इस कानून के अनुसार यह तय किया 
गया कि मजदुरी हर रोज़, हर हफ्ते, हर पलवाड़े या हर मास दी जा संकती है। 
मजदुरी देने का अर्सा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि हर दो 
मास के बाद या हर तीन मास के बाद Hage दी जाय। इसके साथ ही जिस 
कारखाने, बगीचे, खान या जहाँ-कहीं १,००० से अधिक मजदूर काम करते हों, 
वहाँ मजदूरी वाजिब होने के दिन से ७ दिन के अन्दर-अन्दर दे दी जाय, दूसरी 
जगह १० दिन के भीतर। मजदूरी देने में इससे ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिएँ। 
जिस मजदुर को काम से हटाया जाय उसे अगले दिन, जिस रोज़ काम चालू हो, 
मजदूरी देनी पड़ेगी । मजदुरी काम के दिनों में देनी होगी, छुट्री के दिनों में नहीं, 
अन्यथा मजदुर का छुट्टी का दिन बेकार जाता है। मजदूरी में से कुछ कटौती 
काटने के भी नियम इस कानून में हैं । जुर्माना, गैर-हाजरी, नुकसान, गुम कर देना, 
मकान किराया, अगाऊ, इन्कम टैक्स झादि वेतन में से काटे जा सकते el यह 
एक्ट सब खानों, मोटर बसों, जहाजों, छापेखानों आदि पर प्रायः सब प्रान्तों में 
केन्द्रीय-स रकारं ने लागू कर दिया हैं। यह देखना कि इस एक्ट का.पालन हो 
रहा है या नहीं, फ़ैक्टरियों के निरीक्षकों का काम है। किन्हीं-किन्हीं प्रान्तों में 
लेबर कमिइनरों के सुपुदे यह काम किया गया हैं। १६५३ में बम्बई में इस एक्ट 
का संशोधन GAT । अव तक के कानून के अनुसार श्रमी मालिक़ से उसी हालत में 
अपनी मजदूरी वसूल कर सकता था भ्रगर फॅक्टरी के मैनेजर से वह वसूल नहीं 
कर सकता था। यह लम्वा-चौड़ा किस्सा था, “इसलिए १९५३ के संशोधन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०६ Digitized by Areca route ती and eGangotri 


के अनुसार यह तय कर दिया गया कि मजदूरी मेनेजर, मालिक जो-कोई .भी हो, 
सब से अलग-झलग या एक-साथ वसूल की जा सकती हैं| कारखाना बन्द होने 
वाला हो, तो १६५३ के नए संशोवन के अनुसार मालिक की जायदाद को कारखाने 
के वन्द होने से पहले कुर्क किया जा सकता हूँ। अगर मालिक अधिकारियों के 
पास यह घन दौलत के तौर पर रख दे तो HAL रक जाती हैं। इस संशोधन की एक 
न्य धारा के भ्रनुसार अगर श्रमी मालिक के खिलाफ़ वेतन न देने के मुकदमे में 
जीत जाता है, तो कोर्ट-फ़ीस भी मालिक से वसूल की जाती हूं। १६५४ में 
बम्बई सरकार ने इसमें फिर संशोधन किया जिसके अनुसार यह तय किया कि 
मालिक से वसूली लगान की तरह वसूल की जा सकती ह। इन्हीं दिशाओं में 
केन्द्रीय-सरकार भी कानून बनाने की सोच रही Sl इसमें बम्बई सब का मार्म- 
प्रदर्शक रहा है। 

(ङ) न्यूनतम मजदूरी का मिनिमम वेज़ेज़ एक्ट, १६४८ (Minimum 
Wages) इस कानून के संबंध में हम विस्तारपूर्वक 'भम-कल्याण की समस्याएँ' 
के प्रध्याय में लिख झाये हैं इसलिए यहाँ कुछ लिखने की श्रावश्यकृता नहीं। 


(च) श्रोद्योगिक-झगड़ों के कानून (Industrial disputes ) --भ्ौद्यो- 
गिक झगड़ों को निपटाने के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट ( १६२६) का वर्णन हम 
“श्रम-कल्याण की समस्याएं, के भ्रव्याय में कर आये हैं। उसी श्रध्याय में gog- 
स्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टेंडिग झाडं) एक्ट (१९४६) तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 
एक्ट १९४७-१९५६ का भी हमने विस्तृत विवरण दिया है। इन तीनों कानूनों 
का उद्देश्य झगड़ों को निपटाना Jl अन्य कानूनों में तो हर बात के लिए नियम वने 
हुए हैं, परन्तु कई झगड़े ऐसे भी तो उठ खड़े होते हैं जिनके लिए कानून तो कोई 
हैं नहीं जिसके अनुसार व्यवस्था दे दी जाय, परन्तु झगड़ा ज़रूर खड़ा हो जाता F | 
इन झगड़ों को ट्रिव्यूनलों के ज़रिये हल किया जाता हैं। 

(छ) सामाजिक-तुरक्षा संबंधो श्रम-कानून (Social Security)— 
कानून का उद्देश्य fam श्रमियों को मजदुरी दिलाना, उनकी छुट्टी के दिन बढ़वाना, 
काम के घंटे कम करवाना ही नहीं हैं। कानून यह भी चाहता हैं कि श्रमियों की 
सुरक्षा का प्रबन्ध हो। किसी को चोट लग जाय, तो उसे मुग्राविजा मिले, बीमांरी 
की हालत मे उसकी देख-रेख हो, बुढ़ापे में उसक्रा कोई सहारा हो, परिवार के 
मुखिया के मर जाने पर बाल-चच्चों का कोई रखवारा हो, बच्चा होने पर माँ की 
देख-भाल हो। इन सव उद्देश्यों से ग्रनेक कानून बने हुए हैं जिनमें (1) वकंमेन्स 

कृम्पेन्सेशन एक्ट (१९२३), (ii) एम्प्लायीज़ स्टेट इन्दयूरेंस एक्ट (१६४८), 
(iii) कोल माइन्स प्रौवीडेंट फंड एण्ड बोनस स्कीम्स एक्ट (१६४८), (iv) 
एम्प्लायीज़ प्रोवीडेंट फंड्स एक्ट (१६५२) तथा (४) मेटरनिटी बैनीफ़िट 
एक्ट्स (१६२६ से १९५३) मुख्य हैं। यह विषय इतना शभ्रावश्यक हैँ कि हम इस 
पर एक पृथक्‌ AAT में विचार करेंगे। 
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श्रम-कल्याण 


(LABOUR WELFARE) 


१. श्रम-कल्याण को परिभाषा 


भिन्न-भिन्न लेखकों ने श्रम-कल्याण की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ की हैं जिनमें 
से मुख्य-मुख्य निम्न हूँ: . . 

[क] अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-संघ (I. L. 0.) द्वारा व्याख्या--- श्रमिकों के 
कल्याण का अर्थ है श्रमिकों को ऐसी सेवाएँ, सुविधाएँ तथा आराम देना जो या तो 
उन्हें कारखाने के भीतर मिलें या कारखाने के आस-पास मिलें, जिनसे वे अपने 
काम को स्वस्थ तथा अनुकल वातावरण में कर सकें, जिनसे उनका स्वास्थ्य 
तथा नैतिक-स्तर ऊंचा उठ THI” 


इस ध्याय से संबंध रखने वाले निम्न प्रश्‍न परीक्षाओं में गा चुके हैं : 


1: “Welfare work, intelligently conceived and generously ad- 
ministered must in the long run repay the employer.’ Comment. 
Show the importance of labour welfare work in India. (1953) 

2, What is the distinctive role of the state, employer and 
worker in schemes of labour welfare? What activities would you . 
include under welfare? (1954) 

+ 3, Define ‘Labour Welfare’. Whose responsibility should 
ithe? © — (1956) 
4. “The importance of labour welfare work is greater in 
India than fin the West.” Examine this statement and trace 
critically the mature of welfare work undertaken by the 
State. ; (1958) 
° + 5. What is meant by labour welfare? Discuss the importance 
of labour welfare activities. (Rajasthan 1961) 
+ 6, Write: short notes on Labour Welfare. (1964) 


[m] “Workers welfare ‘should be understood as meaning 
such services, facilities and amenities which may be established 
in, or in the vicinity of undertakings to enable the persons 
employed in them to perform their work in healthy, congenial 
surroundings and provided with amenities conducive to good 
health and high moral.” —Report of I. L. O. 
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[ख] लेबर इन्वस््रीगेशन कमेटी द्वारा व्याख्या-- हम श्रम-कल्याग म 
उन सब कार्यों को शामिल करते हैं जो श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक एबं 
आथिक विकास के लिये किये जायें, चाहे ये कार्य मालिकों द्वारा किये जायें, चाहे 
सरकार द्वारा, चाहे अन्य किसी संस्था द्वारा। इसमें श्रम-कल्याण के वे कार्य 
तो आ ही जाते हैं जो कातून द्वारा उन्हें प्राप्त हैं या मालिकों के साथ समझौते 
और सौदेबाज़ी से उन्होंने कभी प्राप्त कर लिये हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा-संबंधी सुविधाएँ, पौष्टिक भोजन, 
विश्राम एवं मनोरंजन की सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, घाय-गृह और शिशु- 
गह, स्वच्छ आवास का प्रवन्ध, बेतन सहित छुट्टी, सामाजिक बीमा, बीमारी 
एवं मातृत्व-लाभ योजनाएं, प्रौवीडेंट फ़ंड, पेंशन झ्रादि भी सम्मिलित हैं ।” 


२. भारत में श्रम-कल्याण संबंधी कायं* 
(Labour welfare work in India ) 


श्रम-कल्याण की तरफ़ ध्यान देना संसार के प्रत्येक देश के लिए आवश्यक 

है, परन्तु परिचमी देशों की तुलना में भारत के लिए इस दिशा में कार्य करने की 
विशेष आवश्यकता 1 इसका कारण यह है कि ग्न्य देशों में श्रमिक-वर्ग अपने 
ग्रधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, वहां के श्रमी-संघ भारत के श्रमी-संघों की 
भ्रपेक्षा ज्यादा संगठित हैं। जहाँ श्रमियों तथा श्रमिक-संघों में जागरूकता हो वहाँ 
समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं AX सुलझती रहती हैं, भारत में श्रमियों तथा 
श्रमिक-संघों में पाश्‍्चात्य-देशों की-सी जागरूकता नहीं, इसलिए इस देश में श्रम- 
कल्याण-संबंधी कार्ये-क्रम की तरफ़ विशेष ध्यान देने का अधिक महत्व है। 


- [ख] “We prefer to include under welfare activities anythi 
a ything 
done for the intellectual, physical, moral and economic better- 


: dia 2 **The importance of labour welf; ¥ (1954) 
In pon n aiti the ee Explain this sate Tork is srt 
» Discuss the importance of labour welfare activities. 


(Rajasthan, 1961) 
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श्रम-कल्याण संबंधी वे कार्य जिन पर भारत में विशेष ध्यान fear जाना चाहिए 
निम्न हैं: | 
[कारखाने के भीतर अ्रम-कल्याण संदंधी कार्य] 

(क) भर्तो सें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण--इस समय श्रमियों की भर्ती 
वेतरतीब होती है। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि प्रत्येक श्रमी की 
बुद्धि, योग्यता, रुचि एक-दूसरे से भिन्न होती है। एक श्रमी जिस काम को अपनी 
बुद्धि, योग्यता तथा रुचि से जितनी सफलतापूर्वक कर सकता हैं, FAT व्यक्ति 
उस प्रकार की बुद्धि, योग्यता तथा रुचि न होने से उस काम को उतनी योग्यता से 
नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर आजकल व्यावसायिक 
मनोविज्ञान' (Industrial Psychology) का जन्म हुआ है। पाश्चात्य देशों 
में किसी कल-कारखाने में भर्ती के लिए व्यावसायिक-मनोवेज्ञानिक की सहायता 
ली जाती हैं। जव किसी काम के उपयुक्त, उस काम में रुचि रखने वाले श्रमी 
भर्ती किथे जाते हैं तब वे काम से ग्रसन्तुष्ट नहीं रहते, वे भी सफल होते हैं, काम भी 
ठीक होता El 

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण--झ्राज के युग में कल-कारखानों में विज्ञान 
की सहायता से दिनोंदिन उन्नति होती जा रही Sl जो भशीनें आज काम देती 
थीं, कल वे नकारा हो जाती हैं। पाइचात्य देशों में कारखानों में चतुर श्रमियों 
को नवीन वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता हैं जिससे उनकी 
कार्य-शक्ति कुंठित नहीं हो पाती, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती हैं और वे स्वयं पहले 
से अधिक उपयोगी बनते हैं, कारखाने को भी नई भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती | 

(यग) वातावरण का सुघार--क्रारखाने का वातावरण ऐसा होना चाहिए 
जिससे श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़े। इसके लिए कारखाने में प्रकाश का भ्रच्छा 
प्रबन्धः होना चाहिए, जल-वायु की पूरी सुविधा होनी चाहिए, चारों तरफ़ 
स्वच्छता और सफ़ाई दृष्टिगोचर होनी चाहिए । 

(च) दुर्घटनाझों को न होते देना--कमी-कभी भ्रसावधानी से कारखाने 
में आग लग जाती हैं, बड़ी-बड़ी मशीनों की लपेट में भ्रा जाने से दुर्घटनाएँ हो जाती 
हैं। इन सब के न होने देने की कारखाने में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। 
पाइचात्य देशों में श्रमी चौकन्ने रहते हैं, मारत में अशिक्षा के कारण श्रमिकों को 
इन दिशाओं में ्रधिक ध्यान देने की भ्रावश्यकता है। ; 

(ङ) कॅन्टीन, शिशु-गृह, विश्राम पादि का प्रबन्ध--श्रमियों को भूख 
लगती है, उसके लिए उत्तम तथा सस्ते मोजन का कारखाने की तरफ़ से प्रवन्ध 
होना चाहिए; माताश्रों की गोद में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देख-रेख के लिए 
शिश्ु-गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए; श्रमी काम करते-करते थक जाते हैं, 
उन्हें आराम देने का प्रबन्ध होना चाहिए। इस सब से श्रमी-वर्ग की कार्य-क्षमता 
बढ़ती है। 
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[कारखाने के बाहर अम-कल्याण-संवंघी कायं] 

(क) मकानों की व्यवस्था--श्रमी को निरिंचन्त बनाने के लिए सब से 
जरूरी चीज़ मकान का होना Sl मकान न हो.तो उसका रहना-सहना, खाना- 
पीना सब बेढंगाहो जाता है। इससे श्रमी की कार्य-क्षमता घट जाती हे, कारखाने 
के मालिक को भी नुक्सान पहुँचता हैँ। इसी लिए श्रम-कल्याण संबंधी कार्यों में 
कारखाने के मालिकों को तथा सरकार को श्रमियों के आवास की तरफ़ विशेष 
ध्यान देना चाहिए | , 

. (ख). शिक्षा की व्यवस्था--भारत के श्रमिक प्रायः अशिक्षित होते हैं। 
MAA तथा अज्ञानता के कारण दे अपने उद्योग में कुशलता नहीं प्राप्त कर सकते। 
शिक्षा के भाव के कारण सभी वर्ग के लोग उनका शोषण करते हैं। इस कमी 
कों दुर करने के लिए श्रमी-वर्ग के लिए रात्रि-पाठशालाएंँ खोलनी चाहिये | 

(ग) चिकित्सा को व्यवस्था--श्रमी स्वस्य रहेगा तो अपनी कमाई करेगा, 
मालिक के लिए भी कमायेगा। वह जितना तन्दुरुस्त होगा उतनी उसकी कार्य- 
क्षमता agit | 

(घ) मनोरंजन को व्यवस्था--श्रमियों के लिए स्वस्थ मनोरंजन की 
व्यवस्था नहीं होगी तो TAL जैसा भी मनोरंजन उसे प्राप्त होगा उसी के पीछे 
भागेगा। जुआ, शराव, व्यभिचार--ये सब तभी पनपते हैं जब श्रमियों के लिए 
TACT मनोरंजन को व्यवस्था नहीं होती। कारखाने के मालिकों को चाहिए कि 
श्रमिकों के लिए सांस्क्रतिक कार्थ-क्रमों का आयोजन करते रहें जिनमें संगीत, 
नाटक, सिनेमा का प्रबन्ध हो। पाइचात्य देशों में ऐसी व्यवस्था की जाती Z| 


3. श्रम-कल्याण-संबंधी काय का उत्तरदायित्व * 


श्रम-कल्याण-संवंधी कार्य का उत्तरदायित्व राज्य, मालिक तथा श्रमी-- 
इन तीन पर Sl इन तोनों का उत्तरदायित्व क्या है?.. 

(क) अम-कल्याण के लिए राज्य का उत्तरदायित्व--्रम-कल्याण के कई 
ऐसे कार्य हैं जिन्हें राज्य ही कर सकता हैं। उदाहरणार्थ, ऐसे कानून बनाना जिनसे 
श्रमियों के भ्रधिकारों की रक्षा हो । राज्य ही यह निरिचित कर सकता हुँ कि 
श्रमियों के काम के घंटे कितने हों, स्त्रियों तया बालकों से क्या काम लिया जाय, 
क्या न लिया जाय, कितना लिया जाय, वोनस कितना feat जाय। राज्य 
ही मालिकों को वाधित कर सकता है कि श्रमियों के आवास की, चिक्रित्सा की, 
शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य मालिकों को झ्ाजात आदि की व्यवस्था के लिए 
De AIS SY 


* 1, What is the distinctive role of the sta yer 
worker in schemes of labour welfare? ee. 


: 2. Define ‘Labour Welfare’. Whose responsibility should 
it be? (1956) 
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अनुदान भी दे सकृता है । इस संबंध में राज्य बहुत-कुछ कर रहा ह और इसकी 
चर्चा हम पुस्तक में जगह-जगह कर चुके हैं। 

(ख) samem के लिए मालिकों का उत्तरदायित्व--प्रायः कारखानों 
के मालिक समझते हैं कि श्रम-कल्थाण के कार्यों पर, श्रमियों की सुख-सुविधा पर, 
कैन्टीन, शिशु-गृह, प्रशिक्षण आदि पर व्यय करना उन पर एक बोझ हैं, परन्तु 
उन्हें समझना चाहिए कि श्रमी जितने सुखी रहेंगे, सन्तुष्ट होंगे, उतना ही उत्पादन 
अधिक करेंगे, और मालिक को लाभ पहुँचा THT | 

(ग) श्रस-कल्याण के लिए श्रमिकों का उत्तरदायित्व---राज्य तथा 
कारखानों के अतिरिक्त श्रमिकों को भी अपने कल्याण के प्रति सजग होना 
पडेगा | प्रायः राजनैतिक नेता ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व अपने हाथ में छे लेते हैं 
और श्रमियों का भला करने के स्थान में पना उल्लू सीधा करते हैं । कोई 
श्रमियों का नेता बन कर एसेम्बली में, कोई पालियामेंट में जाने की भूमिका 
बाँधता है | श्रमियों को संगठित होकर ग्रपने अधिकारों को समझ कर वाहर के 
नेतृत्व को हटा कर भीतर के नेतृत्व को उभारना होगा । 


प्रश्न 


१. “बुद्धिमतापूर्वक श्रायोजित तया उदारतापूर्वक प्रशासित कल्याण-कार्ये 
न्त में मालिकों के लिए ही लाभप्रद होता EN" समीक्षा कीजिये । भारत 
में श्रम-फल्याण कार्य के महत्व को विवेचना कीजिये। (१६५३) 
२. श्रंम-कल्याण को योजना में राज्य, मालिक site असिक का क्‍या कार्य है? 
गराप्र अम-फल्याण में किन फार्यों को. सम्मिलित करेंगे! (१९५४) 
३. श्रम-कल्याण की परिभाषा कोजियें। यह किसका उत्तरदायित्व होना 
चाहिए ? (१६५६) 
४. “भारत में अम-कल्याण-फार्य का महत्व पश्चिमो देशों को तुलना में भ्रधिक 
Rv? इस कयन को विवेचना कीजिये तथा राज्य द्वारा सम्पन्न कार्यों का 


आलोचनात्मक वर्णन कोजिये। | (१९५८) 
५; श्रम-कल्याण का क्या अर्थ है? अम-कल्याण कार्यों के महत्व को विवेचना 
_ _ कोजियं। ; (राजस्थान, १६६१) 
६. अम-कल्याण पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये | (१६६४) 
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सामाजिक-सुर्ता 


(SOCIAL SECURITY) 


१. सामाजिक-सुरक्षा का आधार 


व्यक्ति की दो हालते होती हैं--समर्थ भ्रवस्था' तथा 'असमर्थ ्रवस्था'। 
THe AACA में उसकी समस्या होती है--काम का मिलना और काम मिलने के 
साथ ऐसी परिस्थितियों का होना जिनमें उसे गुलाम की तरह काम न करना 
Gel उसके काम के घंटे निश्चित हों, निर्वाह के लिए पर्याप्त पैसा मिले, ठीक 
समय पर मिले, आराम के लिए छुट्टी मिले, रहने को मकान मिले, जहाँ काम करे 
वहाँ स्वास्थ्य के भ्रनुकुल अवस्थाएँ हों। इन सब बातों के लिए मालिक-लोग 
HIATT तैयार नहीं होते, वे मज़दूर को थोड़े-से-थोड़ा देकर ज्यादा-से-ज्यादा 
चाहते हैँ, इसलिए सरकार को, श्रगर वह 'कल्याश-राज्य” है, तो बीच में पड़ना 
पड़ता हैं, कानूत्त बनाने पड़ते हैं। पिछले एक ग्रध्याय में हमने ऐसे ही श्रम-कानूनों 
का वर्णन किया। परन्तु व्यक्ति सदा समर्थ ही नहीं बना रहता। ऐसा समय भी 
आता है जब वह AAA हो जाता Sl काम का न मिलना, रोगी हो जाना, वृद्ध 

इस ध्याय से संबंध रखने याले निम्न प्रश्‍न परीक्ष'श्रों में AT चुके हैं: 


1. Examine critically Prof. Adarkar’s scheme of health 
insurance for Indian factory workers. (1951, 1953) 
2. Discuss broad principles of social security. What social 
security measures haye been adopted by the state for industrial 
workers in India? Suggest further ways and means of improve- 
ment. | (1952) 
3. Dscuss the need of social security measures in India. 
(1956) 
अ 4. Define social security and describe briefty any one Indian 
social security programme. (1961) 
5. Discuss the concept of social insurance and give the 
main provisions of Employees’ State Insurance Scheme. (1962) 
- 6. Give an outline of the social securi dopt 
for the benefit of industrial workers in India. ST 


7. Write short notes on social ; z 
workers in India. ; security for i) 
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हो जाना, काम करते-करते हाथ-पैर का कट जाना, जिस TT को कर रहा हैं उससे 
ही कोई पेशेजन्य रोग हो जाना, स्त्रियों के लिए गर्भवती होने पर काम न कर 
सकना--ये सब ऐसी अवस्थाएँ हैं जिनका पिछले अध्याय में वणित कानूनों में 
इलाज नहीं हैं। प्रश्‍न यह है कि जब किसी की असमर्थ-अवस्था हो, वह रोगी 
हो, वृद्ध हो, तो उसका और उसके मर जाने पर उसके परिवार का पालन केसे हो? 

जब तक तो मानव-समाज कृषि-युग में था, तब तरक तो परिवार ही व्यक्ति 
का पालन करता था। उस समय संयुक्त-परिवार-पद्धति काम करती थी, जीवन 
से मृत्यु-प्थन्त जिस परिवार का वह अंग था उस परिवार में उसकी हर प्रकार 
की देख-रेख होती थी। रोगी हो जाय, बेकार हो जाय, वृद्ध हो जाय, स्त्री विधवा 
हो जाय--जिस किसी प्रकार की भी असमर्थ-अवस्था हो, संयुक्त-परिवार-पद्धति 
व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देती थी। जब से मशीन-युग आया हैं तब से अवस्था 
बदल गई है। अब व्यक्ति AT गाँव को छोड़कर, घर-वार से जुदा होकर शहर 
में आ जाता हैं, कारखाने में काम करने लगता हैं, शहर के लोगों को देखकर 
उसकी शहर की-सी आदतें हो गई हैं, वह अपनी कमाई पर अपना अधिकार समझने 
लगा हैं, संयुकत-परिवार-पद्धति के बंधन टूटते जा रहे हैं। एसी हालत में जब 
वह बीमार पड़ता है, बेकार हो जाता हैं, बूढ़ा हो जाता हैं, तब उसे पूछने वाला 
कोई नहीं रहता! उस समय उसकी देख-रेख कौन करे--यह वर्तमान मशीन-युग 
की बड़ी भारी समस्या है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि उसके मर जाने पर 
उसके परिवार का क्या हो ? * | 

इस समस्या का हल जब से मशीन-युग श्राया तब से Sat जा रहा है। 
यह हम पहले देख चुके हैं कि मशीन-युग के साथ-साथ पूंजीवाद उत्पन्न FAT I 
पूँजीवाद का कहना था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, उसके काम में राज्य 
को हस्त-क्षेप नहीं करना काहिए। राज्य को तो हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए, 
परन्तु ऐसी हालत में पूँजीपति रुपया जोड़ता जाता था, AMET से गुलाम की तरह 
ary लेता था, उस मज़दूर की अवस्था कंसे ठीक हो ? इसका उत्तर पूँजीवाद 
यह देता था कि वह दान देगा, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा मज़दूरों पर ख़चें 
करेगा, उनके लिए मकान बनायेगा, स्कूल खोलेगा, अपने रुपए में से उनका भला 
करेगा | परन्तु अपनी मर्जी से दूसरों का भला कितने लोग करते हैं? इंग्लेण्ड में 
इस युग में यह अवस्था थी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बेकार दीखता था, तो यह 
समझा जाता था कि यह जान-बूझ कर काम नहीं करना चाहता! उसे पकड़ कर 
उसकी पीठ पर 'वी' (४) दाग दिया जाता था जिसका अर्थ था--विगाबांड' | 
इस व्यक्ति को पकड़ कर कोई भी उससे दो साल तक सुखी दाल-रोटी देकर काम 
ले सकता था। अगर उसके बाद वह बेकार पाया जाता, तब उसकी पीठ पर 


——- 


* Discuss the need of social security measures in India. 
(1956) 
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‘aa’ (s) दाग दिया जाता था जिसका aå था--स्लेव', और ऐसे व्यक्ति को Sa 

भर गलामी करनी होती थी । १८०१ में इंग्लेण्ड में यह बात पहले-पहल समझी 
गई कि काम न मिलने से, बुढ़ापे से, रोगी होने से भी कोई बेकार हो सकता G | 

इस भावना के अनुसार ग़रीब आदमियों को सरकार की तरफ़ से राहत देने के कुछ 
कानन बने। १८३४ में एक कानून वना जिसके श्रनुसार जो व्यक्ति काम करने 
योग्य पाये जाते ये, उनके लिए 'काम-घर' (Work-houses) बने, और TE ६० 

वर्ष से अधिक तथा रोगी थे, उनको राज्य की तरफ़ से सहाथता दी जाने AAT 1 
१६१६ के बाद से इंग्लेण्ड में यह अनुभव किया जाने लगा कि अगर सव-कुछ 
पूँजीपतियों पर छोड़ fear जायगा, तो-ग़रीबों की अवस्था सुघरने वाली नहीं । 

पूँजीपति तो रुपयाःकमाना चाहता हैं, दूसरे की भलाई उसका उद्देश्य नहीं हो 
सकता। साथ ही इस बात को इंग्लेण्ड में ही नहीं, सव जगह.अ्नुभव किया जाने 
लगा कि दान के भरोसे किसी का रहना उचित नहीं। दान तो अपनी इच्छा पर 
Wad है, कोई देना चाहे दे, न देना चाहे न दे। परन्तु क्या श्रमी का जीने का 
अधिकार दूसरे की इच्छा पर श्रवलंबित है? श्रमी वेकारहो जाता हैं, तो क्यों ? 

रोगी होकर इलाज़ नहीं कर पाता, तो क्यों ? इन सव का कारण हमारी सामाजिक 
तथा AUTH रचना ही तो Sl हमारी ग्राथिक-रचना ही इस प्रकार को है कि हम 
कभी-कंभी मशीनों से इतना पैदा कर aod हैं कि वह खप नहीं पाता, फिर हम 
मजदुर को नौकरी से अलग कर देते हैं।' हम उसके लिए स्वास्थ्य-संवंधी व्यवस्था 
कानूनों के होते SE भी ठीक-ठीक नहीं करते इसलिए वह बीमार पड़ जाता FI 

श्रमी की HAA ACA की जिम्मेदारी सरकार को छेनी होगी। ATS संयुक्त- 
परिवारःप्रथा टूट गई, रंही-सही मशीन-युग की कृपा और व्यक्तिवाद के भ्रंधाधुन्ध 
प्रहार से टूटती जा रही हैं, पूँजीपति के दान -तथा उसको कृपा के भरोसे श्रमी के 
भविष्य को छोड़ा नहीं जा सकता। ATT तो एक नया ही दृष्टि-कोण उत्पन्न हो 
गया हैं।- आज यह दृष्टि-कोण उत्पन्न हो गया है कि राज्य का काम है कि वह 
देखे कि उसका कोई नागरिक-त्री, पुरुष, वाल, युवा, वृद्ध--बेकार नहीं हैं, 
कोई भूखा-नंगा-नहीं है, हर किसी को काम मिलता हैं, जो जिस काम को कर 
सकता है, उसे वही काम मिलता हुँ,हर-एक को शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि के सव 
ग्रवसर समान मिलते हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र के विधान में ये वातें ग्रा गई हैं, भारत 
के विधान में भी ये निर्देश दिये गए हैं। आज श्रमी किसी के दान या कृपा से नहीं, 
भ्रपने ग्रधिकार से, अपनी अ्समर्थ-ग्रवस्था में राज्य द्वारा ग्रपनी देख-रेख चाहता 
हैं। कम्यूनिस्ट देशों में तो यह बात चल ही रही है, पूँजीवादी देशों में भी इस 
माँग को माता जा रहा हैं, न मानें तो ग्रशान्ति तथा उपद्रव न होने लगें ? इंग्लैण्ड 
में तो १९४१ में लाडं विलियम वेवरिज को इस प्रकार की स्क्रीम बनाने के लिए 
नियुक्त किया गया कि वे ऐसो योजना वनायें जिससे देश भर के हर व्यक्ति की 
सुरक्षा का प्रवन्ध हो सके । उन्होंने १९४२ में श्रपनी विशाल योजना बनाकर पेश 
की जिसे भिन्न-भिन्न हिस्सों.में वहाँ की पालियामेंट ने स्वीकार किया । इस योजना 
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ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस योजना के अनुसार इंग्लेण्ड के हर 
व्यक्ति की पालने से लेकर श्मशान तक की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर 
ले ली। हर व्यक्ति को काम देना, बेकारी के दिनों में निर्वाह-व्यय देना, बीमारी, 
, वृद्धावस्था, मृत्यु के समय सहायता करना, हर बच्चे का खर्च देना--इन सब वातों 
को इस योजना में स्थान दिया गया । यह इतनी बड़ी योजना है जिसे इंग्लेण्ड जसा 
समृद्ध देश ही करियान्वित कर सकता है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अगर प्रत्येक 
नागरिक के भरण-पोषण क्री व्यवस्था करना राष्ट्र का कर्तव्य हैं, तो इतनी 
व्यापक-योजना से ही काम चल सकता है। i | 
भारत में भी इस समस्या पर देर से त्रिचार हो रहा है। एक दृष्टि-क्ोण 
तो यही है कि जिस प्रकार इंग्लेण्ड के लिए बेवरिज-योजना वनी है, जिस योजना में 
हर.व्यक्ति का हर आर्थिक-संकट के लिए सरकारी वीमा हैं, उसी प्रकार की 
विशाल-योजना इस देश में भी वने, परन्तु श्रपने देश की महान्‌ जन-संख्या तथा 
दरिद्रता को दृष्टि में रख कर इतनी बड़ी योजना को तो अ्रभी हाथ में नहीं लिया जा 
सकता। जो-कुछ किया. जा सकता हैं, वह किया जा रहा हैं, कुछ कानून वने हैं 
और कुछ बनाये जा रहे हैं, परन्तु इससे पहले कि हम उन कानूनों पर कुछ लिखें, 
सामाजिक-सुरक्षा की परिभाषा तथा राज की तरफ़ से 'सामाजिक-सुरक्षा किन 
ग्राधारों पर खड़ी की जा सकती हैं, इस पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहते हैँ।* 


_ २. सामाजिक-सुरक्षा को पारभाषा 

सामाजिक-सुरक्षा की भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न व्याख्या की हैं। 
कुछ व्याख्याएँ नीचे दी जा रही हैं :-- a 

[क] सर विलियम बेवरिज की परिभाषा--श्रभाव, रोग, अज्ञान, 
गन्दगी और वेकारी पर आक्रमण का नाम सामाजिक-सुरक्षा SU 

[ख] न्तररष्ट्रीय श्रम-संघ (I. L. 0.) को परिभाषा--- समाज के. 
सदस्यों पर जो खतरे म्रा सकते हैं उनके विरुद्ध उपयुक्त संगठन के द्वारा समाज की 

, रक्षा करना सामाजिक-सुरक्षा alle ROS: 

बेवरिज-योजना का विस्तृत वर्णन .हुमने छठे अध्याय: में दिया है. जिससे. 

सामाजिक-सुरक्षा तथा उस-के CAST पर विशेष प्रकाश पड़ता हैं। 


* Discuss broad principles of social security. (1952) 

+ Define social security. = (1961) 

[क] “Social security is an attack on five giants, namely, 
Want, Disease, Ignorance, Squalor and Idleness.” =: | 
$: es : —Sir William Beveridge. 

[a] “Social. security is the security that society furnishes 
through appropriate organisation against certain risks to which 
its members are exposed.” Sus 5 Nie mrtotes 
—_Approaches to Social Security, published by I. L. O. 
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३. सामाजिक-बीसा, सामाजिक-सहायता तथा वेय्यक्तिक-बीमा 


'सामाजिक-सुरक्षा' एक बहुत व्यापक-शब्द है, और इसमें तीन योजनाझों का 
समावेश है। ये तीन योजनाएँ हैं----सामाजिक-बीमा' (Social insurance) ; 
'सामाजिक-सहायता' (Social assistance) तथा वेय्यक्तिक अथवा व्यापारिक 
बीमा' (Private or Commercial insurance) | 


'दैय्यक्तिक भ्रथवा व्यापारिक बीमा' व्यक्ति की'इच्छा पर निर्भर है, हम 
चाहें बीमा करायें, चाहें न करायें। बीमा कम्पनी भ्रव तक अन्य व्यापारों की 
तरह एक उद्योग रहा है, और व्यक्ति रूप से जो चाहे उसमें बीमा करा सकता है। 
उद्देश्य तो हर व्यक्ति का भी यही रहता है कि अपने तंगी के समय के लिए बीमे | 
द्वारा वह कुछ बन्दोवस्त कर ले, परन्तु इसमें उसे बाधित रूप में बीमा नहीं कराना 
पड़ता । 'सामाजिक-बीमे में यह बात नहीं Sl सामाजिक-बीमा व्यक्ति की इच्छा 
पर निर्भर नहीं हैं। सामाजिक-बीमे का तो कानून बनता है, कानून बनने पर वह 
बीमा हर व्यक्ति को कराना ही होता हैं। वेथ्यक्तिक-बीमे में व्यक्ति ही कम्पनी 
को अपना बीमे का पैसा देता है, सामाजिक-बीमे में श्रमी अपना हिस्सा देता है, 
परन्तु वह बहुत कम होता है। श्रमी के नाममात्र के हिस्से के अतिरिक्त इस वीमे 
में मालिक तथा सरकार का हिस्सा ज्यादा होता है। इस बीमे से श्रमी को जो लाभ 
दिये जाते हैं, वें उसके दिये हिस्से से बहुत ज्यादा होते हैं। इस योजना में श्रमी 
को लाभ कृपा के आधार पर नहीं दिये जाते, ये किसी प्रकार के दान नहीं होते, ये 
साभ उसे उसके अधिकार के रूप में मिलते हैं। जेसे 'वेयक्तिक अथवा व्यापारिक 
बीमे (Private or Commercial insurance) और ‘सामाजिक-बीमे' 
(Social insurance) में भेद है, वसे 'सामाजिक-बीमे' और 'सामाजिक- 
सहायता' (Social assistance) में भी भेद है। 'सामाजिक-सहायता' भी 
सामाजिक-बीमे” की तरह व्यक्ति को अधिकार के रूप में दी जाती है, कृपा 
या दया के रूप में नहीं, परन्तु 'सामाजिक-सहायता' का रुपया सिर्फ़ सरकार 
की तरफ़ से दिया जाता है, उसमें श्रमी या मालिक का कोई हिस्सा नहीं होता, 
'सामाजिक-बीमे' में सरकार के साथ श्रमी तथा मालिक को भी अपना हिस्सा ' 
देना पड़ता हैं। 'सामाजिक-बीमे' का रुपया उसी को दिया जाता है जिनका बीमा 
होता हैं, सामाजिक-सहायता' तो हर-किसी जरूरतमन्द को दी जा सकती है | 
एक दृष्टि से यह भी हो सकता हैं कि जिसे 'सामाजिक-बीमे' से मदद दी जा रही 
है, उसे इतनी मदद न मिल रही हो कि उसका गुज़र चल सके | एसी हालत में उसे 
'सामाजिक-सहायता-कोष से भी मदद मिल सकती हैं। 'सामाजिक-बीमा” 
तथा 'सामाजिक-सहायता--ये दोनों साथ-साथ चल सकने वाली योजनाएं हैं। 
'सामाजिक-सहायता' में व्यक्ति अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं देता आ 
चा व्यापारिक बीमे' में व्यक्ति ही श्रपना हिस्सा देता हैं भर कोई नहीं Zar 
सामाजिक-बीमे में व्यक्ति भ्रपना कुछ हिस्सा देता है, सब हिस्सा नहीं देता। 
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इस दृष्टि से सामाजिक-बीमा' अन्य दोनों प्रकार की सहायताझों के बीच का मार्ग 
है, और असमर्थ व्यक्ति की मान-मर्यादा के ज़्यादा उपयुक्त £1 वेयक्तिक- 
वीमा' एक ऐसा रास्ता है जो ग्रीव श्रमी के बस का नहीं हैं। उसकी कमाई ही 
इतनी नहीं होती कि वह खा-पी-पहन कर कुछ बचा Gay जो व्यक्ति बचा पायेगा, 
बही तो इस प्रकार का बीमा करा सकेगा । 'सामाजिक-सहायता' एक ऐसा रास्ता 
है जिसमें सारा बोझ सरकार पर श्रा पड़ता है। सरकार के पास इतना रुपया कहाँ 
है जो सब असमर्थ व्यक्तियों में वाँटती फिरे । 'सामाजिक-बीमा' एक ऐसा 
रास्ता है जिसमें सव का सहयोग तो मिलता है, परन्तु इसमें भी.इतना रुपया 
नहीं जमा हो पाता जिससे श्रमी की झसमर्थ-अवस्था की सब जरूरतों को पुरा किया 
जा सके । ऐसी हालत में सामाजिक-सुरक्षा' का एक ही उपाय रह जाता हैं, और 
वह यह है कि 'सामाजिक-सहायता' तथा 'सामाजिक-बीमा' इन दोनों के सहयोग 
से ्रसमथों की मदद की जाय ।. कुछ तो. 'सामाजिक-बीमे' से रुपया इकट्ठा होगा 
ही, इससे जितनी मदद हो सके दी जाय, वाकी रही-सही मदद सरकार के 'सांमा- 
जिक-सहायता' -कोष से की जाय । इस प्रकार इन दोनों कोषों के मिलने से 
असमर्थ की सहायता हो सकती है। 


४. भारत में सामाजिक-सुरक्षा के विचार का विकासः 


हमने अभी देखा कि सुरक्षा का प्रबंध दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
सहायता द्वारा या वीमे ' द्वारा । भ्रन्य देश हमसे बहुत AMT बढ़े हुए हैं। भ्रमरीका, 
इंग्लेण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलण्ड आदि में सामाजिक-बीमे की अ्रनेक योजनाएँ 
चल पड़ी हैं, परन्तु अपना देश इस दिशा में अभी बहुत पछड़ा हुआ हैं। साम/जिक- 
बीमा तो बड़ी बात हैं, अभी सामाजिक-सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों से बहुत 
wel हम पहले.देख चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय-भ्रम-संघ' (1. L.O.) समय- 
समय पर शरन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-सम्मेलन' बुलाकर श्रमियों के लिए 'सामाजिक- 
विधान! (Conventions) बनाता तथा Rem (Re-commenda- 
- 1००४) करता रहता है । इन 'सामाजिक-विधानों' तथा 'सिफ़ारिशों' के 
लिए जो देश स्वीकृति” (Ratification) दे देते हैं, उन्हें इनके अनुसार अपने 
श्रम-कानून बनाने पड़ते Fl भारत ने १०० से ऊपर सामाजिक-विधानों' में 
से अभी तक केवल २३ के लिए स्वीकृति दी है। इन विधानों में से सामाजिक- 
सुरक्षा” से संबंब रखने वाले १६५३ तक २६ विधान थे जिनमें से कुल २ विधानों 
के लिए हमारे देश ने स्वीकृति दी थी जब कि तब तक बेलजियम ने &, फ्रांस ने 
११ और इंग्लेण्ड ने १३ विधानों के लिए स्वीकृति दे दी थी। सुरक्षा' के उद्देश्य से 
इन विधानों में संसार के सब देशों का जिन बातों की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया 


ə 


+- ™.Give an outline of the social security measures adopted for 
the benefit of industrial workers inIndia. ` (1963) 


Yo 
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गथा है, वे हैं--(क) बीमारी तथा श्रसमरथंता के लिए व्यवस्था, (ख) दुर्घटना के 
कारण भ्रसमर्थता के लिए व्यवस्था, (ग) मातृत्व के कारण काम पर न आ सकने 
से बेकारी की व्यवस्था, (घ) काम न मिलने के कारणं बेकार रहने के दिनों की 
व्यवस्था, (ङ) वृद्धावस्था के कारण काम न कर सकने पर व्यवस्था तंथा (च) 
परिवार के मुख्य कमाने वाळे के मर जाने के कारण परिवार के सदस्यों का-- 
स्त्री, पुत्र, विधवा आदि का--आश्रयहीन हो.जाना तथा इस कारण इन सब का 
सुरक्षा की ATCT | 
यह नहीं कहा जा सकता कि अपने देश में इन समस्याश्रों को हल करने का 
प्रयत्न किया ही नहीं गया। 'सामाजिक-बीमे' की तरफ़ से तो अपने देश का 
ध्यान इंग्लेण्ड में 'बेवरिज-रिपोटं' के प्रकाशित होने के बाद ही गया । इस रिपोर्ट 
के बाद १९४५ में देश-व्यापी बीमे की योजना तो यहाँ नहीं बनायी जा सकी, 
परन्तु कुछ उद्योगों के लिए 'एम्प्लायीज्ञ स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट (१९४८-१६५१) 
बनाया TAT | बेवरिज-योजना तो इंग्लेण्ड के हर वर्ग के लिए है, श्रमी हो, श्रमी 
« नहो, सब पर वह योजना लागू होती है; हम अपने देश में केवल श्रमियों के लिए 
` उक्त कानून के अनुसार योजना बना सके हैं, श्रमियों में भी सव श्रमियों के लिए 
नहीं, कुछ के लिए ही, और कुछ के लिए भी केवल स्वास्थ्य-संबंधी बातों को सामने 
रख कर। अन्य श्रमियों के लिए यदि 'सामाजिक-वीमे' की योजना नहीं भी 
बना सके, तो भी उनकी समस्याओं कें लिए अलग-अलग कानन बनाये गए हैं 
वे कानून हैं--(क) वकंमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट (१९२३) (ख) eai 
बतीफिट एक्ट्स तथा (ग) एम्प्लायीज़ प्रोवोडेंट फ़ंड एक्ट (१६५२).। जैसा 
हमने भी कहा, इन तीन कानूनों के अलावा श्रमियों की स्वास्थ्य-संबंधी समस्याम्रों 
को हल करने के लिए 'सामाजिक-बीमे' की योजना भी बनाई गई है जिसके लिए 
(घ) एम्प्लायीज स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट (१९४८-५१) बनाया गथा है। अब हम 
क्रमशः इन चारों का वर्णन करेंगे।* 
५. श्रमी-मुआविज्ञा अधिनियम, १९२३ 
(Workmen’s Compensation Act—1923) 


भारत में ग्रौद्योगिक-विकास के साथ-साथ मशीन का प्रयोग दिनोंदिनः बढ 
रहा हं। मशीनों के बढ़ते प्रयोग से दुर्घटनाओं का बढ़ना भी स्वाभाविक है। 
वसे तो फक्टरीज-एक्ट्स में मशीनों की मार से बचने के सब साधनों का प्रयोग 
किया गया है, फिर भी मजदूरों की श्रसावघानी, नासमझी तथा थकावट की वजह 


* 1. What social security measures have b 
the State for industrial workers in India se rrr 


इस प्रश्‍न के उत्तर में इस पुस्तक का qo ३९ भी देखिये । 


_ 2. Write short notes on so ` 
‘workers in India. cial security for industrial 
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से दुघंटनाएं रोज-रोज होती रहती हैं । मशीनें इतनी बड़ी हैं, इतनी तेज़ी से चलती 
हैं कि कोई-न-कोई लपेट में ग्रा ही जाता है। दुर्घटना हो जाने पर कोई तो जीवन 
भर के लिए काम का नहीं रहता, कोई-कोई ज़िन्दगी से ही हाथ घो बेठता हैं? 
इन लोगों का जहाँ अपना जीवन दूभर हो जाता है, वहाँ इन पर आश्रित परिवार 
को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता हैं। इन लोगों की समस्या का हल करना 
ज़रूरी है। इस सबंध में 'अस्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ' (1. L. 0.) ने 'अन्तर्राष्ट्रीय- 
श्रम-सम्मेलन' बुला कर कुछ 'सामाजिकःविघान' (Conventions) तथा 
'सिफ़ारिशें' (Recommendations) स्वीकार की हैं जो मुग्राविजे संबंधी 
श्रम-कानूनों के लिए सिद्धान्तो का निरूपण करती हैं। इन सब सिद्धान्तों को सामने 
रख कर भारत-सरकार ने श्रमियों के मुआविज़े का कानून १६२३ में बनाया। 
इसका १६२६ तथा १६२६ में संशोधन किया गया 1. इस संशोधन द्वारा पेशेजन्य 
बीमारियों को भी मु्राविजे में शामिल कर दिया गया। १६३१ में 'राँयल-रेबर- 
कमीशन' की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसकी सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते 
हुए १९३४ में फिरं इस कानून में संशोधन हुआ | इसके वाद १६३८, १६३९, 


१६४२, १९४६ में फिर संशोबन हुए । १६४६ के संशोधन में मुग्राविज्ञा दिये जाने . 


वालों की योग्यता ३०० रुपया मासिक पाने वालों से बढ़ाकर ४०० रुपया कर 
दी गई. और इस प्रकार इस कानून का क्षेत्र बहुत ग्रधिक व्यापक हो गथा । इस 
समय इस कानून का रूप निम्न हैं :-- 


्षेत्र--जम्मू तथा कारमीर को छोड़ कर HACC, खान, रेलवें आदि सब 
क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमियों पर यह कानून लागू है। क्लर्की या शासन- 
संबंधी काम करने वाले, फ़ौज में काम करने वाले, ग्ाकस्मिक रूप से काम करने 
बाले या ४०० रुपए से अधिक वेतन पाने वालों पर॑ यह कानून नहीं लगता। ताकत 
से चलने वाली १० या उससे ज्यादा श्रमियों की तथा बिना ताकत से चलने वाली 
५० या उससे Alaa श्रमियों की फ़ैक्टरियों पर यह कानून लागू Sl अगर कोई 
जहाज ताकत से चलता हैं या जो जहाज़ ५० या इससे ज्यादा टन का हैं उस पर 
भी यह कानून लागू होता Gt जिस घंधे में खतरा हैं उस पर भी यह कानून लागू 
है, या राज्य-सरकार इसे लागू कर सकती Zl उत्तर-प्रदेश तथा मद्रास की 
सरकारों ने ताकत से चलने वाली गांडियों तथा माल लादने एवं उतारने के 
श्रमियों पर यह कानून लगा दिया है। बीड़ी, सिगरेट, तया तम्बाकू के कारखानों 
में भी कहीं-कहीं इसे लगा दिया गया है। इमारतों के बंनाने, ढाने, सड़क, पुल, 
बाँध, सुरंग, टैलीफ़ोन या तार के खंभे, नहर, फ़ायर-बिग्रेड, सिनेमा, गोताखोरी, 
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आदि के संबंध में भी यह कानून लगता है। जिसको एम्प्लायीज़ स्टेट इन्श्योरेस 
एक्ट (१६४८-१६५१) के अनुसार मुआविज्ञा मिल सकता है उसे इस कानून के 
meta नहीं मिलेगा क्योंकि दो जगह से तो मुभ्राविज्ञा देने का कोई मतलब 
नहीं हैँ । 
मुआविज्ञे का अधिकार-_क्राम के समथ अगर कोई दुर्घटना हो जाय, तो 
भालिक को मुआविज़ा देना पड़ता Sl अगर दुर्घटना का असर १० दिन के 
अन्दर समाप्त हो जाता है, तो मुआविज्ञा नहीं देना पड़ता। WIL दुघंटना की 
जिम्मेदारी श्रमी की अपनी हुँ, WAT नशे या किसी स्पष्ट Ara के उल्लंघन से 
दुर्घटना Fa है, तब भी मुम्राविज्ा मालिक के सिर नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी 
कारण भी दुघेटना से मुत्यू हो गई, तब मालिक को मुआविज्ञा देना पड़ता है। 
इस एक्ट में एक शिड्यूल लगा दिया गया है जिसमें उन बीमारियों का नाम लिखा 
गया. है जो पेशेजन्य बीमारियाँ समझी जायेंगी। उदाहरणार्थ, सीसे से विष 
का चढ़ जाना, भाप से जहर चढ़ जाना--ग्रादि, आदि। राज्य-सरकार इस 
सूची को भर बढ़ाःसकती है । इन सब के लिए श्रमी को मुआविज्ञा देने की इस | 
कानून में व्यवस्था है। 
qafa को राशि--मुआविज़े की राशि का निश्चय इस बात से किया 
जाता हैं कि श्रमी को चोट किस प्रकार की लगी है, दुर्घटना किस प्रकार की हुई 
हैं, और उसकी आमदनी कया थी ? इस दृष्टि से दुर्घटनाश्रों को तीन हिस्सों 
बाटा गया है--मृतयु, स्थायी चोट, अस्थायी चोट। वयस्क की मृत्यु हो जाने 
पर, १०. रुपया, मासिक से. कम पाने वालों को Yoo तथा ३०० से भ्रधिक पाने 
AH ४,५०० मुआविज्ञा दिया जाता है; वयस्क को स्थायी चोट लगने पर 
आमदनी के ग्रनुसार ७००.से ६,३०० तक GELIG > 
की मृत्यु पर्‌ २०० तथा स्थायी चोट लगने पर १ TT am 
गया है।- नाबालिग की आमदनी में कोई विशेष मेद नहीं Soe 
नाबालिरों 3 भद नहीं होता इसलिए सब 
लगा के साथ एक ही नियम लगाया गया है। अस्थायी चोट के सम्बन्ध में 
वयस्कों तथा नावालिगों को आमदनी का कुछ भाग दिये जाने का विधान है, 
यह भी ३० रुपया मासिक से अधिक नहीं मिळेगा। स्थायी चोट में आधा 
मुआाविज़ा चोटः लगने के ७वें दिन.से गिना जायगा, १६वें दिन से इसे देना शुरू 
क्रिया जायगा और ज्यादा-से-ज्यादा पाँच साल तक दिया जा सकेगा। मुआ विज्ञे 
की -दर निम्न प्रकार होगी :-- ae EE Rg 
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मुआविज़े की राशि 
ग्राहत-श्रमी की मृत्यु 1 तोट 
मादिकाय मुत्यु स्थिर चे अस्थिर च 
वयस्क |नाबालिग़| वयस्क [नाबालिग |वयस्क-नाबालिय 
ञ्ञ मुक 
° १० ५०० | २०० ७०० | १,२०० ५-0-0 


१० १५ ५५० | २०० ७७० | १,२०० ५-०-0 
१५ १८ ६०० | २०० ८४० | १,२०० ६-०-० 
१८ २१ ६३० | २०० ८८२ | १,२०.० \9-0-0 
२१ २४| ७२० | २०० | १,००८ | १,२०० | 5-0-0 
२४ २७ ८१० | २०० १,१३४ | १,२०० ८-८-० 
२७ ३० ६०० | २०० १,२६० | १,२०० €-0-0 
३० . ३५ | १,०५० | Roo | १,४७० | १,२०० ६-८-० 
३५ ४० 1 १,२०० | २०० १,६८० | १,२०० | १०-०-० 
८० १०० | ३,००० | २०० ४,२०० १,२०० | २५-०-० 
१०० २०० | ३,५०० | २०० ४,६०० | १,२०० | ३०-०-० 
२०० ३०० | ४,००० | २०० ५,६०० | १,२०० | ०-०-० 
‘३०० ` — _ ३००१” ` => |: ४/०9 | २0० ‘| RRR २०० ६,३०० | १,२०० | ३०-०-० 


मुझाविज्ञे के अधिकारी (आ्राश्रित)--इस कानून के लिए भ्ाश्चितों को दो 
श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है--वे जो बिना किसी प्रमाण के आश्वित माने 
जाते हैं, भौर वे जिन्हें आश्रित साबित करना पड़ता है। बिना प्रमाण के श्रित 
श्रमी की पत्ती, पुत्र, अविवाहिता पुत्री तथा विधवा-माता हैं; जिनके आश्रित 
होने का प्रमाण देना पड़ता है वे हैं-विधवा-माता के भ्रतिरिक्त और दुसरे कोई 
माँ-बाप, नाबालिग अवैध पुत्र, नाबालिग्र वेष पुत्री, वेध भ्रथवा अवघ विवाहिता 
पुत्री जो या तो नाबालिग हो या विधवा हो गई हो, नाबालिग भाई, भ्रविवाहिता 
यां विधवा बहन, विधवा बहू, मृत-पुत्र की नाबालिग्न सन्तान, मृत-पुत्री की ऐसी 
नाबालिग्र सन्तान जिसका कोई अभिभावक नहीं-आदि। ये आश्रित व्यक्ति 
मुग्राविज्ञे के अधिकारी समझे गए हैं। 


मझ्ाविज्ञे का विभाजन--हर-एक घातक चोट की रिपोर्ट श्रमियों के ga- 
बिज्ञे के कमिइनर के पास करना ज़रूरी Fl अगर मालिक इस बात को मानता है 
कि मुनाविजे की उसकी देनदारी हे, तो उसे इस कमिएनर के पास मुझविज्ा जमा 
कर देना होगा, अगर न मानता हो तो कमिशनर सारे मामले की जाँच करेगा और 
झ्राहत व्यक्ति को सूचना दे देगा कि वह मामला अदालत में ले जा सकता है। 
अपनी जाँच की सब बातें भी वह आहत व्यक्ति के सामने रख ST | 
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प्रबन्ध--इस कानून को क्रिया में परिणत करना राज्य-सरकारों का काम 
zi राज्य-सरकारे श्रमियों के मुआविज्े के कमिशनर नियुक्त करती हैं। इस 
“कमिश्नर का काम मुआविज्े के झगड़ों को निपटाना, इनका फसला करना और 
E जिस-जिस को जितना मुझआविज्ञा मिलना चाहिए वह देना तथा दिलाना है। 
. १९५३ में भिन्न-भिन्न कारखानों में १२१२ मौतें हुईं, ४,५४७ स्थिर-चोट के और 
_ ५५,६०३ अस्थिर चोटों के शिकार हुए। इस प्रकार कुल दुर्घटनाएँ ६१,७४२ 
हुईं। १६५३ में मौतों के लिए २३,४१,१३१, स्थिर-चोटों के लिए २३, १५,४४७, 
अस्थिर-चोटों के लिए १४,८१,८११ अर्थात्‌ कुल ६१, ३८,३८६ रुपया खर्च करना 
पड़ा। 


इस कानून के लाभ--इस कानून AEC बात.को निश्चित रूप देने का प्रयत्न 
किया गया है, इसलिए. यह सफल-कानून कहा जाः सकता St मालिक लोग तो 
इसके शिकंजे में से निकलने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु कुछ सस्थाओं ने मज़दूरों 
की सहायता के लिए अपने संगठन बनाये हुए हैं, जो उन्हें कानूनी मदद करते हैं | 
बम्बई के राष्ट्रीय-मिल-मज़दूर-संघ ने इस कानून का खूब प्रचार किया हैं और 
मज़दूरों को मुआविज़ा दिलवाने में पर्याप्त मदद की. है । इस कानून के फ़ायदों को 
देख कर मेसूर-राज्य ने सिटी-बोडों तथा ज़िला-बोडों में भी इस कानून को लागू 
कर दिया है। सरकार नें १६५४ में इसे उन मज़दूरों पर भी लागू कर दिया है जो 
ट्रेक्टरों तथा खेतों में भ्रन्य यान्त्रिक उपकरणों को इस्तेमाल करने का काम 
करते हैं। ८ ; 
इस कानून के दोष--मालिकों कीं शिकायत यह हैं कि घातक चोट-लगने पर 
अगर कारखाने के मालिक का दोष नहीं भी है तो भी मौत हो जांने पर मालिक 
को मुझाविज्ञा देना पड़ता 'है। यह उचित नहीं Sl यह तो मालिकों की बात हुई, 
मजदूरों की इस विषय में शिकायत यह है कि कानून के बावजूद उन्हें मुआविजा 
नहीं दिया जाता। अगर कोई मज़दूर.मुआविजे की बात करता हैं, तो किसी-न- 
किसी बहाने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। कभी-कभी उन्हे M- 
विज्ञे में झाधी या उससे भी कम रकम देकर पूरी की रसीद ले ली जाती है। 
अक्सर चोट लगने पर मजदुर अपने गाँव चला जाता है। शहर में तो उसकी 
देख-भाल करने वाला कोई नहीं इसलिए उसे घर जाना ही पड़ता XI इधर 
उसकी मुआविज़े की बात खटाई में पड़ जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
wats की बात मुँह से निकालना अपनी नौकरी को खतरे में डालना हुँ। 
मजदूर aes eee as की खातिर खतरे में नहीं डालना 
चाहता इसलिए बिना मुआविज़ा लिये या थोड़ा-बहुत लेकर हो 
है.। इसका कया इलाज हूँ? : हमद जा 


इस दोष का इलाज--हाँ; इसका: इलाज @ । इस कानून के क्रियान्वित 
होने में सब से बड़ी बाधा यह है कि मालिक अपने सिर मुआविज्ञे-जेसी भारी 
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जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। उनको इस जिम्मेवारी से छुड़ाने का उपाय यह है 
कि वे हर-एक श्रमी का किसी कम्पनी में वीमा करादें। बीमा करा देने से मालिक 
छूट जाता. है और सारी जिम्मेवारी कम्पनी केःसिर aT जाती है। रोज़-रोज़ 
दुर्घटनाएँ होती नहीं इसलिए बीमा कम्पनियों को भी कोई नुकसान नहीं होता। 
वीमा हो जाने से मालिक पहले जहाँ मुआविज़ा देने से भागता था वहाँ झब मुआ- 
विज्ञा दिलवाने में मज़दुर की पुरी मदद करता -हैं। इसी प्रकार यह दोष दूर किया 
जा सकता है। | 5 es 
` :-. ` - ६. सातुत्व-लाभ अधिनियम 
: ~u (Maternity Benefit Acts) 

: -हुम पहले लिख आये हैं कि 'अन्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ' (1. L. 0.) समय- 
संमंयं पेर 'अन्तर्साष्ट्रीय-अम-सम्मेलन' (International Labour Con- 
ferencés) का आयोजन करता रहता है, और इन सम्मेलवों में श्रमियों की TT 
भिंन्न समस्याओं को लेकर विचार होता रहता है। १६१६ में 'ग्रन्तर्राष्ट्रीय- 
श्रम-सम्मेलन' ने यहं 'सांमाजिक-विघान' (Convention) पास किया कि 
प्रसव से पहले माता कोः६ सप्ताह तथा बाद को ६ सप्ताह का सर्वेतन-अ्रवकाश 
मिलना चाहिए, बच्चे का भरण-पोषण तथा डाक्टरी सहायता का भी प्रवन्ध 
होना चाहिए। इस “विधान को कुछ देशों ने माना, कुछ ने नहीं माना; परन्तु ' 
इस दिशा में उन्होंने अपने देशों में अपनी भ्राथिक व्यवस्था के अनुसार कानून जरूर 
बनाये । हमारे देश ने“विघान' पर हस्ताक्षर तो नहीं किये, परन्तु हमारे यहाँ के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस विचार-घारा को आधार बनाकर कुछ कानून बनाये गये। 
यद्यपि इस समय केन्द्रीय-सरकार का इसं संबंध में कोई कानून नहीं हे, तो भी भिन्न-:- 
भिन्न प्रान्तों में इस आशय के भ्रलग-अलग कानून बन गए हैं। १६२४. में श्री. 
एन० एम० जोशी ने इस आशय का एक केन्द्रीय कानून बनवाना चाहा था; परन्तु 
वह नहीं बन सका। सरकार की तरफ़ से कहा गया कि यहाँ का श्रमी-वर्ग स्थिर | 
रहने वाला नहीं है, अधिकांश स्त्रियाँ प्रसुति के लिए झपने गाँव चली जाती Er 
ऐसी हालत में यहाँ की परिस्थितियों को देखकर मातृत्व-लाभ का कोई अधिनियम 
नहीं बन सकता ।' ऐसा एक केन्द्रीय-नियम बनना चाहिए इसमें कोई सन्देह नहीं। 
अपने देश में एक हज़ार बच्चों के पीछे २४ स्त्रिया प्रसूति के कारण चल बसती हैं। 
इस हिंसाब से २ लाख ५० हज़ार स्त्रियों को प्रसूति की वजह से प्राण से हाथ घोने 
पड़ते हैं। 'ऐसी भवस्था में मातृत्व के संरक्षण पर ज़ोर देना निहायत ज़रूरी है। 
माताएँ मर जायेंगी, तो बच्चों का क्या होगा, चें जीती रहेंगी तो भी उनके बच्चों 
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का स्वास्थ्य किस काम का होगा | यह सब देख कर राज्य-सरकारों ने मातुत्व- 
लाभ के कानून बनाये हैं। | 
राज्य-सरकारों में १९२६ में सब से पहले बम्बई में 'सेटरनिटी-बैनीफिट 
एक्ट” बना। १९३० में मध्यप्रदेश ने बम्बई का अनुसरण किया। इस समय 
१६३१ में रॉयल-लेबर-कमीशन ने भ्रपनी सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया कि 
प्रसव-काल के लिए स्त्रियों को छुट्टी झादिं at सुविधा. दी जानी चाहिए । 
परिणामतः, अनेक प्रान्तों में इस राशय के कानून बने। मद्रास में-१६३४ में, 
उत्तर-प्रदेश में १६३८ में, बंगाल में १६३९ में, पंजाब.में १९४२३ में, आसाम में 
१९४४ में, बिहार में १९४४५ में यह कानून बना । : १६३२ तथा १६३७ में बम्बई 
के कानून को: हीः झजमेर-मेरवाड़ा तथा दिल्‍ली में चालू किया गया । खानों में 
काम करने वाली स्त्रियों के लिए केन्द्रीय-सरकार ने १९४१-में 'माइन्स मंटरनिदो 
बैनोफिट एक्ट” पास किया । इन सब भ्रधिनियमों की आघार-भूत बातें निम्न हैं :-- 

: क्षेत्र--बस्वई, मध्य-प्रदेश, भ्रासाम, HAY, हैदराबाद में Heed की 
परिभाषा में आने वाले कारखानों में काम करने वाली स्त्रियाँ इस कानून के अन्दर 
भरा जाती हैं.।! बम्बई में किन्हीं निश्चित जिलों तथा शहरों पर ही यह कानून 
लागू है, सब जगह नहीं। आसाम में बाग़ान में काम करने वाली स्त्रियों पर ही 
यह कानून लागू होता था। १९४८ में पश्चिमी बंगाल के चाय-बग्रीचों पर भी यह 
कानून लागू कर दिया Tar. १६४०, में इस कानून में एक संशोधन हुआ जिसके 
अनुसार प्रसव के ६ सप्ताह बाद तक प्रसुता को काम से छुट्टी की सुविधा दी TE । 

योग्यता-काल--अ्रासाम में १२ मास में १५० दिन काम करने पर इस: 
कानून का लाभ मिल जाता .है। जो स्त्रियाँ काम पर लगने के समय गर्भवती थीं, 
उन पर १५० दिन की शतं लागू नहीं होती, उन्हें बिना १५० दिन काम करने पर भी 
छुट्टी मिल सकती है। बिहार ग्रौर यू० पी०.में ६ मास, मद्रास में २४० दिन और 
बम्बई, मध्य-अदेश, हैदराबाद, मैसूर तथा ट्रावनकोर में € मास तक काम करने पर 
मातृत्व-लाभकी छुट्टी मिल सकती है। है 
Sento हु 
aaa Tog a i पहले, चार सप्ताह बाद। . मद्रास में 
में तथा पदिचमी-बंगाल के चाय-बाग़ान ` pees Es 
था परिचमी-बंगाल à गन में १२ सप्ताह है। 
'लाभ की दर---गर्भवती तथा प्रसूता स्त्री को जो मातृत्व-लाभ दिया 


है, उसकी दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में. fetta ३.5 ५... 
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६३३ 
oe 
प्रान्त ला [ess लाभ की दर 

झासाम (१६४४) १५० दिन ८ बाग़ान में -११॥६ 
प्रतिदिन 
बिहार (१६४७) ६ मास a ८ आ० प्रतिदिन 
वम्बई (१६२९) ६ मास z ८ आ० प्रतिदिन 
सी० fto (१६३०) & मास z ८ ग्रा० प्रतिदिन 
मद्रास (१६३५) ` `|: २४०दिन | ` ७ ८ आ प्रतिदिन 
पंजाब (१६४३) | . मास | ६० दिन १२ Alo प्रतिदिन 
उत्तर-प्रदेश (१६३८) -६ मास प ८ Ato प्रतिदिन 
पड्चिमी बंगाल sp ice 
(१६४८) ` ` १५० दिन १२ | ५-४-० प्रति सप्ताह 
कोचीन (१६३५८) १२ मास less ८ Alo प्रतिदिन 
हैदरावाद (१९४०) :| ` ९ मास |. ` १२ १२ आ० प्रतिदिन 
ट्रावनकोर ( : ९ मास ८ ग्रा० प्रतिदिन 
ITA १६३७) & मास द १२ aro प्रतिदिन 
डीसा (१६५३) ६ मास ७ १२ Alo प्रतिडिन 
राजस्थान (१६५३) RIE 00000 A ` a ७ मास z १२ ato प्रतिदिन 


झतिरिक्त-लाभ--पगर कोई श्रमी-स्त्री घाया या किसी ट्रेंड व्यक्ति की 
सेवाओं का लाभ उठाना चाहें, तो उसे बोनस भी दिया जाता है। उत्तर-प्रदेश 
तथा बिहार में ५₹ पया. दिया जाता है, भ्रासाम तथा पर्चिमी-बंगाल में प्रसव-काल 
के लिए मुफ्त डाक्टरी सहायता का प्रवन्ध है। उत्तर-प्रदेश तथा बिहार के मातूत्व- 
लाभ के कानूनों में यहू भी कहा गया है कि यदि किसी मालिक के यहाँ ५० स्त्रियाँ 
काम करती होंगी, या उसके श्रमी-वर्ग में से अगर २५ प्रतिशत स्त्रियाँ होंगी, तो 
उसे शिशुःगृहों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही मालिक को इन स्त्रियों 
तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए चिकित्सक का प्रबन्ध करना होगा। 
उत्तर-प्रदेश तथा राजस्थान के कानून में गर्भपात की हालत में ३ सप्ताह की छुट्टी 
का प्रबन्ध किया गया है। अगर किसी स्त्री का एक साल से न्यून आयु का बच्चा 
होगा, तो उसे प्रातः तथा सायं झ्राध-आध घंटे की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, ATT 
घंटे की जो सब को मिलती हैं, ae तो मिलेगी ही। अगर फ़क्टरी में शिशु-गृहों 
की व्यवस्था होगी, तों यह अतिरिक्त छुट्टी आघ घंटे के स्थान में पन्द्रह-पन्द्रह 
मिनट की होगी। = क | 
__ उक्त नियमों को. तोड़ने पर प्रतिबन्ध--मातृत्व-लाभ के खर्च से बचने के 
लिए मालिक गर्भवती. स्त्रियों को नौकरी से अलग न कर दें इसकी भी इन कानूनों 
में व्यवस्था कर दी गई हैं। गर्भावस्था में किसी स्त्री को निकाला नहीं जा सकता, 
गौर न उससे काम लिया जा सकता हैं, भगरः कोई काम लेगा, तो वह दण्डनीय 
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होगा। आसाम के कानून के नुसार प्रसव से पहले के चार सप्ताह में काम लिगा 
जा सकता है, परन्तु बहुत हल्का | पश्चिमी-बंगाल में भी चाय-वगीचों में प्रसव 
के पूर्व के छः सप्ताहों में हल्का काम लिया.जा ध्षकता है, परन्तु यह तब अगर 
डाक्टर स्त्री को काम के योग्य FE | 


' प्रबन्ध--उक्त सब नियम राज्य-सरकारों के फ़क्टरी-इन्स्पेक्टरों की 
देख-रेख में चलते हैं। १६५३ में आन्ध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, मव्य-प्रदेश, 
मद्रास, पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा परिचमी बंगाल में ४,३५,२४२ स्त्रियाँ इन 
प्रान्तों के कारखानों में काम कर रही थीं। इनमें से ६३,७६२ स्त्रियों ने मातृत्व- 
लाभ का अधिकार चाहा जिनमें से ६१,००५ को पूरा-पुरा या आंशिक मातृत्व- 
लाभ दिया गया, ४१२ को गर्भपात. के कारण.मातृत्व-लाभ दिया गया, और इन 
सब के ऊपर ३,६४०,१८४ रुपया मातृत्व-लाभःमें ख़चं हुआ । इनके अतिरिक्त 
हैदराबाद, मैसूर तथा ट्रावनकोर में ५५,२०२:सित्रयों में से ४,१११ स्त्रियों पर. 
२,१६,१२३ रुपया खर्च हुआ | यह सब इस बात का प्रमाण है कि मातृत्व-लाभ पर 
७ काफ़ी रुपया खर्चे हो रहा R I FER LTEN 
इस कानून के दोष-चेसे तो इस कानून से श्रमी-स्त्रियों को बहुत लाभ GAT 
हैं, फिर भी इसका एक दोष तो यह है कि सब प्रान्तों में एक-से मातृत्व-लाभ के 
कानून नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रसव के पूर्व तथा पश्चात्‌ मुफ्त चिकित्सा की 
संहायता का प्रबन्ध भी नहीं Sl कई जगह मालिक गर्भ के प्रथम लक्षण देख करें 
ही स्त्री कों काम से हटा देते हैं ताकि उन्हें 'मातृत्व-लांभ' का रुपया न देना पड़े । 
अवसर मालिक लोग ऐसी स्त्रियों को रखना पसन्द करते हैं जो मांतुत्व के दायरे 
को पार कर चुकी हों या भ्रविवाहिता हों। ग्रविंवाहिता लड़कियों के शादी करते: 
ही उन्हें निकाल दिया जाता है। स्त्रियाँ भी कानून को न जानने और जान भी 
जाँय तो नौकरी छूट जाने के डर से 'मातृत्व-लाभ' का फ़ोयदा नहीं उठातीं। 
TA यह हैं कि क्या इन दोषों को दूर नहीं किया जा सकता ? ` शक 
इन दोषों का इलाज---इन दोषों को दुर किया जा सकता है। रॉयल- 
छेवर-कमीशन ने सिफ़ारिश की थी कि इस कानून की देख-माल के लिए स्त्री- 
निरीक्षिकाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि श्रगर स्त्री-. 
निरीक्षिकाओं के सुपुदं यह काम किया जाय, तो उनके उद्योगः से बहुत अधिक 
स्त्रियों को 'मातृत्व-लाभ-कानून के फ़ायदे मिल सकेंगे। इन लाभों के न मिल: 
सकने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इस मद में जो रुपया देना पड़ता है, वह 
मालिक को देना पड़ता है, उसे यह बहुत भ्रखरता है। अखरना तो नहीं चाहिए 
क्योंकि मजदूरों को भी जीने का ही नहीं मनुष्य की तरह जीने का भ्रधिकार है, 
परन्तु, क्या करें, रुपया कुछ चीज़ ही ऐसी है कि उसे कोई छोड़ना नहीं Area | 
इसका सबसे भ्रच्छा उपाय बीमा करा देना है। जैसे Has के कानून के विषय 
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में हमने अभी लिखा, बीमा करा देने से मालिक अपनी जिम्मेदारी से वरी हो जाता 
हैँ, और सारी जिम्मेदारी वीमा कम्पनी की हो जाती है।इस विषय में भी प्रत्येक 
स्त्री का बीमा करा देने से चख-चख मिंट जाती है; आर फिर मालिक “मातुत्व- 
ara’ में वाधक होने के स्थान में सहायक होने लगता है । भ्रव तो 'एम्प्लायीज् 
स्टेट इन्श्योरेस एक्ट. (१६४८-१६५१) के अनुसार जिन उद्योगों में बाधित 
तौर पर बीमा करना होगा उनमें मातृत्व-लाभ की समस्या अपने-आप हल हो 
जायगी क्योंकि उन घंधों सें काम करने वाली स्त्रियों को प्रसव-काल में 'मातृत्व- 
ara’ का रुपया बीमे से मिलेगा, उसका बोझ fas मालिक पर नहीं पड़ेगा। 
जब यह बीमे का कानून श्रमी-वर्ग के सव क्षेत्रों में लग जायगा तब तो पृथक्‌, 'मैटर- 
निटी वैनिफ़िट एक्ट्स' की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ` ङ 


. ७. असी प्रौवोडेंट-फंड अधिनियम). १९५२ - 
(Employees Provident Fund Act—1952)* . 


सरंकारी-विभागों में प्रायः हर जगह प्रौवीडेंट-फंड अथवा  ग्रेच्युइटी की 
व्यवस्था #1 प्रौवीडेंट-फंड में वेतन का कुछ हिस्सा सेवा-काल तक कटता रहता है 
उसमें सरकार.की तरफ़ से कुछ हिस्सा जुड़ता रहता ह और सेवा समाप्त होने पर 
` जब व्यक्ति TET हो जाता हूँ किसी काम को नहीं कर सकता, तब यह रुपया उसे 
मिल जाता 21 किसौःकिसी विभाग में प्रौवीडेंट-फंड की नहीं, अपितु ग्रेच्युइटी 
की व्यवस्था है। इसमें वेतन से तो कुछ नहीं कटता, सरकार सहायता के तौर पर 
एक रकम दे.देती हैं। अभी तक बड़ी-बड़ी नौकरियों में. यह व्यवस्था हैं, परन्तु 
जरूरत तो गरीब. लोगों को . हैं।. वड़ो नौकरी वाले तो वृद्धावस्था के दिनों के 
लिए भ्रपने वेतन में से भी कुछ बचा. सकते हैं, गरीब श्रमी को तो मजदुरी ही अपना 
पेट भरने लायक मिलती हैं। वह बेचारा क्या बंचायेगा। अबतक की सामाजिक- 
रचना में बुढ़ापे का सहारा संयुक्त-परिवार-प्रथा हो. सकती थी, वह भी इस 
मञ्ीनःयूग में दूटती जा रही. हं। ऐसी हालत में जब श्रमी के श्रम कर सकने के 
दिन निकल जाते हैं, वह 'लाठी का सहारा लेकर चलने लगता है. तब वह कंसे 
वेट भरे, भ्रपने बाल-बच्चों के लिए कहाँ से पैसा लाये! . ..... ५ 
__ श्रमियों की यह समस्या देर से मानव-समाज को व्याकुल करती रही हैं। 
१६३३ में ea ATT (1..0.) ने जो 'मत्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन' 
(International Conference) बुलाया था; उसमें संसार-मात्र के qa- 
जनों, ्रसमर्थ-व्यक्तियों, विघवाओों तथा अनाथो के लिए किसी प्रकार के बीमे 
की व्यवस्था को तरफ़ घ्यात खींचा था । इस *सामाजिकःविघान' (Con- 
vention) को स्वीकार कर सके में हमारे देश में यहाँ की जन-संख्या तथा 
on Sia अल ee ; 

* Describe briefty any one Indian social security programme. 
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उसमें भ्रसमथोँ की महान्‌-संख्या को देखते हुए भ्रसमर्थता दिखाई थी, परन्तु 
फिर भी कुछ श्रमीक्षेत्रों में १९५२ में श्रमियों के लिए प्रौवीडेंट फंड की योजना के 
लिए कानून बनाया गया। इस बीच इसमें कुछ दोष दिल्लाई दिये इसलिए 
१६५३ में इस कानून का संशोधन करके इसे चालू किया गया | शुरू-शुरू में सीमेंट, 
सिगरेट, बिजली तथा यान्त्रिक. कारखाने, लोहे, कागज़ तथा कपड़े के कारखानो में 
इस योजना को लागू किया गथा श्रौर कहा गथा कि ज्यों-ज्यों इन क्षेत्रों में योजना 
सफल होती जायगी त्यों-त्यों अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जायगा। १ 
नवम्बर १६५२ से तो यह योजना सीमेंट, सिगरेट, बिजली तथा यान्त्रिक कारखाने, 
लोहे, कागज तथा कपड़े के कारखानों पर लागू की गई, परन्तु ३१ जुलाई १६५६ से 
तेल, शक्कर, रबर, चाय, छापेखाने, दियासलाई आदि १३ व्यवसायों पर, ३१ 
सितम्बर १६५६ से केमिकल्स, इंडिगो, लाख, समाचार-पत्र, बाग्रान भ्रादि ११ 
व्यवसायों पर, ३० नवम्बर १६५७ से लोहा, मैंगनीज, सोना श्रादि खानों तथा 
भ्रत्य ७ व्यवसायों ` पर और ३० अप्रैल १६५८ से बिस्किट के व्यवसाय पर इस 
योजना को लगा द्रिया गया। इस समय यह योजना ३८ प्रकार के व्यवसायों पर 
लागू हो चुकी है। 
१९५३ के संशोधित रूप में इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्न 
ARE कानून जम्मू तथा काइमीर को छोड़ कर सारे भारत पर लाग 
है । इसके अन्तर्गत शुरू-शुरू में सीमेंट, सिगरेट, बिजली, यान्त्रिक, लोहे, कागज, 
तथा चमड़े के वे सब कारखाने ग्रा जाते हैं जिनमें ५० से अधिक मजदुर काम करते 
हैं। केन्द्रीय सरकार इस कानून का क्षेत्र इन्हीं उद्योगों में ५० से कम काम करने 
बाले कारखानों तक भी बढ़ा सकती है। अगर केन्द्रीय-सरकार चाहे तो म्रन्य 
कारखानों पर भी इस योजना को लगा सकती है। १६५३ में इस कानून में जो 
संशोधन हुआ उसके अनुसार जिन कारखानों में मालिक तथा श्रमियों का बहुमत 
इस योजना के पक्ष में हो और इसे चालू करवाना चाहें वहाँ भी यह योजना चल 
सकेगी। योजना केन्द्रीय, राज्य-सरकारों, सिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में नहीं 
लागू होगी। उन कारखानों में भी योजना लागू नहीं होगी जिन्हे खुले भ्रमी तीन 
साल भी नहीं हुए। भ्रगर किसी फैक्टरी में प्रोवीडेट-फंड, पेंशन या ग्रेच्युइटी के 
नियम इस कानून से बेहतर हैं, तो वहाँ भी यह कानून लागू नहीं होगा। इस प्रकार 
के कारखानों को इस कानून से बाहर रखने से पहले सरकार वहाँ के नियमों की 
T जाँच-पड़ताल करेगी। भ्रगर किसी कारखाने की भ्राथिक-अवस्था इस 
कातून को क्रियात्वित करने योग्य नहीं होगी, तो जाँच-पड़ताल करने के बाद 
सरकार उसे भी इस कानून से उतने समथ के लिए मुक्त कर सकेगी । कानून बनने 
के पे से भी किन्हों-किन्हीं भ्रवस्था्रं में यह कानून लग सकेगा | ३० सितम्बर 
| १९५६ से केन्द्रीय-सरकार ने भ्रन्य चार उद्योगों पर भी इस कानून को लागू कर 
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fear) वे चार उद्योग हैं-हैवी केमीकल, इन्डिगो, लाख तथा अभोज्य वान- 
स्पतिक तथा जान्तविक तेल। इस प्रकार इस कानून में २०० और कांरखाने AT 
जायेंगे जिनमें ५४,००० श्रमी काम कर रहें हैं । 

देय-भाग (हिस्सा) --कारखाने के मालिक को इस प्रौवीडेंट-फंड में कितना 
भाग देना पड़ेगा, और श्रमी को कितना भाग देना पड़ेगा--इस देय-भाग' के 
लिए यह व्यवस्था को गई है कि श्रमी के मूल-वेतन तथा महँगाई भत्ते का ६३ 
प्रतिशत मालिक को और जितना मालिक देगा उतना ही श्रमी को देना पड़ंगा 
अगर वे चाहें तो दोनों ६% प्रतिशत की जगह ८३ प्रतिशत भी 'देय-भाग' के रूप 
में जमा करा सकते हैं। इस कानून में यह भी ara है कि प्रौवीडेंट-फंड के हिसाव 
में शमी के नाम से जो रकम जमा होगी, उसे किसी भी श्रदालत के हुक्म के अनुसार 
ga नहीं किया जा सकेगा। कानून में यहाँ तक लिख दिया गया है कि श्रमी के 
मरने के वाद उसका या जिसे यह रकम मिलनी है उसका किसी प्रकार का कर्ज 
भी.इस. रकम. में से वसूल नहीं किया जा सकता। क्योंकि मालिक को श्रमी की. 
मजदुरी का ६३ प्रतिशत इस फंड में देना पड़ता है इसलिए कई मालिक श्रमी की 
मजदुरी में ही कमी करने लगते हैं। इस कानून के अनुसार श्रमी को मजदुरी में 
किसी प्रकार.की कंमी नहीं की जा सकती। योजना चालू होने से पहले उसे जो- 
कुछ मिलता था योजना के बाद उतना ही देना होगा, जो सुविधाएँ. उसे मिल रही 
थीं, उनमें किसी प्रकार की कमी न की जा सकेगी । . , 

, सदस्यता--इस कानून के अनुसार जिन क्षेत्रों में यह योजना लगेगी, उनमें. 

१ साल की सेवा के बाद हर श्रमी को इस योजना का सदस्य बनना होगा। जिसका 
मासिक वेतन ३०० से ज्यादा हैं, जो सीधा कारखाने के मालिक के आधीन काम न 
करके किसी ठेकेदार के नीचे काम करता है, जो काम सीखने के लिए लगा हैं, 
जो ऐसे कारखाने में काम कर रहा है जिसमें भी यह कानून चालू नहीं किया 
गया--ये सब इस कानून की सदस्यता से बाहर हैं, इन पर यह कानून नहीं लगेगा | 
जिनका मासिक वेतन योजना के लागू होने के AAT ३०० नहीं था, परन्तु सदस्य ` 
होते के कुछ समय बाद ३०० या इससे ज्यादा हो गया वे सदस्य बने रहेंगे, परन्तु 
. उनके खाते में उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते का १ आना रुपए से ज्यादा जमा नहीं 
होगा। सदस्यों का देय-माय उनके वेतन में से काट लिया जायगा। _ 

प्रबन्ध- इस फंड का इन्तिजाम करने के लिए कुछ व्यय होगा.। उस 
` व्यय का बोझ उठाने के लिए कारखाने के मालिक सरकारको श्रमी तथा मालिक _ 
के देय-भाग का ३ प्रतिशत प्रतिमास देंगे। यह रुपया “प्रौवीडेंट-फंड-अकौन्ट'- : 
नाम से सरकार के पास जमा होगा। इस योजना के अनुसार मालिक लोग प्रत्येक 
श्रमी के नाम का एक कार्ड रखेंगे जिसमें मालिक तथा श्रमी ने इस फंड 'में जितना 
दिया, उसका हिसाब लिखा जाया करेगा | इन काडों को श्रमी अथवा श्रमी-फेड 
का सरकारी कमिइनर जंब चाहे देख सकेगा। श्रमौ-फंड-कमिइनर अपने कार्यालय 
भी प्रत्येक श्रमी के फंड का हिसाब रखेगा। श्रमी के ताम इस फंड में जो रकम 
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खड़ी होगी, उस पर उसे सूद मिलेगा | सूद की दर केन््रीय-सरकार समय-समय पर 
निश्चित करेगी। १६५२-५४ में सूद की यह दर ३ प्रतिशत थी। इस सब की 
व्यवस्था के लिए केन्द्रीय-सरकार 'श्रमी-प्रोवीडेंट-फंड का एक कमिइनर नियत 
करेगी | इस कमिश्नर के आधीन एक Seagate’ होगा। इस बोड में केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधि तथा जिन उद्योगों में यह योजना चालू की गई 
है उनके मालिकों तथा श्रमिथों के प्रतिनिधि होंगे । जिस Hae 'सेंट्रल- 
बोर्ड' होगा, इसी प्रकार प्रान्तों में 'स्टेट-बोडं' होंगे; जिस प्रकार केन्द्र में कमिश्नर 
होगा और उसके ग्राधीन सेंट्रल-बोर्ड' काम करेंगे, उसी प्रकार प्रान्तो में कमिश्नर 
और उनके ्राघीन प्रान्तीय-बोर्ड काम करेगे। । 


' कृपया निकलवाना--कोई भी सदस्य अपना रुपया निम्न अवस्थाम्रों में 
इस फंड में से निकाल सकता है: (क) नौकरी की आय्‌ पूरी होने पर जब वह 
नौकरी छोड़ दे। भ्रगर नौकरी छोड़ते समय वह इस फंड का केवल ५ साल तक 
सदस्य रहा है तब उसे मालिक का 'देय-भाग' तथा उस पर जुड़ा हुआ सूद नहीं 
मिलेगा, उसका अपना रुपया सूद-सहित वापस मिल जायगा। जो श्रमी कानून 
लागू होने के समय ५० या इससे ज़्यादा साल के थे, उनको पूरी आयु पर नौकरी 
छोड़ते समय अपना तथा मालिक का 'देय-भाग' दोनों सुद-सहित मिलेंगे। (ख) 
स्थायी तौर पर शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से असमर्थे हो जाने की अवस्था में 
डाक्टरी सर्टिफिकेट देकर नौकरी छोड़ते समय फंड का पूरा रुपया निकाला जा 
सकता gl (ग) ATC कोई भारत छोड़ कर बाहर जा रहा हो तब भी वह फंड का 
रुपया निकलवा सकता हैं। (घ) अगर वह नौकरी छोड़ कर ऐसे कारखाने में 
चला गया है जिसमें प्रौवीडेंट-फंड की योजना लागू ही नहीं है। 

निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि श्रमी को मालिक का कितने समय 
बाद कितना 'देय-भाग' मिलेगा :-- 


रि, या 
फंड की सदस्यता का समय =a का सुद-सहित देय- 


भाग जो श्रमी को मिलेगा 


५ वषं से कम कुछ नहीं 

५ से ज्यादा पर १० से कम ५० प्रतिशत 
“१० से ज़्यादा पर १५ से कम ६० प्रतिशत 
१५ से ज़्यादा पर २० से कम ७५ प्रतिशत 
२० साल या ज्यादा 


१०० प्रतिशत 


श्रमी की मृत्यु के वाद, जिसके नाम बह फुंड कर गया होगा, उसे फंड का 
रुपया मिलेगा, किसी के नाम नहीं कर गथा होगा तो उसके परिवार के सदस्यों में 
बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा, परिवार में कोई सदस्य नहीं होगा, तो कानूनी 
तौर पर उसका जो उत्तराधिकरी होगा उसे वह रुपया मिल जायगा। 
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सफलता--इस योजना में जो सफलता मिली हं वह इससे पता लग सकती 
है कि सितम्बर १६५४ तक १८८७ कारखानों पर यह योजना लगा दी गई थी 
जिनमें १४.५८ लाख श्रमी काम कर रहे थे। इन श्रमियों में सव तो इस कोटि में 
नहीं आते थे जिन पर यह योजना लग सके, किन्तु जो भी श्राते थे, उनसे ३१ मार्च 
१९५४ तक ७.५६ करोड़ रुपया इस योजना में जमा हो चुका था। ATT १६५६ 
तक यह योजना ३,६०० कारखानों पर लग चुकी थी जिनमें २० लाख श्रमी काम 
कर रहे हैं। ३० सितम्बर. १६५६ में यह योजना AIT २०० कारखानों पर लगा 
दी गई जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। सितम्बर १६५५ के अनन्त तक 
७,१८६ “संस्थानों (Establishments) में प्रौवीडेंट-फंड की व्यवस्था चल 
रही थी जिनमें काम करने वाले २६.५ लाख श्रमियों में से २४.०४ लाख इसका 
लाभ उठा रहे Al इनका प्रौवीडंट-फंड का १२१.५ करोड़ रुपया तव तक 
जमा हो चुका था। 
८. कसंचारी-राज्य-बीसा अधिनियम, १९४८-१९५१ 
(Employees? State Insurance Act—1948-1951)* 
भूमिका--वृद्धावस्था के लिए 'एम्प्लायीज़ प्रौवीडेंट-फंड' बना--इसका 
` हम भ्रभी जिक्र कर आये हैं! श्रमियों के मुआविज्ञे के लिए मुआविज्ञा-कानून' 
बना, स्त्रियों को प्रसुतावस्था में सवेतन-छुट्टो देने के लिए मातृत्व-लाभ' के कानून 
बने । परन्तु यह सब-कुछ वेव रिज्ञ-योजना' को सामने रखते हुए कुछ नहीं थे। 
१६२७ में 'भन्‍्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ” (1.1 .0.) की तरफ़ से जो श्रनतर्राष्ट्रीय- 
श्रम-सम्मेलन' बुलाया गया उसमें उद्योग, व्यापार तथा कृषि में काम करने वाले 
संसार भर के श्रमियों के स्वास्थ्य के लिए दो 'सामाजिक-विधान (Conven- 
tions) स्वीकार किये गए। रॉयल-लेवर कमीशन ने भी १६३१ में अपनी 
रिपोर्ट में भारत सरकार का ध्यान श्रमियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बीमे के प्रश्‍न 
की तरफ़ खींचा । १९४०, १९४१, १९४२ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के श्रम-मन्त्रियों 
के सम्मेलनों में भी इस प्रन की चर्चा हुई। यद्यपि भारत-सरकार इस दिशा में 
कदम उठाने के लिए इसलिए उत्साहित नहीं होती थी क्योंकि इतने बड़े देश में 
सब श्रमियों के लिए इतनी बड़ी योज॑ना बनाना कठिन कार्यं था, तो भी माचे 
१६४३ में झिझकते हुए भारत सरकार ने Alo बी० To अदरकर को केवल 
गरौद्योगिक-श्रमियों के लिए स्वास्थ्य-बीमे की योजना बनाने का कार्य सौंपा। प्रो० 
गदरकर ने भ्रगस्त १६४४ में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अपनी सिफारिशों 
में कहा कि शुरू-शुरू में 'मौसमी' (Seasonal) फ़ेक्टरियों को छोड़ दिया जाय, 
fas 'बारहमासी' (Perennial) fafai में इस योजना को चालू किया 


अ 


- *Give an outline of the main provisions of Employees’ State 


Insurance Scheme. (1962) 
+ Examine critically Prof. Adarkar’s scheme of health 
‘insurance for Indian factory workers. (1951, 1953) 
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जाय। यह स्मरण रहे कि जब प्रो० अदरकर ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी, तब 
तक फ़ैक्टरियों में 'मौसमी' तथा 'बारहमासी---यह भेद था, यह तो १६४८ में 
हटा। उन्होंने कहा कि 'बारहमासी' में a फिलहाल ‘are’, 'एंजीनिर्रिग', 
“खनिज तथा घात्वीय--इन तीन उद्योगों में ही इस योजना को चलाया जाय | 
इस योजना में मालिक, मजदुर तथा सरकार--ये तीनों अपना-अपना दय-भाग द । 
मालिक प्रति श्रमी, प्रति मास १-४-० दे। मजदूर अगर स्थिर है, तो १२ AMAT, 
अस्थिर हैं, तो ८ राना, आकस्मिक है, तो ४ आना प्रतिमास दे। Silo भ्रदरकर 
की योजना के अनुसार सरकार ८ आना प्रति श्रमी प्रति मास देगी । इसके अनुसार 
सरकार को प्रति वषं ७२ लाख रुपया देना पड़ेगा जिसमें से १८ लाख केन्द्रीय- 
सरकार देगी, बाकी का ५४ लाख श्रमियों की संख्या के अनुपात में भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में बेट जायगा। इस सारी योजना पर २४ करोड़ रुपया व्यय कूता 
गथा । प्रत्येक श्रमी के लिए बीमा कराना ज़रूरी रखा गया। श्रमियों को 
बीमारी, मुश्राविजे परादि के लिए इसी फंड,से सहायता दी जाने की व्यवस्था की 
गई। इस प्रकार के कानून बनाने का:नतीजा यह होगा कि TRACT कम्पन्सेशन 
एक्ट तथा मेंटरनिदी बेनिफिट qea की आवश्यकता नहीं. रहेगी |: उन कानूनों 
में सहायता की सारी जिम्मेदारी मालिकों पर आ पड़ती हे, इसलिए वे उनमें से बच - 
निकलने की कोशिश करते हैं। इस योजना में अगर मालिक कुछ हिस्सा देता हैं, 
तो श्रमी भी अपना हिस्सा देता है, सरकार भी श्रपना हिस्सा देती है. सिर्फ़ 
मालिक पर सारी जिम्मेवारी नहीं भ्रा पड़ती, इसलिए वे इस कानून'में से निकलने 
की कोशिका नहीं करेंगे। योजना में यह भी कहा गया था कि समय आने पर 
जैसे बीमारी के लिए यह वीमे की योजना वनाई जा रही हं, :वेसे बुढ़ापे. के लिए 
पेंशन की तरह की तथा बेकारी के दिनों के लिए कुछ-न-कुछ मिलते -रहने की -वी मे 
के सिद्धान्त पर भ्रत्य योजनाएँ बनाई जानी चाहिएँ, अथवा-इसी कानून में उन्हें भी 
सम्मिलित कर लेना चाहिए। १६४१५ में प्रो० अदरकर की इस योजना में सुधार 
करने के लिए अन्तराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय' के.श्री स्दोक तथा राश्नो भारत आये, 
उन्होंने भ्रदरकर-योजना की सराहना की, कुछ थोड़े-वहुत सुधारों की तरफ़ निर्देश 
किया और १९४८ में 'एम्प्लायीज् स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट' पास हो गया । ` 
एक्ट पास हो गथा, उस समय के गवर्नर-जनरल' ने योजना के प्रारंभ करने 
की घोषणा कर दी, एक्ट को क्रिया में परिणत करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बना 
दिया गया, Sto कटियाल को इसका :डायरेक्टर-जनरल : वनाथा गया । यह 
सव-क्रुछ तो किया गया, परन्तु इतनी बड़ी योजना को एकदम सारे देश में चालू 
कर देना कोई हंसी-खेल न था, इसलिए-यह निइचय:किया गया कि शुरू-शुरू. में 
दिल्ली तथा ग्रजमेर-मेरवाड़ा में इस योजना को 'भरग्र-गामी-योजना (पाइलट- 
स्कीम) की तरह से चलाया जाय । रनम प्रान्तों में योजना के क्रियान्वित करने पर 
भी विचार होता रहा। यह निरुचय हुआ कि दिल्‍ली में योजना के शुरू करने के 
साथ-ही-साथ कानपुर में भी इसे चालू किया जाय। भत्त.में निश्चय हुआ कि 
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देल्‍ली, कानपुर तथा बम्बई में जुलाई १६५० से इस योजना को शुरू कर दिया 
जाय। केन्द्रीय सरकार ने प्रारंभिक व्यय का ५० प्रतिशत देना स्वीकार किया। 
जब दिल्ली, कानपुर तथा बम्बई में योजना चालू करने के सव प्रबन्ध हो रहे थे 
तब यकायक उत्तर-भांरत की एंम्प्लायसँ-एसोसियेशन ने उत्तर-प्रदेश सरकार की 
aha एक ग्रावेदन-पत्र भेज दिया कि फ़िलहाल इस योजना को कानपुर में न लागू 
किया जाय। उनका कहना था कि कानपुर में इसे चालू किया गया, तो वहाँ के 
व्यापारियों पर आथिक-बोझ बहुत आ पड़ेगा और प्रतियोगिता में वे अन्य 
व्यापारियों के मुकाविले में माल को सस्ता नहीं वेच सकेंगे, कानपुर के व्यांपार को 
धक्का पहुँचेगा | इस ्रावेदनःपत्र के वावजूद योजना को क्रियान्वित करने की माँग 
चारों तरफ़ से ग्राती रही श्रौर अन्त में १६५१ में इस योजना में एक संशोधन कर 
दिया गया । यह संशोधन यह था कि यद्यपि योजना प्रारंभ में कुछ निश्चित-स्षेत्रों 
में चालू को जायगी, तो भी देश भर के कारखानों के मालिकों को, चाहे वे योजना के 
अन्दर हों या बाहर हों, इस योजना के लिए वेतन-विल का ३ प्रतिशत देना होगा । 
इस नियम से योजना के अन्तर्गत मालिकों के साथ विशेष fonaa: दीखती थी 
इसलिए यह भी निश्चय किया. गथा कि जिन क्षेत्रों में योजना चलेगी उन्हें इस 
$ प्रतिशत के अलावा अपने वेतन-बिल का $ प्रतिशत और देना होगा, अर्थात्‌ 
इन्हें १% प्रतिशत देना होगा। इस प्रकार अन्त में २४ फ़रवरी १६५२ को कानपुर 
तथा दिल्ली में प्रधान मन्त्री के कर-क़मलों द्वारा योजना का सुत्रपात Far | 

१७मई. १६५३ में पंजाब के ७ शहरों में योजना लगा दी गई। ११ जुलाई १६५४ 
में नागपुर तथा २ भ्रक्तुबर १६५४ में विशाल-बम्वई में इसे लागू किया गया। 

१६५८-५६ में यह योजना राजस्थान में सवाई-माधोपुर, उत्तर-प्रदेश में हाथरस, 
अलीगढ़, बरेली, शिकोहाबाद, मेसूर में बंगलोर, केरल में त्रिवेंद्रम, आसाम में 
गौहाटी, घुबड़ी, डिब्रूगढ़, तिनसुखिया-मकूम, मद्रास में सलेम, तिरुपुर, मेत्तुर तथा 
उदुमलपेट में जारी की गई। यह आशा को जाती हैं कि १६५९ के अन्त तक केरल 
में कोऽहीकोडे, केन्नानूर तथा आस-पास के प्रदेश एवं पंजाब में धारीवाल इस योजना 
के ग्नन्तर्गत भ्रा जायेंगे। अब तक श्रौद्योगिक केन्द्रों के १३.५६५ लाखों मजदूर 
इस योजना में श्रा चुके हैं भौर द्वितीय पंचवर्षीय-योजना के श्रन्त तक ८६.७० लाख 
श्रमी इस योजना AAT जाने की सम्भावना हैं। 

योजना का जो वर्तमान रूप हैँ, वह निम्न है :-+- 
क्षेत्र--यह एक्ट जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर सारे भारत पर लागू है। 

मौसमी-फ्ैक्टरियों को छोड़ कर ताकत से चलने वाले उन कारखानों पर जिनमें 
२० या इससे अधिक श्रमी काम करते हैँ, यह एक्ट लागू होता हैं। राज्य-सरकार 
इसका क्षेत्र बढ़ा भी सकती है। फौज में काम करने वालों और ४०० से अधिक 
रेतन पाने वाले कर्मचारियों पर तो यह एक्ट लागू नहीं होता, बाकी जितने 
दफ्तरों के बाबू. हैं, कारखानों या कारखानों के बाहर सब पर यह एक्ट 
लग सकता हैं। 
४१ 
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प्रबन्ध--इस योजना को चलाने के लिए एक ‘Aa’ (Corporation) 
बनाया गथा है । इस संघ का नाम होगा--'एम्प्लायीज स्टेट FRAT aiat- 
रेशन'.। इसमें कुल ३१ सदस्य होंगे जिनमें ७ केन्द्रीय-सरकार के, १० प्रान्तों के, 
५ मालिकों के, ५ श्रमियों के, २ स्व्रास्थ्य-विभाग के तथा २ विधान-सभाओं के 
प्रतिनिधि होंगे। केन्द्रीय-सरकार के प्रतिनिधियों में श्रम-मन्त्री तथा स्वास्थ्य-मंत्री 
भी होंगे जो 'कॉर्पोरेशन' के क्रमशः प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे । इस कॉर्पोरेशन 
की इन्हीं ३१ में से चुनी हुई १३ सदस्यों की एक 'स्थायी-समिति' (Standing 
Committee) होगी, जो 'कॉर्पोरेशन' की कार्यकारिणी का काम करेगी । 
'कापोरिरन' तथा 'स्थायी-समिति' के अलावा एक तीसरी कमेटी होगी जिसका 
नाभ 'चिकित्सा-लाम-समिति' (Medical Benefit Council) होगा, जो 
श्रमियों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था की जाय, किंसको क्या सहायता दी जाय-- 
इन सब बातों पर 'कार्पोरेशन' को सलाह-मशविरा देगी । 
ग्राथिक-पहल्‌--इस योजना को चलाने के लिए एक (एम्प्लायीज्ञ स्टेट 
gaga GS खोला गया Fl इस फंड में मालिक, मजदूर तथा सरकार का 
देय-भाग' होगा। दान के रूप में भी इस कोष में सहायता ली जा सकेगी। केन्द्रीय- 
सरकार ने निश्‍चय किया है कि योजना के पहले पाँच वर्षों में प्रबन्ध पर जो व्यय. 
AMT उसका दो-तिहाई हिस्सा वह देगी | योजना में समय-समय पर श्रमियों को 
जो लाभ देने पड़े, केन्द्रीय-सरकार उनका कोई हिस्सा नहीं देगी । प्रात्तीय- 
सरकारों से भौ कहा गया कि बीमे-शुदा श्रमियों की अपने डाक्टरों से देख-भाल 
करायें ग्रौर इस हिस्से को अपने ज़िम्मे समझें । प्रान्तीय-सरकार तया कॉर्पोरेशन 
भ्रापस में खे का हिस्सा कसे बाँटेंगे इस पर समय-समय पर आपस में निश्चय होता 
रहेगा। फ़िलहाल कॉर्पोरेशन पर ३ और प्रान्तीय सरकारों पर १ हिस्सा व्यय 
का पड़ता हैं, परन्तु इसमें तन्दीली होती रहती Z| 
देय-भाग (हिस्सा)--मालिक का देय-भाग इंस याजना में क्या होगा, 
श्रमी का क्या होगा--इसकी व्यवस्था निम्नं प्रकार है: 


= श्रमी का मलिक का 
श्रमी का वर्ग र्‌ 
देय-भाग देय-भाग कुल 


| + OTS 


A Arg oea ma 


१० देनिक से कम पाने वाले | कुछ नहीं 


SEE o= =o o— ७०-० 
१ से १॥ पाने वाले o- २-० | o= woo | or 8-0 
१॥ से २ के बीच पाने वाले o= ४-० | om Go | ०१२-० 
२ से ३ के बीच पाने वाले o= ६-० | ०~ १२-० १- २-० 
३ से ४ के बीच पाने वाले o= G-o | १-. ०-० | १- ८-० 


४ से ६ के वीच पाने वाले ०-११- SAn mee 

६ से ८ के बीच पाने वाले sates Ene AS os 

= से ज़्यादा वेतन पाने वाले | g= ४-० २- ८-० | ३-१२-० 
ss eR. aaae a 
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एक्ट में तो मालिकों के लिए ऊपर दी गई व्यवस्था है जिसके अनसार मालिक 
को श्रमी से दुगुना देय-भाग देना पड़ता हूँ। यह दुगुना इसलिए है क्योंकि इस एक्ट 
के चालू हो जाने पर मालिक को वकसंमेन्स ` कम्पन्सेशन तथा मैटरनिटी-वैनिफ़िट 
भ्रलग-से नहीं देना पड़ेगा, वे दोनों बातें इसी एक्ट के अन्दर झा जायेंगी । परन्तु 
जसा हम पहिले कह आगे हैं कानपुर के मिल-मालिकों के शोर मचाने से इस फंड 
का रुपया देश भर के कारखानों से लिया जाता है जिसमें उन्हें वेतनःबिल का तीन- 
चोथाई प्रतिशत देश भर के कारखानों को और जहाँ योजना चालू हो गई है वहाँ 
इस तीन-चौथाई के अलावा ३ प्रतिशत देना पड़ता है। जबतक यह व्यवस्था चालू 
हैं तवतक ऊपर के चित्र में मालिकों का जो देय-भाग दिखाया गथा है वह नहीं देना 
पड़ रहा। जब यह योजना देशव्यापी योजना हो जायगी, तव ऊपर fears दर 
से ही मालिकों को अपना देय-भाग देना होगा। 

लाभ--इस योजना द्वारा श्रमियों को पांच प्रकार के 'लाभ' मिलेंगे । 
(क) “रुग्णता-लाभ' (Sickness benefit); (ख) 'मातृत्व-लाभ' (Mater- 
nity benefit); (ग) '्रसमर्थता-लाभ' (Disablement benefit) ; 
(च) आंश्रितों के लिए लाभ' (Dependants’ benefit) तथा (ङ) 
'चिकित्सा-लाभ' (Medical benefit) । इनमें से रुग्णता, मातृत्व तथा 
असमर्थता के लिए नकद सहायता दी जाती हैं, चिकित्सा के लिए नकद देने का 
नियम नहीं है, डाक्टरों की देख-रेख का प्रवन्ध हैँ 

rama के सम्बन्ध में नियम यह हैं कि अगर किसी श्रमी ने अपना देय-भाग 
नियम-पूर्वेक दिया है, तो ३६५ दिन की लगातार सेवा पर श्रधिक-से-भ्रधिक ५६ 
दिन का ara’ दिया जा सकता है। 'रुग्णता-लाभ' (Sickness benefit ) की 
दर औसत दैनिक आय से आधी दी जाती है। जिस रोगी को 'रुग्णता-लाभ 
दिया जा रहा हो, उसे किसी चिकित्सालय में रहकर चिकित्सा करानी होगी । 
टी० बी० के बीमारों को सहायता देने के लिए कॉर्पोरेशन ने उन रोगियों के लिए 
जो २ साल तक किसी फ़ेक्टरी में लगातार काम कर चुके हों, ५६ दिन की जगह 
१२६ दिन अर्थात्‌ १८ सप्ताह सहायता देने का नियम वना दिया हैं । इस काल में 
उन्हें कम-से-कम १२ आना रोज़ मिलेगा और अगर उनकी झौसत दे निक झाय 
१-८-० से ज्यादा होगी, तो उसका आधा मिळेगा। 

qaa के संबंध में नियम यह हैँ कि-मातृत्व के कारण कम-से-कम १२ 
STAT रोज़ दिया जायगा और अगर औसत दततिक ग्राय १-८-० से ज्यादा होगी 
तो उसका आधा मिलेगा । १२ सप्ताह तक यह लाभ मिलेगा जिसमे से प्रसव के 
६ सप्ताह पहले काम छोड़ देना TET | 

“ग्समर्थता! के सम्बन्ध में नियम यह हैं कि ्रस्थायी-असमर्थता में ज्यादा 
से-ज्यादा ५२ सप्ताह तक Alaa दैनिक-ग्राय का गाधा दिया जायगा, रथायी- 
ग्रसमर्थता में जीवन-भर औसत देनिक-आय का आधा दिया जायगा। इस 
कानून की परिभाषा में औसत दैनिक श्राय के प्राधे को पूरी आय की दर (Full- 
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gwy समाज-कल्याण तथा सु 


rate) कहा गया हैं। इसका मतलब यह FAT कि स्थायी-असमर्थता में श्रमी 
को उसकी 'पूरी-्राय की दर से 'ग्रसमर्थता-लाभ' मिलेगा । 2 
'ग्राभितों के लिए लाभ' के संबंध में नियम यह हैं किं अगर दुघटना से'किसी 
श्रमी की मृत्यु हो जाय, तो (क) उसकी विघवा को जबतक,वह दूसरा विवाह न 
कर ले श्रमी की 'पूरी-आय' (Full-rate), जिसकी परिभाषा हम ऊपर कर 
चुके हैं, उसका ह हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी दो या दो से अधिक पत्नियाँ 
होंगी, तो यह रुपया उनमें वरावर-बरावर बँट जायगा । (ख) उसके प्रत्येक वध 
झथवा दत्तक-पुत्र को १५ वर्ष की आयु तक पहुँचने तक श्रमी की पूरी-आाय' 
(Full-rate) के बाकी ह हिस्से में से उसका हिस्सा मिलेगा । (ग) उसकी 
प्रत्येक वैध पुत्री को इस $ हिस्से में से १५ वपं की भ्रायु तक या जब तक वह विवाह 
न करे तबतक सहायता-घन मिलेगा । भ्रगर लड़का या लड़की शिक्षा प्राप्त करते 
रहें तो १७ वषंतक यह सहायता मिलती रहेगी । अगर मृत-श्रमी का इनमें से 
कोई भी ग्ाश्रित जीवित नहीं हे तो उसके पिता, पितामह में से जो भी जीवित 
होगा उसे जीवनपर्यन्त यह सहायता मिलेगी। 

Mिकित्सा-लाअ' के संबंध में नियम यह है कि जिस समय भी कोई श्रमी 
उन शर्तों को पूरा कर छे जिन्हें पूरा कर लेने पर उसे रुग्णता, मातृत्व व श्रसमर्थता 
का लाभ मिल सकता हैं, उसी समय उसे 'चिकित्सा-लाभ' के भझ्रधिकार प्राप्त हो 
जाते हैं। जो श्रमी अपना देय-भाग देना बन्द कर दें, उनको भी 'चिकित्सा-लाभ' 
देने का नियमः हैं। 'चिकित्सा-लाभ' अस्पतालों में AAC भ्रथवा बाहर के रोगी के 
रूप में या चिकित्सक के बीमाशुदा-श्रमी के घर ares चिकित्सा करने के रूप में 

दिया जाता हैं। 'कॉर्पोरेशन' श्रमी के परिवार के रोगियों को भी इस योजना 
में शामिल कर सकती हूँ । बम्बई तथा पंजाब की राज्य-सरकारों ने यह माँग 
की थी कि उन्हें श्रमियों को चिकित्सा-संबंघी सहायता देने के लिए 'पेनेल-सिस्टम' 
जारी करने दिया जाय। इसमें कुछ डाक्टरों का एक वर्ग बना दिया जाता है, जो 
अपनी सुविधानुसार या वारी-वारी रोगियों को देखते हैं। इन प्रान्तों में यह 
व्यवस्था जारी करदी गई Cl कुछ सरकारों ने यह भी माँग की थी कि कई रोगी 
एलोपथी की जगह अन्य प्रकार की चिकित्सा चाहते हैं। यह माँग भी कॉर्पोरेशन 
ने स्वीकार कर ली है। eto बी० के बीमारों के लिए कॉर्पोरेशन ने अन्य रोगियों 
की पेक्षा 'चिकित्सा-लाभ' के समय को वढ़ा दिया है। कॉर्पोरेशन ने रोगियों 
के लिए १ जुलाई १९५४ से ३,३०० रोगी-शय्याओं की व्यवस्था की योजना बनाई 


है जिसमें १,००० शब्याएँ सिफ़े टी० बी० के रोगियों के लिए होंगी | इस उद्देश्य 


से कॉर्पोरेशन ने भ्रस्पतालों के निर्माण की योजनाएँ बनाई और राज्य-सरकारों को 


अस्पतालों पर किये गए खर्च का तीन-चौथाई देने का वचन दिया, बाकी 
चौथाई कॉर्पोरेशन 1 एक- 

चौथाई के लिए भी कॉर्पोरेशन ने राज्य-सरकारों को ऋण देने का वचन दिया। 
बोमे से लाभ प्राप्त करने को योग्यता--इस बीमे का लाभ उठा सकने के 

के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। एक शर्ते तो यही हं कि श्रमी को श्रपना हिस्सा 
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(देय-भाग) देना होगा । अपना देय-भाग देने पर भी यह आवस्यक हैं'कि २६ 
सप्ताह तक लगातार श्रमी अपना देय-भाग देता रहे । २६ सप्ताह तक देय-भाग 
देने के वाद श्रमी भ्रगले २६ सप्ताह तक रुग्णता' तथा मातृत्व” के लाभ लेने का 
अधिकारी हो जाता है। पहले २६ सप्ताह 'देय-भाग-काल' (Contribution 
period) कहलाते हैं, अगले २६ सप्ताह 'लाभ-काल' (Benefit period) 
कहलाते हैं। 'देय-भाग-काल' के २६ सप्ताह समाप्त होने के वाद १३ सप्ताह का 
बीच में व्यवधान पड़ना ज़रूरी है, तब जाकर 'लाभ-काल' प्रारंभ होता है। 
इसका मतलब यह हुआ। कि बीमा कराने के लगभग नौ मास के वाद से वीमे के लाभ 
मिलने लगते हैं। बीमारी के पहले दो दिन का कुछ नहीं मिलता, अगले दिनों का 
वेतन से आधा मिलता हैं। अगर पहली बीमारी के झट १५ दिन के ्रन्दर-अन्दर 
BTA बीमारी आ पड़े, तो कटने वाले दो दिन नहीं Hen! यह तो STAT तथा 
“मातुत्व' के लाभों के विषय में हुआ। “असमर्थता, निराश्चितता' तथा 'चिकित्सा' 
के लाभों के विषय में ऐसी कोई शतं नहीं है। ये लाभ तो जिस दिन से बीमा 
शुरू होगा, उसी दिन से प्राप्त हो सकेंगे | 

ग्राथिक-स्थिति-- १६५३-५४ में मालिकों से ३६७.४५ लाख रुपया इस 
मद में प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय-सरकार से कॉर्पोरेशन ने ६३.४२ लाख का ऋण 
लिया था वह १९५२-५३ में सव चुका दिया गया। ३१ मार्च १९५४ तक 
कॉर्पोरेशन का २८७.७० लाख रुपया सरकारी-काग्ज़ों में लगा हुआ था | 
३० सितम्बर १६५४ तक कानपुर में १,३६,८९५, दिल्ली में ५४,१४७, 
पंजाब में ६३,७२६ तथा नागपुर में २१,५१२ श्रमियों का बीमा हो चुका .था। 
१९५७-५८ में इस मद में मालिकों का २.८३ करोड़ तथा AMAL का ३.५२ 
करोड़ रुपया जमा हो चुका था। इस समय तक बीमाशुदा व्यक्तियों को २.१३ 
करोड़ बीमारी, मातृत्व आदि व्ययों के लिए दिया जा चुका था। 


९. उपसंहार 


'सामाजिक-सुरक्षा' के संबंध में हमने मुख्य-मुख्य चार अ्रधिनियमों का वर्णन 
किया। इस दिशा में और भी कई एक्ट बने हैं, उन सब का परिचय लेने के लिए 
भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित इंडियन-ईयर-बुक का अवलोकन करना चाहिए। 
श्रन्तर्राष्ट्रीय-अम-संघ' (1. L. 0.) द्वारा भी अनेक ग्रन्थ समय-समय पर 
प्रकाशित होते रहते हैं उनका अध्ययन भी इस दिशा में बहुत ज्ञान-वर्घक है। 
लेकिन, श्रम-समस्याएँ तो 'कल्याण-राज्य' तथा 'समाजवादी-समाज' की एक अंग 
हं । अगर हमने सारे समाज को झामूल-चूल बदलना हो, तो श्रम का क्षेत्र ही क्या, 
हर क्षत्र में क्रांति की आवश्यकता हैं। यह क्रांति पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं 
द्वारा हो रही थी। इन कार्यकर्ताशों को अपना पसीना बहाते हुए युग बीत गए 3 
ar इस क्रांति को, चहुँमुली क्रांति को, सामाजिकक्षेत्र में, राजनतिकक्षेत्र में, 


` 


आझार्थिक-क्षेत्र में--हर क्षेत्र में क्रांति को, हर चीज़ के पुर्ननिर्माण को, ग्रामों और 
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शहरों के पुननिर्माण को राज्य ने अपने हाथों में ले लिया हैं; और इस प्रकार हमारे 
-देखते-देखते समाज का पुराना हाचा टूटता जा रहा हैं, उसकी जगह भया ढाँचा 
वनता जा रहा है। यह नया ढाँचा किस प्रकार वन रहा है, किस प्रकार सामाजिक- 
विधान: तथा आरथिक-विधास नया रूप धारण करते जा रहें हैं, इनका चित्र हमने 


यथाशक्ति इस पुस्तक में दिया: है। 


x as ! w +o 


a 


an 


प्रश्‍न 
प्रौ० अदरकर की भारतीय फ़ैक्टरियों के श्रमियों के संबंध में स्वास्थ्य-बीमा 
स्कीम की भ्रलोचनात्मक विवेचना कोजिये। (१९५१, १९५३) 


: सामाजिक-सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये। भारत में _ 


झौद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा के लिये सरकार ने सामाजिक-सुरक्षा के 
क्या उपाय किये हैं ? सुधार करने के भ्रन्य सुझाव दीजिये। (१९५२) 


¦ भारत सें सामाजिक-सुरक्षा की आवश्यकताशों की विवेचना कीजिये । 


(१६५६) 


श सामाजिक-सुरक्षा की परिभाषा कीजिये तथा किसी एक भारतीय सामा- 


जिक-सुरक्षा की योजना का वर्णन कीजिये | (१६६१) 


“ सामाजिक att का विचार' क्या है ? इसकी विवेचना कीजिये । कर्म- 


चारी राज्य-बीमा अधिनियम के मुख्य-मुख्य अंशों का वर्णन कीजिये | 
(१९६२) 


* भारत में श्रौद्योगिक-अमियों के लाभ के लिये सामाजिक-सुरक्षा के जो 


उद्योग हो रहे हैं उसकी रूप-रेखा बतलाइये | (१६६३) 


* भारत में श्रौद्योगिक-अमियों के लिए सामाजिक-सुरक्षा पर टिप्पणियाँ 
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UNIVERSITY OF AGRA 
"B.A. Examination * 
Papers on Social Welfare and Security 


(प्रत्यक प्रश्न के आगे जो पृष्ठ-संख्या दी गई है इस पुस्तक 
के उस पुष्ठ पर उस प्रश्न का उत्तर है) | 


1951 


, 1. Discuss the importance of social legislation in India. 
How far will the codification of Hindu law help to improve the 
life of Indian women? 150, 158, 164 


_ _ 2. Discuss the socio-economic importance of prohibition 
in India. How far will prohibition be beneficial to the Indian 
labourers? 512, 513 k 


3 3. Examine critically Prof. Adarkar’s scheme of. health 
insurance for Indian factory workers. 639 


' 4. What steps have been taken by the Government of 
India to protect female and child labour in Indian factories? 576 


5. Discuss the extent of overcrowding in industrial towns. 
What measures can be taken by (a) the Government, (6) Muni- 
cipal Boards and Improvement Trusts, and (c) employers, in 
providing better housing for the workers? 553-554 


-6. “While nature showered her bounties on India with a 
liberal hand, man has failed to profit adequately by them. The 
contrast between the bounty of nature and poverty of man is here 
very striking.” Discuss this statement, and state what measures 
the Government should take to remove poverty from India. 243 


7. Discuss the importance of rural reconstruction and 
planning in India. Suggest positive measures that may be adopted 
in overcoming the evils that are found in villages. 320, 342, 361 


8. What are the causes that have led or are leading to the 
disintegration of village community in the country? How far 
can the Gaon Hakumat Act help in the rehabilitation of village 
communities? 341, 362 


9. Discuss the causes of crime, What measures would 
you suggest for reforming criminals? Give Indian examples. 452 


10, Examine critically the defects in the present educational 
system. Discuss briefly the latest scheme of the Uttar Pradesh 
Government for ‘reforming the higher secondary education. 
202, 215 i a: SEES 
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1. State the socio-economic consequences of industrialis 
sation in India. What steps should be taken to check. the evil 
effects of industrialisation? 417 

2. Discuss the problem of post-war urbanisation in India. 
How far the Central and Provincial Governments succeeded 
in solving the problems, of overcrowding in industrial towns? 
Suggest other remedies. 554 

3. What have been the social and-economic consequences 
of the migration of refugees from Pakistan to India? Discuss 
some of the measures adopted by the Government for the rehabi- 
litation of the refugees. 

4. Mention the chief defects in the quality of Indian 
population. Make out a eugenics programme for India so as to 
remove the. cacogenic elements from our population. 277, 274, 275 

5. ‘The considerable, proportion of disease and ineffici- 
ency in India has its primary causes in diet deficiency.’ 


Discuss. 310 


‘ 6, “No individual should fail to secure adequate medical 
care because of inability to pay for it.” What measures have been 
Suggested by the Bhore Committée to achieve ‘this objective? 
Examine them critically. 288 i i 

«7. Discuss the broad. principles. of ‘social security. What 
Social. security . measures have been adopted by the State for 
industrial workers in India? Suggest further ways and means of 
improvement. 623, 626 लक ie 
8. Discuss the growth of labour legislation in India, with 
particular reference. 0 safety and welfare of workers. 581 

. 9. Discuss the causes of juvenile delinquency... How far 
‘have Borstal institutions helped in solving the problem? 
468, 480, 498 र Cs क 

_ 10. Discuss “the socio-economic significance of village 
communities in India. How far does the status of the village 
headman determine the strength of the village panchayat? 344 


4 


` 1953 


` 1. What is a Welfare State? State what principles shoul 
be adopted by. it to promote social welfare in India, 17, 31 Hite 
2. What do you understand “by social disorganisation? 
Discuss its causes. Show how far an individual is’ responsible 
forit. 433... ., E j 
: 3. Explain how in a particular economic situation certai 
individuals take to crimes while others do not, lustrate yonr 
Answer with Indian examples. 46] > “° = 
_ 4. “The best general test. of the industrialisation of a 
nations’s life under modern conditions is the rate and character 
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प्रश्न-पत्र ६४९ 


of the growth of its town.” Explain this statement by traci 
; . racing the 
growth of towns in India. 393 i 5 
„5. Give your views on rural education as it exists in your 
province at present. Do you consider the present practice of 


entrusting rural education to District Boards satisfactory? Give 
reasons. 205 


6 “Welfare work, intelligently conceived and generously 
administered, must in the long run repay the employer.” Com- 
ent Show the importance of labour welfare work in India. 

7. “Organisation of social insurance should be treated as 
one’ part only of a comprehensive policy of ‘social progress. 
Social insurance fully developed may provide income security; 
It. is.an attack upon Want. But Want is only one of five giants 
on the road of reconstruction and in some ways the easiest to 
attack. The others are Disease, Ignorance, Squalor and Idle- 
ness”. Discuss. Show the importance of social security for 
India. 106, 115 

8. Discuss the importance of village panchayats as a 
means of social reform in India. How far can the Gaon Hukumat 
Act help in improving village life? 369 

9. Discuss Prof. Adarkar’s Scheme of Health Insurance 
for Industrial Workers in India. 639 

10. ‘No individual should fail to secure adequate medical 
care because of inability to pay for it’. Discuss the plan suggest- 
ed by the Health Survey and Development Committee to achieve 
this objective. 288 

11. “The considerable proportion of disease and inefficiency 
in India has its primary cause in diet deficiency’. Discuss. 310 

12. Differentiate between positive and negative eugenics. 
Suggest an eugenics programme to remove the cacogenic ele- 
ments from Indian population. 274, 275 


1954 


1. State the various theories of punishment and indicate 
the one which appears to you the most reasonable. 467 

2. Make out a case for social security of agricultural 
labourers in India. 

3, Discuss the grounds on which the state should interfere 
in the economic activities of the individual. 69 

4. ‘Over population lies at the root of Indian poverty’. 
Examine this statement and give reasons for your answer. 238,258 
5. Discuss the effects of technological progress on society. 
416 l 

6. Discuss the present transitional features in Indian 
urban social environment as causes of crime and vice. 466 
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६५० समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


7, Discuss the causes of growth of state activity in recent 
times in India. 76 rad : 

8. How .are Community Projects expected to improve 
rural life in India? What role are people expected to play in 
the fulfilment of these projects? 379, 331: 

9, What is the distinctive role of the state, employer and 
worker in schemes of labour welfare. What activities would 
you include under welfare. 616, 618 i 35133 * 


1955 


1. Is the State justified in undertaking social legislation? 
Give reasons for your answer. 71, 151. ist Š 

2. Do you agree with the view that India is overpopulated ? 
Support your answer with arguments. 263 : 
; 3. What measures would you suggest to remove Indian 
poverty? 251 ; 3 

4. Discuss the role of co-operation in rural reconstruction 
in India. 324, 333 ; Ez 

5. Is Zamindari abolition a complete solution of the land 
problem in U.P.? What other measures would you suggest? 


_ .. 6. What do you understand by Prohibition? How is 
it likely to benefit the people? Has this policy been successful 
“in U. P.? 509, 512 : 

7. What were the factors responsible for the growth of 
_ towns in the past? Account for the decay of the old towns and 

the growth of new ones. 387 ; 

8. ‘In spite of the most up-to-date labour legislations the 
lot of Indian workers remains unsatisfactory as compared to 
workers in other industrial countries.” Explain. 521 = 

9. Discuss the evils of the system of indirect recruitment. 
How far have Employment Exchanges been successful in meeting 
the situation? 533 


1956 


1. Give the chief characteristics of rural life in India. 319 


2. Do you agree with the view that over- ion i 
cause of Indian poverty? 238, 258 7 population is the 


3. ‘Poverty is the main cause of juvenile deli र 
Discuss. 490 | Juvenile’ delinquency’. 


. 4, Discuss the role of ‘village panchayats’ i ; 
construction. 369 ws 8° Pp y. in rural re 


5. What do you understand b ‘communi rojecte?? 
Discuss their objects, 375 y munity oR ? 


6. Discuss the need of social security measures.in India. 621 
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7. Define ‘ fare’ aA as ४ 
be? 615, दाद labour welfare’. Whose responsibility should it 


8. Discuss the necessity of population control in India 


and indicate the lines on which population planning should 
proceed. 270, 272 ; 


9. What do you understand by ‘basic education’? What 
are the suggestions of the Planning Commission for solving the 
difficulties of basic schools with regard to land? 199, 200, 211 


1957 


.1. Discuss the measures that have been adopted in advanced 
countries for the reform of Juvenile delinquents. 492 


प्रगतिशील देशों में वाल अपराध के सुधार के जो तंरीके अपनाए गए हैं 
उनकी विवेचना कीजिए । 


2. Indicate the social implications of economic planning 
in India. 129 


भारत में आर्थिक नियोजन के सामाजिक उपलक्षण बताइए | 


3. Examine critically the modern theroy of Social Recons- 
truction. 80 


सामाजिक पुननिर्माण के ग्राधुनिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए । 


4. Discuss the statement, ‘Education is a necessity of social 
life.’ 191 


इस कथन की विवेचना कीजिए “शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए 
आवश्यक sl 

5. Define ‘Poverty’. How are poverty and malnutrition 
related? 233 


गरीबी की परिभाष। दीजिए। गरीवी ग्रौर अपर्याप्त पोषण में क्या 
संबंध हूँ? ; $ 
6. Discuss ‘the social consequences oftan increase in popu- 
lation. Give examples. 270 : 
जन-संख्या में वृद्धि के सामाजिक परिणामों की विवेचना HUTT | उदाहरण 
दीजिए । ey र 
Se) Bring out the contrast between the rural and urban com- 
munities in India. 388 
भारत में ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की AAA का वर्णन कीजिए । 
8. How is Social Disorganization engendered by modern 


industrial conditions? 447 ere 
. आधुनिक झौद्योगिक परिस्थितियाँ सामाजिक विघटन किस प्रकार उत्पन्न 


करती हैं? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६५२ Digitized by समाजकल्याण तथा? FLAT | and eGangotri 


: 9. Account for the fact that in spite of the most modern 
labour legislations, labour conditions in India are not com- 
parable with such conditions in the other industrially advanced 
countries of the world. 521 J : 

क्या कारण हैं कि भारत में आधुनिकतम श्रम-विधान होते हुए भी श्रमिक 


की दशा विशव के अन्य उन्नतिशील देशों के श्रमिकों की दशा से तुलनीय नहीं है। 
1958 


1. “Lack of education is the main cause of all rural 
problems in India.” Discuss, and suggest the pattern of education 
which you consider suitable for a rural population. 227, 338 


“शिक्षा का भ्रभाव सवं ग्रामीण समस्याओं का कारण है?” इस कथन 
की विवेचना कीजिए तथा ग्रामीण जनता के लिए शिक्षा-प्रणाली के विषय में अपने 
सुझाव दीजिए । 


2. Describe briefly the pattern of village development as 
envisaged in the Second Five-Year Plan. 135 


ae द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ग्राम-विकास के वांछित प्रतिरूप का उले 
Tl 


3. How far is social legislation effective in dealing with 
social problems in India? 152 


भारतवर्ष में कहाँ तक सामाजिक-विधान सामाजिक-समस्याओं के समाधान 
` में सफल हुआ है? : 
4. Discuss the role of the home, the school and the correc- 
tional institutions in the rehabilitation of juvenile offenders. 492 
वाल-अपराधियों के पुनः प्रतिष्ठापन में गृह, विद्यालय तथा सुधार-संस्थाओं 
के महत्व की विवेचना कीजिए । 7 


. 5. ‘The importance of labour welfare work is greater in 
India than in the West. Examine this statement and trace 
ere nature of labour welfare work undertaken by the 

ate, 


CARTA में श्रम-कल्याण कायं का महत्त्व परिचमी देशों की तुलना में 
अधिक i" इस कथन की विवेचना कीजिए तथा राज्य द्वारा सम्पन्न श्रम- 
कल्याण कायाँ का ग्रालोचनात्मक वर्णन कीजिए। 


6. Make a case for prohibition in India, Has it been 
successful? 512 


भारतवर्ष में मध्य-निषधर के पक्ष में तक प्रस्तुत कीजिए। यह भारत में 
कहाँ तक सफल हुआ हुँ? | 


7. Do you agree with the view that Indi rty i 
result of over-population? 238, 258 ndian poverty is a 


कया भाप इस मत से सहमत हैं कि भारत में दरिद्रता का कारण जन-संख्या 
का श्राधिक्य हैँ? 
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६५२३ . 
` 8. How far can urban life be regarded as a distinct socio- 
logical phenomenon? Mention its main characteristics. 388 
नगरीय-जीवन को कहाँ तक एक स्पष्ट Sociological phenomenon 
माना जा सकता है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। 


ie 9. Discuss the role of co-operation in rural reconstruction 
in India. 324, 333 


भारतवषं के ग्रामीण पुननिर्माण में सहकारिता के स्थान की विवेचना 
कीजिए। 


1959 - 

1. Examine critically the concept of ‘Welfare State’. Is 
India a Welfare State? 17, 40 ; 
कल्याण-राष्ट्र (वेलफेयर स्टेट) के शब्द की Alea व्याख्या 
`` कीजिए। क्या भारतवर्ष एक कल्याण-राष्ट्र हैँ? 

‘` 2. What importance does social legislation have in a country 


i - 7 like India? Js the State justified in undertaking social 


_- legislation?. 71, 150, 151 
, भारतवर्ष जैसे देश में सामाजिक कानून का क्या महत्त्व है ? क्या राष्ट्र 
के लिए सामाजिक कानून बनाना उचित है! 


3. State the socio-economic consequences of industriali- 
zation in India and give your suggestions to check its evil effects. 
417 


भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक-आथिक परिणामों को बतलाइयेः 
और इसके बुरे परिणामों को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए । 


4. Do you agree with the view that due to industrializa- 
tion new towns have grown? What were the factors responsible 
for the growth of towns in India in the past? 389, 390 


कया झाप इस मत से सहमत हैं कि उद्योग के करण नये नगरों की उत्पत्ति 
हो गई है? भूतकाल में कौन-से तत्त्व, नगरों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे? 


5. To what extent has prohibition helped in improving the 
socio-economic condition of the labourer in India? 512, 513 


नशा-निषेध आन्दोलन ने भारत के श्रमिक की Alaiye दशा 
को सुधारने में किस सीमा तक सहायता की हू! 


6. What are the causes that have led to the disintegration 
of the village community in our country? How far have the 
community projects helped in the rehabilitation of village 
communities? 341, 379 


हमारे देश में ग्रामीण समुदाय के विघटन (Disintegration)% क्या 
कारण हैं? सामुदायिक योजनाओं ने ग्रामीण समुदाय के पुनः प्रतिष्ठापन में कसे 
सहायता पहुँचाई हैँ? : वि 
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7. State briefly the various theories of punishment and 
indicate the one which appears to you. the most reasonable. 467 


दण्ड के सिद्धांतों का वर्णन संक्षेप में कीजिए और उनमें जो आपको सबसे 


उचित प्रतीत होता है, बताइये। | ; 
8. What are the reasons for slum conditions in: industrial 

towns? What measures have been taken by the Government, 

Municipal Boards and employers to eradicate slums? 552. 554 


औद्योगिक नगरों की गन्दी बस्तियों (स्लम्स) के होने के क्या कारण 
हैं? राष्ट्र, म्युनिसिपल बोर्ड और मालिकों (एम्प्लायसे) ने गन्दी वस्तियों को 
समाप्त करने के लिए कौन-से तरीके श्रपनाये हैं ? 

9. Give in brief the history of factory legislation in India 


and indicate the important welfare provisions of the Factories 
Act of 1948. 586 


फॅक्टरी कानून के इतिहास की विवेचना संक्षेप में कीजिए झु Sa) 
के फेक्टरी एक्ट में जो महत्वशील कल्याण प्रवन्ध हैं, SAAT क , 


10. Write a short essay on ‘basic educatign’. 1997. 


u ; ऊ) z 4 a cerry ADN 
बुनियादी शिक्षा” पर एक छोटा निवन्ध लिखिए U 5 yooh a Y 
; . Ts 

1960 ee 


ae 
Oryx पुर as A 
सरती पुर ० 


x ल 

1, Enumerate briefly the chief causes of Indian poverty and 
also, the measures taken by the Government to eradicate it. 

2. Which of the following factors are responsible for the 
growing population of India—a rising birth-rate or a falling death- 
Tate, or both? 265 

3. What are the reasons for the poor health of the people 
of India? What arrangement has been made by the Indian 
Government and the World Health Organization to eradicate 
disease? 286, 293 

i 4. State briefly the influence of community projects upon 

village life. Illustrate your answer with examples. 379 

5. What suggestions can you give to check the population 
growth of India? 272 £ ERE 

6. State briefly the social implications of rapid ind tria- 
lization in India. 421 p Praia tc 

7. Define the concepts of social organization and social 


dis-organization and explain the two 
illustrations. 432, 433 ° processes by means of 


. 8. Explain the meaning of urbanization. W. 
chief ee between urban and rural life? 387, aaa ee 
: What is the difference between criminal and deli t? 
What plan would you suggest for the care of delinquents? 492 


_ 10. Describe briefly the pro ess 
result of the Five-Year Plans? 133, js gnade by our country as a 
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1961 


1. Define ‘Social Welfare’ and discuss the concept of 
Welfare State. 17 


2 2. Give the main provisions of any one piece of legislation 
in the field of marriage passed in our country during the last 
decade. 154, 156-162. 


3. Review critically our present system of education and 
Suggest reforms. 215 
4. Analyze ‘briefly the causes of poverty in India. 236 
5. Point out the main provisions incorporated in the 
Second Five-Year Plan to deal with the health problem of our 
country. 
6. Discuss the main features of village life in India. 319 
7. Give the main characteristics of the community develop- 
ment programme of our country. 376 
„~ 8. What factors have been responsible for the recent growth 
of towns in our country? Discuss the main social problems 
faced by these growing towns. 395, 403 
9. Distinguish between crime and delinquency and analyze 
the causes of the increasing rate of delinquency in India. 492 
10. Define social security and describe briefly any one 
Indian social security programme. 623, 636 
11. Write short notes on any two of the following : 
(a) Legislation for the welfare of the industrial workers 
in U.P. ' 
(b) Problems of industrial housing. 553 
(०) Prohibition policy of the Indian Government. 505 
(d) Basic Education. 199 ; 


1962 


1. “Increasing State control in the name of a welfare State 
is fraught with grave dangers’. Discuss this statement in the 
present Indian context. 61 का 

“कल्याणकारी राज्य के नाम पर बढ़ते हुए राजकीय नियंत्रण से अत्यधिक 
भय उत्पन्न होने की आशंका है।” वर्तमान भारतीय स्थिति को सामने रखते हुए 
उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिए । > 

2. Review the efforts being made by the Indian, Govern- 
ment for promoting the welfare of the people. 33, 35, 131 _ 


जनता के कल्याण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो प्रयासं कर REL ७७४०४ 


है, उनका विवरण कीजिए | 


3. Discuss the role of legislation in bringing about Social, a l 


change. Give examples from the Indian setting. 150-151 ~. 


सामाजिक परिवर्तेन लाने में विधान के कार्यों की विवेचना कीजिए as 8 


भारतवर्षं की परिस्थिति से उदाहरण दीजिए 1 
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4. Give a brief history of the social reform movement in 
India, with special reference to the role of Mahatma Gandhi. 


महात्मा गांधी के कार्यों का विशेष विवरण करते हुए भारतवर्ष में समाज- 


सुधार आन्दोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए | 
5. Indicate some of the major tensions and conflicts pre- 
vailing today in our country and discuss their causes. 438 


आजकल हमारे देश में पाए जानेवाले कुछ महान्‌ आपत्ति और संघर्षों को 
बताइए और उनके कारण की विवेचना कीजिए। 


6. What is social education? Review the steps being taken 
by the State Governments for its promotion. 222 


सामाजिक शिक्षा क्या हैं? हमारी राज्य-सरकार इसकी उन्नति के लिए 
जो कार्य कर रही है, उसका विवरण कीजिए। 


7. ‘The Five-Year Plans of India are primarily economic 
plans.’ Discuss the statement with particular reference to social 
aspects of planning. 126 

“भारतवर्ष की पंचवर्षीय योजनाएँ प्राथमिक रूप से आर्थिक योजनाएं हैं ? a 
नियोजन की आकृतियों का हवाला देते हुए उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिए। 


8. What are the objectives of our community development 
programmes? How are they sought to be achieved? 375, 376 


हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? उन्हें किंस प्रकार 
प्राप्त किया जा रहा है ? 


9. Distinguish between personal and social disorganization 
and show their relationship with crime. 438 


वैयक्तिक और सामाजिक विगठन में भेद बताइए और उनका अपराध से 
संबंध बतलाइए। 


10. What are the social consequences of increasing industri 
development in India? 421 q reasing industrial 


भारतवषं में बढ़ते हुए ग्रौद्योगीकरण के सामाजिक परिणाम क्‍्यां हैं ? 


„11. Discuss the concept of social insurance and give the 
main provisions of the Employees’ State Insurance Scheme. 639 


हू सामाजिक बीमे की घारणा की विवेचना कीजिए और एम्प्लाईज स्टेट 
A के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए | 


1 


1963 


en epre रात धर ता ene न नल tnt 
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> 2. Review the measures incorporated in the Third Five- 

ear Plan for ‘social welfare’. 138 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाज-कल्याण के लिए की गई व्यवस्था का 
विवरण दीजिए | , 

3. Discuss the impact of recent legislation on the patterns 
of family and marriage in India. 8th chapter (148-173) . 

भारतवष में परिवार और विवाह के स्वरूपों पर अभिनव विघानों के 
प्रभाव की विवेचना कीजिए। न 

4. Show the relationship between social welfare and social 
reform. What social reforms would you advocate for India 
and why? 181 

समाज-कल्याण और संमाज-सुघार में संबंध बताइए | भारतवरषं के लिए 
आप किन समाज-सुधारों का समर्थन करेगे और क्यों ? 
; 5. Give the concept of basic education and show its pro- 

gress in India. 208 

मौलिक शिक्षा की धारणा का उल्लेख कीजिए और भारतवषं में उसकी 
प्रगंति का विवरण दीजिए | 

6. What steps are being taken for the reconstruction of rural 
India? 361 

ग्रामीण भारत के पुननिर्माण के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैँ? 

7. Give the major socio-economic problems of an industrial’ 
town. 417 2 

एक झौद्योगिक नगर की मुख्य सामाजिक-ग्राथिक समस्याओं का उल्लेख 
कीजिए | 

8. Define social disorganization and discuss its causes. 433 

सामाजिक विघटन की परिभाषा कीजिये और उसके कारणों की विवेचना 
कीजियेः। A 

9. Analyze the causes of the increasing incidence of crime 


in India. 474 Ti si Si 
Ta भारतवर्ष में अपराध की बढ़ती हुई संख्या के कारणों का विश्लेषण क्रीजिए। ... :. 


10. ‘The policy of prohibition is bound to end in failure.’ De 


Discuss. 514 ee os 
“मद्यनिषेध की नीति अवश्य असफल होगी । विवेचना कीजिए।.. `... ` 
11. Give an outline of the social security measures adopted -< 


sa 
ला 


for the benefit of industrial workers in India. 625 So 


भारतवर्ष में औद्योगिक श्रमिकों के हित के लिए सामाजिक्‌ geii 
कार्यों की रूपरेखा बताइये । ieee 


Yes 


1964 Rae. 
. . k F ` alism. 
1. Explain the concepts of social welfare and: socialism. = 
Is a Welfare State without socialism possible? 17, 7 ere १३७ ५ : 


सामाजिक कल्याण तथा समाजवाद की प्रवधारणाओं को व्याख्या कीजिए॥ . 
कया समाजवाद के बिना कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व संभव हु ¦ 
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“2. Discuss ‘briefly the aims and ‘objectives of ` community 
Co Ini Point out their shortcomings; 
भारत की सामुदायिक विकास योजनाशों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की. संक्षिप्त: 
विवेचना कीजिए। इनकी न्यूनताओं पर भी प्रकाश डालिए। ; ce 

_ 3. Discuss the important measures of social legislation ; 
adopted by: the State in recent years to promote :the welfare o 
women and children in India. 8th chapter (148-173) हे न 

भारत में नारी तथा सिशु-कल्याण के संवर्धन क लिए हाल में राज्य द्वारा 
अपनाई गई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक युक्तियों की विवेचना. कीजिए । Penis 

4, Analyze the ioio economic effects of industrialization,. 

ith special reference to India. 7 WE Sane be 
be दृष्टि में रखते हुए व्यवसायीकरण के सामाजिक तथा भ्राथिक 
प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। | 

` 5, Discuss the main causes of poverty and beggary in India, 
Suggest eee for their eradication. 236 =. ne 

_ भारत में दरिद्रता तथा बेकारी के मुख्य-मुख्य कारणों की पर्यालोचना 

कीजिए। इनके उन्मूलन के उपाय भी बतलाइये | FIR 

‘6, What do’ you understand ‘by social disorganization ?. 
What is the relationship between industrialization and: Social ` 
disorganization? “Illustrate: your answer by Indian examples. 
28, 433... SEME pokacni g 1 SH ; 
सामाजिक विघटन से आप कया समझते हैं ? व्यवसायीकरण तथा सामाजिक 
विघटन में क्या संबंध है ? .श्रपना उत्तर भारतीय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। 

7. Discuss the socio-economic background of juvenile 
Mun in India, 417, 480 - 


«भारत में वाल-अपराध की सामाजिकं तथा आशिक पृष्ठभूमि की व्याख्याः 
कोजिये। 


8. Describe briefly the welfare Programmes in the Second 
Third Five-Year Plans of India. 33-4] ae 
SRT द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजन में प्रस्तुत कल्याण संबंधी 
से न कीजिये । | | 


\कषिप्त वर्णन 


; ००० OF ६५0. Me ashort essay on the problem of health and 
is ce agar 0171) India. 283, 310 । 
el x a में स्वास्थ्य तथा ग्राहार' की समस्या पर एक संक्षित लेख लिखिए | 


10. Write short notes on any two of the following : 
रः (a) Basic education. 199, 200 
bour welfare, 555, 615 
. (e) Prohibition in India. 505 i 
aes Social Security for industrial workers in India, 627 
निम में से किग्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :-_ 
(क) मौलिक शिक्षा । > 
: (ख) श्रमःकल्याण। 
(ग) भारत भेंमच्य-निषेध। ` a 
(घ) भारत में श्रौद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा। `` 
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